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प्राकक्रथन 


द्वितीय मद्ावुड्ध के उपराष्त निम्न युग का ब्रुभारात्र इस चिलव में हुआ उसकी 
दो प्रुष्य उपलब्धियाँ उल्लेखबीय है । एक ओर तो राजनीतिक परतन्तवता की त्माप्त 
फरने का बोडा उठाया गया ऑर दूसरी ओर आधिक विकास की सभावनाओं पर 
अधिकाधिक प्रकाग्न डाले कर पिछडे हुए राष्ट्रों का निशाग्रायुक्त निद्रा से जगाने के 
अनेक प्रयाथ किए गए । साभ्रवत पहली उपलब्धि में श्फलता की अधिक ग्रलक 
देखी जा मकठी हैं क्‍योंकि भारत तथा किव के अवेक उपनिवेत्रों ने ड्रप्म बुग के 
अच्वगव दाम्नत्व की बेडियों को क्राट कर ख़तन्तता प्राप्त की प्राप्राज्यवादी 
राष्ट्रों «६. भी प्राव इस वात का आभास हो गया कि किमी दूसरे राष्ट्र की भरत 
पट ज्ञासन करवा व तो व्यावहारिक ही है ऑर व लाभदायक । 


किन्तु आधिक क्षेत्र का इतिहास कुछ भिन्न प्रवीत हावा हैं । यद्यपि विकास 
के सिद्घान्त को आगे बढ़ाने में विक्व के प्रमुख अर्थारितियों का महत्वपूर्ण योगदान 
रहा हैं. (निसकी पृष्टि का प्रतीक 969 से अब तक के अनेक नांवेल प्राइन 
विजेताओं को माना जा सकवा हैं), चिन्ता का विषय यह हैँ कि विकसित राष्ट्रों को 
आधथिक क्षेत्र में उपनिवेज्वार्दी नीति का अन्त दिखाई नहीं देता । ऐसा लगता हैं कि 
राजनीतिक उपनिवेशवाद की बहुत कुछ प्रतिभा का आधथिक नीतियों में समावेग्र हो 
गया हें निसके परिणामस्वरूप आधथिक उपनिरवेश़्वाद ने भयकर रूप धारण कर 
लिया हैं! यह व्पष्ट है कि इ्म्मीं प्रव्ति का सामचा कश्ने के लिए ॥973 में खनिन 
ठेल का उत्पादन एव निर्यात करने वाले देझ्ों (0 ? ६ ९] ने म्ल्य वंद्धि की कट 
नीति अपनाई, ऑर उस्ती के परिणामस्वरूप १974 में अन्वर्राष्ट्रीय सघ की महा 
सभा द्वारा वए अच्चर्राष्दट्रीय आवधिक प्रारूप [4४५ ॥7श॥9097१3॥ ०0॥ण॥70 
002) स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया गया । किब्तु जब मई 976 में 
अन्वर्राष्ट्रीय संघ के व्यापार एव विकाम सम्मेलच (0/४ए८१५०) में इस प्राहूप की 
व्यवहार में लाने का फ्रन उठा ठो कुछ ग्रक्त्गाली यधष्टो के विरोध के काएण 
केबल यह सहमति प्रकट करके झप्मेलव भग॒ हो गया कि क्रठिंन समस्याओं पर 
फिर' कभी विधार किया जाए । 


इस पृष्ठभूमि में श्री जी एल गुप्ता की पुस्तक 'प्राथिक विकास के सिद्धान्त 
एंव भारत में भ्राथिक नियोजन विद्लेष महत्व रखती है | इस पुर्तक में आ्िक 
मिद्धान्व' क्रा गहन विललेषण किया हैं ऑर दूसरी ओर भारत में आधिक नियोजन 
का विद्ववाप्रर्ण दृश्य प्रस्तुत किया हैं। नवीनतप आँकडे उपलब्ध करके 
साम्रयिक विषयों पर-जेंसे बेरोजगारी, आय की अप्रपावता तथा पराँचवीं पचवर्षीय 
थोणना (974-79) की प्रगचि पए रोचक टिप्पणी प्रस्तुत की गई हैं । रागस्थान 
में आथिक नियोजन का विग्ञेष रूप से सर्वेक्षण किया गया हैं ॥ 


प्रकान्नक का प्रयास प्रश्नननीय हैँ ॥ पुझ्ने आन्ना हैं कि यह पुस्तक भारतीपष 
विश्र्वविद्यालयों के वाणिज्य तथा अर्थेग्रास्‍त के छाठों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। 


आधिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रदध विभाग, जॉ० ओनप्रकारा 
स्कूल ऑफ कॉमर्स, राजस्थान विश्वविद्यालय, य्टिय्ठ प्रोफेसर 


जयपुर 


क्ये स्लंस्ऋरण) व्छे घ्ोो धाव्व्द 


आधिक विकास के सिद्धान्त एव भारत में आथिफ नियोजन अपने मग्नाधित 
सत्करण के रूप में आपके सामने हैं । प॒बव क्षस्करण का जो रवागव हुआ आर 
विभिन्न क्षेत्रों से जो रचनात्मक मुग्राव प्राप्त हुए, उच्हें सामने रखकर पुस्तेफ में कितने 
ही परश्वितंव ऑट सन्नोधन करिए गए है । इस ससकरण में अनेक अध्याय ता वर्वथा 
नए जोडे गए हैं ऑर उनमे में कुछ ऐसे हैं जिन पट विषव-सामग्री हिन्दी में प्रकाब्रित 
पुम्तकों में प्रा उपलब्ध नहीं हैं। उदाहरण, विकाप्त के दाँरान उत्पादन, उपभोग, 
रोजगार, वित्ियोंग ऑर व्यापार में सत्वनात्मक परिवर्तेन, विकात-दर के विभिन्न 
तत्वों के योगदान के सन्दर्भ में डेनीसन का अध्ययन, योजनाओं में नियोजित तथा 
चास्तथ में प्राप्त बचत एच वितियोंग दरें, योजनाओं पे क्षतीय लक्ष्य, वित्तीय आवटन 
आर उपलब्धियां, [वाचयांग-चद्धि आर उत्पादता, सधार के उपाय, भारत म॑ गराबवा 
और अपमानता आदि टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पर सामग्री हिन्दों प्रत्तकों में प्राय कम 
उपलब्ध हैं ओर जो हैं वह अधिकांम्नव अपर्योप्व है। प्रस्तुत मम्करण में इन विषयों 
पर प्रामाणिक्र अन्यों के आधार पर व्यवस्थिव ठोस जानक्रारा देने का प्रधास किया 
गया है | आव्ध्यकवाबुमार गणितीय विधि का एयोग किया गया हैं, लेकिन परतक 
बापिल न बने, इसका विश्नष ध्यान रखा गया हें । प्रधात्वाध्य चद्रीनतम ऑकडे देकर 
विपय-साम्री को अद्यतन बवाया गया हैं ) पुम्ठक के प्ररिश्निष्ट भी विश्ञेप प्रह्च्यपर्ण 
हैं | राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ की स्वीकृति के उपरदीग्त 25 ज़ितम्घर 976 को 
पाँचवी पचवर्षीय योजना का जा मग्नोधित €प सामने आया हैं, उसे भी विम्तार में 
पारिष्ट के रूप पे जोड़ दिया गया हैँ | पुस्तक भें अगरत सितम्बर ॥976 तक के 
आंकड प्राप्नाणिक स्राता के आधार पुर दिए गए हैं । टिजवं बैंक ऑफ इण्डिया के 
बुलुटिनों, भारत यरकार की 975--76 की दाधिक रिपोर्टों, विभिन्न आधिक पत- 
एं्रिकाओं आदि से सर्भी आक्वक सहावता लीं गई हैं । 


ञ 


इस सहक्करण में इमारा यह प्रयास रहा हैं कि विद्याधियों को आधिक 
विकाम् के बिद्धान्तों ऑर देग़ के आधिक नियोजन के सेंड्डान्तिक एव. व्यावहारिक 
पहलुओं का सुगपतापृर्वक किन्तु समुवित जान प्राप्त हो सके । प॒त्तक के अन्त भे 


वाभित्र दिवावद्यालयों के प्रश्न पत्र भी दिए गए है ताक विद्यायवां का फ्रान-शला 
का बोध हो सके । 


जिन अधिकारिक बघिद्रानों की कृतियों से पुम्तक के प्रणवन में सहायवा ली 
गडं हैं, उसके लिए लेखक हृदय से आभाररी हैँ । 
लेखक 


अनुक्रमणिका 


भाग-. झ्राथिक विकास के सिद्धान्त 
(परशञ७ए ए ए८णाणाए (505॥॥) 


3, भायिक विकास का भ्र्य झौर भ्रदधारणा 
(रएह ११९3॥7702 &६ (0०7०ए९7४ ए 72९0900॥7 (559) 
ग्रथिक विकास का अर्थ एव परिभाषा 
श्राधिक विकास, ग्राथिक वृद्धि तथा आधिक उचन्नति 
आधथिक विकात की प्रकृति 
आधिक विक्रास का माप 


क्र श्राथिक विकांस का महत्त्व 
ट्री 
५ प्रद्धं-विकप्तित प्रय्यवस्यानों को विशेषताएं 

2 अप वतमआा छा [7792/-907४0.९6 ६००७७०१८३) 


ऋष्षअओं 


ग्रद्धं-विकोप्तित प्रयेनव्यवल्था का आधय और प्रमुख फ्रिभाषाएं 
अंडे विकसित, प्रतिकसित', 'निर्धन! और पिछड़े हुए देग ,,.. 


अद्धं- विकसित श्रर्थ-व्यवस्वा की विशेषताएँ या लक्षण 
। ग्रद्ध -विकसित देशों की समस्याएँ 
] प्रद्ध विकसित रांद्रो के श्राथिक्त विकास की सामान्‍य 
प्रावश्पक्वाएँ 
वश्चियी देशों का प्रर्थशास्त्र विछेडे देशों के लिए श्नुपयुकत॑ 
| पश्चिमी देशों के श्राथिक साम्राज्यवाद के विरुद्ध तीसरो 
दुनिया की रणदीत्ति 


८३“ ापिक विकास के प्रन्त्गंत संरचनात्मक परिवर्तन $ उत्पादन, 


7४ उपभोग, रोजगार, निवेश झोर व्यापार के सगठन में परिदर्तत 
(5777 (908०5 घ०१९९ 0०१९0 एण6्या ; (47६63 0 06 

+. ६'०प्राएण्डी90 0 ?70/0९८१06, (005प्रण00, 7७७ 0०३ए९वौ, 
6*ल्‍डातशा( 6 7(म0९] 


झाथिक विकास के प्रन्तगंत सरचनात्मक परिवर्तन 
उत्पादन की सरचना, उपयोग ब प्रवत्तियाँ 
झंप्मोग में सरचनात्मक परिवर्सेन 

व्यापार में सरचनात्मक परिवतृन 

विनियोग के स्वरूप में प्रिवर्तत 

रोजगार के ढाँचे मे परिवर्तन 
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अककभ 


ख्ब्ाक्ा 


$+क्बक 


जम 


आर 
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56 
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59 


श्रनुक्रमीणिका | 


_4 झ्लायिक विकास के प्रमुख तत्व एवं डेनिसन का प्रष्ययन 
(ऐज्रिका ठाएतजात फएद्वए0075, 7९वरॉ9व8 छज्ञाछशर छा ग्रह (0च5- 
0८ #एणीा०७ 0६ त/6श॥६ ६४००९४ ६० 070ज#9 7९8(८) 
प्राथिक विकास के प्रमुख तत्त्व 
प्रायिक विकास को कारक भ्रौर उनकी सापेक्षिक देस 
ग्राथिक विक्रास को ग्रवस्थाएँ 
विकास दरो के विभिन्न कारको के योगदान वा देवोसन 
का मूल्यांकन 
लॉ 
8.6 विकाल से सम्बन्धित विचारधाराएँ ; लेविस, हैरड- 
डोमर, महालनोबिस तथा श्रन्य * 


अचक्ी 


2३884 


(+77709९४११40 ॥₹ "फश्शाज़ 96 700909फफश९7 : 7,९४९, ॥97700- 


(/ए20एए5% 0 ्रह007975 25५ 0[08९५५) 


हत्थे मोब्य लेविस का झांथिक दुद्धि का सिद्धान्त ४ 
हेरड' 
घआाहालनोबिस्त मॉडल 0:००. 
नकंसे, रोडन, हर्षमैन, मिनट एवं लेबेन्स्टीन की विचारधारा 


6 झांयिक विकास के लिए नियोजन 
(?]9890998 07% 8९०४०॥॥९ (570क्ञ0) 


नियोजित और अनियोजित श्रथें-व्यवस्था की तुलना 
नियोजित ग्रथं-वब्यवस्था की श्रेष्ठता 

नियोजन के लिए निर्धारित की जाने वाली बाते 
नियोजन की सफलता की शर्ते 


) 
7 बैचत दर व विकास-दर को प्रभावित करते वाले कर्थ 
>> (३०5 थी एएवएड (६९ 53008 ६६०६७ 8205 [60० 0ट- /]] 
एछाएजा। ४६6) 
बचत-दर को प्रभावित करने वाले त्तत्त्व 
विकास-दर झौर उसे प्रभावित करने बाने तत्व 


े0 8, बत्तीय साधनों की गतिशोलता 
(शिणाएइशन्नाणा ० एाक्ाए्ा ह९50०३९९४) 
साधनो के प्रकार 
गतिशोलता को निर्धारित करने वोले कारक 
साघनो का निर्घारण 
योजना के लिए वित्तीव साधनों की गतिशीलत 
बचत और विकास * आरत में राष्ट्रीय बचत भदोलन 


३$७क 


४8५३४ 


३७० के 


क+ #क 


न] 


हा] 


बरस कक 


अकक 


रास 


पद 


72 
89 
हि 


89 


97 


97 
05 
]]9 
[25 


447 


748 
449 
58 
62 


69 


658 
3735 


2374 


(74 
475 
77 
877 
88 


॥ अनुक्रमणिका 


9 उपभोग वल्तुप्रों प्रौर मध्यवर्तों वस्तुओं के लिए माँग के झनुमान, 


आरादा-प्रदा धुणाँक्नों का उपयोग न 
(0छ0थआएँ ए0]४४४०७५$ ईण ("5४ ण (५००0५ ७5ऐ १00६४0७६४0|७५० 
छठ0075 6 ६४९ ० ण्फूण-0पॉएए  (०-शीशशां5) 


श्राय-लोच द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं की माँग के अनुमान नकल 
ग्रादा-प्रदा तकनीकी 


0 |उत्पादन-लक्ष्यों का निर्धारण 
ही) शैशत्रा।0900॥ ० (0॥फ75 452९५) 


भारतीय नियोजन भें लक्ष्य-निर्धारण हेड 
]] उत्पादन क्षेत्रों मे विनियोगों का झादंटदत ढक 
[8.00840॥ ए वराएए5070270 एशज्एश॥ शितरीएए॥00 58088075) 
विनिपौग विकल्प की श्रावश्यकता 222 
अर -विक्रतित देशों की विनियोग सम्बन्धी विशिष्ट समस्याएँ 
बितियोग मापदण्ड 538० 
ग्र्थ-व्यवस्था के प्षेत्र बल 
किस ज्षैत्र को प्राथमिकता दी जाए? कक 
कृषि मे विनियोग क्यो? ५६०५ 
उद्योगों में विनियोग न 
सेवा-क्षेत्र में विनियोग 


तीनी क्षेत्रो मे समानान्तर व सनन्‍्तुलित विकास की प्रावश्यकता 
2 विभिन्न क्षेत्रों मे विनियोगो फा प्रावटन 
(वैाएटड॥७50 ० त7९४४शा। 08छ९८क ॥727९९८१६ 7१९९४0#38) 
विभिन्न क्षेत्रों मे विनियोगो का भ्रावटन 
भारतीय नियोजन और सन्तुलित प्रादेशिक विकास 
3 मिजी प्रौर सार्वजनिक क्षेत्रों मे विनियोगों का झावंटत 
(#व०९अराणा ए ॥फ६३%॥॥ ऐशंक्तश्ट) शाएश जाए 
200॥0 5००४०१७) म 
सार्दे ननिक प्लोर निजी क्षेत्र का प्र्य 


ग्राथिक विकास मे निजी क्षेत्र का महत्त्व 

ग्रायिक विकास में सावेजनिक क्षेत्र का महत्त्व 
बिनिमौगो का श्रावटन 

भारत में निजी भौर सादवंजनिक्ष क्षेत्रो में विनियोग 
4 विदेशों विनिमय का प्रादटन 


(#ाए८्था०० ्णीएछ7ष्ाए४ टिडएा4त१९) 
विदेशी विनिमय का महत्त्व और ग्रांवश्यकता 
विदेशी वितिमय का श्रावटन 
भारतीय नियोजन मे विदेशी विनिमय का श्रावटन 


१०४५ 


कक 


३७ + 


### के 


[92 
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]94 


200 


203 
208 


208 
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2] 
29 
29 
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226 
227 


230 


230 
232 


235 


236 
236 
239 
242 
243 


249 
249 


257 
255 


5/ मूल्य-नीति भोर वस्तु-तियन्त्रण , 
[खिल एगारजए शाठे (१000009079 (०व्रॉंप्ण) 

मूल्य नीति का महत्त्व 
मूल्य नीति का उद्देश्य 
मूल्य-नीति झौर प्राथिक विवास 
मूल्य-्नीति के दो पहलू 
मिश्षित अर्य-व्यवस्वा में मूल्य-नीति के सिद्धान्त 
विभिन्न प्रकार के पदार्थों से सम्बन्धित मूल्य नीति 
वस्तु-नियन्त्रण्य 
भारतीय नियोजन में मूल्य और मूल्य नीति 


पग्रनुक्म शिवा ४ 


७$७# 


बार बे 


अेबबस 


प6 वरिषोहना मूल्यांकन के भातदण्ड, विशुद्ध चर्तनान घूल्प भौर प्रतिफल 


की प्राग्तरिक दर, प्रत्यक्ष प्रौर भ्रप्रत्यक्ष लागत एवं लाभ 


((776९09 60०7 ?7०]6८६४ एच्यशाएगा07, फिश 2/65९॥4 (8॥06 इ0ऐ ॥(शग्रओें 


एचट 0र९णाए, 0॥60९६ 6 [00॥7४70 (058 0 ९४279) 


परियोजना मूल्यांकन के मानदण्ड 

विशुद्ध वर्तेमान मूल्य विधि 

भ्रान्तरिक प्रतिफल दर 

प्रान्तरिक प्रतिफल दर तथा शुद्ध वर्तमान मूल्य 
मानदण्डो की तुलना 

परियोजना मूल्याँक्त की लागत-लाभ विश्लेषण 
विधि की प्रालोचना 

प्रत्यक्ष व प्रप्रत्यल लागतें व लाभ 


भमाग-2 भारत से श्राथिक नियोजन 
(८णा्रणाएंल एत्रा॥ाए ॥ 09) 


] भारतोय नियोजन 
[(७त्ताथभा 2097709) 
फिपर्पश्धरण। "पे।णन' 
राष्ट्रीय आयोजन समिति 
बम्बई योजना 
जन योजना 
गाँधीवादी योजना 
ग्रन्य योजनाएँ 
स्वतन्त्रता के बाद नियोजन 
* भारत भे नियोजन घसमाजवादी संमाज का आदर्श 
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274 
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287 
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286 
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“पे. 
302 
३302 
303 
304 
305 
305 
309 


ह श्रनुक्रम रिका 


2 योजनाओं में विकास, बचत एवं विनियोग दरें---नियोजित तथां 


चाॉंस्तव से प्राप्त 
(छठा0णा। रिक्ञौए७ शाएं 5907६ ([776577690) र8९४--7]॥4 0९ 
9070 82॥॥९५९१ 0 ॥॥8 ?]4$) 


भारत मे नियोजित बचत एवं विनियोग की स्थिति 
विकास दर 


3 प्रथम तीन पचवर्षीय योजनाएँ--क्षेत्रीय लक्ष्य, वित्तीय 
झावटन तथा उपलब्धियाँ 


(उगा5४ पका९४ छाए ४८७ ?]3990$--5 6४0० भे ॥ 97 ट९४५, 
प्रा३छतछाग #आएट्शा0ता शाएे 20॥0ए९त0९परां5) 


योजनाग्रों मे वित्तीय आवटन 
योजनाग्रं मे क्षेत्रीय लक्ष्य 


प्रथम तीन पचरवर्धीय योजनाग्रो की उपलब्धियों का मूल्यांकन 


4 विनियोग-वृद्धि के उपाय और उत्पादकता-सुधार के उपाय 
(१९५६5७९८६४ (0 4407९95९ ताफश४ाए शा 30 १॥९३5ए०5९६४ 80 
जात्0९ एए00लाफ्रा ए) 


विनियोग वृद्धि के उपाय 
उत्पादकता घुघार के उपाय 


5 भारतोय योजना-परिव्यय के झ्ावटन का सूर्ल्पॉकन 
(एएशहइतराड ता ए]श20 &6ल्‍मञरा०फ ॥6 [0079) 
प्रथम पत्रवर्षीप योजना को प्रायमिकताएँ 
द्वितीय पचवर्षीय योजना की प्राथमिकताएँ 
तृतीय पचवर्षीय योजना की प्रायमिकताएँ 
चतुर्थ योजना में प्राथमिकताएँ 
6 चतुर्य पोजना का मूल्यांकन 
(#फएाशभड5्ब] ० हा€ 7०७१७ ए]99) 
परिव्पय भ्रौर निवेश 
परिंव्यय की वित्त व्यवस्था और उपलब्धियाँ 
4 पांच्दी पच्चर्षोष् योजना (3974-79] 
(एछाफ ए्ाष९ एशश्व7 ?90) 
पाँचवी योजना का विस्तृत विवरण 
पाँचवी थोजना के कुछ श्रश्न चिह् 
]974-75 प्रौर 975-76 के लिए वापिक योजनाएँ 
]9 76-77 के लिए वापिक गोजना का दस्तावेज 
झाज का झायीजन 
प्राथिक कायापतद के भ्रत्ि निराशा का कोई कारण नहीं 


क्ककक 


हू 
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३३88+ 


॥%4१७ 
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372 
373 


380 


380 
396 
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48] 
404 
408 


ग्रनुक्मरणिका ४। 


8 भारत में घोजना-निर्माण प्रक्रिया पश्रौर क्रियान्वयन की प्रशाप्तरीय मशोनरो 44 
४ (7॥0 #ऐ७७[0$023१0 ]30॥]767ए $07 रिंगपथ 40777073807 ?९70९९5४ शाएँ 
[फरक्नौर्णला0ा 47009) 


भारत में याजना-निर्माण की प्रत्रिया हल 4]4 
भारत में योजना-निर्माण की तकनीक 4!8 
योजना-निर्माणं प्र तियासर्वयन दी प्रशासकीय मशीनरी .,... 422. 
योजना का क्रियास्वयन पा 429 
भारतोय योजना-निर्मौण प्रक्रिया की समीक्षा ४; 43] 


बॉ परे गरीबी प्रोर भ्रसमानता (9.०५) (०७ ही पलत 435 


(एछएा छाए ॥960०१909 0 वप707 


भारत में गरीदी और विपमता वी एक भजक य 435 
(|) दांडेबर एवं नीलवण्ठ रथ का ग्रध्ययन 436 
(ख) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का ग्रध्ययन 439 
(ग) डॉ रामभाश्षय रुप वा आदि विपप्रत्ता पर अ्रध्यपन 440 
(घ) भारतोय व्यापार एवं उद्योग-मण्डलो के महासघ 

द्वारा किया गया अ्रष्पययन नम 443 
(ड) मारत मे गरीबी की 974-75 में स्थिति रे 444 
गरीबी का मापदण्ड और भारत म गरीबों 445 
गरीबी और झममानता के मापदण्ड बडे 446 
भारत मे गरीबी श्रौर ग्रतमानता के कारगशा हम 447 
गरीबी एवं ग्रसमानता को दूर भ्रथवा कम वरने के उपाय 4९50 
पाँचवी पचवर्षीय योजना के प्रति दृष्टिकोण में गरीबों और 
ग्रसमानता को दूर या कम करने सम्बन्धी नीति 452 
बीस-सूत्री श्राथिक कार्यक्षम और गरीबी पर प्रहार &म 454 


ह ऐ, | 
49;भारत से बेरोजगारो-समस्या का स्वरुप तथा वैकल्पिक ४०५ ७-७ | 


रोजगार तोतियाँ 2 457 
(6९ [ए॥(७7९ 6 एरत्रफ़नॉँ०एणरश्ाां ?0फ्ांशा ज्ञात 
#(९्ा॥र८० 07ए005फ6वचा रिएञाध०5 उच्च 999) 


भरत मे वेरोजगाराो का स्वरूप और (कसम 457 
चवेरोजगारी को माप ५ 459 
भारत मे बेरोजगारी के अनुभान . 460 
भारत मरे ग्रामीण बेरोजगारी हा 462 
शिक्षित बेरोजगारी 475 466 
बेरोजगारी के कारर ७ 468 
बेरोजगारी : उपाय और नीति डर 470 


बेरोजगारी सम्बन्धी भगवती समित्ति की प्लिफारिशें बस 477 


भागा ग्रनुक्रम शिका 


पाँचवी पचवर्षीय योजना और बेरोजगारी 
भारत के सगठित क्षेत्र मे रोजगार (]974-75] 
राष्ट्रीय रोजगार सेवा [| ४,४8५.) 
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(#६80२४7 07 ६०९७०|४०0/4८ ५७२०७४/॥४) 


आर्थिक विकास का अर्थ 
] और अवधारणा 


(76 #/९छआआए साए 2०7८०१६ णी॑ ६८णाणा।< 6/0%४थ/) 


अहबट भी--क-०३०-ब-+ किक न्जऔत- के 





“संदिष्य मे बहुत वर्षों तक अऋल्पविक्सित देशों का विकास प्रमेरिका श्रौर रूस 
के बीच गहन प्रतियोगिता का क्षेत्र रहेगा । विश्व कौ समस्याश्रों मे भ्रपनी 
भहस्वपूर्ण स्थिति फे कारण ऐसे प्रद्धं-विकसितत क्षेत्र विशेष रुचि फा विषम 
रहेंगे जो या तो ऐसे सुबिशाल प्राकृतिक साधनों से सम्पन्न हो जिनकी 
आवश्यकता घिश्व-शक्तियों को हो श्रववा जो सेतिक हृष्टि से सामरिक 
सहरव फो स्थिति रखते हो ॥” --एच डब्लू शनन 

विकास का अर्थशास्त्र मुख्यत ग्रल्पविकसित देशो के श्राथिक विकास को 
समस्याओं का निरूपए करता है । द्वितीय महायुद्ध के बाद आथिक विकास विश्व की 
एक सर्वाधिक भहस्वपूर्ण समस्या बन गया है और विश्व के पिछड़े देशो के विकास भे, 
मूलत अपने प्रभाव-श्षेत्र की वृद्धि के लिए, विश्व को महाशक्तियों के बीच गहन 
प्रतियोगिता छिडी हुई है | वतंमान शताब्दी के पाँचवें दशक में और विशेषकर 
द्वितीय महायुद्ध के बाद ही विकसित देशो तथा ग्र्थशास्त्रियों ने ग्रल्पविकसित देशो 
की समस्यात्रो के विश्लेषण की ओर, उनके आर्थिक पिछडेपन को दुर करने की श्रोर 
ध्यान देना शुरू किया और आज तो अल्पविकसित देशो मे झाथिक विकास के प्रति 
वहू जागरण पैदा हो चुका है कि विकास एक युग-नारा बन गया है। 


विकसित राष्ट्र दुनिया के अल्पविकसित देशो की झोर यकायक ही सहानुभूति 
से उमड़ पड़े हो, यह बात नहीं है । वास्तविकता तो यह है कि विकसित देश 
महायुद्ध के बाद सासतौर पर यह महसूस करने लगे हैं कि “किसी एक स्थान की 
दरिद्रता प्रत्येक दूसरे स्थान की सर्याद्धि के लिए खतरा है ।” एशिया और प्रफ्रीका मे 
राजनीतिक पुनरुत्थात की जो लहर फैली उसने भी विकसित देशो को यह महसूस 
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करने के लिए बाध्य. किया कि यदि वे अल्पविकरसित देशों को आकाक्षाओं की पूर्ति 
की दिशा मे सहयोगी नहीं हुए तो उनके अत्तर्राष्ट्रीय प्रभाव-क्षेत्र को गहन और 
व्यापक आघात पहुँचेगा । विश्व की भहांशक्तियाँ आथिक-राजनोतिक प्रमांव-द्षेत्र के 
विस्तार मे एक दूसरे से पिछड जाने के भय से अल्पविकसित देशों को झ्राविक 
सहयोग देने कौ दिशा मे इस तरह प्रतियोगी हो उठी ॥ 


इसमे सल्देह नहीं कि अल्पविकप्तित देशों मे व्याप्त गरीबी को दूर करने मे 
धनिक राष्ट्रो वी रुचि कुछ हद तक सानवतावांदी उद्देश्यों से भी प्रेरित है, लेकिन 
मूल रूप से और प्रधानतया प्रेरणा-स्रोत प्रभावद्ोत्र के विस्तार कौ प्रतिस्पर्द्धा ही है । 
प्रो० एल डब्लू शैनन ने वास्तविकता का सही सुल्याँकत किया है कि “भविष्य में 
बहुत वर्षों तक अल्पविकप्तित देशों का विकास अमेरिका और झस के बीच गहन 
प्रतियोगिता का क्षेत्र रहेगा । विश्व की समस्याओं में प्रपती महत्त्वपूर्ण स्थिति के 
कारण ऐसे अद्ध -विकसित क्षेत्र विशेष रुचि का विषय रहेगे जो या तो ऐसे सुविशाल 
प्राहृतिक साधनों से सम्पन्न हो जिनकी आवश्यकता विश्व-शक्तियों को हो अथवा 
जौ सैनिक दृष्ठि से सामरिक महत्त्व की स्थिति रखते हो 7 
आशिक विकास का अर्थ एवं परिभाषा 
([४९०७णां्र5 १3णे केशीशा।एा हीं 7९०ाणांए (09॥) 
आधिक विकास से अभिप्राय विस्तार की उस दर से है जो अ्रद्धं-विकसित 
देशो को जीवन-निर्वाह-स्तर (900$568706 ९४४)) से ऊँचा उठाकर अलंपकोल में 
ही उच्च जीवनस्तर प्राप्त कराए। इसके विपरीत पहले से हो विकप्ित्त देशो के 
लिए आधिक विकास का आशय वर्तमान बृद्धि की दर को बनाए रखता या उसमे 
वृद्धि करमा है । आशिक विकास का ग्रर्थ किसी देश की पर्थ-व्यवस्था के एक नहीं 
बरन्‌ समी छषोत्रो को उत्पादकता मे वृद्धि करना श्लौर देश की निर्घतता को दूर करके 
जनता के जीवर स्तर को ऊँचा उठाना है। ग्राथिक विकात द्वारा देश के प्राकृतिक 
और पझन्य साधतो का समुचित उपयोग करके अर्थव्यवस्था को उन्नत स्तर पर ले 
जाया जाता हैं। ग्राधिक धिकहास के विभिन्न पक्षो पर यद्यपि भझाज भो काफी 
असहमति है, तथापि इसको हम एक ऐसी प्रक्रिया (270०८८६४) कह सकते हैं जिसके 
द्वारा किसी भी देश के साधनों का अधिकृरविक' कुशलता के साथ उपयोग किया 
जाएं। आर्थिक विकास कौ कोई निश्चित और सर्वमान्य परिभाषा देना बडा कठिन 
है । विभिन्‍न जेखतो ने इसवी परिभाषा भिन्न भिन्न विक्‍ाप्त के माप के आराधारो पर 
की है। 
(क) विद्वानों के एक पक्ष ने कुल देश की ग्राय म सुधार को झ्लाथिक विकास 
कहा है । प्रो दुजनेत्स, पाल एल्वर्ट मेयर एवं वाल्डबिने, ऐ जे यगसव आदि इस 
विधारधारा के प्रतिनिधि हैं । 


] [., ज्र॑ 504070ए7 सकबलाबकसत्क्टब ा४व5५ 9. ॥ 


आधिक विकास वा अर्थ और झग्रवधारणा 3 


(ख) विद्वातों का दूसरा पक्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक भाव में सुधार को 
प्राधिक विकास मानता है । इस विचारधारा के समर्थक डॉ० हिगिन्स, भ्रार्थर लेविस, 
विलियमसन, बाइनर, होवें लिबिस्टीन आरादि हैं । 


(ग) प्रनेक विद्वान आर्थिक विकास को सर्वांगीए विकास के रूप मे लेते हैं । 
अग्रिम पक्तियो मे हम इन तीनो ही पक्षो को लेंगे । 


(क) पभ्राथिक विकास का श्रर्थ राष्ट्रीय श्राप मे वृद्धि 


श्री मेयर और बात्डवित के अनुसार "झ्ाथिक विकास्त एक प्रतिया है जिसके 
द्वारा किसी पर्थे-ब्यवस्था की ब्रास्तविक राष्ट्रीय श्राय मे दीघेकालीन वृद्धि 


होती ह्ै 77 
झ्राथिक विकास की इस परिभाषा में तीन बातें विधारणीय है .-- 


, प्रक्रिय (?70८९5५)---इसका आशय भर्य-ब्यवस्था के विभिन्न अगो मे 
परिवर्तन से है। आर्थिक विकास में वास्तविक राष्ट्रीय आय मे बुद्धि आ्राथिक चल- 
राशियों (भशः०४०१८५) में परिवर्तत के परिणामस्वरूप होती है । इन परिवर्तनों का 
सम्बन्ध साधनों की माग और उनकी पूर्ति मे परिवरतेत से है। साधनों की पूर्ति में 
परिवर्तन के अन्तर्गत जनसख्या में वृद्धि, अतिरिक्त साधनों का पता, पूंजी का सचयन, 
उत्पादन की नवीन विधियों का प्रयोग तथा अन्य सस्यागत परिवर्तन सम्मिलित हैं । 
साधनो की पूर्ति में परिवर्तेत के सांथ हो साथ इनकी माग के स्वरूप मे भी परिवततंन 
होता हैं । आय-स्तर धधा उसके वितरण के स्वरूप में परिवर्तत, उपमोक्ताओं के 
अधिमान भे परिघतेन, अन्य सरथागत तथा सगठनात्मक परिवर्तन माँग के स्वष्ठप में 
चरिवर्तन के उदाहरण हैं। इस प्रवार आथिक विकास के परिणामस्वरूप मांग और 
पूर्ति के स्वरूप भे कई परिवतंन होते है । किन्तु ये परिवर्तेत आर्थिक विकास के कारण 
ग्रौर परिणाम दोनो होते हैँ । इन परिवर्ततो बी सीमा झआथिक विकास की गति तथा 
समय पर निर्भर करती है । आ्राथिक विकास के क्षेत्र में हम विकास प्रक्रिया के कारण 
होने वाली वास्तविक राष्ट्रीय भ्राय मे बुद्धि का ही भ्रष्ययत नही करते अपिनु इसके 
लिए उत्तरदायी इस प्रक्रिया या इन परिवर्तनों का अध्ययन भी करते हैं । 

2. वास्तविक राष्ट्रीय ग्राय (९७) [९४०४० ]0९0%९) --आधिक विकास 
का सम्बन्ध वास्तविक राष्ट्रीय ग्राय मे वृद्धि से है। वास्तविक राष्ट्रीय श्राय का 
झाशय मूल्य-स्तर में हुए पारिवर्तनों के लिए समायौजित शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन 
(पि पिथमाएा॥/। शण्वपत ग्ताए्शाव्त णि. शात८ ए४शाए४) से है ॥। 
इसका अर्थ देश मे उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाश्नो के कुंल योग के समायोजित 
झूल्य से है। मूल्यों मे वृद्धि के कारण प्रकट होने वाली राष्ट्रीय आय में वद्धि आधिक 
विकास नही कहलाती है । अर्थ॑-व्यवस्था मे वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन वस्तुत 


4. करैंडाश' गाए छेड0 75 + झट0०ाट /020९०:म९॥४, 9, 3. 
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निरतर घढ़ना चाहिए । सर्वप्रथम निश्चित वर्ष मे देश मे उत्पादित वस्तुओ तथा 
सेवाग्ो का वर्तमान मूल्य के झ्लाधार पर मूल्याँकन किया जाता है । इसके पश्चात्‌ इस 
राशि को किसी झाधार वर्ष के गृल्य-स्तर के सदर्भ मे समायोजित किया जाता है । 
इसके प्रतिरिक्त आथिक विकास मापने के लिए कुल राष्ट्रीय उत्पादन का प्रयोग न 
करके शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन का प्रयोग किया जाता है । किसी देश से एक वर्ष की 
झवधि में पैदा की जाने वाली समस्त भ्रन्तिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्विक मूल्य 
को कुल राष्ट्रीय उत्पादन कहते है । इसे उत्पन्न करते के लिए जिन साधवो, यस्‍्त्रो 
आदि का उप्रयोग किया जाता है उनमे मृल्य हास या घिसावट [/96[07०2&0०) 
होता है जिवका प्रतिस्थापत आवश्यक है । अतः कुल राष्ट्रीय उत्पादत में से मूल्य 
क्लास की राशि तिकाल देने के पश्चात्‌ शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादत बचता है। आर्थिक 
विकास मे मृुल्य-स्तर मे हुए परिवर्तन के लिए समायोजित इस शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन 
या वास्तविक राष्ट्रीय श्राय मे वृद्धि होनी चाहिए । 


3, दोध काल (क्‍/08 एश7ा0व ० हशि०)--पआलथिक विकास का सम्बन्ध 
दीर्घकाल से है । आर्थिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन 
भे दीघे-काल तक वृद्धि हो । आय में होने वाली अस्थायों वृद्धि को आथिक विकास 
नहीं कहा जा सकता । किसी ब् विशेष मे यथोचित दर्षा के कारण कृषि उत्पादन मे 
विशेष वृद्धि ग्रादि झनुकूल परिस्थितियों के कारस् राष्ट्रीय आब में होने वाली 
अस्थायी वृद्धि आंथिक विकास नहीं है। इसी प्रकार व्यापार-चक्रो (]720८ ०४०४४) 
के कारण तेजी के काल मे हुई राष्ट्रीय भ्ाय मे वृद्धि भी आर्थिक विकास नहीं है । 
आधिक विकास पर विचार करते समय पन्द्रह, बीस था पच्चीस वर्ष की अ्रवधि तक 
राष्ट्रीय श्राय में होते वाले परिवर्तनो पर ध्यात देना होता है । 


(ख) प्राथिक विकास का अर्थ प्रति-व्यक्ति झाय मे वुद्धि 


उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट है कि श्राथिक विकास का आशय वास्तविक राष्ट्रीय 
भाय मे दीर्घकालीन वृद्धि से है। किन्तु कुछ अर्थशास्त्रियों के मतानुसार झारथिक 
विकास वो राष्ट्रीय आय की भ्रपेक्षा प्रति ज्यक्ति ग्राय के सदर्भ में परिभाषित करता 
चाहिए | वस्तुत श्राभिक विकास का परिणाम जतता के जीवन-स्तर में सुधार होना 
चाहिए ! यह सभव है कि राष्ट्रीय आय में तो व॒रद्धि हो, किसु जनता का जीवत॑-स्तर 
ऊँचा न उठे । जनसख्या में बूद्धि की दर भ्रधिक होने के कारझ प्रति व्यक्ति झाय 
राष्ट्रीय भ्रोय में वृद्धि होने पर भी नही बढ़े या कम हों जाय | ऐसी स्थिति मे 
शाघद्रीय ब्राण मे दृद्धि होहे हुए भी देमा सिक्ासोप्गुए हक्षी कहा जताया + जब अति 
व्यक्ति आय घंदने के कारण लोगो का जीवन-स्तर गिर रहा हो तो हम यह नही कह 
सकते कि प्राथिक विकास हो रहा है। ग्रत आशिक विकास मे प्रति व्यक्ति ग्राय मे 
बुद्धि होती चाहिए । इस प्रकार को मत कई विक्वासकादी अर्यन्‍्शास्त्रियों ने प्रकट 


किया है । 
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प्रो लेबिस के अनुसार "ग्रायिक वृद्धि का अभिप्राय प्रति व्यक्ति उत्पादन में 
वृद्धि से है ।7 

प्रो वलियमसन के ग्रनुसार “ग्रायिक विकास या वृद्धि से झाशय उस प्रक्रिया 
से है जिसके द्वारा किसी देश या क्षेत्र के लोग उपलब्ध सांधनों का प्रति व्यक्ति 
वस्तुओं या सेवाशो के उत्पादन मे स्थिर वृद्धि के लिए उपयोग करते हैं । * 


प्रो बेरन के शब्दो मे “प्राथिक विक्रास या वृद्धि को निश्चित समय मे प्रति 
व्यक्ति भौतिक वस्तुओं के उत्पादन में बुद्धि वे रूप में परिभाषित किया जाना 
चाहिए (! 


बुकानन श्रौर एलिस ने भी इसी प्रकार की परिमापषा देते हुए लिखा है कि 
“विकास का ग्र्थ अद्धां-विकसित क्षेत्रों की वास्तविक झाय वी समावनाओ में वृद्धि 
करना है जिसमे विनियोग का उपयोग उन परिवतेनो को प्रभावित करने और उन 


उत्पादक साधनों का उपयोग करने के लिए किया जाता है जो प्रति व्यक्ति वास्तविक 
आराय में बृद्धि का वादा करते हैं । 


(ग) शझ्लराथिक विकास सर्वोगीएण विकास के रूप से 


ग्रधिकाश आधुनिक गर्थ-शास्त्री आथिक विकास की उपयुक्त परिभाषाग्रो 
को अपूर्णा मानते हैं। वास्तव में उपरोक्त परिभाषाएँ आविक प्रगति को स्पष्ट करती 
हैं जबकि आर्थिक विज्ास आर्थिक प्रगति से ग्रधिक व्यापक है । स्राथिक विकास मे 
उपरोक्त आाथिक प्रगति के अतिरिक्त कुछ परिवर्तत भी सम्मिलित हैँ। आथिक विकास 
का आशय राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति श्राय में वृद्धि से ही नही है । यह समव है कि 
प्रति व्यक्ति प्राय की वृद्धि होने पर भी जनता का जीवन स्तर उच्च न हो क्योंकि 
प्रति व्यक्ति उपभोग कम हो रहा हो । जनता बढ़ी हुई आय मे से श्रधिक बचत कर 
रही हो या सरकार इस बढी हुई झाय का एक बड्धा भाग स्वय सैनिक कार्यों पर 
ऊपयोग कर रही हो | ऐसी दशा मे राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति श्राय मे वृद्धि होने पर 
मी जनता का जीवन-स्तर उच्च नही होगा । इसी प्रकार राष्ट्रीय श्राय मे वृद्धि होने 
पर भी सभव है । अधिकाँश जनता निर्धन रह जाए और उसके जीवन-स्तर भे कोई 
सुधार न हो क्योकि बढो हुई ग्राय का अधिकांश भाग विशाल निर्धन वर्मे के पास जाने 
की अपेक्षा सीमित धनिक वर्ग के पास चला जाए। अत कुछ अर्थ-शास्त्रियो के 
अझनूसार आ्थिक विकाप्त मे घन के अ्रधिक उत्पादन के साथ-साथ उनका न्यायोचित 
वितरण भी होना चाहिए ( इस प्रकार कुछ विचारक झरर्थिक विकास के साथ कल्याण 
का भी सम्बन्ध जोडते हैं । उनके अनुसार आ्रथिक विकास पर विचार करते समय 
न केवल इस बात पर ही ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए कि क्तिना उत्पादन 
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किया जा रहा है अपितु इस पर भी विचार किया जाना चाहिए कि किस प्रकार 
उत्पादन किया जा रहा है। ग्रत आथिक विकास का झ्राशय राष्ट्रीय तथा प्रति 
व्यक्ति प्लाय मे वृद्धि, जनता के जीवन-स्तर में सुधार, अथ-ब्यवस्था की सरचना में 
परिवतंन, देश की उत्पादन-शक्ति मे वृद्धि, देशवासियों की मान्यतात्रो एवं दृष्टिकोणो 
में परिवर्तन तथा म्ातव के सर्वायीण विकास से है । विकास वी परिसाखात्मक एवं 
गुरात्मक दोनो पक्षों से देखा जाना चाहिए । इंस दृष्टिकोण से सदुक्त राष्ट्र सघ की 
एक रिपोर्ट में दी गई झ्राथिक विकास की यहू परिभाषा प्नत्यन्त उपयुक्त हैं “विकास 
मातव की भौतिक आवश्यकताओं से नही ऋषितु उसके जीवव की सामाजिक दशाश्रो 
के सुधार से भी सम्बन्धित है शग्रत विकास मे केवल ग्राथिक वद्धि ही है, किन्तु आर्थिक 
बुद्धि और सामाजिक, सास्कृतिक, सस्थागत तथा आशिक परिवतंनो का योग है 4” 
किन्तु वस्तुत उपरोक्त परिव्तेतों को माप सकता अत्वन्त असम्भव है और जेसा 

कि श्री मेयर और बाल्डबिन ने बतलाया है, “विकास की अनुशुलतम दर की व्याख्या 
करने के लिए हमे झ्राय के वितरणा, उत्पादद कौ सरचना, पसदगियाँ, दास्तविक 
लागते (१८४) ००४७) एवं वास्तविक द्याय में वृद्धि से सम्बन्धित अन्य विशिष्ट 
परिवतंनों के बारे मे मूल्य-निर्णशय (शआंप्र४-४78०70॥5) देने होगे ।” 

अत मूल्य निर्णय से बचने एवं सरलता के लिए अधिकांश अर्थशास्त्री 
ग्राथिक विकास का तात्पर्य जनसख्या में बृद्धि को ध्यान मे रखते हुए वास्तविक झ्राय 
मे वृद्धि से लेते है। 
चन्य परिभाषा 

श्री पाल एलवर्ट के अनुसार, “यह (आशिक विकास) इसके सबसे बडे उह्ं श्य 
के द्वारा सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है जो वास्तविक आय में 
विस्तार के' लिए एक देश के द्वारा अपने समस्त उत्पादक साधनों का शोपण है।” 

प्रो ए जे यगसन के झतुसार “आधिक प्रगति का आशय पझाथिक उद्श्यो 
को प्राप्त करते की शक्ति में वृद्धि हैं । उन्होने वास्तविक राष्ट्रीय ग्राय को आधिक 
उदं श्यो को प्राप्त करने की शक्ति का सूचकाँव' माना है । 

प्रो० डो० ब्राइटसिंह के सत में, "आधिक वृद्धि का ग्र्थ एक देश के समाज 
के अविकसित स्थिति से आथिक उपलब्धि के उच्च स्तर मे परिवर्तित होने से है ।” 

श्री साइमन कुजनेत्स के शब्दों मे, “आशिक विकास को मापने के लिए हम 
उसे या तो सम्पूर्ण राष्ट्रीय आय मे वृद्धि के रूप मे था स्थिर कीमतो पर सम्पूर्ण 
जनसख्या के उत्पादन के रूप में अथवा प्रति व्यक्ति उत्पादन के रूप में परिमाधित 
कर सकते हैं ।” 

ग्राथिक विकास, आर्थिक वृद्धि तथा प्रार्थिक उन्नति 
([३2९०००॥४९ 7006थ०कृष्ाथ्यए, 722९00०क० 67970 बात 
॥ ८00०८ एछ70ट्रा८55) 
आधिक विवास, भोथिक वृद्धि, श्राथित उन्नति एवं दीघंकालीन परिवर्तन 
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($०८ए० (॥०78०) गझादि वहुधा एक ही भ्र्थ मे प्रयुक्त विए जाते हैं। किन्तु 
शुम्पीरर, श्रीमती उयु ला हिक्स झ्रादि अर्थशास्त्रियो ने आथिक विकास (2९०70700 
एव्सथ०फाफथा।) और झाविक बुद्धि (20ण०णगा० (00०एश॥) मे अन्तर क्या है । 


झ्राथिक विकास का सम्बन्ध ग्रद्धं-विकसित देशों वी समस्याओं से है जबकि 
आाथिक वृद्धि का सम्बन्ध विकप्तित देशों की समस्याग्रों से है। श्राथिक विकास का 
प्रयोग विकासशील देशो के लिए किया जाता है जहाँ पर श्रप्रयुक्त या अशोषित 
साधनों के शोपण की पर्याप्त सभावनाएँ होती हैं।॥ इसके विपरीत झाथिक बृद्धि का 
प्रयोग आयिक हष्टि से विकसित देशो के लिए क्या जाता है जहाँ भ्रविकाश साधन 
विकसित होते हैं । इसी प्रकार शुम्पीटर ने भी श्राथिक विकास और ग्राथिक वृद्धि मे 
भेद स्पष्ट किया है। उनके अनुसार विकास स्थिर स्थिति (900 आप्रआ१३0॥) से 
असतत (7782070070005) और स्वत (59०7६४४7८00७५) परिवर्तन है जो पूर्व 
स्थित साम्य की स्थिति को भग्म कर देता है जबकि शआथिक वृद्धि जनसख्या और 
बचत की दर मे सामान्य वृद्धि के द्वारा झने बाला धीरे-घीरे और निरन्तर परिवर्तन 


है । एवरीमेन्स इकानामिक डिक्सनेरी ने इन दोनों के भेद को निम्नलिखित शब्दों मे 
और भी स्पष्ट किया है-- 


"सामान्य रूप से आर्थिक विकास का आशय केवल आध्िक वृद्धि से ही है । भ्रधिक 
विशिष्टता के साथ इसका उपयोग दुद्धिमान अर्थ-ब्यवस्था के परिमारपात्मझ माप 
(जैसे प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि की दर) का नहीं बल्कि आर्थिक, 
सामाजिक तथा अन्य परिवर्ततो का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिनके कारण 
वृद्धि होती है । अत वृद्धि मापतीय एवं बस्तुगत है। यह श्रम, शक्ति, पूजी व्यापार 
की सात्रा और उपभोग में विस्तार का वर्णन करती है और झआधथिक वियास निहित 
आदिक वृद्धि के निर्धारक तत्त्व जेसे उत्पादन तकनीक, सामाजिक दृष्टिकोण और 
संस्थाओं में परिवर्तेत ग्रादि का वरश्न करने के उपयोग में लाथा जा सकता है । इस 
प्रकार वे परिवतेन ग्राथिक वृद्धि को जन्म देते हैं ।” 


इसी प्रकार झ्राथिक वृद्धि (8८णात्ा० 0700७४#7) तथा आधिक प्रगति 
(४८००४०४४० शि०ह65५) में अन्तर किया जाता है। श्री एलच० एन» बरेरी के 
अनुसार आशिक प्रगति का श्रथं प्रति व्यक्ति उपज (एल ८४७४8 7006८) मे 
वृद्धि से है जबकि आाथिक बृद्धि का ग्राशय जनसरुया और कुल वास्तविक आय दोनो 
में वृद्धि से है। उनके झनुसार ग्राविक वृद्धि के तीन हूप हो सकते है। प्रथम 
प्रगतिशील (?7०६९५४४७) वृद्धि जो तब होती है जबकि कुल प्राय में वृद्धि 
जनसंख्या मे वृद्धि की अपेक्षा अतृपात से अधिर होती है । द्वितीय अधोगामी वृद्धि 
(8८87४४४४८ 8०४!) , जब जनसरया मे वृद्धि कुल आय मे वृद्धि की अपेक्षा श्रधिक 
ग्रनुपात में होती है । तृतीय स्थिर आर्थिक बुद्धि (82009 हए०एशग), जब दोनो 
में एक ही दर से दृद्धि होती है । 
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इतना सब होते हुए भी आधिक विकास, श्राथिक वृद्धि, ध्राथिक प्रगति झादि 
शब्दों को भ्रधिकाँश प्र्थशास्त्री पर्यायवाची शब्द के रूप भें हो प्रयुक्त करते हैं । 
प्रो० पाल० ए० बेरन का कथन है कि, “विकास” और “वृद्धि” की घारणा ही कुछ 
ऐसे परिवर्तत का सकेत देती है जो समाप्त हुए पुराने कुछ की अपेक्षा नया है। 
प्रो० विलियम आर लेविप ने वृद्धि! शब्द का उपयोग किया है किन्तु परिवतंन के 
लिए यदा-कदा विकास” और 'प्रगति” शब्द का मी उपयोग करना उन्होने वाँछनीय 
समभा है । 

श्राथिक विकास की प्रकृति 
(पिश्वाप्ा€ ण॑ 7€णा०ाएंट 00जशी!) 


ग्राथिक विकास के अर्थ को विशद्‌ रूप से समझ लेने के उपरान्त इसको 
प्रकृति बहुत कुछ स्वत स्पष्ठ हो जाती है। हम यह जानते हैं कि प्रत्येक अथे-व्यवस्था 
घनन्‍्म ([807), विकास (०0७), पतन (02०४५) और मृत्यु (0८॥॥) की 
प्रक्रियाश्रों से मुजरती है । झथरिक विकास इसका कोई अ्पवाद नहीं हैं । अविकसित 
प्रथवा अर -विक॒सित ग्रर्थ-व्यवस्था शने -शने विकास की श्रोर श्ग्रस्तर होती है और 
पूर्ण बिकास की अवस्था प्राप्त करने के बाद क्रमश पतन की झोर बढती है। हाँ, 
ग्राज के बेज्ाानिक मुंग मे इस पतन की क्रिया पर भ्रकुश लगाना अवश्य बहुत कुछ 
सभव हो गया है। अ्राज वंज्ञानिक ज्ञान के विकास के कारण किसी भी राष्ट्र को 
पुराने होने की सज्ञा देवा मुश्किल है पर ऐसे देशी को हू ढ निकालना असम्भव नहीं 
है जिनवी अर्थ-व्यवस्थाएँ पुरानी हो गई हैं श्ौर झपनी अ्वंनत अवस्था के कारण मे 
केवल अपने देश के लिए वरन्‌ अत्य देशों के लिए भी समस्या बनी हुईं है। फिन्सु 
इतना सब कुछ होते हुए भी यह सुनिश्चित है कि आथिक विकास को ओर बढ़ते 
रहना एक सतत्‌ प्रक्रिया है, जो समाप्त नहीं होती। आशधिक विकास की प्रकृति 
गतिशील है जिसका भुरय उह्ूँ श्य आधिक प्रगति के अध्ययन के आधार पर दीघकालीन 
अवस्था मे आर्थिक गतिविधियों का विश्लेषण करके महत्वपूर्ण और सुल्यवात निष्कर्ष 
प्राप्त करना है । प्राथिक विकास के सम्बन्ध भें आशिक उसार चढ़ावो का ग्रध्ययन 
अल्पकाल में नहीं किया जा सकता । आर्थिक विकास दीघेकाल की देव है। ऋधिक 
विकास मे एक देश की ग्रर्थ-ब्यवस्था के सभी क्षेत्रों मे उत्पादन के उच्चत्तम घ्तर को 
प्राप्त करना होता है ओर इसके लिए आधिक शक्तियों में आवश्यकतामुसार फेद 
बदल करते रहना पड़ठा है और इन सब का अध्ययन करना पडता है । झ्राथिक 
विकास की श्रकृति को समभने के लिए हमे स्थिर (8/90०0) और गतिशील 
(090०050०)--इन दो झ्राथिक स्थितियों को समझ लेना चाहिए । 

भोतिक-शास्त्र से स्थिर अथदा स्थ॑ैतिक (5480) दशा वह होती है जिसमे 
गति तो होती है, कित्तु परिवर्तेत मही श्रथवा दूसरे शब्दों मे गति का पूर्णो ग्रभाव 
नहीं होता, विन्धचु फिर भी यत्ि की दर समान रहती हैं। यह गति एकरस् रहती है 
प्र्थात्‌ इसमे सामयिक रूप से अभ्रचानक झटके नहीं लगते | इसमें भ्रनिश्चितता का 
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प्रभाव रहता है। कहते का भ्रय॑ यह है कि स्विरावस्वा कोई प्रकर्मण्यता की झवस्था 
नही है वरन्‌ यह अर्थ-व्यवस्था का एक ऐसा रूप है जिसमे कार्य बिना किसी बाघा 
के समान गति और सरल रूप मे चलता रहता है। जब अर्थशास्त्र में प्रयुक्त की 
गई झाथिक मात्राएँ समान होती हैं तो इसे स्विरता वी अवस्था कहा जाए्गा। 
झर्थ-व्यवस्था इन स्थिर भात्राओों की सहायता से ही प्रगति के पय पर बढती रहती 


है । माल के कथनानुसार, "किसी कार्यशील, उिन्‍्तु अपरिव्तनीय प्रणाली को स्थिर 
अर्थशास्त्र का नाम दिया जाता है ।* 


प्रो मैंक्फाई ने माना था कि स्थिर ग्रवस्था एक ऐसी प्राजिक प्रणाली है 
जिसमे उत्पादन, उपभोग, विनिमय तथा वितरण को नियत्रित करने वाले साधन 
स्थिर होते हैं प्रथवा स्थिर मान लिए जाते है। जनसख्या उम्र भ्रथवा मात्रा की 
दृष्टि से बढती हो नहीं है श्रौर यदि बढती हैं तो उत्तवादन की मात्रा भी उसी अनुपात 
में बढ जाती है | प्रो स्टिगलर (878॥57), प्रो बलाक॑ (2!2:) तथा प्रो टिनधर्गन 
(पएकधट्टआ) भ्रादि ने भी स्थिर ब्र्यशास्त्र का अर्ये स्थिर अ्र्थ-न्यवस्था से लिया 
है । कला का कहना है कि “बह गअर्थ-व्यवस्था स्थिर है जिसमे जनसख्या, पूँजी, 
उत्पादन प्रणाली मनतृप्य वी आवश्यकता और वैयक्तिक इकाइयो के स्वरूप मे कोई 
परिवर्तन नही होता ।” स्टिगलर महोदय का मत था कि "स्थिर श्रर्थ-व्यवस्था में 
रुचि, साधन एवं तकनीकी--इन तीनो मे कसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता ।” 
प्रो जे के मेहता ने स्थिरता का अर्थ बताते हुए इसे ऐसी स्थिति माना है जो 
निश्चित समय के बाद भी उसी रूप में बनी रहूती है । यदि निश्चित समय के बाद 
उसकी अवस्था में परिवर्तन भा जाए तो वह गत्यात्मक स्थिति कहलाएगी । 

स्थिर श्रथृशास्त्र का अध्ययन महत्त्वपूर्ण है। इसके कई लाम हैं। यदि 
इसकी सहायता न ली जाए तो परिवर्तनशील अ्र्थ-व्यवस्यथा का अ्रध्ययन करना 
अ्रत्यन्त जटिल बन जाए । झ्राथिक परिवतंनो की प्रकृति स्वमेद ही जठिलतापूर्ण होती 
है । गतिशील ग्रर्थ-ब्यवस्था का बशानिक रूप से ग्रध्ययन करने के लिए छोटी से छोटी 
स्थिर अवस्थाओं मे विभाजित कर लिया जाता है। निरतर होने वाले परिवर्तन 
पर्याप्त अनिश्चितता ला देते हैं और इसलिए गतिशौलता का ग्रध्ययन कठिन बन 
जाता है । इस सम्बन्ध मे यह कहना उपयुक्त है कि गतिशील अश्रथ॑शास्त्र स्थिर 
प्र्थशशास्त्र पर लगात्तार टिका है इसलिए स्थिर प्रथ्ंशास्त्र के कानून गतिशील 
अर्थशास्त्र पर भी लाग्र होने चाहिए । 

स्थिर अर्थशास्त्र के विपरीत गतिशील अ्र्थशास्त्र परिवर्तन से सम्बन्ध 
रखता है । दिन प्रतिदिन जो परिवतंन होते हैं उनका अध्ययन स्थिर अर्थशास्त्र मे 
नहीं किया जा सकता। गतिशील अर्थशास्त्र ग्र्थ-व्यवस्था मे निरन्तर होने वाले 
परिवतेनो, इन परिवतेनों की प्रक्रियाओं और परिवर्ततव को प्रभावित करने वाले 
विभिन्न कारणों का प्रध्ययव करता है। गतिशील प्रथंशास्त्र को अवेक प्रकार से 
परिभाषित किया गया है । रिचार्ड लिप्से (०0470 .37$89) के क+न नुसार इसमे 


[0 आथिक विकास के सिद्धान्त 


व्यवस्था की प्रणालियाँ, वेयक्तिक बाजारों ग्रथवा सम्पूर्ण अर्थ-ब्यवस्था की अयतुलित 
दर्शाओं का अध्ययन किया जाता है ।” अरथै-व्यवस्था में प्राय परिवर्तत होते रहते 
हैं। इनके फलस्वरूप अ्रसतुलन उत्पन्न होता है। इस असतुलन का ग्रध्ययन गतिशील 
अरथंशास्त्र करता है । जे बी बलाक (॥ छ (470४) के मतानुसार गतिशील 
ग्र्थ व्यवस्था मे जनसख्या, पूँजी, उत्पादन की प्रणालियाँ और झौद्योगिक सगठन का 
रूप बदलता रहता है। इसमें उपभोक्तात्रों की आवश्यकताओं में वृद्धि होती रहती 
है । गतिशील विश्लेषण में इन समस्त परिवननों का विश्लेषण किया जाता है । 


हैरोड (प्र॥0०0) यह मानते थे कि गतिशील पर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था में 
निरन्तर होते वाले परिवर्ततो का विश्लेषण है। उनके शब्दों मे गतिशील अधदास्त्र 
विशेष रूप से निरन्तर होने वाले परिवततनों के प्रभावों और निश्वित किए जाने वाले 
मूल्यों में परिवर्तत की दरो से सम्बन्ध रखता है ।* 


जीवन की विभिन्न समस्याएँ गतिशील ग्रथ॑ैशास्त्र के अध्ययन को आवश्यक 
बना देती हैं क्योकि स्थिर विश्लेषण उनके सम्बन्ध में भ्रधिक उपयोगी सिद्ध नहीं 
होता । एक सन्तुलन बिन्दु से लेक्र दूसरे सन्तुलव बिन्दु तक जो परिवर्तन हुए उनका 
अध्ययन स्थिर अर्थशास्त्र भे तही किया जा सकता । दे केवल गतिशील प्रर्थशास्त्र के 
अध्ययन ट्वारा ही जाने जा सकते हैं । 


वास्तव में गतिशील और स्थिर विश्लेषशा दोनो की ही ग्रपत्ती अपनी सीमाएँ 
हैं और इन सीमाओो में रहते हुए वे अपने कार्य सम्पन्न करते हैं तथापि वास्तविकता 
तो यह है कि इनमें कोई भी विश्लेषण अपने ग्राप में पूर्ों नहीं है । प्रत्येक दूसरे के 
बिना अबूरा है । यहाँ तक कि चह्‌ जिन कार्यों को सम्पन्न कर सकता है उन्हे मी 
दूसरे की सहायता के बिता सन्‍्तोषजनक रूप से नहीं कर पाएगा । इसमें गतिशील 
थर्थशास्त्र अपेक्षाकृत एक नई शाखा है और इसका विकास अभी भी वाँछित स्तर को 
प्राप्त नहीं कर सका है। यद्यति अनेक विकारकों ने इसके विकास से ऋषना योगदान 
किया है, किन्तु अभी तक इसका कोई अत्यन्त सामान्य सिद्धान्त ग्राविष्कृत नहीं हों 
सका है । 


विकास का अर्थशास्त्र (87097ण705 ० (5709व0) एक गतिशील अथवा 
ब्रावेगिक (72/727770) अर्यश्यास्त्र है। आरथिक विकास का एक क्रमसिक' चक्र होता 
है जिसमे सर्देव परिव्तेव चलते रहते हैं । एक देश की अर्थ-व्यवस्था में अवेक घटक 
होते हैं जिनमे समपन्‍्समय पर परिवतेन होते ही रहते है प्रौर इन परिवतेतों से 
आथिक विकास की गति तथा दिशा का भान होता है । आर्थिक चिकास की प्रक्रिया 
का ऋध्ययन करने के लिए गतिशील ग्रर्थ-शास्त्र का ही सहारा लेना पडता है झोर 
इसीलिए यह कहना समीचीन है कि ग्राथिक विकास वी प्रक्ृकत्ति गतिशील है । इसका 
झध्ययन स्तर मथा स्थैतिक न होकर मूलत गतिशील या प्रारबंगिक होता है । 


आधिक विकास का अर्थ शौर झवधारणा ] 


आथिक विकास का भाप 


(५ ९वस्‍षप्शाएा णी +९णाणाएएऑ ७09) 


आथिक विकास का सम्बन्ध दीघकालीन परिवतंनों से होता है, भरत. इसकी 
कोई सही या निश्चित माप देना बडा कठिन है । आथिक विकास के माप के सम्बन्ध 
मे प्राचीन और आधुनिक प्रर्यशास्त्रियों ने अपने-प्रपने विचार प्रकट किए है । 


(क] प्राचोन भ्रथंशास्त्रियों के दिचार 


प्राचीम अयंशास्त्रियों मे घाशिज्यवादियों का विदार था कि देश में सोना- 
चाँदी के कोप में वृद्धि होना हो झाधिक विकास का माप है। इसी हृष्टिकोश के 
आाधार पर उन्होंने देश के आरधथिक विकास के लिए निर्यात बढाने के सिद्धान्तो पर 
बल दिया और ऐसे उपायो का पक्ष लिया जितये निर्यात में वृद्धि सम्भव हो । बाद में 
एडम स्मिय ने विचार प्रकट क्या कि वस्तुशझ्नों और सेवागं के उत्पादन मे ब्रृद्धि होते 
से देश का आयथिक विकास होता है। अपने इंसी विचार के श्राधार पर उसने कहा 
कि आशिक क्षेत्र मे सरकार द्वारा स्वतन्त्रता दी जानी चाहिए ताकि लोग भ्रविकाधिक 
उत्पादन कर सके और झषिकाधिक लाभ प्राप्त कर सके जिससे लोक-कल्याण मे 
अधिकाधिक वृद्धि हो । एडम स्मिथ के समकालीन अर्थंशास्नियों से भी कुछ इसी 
प्रकार के विचार प्रकट किए । उन्होंने कहा कि यदि देश में उत्पादन की मात्रा तीतब्र 
होगी तो स्वत ही आथिक विकास की गति बडेगी, अन्यथा आधथिक विकास सम्मव 
नहीं हो सकेगा । इन सब अर्थशास्त्रियों के विपरीत कालंमाव्स ने सहकारिता के 
सिद्धान्त का समर्थन किया । उसने कहा कि पूंजीवाद को समाप्त करके साम्यवाद 
ग्रा समाजवाद पर चलने में ही कुशल है और तभी देश मे लोक-कल्याण व आविक 
विकास लाया जा सकता है।जे एस मिल ने स्वतन्त्र व्यापार की नीति के 
कुपरिसामों को दिखाकर, यह विचार प्रकट किया कि लोक कल्याण और ग्राथिक 
विकास के लिए सहकारिता के पस्रिद्धान्त को महत्त्व देता चाहिए । उसने कहा कि 
सहकारिता ही आथिक विकास का माप है और जिस देश में जितनी अधिक 
सहकारिता का चलन होगा, वह देश उत्तवा ही अधिक लोक-कल्थाण और झ्ाथिक 
विकास की ओर अग्रसर होगा । 


(सी) झा्ुनक घिच्षारधारा 


ग्राधुनिक अर्थशास्त्र ने उत्पादन के साथ-साथ वितरण को भी ग्राथिक 
विकास का मांप माना । उन्होंने आधथिक विकास के माप के लिए किसी एक त्वत्त्व 
पर नहीं वरनू सभी आवश्यक तत्त्वो पर बल दिया और कहा कि इन तत्त्वों के 
सममूहिक प्रयासों के फलस्वरूप ही किसी राष्ट्र का आर्थिक विकास सम्भव हो सकता 
है । यदि प्राधुनिक अर्थशास्त्रियों के विचारों का विश्लेषय करें तो आशिक विकास 
के मुख्य मापदण्ड ये ठहरते हैं-- 


2 श्राथिक विकास के सिद्धान्त 


., रफ्ट्रीय श्राप--ग्राधुनिक अ्र्थशास्बियो ने आर्थिक विशास को दृष्टि 
से सकल राष्ट्रीय उत्पादन को वे लेकर शुद्ध उत्पादन को ही लिया हैं। सकल राष्ट्रीय 
उत्पादन आथिक विकास का माप इसलिए वही हो सकता क्योंकि इसमे मशीवों व 
उपकरणों पर होते वाली घिसाई या हु स॒ की राशि को घटाते की व्यवस्था सही को 
जाती, जबकि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन मे ऐसा किया जाता है। इस शुद्ध राष्ट्रीय 
उत्पादन की मात्रा मे वृद्धि आथिक विकास का सूचक होती है, पर शर्त यह है कि 
यह वृद्धि दीषकालीन और निरन्तर होनी चाहिए। 


2, आय का विवरता-प्राथुतिंक विवारयारा के अनुसार गझ्राथिक 
विकास का दूसरा माप-दण्ड आय का वितरण है। राष्ट्रीय प्राय तो बढ रही हो, 
कित्तु उसका न्‍्यायोवित ढंग से वितरण न हो तो उसे विकास को अवस्था नही कहा 
जां सकता । आ्राथिक विकास के लिए यह भ्रावश्यत्र है कि राष्ट्रीप आय का इस ढग 
से थित्तरणा हो कि सबको पर्याप्त आय प्राप्त हो सके। यदि बढी हुई राष्ट्रीय प्राय 
का एक बड़ा भाग कैवल गिने चुने व्यक्तियों को ही मिलता है तो इस स्थिति को 
ग्राथिक विकास का सूचक नहीं माना जा सकता । इस बात की पूरी सम्भावना है 
कि राष्ट्रीय आय बंढने पर भी देश मे दरिद्रता व्याप्त हो। उंदाहरणाय भारत में 
नियोजन के प्रथम 5 वर्षों में राष्ट्रीय ग्राय 9,530 करोड रुपए से बढ कर 
20,00 करोड रुपए प्रति वर्ष तक पहुँच गई और इस तरह श्रति व्यक्ति आय 
266 झुपये से बढ कर 42! रू बाधिक हो गईं, लेकिन फिर भी अमीर अ्रधिक 
झ्रमीर और गरीब अधिक गरीब होते गए, क्योकि बढ़ी हुई राष्ट्रीय आय का 
| पायोवित ढंग से वितरण नही हो फया । यही स्थिति झ्राज भी विद्यमान है । 


3 गरीब जनता को अधिक लाभ--जब तक देश की यरेब जनता की 
श्षाय में वृद्धि होकर उसे अधिकाधिक लाभ प्राप्त नहीं होगा तव तक उस देश की 
ग्राथिक व्यवस्था चिकसित नहीं कही जा सकती । ग्राथिक विकास के लिए आवश्यक 
है कि राष्ट्रीय भौर प्रति व्यक्ति आये मे वृद्धि हो ओर यरीब जनता को अधिकाधिक 
लाभ मिले । 


4 सामान्य एवं वात्तविक विकास दर--श्राथिक विकास का चौथा 
मापक सामाम्य और वास्तविक विकास की दर है। सामान्य विकास की दर वह हैं 
जिस पर प्रति बर्ष विकास साम्रान्यत हुआ करता है । यह दर अनुमान पर आधारित 
होती है ! वास्तविक दर बहू है जो वास्वव में होती है। जिस देश की ग्र्थ-व्यवस्या 
में सामात्य दर और वास्तविक दर समान होती हैं वहाँ ग्राथिक विकास की स्थिति 
वाई जाती है । यदि सामान्य विकास दर वास्तविक विकास दर से कम होती है तो 
वह गयभे-व्यवस्था प्रद्धं-विकत्तित मानी जानौ चाहिए । इसी प्रकार यदि सामान्य 
विकास दर वास्तविक दर से ग्रधिज होती है तो उस प्र्व॑-व्यवस्यां को अधिक 
(विकासशील र्मिति में साना जाता चाहिए। 


प्राधिक विकास का ग्रर्थ और अवधारणा 3 


5, प्रति व्यक्ति श्राय--राष्ट्रीय ग्राय मे वृद्धि के साथ ही प्रति व्यक्ति श्राय 
में वृद्धि होना भी झ्रावश्यक है। यदि प्रत्ति व्यक्ति ग्राय म वृद्धि न हो तो झ्ाधथिक 
विकास वी स्थिति नही मानी जायेगी । यह सम्भव है कि राष्ट्रीय आय बढने पर भी 
जनता की निघनता बढती जाए। उदाहरणार्थ राष्ट्रीय आ्रायः बढ रही है, लेकिन 
जनसख्या वी माज्ना में भी तेजी से वृद्धि हो रही है तो प्रति व्यक्ति आय समान रह 


सकती है या कम हो सकती है और तब ऐसे राष्ट्र को ग्राथिक विकास की से छी 
में नही रखा जा सकता । 


इस प्रकार निष्कर्ष यही निकलता है कि एवं देश भे झाविक विकास का कोई 
एक विश्चित माय नही हो सकता । प्रो डी ब्राइटतिह ने लिखा है "एक देश द्वारा 
प्राप्त वी गई आथिक सम्पनता के स्तर का मर प॑ उस देश द्वारा प्राप्त वी गई उत्पादक 
सम्पत्ति घी माना से लगाया जा सकता है। अर्थन्यवस्या के विकसित होने पर नए 
उत्पादक साधनों को खोज लिया जाता है, विद्यमान साधनों का अ्रधिक उपयोग 
सम्भव होता है तथा उपलब्ध राष्ट्रीय एवं मानवीय सम्पत्ति का उपयोग किया जाता 
है । एक देश मे जितने अधिक साधन होते हैं उतनी ही अ्रच्छी उसको ग्राथिक स्थिति 
होती है ॥” 

आराधिक विकास फा महत्व 
(4700742706 0ए[ ४ -८७॥०॥॥९ 6709७॥0) 


पूर्व विवरण से आर्थिक विकास का महत्त्व स्वत॒ स्पष्ट है। ग्राघुनिक युग मे 
आधिक विकास ही एकमात्र वह है जिसके द्वारा मानव अपनी विभिन्‍न ्रावश्यकताओ 
की पूति कर सकता है । आशिक विकास के प्रभाव मे किसी भी देश का 
सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता । मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने और 
निर्धनता व वेरोजगारी को मिटाने के लिए ग्राथिक विकास ही एकमात्र और सर्वोत्तम 


उपाय है । आज के भौतिकवादी युग का नारा ही आश्िक विकास का है । 


ग्राथिक विकास का महत्त्व प्रत्येक क्षेत्रो मे प्रकट है। ईंसके फंलस्थरूप 
राष्ट्रीय उत्पादन भें वृद्धि होती है। राष्ट्रीय उत्पादत बढ़ने से राष्ठीय आय और 
प्रति व्यक्ति आय बढती है जिससे बचत क्षमता का विकास होता है। बचत बढ़ने 
से पूजी निर्माण बढ़ता है और फलस्वरूप विनियोग दर में पूवपिक्षा अधिक वृद्धि 
हो जाती है । 

आशिक विकास के फलस्वरूप देशो मे मए-मए उद्योगों का जन्म ग्रौर विकास 
होता है । भमए उद्योगों के पनपने से जनता को रोजगार के अच्छे अवसर प्राप्त होते 
है । परिणामस्वरूप बेरोजगारी मिटने लगती है। इतके अतिरिक्त श्रमिको के 
समुचित प्रशिक्षण विशिष्टीकरण, श्रम विभाजन, श्रम गतिशीलता आदि को पर्याप्त 
प्रोत्साहन मिलता है | उत्पादन के विभिन्‍न साधनों का समुचित उपयोग होते से 


उत्पादन मे वृद्धि होती है और राष्ट्रीय ग्राय अधिकतम होते की सम्भावना बढ 
जाती है । 


]4 झाथिक विकास के प्िद्धान्त 


झाथिक विकास के कारण प्रुजी निर्माण और विनियोजन दर में वृद्धि होते 
लगती है जिससे पूजी की गतिशीलता बढ जाती है और फिर भविष्य में पूजी 
निर्माण और भी अधिक होते लगता है। आर्थिक विकास से देय में औद्योवरिक्रश 
प्रोत्ताहित होता है। फलत जनता कौ प्राय मे वृद्धि होती है भोर उप्तकी कर दान 
क्षमता बढ जाती है । आधिक विकास के कारण वए-नए उद्योगों की स्थापना होते 
से व्यक्ति का चुनाव क्षेत्र भी झधिक व्यापक हो जाता है। उसे मन चंहें क्षेत्रों मं 
कारये करने का अवसर भिल्लता है| 
आशिक विकास के फलस्वरूप जब व्यक्ति को रुचि के अनुकूल कार्य मिलता 
है तो उसकी काये क्षमता में वृद्धि होती है जिससे देश में कुल उत्पादन प्रोत्साहित 
होता है । साथ ही जनता को अधिकाधिक सेवाएँ और पदार्थ उपलब्ध होते लगते 
है। इसके अतिरिक्त नागरिकों की प्रति व्यक्ति श्राये भें बुद्धि होने से उनका 
भनोवज्ञानिक कुकाव मानवता की और अधिक होने लगता है। जब नागरिक भृवे 
और नमे नहीं रहते तो वे भ्रश्रिक दयालु और सहतशील बत जाते है । आधिक विकास 
के कारण देश मे उपलब्ध प्राकृतिक साधनों का घुशलता और मितव्ययितायूबक 
विदोहन सम्भव हो जाता है। कृषि पर भी अच्छा प्रभाव पडता हैं। निष्क्रिय भूमि पर 
धृषि होने लगती है । नवीन घैज्ञानिक साधनों के प्रयोग के कारण प्रति हैदर उत्वादनत 
में वृद्धि होती है और साथ ही भूमि पर जतसख्या का भार भी घटने लगता है । 
आधिक विकास के कारण मलुष्य प्राहतिक अ्रकोपो पर विजय प्राप्त करने 
में समर्थ होता है। तकनीकी साधनों के बन पर अल्प श्रम से ही पर्याप्त खाद्य 
सामग्री और उत्पादन की अन्य चस्तुएँ प्राप्त की जाना सम्भव हो जाता है जिससे 
अकाल और प्रभाव आदि के कष्ट बहुत कम हो जाते हैं। सामाजिक सेवाओं और 
मनोरजन के साधनों प्रे पर्याप्त वृद्धि हो जाती है। फलस्वरूप मृत्यु दर घटकर लोगों 
की श्रोसंत आयु बढ़ जाती है। झाथिक विकाद का महत्त्व सामरिक छोत्र मे भी 
प्रकट होता है | श्रौद्योगिक दृष्टि से सम्पन्न देश अपनी सामरिक ब प्रतिरक्षा शक्ति 
को भल्ती प्रकार सुरढ बना सकता हैं। आशिक विकास के कारण देश में इस प्रकार 
के साधन जुटाना सम्भव हो जाता है जिनसे सामाजिक ध्यवस्था को सुचारु छग से 
विकसित किया जा सके । 
इस प्रकार प्रकट है कि झाथिक विकास के फलस्वरूप एक देश के सम्पूर्ण 
जीवन में विकास होने लगता है। ग्राथिक विकास इस भौतिक युग में सर्वागीण 
विकास की कुजी है । 
आझाषिफ विकास के दोष--इस संसार भे कोई भो वस्तु सिद्धान्त या विचार 
झर्देया दोषमुक्त नही माना जा सकता और झ्राथिक विकास भी इसका कोई श्रपवाद 
नही है | जहाँ श्राथिक विकास एक राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति के लिए झ्रावश्यक 
है वहाँ इसके कुछ दोष भी हैं जिनसे यथा-सम्भव बचते रहना चाहिए । भ्राथिक 
विकास से विशाल थैसाने पर उत्पादन की जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है झौर 
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उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत रुचि पर ध्यान नहीं दिया जाता । आ्राथिक वित्वास के 
कारण मनुप्य का जीवन मशीनी हो जाता है। विशिष्टीवरण के कारण वह सर्देव 
एक ही क्रिया दोहराता रहता है और इस प्रकार नीरसता का वातावरण पतपता 
है। पूजी और श्रम के झगड़े भी सामाजिक-प्राथिक जीवंत को ग्रमिशप्त करिए 
रहते हैं । प्‌ जीपति उद्योगो से श्रप्रिक्नाधिक लाम कमाने के लिए श्रमिकों का शोवण 
करने लगते हैं। फलस्वरूप प्जीपतियों और श्रमिवों मं विवाद उठ खडे होते हैं 
जो ताता-बन्दी, हडताल और हिंसा का रुप ले लेते हैं । इन कगड़ो के कारण केमी- 
कभी तो देश की सम्पूर्ण ग्राविक और सामाजिक व्यवस्था बिगड जासी है । 

झाविक विकास से एकाधिकारी प्रवृत्तियो को प्रोत्साहन मिलता है। 
मौतिकवाद इतना छा जाता है कि मानवीय मूल्यों का छ्वास होते लगता है और 
नाह्तिक मनोवुत्ति को बढावा मिलता है । आथिक विकास व्यक्तिवादी प्रवृत्ति को 
प्रोत्ताहन देता है जिससे संयुक्त और व्यापक परिवार प्रथा समाप्त होने लगती है । 
व्यक्ति धीरे-धीरे इतना स्वार्थी बन जाता है कि उसे अपने परिवार और गाँव की 
चिन्ता नही रहती । ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षोत्नरो वी ओर पलोयन की प्रवृत्ति भी 
बढती जाती है। 


आधिक विकास के फलस्वरूप उद्योगों के केन्द्रीयकरण का भय बढ़ जाता 
है । महत्त्ववूर्ण उद्योग पृजीपतियो के हाथो म केन्द्रित हो जाते हैं जिनसे प्राप्त होने 
बाले लाभ का ग्रविवाश भाग वे खुद ही हडप जाते हैं। प्राथिक केद्वीयकरण की इस 
प्रवृत्ति के कारण समाज में आधथिक कल्याण की वृद्धि नहीं हा परावी और गदी 
बस्तियो, बीमारियों आदि के दोप देश में घर कर जाते है । 

ग्राधिक विकास देश मे घत के ग्रसमाव वितरण के लिए भी बहुत कुछ 
उत्तरदायी होता है | पूजीपति और उद्योगपति औद्योगिक क्षेत्र में छा जाते हैं । वे 
लाम का बहुत बडा भाग स्वय हडप जाते हैं जब कि श्रमिकों को बहुत कम भाग 
मिल पाता है । फलस्वरूप झ्राथिक विषमताएँ पृवपिक्षा बढ जाती हैं । इसके अतिरिक्त 
देश के कुटीर और लघु उद्योगो को प्रोत्साहन नही मिल पाता। मशीनों के उपयोग के 
कारण बडे दैमाने पर उत्पादन करके बडे पंमाने के लाभ प्राप्त करते का लालच बना 
रहता है। लघु और कुटीर उद्योगों की ओर पूजीपतियों की रुचि नहीं जाती । इसके 
अतिरिक्त इन उद्योगों वो बस्तुएँ भी महगी होती हैं जो प्रतिस्पर्द्धा मे टिक नही पांती । 

निष्क्पंत आ्राथिक विकास के गझ्रच्छे और घुरे दोनों हो पहलू है। कुल 
मिलाकर अच्छे पहलू ही अधिक संबल और ग्राह्म हैं। झ्रथिक विकास के भ्रभाव 
में कोई देश व समाज जिन बुराइयो और अ्भिशापो से ग्रस्त रहता है उनवी तुलना 
में आथिक विकास की अवस्था में पाई जाने वाली बुराइयाँ बहुत कम गमीर और 
पीडाकारक हैं। इसके अतिरिक्त आथिक विकास कौ बुराइयाँ ऐसी नही है जिनका 
कोई समाधान न हो से | प्रथत्तन बरने पर इसकी झनक बुराइयों को बहुत कम 
किया जा सकता है । 





+ ऊः. 
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“एक पद्धं-विकप्तित देश प्रंफ्रोका के जिरफ को तरह हे जिसका वर्णन 
करना कठिन है, किन्तु ज॑ब् हम उसे देखते हैं हो समभ जाते हैं ।* 
+- सिंगर 


आधुनिक झावथिके साहित्य में विश्व की अर्थ-व्यवेस्थाश्रों को विकसित और 
प्रद्धबिकतित अर्थ-व्यवस्थाओं में वर्गीकरण बरने का चलूजु-सा हो गया है। 
पूर्व भचलित शब्द अर्थात्‌ 'पिछुडे हुए (84७छएथ70) और 'उनन्‍नत' (&0५७06७ ) 
के स्थान पर अद्ध -विकसित एवं विकसित शब्दों का प्रयोग श्रेष्ठ समझा जाने 
लगा है 'पिछडे हुए! शब्द की अपेक्षा 'अद्ध -विकसित' शब्द वास्तव में अच्छे भी 
हैं, क्योकि इसमे विकास की सम्मावना पर बल दिया गया है । 


झ्रथ-ब्यवस्था का विकास एक श्त्यन्त जटिल प्रक्रिया है। यह अनेक प्रवार॒ 
के भौतिक और मानवीय घटकों के अन्तर्सम्बन्धों एवं व्यवहारों का परिणाम होगा 
है । इसीलिए विकसित या प्रल्प-विकसित भ्रथवा ग्रद्ध -विकसित अर्थ-व्यवस्थाओ का 
अन्तर स्पष्ट करता श्रौर उनके लक्षणों को सवंमान्य रूप मे दूढ पॉना बहुत॑ 
कठिन है । 


विकसित ग्थ्े-व्यवस्थाओ ग्रथवा देशो के ज्ञान और परिभाषा वे' सम्बन्ध 
में प्राय इतनी कठिताई पंदा नहीं होती जितनी अद्ध-विकसित या ग्रल्प-विकसित 
थर्थ-व्यवस्थाओ के सम्बन्ध मे । घिकास के त्रर्थ-शास्त्र मे अ्रद्ध -विकस्धित व्यवस्था फी 
कोई ऐसी परिभाषा देना जिसमे इसके सब आधघो्यक तत्व शामिल्र किए गए हो, 
श्रत्यन्त कठिन है। एच. डब्तू सिंगर (सर छल, अउ्छल्ट) का मत है कि श्रद्धं- 
विकसित देश की परिभाषा का कोई मी प्रयास समय और श्रम्त का भ्रपव्यय है क्योकि 
एएक श्रद्धं-विकसित देश अ्रफ़ीका के जिर्याफ़ की भाँति है जिसका वर्शेन करना कठिन 
है, लेकिद जब हम उसे देखते हैं तो समझ जाते हैं।” 


उस्तुत ग्रद्धं-विक्सित भ्रवस्था एक तुलनात्मक व्यवस्था है। विभिन्न देशो 
में उपस्थित विभिन्न समस्याओ्रो और दशाओं के भ्रनुसार विभिन्न भ्रवसरो पर यह 
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भिन्न भर्थों को सूचित वरता है । झ्धिक जनसख्या वाले कई देश जनसख्या वृद्धि की 
उच्च दर के कारण अपने-ग्रापको भ्रद्धं-विकसित कहते हैँ । कम जन-सख्या 
झौर साधनों के विकास वी विशाल सम्मावनाओञो वाले देश पूंजी की स्वल्पता को 
ग्रद्ध विकास का निशयिक तत्त्व मानते हैं । परतन्त देश चाहे उनमे विदेशी शासन 
के अन्तगंत पर्याप्त आधिक विकास हुआ हो, जब तक विदेशी शासन में रहेमे श्रपने 
झापको प्रद्ध-विकसित वहेगे । इसी प्रकार उसी देश मे सामन्तवादी व्यवस्था को 
उपस्थिति 'भ्रद्धं-विकस्ित' होने का पर्याप्त प्रमाण माना जायेगा चाहे इस प्रवार 
के कुछ समाजो में लोगो को स्वीकृत न्यूनतम जीवन-स्तर उपलब्ध हो । वास्तव में 
विश्व के मान-चित्र मे एक प्रतिनिधि अरद्ध -विकमसित देश को बता सकना बडा कठिन 
कार्य है तथा यह इसलिए झौर भी कठिन है कि ग्रद्धं-विव्तित विश्व विभिन्न प्रकार 
के देशो का समूह है जिसमे स्वय में विभिन्‍नतायें पाई जाती हैं । 


अ्रद्ध -विकसित श्रथे-व्यवस्था का श्राशय झौर प्रमुख प्रिभाषाएँ 
(ध्थ्रांत्रष्ट शात [0शीएपरणा5 ए एञ॥0९०-0९१९०फ९१ 7९०३०फा३ ) 


कोई देश अड्ध -विकसित है या विकसित है इसका निर्णाय इस बात पर निर्भर 
फरता है कि हम विकसित देश किसे मानते हैं या विकास का श्राघार किसे प्रानते 
हैं| प्रो एस हरवर्ट फ्रंवेल ने कहा है कि एक देश आधथिक हृष्टि से विकप्तित है था 
अद्ध -विकसित है यह उस विशिष्ट मापदड पर निर्भर करेगा जिसे व्यक्ति द्वारा 
विकास वा आधार माना गया है । इस आधार की अवुपस्थिति या कम उपस्थिति 
भ्रद्ध -विकसित अथ्थ-व्यवस्था की सूचक होगी ।” यही कारण है कि अद्ध-विकसित 
देशो की विभिन झ्राधारो पर व्याख्या की जाती है। पाल हॉफ मेन ते एक 
अद्ध -विकसित देश का निम्न शब्दों में चित्रण किया है :--- 


“प्रत्येक व्यक्ति ज़ब किसी श्रद्ध-विकसित देश को देखता है तो उसे जान 
जाता है । यह एक ऐसा देश होता है जिसमे निर्धनता होनी है, नगरो मे भिखारी 
होते हैं और ग्रामीण क्षेत्रो मे प्रामीण जन-जीवन निर्वाह भर कर लैते है | यहु एक 
ऐसा देश होता है जिसमे स्वय के कारखाने नही होते हैं और बहुघा शक्ति और प्रकाश 
की अपर्याप्त पूर्ति होती है | इसमे बहुघा अपर्याप्त सडकें, रेलें, सरकारी सेवाएँ और 
सिछ्के एए सार सायम होते हैं ५ इसे 'योडे 'है अत्यतात और उच्च शिक्षण सस्थाएँ 
होती हैं । इसके अ्रधिकाश लोग लिख झौर पढ नही सकते हैं । सामान्य जनता निर्घन 
होने पर भी इसमे कुछ व्यक्ति घनी होते हैं और विलासितापूर्णा जीवन व्यतीत करते 
हैं । इसकी बैकिग प्रणाली ग्रविक्सित होती है और छोटे-छोटे ऋण, ऋशाद्ाताओ 
के हारा प्राप्त करने होते हैं जो शोषण करते हैं। अ्रद्धं -विकसित देश का एक 
प्रमुख लक्षण यह होता है कि बहुधा इसके सब निर्यातों में कज्चा माल, कच्चे खनिज, 
फल या कुछ रेशो का उत्पादन होते है जिनमे कुछ विलासितापूरो दस्तकारियाँ होती 
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हैं। बहुधा तिर्यात किए जाने वाले इन पदार्थों का उत्पादन या उत्खनन विदेशी 
कम्पनियों के हाथी में होता है ।” 


अर्दधं -विक्सित देश अ्षधंदी अर््धं -विकसित अर्थ-व्यवस्था का चित्रण कुछ अन्य 
प्रमुख विद्वादों ने इस प्रकार किया है-- 


श्री पी टी बावर एवं बी एस यामे के मतानुस्तार “अर्द्धं-विकर्सित देश 
शब्द बहुघा मोदे रूप से उन देशों या प्रदेशों की ग्रोर सकेत करते हैं जिनकी वास्तविक 
आय एव प्रति व्यक्ति पूँजी का स्तर उत्तरी भ्रमेरिका, पश्चिमी यूरोप और आरस्ट्र लिया 
के स्तर से नीचा होता है ।* 


इसी प्रकार की परिभाषा सयुक्त राष्ट्र संत के एक प्रकाशन में भी दी गई है 
जो इस प्रकार हैं: 


“एक अद्ध -विकसित देश वह है जिसकी प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, सर्खक्त 
राज्य प्रमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया और पश्चिमी यूरोपीय देशो की प्रति व्यक्ति 
वास्तविक आय की तुलना मे कम हो ॥/* 


उपसेक्त परिभाषात्रों के अनुसार जित देशो की प्रति व्यक्ति आय उत्तरी 
अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और आस्ट्रे लिया भ्रादि देशों की प्रति व्यक्ति आय से कम 
होती है उन्हे अरदध विकसित कहते हैं । ये परिभाषाएँ अर्द्ध -विकसित देश का एक 
ग्रच्छा आधार प्रस्तुत करती हैं, किन्तु प्रति व्यक्ति झारय॑ ही किसी देश के विकर्तित 
और झ्रविक्सित होने का उच्चित मापदड नहीं है। प्रति व्यक्ति आय विश्व में सबसे 
ज्यादा रखने वाला कुबत केवल इसी प्राधार पर विकसित नहीं कहला सकता है। 


प्रो जे. आर हिंकस के मतानुसतार, “एक गअर्द -विकसित देश वह है. जिसमे 
तकनीदी झौर मौद्विक सीमाएँ व्यवहार मे उत्पत्ति यलौर बचत के वास्तविक स्तर वे 
के बरावर नीची होती है जिसके कारण श्रम की प्रति इकाई (प्रति का्मे-धील 
व्यक्ति) पुरस्कार उससे कम होता है जो ज्ञात तकनौकी ज्ञान का ज्ञात साधनों पर 
उपयोग करने पर होता (73 


इस परिमापा में मुख्यत तकनीकी तत्त्वों पर ही अधिक जोर दिया गया है 
और इसमे पभाह तिक साधन, जनसख्या प्रादि ग्राथिक तंथा प्न्य अ्नाधथिक तत्त्वों पर 
जोर नहीं दिया गया है । 
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अर्दध विकसित अर्थ-ब्यवस्थाओो की विशेषताएँ 9 


आएतीय योजना झ्ायोग के झनुसार “एक प्रद्धं-विकृस्तित देश बढ है जिप्तमे 
एक शोर अधिक या कम प्रश मे अप्रयुक्त मानव शक्ति श्रौर दूसरी ओर अ्शोषित 
प्राहतिक साधनों का सह-अस्तित्व हो 7? 


यह परिभाषा इस आधार पर अधिक अच्छी है कि इसमे अशोषित साधनों को 
झद्धं-विकास का सकेत माना गया है जो ग्रद्धं-विकसित देश का एक प्रमुख लक्षण 
होता है, किन्तु इसमे इस वात का स्पष्टीकरण नही मिलता कि ऐसा वयो हुआ है । 
इसके अतिरिक्त यदि ये साधन पूंजी, साहस झ्रादि की कमी के कारण प्रशोपित हैं 
तब तो ठीक है किन्तु यदि ग्राथिक मदी आदि के कारण मानवीय या ग्रन्य साधन 
अप्रयुक्त रहते है तो यह झनिवाय रूप से भ्रद्ध-विबसित देश की पहचान नही है । 


प्रों जेकव वाइनर के मतानुसार, “एक ग्रद्ध-विक्सित देश वह हैं जिसमे 
श्रधिक पूँजी या अधिक श्रम-शक्ति या अधिक उपलब्ध साधनों था इनम से सभी के 
उपयोग की भ्रधिक सभावनाएँ होती हैं जिससे इसकी वर्तमान जनसंख्या का उच्च 
जीवन-स्तर पर निर्वाह किया जा सके था यदि इस देश की प्रति व्पक्ति प्राय का स्तर 


पहले से ही ऊ'चा हो ठो जीवन स्तर को नीचा किये बिना ही झ्रधिक जन॑सख्या का 
निर्वाह किया जा सके ।7£ 


उपरोक्त परिभाषा का सार यह है कि अद्ध -विकसित देश वह होता है जहाँ 
झाधथिक विकास की और सभावनाएँ समाप्त नही हुई हो और जहाँ पर वर्तमान 
जनसझ्या के जीवन स्तर को उच्च करने या वरततंमान जीवन स्तर पर झधिक जनसख्या 
का निर्वाह किये जाने की यु जाइश हो । इस परिभाषा की एक ग्रच्छी बात यह है 
कि इसमें इस बात पर बल दिया गया है कि ऐसे देशों में साधनो का उपयोग करके 
जीवन स्तर को उच्च बनाया जा सकता है, किन्तु यह परिभाषा प्राकृतिक साधनों के 
पूँजी द्वारा प्रतिस्थापना को कम महत्त्व देती है जैसा कि जापान, हॉलेण्ड और 
स्विट्जरलैंण्ड मे हुआ हैँ । डॉ. ग्रास्करलेन्ये के शब्दों मे, “एक ग्रद्धां-विक्रसित श््थे- 
व्यवस्था वह हैं जिसमे उपलब्ध पूंजीगत वस्तुओं का स्टॉक उत्पादन की आधुनिक 
तकनीक के आधार पर कुल उपलब्ध श्रमशक्ति को नियोजित करने के लिए अपर्याप्त 
होता है ।” 

प्रो० नकंसे ने भी उन देशो को ग्रद्ध विकसित देश बतलाया है जो प्रगतिशील 


देशो दी तुलना में अपनी जनसल्या और प्राकृतिक साधनों के सम्बन्ध मे कम पूजी 
से सम्पन्न होते हैं । 


डॉ० लेंगे और नकंसे ने पूंजी की कमी पर ही जोर दिया है ग्रत ये 
परिभाषाएँ एकाॉँगी होने के साथ-साथ विकास की सम्भावनाओं तथा सामाजिक और 
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राजनीतिक दशाग्ों के महत्व के बारे में कुछ नहीं बताती हैं जैसा कि स्वय प्रो० 
नव से ने लिखा है--- 

शयाथिक विकास का मानव व्यवहार, सामाजिक दृष्टिकोण, राजनीतिक 
दशाओं और ऐतिहासिक आकस्मिकताओ से गहरा सम्बन्ध है। प्रजी आवश्यक है 
किन्तु यह प्रगति की पर्याप्त शर्त नहीं है ।” अच अ्रद्धं-विकित देशों की परिभाषा में 
वहां की सामाजिक, राजनीतिक परिस्थितियों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए ॥ 


श्री यूजीन स्टेनले ने अद्धं-विकसित देश की व्यारुया करते हुए वतलाया हैं 
कि “यह (५क ऐसा देश होता है जिसमे जन-दरिद्रता व्याप्त होती है, जो किसी 
अस्थाई दुर्भाग्य का परिणाम नहीं होकर स्थाई होती है, जिसमे उत्तादन तकनीक 
पुरानी और सामाजिक समठन अलुप्युक्त होता है, जिसका अर्ये यह है कि देश की 
निर्धनता पुर्णं रूप से प्राकृतिक साधनों की कभी के कारण नही होती है भौर इसे 
अन्य देशो मे परीक्षितं उपायों द्वारा कग्र कियां जा सकता है | 


श्री स्टेनले की उपरोक्त परिभाषा मे गद्धें-विकसित देश के कुछ लक्षणों की 
शोर संकेत किया गया है, किन्तु अद्धं-विकास की परिभाषा इन तोन लक्षझों के 
ग्राधार पर पर्याप्त नहीं हो जाती । इस परिभाषा में सामाजिक दशाग्नी पर भी 
आझाभिक विक्ात की निर्भरता स्वीकार की गई है । 


बस्तुत प्रति व्यक्ति उत्पादन एक ओर प्राह्ञतिक साधनो पर और दूसरी झोर 
मानव व्यवहार पर निर्भर करता है। लगभग समान प्राकृतिक साधन होते हए भी 
कई देशो की झ्राथिक प्रगति में अन्तर प्रतीत होता है। इसका एक प्रमुख कारण 
मानव व्यवहार का ग्रत्तर है। श्री अल्फे डे बोन के अंवुसार मानव व्यवहार विशेष 
रूप से जन-रूचि आ्राथिक विकास की प्रक्रिया मे एक बहुत महत्त्वपूर्ण तस्व है। 
श्री डबल्यू० ए० लेविस ने भी इसी बात पर बल देते हुए लिखा है कि “जन उत्साह 
योजना के लिए स्निग्घता देने वाला तेल और आधिक विकास का पेट्रोन है ;” खत 
अद्धं विकसित देशों की परिभाषा में इस तत्व की भी अवहेलता नहीं की जानी 
चाहिए । इस सम्बन्ध में डॉ० डी० एस० नाग की परिभाषा उचित जाने पड़ती है 
जौ इस प्रकार है -- 

"एक अर्द्धंविकसिल देश था प्रदेश वह होता है जिसमे इसकी कक ना 
जनसख्यां को उच्च जीवन स्तर पर निर्वाह करते या यदि जनसरूपा बढ रही ही । 
को जवसस्या वृद्धि की दर से अ्थिक गति से जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के लिए| 
अधिक पूजी, या अधिक श्रम-शक्ति था ऋतिक उप्रलब्ध या सम्भ्राव्य प्राकृतिक! 
साधनों या उनके सयुक्त उपयोग के लिए पर्ग्ाप्त सम्माववाएँ हो और इसके लिए 
जनता मे उत्साह हो 
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अरद्धं-विकसित', 'अविकसित', 'निर्धव' श्रौर 'पिछड़े हुए! देश 
(गड९-१७७०७९०,, पत0९0श०ए९१, (९००७४ थाएं '200फथ्राव' (20०ए्रापर॑ं55 


कमौ-कभी इन सभी शब्दों को पर्यायवाची शब्द माना जाता है और 
अद्धं-विकसित देशो को 'अविकृसित', “निंंन' और 'पिछडे हुए! झ्रादि शब्दों से 
सबोधित क्रिया जाता है । किन्तु ग्राजकल इन शब्दों में भेद किया जाता है भौर 
प्रद्ध-विकर्सित शब्द ही झ्रविक उपयुक्त माना जाने लगा है । अ्रधिकांश साम्राज्यवादी 
देशो के लेखको ने अपने उपनिवेशों के बारे, में लिखते हुए 'गरीब' या पिछड़े हुए 
शब्दों का प्रयोग किया है। बहुधा इन शब्दों से और जिस प्रकार इनका प्रयोग किया 
गया है यह निष्कर्ष निकलता है कि ईश्वर ने विश्व को धनी और गरीब दो भागों 
में विभाजित किया है, एक गरीब देश इसलिए गरीब है क्योकि इसके प्राशतिक 
साधन कम हैं और उसे आर्थिक स्थिरता के उसी निम्न स्तर पर रहता है किन्तु 
प्रव यह भही माना जाता है कि इन निर्धेन देशों के प्राइतिक साधन मी कम हैं और 
यही इनकी निर्धेनता का मुख्य कारण है। इसके अतिरिक्त “निर्धनता' केवल देश की 
प्रति व्यक्ति निम्न आय को ही इगित करती है, भ्रद्ध -विकसित देश की अन्य विशेषताओं 
को नहीं | इसीलिए “निर्धन! एवं (पिछड़े हुए! शब्दों का प्रयोग अलोकर्प्रिय हो गया 
है । इसी प्रकार (०४०४ए४८०क८व) शब्द भी अरद्ध -विकसित देश का समानार्थक 
माना जाता है किन्तु दोनो में मी यह स्पष्ट अन्तर किया जाता है कि भ्रविकसित 
देश वह होता है जितमे विकास की समावनाएँ नहीं होती है। इसके विपरीत 
अद्ध -विकप्तित देश वह होता है जिसमे विकास की पर्याप्त सम्मावनाएँ हो । 
प्रन्दाकंटिक, आकेटिक ओर सहारा के प्रदेश अविकसित कहला सकते हैं क्योकि 
उतेमान तकनीकी ज्ञान एवं ग्रन्य कारणो से इन प्रदेशों के विकास की सभावनाएँ 
सीमित हैं। किन्तु भारत, पाकिस्तान, कोलम्बिया, थुर्गांडा आदि अर्द्धा विकसित देश 
कहलाएँगे क्योकि इन देशों में विकास की पर्याप्त सभावनाएं हैँ । इस प्रवार प्रविकसित 
शब्द स्थैतिक स्थिति का द्योतक है । बवस्तुत ढिसी देश के बारे में यह धारणा बना 
लेगा कठिन है कि उस देश में निरपेक्ष रूप मे साधनो को स्वल्पता है क्योकि साधनों 
की उपयोगिता तकनीकी ज्ञान के स्तर भाँग की दशाएँ और नई खोजो पर निर्भर 
करती है + बस्तुत इन देशो के प्राकृतिक साधन, तकनीकी ज्ञान और उपक्रम के इन 
साधनों पर उपयोग नहीं किए जाने के कारण अधिवाँश मे अविकत्तित दशा मे होते 
हैं पर इनके विकास की पर्याष्त समभावनाएँ होती हैं । सयुक्त राष्ट्र सघ की एक 
विशेष राय के अमुसार, “सब देश, चाहे उनके प्राकृतिक साधन कंसे ही हो, वर्तमान 


में अपने इन साथतो के अधिक अच्छे उपयोग के द्वारा भ्रपनी आय को बडी मात्रा मे 
बढ़ा सकने की स्थिति मे हैं ।” 


ग्रत 'अविकस्तित' शब्द के स्थान पर 'ग्रद्धं-विकसित' शब्द का उपयोग किया 
जाने लगा है। ये अद्ध -विकसित देश आजकल झाथिक विकास का प्रयत्न कर रहे हैं 
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जिसके परिणामस्वरूप इन्हे विकासशील” (/02ए८०9णहृठ) देश भी कहते हैं; किन्तु 
सामान्यतया इन सब शब्दों को लगभग समान प्रर्थ में प्रयुक्त किया जाता है । 


अद्धं-बिकसित श्रथे-व्यवस्था की विशेषताएँ या लक्षण 
(एाशब्रशश्तंड्राट5 ए (एगआाएश-१९शैणु९व एएए)्रणा।ं९5) 


अ्रद्धं विकसित विश्व विभिन्न प्रकार के देशों का समृह है। इस देशों की 
प्रथ-व्यवस्था में विभिन्न प्रकार के अ्रन्तर पाए जाते हूँ। किन्तु इतना सब होते भी 
इन अरद्धं-विकसित देशो मे एक झ्राघारभूत समानता पाई जाती है । ग्रद्यपि किसी एक 
देश को प्रतिनिधि अ्रद्धं -विकप्तित देश की सन्ञा देवा कठिन है, विन्‍्तु फिर भी कुछ 
ऐसे सामान्य लक्षणों को बताना सभव है जो कई ब्रद्ध-विक्सित देशो मे श्रामतौर से 
पाए जाते है। यद्यपि ये सामान्य लक्षण सब भ्रद्धं-विक्सित देशों भे समान ब्रशों मे 
नही पाए जाते भौर न केवल ये ही ग्रद्ध-विक्सित देशो के लक्षण होते हैं, किन्तु ये 
सब मिलकर एक ग्रद्ध-विकसित अर्थ॑-व्यवस्था को बनाने से समर्थ हैं। भ्रद्ध विकसित 
देशों के इन लक्षणों को भुरयत निम्नलिखित वर्गों मे विभाजित करके अध्ययन 
किया जा सकवा है-- 
(ग्र) ग्राथिक लक्षण 
(ब) जनसख्या भ्रम्बन्धी लक्षण 
(स) सामाजिक विशेषताएँ 
(द) तकतीकी विशेषताएँ 
(६) राजनीतिक बिशेषताएँ 


(प्र) झ्राथिक लक्षण 
(९णाएाशां८ (.979९८९४४57९$ ) 

ग्राथिक लक्षणों में निम्मलिखित उल्लेखनीय हैं--- 

(, श्रद्ध-विकसित प्रातिफक साधन (एजहक्-0९एथककुरत िद्वाणातों 
&650प7८९५$)--अद्ध -विवसित देशो का एक प्रमुख लक्षण इनके साधनो का भ्रद्धं 
विकप्तित होदा है। इन देशो में यद्यपि ये साधन पर्याप्त मात्रा मे होते हैं, किन्तु 
पूँगी और तकनीकी ज्ञान के अभाव तथा भ्रन्य कारणों से इन साधनों का देश के 
विकास के लिए पर्याप्त और उचित विदोहन नही क्या गया होता है। उद्ाहरणार्थ 
एशिया, अफ्रीका, लेटिन अमरीका, आ्रास्‍्ट्रे लिया एव द्वीप-समूहो में बहुत बडी मात्रा 
मे भूमि ससाघन श्रप्रयुक्त पड़े हुए हैं। श्री क्रेलोग (85॥0४) के ग्रवुद्यार उत्तरी 
झौर दक्षिणी प्रमेरिका, प्रफ्रीका तथा ब्यूगीनिया, सेडाग्रास्कर, बोनियो ग्रादि द्वीपो 
की कम से कम 20% अप्रगुक्त भूमि हृषि योग्य है जिसका कृपि कार्यों मे उपयोग करके 
विश्व की कृषि भूमि मे एक विलियन एकड श्रतिरिक्त भूमि की बुद्धि की जा सकती है। 
प्रों० बोन द्वारा हाल हों मे किए गए मध्यप्र्॒व के झ्राठ देशों के सवक्षए से ज्ञात होता 
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हैं कि इन देशो के कुल 8 मिलियन हैकदेयर कृषि योग्य भूमि में से केवल एक 
तिहाई से भी कम भूमि मे कूपि की जाती थी और 85 मिलियन एकड कूषि योग्य 
भूमि बेकार पडी हुई थी। थ्री वालिन कला ने वतलाया है कि विश्व वी वतंमान 
कृषि योग्य भूमि से उपभोग और क्षपि के डेनिश स्टेन्ड्ड के अनुसार 2,000 
मिलियन व्यक्तियो का निर्वाह क्या जा सकता है जबकि वर्तमान में केवल 2,300 
मिलियन लोगो का हो निर्वाह किया जा रहा है । स्पप्टत भूमि के ये अप्रयुक्त 
साधन अधिवाश मे ग्रद्ध-विकसित देशों मे ही हैं । 


इसी प्रकार अ्रद्धं -विक धित देशों में खनिज एवं शक्ति के साधनों की सम्पन्नता 
है, किन्तु यहाँ इनका विकास नही किया गया है । अकेले अ्रफ्रीका से विश्व की 
सभावित जल-शक्ति के 44% साधन है, डिन्‍्तु यह महाद्वीप केवल 0:% जल 
साधनो का ही उपयोग कर रहा है । श्री वोयटिन्सकी और वोयटिन्सकी के अनुसार 
एशिया, मध्य-अमेरिका और दक्षिण अमेरिका भी अपने जल-विद्युत साधनों के 
क्रमश वेबल 32४, 5न्‍ और 3% भाग का ही उपप्रोग कर रहे है । इसी प्रकार 
अफ्रीका में ताँचा, टिन और सोते के तथा एशिया मे पेट्रोल, लोहा,टिन और बाकसाइट 
आदि दे भ्रपार भडार हैं, किन्तु इनका भी पूरा विदोहन नहीं किया जा रहा हैं। 
इसी प्रकार बर्मा, थाइलंड, इण्डोचीम तथा अफ्रीका, एशिया और लेटिन ग्रमेरिकी 
देशों भी वन सम्पत्ति का उपयोग नहीं क्या गया है या सांम्राज्यवादी शासकों द्वारा 
शासक देशो के हित के कारण दुश्पयोग क्या गया है। 


भारत में भी उप्तके खनिज सम्पत्ति, जब-साधन, भूमि-्साथन गौर वत-साधत 
पर्याप्त मात्रा में हैं, क्न्‍तु उनका पर्याप्त विकास और उचित विदोहन नहीं किया 
ग्रया है । उदाहरणार्थ भारत में विश्व में उपलब्ध लोहे का लग्मग 25 प्रतिशत अर्थात्‌ 
2,60 करोड टन लौह भण्डार होने का अनुमान है, किन्तु यहाँ लोहे का वापिक 
खनम लगभग !*70 करोड़ टन से कुछ ही अधिक है ! इसी प्रकार 795! तक देश 
में सिचाई के लिए उपलब्ध जल का केबल 27 प्रतिशत और कुल जल-प्रवाहं का 
क्वल 5 6 प्रतिशत ही उपयोग में लाया जा रहा था तथा 3) मार्च, 970 तक 
भी घ्रिचाई के लिए उपलब्ध जेल का केवल 39 प्रतिशत हो उपयोग में था । 


2 क्रूषि कौ प्रधानतता और उसकी निम्न उत्पादकता (रफएुणाश्रा८९ 
ण हशणा।एणा8 शापे ॥(६ ॥,0छ रि०एप्रटच( १) >ञअद्ध -विकसित देशो मे क्षि 
की प्रधानता होती है | उन्नत देशो मे जितने लोग कृषि करते हैं, अद्ध -विकसित 
देशो में उससे प्राय घार गुना अधिक लोग कृषि भें लगे होते है। साधारणतया 
65 से 85 प्रतिशत तक लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि और उससे सम्बन्धित 
उद्योगों पर आश्वित रहते है । हम मारत को ही ले तो यहाँ लगमग 70 प्रतिशत 
लोग झाज भी कृषि पर प्राश्नित है। अरद्धे -विकम्चित देशो मे राष्ट्रीय आय का लगभग 
आधा या इससे भी अधिक भाग हृधि से प्राप्त होता है। प्रमुख उत्पादन खाद्य- 
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सामग्री और कच्चा माल रहता है। कृषि मे इतना अधिक सकेन्द्रशा वस्तुत पिछड़ेपन' 
और दरिद्धता का चिह्न है। प्रभुख व्यवसाय के रूप में भी कृषि अधिकतर अनुत्पादक 
है क्योकि कृषि पुराने ढग से और उत्पादन के ग्रप्रचलित और पिछड़े हुए तरीको से 
दी जाती है जिससे पैदावार ग्रनिश्चित छूप से कम रहती है और किसान प्राय 

गुजारे के स्तर पर जीवित रहते हैं । क्पि पर अत्यधिक मार होते से भूमि के पट्ट 
उप-विमाजन, उपसण्डन, अनाधिक णोत, भूमिहीत ग्रामीण झादि की समस्य ७ 
उपस्थित रहती है | कृपिन्साख॒ कौ कमी रहने से कृपक प्राय ऋण-ग्रस्त होते हैं 
भ्रद्ध -विकसित देशों मे कृषि को “मानसून का जुझा” कहा जाता है। प्रम्बरि८्, 
हन्ट एवं किन्टर के शब्दो मे---/इन देशो में करपि का मानसूत पर अत्यपिक निर्भर 
होने से आज के राजकुमार कल के मिखादी और झ्राज के भिखारी कल के राजकुमार 
बन जाते है ।” 


अद्धं विकसित देशो मे भूमि की उत्पादकता भ्रत्यन्त कम रहने श्र्थात्‌ कृषि 
का लाभदायक व्यदसाय न बन पाने का अनुमान हम कतिपय विकसित देशों के 
मुकाबले भारत की स्थिति की तुलना द्वारा सरलता से लगा सकते हैं-- 


विभिन्न देशों मे भूमि उत्पादिता, 7966-67 


फसल देश प्रति हैबटर भूमि उत्पादिता 
(00 किलोग्राम 

चावल (घान] जापान 50 90 
ग्रमरिका 48 50 
सोवियत सघ 28 70 
भारत 42 90 

कपास सोवियत सघ 830 
स० अ्र० गणराज्य 590 
अमेरिका 540 
भारत )व]0 

गेहूँ इग्लेण्ड 38 40 
फ्रांस 28 30 
इटली 22*00 


भारत 8 90 





अद्धा-पिकत्तित अ्र्ध-व्यवस्थाओ की विशेषताएँ 25 
यदि कुल राष्ट्रीय श्राय में कृषि से प्राप्त राय वा प्रतिशत लें तो स्थिति 
निम्नलिखित तालिवा से स्पष्ट है-- 


देश बपे वुल राष्ट्रीय झाय में कूषि से 
प्राप्त आय का प्रतिशत 





]. कनाडा 960 70 
2. अमभेरिया ]960 40 
3. इग्लैड १960 40 
4. भारत १964 470 








कृषि-उत्पादन की माना कम होने का एक बडा मुप्रभाव यह होता है वि 
बडी सात्रा में छिप्री बेरोजगारी बती रहती है। 


3. श्रौद्योगोकरण का अभाव (77०८ एी गराएफतांभाइआंणा)--इन 

शरद विकसित देशो का एक प्रमुख लक्षण यह है कि इससे प्राघुनिक ढग् के बड़े पैमाने 
के उद्योगो का अभाव रहता है । यद्यपि इन देशो मे उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योग तो 
यत्र तब स्थापित होने लगते हैं, किन्तु आधारभूव उद्योगों जैसे मशोव, यन्त्र, स्पात 
झादि उद्योगों का लगभग अभाव रहता है और शेप उद्योगो के लिए भी ये मशीत 
आ्रादि के लिए आयास पर निर्भर होते है। विकसित देशों मे जब कि झाधुनिक 
उद्योगो की बडे पँमाने पर स्थापना होती है वहाँ ये देश मुख्यत प्राथमिक उत्पादम 
मे ही श्गे रहते हैे। कुछ भ्रद्ध-विकसित देशो में इन प्राथमिक व्यवसायों का 
उदाहरश खान खोदना है । द्वितीय महायुद्ध के पुर्वे विश्व मे टिन उत्पादन मे महत्त्व 
के क्रम मे मलाया, इण्डोनेशिया, बोलेविया, श्याम और चीन थे और ये सभी देश 
अ्रद्ध -व्िकसित देश है । एशिया और दक्षिणी अ्रमेरिका महाद्ीपरों में विश्व के 58% 
टगस्टन और 44% ताँबे का उत्पादन होता है । एशिया और अफ्रीका मे विश्व का 
52% मैंगनीज और 6]% क्रोमाइट का उत्पादन होता है| एशिया महाद्वीप से 
विश्व के पेट्रोल का एंक तिहाई भाग शोर दक्षिणी अमेरिका से 6% प्राप्त होता है । 
इस प्रकार इन अद्ध -विकसित देशो भे प्राथमिक व्यवसायों में ही अधिकाँश जनसख्या 
नियोजित रहती है और औद्योगिक उत्पादन का अभाव रहता है। झ्रग्राकित तालिका 
से आथिक विकास और ओद्योगीकरण का धनात्मक सह-सम्बन्ध स्पष्ट होता है-- 


26 आशिक विकास के सिद्धान्त 


राष्ट्रीय श्राय में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान 
.......-_--ननमननमनीी नव": पा 7पप7प 7:57 7फइ>»ढ 7 ््द्र_7 ॥ः 
कुल राष्ट्रीय धन का प्रतिशत 


वर्ग | 
प्रति व्यक्ति आय वर्ग प्राथमिक उत्पादन |उ्चोग | सैबायें | कुल 
सा 5 मा 








]25 डॉलर से कमर आय वाले देश 47 89 | 33 | 700 
]25 से 249 डॉलर गाय वाले देश 40 25 | 35 | 00 
250 से 374 डॉलर आय वाले देश 30 26 | 45 | 00 
375 या अधिक डॉलर बाले देश 27 28 | 46 | 00 
ग्रधिक ग्राय वाले विकसित देश ]3 49 | 30 | 00 





आधुनिक युग मे किसी देश के औद्योगीकरण में शक्ति के साधनों का भत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण स्थान होता है और प्रति व्यक्ति विद्यूत्त शक्ति के उपयोग से भी किसी देश 
के औद्योगिक विकास का झनुमान लगाया जा सकता है। अद्ध-विकप्तित॑ देशों में 
प्रति व्यक्ति विद्युत शक्ति का उपभोग बहुत कम होता है जो इन देशों मे औद्यो तीकरण 
के अभाव कॉ प्रतीक है । 

4, प्रति व्यक्ति श्राव का निम्न स्तर (0 छथें ७ एस एकांत 
पाए०शा6) ---अद्ध विकसित अथवा विकासमान देशो का एक प्रमुख लक्ष॑स इनकी 
निर्घनता अथवा सामान्य दरिद्रता है जो प्रति व्यक्ति आय के मिम्त स्तर मे कलकती 
हैं ५ इस दृष्टि से विकसित और अद्ध -विकप्तित देशो में जमीन-श्रासमान का अन्तर 
है । विकप्तित देशो में जहाँ समृद्धि इठलाती है वहाँ अरद्ध-विकसित देशो मै निर्घेनता 
वा मग्न नृत्य होता है । 

सयुक्त राष्ट्रसघ के श्रॉकडो के अनुसार सातवें दशक के शुरू में विकप्तित 
पूँजीवादी राज्यों में प्रति व्यक्ति श्रोत्तत कापिक ऑय ,037 डॉलर श्र नवोदित 
स्वाधीन देशों में 83 डॉलर थी । इत ग्लॉकडौ कौ तुलबा करते से प्रकट होता है कि 
भूतपूर्व उपनिवेश और अग्रद्धं-उपनिवेश अपने झाथिक विक्रास में |2 गुना 
(,037 83 ) पीछे है ।£ 964 में जेनेवा में वारिज्य तथा विकास सम्वन्थी 
सपुक्त राष्ट्सथ के सम्मेलन में भाषण देते हुए. कीमिया बे प्रतिनिधि, बाणिज्य एव 
उद्योग मन्नी जे० जी० कियानो ने सकेत किया था कि “संद्धान्विक रिपोर्टों श्रौर 


] $णाएड.. छ. को #छ74 हतमाक्ााट 5767 7964 
2 गु० जुकोद व अम्प : ठीप्तरों दुनिया, पृ 2 


ग्रद्धं-विव सित अ्र्थ-व्यवस्थाझो की विशेषताएँ 27 


प्रयंशास्त-सम्बन्धी पास्यपुस्तशों में विश्यासमान देशो में प्रत्ति व्यक्ति वापिक झाय 30 
डॉलर, 60 डॉलर, यहाँ तक कि 00 डॉजलर बताई जाती है, परन्तु वित्ञासमान 
देशों के लाखो लोग वस्तुत जिन विषम परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं वे इत 
भ्राक्डो से प्रकट नहीं होरी | उनमें बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी कोई श्राय नहीं 
है। वे नही जानते कि वल उन्हें खाना नसोव होगा या नही, श्र॑यवा रात में वे कहाँ 
सोएँगे । पाठ्यपुस्तकों में उद्ध,त प्रति व्यक्ति आय में उनका कोई हिस्सा नहीं होता 
है । वक्ता ने यथार्थ का बिलबुल सच्चा चित्र प्रस्तुत बिया है, जिसमे वास्तविक 
विपमता बी और घ्यान ग्राकृप्ट होता है और जिस पर औसत झाय सम्बन्धी आँकड़े 
प्रावरण डालते है ।? विश्व बैंक के 2968 के एक सर्वेक्षण वे अनुसार उस समय 
भारत वा छाप? ]00 डॉलर था | 


निम्त जोवन-स्तर प्रोर निम्न जीवन-आपु-स्तर (7/ण९₹ हागशिाएंज्रा। रण 
प्राचाह बाद ह.0छ छल ए वतल्ज्रए०ए)--आथिक विपभता की वास्तवित्र 
तस्वीर प्रस्तुत बरने वाले प्रन्य ऑक्डो को लें तो मी पूँजीवादी दुनिया वे 
श्रति-विकपित झौदच्योगिक राज्यों से एशिया, अफ्रीका और लेंटिन अमेरिका के पिछड़े 
देशों की भिनता स्पष्ट प्रवट होती है । यह पता चलता ह कि ब्र्द्ध-विकसित अथवा 
नवोदित स्वाधीन देशो मे मनुप्य वी प्राथमिक झ्लावश्यकता भी भली प्रकार पूरी नहीं 
हो पाती । “एक मनुप्य की दैनिक आहार झावश्यवता 2,500 से 4,000 कैलोरो 
तक होती है, जो इस पर निर्भर करता है कि बह किस तरह का दाम करता है । 
शौसत ग्रावश्यकता 3,000 वलोरी निश्चित की जा सकती है । भागे दी गई तालिका 
पर विचार करते समय इसे घ्यात मे रखता होगा । आप देखेंगे कि भूतपूर्व उपनिवेशों 
तथा ग्रढ -उपनिवेशों से सम्बन्धित श्रौक्डे हमेशा ही प्रौसत झाँक्डो से और कई 
अवस्थाओं में तो 2,200 #लोरी की न्यूनतम सौमा से भी कम है, जो प्रपर्याप्त 
पोपण श्रर्थात्‌ भ्रुख्मरी के द्योतक हैं ।” 


“इन आँकडो से केवल एक ही निचोड निकाला जा स्रकता है, वह यह कि 
भूतपूर्व उपनिवेशों और अद्धं-उपनिवेशों के निदासी अपौष्टिक भोजन ग्रहण करते 
हैं जिसका परिणाम उनके बीच व्याप्त कुपोषण तथा ऊँची मृत्यु-दर है। वेरीवेरी, 
सूखे का रोग, स्कर्वी, पिलेंग्रा, क्वाशिश्रोकोर आदि अनक रोग सीधे अपौष्टिक 
भोजन ठथा पौष्ठिकता की कमी के फलस्वरूप होते हैं | मिसाल के लिए, मध्य पूर्व 
में पाच हाल तक की बच्ची ने से एक तिहाई इन्ही रोग के शिकार होकर मरते है । 
अफ्रीका मे 6 महीने से 6 साल तक की उम्र के 96 प्रतिशत बच्चो को प्रोदीन की 
क्रमी से पंदा होने वाली क्वाशिओकॉरि नामक बीमारी हो जाती है ।” 


] [ए0८6७१जएड रण पीर एंफाएटव [र४ाणा5 (700 दाहग०8 0७० "46 200 क्‍0८घ४८०फशारटएणा, 
(९5९५9, #वाएक 23--7प्रताढ ॥6, 4964, ४०, ॥, #जाए/ $4/एद्ग5, 9 25 
( तोसरी दुनिया” से उद्धृत) 

2. यू० जूकोद एंव अन्य : तीसरी दुनिया, पु. ]2. 


28 आधिक विकास के सिद्धान्त 


सारांश रूप में प्रति व्यक्ति निम्त आय लोगो के निम्न जीवन स्तर कौ 
सूचक है । अर््ध -विकप्तित देशो मे खाद्य पदार्थ उपभोग को श्रमुख वस्तु है जिस पर 
लोगो की आय का 65 से 70 प्रतिशत त्तक खर्च होता है जबकि उन्नत देशों में 
लगभग 20 प्रतिशत । अद्ध-बिकप्तित देशों की अधिकाँश जनसस्या के भोजन में माँस॑, 
ऋण्डा, मछली, दूध, मबंखन आदि पोपक खाद्य पदार्थ बिलकुल नहीं होते। लोग बड़ी 
ग्रस्वास्थ्यप्रद परिस्थितियों मे रहते हैं और समुचित चिकित्सा सुविधाएँ भी उपलब्ध 
नहीं होती । घास्तव भे निर्धनता भ्रद्धं-विकसित देशो का एक ऐसा रोग है जो उन्हें 
विभिन सकटो मे उत्चकाए रखता है। प्रो० कैरचक्रास ते ठीके ही लिखा है कि 
डद्ध -विकसित देश विश्व अ्रथे-व्यवस्था की गदी बस्तियाँ है ॥ प्रति व्यक्ति आय कम 
होने से ही अन्ततोगत्वा लोगो की कार्य-क्षमता पर विपरीत प्रभाव पढ़ता है । 
खाद्य खपन झ्लौर जीवन-अ्रवधि के दो महत्त्वपूर्ण सूचको को लेबर विकसित 
पूंजीवादी राज्यों श्ोर पिछुडे देशों के बीच जो भारी अन्तर है, उसे सोवियत सघ 
की विज्ञान अकादमी के संदत्य यू० जूुकोव एवं उनके सहलेखको ने नीचे दी गई दो 
तालिकाझओ के आझ्राँकडो से बहुत त्रच्छी तरह स्पष्ट किया है-- 
सातवें दशक में कुछ देशों मे खाद्य-खपत 
(देश में उत्पादित +आयातित खाद्य-पदार्थ प्रति दिन प्रति व्यक्ति) 








कैलोरी देश प्रोटीन 
(ग्राम) 
3,50 न्यूजीलैग्ड 09 
3,270 ग्रेट ब्रिटेव 89 
3,740 झास्ट लिया 90 
3,00 सयुक्त राज्य भ्रमेरिका 92 
3,700 कनाडा 94 
3,000 जर्मन सघात्मक गणराज्य 80 
ग्रौसत झावश्यकता-- ौतत अ्रावश्यकता--+ 
3,000 कैलोरी 80 ग्राम 
2,690 ब्राजील 65 
2,620 समुक्त अरब गणराज्य प7 
निम्दतम निरापद-- 
2,500 कंलोरी 
2,490 वेनिजुएला 66 


2,330 सीरिया 78 
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2,200 बंलोरी-- 

इससे नीचे 

भ्रपर्याप्त पोषण वी वलोरी देश प्रोटीन 

लितिपदीह__ || फिैकिकपुज भाती है (ग्राम) 
2,00 लीविया 53 
2,050 पेश 5] 
2,040 भारत 53 
,980 पाविस्तान 44 
_ _|[5,830७  एऐिविालश 5 ,830 फिलिपाइन 43 


सातवें दशक मे विकसित पूंजोबादी राज्यों भौर नवोदित स्वाधीन 
राज्यों मे तुलनात्मक (प्रति एक हजार झाबादी के हिसाय से ) 


विव प्तित पूँजोवादी राज्य 


पश्चिमी यूरोप 78--2 ४ 
उत्तरी प्रमेणतित 77--8 4 
जापान 73 
आस्ट्रेलिया 86 
स्वाधीवता प्राप्त उपनिवेश भौर अर्द्ध॑ं -उपनिवेश 
एशिया 9---24 
प्रफ़ोका 25 6--33 3 
सातवें दशक मे 
कुछ इलाकों में श्रौसत जीवन-पग्रवर्धि 
उत्तरी श्रमेरिकां 49-3 
आस्ट्9 लिया 70-73 
पश्चिमी यूरोप 68-70 
लैटिन प्रमेरिका 50-55 
एशिया 40-50 
४ अकाल नात 8 रत 30-40 


नोट . कुछ अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों में प्रौसत जीवन-आआज उसी 
स्तर पर है, जिसपर प्राचीन रोम के समय में थी---30 वर्ष १ 


]. यू० जुकोव एवं अन्य : हीसरी दुतिया, पेज ]4-] 5. 


30 ग्राथिक विकास के सिद्धान्त 


5 पूंजी की कभी (फवींटांशाटए ० (०छा४)--अरद्ध -विकसित देशों 
की ग्रथे-व्यवस्थाएं पूंजी में निर्धध ((४काध्य 200०) और कम वचत और 
विनियोग करने वाली [[.0श7 54शाह 370 ॥0छ 77५८७॥8) होती है । देश के 
साधनों के उचित उपयोग नही होते श्र साधनों के अ्विकृसित होने के कारण 
पर्याप्त माता में उत्पादन के साधनों का सृजन नहीं हो पाता और साथ ही इसी 
कारण वहाँ की पूंजी की मात्रा वर्तसान तकनीकी शान के स्तर पर साधनों के उपयोग 
और आ्थिक विकास की आवश्यकताश्रो से बहुत कम होती है । किन्तु इन देशो मे न 
केबल पूंजी की ही कमी होती है अपितु पूजी निर्माण वी दर [४ ०ए एणाथे 
ए07्जाथाणा) भी बहुत निम्न होती है । इन अर्द्ध -विकसित देशों मे आय का स्तर 
बहुत नीचा होता है अत बचत की म्रात्ना भी कमर होती है। स्वाभाविक रूप से बचत 
की मात्रा कम होने का परिणाम कम विनियोग और कम पूजी निर्माण होता है । इन 
अद्धं-विकसित देशो मे उपभोग की प्रवृत्ति (शिएफ़टाणा॥ 0 (०50०८) श्रधिक 
होती है और झ्ाथिक विकास के प्रयत्तों के फलस्वरूप श्राय में जो वद्धि होती है 
उसका अधिकाँश भाग उपभोग पर व्यय कर दिया जाता है। बढ़ी हुई ग्राय में से 
बचत की मात्रा नहीं बढनें वा एक कारण जंसा कि श्री नर्कसे ने बतलायथा है 
प्रदर्शनात्मक प्रभाव (70८007ञा400 ८ग८८।) है जिसके गझ्नुसार व्यक्ति अपने 
समृद्धशाली पडोसी के जीवन स्तर को अपनाने का प्रयास करते हैं । इसके साथ ही 
इन देशों मे जनसस्या मे बुद्धि होती रहती है ॥ इन सब कारणों से उत्पादन के लिए 
उपलब्ध घरेलू वचते बहुत कम होती हैं । डॉ श्रोन की गणना के भ्नुसार भारत के 
ग्रामीण क्षेत्रों की 90% जनसल्या के पास व्यय के ऊपर ग्राय का कोई आधिक्य नही 
होता । 

इस प्रकार भ्रद्ध विक॑ध्रित देशों मे बचत की दर कम होती है जिससे विनियोग 
के लिए पूंजी प्राप्त नही होती । जो कुछ थोंडो बहुत बचत होती है वह उच्च श्राय 

वाले वर्गों में होती है जो इन्हे विदेशी प्रतिभुतियों मे विनियोजित करना चाहते हैं 
जिनमें जोखिम कम होती है। अद्ध -विकसित देशों को विनियोग की ग्रावश्यकर्ताओं 
वी इस कमी को विदेशी पूंजी के द्वारा पूरा करते का प्रयास किया जाता है, किन्तु 
इन देशों की साख, भुगतान की योग्यता और राजनेतिक स्थिति इस दृष्टि से बहुत 
उत्साहवरद्ध क नही होती । ग्रत अरद्ध नविकसित देशो में पूंजी निर्माण की दर 5-6 ४ 
होती है । इसके विपरीत विकसित देशों मे कुल राष्ट्रीय आय के 5 से 20% दक 
कुल वितियोग होता है । श्री कालिन क्लार्क के कुछ वर्षों पूवं के एक अध्ययन के 
भ्नुसार सयुक्त राज्य ग्रमेरिका, कनाडा और पश्चिमी यूरोप के देशों में पृ जी निर्माण 
कौ दर 05 से 82, स्वेडन में 772, तावें मे 25% थी जन्नक्ि यह भारत में केवल 
6% ही थी । 

(6) निर्यातों पर निर्भरता प्लौर झन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रतिकुलता-- 
अद्धं-विकसित देशो का एक प्रमुख लक्षण निर्यातो पर उनकी प्रत्यधिक निर्भरता है । 


ग्रद्ध-विकसित ग्रय -्यवस्थाओ वी विशेषताएं 3 


अधिकाश पिछड़े देशों से कच्चा माल भारी मात्रा में निर्यात जरिया जाता है। यू 
यूकोव के अनुसार, "अ्रविकाँश देश विश्व-मण्डियों मे अपनी कृषि उपज बेचने 
हैं और झोद्योगिक माल खरीदते हैं ।” सोवियत संघ क्षी विज्ञान अशादमी के सदस्य 
यू जूकोव गौर उनने सह-लेसवी न झप्नरिम तालिका में 24 देशो के ताम सम्मिलित 
किए हैं जो उपनिवेश ग्रववा अ्रद-उपनिवेश रह चुके हैं पर ग्राज स्वाधीन हैं अर्थात्‌ 
जो अद्ध -विकसित देशो वी पक्तियो में हैं। इनमे से प्रत्येण के सामने ऐसी वस्तु का 
उत्पादन सम्बन्धी श्रॉकडा प्रस्तुत किया गया है, जिसका उसऊी भर्थ-ब्यवस्था म विशेष 
महत्त्व है। देश के निर्यात तथा राष्ट्रीय भ्राय मे भी उसका हिस्मा दिणाया गया है । 
इन झाँकडो से यह पुष्टि होती है कि इन देगो का आथिक ढाचा अधिकाँगत एक ही 
फसल पैदा बरने बाला एकांगी है। साथ ही इन आँवबडो से तीसरी दुनिया के प्रद्धं- 
विकसित देशो तथा औद्योगिक दृष्टि से समृद्ध विरृप्तित पूँजीवादी देशों के बोच 
बतेमान सम्बन्धी के आथिक ढाँचे के एवं पहलू पर भी प्रकाश पडता है और हमे पता 
चलता है कि दोनो को पृषक्‌ करने वाली श्राथिव खाई चौड़ी होती जा रही है । 


विकासमान देशों को प्र्थव्यवस्था और मिर्मात का एकागी विशेषोकरण 





देश मुख्य पैदावार और निर्यात्त से प्राप्ति, प्रतिशत से 

निर्यात बुल निर्यात से हुई. कुल राष्ट्रीय 

प्राप्ति का भाग झाग का भाग 
कुबंत खनिज तेल 99 97 
इराक खनिज तेल 99 40 
सेनेगाल मूंगफली 92 क्र 
वेनिजुएला खनिज तेल 97 55 
सऊदी अरब खनिज तेल , 90 83 
नाइजीरिया भू गफली 87 २० 
ईरान खनिज तेल 85 33 
कौलम्बिया दॉफी 74 29 
बर्मा चावल 74 २6 
हैटी कॉफी प्7 25 
साल्वेडोर कॉफी 73 जन 
ग्वाठेमाला कॉफी 73 25 
मिस्र कपास 70 ]8 
पतामा केला 67 ॥2 





2 यू जुकोत्र एव अन्य तीसरी दुनियां, पृष्ठ 220 27 
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8 न न न जय तल 5 टन सन 

देश मुख्य पंदावार और निर्यात से प्राप्ति, प्रतिशत में 

निर्यात कुल निर्यात से हुई कुल राष्ट्रीय 

प्राप्ति की मांग झाय॑ का भाग 
श्रीलका चाय 66 4] 
चघाना कोकोग्रा 66 40 
चिली ताम्बा 63 20 
भलाया रबड 62 40 
लाइवेरिया रबड 62 ना 
ब्राजील कॉफी 62 2 
पाकिस्तान जूट 58 9 
ज्रूग्वे ऊन 58 9 
बोलीविया टीन 57 29 
इनवेडोर क्केला 56 25 





जहाँ तक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का सवाल है, गैर-समाजवादी दुनिया के विदेश 
व्यापार मे विकासमान देशो का हिस्सा 953 क्के 28 प्रतिशत से गिरकर !966 
में 2] प्रतिशत रह गया था। इस बीच इनका कंज् बढता जा रहा है और उनकी 
स्वर तथा मुद्रानिधि कम होती जा रही है ! 

यू, जूकोव ते ऋपते अ्व्ययन भे आगे लिखा है--'964 मे जेनेवा भे हुए 
घाणिज्य एवं विकास सम्बन्धी सदुक्त राष्ट्र सघ के सम्मेलन ने 970 के पूर्वाठुभाम 
सहित कुछ दस्तावेजे प्रचारित की थी। प्रन्य बातो के साथ-साथ उनमे यह चेतावनी 
भी दी गईं थी कि 4970 तक विकासमान देशों के निर्यात का मूल्य झ्ायात के मूल्य 
की अपेक्षा ? भरव से 3 प्रसव डॉलर कम होगा । इसके अलादा उन्हे ऋण को 
मिवटाने, कर्ज का ब्याज चुकाने तथा विदेशी कम्पनियों को प्राप्त होने वाले मुनाफे 
तथा लाभाँश की रकम को अदा करने के लिए करीब 8 झरव डॉलर कौ और जरूरत 
पडेगी । इस हिसाब को सगाने वालो ने सुभाव दिया था कि तीसरी दुनिया के बकाये 
मे जो भारी कमी है, उसवी पूर्ति अशत नृत्तन विदेशी पूुजी-निवेश और सरकारी 
ऋचणुो से वी जा सकती हैँ । यह आशा प्रकट करते हुए थे स्पष्टत काफी आशादादी 
थे, क्योंकि उनके अनुसार इन साधनों से होने वाली प्राप्तियाँ 42 प्ररव डॉलर तक 
पहुँच सकती है । यदि उनका तखमीना ठीक साबित हो, तो भी 5 अरब से 9 भ्ररव 
डॉलर तक की कमी वनी रहेगी | परन्तु इससे सी अधिक निराशाजनक पुर्वानुमान लगाया 
गया है, सम्रुक्‍तत राष्ट्र सघ के कुछ विशेषज्ञों कै मतानुसार 975 तक विकासमान 
देशो को केवल अपने झायात के भुगतान के लिए शायद दक्तियों अश्व डालर वी कमी 
का सामना वरना पड सकता है ।/१ 


॥, 799, 9 24-22 
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स्तर नीचा होता है। जिससे बचत दर शरीर परिण्यामस्वकूप विनियोग दर कम होती 
है। फलस्वरूप उत्पादकता भी कम होती है और इसी प्रकार यह क्रम चलता रहता है । 

9 बाजार क्षी श्रपूर्णाएँ (#7एश्तांएत्न एण॑ ० शिश्5९८)-- 
डॉ ही एस नाप के ग्रनुमार, “आथिक गत्यात्मकता में साधनी के झनुकूलतम प्रावटन' 
और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था मे अधिकतम उत्पादक क़मता त्राष्त करने की प्रवृत्ति होती 
है “किन्तु स्थिर ग्रर्थव्यवस्था मे कई बाजार की ग्वूर्सताएँ इसे 'उत्पादत सीमा" 
(?7770०८ए०ण॥ गिणयादा ) की और बढ़न से रोकती है ।” निर्भन देश इस दृष्टिगोण 
से स्थिर ग्रथ॑व्यवस्था वाले होते हैं; जाति, घ॒र्म, स्वभाव, प्रधृत्तियों की भिन्नता, 
निर्भेनता, अश्विक्षा, यातायात के साधनों का ग्रभाव आदि श्रम की यतिशीलता में 
बाधा पहुँचाते है । इसी प्रकार पूँनी की गतिशीलता भी कम होती है । प्रद्धविकसित 
देशों मे राधनों की इय गतिहीतता के भ्रातरिक्त एकाधिक्रारिक प्रवृत्तियाँ, देश-विदेश 
के बाजारों काज्ञात नही होता, बेलोच ग्राथिक ढाँचा, विशिष्टौकरण का झभाव, 
पिछड़ी हुई समाज व्यव॒स्था आदि के कारण साधनों का सतुलित ग्रौर उचित 
ग्रावटन नही हो पाता है। पर्नन्यवस्था गतिहीन होती है जिससे इसके विभिन्न क्षेत्र 
के मूल्य ग्राय के प्रति संवेदनशील नही होते । इस प्रकार साधनों का ग्रसन्तुलित 
सयोग, प्रद्ध-विकसित देशो के भअद्ध -विकास का कारण होता है । 

40 ब्ररधथिक विदमता (720०09४ां० 0:5270०5)- ग्रद्ध -विकसित देणो 
में व्यापक रूप मे धत और श्राप की विधमता तथा उन्नति के अदसरो की प्रतमानता 
पाई जाती है। देश की ग्रधिकाँश सम्पत्ति, आय और उत्पत्ति के साधनों पर एक 
छोटे से समृद्ध वर्ग का अधिकार होता है ज़ब॒कि देश के बहुत बढ़े निर्धन वर्ग को भ्राय 
का थोडा सा भाग प्राप्त होता है। इसी प्रक्वार प्रगति के श्रवसर भी योग्यता की अपेक्षा 
जाति ग्रौर आ्ाथिक क्षमता पर ति्भर करते है। धनिक वर्ग में बचत क्षमता 
अधिक होती है जिसके द्वारा और प्रधिक घत कप्ताने के साधन इनके हाथ मे झाठे 
जाते हैं । निर्धन वर्ग को लाभ पहुँचाने वाले कार्यों जैसे, सामाजिक सुरक्षा, समाज 
सेवाम्रो, भ्रम-सधो, प्रगतिशील करारोपएण गझ्ादि सस्थाएँ अधिक विकप्तित नही होती 
हैं | परिणामस्वरूप, इन तिथ्थन देशों मे धनी देशों की अपेक्षा व्यापक ग्राथिक 


विपम्ता पाई जातो है। प्रो. साइमत कुमनेदस के अंग्रांकित अनुमाव इस दथ्द के 
परिचायक्र है-- 


सम्पूर्ण माय का जनसध्या सम्पूर्ण आय का जन्सछपा के 
देश के 20% धनिक वर्ग को 70% दिघ॑न वर्ग को प्राप्त 
प्राप्त होते वाल! प्रतिशत होने वाध्ला प्रतिशत 

विकत्तित देश 

स्‌. रॉ. अमेरिका बे 34 

ब्रिटेत 43 35 

ग्रद् बिक्सित देश 

भारत 55 28 


श्रीलका 50 30 
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उपरोक्त विवरण मे स्पष्ट है कि विकततित देशों की अपेक्षा प्रद्धं-विकसित 
देशों मे ग्राथिक ग्रसमानता अ्रधिक है। प्रो महालनवीस रिपोर्ट के अनुसार 
सव्‌ 955-56 भें देश के 5%, लोगो के वास देश वी कुल झाय का 2 3% भाग 
था और इसमे भी सर्वोच्च वर्ग के % व्यक्तियों को !!% प्राय प्राप्त होती थी । 
इसके विपरीत सबसे निम्त वर्ग के 25% लोगो को समस्त झ्राय वी केवल 0% 
भाग प्राप्त होता था । 
(ब) जनसरपा सम्बन्धी लक्षरा 

(79670 /9/॥0 (।शा3०७6६॥5005) 

समस्त अद्धां विकसित देशों म जनसख्या सम्बन्धी विशेषताएँ सामान नही पाई 
जाती । ये देश जनमस्या के घनत्व, झायु सरचना और जनसश्या मे परिवतेन वी 
दर में भी भिन्ता रखते हैं । घावर एवं यामे के अनुसार भारत ग्लौर पाकिस्तान भें 
सत्‌ 800 के पश्चात्‌ जनसख्या वृद्धि की दर कई पश्चिमी देशो की जनमख्या वृद्धि 
की दरो से भिन नहीं रही है। इसके ग्रतिरिक्त अधिक जनसस्या वाले देशों की 
जनमझ्या वृद्धि वी दर ही सर्वाधिक हो, ऐसी बात नही है । फिर भी झद् विकसित 
देशों की जनप्स्या सम्बन्धी निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएँ हैं--- 

] जनसपया वी प्रधिरुता (0₹छ७ ?०एएशाणा)--बई प्रद्ध-विकसित देशो 
की जनसख्या अधिक होती है । यद्यपि इन प्रधिक जनसरया वाले देशो के लिए भी 
निरपेक्ष (8७5०७) रूप में प्रधिक प्राबादी वाले देश बहता उचित नही हैं, 
क्पोकि जनसरया की अधिकता या नच्यूनता (0ए९ एणएएंशाणा 0० ए॥6ठंडा 
7०0एंथा०॥) को उस देश के प्राकृतिक साधनों के सन्दर्भ म देखना चाहिए । इसके 
अतिरिक्त सभी श्रद्धां विकमित देश जनसग्या की रामस्या से ग्रशित नहीं हैं। लेटिन 
अ्रमेरिका और आस्ट्रेल्या कम जासरया (एल ?०फृप्राआ०॥) वाले देश है। 
श्रफोका महाद्वीप भी तकनीकी ज्ञान के वर्तमान स्तर पर कम जनसख्या वाला क्षय 
हो कहां जा सकता है। इसो प्रकार भारत झ्रादि कुछ देशो में श्रधिकत जन॑सख्या हो 
सकती है किस्तु समस्त अ्रद्धानविक्सित देश अधिक जतसख्या के भार से ग्रस्त नही हैं। 

2 जनसस्या वृद्धि की उच्च दर (सा 796० ण फुणुणैशाणा एा0छत)]) -- 
प्रद्धानविकसित देशों मे जनसख्या वृद्धि वी दर भी अधिक है। इझाके क्षेत्र के 7 
देशो मे से 8 देशो मे जनसख्या वृद्धि की दर 2% और 3% के मध्य है झोर कुछ 
देशो की इससे भी अधिक है। लेटिन अमेरिका मे भी इसी प्रकार की प्रवृत्ति पाई 
जाती है । इसके विपरीत विकसित देशों में जनसख्या वृद्धि की दर कम है। भ्र्द्ध॑- 
विक॒प्तित देशो से जनसख्या वृद्धि की उच्च दगो का कारण जन्म-दर का ऊँची होना 
झ्रौर मृत्यु दर का कम होना है । 

3 जीवनावधि को श्रल्पता [.0ज्त ॥/6 ॥,ण8०7(9)--जोवनावधि का 
प्राशय देशवासियों की झौसत ग्रायु है! पभ्रद्धंविकसित देशो में श्राय की कमो के 
कारण जीवन स्तर नीचा होता है और निर्धनता तथा आथिक विषमताभ्रो की 
अधिक्रता के बारण औसत आयु कम होती है। वस्तुत प्रति व्यक्ति आय और 
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जीवतावधि मे सकारात्मक सह तम्ब घ होता है यही कारण है कि जहाँ विकसित 
देशों मे लोग ग्रधिक समय तक जीवित रहते हैं, वहाँ ग्रद्धां विकसित देशों मे भौसत 
प्रायु बहुत कम होती है। भ्रद्धं विकसित देशों मे जीवतावधि कम होने का परिणाम 
है--धनी देशो कौ ग्रपेक्षा इन देशो में ग्रधिक व्यक्ति छोटी ग्रायु मे मर जाते हैँ एवं 
इस प्रकार कार्य करने की ग्रवधि भी कम ही होती है । 

4 श्रायु वितरण (488 ताशाएणाणा )---प्र्ध विकसित देशों की जनसख्या 
मे कम उम्र वाले लोगो का ग्रनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है श्लौर इनमे बालकों 
की सख्पा गब्रविक होती है। एशिया अफ्तीको और लेटिन अमेरिकी देगो में दो प्रद्ध - 
विकप्मित क्षैत्र हैं 5 वर्ष से कम ग्रायु वाली सख्या कुल जनसरया का 402८ है जबकि 
सयुक्तराज्य अमेरिका झौर इग्लंण्ड आदि में सह अनुपात केवल 23 से 25% क्षक 
है । इस प्रकार इन देशो में अनुत्पादक उपभोक्ताग्रों का भाग ग्रधिक होता है । 

5 सक्रिय जनसंरया का भाग कम होना (7,९5६ ९१९ एणुप्प&॥0॥ | -- 
अद्ध विकप्तित देशों की जवतरया में बालकों का झतुतरात अधिक होने के कारण 
सक्रिय जनसरया का भाग कम होता है । यहा काय न करने वाले प्राश्नितों का भाग 
अधिक होता है | बालक्को और झनुलादक व्यक्तियों का अनुपात अधिक होने के 
कारण उनके जन्म पालन पोषण ग्ादि पर ग्रविक व्यय होता है और पग्रर्थन्यवस्था 
पर बोफ बढ जाता है। भारत में सत्‌ 96[ में ।4 वष तक का प्रायुनवर्ग जनसरूपा 
का 4]% था जबकि जमंनी में 27% और फ्रास भें 24 7% था । 

6 ग्रामीण क्षत्र की च्रधानवरा (278 0७0097276 ०4 झ़ाशाों 52४०५) --- 
भ्रद्ध विकसित देशो मे प्रामीण क्षेत्र की प्रधातता रहती है । इन देशो की अधिकाँश 
जनता ग्रामों मे निवास करती है और ग्र मीण >यवयायों जैसे कृषि, वन मत्स्य पालत 
पभ्रादि ये जी वक लिर्त्राह करती है | प्राप्त विकु व के साथ पाथ इस छितति से 
परिवतत होता है। प्रति व्यक्ति आय ही वृद्धि के प्रनुतत में खाद्यानों की माँग में 
वृद्धि नही होती प्रौर दुमरी ग्लौर कृषि में तूजी के प्रधिक उपयोग के कारण गहत 
और विस्तृत दोतो प्रकार की कृषि प्रणालियों द्वारा कृषि उल्तादन बढ़ता है। 
परिणामस्वरूप कृषि एवं ग्राम्रीए व्यवसायों मे जतसस्या का अनुपात कम होता जाता 
है झौर दूमरी प्रोर भ्रौद्योगीकरण के कारण बढ़े बड़े वगरो का विकास होता है गौर 
शहरी जनसह्या का प्रतिशत बढ़ता जाता है | 

(प्‌) साम्राजिक विशेयवाएँ (5008] (.॥&8८८।505) 

अंद्ध विकसित गअववन्‍्यवस्थाग्रों मे ग्राथिक विकास को दृष्टि से पाए जाने 
वाली मुरप्र विशेवताएँ निम्तलिखित हैं-- 

] श्रद्धा विक्नित मावव पूँजी (ए70९-१९एशे०फ९० हछचताठत् ४]॥4) --- 
ग्रविक विकास मे मनत्र पूंजी का तिर्धारक्क महप्व है। विकृँ्तित मातत्रीय पूँजी 
प्र्वार्‌ स्वस्थ शिक्षित कुगंत एवं नैतिकता खम्यन टेशवासी ग्राविक विक से में उहुत 
सहायक होते हैं किन्तु दुभाग्ववश प्रद्धा विक्रभित देशो में यह माव पूजी भी ्रद्ध 
विक्तित ही होती है | देश म॑ वैज्ञानिक और तक वी ही शिवा का तवा कुझल श्रमित्रो 
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का प्रभाव होता है। स्वास्थ्य का स्तर भी प्राय नीचा होता है | लोगो मे विवेकपूर्स 
वियारधारा का भी प्रभाव होता है। इसके अतिरिक्त घताभाव के कारण लोगी कै 
विकास के लिए ग्रधिक पूजी लगाता सम्भव नहीं होता । उदाहरणार्थ, भारत में 
जहां वज्ञानिक प्रतुषवान पर प्रति व्यक्ति वंगभग 5 पैसे वापिक व्यंप किया जाता 


है वहाँ प्रमेरिका और हम में यह व्यय राशि क्रमश लगभग ६54 रुपये और 
0 रुपये है । 


2 श्रय सामाजिक विशेयवाएँ-पर्दा विकसित प्रयेव्यवस्थाएँ प्रनेक सामाजिक 
दोपो से ग्रस्त होती हैं । प्रायः समाज विभिन वर्गों मे विभाजित होता है ओर ये 
वर्ग ग्रगन प्रपने रूढिगत परम्पराग्रो पर झ्राचरण करते हैं तथा नवीन प्रयत्नो को 
सरलता से एव प्रमन्नतापूर्व रू अपनाने को तैयार नही होते । समाज में गहनों का प्रयोग 
लोकप्रियता के लिए होता है | स्नियो के अतिरिक्त पुरुष भी गहन पहिंवता पसन्द 
करते हैं । रीति रिवान बहुत महंगे होते हैं जिन्हे निभाने मे श्राय का बडा अंग व्यय 
करना पडता है। फलस्वरूप बचत की मात्रा कम हो जाती है और पूँत्ी का निर्माण 
नही हो पाता । छित्रियो को पुरुषो की प्रपेक्षा गौण स्थान प्राप्त होता है । उनकी 
जाति पर तरह तरह के श्रह्ुग होते हैं। प्राथिक व सामाजिक दृष्टि से पराधीनता 
की वेडियो मे जकड़े रहते के कारण स्त्रियाँ समाज के उत्थान में सहायक नहीं हो 
पाती । सामाजिक स्तर (50405) का भी विशेष महत्त्व होता है । मजदूरी भ्रादि के 
निर्वारण मे सविदा की अ्वैक्षा परम्पराप्रों का प्रभाव ग्रधिक पडता है। इन सब 
बातो का कुल मिला कर यह प्रभाव होता है कि ग्रद्धां विकसित देश की अयथेव्यवस्था 
तेजी से आथिक विवास के पथ पर अग्रसर नही हो पाती । 

(द) तकनीकों विशेषताएं ([९९॥700ट20०व4] (74306875005) 
ग्रद्धं-विकसित ग्र्यव्यवस्याप्रो में उत्पादन वी प्राचीन पराम्परागत विधि 
का उपयोग किया जाता है। फलस्व्रष्ठव प्रति व्यक्ति उत्पादन विकसित राष्ट्रो वी 
अ्रपेक्षा बहुत कम रहता है | ततव॒नीती श्रौर ध्षामात्य दोनो ही प्रक्नार की शिक्षा का 
प्रभाव होने वे' कारण ग्रद्ध विकसित देशो मे विकसित देशो की ग्रपेक्षा उत्पादन में बहुत 
ग्रविक्त पिछंडापत रहता है । परिवहन प्रौर सचार साधनों का श्रथ्भाव भी प्रथेव्यवस्था 
को पीछे घकेलता रहता है । प्राविधिक ज्ञान के प्रभाव के कारण अकुशल श्रमिको की 
सझ्पा ग्रधिक होती है मौर इसलिए ग्राथिक विकास के लिए प्रयत्नशील ग्रद्ध-विकसित 
देशों को तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने के लिए विक्रप्तित देशों का मुह देखना पडता 
है। वास्तव मे प्राविधिक्र प्रयति और श्राथिक विक्रास एक दूसरे के कार्य और 
परिणाम है| ग्रद्ध बिकसित देशों मे जहाँ तकनीकी प्रगति के कारण द्रुत ग्राथिक 
विकास नदो हो पाता वहाँ प्रपयाप्त झ्राथिक साधनों के कारण तकतीकी प्रगति के 
लिए अधिक प्रयास करना भो सम्भव नही हो पाता । 
(३) राजनीतिक विशेषताएँ (?0(॥03) ए&४७:८६) 


राजनीतिक क्षेत्र में प्रद्धा विकसित राष्ट्रो की स्थिति प्राय बडी दयतीय होती 
है। ये राष्ट्र राजनीतिक दृष्टि से प्राय कमजोर होते हैं और उत पर अन्य देशो के 
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दबाव अ्रथवा झ्राक्मण का सदेव भय वेना रहता है | समुचित साधन उपसब्ध ने होने 
के कारण देश की रक्षार्थ प्राचुनिकत शस्त्रास्त्रो पे सुसज्जित बैनिक शक्ति का अभाव 
भी बहुत कष्टब्रद होता है। जनता गरीब होने के कारण झऔपनी झावश्यकताग्रों की 
पूति में ही लगी रहनी है श्ौर राजनीतिक प्रथिकारो के प्रति विशेष सजग नहीं 
होती । अधिकाँश व्यक्तियों में यथार्थ रूप मे राजतीतिक अधिकारो के द्वारे में अज्ञानता 
ही पाई जातो है | अरद्धं -विक्रसित देशों में प्रथम तो मध्यम वेगे का ग्रमाव पाया जाता 
है और यदि यह वर्ग होता भी है तो साम्रान्यत बहुत निर्बंल होना है | प्राय विकसित 
अर्थ व्यवस्थाग्रों मे मध्यम वर्ग के इस ग्रभाव की समस्या नहीं होती । भ्राथिक विकास 
की दृष्टि से यह तथ्य महत्त्वपूर्णा है कि ग्रधिकाशत मध्यम वर्ग से ही साहती, कुशल 
प्रणांसक और योग्य व्यक्ति प्राप्त होते हैं | 
(ई) अन्य विशेषताएँ (00॥7 (॥8४४८४४॥900$) 
अद्ध -विकतित ग्र्थेव्यवस्थाग्रों की अन्य उत्लेखनीय विशेषताओं में हम थोग्य 
प्रशासन के भ्रभाव, उत्पत्ति के साधनों भे असमानता स्थिर व्यावसायिक हाँचे दोषपूर्ण 
प्राशुल्किक व मौद्रिक सगदन ग्रादि को ले सकते है। इस देशो मे जो प्रशासनिक 
यन्त्र होता है वह प्रायः कुशल और योग्य नही होता । ग्रधिका रीगण व्यक्तिगत 
स्वार्थों को ऋचा स्थान देते हैं। ईमानदार प्रधिकारियों के भ्मभाव मे आथिक विकास 
के साधनो का दूृश्पयोग होता है और राष्ट्र की प्रगति अवन्ड्ध होती है 
उत्पत्ति के प्ाधनों में अंममानता होने से आशानुकूल उत्पादन सम्भव नहीं 
होता ॥ विकासशील अ्रथ॑व्यवस्थाग्रो के विपरीत ग्रद्ध॑ विकसित देशो मे उत्पत्ति के 
साधनों से वाछित गतिशीलता नहीं पाई जाती | फलस्वरूप राष्ट्र वी अर्थव्यवस्था 
में ग्रधिकततम उत्पादन सम्भव नहीं हो पाता। ग्रद्धं-विकप्तित प्रथंब्यवस्थाओ का 
व्यावह्मापिक दाँचा प्राय स्थिर रहता है । इस कारण भी उत्पत्ति के साधनों से 
गतिशीलता नही पाई जाती । परिणामत न तो उद्योगों में विशिष्टोकरण ही हो पाता 
है और न देश भ्र।थिक विवास के पथ पर भ्ग्रसर होता है। 
ऐसी ग्र्वब्यवस्थाग्रो मे प्राशुहिकक और मौद्रिक संगठन प्राय दोधपर्शों 
होता है। राजस्व प्राय प्रप्रत्यक्ष करो के माध्यम से प्राप्त होता है जिनकी प्रकृति 
प्रधोगामी (९८४/८४४ए९८) होती है। प्राय के साधन के रूप में प्रत्यक्ष करो का 
महत्त्व कम होता है | प्रगतिशीय कर प्राय नही पाए जाते । क्रन्सग्रह विधि मितव्यथी 
भही होती और कर प्रपवचन भी बहत कम होता है| मुद्रा दाजार प्राय ग्रविक्सित 
होते है । सरकारी मौद्रिक दीटि परिम्ध्तिवश श्राय इतनी दुर्बल होती है कि देश 
की ग्र्व्यवस्था को समुचित ढग से नियरित नही कर पाती ॥ 
निष्कपंत हम यही कह सबते हैं कि प्राय उपरोक्त सभी विशेषताएँ भ्रद्धँ - 
विकसित प्रर्थव्यवस्थाओं में ब्यूनाधिक मात्रा में पाई जाती हैं। विश्व के समस्त 
झ्रद्ध-विकसित देशो की सम्मिलित ढंग से एक प्रकार वी विशेषताएँ बतलाना बहुत 
छटठिन है वयोकि विभिन्न देशों की श्राथिक, साम्राजिक, ग्रौद्योगिक और कृषि सम्बन्धी 
ग्रवस्थाएँ व प्रवृत्तियाँ भिन्न-भिन्न हैं । यद्यपि इन देंगो में विक्षस की पद्धतियाँ, गठियाँ 
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जनसब्पा की विशेषनाएँ और प्रान्तरिक परिस्थितियाँ भी भिन्न भिन्न हैं तथापि इन 
भिन्नताम्रो के बाव (द ग्रविकाँश परिस्वितियों मे एक बडी माता तक उनकी विशेषताग्रो 
में एकता व समानता प्राई जाती है। इस्ही विशेषताड्रों के श्राधार पर हम श्रद्ध - 
विकसित प्रय्रेग्यवस्थाप्रों को, विकप्तित प्र्यव्यवस्थाशों से भित्र करके मली प्रकार 
पहिचान पाते हैं । 
प्रद्ध-विकसित देशों को समस्पाएँ 
(एणाशाड ण एशहघश-9% शेणुध्पे (०ए्राएं९5) 


ग्रद्धं-विकत्तित देशो को समस्याएँ निम्वलिखित वर्गों में विभागित की जा 
सकती हैं -- 


(।] ग्राविक समस्याएँ (4) राजनीतिक समसस्‍्याएँ, 
(2) सामाजिक समस्याएँ (5) अन्तरष्ट्रीय समस्याएं, 


(3) प्रशासनिक समस्याएँ, 
आधिक समसस्‍्याएँ 

अ्रद्ध-विकसित देश ग्रनेक प्राथिक समसस्‍्याग्रों से ग्रस्त हैं, जेंसें-- 

(१) बचत एव पूँजी-निर्माणा की समस्या, (2) निर्घतता का विपैला कुचक्र, 
(3) उपभोग और घरेलू बाजार की अपर्याप्तता, (4) समुचित आधथिक रचना का 
न होना, (5) कृषि एवं भूमि से सम्बन्धित बाघाएँ तथा (6) बेरोजगारी । 

प्रद्धं विकम्तित देशो मे राष्ट्रीय श्राय और प्रति व्यक्ति श्राय बहुत कम होती 
है, ग्रत बचत नहीं हो पाती । बदत न होने से पूँजी का वांछित निर्माण नहीं होता 
फलस्वरूप प्राथिक विकास के क्रिया कलाप गति नही पाते $ प्रति व्यक्ति ग्राय कम 
होने से देश में उपभोग की मात्रा कम होती है, परिणामत घरेलू बाजार का क्षेत्र 
सीपित रइता है प्रन्ततोगत्वा देश की प्र्थव्यवस्था पर विपरीन प्रमाव पड़ता है । 
प्राय कम होते से बचत और पूंजी निर्माण को आघात पहुँचता है और माँग व उपभोग 
के कम होने से पूँजी वितियोत के प्रति कोई ग्राकर्षण नहीं रह पाता | लघु पैमाने 
पर उत्ादन कार्य होते से बड़े उत्लादन की बचत सम्भव नहीं हो पाती | समुचित 
आशिक रचना का ग्रभाव इन समत्याप्रो को और भी विपम बना देता है। भ्राविक 
सरचना में रेलो सड़कों परिवहुत के प्रन्य साधनों, चिक्रित्सालयो, स्कूलों, बिजली, 
पानी, पुलो, झादि को सम्मिलित क्रिया जाता है। यदि इन साधनों की समुचित 
व्यवस्था नही होती तो श्राथिक विक्रास की गति अवरुद्ध हो जाती है। कृषि एवं 
भूमि से सम्बन्धित विभिन्न समस्याएँ ग्रद्ध विकृमित देशों को ग्रस्त किए रहती हैं । 
प्रायः यह देखा गया है कि ग्रद्धं-विकप्तित देश कृषि पर अषिक दबाव, कृषि जोतो 
के उप-विभाजन व उप-्खण्डन, कृषि ऋण, ग्रधिक लगान, सिचाई साधनो के झभाव, 
कृधि विपणन की अ्रसुविधा, प्रति इक्राई कम उपज, सुख सुविधाप्रों की कमी आदि 
विभिन्न समस्याग्रो से ग्रस्त रहती हैं। श्राथिक विकास भ्रवरुद्ध होने से देश मे 
बेरोजगारी की समस्या खडो हो जाती है। अद्धं-विकसित देशो में बेरोजगारी के 
धरतिरिक्त अ्रद्ध बेरीजगारी (ए4का-००्रफ़ाएण्माथ्या) प्रथवा प्रहश्य बेरोजगारी 
(0580880 प्रा] ६०७०७)०)ए॥ा०॥६) की समस्या भी विशेष रूप से गम्भीर होती है । 
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साभाजिंक समसस्‍्याएँ 


अरद्धा-विकमित देश विभिन्न प्मामाजिक समस्‍्याग्रो से ग्रसित रहते है! 
झाथिक विकास्र की दृष्टि से इन देशों की मूलभूत सामाजिक समध्याएँ निस्नलिखित 
होती हैं--(।) जनसल्या मे वृद्धि और जतसख्या का निम्न गुण स्तर होना: 
(2) सामाजिक और सस्थागत बाधाएँ व हूढियाँ, एव (3) कुशल साहुततियों का 
ग्रभाव ॥ 


प्रद्ध-विकसित देशो की प्रमुख सामाजिकश्ग्राथिक समस्या जनसख्या की 
तीव्र वृद्धि है। एक और ती आय भौर पूजी का प्रभाव होता है तथा दूसरी ओर 
जनसब्या की नीज् वृद्धि ग्राथिक विकास के प्रयलतो को विफ्ल बनाती है । इन देशों 
की झाथिक ौ्थिति ऐसी नहीं होती कि जतसख्या-धृद्धि के भार को वहन कर सकें 
एवं रोजगार के समुचित ग्रवसर उपलब्ध करा सकें। सामाजिक और सस्थागत 
रूढियाँ व कुरीतियाँ भी देश को श्रागे बढते से रोकती हैं। इनके कारण जनता 
नवीन परिवर्तनों श्रौर परिस्थितियों को अपनाने से यथासम्भव बचना चाहती है, 
फलस्वरूप देश मे तकनीकी ओर वंज्ञानिक क्रान्ति का मार्म प्रशस्त नहीं हो पाता । 
प्रद्ध-विक्सित राष्ट्री मे साहसी वर्ग का भी ग्रभाव पाया जाता है ज्बकि यही वर्ग 
मूलत उत्पत्ति के विभिन्न साधनों को जुटाने शौर सक्रियता देने का उत्तरदायित्व 
वह॒त करता है । ग्च्यवस्थित सामाजिक राजनीतिक्न्ञ्राथिक ढाँचे के कारण ग्रद्ध- 
विकसित देशो मे ग्राथिक वातावरण ऐसा नहीं होता जो साहसी वर्ग को आगे लाए । 
परिणामत देश की प्रगति धीरे-धीरे होती है । 


राजनीतिक समस्याएँ 


अद्ध-बिकसित देशो की प्रमुल्॒ राजनीतिक समस्याओ्रो मे हम राजनीतिक 
प्रस्थिरता, नियोजन के प्रत्ति उदास्तीनता, श्रम्मितों के शोषण व बच्चन आदि को ले 
सकते हैं । राजनीतिक जागरुकता का अभाष होने से प्राय दीघंजीवी राजनीतिक 
गुट या दल नहीं पनप पाते ग्रौर शासन-सत्ता मे स्थायित्व नही झा पाता । यह 
राजनीतिक भप्रस्थिरता एक ओोर तो ग्राथिक विक्राम के लिए हृढ भौर स्थाई नीतियो 
को ग्रवरुद्ध करती है, दूसरी प्रोर राष्ट्रीय प्रतिरक्षा को निर्देल बनाती है। ग्रणिक्षित्त 
और रझूडिवादी जनता नियोजन के महत्त्व को स्वीकार नहीं करती | राजनीतिक 
दृष्टि से अस्थिर सरकारें जतता में नियोजन कार्यों के प्रति विश्वास पैदा नहीं कर 
पाती । फलस्वडप देश को तियोजन के लाभ नहीं मिल पाते । अद्धं-विक्ृसित देश 
विभिन्न श्रमिक समस्याओं से भी ग्रस्त रहते है। प्राय स्थायी श्रमिक वर्ग की कमी 
बनो रहती है | रूढिवादिता श्ौर साप्राजिक बन्धनों के कारणा श्रम की गतिशीलता 
नही पाई जाती । राजतीतिक जागरुकता के प्रभाव के कारण अ्रमिक्रों में श्षारन्सघो 
जैसी प्स्थाएँ समुचित ढग से नहीं पनप पाती । जब देश का श्रमिक वर्ग ही ग्रकुशल, 
भ्रजागसक और भ्रशिक्षित हो तो देश के भ्राथिक विवास को स्वभावत, गति नहीं 
मिल सकती । 


अद्धां-विकप्तित प्रर्द-व्यवस्थाप्रो वी विशेषताएँ 4॥ 


प्रशासनिक समस्याएँ 

प्र्दधां विकम्ति देश प्रशासनिक दृष्टि से बहुत ग्रमृशल, ग्रवेज्ञानिक और पिछड़े 
हुए होते हैं। देश की गरीरी और अगिज्ञा जनता में चारित्रिक स्तर को ऊँचा नही 
उठने देती, फसस्वृकूप कुणल प्रौर ईमानदार प्रशासनिक झ्धिफारियों की सदा कमी 
बनी रहती है और राष्ट्रीय हितो की अपेक्षा निंजी हितो को अधिक महृत्तत दिया 
जाता है । भ्रष्टाचार का दाना देश के ग्राथिक विकास वा गला घोटता रहता है । 
इसके प्रतिरिक्त प्राथमिकता वी समस्या भी वनी रहती है। पग्रद्धं विकसित देश रामी 
क्षेत्रे मे पिछडे होते हैं शऔरोर इन सभी क्षेत्रों का समुचित रूप से विकास करना 
झरावश्यक होता है, लेकिन पूंणी और उत्तत्ति के ग्रावश्यक साधनों वे प्रभाव के वारण 

है सम्भव नही हो पाता कि सभी क्षेत्रों का सस्तुलित विकास क्रिया जां सके। 

फलस्वरूप प्राथमिकता की समस्या निरन्तर विद्यमान रहती है। देश के सन्तुलित 
विक्रास के लिए विकास वार्येक्रमो को प्राथमिवता का क्रम देना पडता है । 
ग्रन्तर्राष्ट्रीय समस्याएँ 

गरीब की जोरू सत्र वी भाभी' वाल्ली बहावत अ्र्ध-विकसित देशों पर 
पूरी तरह ल गू होती है | ये देश झ्राथिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से त्तो 
परेशान ही हैं लेकरिस विभिन्न अन्‍्तर्राट्रीय समस्वाएँ भी इन्हे दवाएं रहती हैं। 
विकसित राष्ट्र इस प्रकार को प्रतिस्पर््धास्मक परिस्थितियाँ पैदा कर देते हैं जिनका 
झ्विकसित देश प्राय समुचित ढंग से सामना नही कर पाते श्ौर उन्हे अनक हूपो 
में विकसित राष्ट्री का ग्राश्नय स्वीकार करना पडता है| 
अन्य समस्याएँ 

उपयु क्त समस्याग्रो के अतिरिक्त झ्रद्धां विकसित देश ग्रौर भी ग्रनेक समस्याग्रो 
से ग्रस्त रहते है। प्रद्ध विकमित देशो मे ग्राथिक विकास के साथ साथ मूल्य भी बढते 
हैं । पदि यह वढोत्तरी मौद्रिक आय की अपेक्षा कम होती है तब तो कोई समस्या 
पैदा नही होती, किस्तु यदि ण्ह वृद्धि मौद्षिक आय की भ्रपेक्षा अधिक हो जाती है तो 
समाज मुद्रा स्पीति के सकट मे फेसने लगता है। दुसरी गम्भीर समस्या विदेशी 
मुद्रा की होती है । झआाथिक विकास के लिए ग्रावश्यक अनेक साधनों को विदेशों से 
श्रायात करना होता है जिसके लिए वॉछित विदेशी मुद्रा मही मिल पाती | विदेशी 
झुंद्रा के अनाव में आवश्यक माघनों के श्रायात को रोकने से ग्राथिक विकास की गति 
अवरुद्ध होने का खतरा रहता है, इसलिए अद्ध-विकसित देशो को सहायता व ऋण 
के लिए विक्ष॒मित राष्ट्री पर तिर्मर रहना पडता है। यह निर्मेरता एूँजी व यान्लिक 
ज्ञान दोनो क्षेत्रों मे होती है । 

ग्रद्ध-विकसित देशो की इन विभित समस्याग्रो के समाघान हेतु विभितर 
उपायो के अतिरिक्त एक प्रभावशाली और अनुशासित राजकोपीय नीति का महत्त्व 
सर्वोपरि है । साजकोपीम नीति का अर्थ विकसित अर्थव्यवस्था भे सबसे महत्त्वपूर्ण 
यह होना चाहिए कि वह पूंजी निर्माण और पूंजी की गति को बढाने मे सहायक बने 
ताकि यहाँ स्थाई वृद्धि की प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिले । इस उद्देश्य की पूर्ति मे 
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प्रभावशाली कर-नौति, सार्वजनिक व्यय-नीति, सार्वजनिक ऋण-नीति ओर हीनाथ्थ 
प्रयत्ध की नीति, बडी सहायक्र हो सकती है जिन्हें आवश्यकतानुप्तार प्रयुक्त किया 
जाना चाहिए | प्रभावशाली राजकोपीय नीति प्र्यव्यवस्था की उन्नति में तिर्शायक 
योगदान कर सकती है | 

अर्द्ध -विकसित देशों की एक कठिन समस्या विदेशी मुद्रा से सम्बन्धित हैं ) 
इन राष्ट्री को कृषि, यो, खाद्यान्लो, सिचाई साथनो, खाद, दीज आदि की पूर्ति के 
लिए बहुत कुछ विदेशों पर निर्मर करना पडता है 4 इन साधनों की उपलब्धि तभी 
सम्भव है जब या तो निर्यात किया जाए प्रथवा भुगतान हेतू पर्याप्त मात्रा मे विदेशी 
मुद्रा प्राप्त की जाए । विदेशी मुद्रा के ग्रभाव मे आधथिक विवास अवधहद्ध न ही इसके 
लिए ग्रद्धं-विकप्तित राष्ट्रो को विकसित राष्ट्रो से समय-समय पर पूँजी व तकनीकी 
शान दोनों रूपो मे सहायता माँगनी पड़ती है। कभी-कभी यह सहायता ऋणों के 
रूप मे भी मिलती हैं। प्रायात निमन्‍्त्रण व निर्यात प्रीत्साहुन के द्वारा भी ब्विदेशी 
विनिमय की समस्या को हल करने का प्रयास क्रिया जाता है । कभी-कभी अवशृल्यन 
का सहारा भी लिया जाता है। श्रल्तर्राष््रीय बेक्र और अन्य अच्तराष्ट्रीय सस्थाएं 
विदेशी मुद्रा सम्बन्धी सहायता विभिन्न शर्तों पर प्रदान करती हैं । 

प्रद्धं-विकप्तित राष्ट्रों के श्राथिक विकास की सामास्य ग्रावश्यकताएँ 
([("0थाश'णे फिल्पुप्तांजा?5 [07 07शलशेणरणवण्ओा ए एाएश- 
शेटए९0659६४0 (0ए05(४९५) 

ग्रद्ध -विक्रसित राष्ट्री के आर्थिक विकास के लिए केवल समस्याग्री को दूर 
करना ही काफी नहीं है और न ही पृंजी-निर्माण अवा नवीत खोजो से ही समस्या 
का पूर्ण समाघात सम्मव हैं वहिकि आथिक विकास के लिए निम्नलिखित सामान्य 
ग्रावश्यकता म्रों का होता भी आवश्यक है--- 

. स्वदेशी शॉक्तियाँ (॥ऐ6ट॥000$ ॥07९९5) --पअ्रद्ध विकसित राष्ट्री के 
आथिक विफास की प्रक्तिया ह्वदेशी शक्तियों पर आधारित होनी चाहिए। बाह्य 
शक्तियाँ केवल स्वदेशी गक्तियो को प्रोत्साहन दे सकती है, किल्‍त्‌ उनका प्रतिस्थापन 
($7050/0/6) नहीं वन सकती । सदि केवल विदेशी सहायता के बल पर ही विंसी 
योजना को प्रारम्भ किया गया श्रोर लोगो की विकास-सम्बन्धी चेतनां को जागंशुक 
से बनाया गया तो श्रादिक विकास क्षणिक होगा | विदेशी सहायता पर पूछ रूप से 
निर्भरत्ता के पस्शिमल्वछ्प देश के प्राकृतिक साघनो का उपयोग भले हो हो जाएं, 
लेकित श्रमिकों की कार्यवुशलता नहीं बढ सकेगी । ग्रत भ्राथिक बिकास के लिए विदेशी 
सद्घापदर को क्रेबत स्ीमात्त रूप में ही ह्वितकर मातते हुए गरम्तिय रूए मे उसे स्वदेशी 
शक्तियों पर ही ्राधारित करना चाहिए। विदेशी सहायता ग्रल्पकालीन रूप में ही 
हितकारी सिद्ध हो सती है, स्थायी सर्प से नहीं । मेयर झौर बाल्डबिन के झनुसार 
धभ्दि विज्ञात की प्रतिया सबमी और दीघंकालीयन ((४छछ४४६ था॥0 ]07/- 
[8४00९] हो तो विक्रासत की शक्तियां विकासशील राप्ट्र के अना्गत हो ही ती 
चाहिए” 
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2. पूंजी-संचय मे बुद्धि (विटलाणघ5९७ ॥ टश्कराशों हैस्एाधप्रेश्वाणा] -+ 
प्रद्धं-विकसित राष्ट्री के लिए वास्तविक पूँजी का सचय अत्यावश्यक है । पूंजी-सचय 
मुख्यत तीन वातो पर निर्मर करता है--(।) बास्तविक्र बचतो की मात्रा में वृद्धि 
हो (॥) देश मे पर्याप्त मात्रा मे वित्त एव साख सुविधाएँ हो, त्था (7) पूंजीगत 
वस्‍तुओं के उत्पादन मे वृद्धि करने के लिए वितियोग कार्य हो । श्रद्धा-विकसित राद्रो 
में पूंजी निर्माण झरान्तरिक श्र थाह्म दोनो ही साधनों द्वारा क्या जा सकता है। 
घरेलू स घनो मे वृद्धि तभी सम्भव है जय कि बचत की माजा में वृद्धि, श्रम-शक्ति 
और प्रादृति साधनों का उपयोग उपभोग पर रोक गतिशीलता एवं उचित निर्देशन 
प्रादि हो । घरेलू पूँछी का निर्माण सम्भव न होने पर बाह्य साधनों से अर्थात 
ग्रन्तर्राष्ट्रीय साधनों से पूजी-निर्माण किया जा सकता है। इन साघनो मे प्रत्यक्ष 
वास्तविक विनियोग विदेशी प्रनुदान, सहायता व ऋण आदि सम्मिलित हैं। पूं जी- 
सचय की वृद्धि के साथ ही यह भी ग्रावश्यक है कि उसके उपभोग या विनियोग करने 


की समुचित व्यवस्था हो । इसके अतिरिक्त प्राविधिक और सगठन सम्बन्धी विकास 
भी उच्च स्तर का होना चाहिए । 


3 बाज़ार पूर्णता (एशाट्लए९55 ० प्रि० शैशा,४)--बाजार की 
अपूर्णाताम को दुर करो के लिए सामाजिक एवं ड्राथिक सग्ठठनों के वैकह्पि 
स्वरूपी का होना भ्रावश्यक है। ग्रधिक उत्पादन के लिए दर्तमान साधनों वा 
अधिकतम उपयोग एशिया जाना जरूरी है । यह ग्रावश्यक है कि बाजार में एकाधिकारी 
प्रवत्तियों को दूर या कम कर पूजी श्रौर साख का पूर्णो रूप से विस्तार करने, 
उत्पादन वी सीमाझ्रो को पर्याप्त रूप से वढाते उद्योगो के उत्पादन मे वृद्धि करने, इपि 
पर निर्मरता को कम करने जरूरतमन्द लोगो को साख सुविधाएँ समय पर उपलब्ध 
कराने आदि के लिए प्रभावशाली और सफल प्रयत्न करना झायश्यक है । मेयर और 
बाल्डविन के अनुसार “देण की राष्ट्रीय झ्ाय को तीत्र गति से बढाने के लिए नवीन 
प्रावश्यकताओ नवीन विचारधाराझ्रो, उत्पत्ति के नए ढमो और नई सस्थाग्रो वी 
ग्रावश्यकता है। ग्राधुनिक झ्राथिक विकास में धामिक रुकावटों ग्रादि होने से या तो 
प्रयभि कम गति से होगी या उसके स्वभाव को ही बदलना होगा ।* 


4 पुजी सचपय की शक्ति (0शूघ्वा 8050०7%४णा)--अ््धो विकसित राष्ट्रों 
मे पुजी-निर्माए वी मनन्‍द गति प्राविधिक ज्ञान की कमी कुशल श्रमिकों के प्रभाव 
आदि के कारण पूंजी सोसने या विनियोग करने की शक्ति प्राय सीमित होती है । 
इन देशो मे एक बार विकास झारम्भ हो जाने पर पूंजी सोखने या विनियोग करने 
की शक्ति बढ़ने लगती है, यद्यपि ध्रारम्भ मे मुद्रास्फीति ([09007) का भय सदा 
बना रहता है । इसके अतिरिक्त यदि इन राष्ट्रों में पूंजी सचंय उनकी सोखने की 
शक्ति से अधिक हो जाता है तो चहाँ ध्रुगतान-सन्तुलन सम्बन्धी कठिनाइयाँ उठ खंडी 
होती हैं अर्थात्‌ ग्रद्ध-विकसित देशो मे पूंजी निर्माण की मात्रा के अनुरूप ही पूजी- 
विनियोग करने की शक्ति बढनी चाहिए । 
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5 मतोवेज्ञानिक एवं सामाजिक आआवश्यक्ताएं (80थण०्हॉट्य. शाते 
छ3एलाण०ड्रास! ॥२४0एं:शाला5 )-भरद्ध विकसित देशो में ग्राथिक विकास के लिए 
मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आझ्रावश्यक्रताओों का भी मरुत्त्व है । राष्ट्र की दिनियोग- 
नीति पर सामाजिक-सॉँस्कृतिक-राजनीतिक-धामिक-प्रायथिक मूल्यों और प्रेर्णात्रो का 
सक्त प्रभाव पडता है। देख के नागरिक्नौद्वारा नवीत चिचारो और विवेक का 
आश्रय लेते पर तथा घाथिक ग्रौर हूढित प्रस्यविश्वासों और परम्पराओं से 
उन्मुक्त रहने पर वहाँ प्राथिक्त विकास तीत्र गति से होना सम्मव है । ग्रद्धा-विक्रसित 
देश प्राथिक विकास के पथ पर अग्रप्तर हो, इसके लिए आवश्यक है कि देशवामियों 
में भौतिक हट्टकोण उत्पन्न करने वाली सामाजिक परिस्थितियां पेदा की जाएँ और 
यह भावता जांग्रत की जाए कि मनुष्य भ्रव्वति का स्वामी है। यह भी उपयोगी है कि 
सयुक्त परिवार-प्रथा के स्थान पर एकाफ़ी परिवार प्रया को स्थान दिसा जाए। 
भ्रद्ध विकसित देशो के निवासियों मे प्राय साहस की भारी कमी रहती है ॥ इसकी 
पूर्ति मुख्यत तोन बातो पर निर्भर करती है--योग्यता, प्रेरक शक्ति एबं सामाजिक 
तथा प्राधिक वाद्यावरण । यौग्यता मे टूरदशिता, बाजार-प्रवप्तरों को पहचानने की 
क्षमता, कार्य की वेकल्पिक सम्भावनाओं को पहचानने का विवेक, व्यक्तिगत योग्यता 
श्रादि बातें सम्मिलित रहती हैं। प्रेरक शक्ति मे मौद्रिक लाभ, सामाजिक प्रतिष्ठा 
श्रादि को सम्मिलित किया जाता है जिससे कि व्यक्ति कौ प्रेरणा प्राप्त हो। ग्राथिक 

सामाजिक वातावरण में आझान्तरिक शास्ति, सुरक्षा आर्निक स्थिरता आदि बार्ते 
सम्मिलित को जाती हैं । आावयिक विकास में नेतृत्व का भी बहुत महत्त्व है । धारबारा 
बाड़े का यह क्थत बिल्कुल ठीक है कि “ग्रायिक विकास की प्रभावशाली नीति के 
लिए यह विचारधारा प्रावश्यक है कि अ्रवेक्षित पू'जी व सचालन के लिए योग्यता 
एवं कुशल व्यक्षित हो । अष्टाच।र और स्वार्थ से उन्नति नही हो सकती ॥” 


6 विनियोग का श्राधार (7₹९जपला। (शा )-प्रद्ध विकसित राष्ट्रों 
के ग्राथिक विकास के लिए विनियोग का सर्वोत्तम आवटत करना कठिन कायें है। 
इसके लिए कोई निश्चित मापदण्ड निर्धारित करना भी सुगम नही है क्प्रोकि उद्योगो 
का उत्पादन विभिन्न ढगो से प्रभावित होता है। किर भी अर्थंशास्त्रियों ने विनियोग' 
का ब्राधार निर्धारित बरने के लिए कुछ बातें आवश्यक ठट्टराई है। प्रो मौरिस डाब 
(४७४४० 0009) के झनुसार बअद्धं-विक्रप्तित देशो को अपनी विनियोग नीति 
([7५6$77श7/ 90॥०५) के सम्बन्ध में निम्नाँकित बातो कया ध्यात रखना चाहिए--- 

(2) विनियोग राशि का कुल आय से ग्रनुपात, 

(॥) विनियोग की जाने वाली राशि का विभिन्न क्षेत्रों मे वितरण, एब 

(॥॥) उत्पादन के विभिन्न क्षैत्रो मे ग्पनाई जाने वाली तकदीक का चुनाव । 

इनके झतिरिक्त झनेक अर्थ-शास्त्रियों ते विनियोग के श्रन्य मापदण्ड भी 
बताए हैं जँसे-- 

() चूनतम पूंजी उल्तादन-प्नुपात (शवाए्रएण। 0४एाथा एणछण 

7५७00), 
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[॥) अधिकतम रोजगार एव 
(77) अधिकतम बचत की जाने वाली राशि की मात्रा जिसका पुत 
विनियोजन किया जा सके । 
व्यावहारिक झूप में उपयुक्त मापदण्डो का उपयोग नहीं क्रिया जाता व्योकि 
इनका क्रियास्वयन प्रत्यन्‍्त कठिन है तथा ये मापदण्ड प्राय परस्पर संगत (000»5८॥) 
नही होते | यद्यपि विनियोग के लिए प्रस्तावित साधनों का सर्वोत्तम ग्रावटन 'सीमान्त 
उतादक़ता सिद्धान्त! (गाह्वतातं 2000ल८ाशा9 पशाण३) द्वारा क्रिया जाना 
चाहिए लेकिन इस सिद्धान्त के व्यावहारिव त्रिय्रास्वयन मे भी अनेक बाघाएँ उपस्थित 
हो जाती हैं जितके कारण यह मापदण्ड भी प्राय ग्रव्यावहारिक बन जाता है तथापि 
इसके द्वारा विविध योजना प्रो को चुनने या रह करने के औचित्य को तो जाँचा ही 
जा सकता है| वर्तमान मे राष्ट्रीय श्राय को प्रधिवतम करने के लिए बम-पू जी- 
उत्पांदन-ग्नुपात (7,09 ८8७॥9] 0एाएप्र 7800) की नीति अपनाना श्रेयस्कर है, 
डिन्नु जब्र ध्येय भविष्य मे प्रति व्यक्ति उपज को अधिकतम करना हो तो पूजी- 
प्रधान तकनीक को अवनाना अधिक अच्छा है । प्रो हार्वेलिवेंस्टिन की मान्यता है कि 
विक्तित देशो के नीति निर्माताप्रों को चाहिए क्षिवे विविध उद्योगों में सीमान्त 
प्रति व्यवित पुनविनियोग अग [ (89 ए०४ (089॥8 7इन7ए८शंधशां, (09०७7६) 
की चिन्ता करें, न कि पूजी की सीमास्त उत्पादकता वराबर करने की । 
पश्चिमी देशो का श्रयंशास्त्र पिछड़े देशो के लिए अनुपयुक्त 
पश्चिमी देगो का श्रर्थघास्त्र नवोदित और पिछडे देशों के शाप्तको को 
सम्मोहित किए जा रहा है । यह एक विशेष मनोवृत्ति वी उउज है | झौयचारिक रूप 
से साम्नाज्यो का भ्रन्त भले ही हो गया हो, लेकिन आशिक साम्राज्य श्रब भी कायम 
हैं, और वे पुरानी तक॑ पदति को ही नए तरीके से पोषित करते हैं । यद्यपि तीसरी 
दुनियाँ के देशो ने अक््टाड सयुक्तराष्ट्र सघ, निगुट देश सम्मेलन प्रादि मचों से 
सामूहिक स्वर से इस तब पद्धति का विरोध करना शुरू कर दिया है। स्वीडन के 
विख्यात अथंशास्त्री प्रोफेमर गुन्नार सिडंल ने अपने एशियत ड्रामा' में सकलित 
तथ्यों के ग्राधार पर पश्चिम के असन्‍्तुलित अर्थशास्त्र का मायाजाल ध्वस्त करने 
मे उल्लेखनीय भूमिका निभाई और उसमे जो कमी रह गई उसे उन्होने श्रपनी पुस्तक 
द चेलेन्ज ग्रॉफ वल्ड पावरटी” मे पूरा कर दिया है। इस पुस्तक मे गुन्नार मिडेल 
ने यद्यवि इस बात का विवेचन विस्तार से नही क्या है कि अल्प विकसित देशो के 
विक्नास को सम्भव बनाने और तीत्र करते के लिए विकसित तथा अविकसित देशो 
को क्या प्रमुख नीतियाँ ग्रपचानी चाहिए, तथापि उन्होने पश्चिमी देशो के हृष्टिकोण 
की कमिय्रो को बताते हुए नीति-निर्धारकों के लिए सोचने-विचारने की यथेष्ट सामग्री 
प्रस्तुत की है । 
गुन्नार मिडेल ने प्रथम अध्याय मे ही पण्चिमी देशो के दृष्टिकोण की कमियाँ 
बताते हुए कहा है कि “उन देशों मे अनुसधान भी प्रायः राजनयिक होता है गौर 
प्रनुसवान का समारम्भ विश्लेपणात्मक पूर्वेसकल्पताओो अ्रथवा मान्यताग्रो के आधार 
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पर होता है ।” उनकी मान्यता है कि विकसित देशो मे शुद्ध ग्राथिक दृष्टि से किया 
गया विश्तेपण ग्रल्प-बिकृप्तित देशों पर इसलिए लागू नहीं होता क्योकि उनको 
सकत्पनाएँ नमूने ग्रौर सिद्धान्त विकसित देशो के यथाथें के प्रनुरूप होते है | 
इस अझनुमधान भें बुनियादी कमी है कि यह हृष्टिकोण प्रद्त्तियों और 
सस्थाग्रो से प्रेरित होता है । विकसित देशो मे ये या तो इस दृष्टि से सगत बंद गए 
हैं कि दे विकास के उत्साह का मार् प्रशस्त करते हैं भ्रथवा तीन्नदा से और बिना 
किसी व्यवधान के व्यवस्थित होकर विकास वा मार्ग प्रशस्त करते हैं, लेकिन यह 
मान्यता कम विकसित देशो के बारे मे सही नहीं हो सकती | इनकी प्रवृत्तियाँ श्रथवा 
रुफान सस्थाएँ ऐसी हैं कि वे बाजारो के सह्दर्म में विश्लेषण को अव्यावहारिक बना 
देती हैं । 
विकसित तथा गल्पविकप्तित देशो के वैज्ञानिक अध्ययन के बारे में उनका 
निष्कर्ष है कि “इस समय वह कार्य जिस झप में हो रहा है, साधारणतया उतमे 
अल्पविकसित देशो की उन परिस्थितियों को छिपाने का प्रयास किया जाता है जो 
आमूल भर दूरगामी सुधारो ज्ञी श्रावश्यक्ता को सर्वाधिक प्रमाशित करते 
हैं । इसने भ्र्शास्‍्त्र के एक प्राचीन पूर्वाग्रह मा भी अनुसरण क्या है। यह कार्य 
सीधे ढग से यह मानकर किया गया है कि समानतावादी सुघार आधिक विकास के 
विपरीत हूँ अबकि स्थिति यह है कि ये सुधार झ्लाथिक विकास को प्रेरणा देते है 
श्रौर इसकी गति तीघ्र बनाते है ।* 
एक अभ्य प्रसेश मे पश्चिम के व्यापारियों के बारे मे उनका विचार है कि 
“जन समुदाय की प्रायः यम्जवत्‌ निष्क्रियता प्रौर ग्ल्प-विकसित देशों में सुधारो के 
प्रयास का ग्रभाव पश्चिम के उन व्यापारिक हितो को प्रब्छा लगता है जो अल्प 
विकसित देशो में अपती पूँजी लगाता और ग्रपते उद्योग चालू रखता चाहते हैं । 
सत्तारूढ समूह इन कम्पनियों के स्वाभाविक सहयोगी हाते हैं। यह उपनिवेशी नीति 
को उसी रूप में जारी रखने का प्रमाण है श्रौर इससे इस झ्रारोप का औचित्य सिद्ध 
होता है जो पश्चिम के व्यापारियों पर उन्हे 'नव पूँचीवादी' कहकर लगाया जाता है ॥” 
भूमि सुधार और खेती--अभ्रल्प विकसित देशों में भूमि की उत्पादकता का 
प्रश्द भूमि-वितरण, खेती के तरीको सामाजिक विधमता झादि झनेक परिस्थितियों 
से सम्बद्ध होता है, जिसका कोई उचित समाधान नहीं है। काफी छानबीन 
प्रौर विश्लेपण के पश्चात्‌ श्रध्येता मिर्डल ग्राग्रह वरते हैं कि विकासशील देशो में 
क्षई कृषि विधियाँ तथा ठेवनोलॉजी ऐसी हो जिसमे श्रम का अधिक से प्र॒ध्षिक 
उपथोग किया जा सकता हो, यह इस कारण भी जरूरी है कि खेती में लगी श्रम- 
शक्ति का इस समय कम उपयोग हो रहा है श्रोर अधिकाँश अल्प विकसित देशो में 
* मा ग्रनेक दशक्ो तक दकृषि में लगी श्रम शक्ति मे निरन्तर तेजी से वृद्धि होत 
रहेगी ।” लेकिन किसी नई व्यवस्था के लिए जहरी है कि खेतिहर का भूमि से लगाव 
हो : “हटाई पर खेती करने की व्यापक प्रणाली न तो टेवनोलॉजी सम्वन्धी परिवर्तन 
के उपयोग की दृष्टि सै लाभदायक है श्नौर न ही श्रम श्लौर घन के रूप में विनियोग 


प्रद्धं-वित्रसित गर्थ-व्यवस्याग्रो वी विशेषताएँ 47 


की हृष्ठि से [/ गुनार मिडंच॒ की हृष्टि मे यह एक ऐसा बुनियादी कार्य है जिसे 
किए बिना जो कुछ भी किया जाएगा उसका लाभ केवल ऊँचे स्तर के लोग उठाते 
रहेंगे और भ्रसमानता में वृद्धि होती रहेगी । 

मिडंल की हृष्टि मे, प्रल्य-धिकृसित देशों मे प्रनाज वी पूति बढ़ाने के लिए 
उनका दाम उचित स्तर से ऊँचा बनाए रफने का तक भी, श्रमीर किसानों के ही 
हित में होगा, क्योकि बटाईदार या छोटा किप्तान मुश्किल से जरूरत भर का झनाज 
पंदा करता ह्ै--यदि कटाई के समय उसे कर्ज को ग्रदायगी या भ्रन्य ग्रावश्यक्ताग्रो 


के लिए गह्ला वेवता पडा तो बाद मे अप्रना पेट भरने के लिए प्रौर महंगे दामो मे 
खरोदना पहता है । + 


यही स्थिति उन्नत बीज, उर्वरक झ्रादि के कारण उपजे, 'अतिशय तकनीती 
ग्राशावाद के सम्दर्भ में पाई जाती है ““” नए बीजी के उपलब्ध होने वी ब्रात 
का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर सू-स्वामित्व और दस्तवारी प्रस्याली के सुधारों 
की बात को पीछे डाल दिया गया है । इन सुधारो के झनाव में नए बीज का उपलब्ध 
होना उन ग्रत्य प्रतिक्रियादादी शक्तियों से गठजोड करेगा जो इस समय ग्रन्थ विकसित 
देशो में ग्रामीण जनसख्या और प्रसमानता बढाने मे सहायक बन रही है । 


शिक्षा-वततेमान शिक्षा प्रणाली ने जो उपनिवेशकालीन प्रणाली का मान 
विस्तार है, समाज म॑ कोई विशेष परिवर्तन नही किया है, भ्रौर न ही वह कर सक्षती 
है क्योंकि इस प्रणाली मे प्रशामकों प्रध्यापफो विद्यायियो और सर्वाधिक 
शक्तिशाली उच्च वर्ग के परिवारों के शक्तिशाली स्वार्थ निहित है | यदि दक्षिए- 
पूर्वी एशिया मे साक्षरता ग्रौर प्रौढ शिक्षा के सन्दर्म मे यह वाक्य खास दिलचस्प 
है--' जव वयस्कों को शिक्षा देने के प्रयासों को एक ओर उठा कर रख दिया गया 
तो साक्षरता के लक्ष्य को प्राइमरी स्कूलों मे बच्चों की भर्ती बी सख्या में तेजी से 
वृद्धि के कार्यक्रम में बदल दिया गया ।” 


तरम राज्य-पभ्रन्य पश्चिमी लेखकों की तरह मिर्डल का भी यह मत है कि 
विभिन्न सीमाग्रो तक सभी ग्रत्प विकप्तित देश नरम राज्य हैं लेक्वि उतकी यह 
भी मान्यता है कि विकसित देशो मे भी नरम राज्य के लक्षण पाए जाते हैं-- 
अमेरिका के लोग, झ्ल्यविक्रत्तित देशों के लोगे के सम्मान, लेकिन उत्तर-पश्चिम 
यूरोप के देशों के लोगो के विपरीत, अपने कानूनों में ऐसे आद्शों को स्थान देते हैं, 
जिन्हे सथ्ुक्तराज्य ब्रमेरिका मे कभी भरी अमावशाली ढय से लागू नहीं किया गया । 
यद्यपि सयुक्तराज्य अमेरिका भे प्रशासन कभी भी बहुत्त भ्रधिक प्रभावशाली नही रहा 
पैपथापि इस देश ने बहुत तेजी से आर्थिक उन्नति की। यह उन अ्रनेक परिस्थितियों 
के कारण सम्भव हुआ, जो प्राज गरीबी से ग्रस्त अल्यविकृत्तित देशों से बहुत भिन्न 
थी। विकासशीब देशो में होता यह है कि राजनीतिक ग्रौर साम्रा जिक परिस्थित्तियाँ 
ऐसे कानुन नहीं बनने देती जो लोगो के ऊपर ग्र्रिक उत्तरदायित्व डालते हो । जब 
कभी कानून बन जाते है तो उनका पालन नहीं होता और इन्हे लाए करना भी ग्रासाव 
नही होता । इसका मूल कारण यह है कि स्वाधीनता के प्रारम्मिक दौर मे सत्तारुढ 
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राजनीतिक दृष्टि से विशिष्ट लोगो ने ये नए कानूनी ग्रधिकार (वयस्क मताधिकार 
ग्रादि] लोगो को दिए लेकिन वे लोग इन अधिक्कारों को वास्तविकता के ग्राधार 
पर स्थापित करने के लिए उत्सुक नही थे | इम कार्य से बच निकलता भी श्रासात 
था, वग्योकि नीचे से कोई दबाव नही था । ऐसी स्थिति में यदि सरक्षार बदलती है 
और सरूत सरकार (जैते पाकिस्तान मे जब अव्यूव की तानाशाही श्ाई) बागडोर 
सभालती है चो भी वह नरम ही रहती है कयोक्ति () वह उपयोगी सॉाँस्थानिक 
परिवर्तन नहीं करा पाधी और (2) सरकार में परिवर्तत समाज के सर्वोच्च वर्ग के 
लोगो के ग्रापसी भगड़े के परिशामस्वरूप होते है ये परिवर्तदेत कही भी गरोब जन 
समुदाय हारा अपने उत्पीडन के विरुद्ध विद्रोह के परिणामस्वरूप वही आए 7 


पश्चिमी देशो के श्राथिक सांचाज्यवाद के विशद्ध 
तीसरी दुनिाँ की रणनीति 

तोसरी दुनियाँ के राष्ण, जो पापचात्य ग्राथिक साम्राज्यवाद के दीघंकाल तक 
शिकार रहे हैं ग्लौर ग्राज भी हैं प्रव एक नए ग्रर्थतन्त्र और नए पसम्राज की रचता 
के लिए प्रयत्नशील है। पश्चिम के ग्राथिक साम्राज्यवाद के प्रति उनकी ररतीति 
बदल रही है जी पिछले कुछ अरे में सम्पतत हुए विभिन्न सम्मेलनों में प्रकट हुई हैं । 
तीसरी दुनियाँ के देश जिम्हे औपनिवेशिक जुझा उतार फैकने के बाद 
श्राशा थी कि सयुक्तराष्ट्र सघ के माध्यम से या सीधे पश्चिमी देशों की झ्लाथिक 
सहायता (अनुदान ग्रौर भुख्यत ऋण) उनकी श्रौद्योगिकी श्रौर उनसे व्यापारिक 
लेनदेन नया ग्रथ्थेतनसत्र और नए समाज की रचना का मौका देगा समझ गए है कि 
उन्नत देशों के सामच्तीतन्त्र को उनसे सहानुभूति नहीं है। यही नहीं उन्होंने यह भी 
महसूस क्र लिया है कि सभी हक्षीत्रीय ग्रौर श्रत्तर्राष्ट्रीय सो पर पशिच्मी देशो के 
विरुद्ध जेहाद (धर्म युद्ध) छेडा जाना चाहिए । इसका स्वर दिल्‍नी में ' एशिया और 
प्रशात क्षेत्र के लिए ग्राथिक सामाजिक क्‍ग्रायोग के वापिक भ्रधिवेशन (26 फरवरी से 
7 मार्च 975) भें ही नही बल्कि तेल उत्पादक देशों के अण्जियर्स सम्मेलन (माचे, 
975) में भी सुनाई पडा ।” लीमा से गयुक्तराष्ट उद्योग विकास संगठन के दूसरे 
सम्मेलत और हुवाना में तटस्थ देशो के सम्मेलल भें यही सर्वर मंखर हआ है ॥ हसका 
लक्ष्य औद्योगिक देशों से अधिक साधन और सुविधाएं प्राप्त करता तो है ही साथ ही 
विकासशील देशो को एकता के सूत्र मे बाँधना तीसरी दुनियाँ के साधनौ का उपयोग 
करना भौर शथ्यापमी लेतदेन बढाना ताकि स्वावलबन के मार्ग पर बढा जा सके | तेज 
उत्पादक देशो द्वारा घृत्प बढाने से उसे एक नई शक्ति पिली है--विश्व के उत्पादन 
में विकासशील देशो के वर्तेमान 7 प्रतिशत योग को सव्‌ 2000 ज़क बढाकर 25 
फीसदी करते का तारा हाल के प्रल्जियर्स सम्मेलत मे ही दिया गया था--मगर उतना 


शही जितना होता चाहिए था क्योकि तेल उत्पादक देशो में पश्चिम से जुडने का मोह 
पंदा हो गया है ।? 


]. दिनमाव, 25$-3! जूताई 976, पृष्ठ 9-0 
2. दितमान, मान, 965 
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बलीमा मे भारत के उद्योग प्रौर नागरिक पूर्ति मन्त्री थी दी ए प॑ ने 
सथुक्तराष्ट्र उद्योग विकास सगठन के दूसरे सम्मेलन को सम्बोधित करते हए 
भन्तर्राष्ट्रीय सामती प्रध्न॑तन्त्र की खासी बखिया उच्येडी । श्री पै ने कहा कि विकासशील 
देशो के प्रयघ्तों के बावररद विकसित ग्रौर विकासशील देशो मे श्रौद्योगिक प्रन्तर 
बढ़ता जा रहा है, क्योकि प्मीर देश पूंजी निवेश वी मात्रा बढ़ने में समर्य हैं। 
यही नही, वे ग्रन्य उनत देशों से ही व्यापार करना पस्तद करते हैं। उन्होने प्रपने 
चाजार और लाभ सुरक्षित रखने के लिए तरह तरह के प्रतिवन्‍्ध ईजाद वर रखे हैं। 
धनिक देशो की मुनाफाखोरी श्रौर भोपणा की प्रवृत्ति का उदाहरणा देते हुए भारतीय 
उद्योग मस्ती ने बध्ाया कि विकासशील देशो को विवश किया जाता है कि वे बिना 
घुना कपडा (099 ८णा निर्यात करें। यह क्‍्पडा घतिक देशो मे रासायनिक तथा 
ग्रन्य विधियों द्वारा साफ होकर ऊंचे दामो मे विवता है । इसी प्रबार, उन्होंने प्रूछा, 
क्या वजह है हि हमारी चाय सिर्फ पेटियो भे ही खरीदों जाती है ? क्या इसलिए 
कि फिर उसे ध्राकर्पषक डिब्दो मे भरकर मुनाफ़ा कमाया जा सके ? विकासशील देशों 
को कच्चा माल मुहैया करने वाला क्षेत्र ही माना जाता है । विकासशील देश जो 
जिसे निर्यात करते हैं उसका भाव भी विकसित देशों के ग्राहक इस तरह नियन्त्रित 
करते हैं कि तीसरी दुनियां के देशों बी श्रामदनी मे उत्तनी बढोत्तरी नहीं होती जितनी 
कि आयात करने वाले माल के--मशीत, उर्दरक झ्ादि के- भाव भे हो जाती है। 
श्री पँ ने स्पष्ट शब्दों मे कहा कि पश्चिमी देशों के माल--इस्पात तंयार माल, 
मशीन भादि सबके मूल्य तेल का भाव बढने के पहले से चढ़ने लगे थे ।” 


“आयात निर्यात सहायता श्रम बहुत झौद्योग्रिकी आ्रादि के अलावा विकास 
शील देशो की लीमा मे कोशिश यह रही कि इस उद्योग सगठन को सयुक्त राष्ट्र का 
स्थायी और स्वतनत संगठन बना दिया जाए। लेक्नि पश्चिमी देश इसके पक्ष मे 
नही थे । द्वितानी प्रतिनिधि ने स्पष्ट शब्दों मे कहा-- हमे सदेह है कि इससे आप 
लोगो को कोई लाभ होगा । स्विटजरलंण्ड के प्रतिनिधि ने श्रौद्योगिक उत्पादन वा 
लक्ष्य 25 / निर्धारित करने का विरोध क्या--यह व्यावहारिक नही है ।” 


सा्िक  लिकास चव्के जलता 

स्ंसच्वस्तास्म्तव्क प्यरिव्लन्त : जच्प्याव्वल्, 
जपल्तोगृ, रोजयार, क्विव्म्छा ज्नौर 
ल्यथाप्यार सके स्ंंदालरच्त बसे प्नरिल्यल्लच्त 
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श्राथिक विकास के श्रन्तर्गत संरचनात्मक परिवतेत 
(शछाग्रालाए न) (78९59 ए70श 709:९)07ण09॥॥ ) 
किसी देश कै औद्योगिक उत्पादन में दीघंकालीत और सतत्‌ बृद्धि को प्राय: 
झाथिक विकास कहा जाता है । पैरीतलीज युग वा यूनान, ऑगस्टकालीन रोम, 
मध्ययुगीत फ्राँस, आधुनिक अमेरिका और भारत तथा भिख्र के बुछ युग इस परिभाषा 
की परिधि में आते हैं ।! सरचनात्मक परिवतेनों की और सवेत करते हुए साइभन 
कुजनेट्स ने लिखा हैं --“प्राघुनिक युथ में, मुख्य सरचतात्मक परिवर्तनों का लक्ष्य 
कृषि भदों के स्थान पर अ्रौद्योगिक मदो का उत्पादन [व्रौद्योगीकरण की प्रश्निया), 
ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्री मे जनसख्या वितरण (शहरीकरण क्ी प्रक्रिया), ज्ञागो 
की सापेक्ष आ्रथिक स्थिति में परिवर्तन (रोजगार की स्थिति तथा श्राय स्तर भादि 
के द्वारा) ग्रोर माँग के भ्रभुरूप वस्तुओं एंव सेवाग्रों वा वितरण रहा है 2 
एफ अन्य स्थल पर साइमत वुजनेट्स ने लिखा है--* झ्ाधुनिक झार्थिक विकास 
सारक्ृत रूप मे झ्रौद्योगिक व्यवस्था को लागू करना श्रर्थातु आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान 
ते हुए प्रयोग पर ग्राधारित उत्पादन की एक व्यवस्था को लागू करना है, किन्‍्तु 
इसका शअर्थ सरचनात्मक परिवतंतों से ही है, वयोक्ति महत्त्व की दृष्टि से नए उद्योग 
स्थात लेते हैं श्रौर विकसित होत हैं जबति पुराने उद्योग लुप्त होते जाते है--यह 
पक्रिया बदले में समाज की उस क्षमता की माँग करती है जा ऐसे परिदर्तनों को 


|. हमला मपशारंऊ डिज (टलपालड 0त्त £टण76च6 5६8०एवी, 9. 3 
2. हायादव रैंघडखश5ऊ फचण्वशा 8&0ए00ण0ए पाएएशफ, छ | 
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ग्रह कर सके | एक समाज को इतना समर्थ और योग्य होना चाहिए कि बह प्रति 
व्यक्ति उत्पादन में अभिवृद्धि करने वाले उत्तरोत्तर नव-प्रवर्तनों को प्रहएणा कर सके 
श्रौर स्वथ उनके झ्रनुकूल ढाल सके । इस प्रकार प्रति व्यक्ति उत्पादन मे वृद्धि 
महत्त्वपूर्ण है क्योकि इसमे सरचनात्मक परिवर्तन ग्रावश्यक रूप से सब्निहित हैं श्रौर 
ये परिवर्तन प्राविधिक नव-प्रवर्तनो तथा समाज की बढती हुई माँगो और परिवर्तनो 
के अनुकूल समाज के ढलने की क्षमताम्रो के फलस्वष्टप होते जाते हैं ४! 

नियमित आथिक विकास के दो मूल स्रोत हैं--() प्राविधिक ज्ञान 
(7€०ग्रण ०89) एवं (2) प्तामाजिक परिवर्तन (8००० (/शाए&) । इन दोनो 
की अन्त क्रिया का परिणाम ही प्राथिक विवास होता है। इस सम्बन्ध में साइमन 
कुजनेट्स के मतानुसार ' कसी भी युग भे आधिक व्रद्धि अर्थव्यवस्था भे मात्र प्राविधिक 
ज्ञान ग्रथवा सामाजिक परिवर्तनों बे कारण ही नही होती बल्कि यह हपि उद्योग 
और सेवा क्षेत्रों मे विक्राप्त की प्रक्रि के फलस्वरूप होते वाले कतिपय सरचनात्मक 
परिवर्तनो के कारण होती है ५4 पुराने उद्योगो का नवीतीवरण होने लगता है तथा 
नए उद्योग ग्रस्तित्व मे आते हैं। झराय के वितरण की स्थिति परिवर्तित होने लगती 
है । उत्पादन, उपभोग, रोजगार, विनियोजन, व्यापार आझादि के ढाँचो में ऋान्तिकारी 
परिवर्तन होने लगते है, । 

सरचनात्मक परिवर्तनो को निम्नलिखित कुछ मुख्य शीपंको के ग्रन्तगत प्रस्तुत ” 
क्या जा सकता है जैसे-- 

() झौद्योगिक ढाँचे में परिवर्तन, 

(2) ग्रौद्योगिक्त क्षेत्र के आन्तरिक ढाँचे मे परिवर्तन, 

(3) ग्राय के वितरण मे परिवर्तन, एव 

(4) जनसझया के विकास की प्रवृत्तियाँ। 

। श्रौद्योगिक ढाँचे मे मुख्यत् दो परिवर्तन होते है। प्रथम, उत्पादन मे 
कृषि क्षेत्र का अश कम हो जाता है तथा हित्तोघ, उद्योग और सेवा क्षेत्रों वा उत्पादर्न 
प्रतिशत अधिर हो जाता है | कुजनेट्स के झ्नुसार, सामान्यतः विकास से पूर्व की 
स्थिति में क्पि क्षेत्र के उत्पादन मे औसतन योग लग्रभग 50/ था, झौर कुछ 
देशों मे तो यह भ्रनुपात दो तिहाई से भी अधिक था । विकास की एक लम्बी ग्रवधि के 
पश्चात्‌ कृषि उत्पादन का भाग घटकर 20% और कुछ देशो मे 0%से भी कम हो 
गया | प्रास्ट्रेलिया की स्थिति इस हृष्टि से श्रपवाद रही । उद्योग का अश जो विकास 
ओे एके इन देशो मे कुछ उत्पात हर 20 के 30% शा, बह हे हुई अकशि में आद्षक्र 
40 से 50% हो गया ४ 

2 ग्रौद्योगिक क्षेत्र के आन्तरिक ढाँचे के परिवर्तन तकनीकी ([४०॥४००४५ ) 


तथा अन्तिम माँग [9779] [087800 ) से सम्बन्धित होते हैं। इन परिवर्तनों के 
स्तर्गंत्त भ्रग्रा कित परिण्णाम आते हैं । 


॥. ाठ्म कशदशाश5 छा 7.6९ए6६ 00 ए८णा/तण्रार (आ0०एएफ, 9 ॥5 
2 5फ़ागा ईयर शिएएला ९९ट00जाए 0:0ण एछ ॥3 
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() उत्पादन वस्तुग्नो का भनुपात अधिक हो जाता है । 

(४) खाद्य श्रौर वस्तुओं के उपभोग में कमी होती है, किस्तु वाग्ज, धातु 
तथा रासायनिक पदार्थों का उपभोग बढ़ जाता है । 

(77) उत्पादक इकाइयों का थ्राकार बढ़ जाता है । 

(।५) शहरीकरण की प्रवृत्ति श्रधिक बढ जाती है । 

(५) निजी व्यवसाय मे रहने की प्रवृत्ति के स्थान पर वेतनभोगी व्यवस यो 
के प्रति आकर्षण बढ़ता है । 

(श) श्वेव-पोषी ध्यवसायों के श्रति लोग प्रधिकाधिक ग्राक्वित होते हैं । 


3, सरचनात्मक-परिवतेन आय के वितरशा से सम्बन्धित होते हैं। इन 
परिवर्तनो के अन्तगंत परिवारों की आय का राष्ट्रीय ग्राय से प्रतिशव घट जाता है । 
प्रसगान्तर ग्रध्ययन के अ्रनुसार यह 90% से घटकर लगभग 75% रह जाता है| 
सरकार की भूमिका अभ्रधिक महत्त्ववृर्ण होती है और निममो का महृत्त्व भी बढ़ जाता 
है । सरकारी अनुदानो की राशि और हस्तान्तरण झाय (ाश्शाइट्धि ग्रा००००८७) से 
भाग मे वृद्धि होती है। इनके ग्रतिरिक्त सम्पत्ति से प्राप्त प्राय (00967 ॥000॥8 ) 
का भाग 20-40% से घटकर केवल 20%, या इससे भी कम हां जाता है | तिजी 

 ज्यवसाय में सलग्न “यक्तियों के स्थान पर वेततभ गियों की सझ्या बढ़ने लगती है ३ 
व्यक्तिगत ग्राय की विषमताएँ कम हो जाती है | उत्पादद साधनों को मिलने बाली 
आय और व्यक्तिगत ग्राय के वित्तण (ए/श00000 ०0ी 8 ए्वएाकद्व थे 
2&8074] ]70078) में परिवत्तत आने लगता है । 


4. अर्य॑ व्यवस्थात्रो में कुछ सरचतात्मक परिवर्तत जनप्तस्या के ढाँचे से 
सम्बन्धित होते हैं । आर्थिक वृद्धि की स्थिति मे जनसख्या भी तीज्न गति से बढती है ॥ 
पश्चिमी यूरोप के ब्नेक देशो में जहाँ पूंजी अचुर और श्रम दुलेभ था, पहाँ जनसख्या 
को वृद्धि का ग्राथिक विकाप्त मे महत्त्वपूर्ण योग रहा है | किन्तु ऐसे भ्रल्प विकसित 
देशो मे जहां पूँजी दुलंम और श्रम प्रचुर होता है, जनसख्या वृद्धि का प्रभाव विपरीत 
होता है । ग्राथिक विकास के परिणामस्वरूप प्राय शेशनकालीन मृत्यु दर कम हों 
जाती है । शेशवकालीन मृत्यु-दर मे कमी के कारण उत्पादक श्रायु का प्रनुत्पादक 
ग्रायु मे प्रतुपात बढ जाता है । श्रप्तिकों में स्नियो का अनुपात कम हो जाता है, विष्तु 
सेवा क्षेत्र मे शिक्षित स्त्रियों की सख्या में पय प्त वृद्धि होती है । 

प्राय पूर्व विकास की स्थिति में कुल जनसख्या का झधिकतम भ्रनुपात 5 वर्ष 
की ग्रायु तक होता है । भारत से जनधख्या का 50 प्रतिशत से "भी अधिक भाग 
]8 वर्ष कीआयु से कम वाला है। झ्राविक्त विकास के कारण मृत्यु-दर मे कमी 
ग्राती है, परिणामस्वरूप उत्पादकौय वर्म का अनुपात बदल जाता है । 

आरायिक विकास को प्रक्रिया विदेशी व्यापार के अ्नुवातों वो भी प्रभावित 
करती है । विदेशी व्यापार के भ्रौध्त अनुपात विकसित देशों में लगभग 3 /- 
तथा अविकृप्तित देशे में 20/ से भी कम रहे हैं। भ्रविकम्तित देशो के लिए 
विदेशी व्यापार का अत्यधिक महत्त्व होते हुए भी उत्पादन की झाधुनिक तेकनीवी के 
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प्रभाव मे, विरुसित देशो की प्रतिस्पर्डा मे नहीं टिक पाते | प्राविक विक्रास की गति 
के साथ साथ एक ग्रोर जहाँ उत्पादन में पूंजी निर्माण का अनुपात बढने लगता है 
तथा कुछ उपभोग -यय मे भोजन तथा ग्रावास सम्बन्धी व्यय का प्रनुपाद घटने लगता 
हैं, बही दुमरी ग्रोर विदेशी व्यापार की मात्रा, स्वरूप तथा दिशा में भी महत्तवपूण 
परिवतंन होत॑ हैं 

प्रायिक विक्नस के कारण ने केवल ग्राथिक ढाँचे में ही परिवर्तन होते हैं, 
वरत्‌ गैर-ग्रायिक ढाँचे मे भी ग्नेव ऐसे ऋत्तिझारी परिंव्तेन होते है जो प्रत्यक्ष व 
प्रप्रत्यक्ष रूप से देश वी ग्राथिक सम्चना को प्रभावित करते हैं। प्रायः अविक्सित 
देशो मे राजनीतिक पस्थिरता, राष्ट्रीय हित के विषयो पर भी राजनीतिक दलो में 
मतंक्‍्य का ग्रभाव प्रभावहीन सरकार आदि इन देशो के ग्राथिक विकाम तथा आर्थिक 
स्थायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं । सांस्ट्टतिक मूल्यो के प्रन्तर्गंत एकता, सहयोग 
तथा सामूहिक रूप से कार्य करने की प्रवृत्ति ग्रादि वे मूल्य लिए जाते है जो प्रत्यक्ष 
रूप में श्रम विभाजन व बाजार सम्बन्धों को प्रभावित +रते हैं तथा श्रप्रत्यक्ष रूप से 
उप राजनीतिक स7ठन को प्रभावित करते हैं जो देश के प्राधिक विकास से सम्बन्धित 
महत्त्वपूर्ण निर्णष लेने व नीति-निर्धारण की शक्ति रखते हैं । 

सक्षप में, क्‍ग्राथिक विक्रास के कारण सभी प्रकार के आ्राथिक कार्यों 
(00079706 #0॥९॥0॥5) की सरचना में परिवर्तन ग्राते हैं। उत्पादन-कार्यों 
(?7040ए८॥०॥ एच्ाएत०75) भें तकनीकी भूमिक्ता प्रमुख हो जाती है। बचत के 
अन्‍्तगेत विकास की स्थिति में व्यक्तिगत बचत (65०० $2शाएह85) का झनुपात 
कम हो जाता है । सरकारी बचत का गनुपांत प्राय बहुत कम होता है | अविकमित 
देशो मे व्यक्तिगत बचत वा अनुपात बहुत अधिक होता है । बचत की यह स्थिति 
झवथिक स ठत की ओर सकेत करती है अर्थात्‌ अ्विकस्ित देशों मे अ्सगठित 
क्षेत्रो से बचतें प्राप्त होती हैं जबकि विकसित देशो मे सगठित क्षेत्र का कुल बचतों में 
अनुपात सर्वाधिक होता है। विदेशी व्यापार की स्थिति में भी ग्रनेक क्रान्तिकारी 
परिवतेन होते हैं । 

उत्पादन की संरचना, उपयोग व प्रवृत्तियाँ 
(670ए07४८९, ए5९ & प्राशाए5 एण 0प्राएपएॉ) 

कृषि, उद्योग, आदि क्षेत्र मिलकर राष्ट्रीय उत्पादन करते हैं। उत्तादन का 
उपभोग तीव मंदों पर होता है- (?) उपभोग, (४) पूँजी जिर्माण, तेथा 
(70) निर्यात । 

(3) उपभोग दो प्रकार के है--(&) निजी उपभोग, एवं (9) सरकारी 
उपभोग । निजी उपभोग की मद में भूमि व आवासीय भवनों के सभी प्रकार के 
उपभोग पदार्थों के क्रय सम्मिलित हैं | यह तीनो उपभोगों मे सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है । 
विक्रप्तित देशों मे उत्पादन का लगभग 654 प्रतिशत निजी उपभोग पर न्यय होता है | 
सरकारी उपभोग के भ्रन्तर्गंत वस्तुओं व सेवाओं की खरीद झ्ातदी है। इसमे से उन 
वस्तुओं व सेवाओं की मात्रा को घढा दिया जाता है जिम्ोकी पुन बिक्री की जाती 
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है । राजकीय व्यावसापिक्र प्रतिष्ठानो व मिगमो द्वारा क्रय को सरकारी उपभोग मे 
सम्मिल्षित नही किया जाता, विन्तु सुरक्षा व्यय को इस मद के अन्तगेत लिया जाता 
है । “इस प्रकार परिभाषित सरकारी व्यय राष्ट्रीय उत्तादन के लगभग 4 प्रतिशत 
से कुछ झधिक भा के लिए उत्तरदायी रहा है ।/२ 
(7) पूँजी निर्माण वस्तुग्रो के उस मूल्य को प्रकट करता है जिससे देश के 
पएंजी-सचय में वृद्धि होती है । विशुद्ध पृ जी-निर्माण मे पूजी के उपभोग वे हास पर 
विचार भी किया जाता है। कुजनेद्स के ग्ननुसार कुल राष्ट्रीय उत्पादन का 20 से 
25 प्रतिशत भाग सकल पूजी-निर्माण हेतु काम झ्ाता है। विशुद्ध पूजी-निर्माण मे 
राष्ट्रीय उत्पादन का 45 प्रतिशत भाग होता है। देश की बचत राष्ट्रीय पूंजी 
निर्माण को प्रकट करती हैं तथा देश के पूंजी-सचय में होने वाली वृद्धि घरेलू पूजी- 
निर्माण कहलाती है। अधिकांश देशो मे स़बल पूँजी निर्माए मे यह अनुपात )0 से 
20 प्रतिशत तक बढ़ गया । विकास मे वृद्धि के साथ-साथ यह अनुपात 0 से 20% 
तक बढ जाता है । झिन्‍्तु इग्लण्ड एवं अमेरिका से [9दी शताब्दी के मध्य से यह 
प्रनुपात स्थिर चला थ्रा रहा है। उल्लेखनीय है कि एक शताब्दी की दीर्घ प्रवधि के 
उपराच्त भी कुल बचतो का ग्रनुपात इन दो देशों मे स्थिर बना रहा जबकि प्रति 
व्यक्ति उत्पादन मे पर्याप्त वृद्धि हुई । 
इस प्रकार राष्ट्रीय उत्पादन में पूजी-निर्माण का भाग या तो स्थिर रहा 
भ्रथवा कुछ बढ़ा किन्तु सरकारी उपभोग व्यय के अनुपात मे वृद्धि के साथ, कुल 
राष्ट्रीय उत्पादन मे निजी उपभोग व्यय के ग्रनुपात में मिश्चित रूप से गिरावट 
श्राई । विश्व युद्ध से पूर्व यह ग्रनुणात १0 प्रतिशत था जो युद्ध से दो दशाब्दी बाद की 
भ्रदघि में गिरकर 60 प्रतिणत रह गया । अर्थात्‌ कुल राष्ट्रीय उत्पादन की वृद्धि दर 
की अपेक्षा कुल घरेलू उपभोग को वृद्धि-दर बहुत कम रही । 
इस सन्दर्भ मे सोवियत रूस के ग्राँकडे अधिक दिलचस्प हैं, क्योंकि स्वतनन्‍्त् 
बाजार वाले देशों की भाँति वहाँ भी विकास के परिणामस्वरूप घरेलू उपभोग का 
अनुपात कम तथा सरकारी उपभोग व कुल पूजनी का राष्ट्रीय उत्पादन में अनुपात 
अधिक हुआ्ना किन्तु इन परिणामों की प्राध्वि रूस ने स्वतन्त्र उद्यम वाली प्र्थे- 
व्यवस्थाधो क्री तुलना में देवल > ग्रवषिि मे ही कर ली । 
देश की स्थायी सम्पत्ति मे पूंजी निर्माण की दृद्धि के रूप को देखते हुए दो 
महत्त्वपूर्ण तथ्य सामने झाते हैं--प्रयम स्थस्यी सम्पत्ति में वृद्धि, तथा द्वितीय, 
वस्तुओं की सचित मात्रा मे कमी । इस कमी की पृष्ठभूमि में यातायात व सचार के 
साधनो मे सुधार कृषि क्षेत्र के श्रश में कभी तंथा माँग में गल्पकालीन परिवर्तनों की 
पूति के लिए वस्तुघ्नो की सचित-भाता के स्थान पर बढ़ी हुई उत्पादन-क्षमता 
का प्रयोग है । इसके ग्रतिरिक्त स्थायी सम्पत्ति व कुल पूजी-निर्माण मे भवन: 
निर्माण के अनुपात ने गिरावट श्राती है, किन्तु उत्पादक साज सामरात (000८5 
छत॒णांणाकशा। के अनुपात में वृद्धि होती है| उत्पादन-वृद्धि का कारण विक'स 
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के परिणखामत्वरूप जनसद्प्रा की वृद्धिदर में कमी तथा श्रोद्योगिक सबतो का 
विस्तार होना है ॥ 

कुननेट्स ने कुछ देशो की पूंजी प्रदा श्रनुपातों ((४ाॉर्श 00एप 
(७॥0$) की गणाना वी है। इनके गझनुसार, “इटली के राष्ट्रीय उत्पादन की दर न, 
पूंजी-प्रदा अ्नुपातो मे कम्मी के कारण, पर्याप्त वृद्धि प्रदर्शित की । तावें में पू जी-प्रदा 
प्रनुतानो में गिरावट बहुत कमर रहो । किन्तु इस्लेण्ड, जमेनी, डेनमार्क, स्वीडन, 
प्रमेरिका, कनाडा प्रास्ट्रे लिया, जापान ग्रादि देशों में सकल सीमान्‍्त पूजी-प्रदा 
बग्रनुभातो (50055 ग्राट्डा॥दांबि एवज्ञाश-00(9प सिवत05) ने वृद्धि प्रदर्शित 
की--प्रारम्मिक अवधि मे वृद्धि 34 4 5 के मध्य थी तथा बतेमान प्वधि मे4ब6 
के बीच रही ।”?१ 


सीमान्त पू'जी-प्रदा झनुपातों मे इस वृद्धि का कारण न तो सकल घरेलू पू जी- 
निर्माण की सरचना म परिवर्तन रहे है, श्रौर न ही कृषि, खान व निर्माण ग्रादि 
उद्योगों द्वारा पूजी-निर्माण मे उत्पन्न सरचनात्मक प्रिवतेत। श्रम साधन मे हुए 
परिवतेंतो के कारण भी इन अनुपातो मे होने वाली वृद्धि प्रमाणित नहीं हीती। 
यह स्थिति इस सिद्धान्त को अमत्य प्रमारित करती है कि जब श्रम-शक्ति म॑ ध्ृद्धि 
की दर घटती है तत्र पूंजी-प्रदा ग्रमुपात बढते हूँ । इन अनुपातों मे वृद्धि के कारण 
तथा विलनिन्न देशों मे पाए जाने वाले इन झनुपातों के स्तर मे प्रन्तर उन ग्रनेक 
प्रवसस्‍्थाग्रो मे अन्तनिहित हैं जो भौतिक पूँजी वी माँग को प्रभावित करती हैं तथा 
जिनके कारण उत्पादन की एक ही भात्रा श्रम व पूंजी के विभिन्न सयोगो द्वारा प्राप्त 
की जा सकती है । 

इग्लेण्ड व अमेरिका के पअ्रतिरिक्त अधिकाँश देशो में पूजी-निर्माण का 
उत्पादन अधिक हुप्रा । यदि पूंजी-निर्माण का भाग अधिक होता है दो सीमास्त 
पूजी-प्रदा अनुवात उच्ची स्थिति मे स्थिर रहते हैं जब राष्ट्रीय उत्पादन मे सानुपातिक 
वृद्धि होती है ।*? इस स्थिति को कुजनेटस्‌ न एक उदाहरण द्वारा प्रस्तुत किया है । 
मान लोजिए कुल घरेलू उत्पादन-5$ ।000, सकल घरेलू पूंजी-निर्मार+-$ 50, 
वास्तविक वृद्धि दर--50 प्रतिशत तथा सीमान्‍्त सकल पूजी-प्रदा श्रनृषपात++3 0 
है। यदि कुल उत्पादन मे पूँजी-निर्माण का झनुपात पतहाऐ बढ़कर जग (40% 
की वृद्धि) हो जाता है, तब सीमान्त पूंजी-प्रदा अनुपात उसी स्थित्ति मे 30 रहेगा 
जब उत्तादन की पृद्धि दर 5 से बढ़कर 7 (अ्रथवा 40% की वृद्धि) हो जाती है । 

उत्पादन की सरचना भें जनसख्या का वृद्धिदरो का भी महत्त्वपुर्णो स्थान 
है | “यदि जनसख्या घटती हुई दर से बढती है, जेसाक्ि अनेक विक्रसित देशो मे 
होता है, तो कुल उत्पादन में स्थिर दर से भो वृद्धि होने पर, प्रति व्यक्ति उत्पादन 
बढ़ी हुई दर से बढता है ! पूंती-निर्माणं के भाग में निरन्तर वृद्धि होती रहने की 
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स्थिति मे यदि पूँजी-प्रदा ग्रनुपात को स्थिर रखना है और कुल उत्पादन की वृद्धि भें 
त्ीघ्र से तीतव्रतर गति बनाए रखनी है तो प्रति व्यक्ति उत्पादन मे वृद्धि को दर कुंल 
उत्पादन की वृद्धिनदर से भी कहीं ग्रधिक होती चाहिए । इस प्रकार, भ्रत्ति व्यक्ति 
उत्पादन की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई दरो के कारण अधिक बचतें होती है। अधिक 
बचत के परिणामस्वरूप पूँजी-निर्मोण्त का भाग भी बढ़ता है--जिसकरा झ्रौशय 
यह है कि यदि सीमान्‍्त पूँजी प्रदा अनुपात को बढती हुई स्थिति मे रखना है तो कुल 
उत्पादन व प्रति व्यक्ति उत्पादन की वृद्धि दर और भी अधिक तीब्र वी जानी 
चाहिए 77 
उपभोग में संरचनात्मक परिवतेन 
(जाष्रणबों (॥शाए९5 ॥ 66 (णाएणणा 
(0॥0॥7]707) 

उपभोग की सरचना की वधिवेचना व्यक्तिगत बचत व उपभोग्य आय 
[[)/8905406 ]/0८076) के अनुपातों की दीघेकालीन प्रवृत्तियों के श्राधार पर वी 
जा सकती है । व्यक्तिगत करो (ग्रायकर श्रादि) के भुगतान के पश्चात्‌ जो आय 
परिवारों के पास शेष रहती है, उसे उपभोग्य ग्राय कहते हैं। यह वह ग्राय होती है 
जिसे लोग अपती रुचि के ग्रनुमार खर्च कर सकते है म्रथवा बचा सकते हैं । इस आय 
का वह भाग जिसे वे वस्तुओ व सेवामग्नो पर व्यय नही करते, व्यक्तिगत बचत की 
श्रेणी में श्राता है । 

विगत घर्षों मे, विशुद्ध बचत का लगभग 48 से 49% भाग परिवारों 
से प्राप्त हुमा है । विशुद्ध वच्चत कुल बचतो का 50 प्रतिशत व कुल राष्ट्रीय उत्पादन 
का 23 प्रतिशत रही + इस प्रकार परिवारों की विशुद्ध बचत वा भाग कुल राष्ट्रीय 
उत्पादन में 67 प्रतिशत रहा । उपभोग झाय कुत्र उत्प दत का 703 प्रतिशत 
5 प्रथवा 9 5% रही ।£ 

कुजनेट्स के ग्रष्ययतानुसार गत एक शताब्दी की ग्रवधि मे प्रति व्यक्ति 
उपभोग्य आय की वृद्धि-दर प्रवक्षि के अन्त में अपने प्रारम्भिक मूल्य का 435 गुना 
हो गई | उपभोग्य झाय में इतनी अधिक वृद्धि के बावःद, बचत का अनुपात बहुत्त 
कम रहा, क्योंकि उपभोग्य आय का बडा भाग उपभोग व्यय के रूप मे काम झ्ाया | 
उपभोग प्रवृत्ति के प्रधिक रहने के मुख्यत दो कारण है--आधुनिक भ्राथिक उत्पादन 
के शहरी ढाँचे के कारण जीवन-लागत मे ग्रत्तिरिक्त वृद्धि त्त॑या शिक्षा, स्वास्थ्य भ्रादि 
के लिए मानव पर अ्रधिकाधिक विनियोजन ।३ 

सारणी 52 में कुजनेट्स ने उपभोग के ढाँचे मे परिवर्तंतो को पाँच श्रेसियों 
मे प्रस्तुत क्या है-+मभोजन, पेय, वस्त्र, श्रावास तथा अन्य । इन मदो में सरकार 
द्वारा प्रदत्त शिक्षा स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाएं सम्मिलित नहीं हैं । 


रही | अत विशुद्ध बचत, उपभोग ग्राय का औसतन 
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उपभोग (वर्तेमाम मूल्यों पर) 


(एणाशाई 77९6५] 
भोजन ऐय पदाय य्स्त् आवास अन्य 
व तम्बाकू 

(4) (2) (3) (4) (5) 
इग्लण्ड 
]880-99 342 3 8 न 0 7 443 
]950-959 33 84 | ]4 7 ]2 8 30 
इटली 
]86]--80 520 ]72 न 58 250 
950-959 46 6 0 7 ]4 5 5*2 260 
नावें 
865--875 452 70 09 49 8 7 | 
4950-59 303 $8] ]6 7 )0व] 347 
कनाडा 
870-]890 322 57 ]6*9 26 7 8 5 
]950-59 237 83 ]0 2 2]*2 36 6 





निष्कर्ष पे. कुल उपभोग में भोजन व्यय का भाग कम हुम्ना बस्त्रों के व्यय 
का भाग अधिक हुआ्ा। ग्रावासीय मवनों पर्र विए गए व्यय वी स्थिति स्पष्ट नहीं 
है। 'प्रन्य/ मदो के अस्‍्तर्गंत घर के फर्नीचर व साज सामान, वाहन, चिक्रित्पा-सुविधा, 
मतोरजन आभादि को जो भार दिया गया है उसस यह निष्कर्ष निकलता है कि 
जँसे ज॑से प्रति ध्यक्ति उपभोग वस्तुग्रो के क्रय मे (द्धि होती है उक्त वस्तुओं के भाग 
में वृद्धि होगी । 

वस्त्र वाली मद मे पाए जाने वाले अ्रन्तर और भी ग्रधिक उल्लेखनीय हैं । 
जर्मवी, ना्वें व स्वीडन भे वस्नों की मद वाले भाग मे पर्पाप्त वृद्धि होती है किसतु 
इग्लैण्ड मे वस्त्रो का अनुपात वर्तमान कीमतो पर स्थिर रहता है, स्थिर कीमतों पर 
यह अनुपात गिरता है । 

कुल उपभोग म झावासीय व्यय के अनुपात में उक्त मदों की ग्प्रेक्षा अधिक 
प्रत्तर पाए गए हैं । किन्तु कुजनेट्म द्वारा प्रस्युत अतुमानो के अनुसार तारे स्वीडन 
व इ्॒ग्लेण्ड मे आवासीय भवतो के अनुपात मे गिरावट रही । अमेरिका व कनाडा मे 
इस भ्रद की प्रवृत्ति स्थिरता की रही--विश्वेषकर द्वितीय विश्वयुद्ध से पू्द की प्रवधि 
में प्रथम विश्व युद्ध पे पूर्व जमेनी मे इस मद म वृद्धि की प्रवृत्ति रही। उक्त निष्कर्षों 
से दो तथ्य स्पष्ट होते हैं। प्रथम, प्राधुनिक झ्राथिक वृद्धि के दौरान, उपभोग वस्तुओं 
की क्रय के स्वर व ढाँचे का यदि विश्लेषण जिया जाता हैं तो उपयोण प्रवृत्ति की 
सीमा वा अधिक रहना निश्चित है, किन्तु दुृसरी ओर उपभोग की मदो के उपवर्यों 
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की प्रवृत्तियों मे स्वाभाविक अमुमानों के विपरीत अनेक ग्रसगतियाँ सम्भव हैं । 
भोजन की किसी विशेष मंद पर व्यय की प्रवृत्ति शिरवे के स्थान पर बढने की हो 
सकती है श्रौर इसी प्रकार बस्त्रो के किसी मद पर व्यय की प्रवृत्ति बढने के स्थान 
पर घटने की हो सकती है । 5 


उपभोग की उक्त समस्त मदों के निष्कर्षों के कारणो को तीन श्रेग्पियो मे रखा 
जा सकता है--(7) आधुनिक ग्रथ॑व्यवस्था के बदलते हुए उत्पादन--ढाँचे मे 
परिवतेतों के कारण जीवन की प्रवस्थाएँ भिन्न हो गई है; जिन्होंने उपभोग्र को 
सरचना व स्तर मे भ्रनेक बड़े परिवर्तत ला दिए हैं, (2) प्रायोगिक परिवततेन 
(7४८४॥०|0ट/09 (0॥9॥825)--विशेषकर उपभोग-वस्तुग्रो के क्षेत्र मे तथा 
(3) क्रियाशील जनसख्या के व्यावसायिक वितरण व झाय-वितरण के विभिन्न 
पहुंचुओ में परिवर्तत | इन तत््वी के कारण उपभोग प्रवृत्ति प्रभावित होती है दथा 
कुल उपभोग में अनेक उपत्र्गों का ग्रनुषात परिवर्तित होता रहता है। यद्यपिये 
तत्त्व पररुपर एक दूसरे के पूरक है, किन्तु पृथक रूप से इनका विश्लेषण श्रेष्ठ हो 
सकता है। 

रहन-सहत की अवस्थाग्रों मे परिवतेतों के अन्तर्गत सबसे प्रमुद् प्रवृत्ति 
शहरीकरण की है श्रम-विभाजन व विशिष्दीकरण की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है, 
परिवारों की क्रियाएँ बाजारोग्मुख (शाजीड #0ण0 ण्रा-शश्याप्ट 8०टए्वाट8 ६0 
शाययाप्श ॥लाणा।०$) होने लगती हैं । 

यह क्रिया पूँजी-निर्माण के अनुपात में उपभोग्य अस्तुझों के उत्पादन को 
निश्चित रूप से बढाती हो, यह प्रावश्यक नही है, क्योकि ग्रदीत भे भी विशिष्टीकरण 
व श्षम-विभाजन की स्थिति से पूर्व पूंगीगत वस्तुप्नों का उत्पादन सापेक्ष रूप से इतता 
अधिक होता रहा है जितना कि उपभोग्य वस्तुओं का | किन्तु इस परिवर्तन का 
प्रभाव उपभोग्य घस्तुओं के क्रय के ढाँचे की प्रवत्तियो पर अवश्य होता है । 

द्वितीय, शहरीकरण से जीवन-लागत बढ जातौ है। जीवत-लागत की इस 
वृद्धि का उपभोग्य वस्तुओं के क्रय पर प्रभाव पड़ता है । बचत घ पूँजी-निर्माण भी 
प्रभावित होते हैं। इस स्थिति का विभिन्न उपभोग्य वस्तुप्रो पर भिन्न-भिन्न प्रभाव 
पडता है । उदाहरशाय, शहरी ग्राबादी की खरीदो वा शहरो भें उत्पादित उन बस्तुग्रो 
को अपेक्षा जिनका ग्रामीण क्षेत्रों मे उपमोग होता है, कृषपि-पदार्थों पर कही पग्रधिक 
प्रभाव पडता है । 

शहरी जीवन ्रदर्शनकारी प्रभाव! (0थणए0राशाशा०प व्टा) से प्रभावित 
होता है। प्रदर्शनकारी प्रभाव के कारण उपभोग बा स्वर बढ जाता है। नए 
उपभोग्य पदार्थों के प्रति श्रावण मे बुद्धि होती है । इसबे' परिशामस्वरूप सापेक्ष 
हूप से बचत व पूंजी-निर्माण की ग्रपेक्षा उपभोगनव्यय की प्रवृत्तियाँ प्रधित्र स्पष्ट 
रूप से भ्रभावित होती हैं । 

उपभोग के ढाँचे को प्रभावित करने वाले पझन्य परिव्तंत प्रायोगिक परिवतेंत 
(परध्क्ण्णण्डाप्व (0378०8) हैं । ये परिवर्तेव ही आधघुनिक प्राथिक वृद्धि के 
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मूल स्रोत हैं। इन परिवतंतों के कारण नई प्रकार की उपभोग्य वस्तुएं भ्रस्तित्व में 
श्राती हैं और पुरानी बस्तुप्रो में भ्रमेक सुधार होते हैं । खाद्य पदार्थों के भ्रन्तगंत भी 
रेफी जरेशन, केनिय (रिशी।8४४9007 शाएं एथआशाएड़) ग्ादि नवीन प्रक्रियाओं के 
कारण भोजन की कुल माँग श्रोर विभिन्न वर्गों मे इसके वितरण पर प्रभाव पड़ता 
है । मानव निर्मित वस्त्रों, विद्युत प्रसाधनो, रेडियो, टेलीविजन, मोटरगाडियाँ, हवाई 
यातायात आदि नई उपभोग्य वस्तुप्नों का बढता हुआ उपभोग इसी प्रकार के परिवतेंनों 
के कारण होता है। यद्यपि तकनीकी परिवतेतों के पूंजीगत बस्तुप्रो 4 उपभोग 
बसघ्तुओं पर सापेक्ष प्रभाव की माप कठिन है, तथापि प्राज के विकप्तित देशो में अनेक 
प्रकार के नए से नए उयभोग पदार्थों के बढते हुए उपभोग मे प्रायोगिक परिवर्ततों का 
प्रभाव उपभोग की सरचना पर स्पप्टत: परिलक्षित्त होता है । 


प्रायोगिक प्रगति के कारण उपभोक्ता के अ्धिमानों में भी क्रात्तिकारी 
परिवतंग आते ह। उदाहरणाथे, पोषण तत्तवो के सम्बन्ध में अधिए ज्ञान-वृद्धि के 
कारण भोजन की वस्तुप्रो के प्रति उपभोक्ताग्रो कौ रुचि मे अन्तर ग्रा जाता है। 
यहू निविवाद सत्य है कि प्रायोतिक प्रगति के परिणामस्वष्प प्रति व्यक्ति उपभोग 
व्यय का स्तर काफी अधिक वढा है तथा समाज के विभिन्न वर्गों मे उपभोग्य वच्लुग्री 
के वितरण की स्थिति से मौलिक भिन्नता आ गई है । 


उपभोग प्रभावित करने वाले तीसरे प्रकार के परिवर्तन श्राय वितरण से 
सम्बन्धित होते हैं । जब क्रियाशील श्रमिक्त निजी व्यवसाय से हटकर सेवा क्षेत्र के प्रति 
श्राकपित होते हैं तव बेतनभोती श्रमिकों का कुल श्रम शवित मे अनुपात अधिव हो 
जाता है। परिणामस्वरूप, उपनोग्य वस्तुओं का वितरण व बचतें प्रभावित होती हैं । 
प्रप्रशिक्षित व्यवसायों से हृदकर श्रमिकों का श्वेतपोशी ब्यवसायों की शोर उन्मुख 
होना भी उपभोग के ढाँचे में बड़ा परिवर्तन लाता है। निजी ग्रण्यवसाथियों की 
अपेक्षा श्वेतपपोशी व्यवसायों भे कार्यरत वेतनभोगी-वर्ग जीवन का न्यूनतम स्तर 
प्रधिक ऊँचा रहता है। उनकी इस प्रवृत्ति का उपभोग की सरचना पर विश्वेप 
प्रभाव होता है । 


“आय वितरण सम्बन्धी परिवर्तनों के कारण व्यक्तियों का जीवन-स्तर इस 
प्रकार प्रभावित होता है कि उपभाग व्यय का उन वस्तुग्रो पर प्रनुपात बढ जाता है 
जिनकी झ्राय लोच इकाई से कम होती है तथा जिन वस्तुओं को श्राय लोच इकाई से 
अधिक होती है, उन पर उपभोग व्यय का श्रनुपात कम्न हो जाता है | इसी कारण 
भोजन की मद का व्यय झआथिद विकास के परिणामस्वरूप कम हो जाता है क्योकि 
विकसित देशों मे इस मद की झाय लोच सामान्यत्त: *$ तथा निर्घत देशों मे 7 पाई 
जाती है | दूसरी ओर वस्त्रो के मद की आय लोच इकाई से अधिक प्राय 7 के 
लगभग होती है | कुछ देशो मे मीटर प्रादि ओटोमोबाइल्स की झ्लाय लोच 8 तथा 
शराब श्रादि मादक पदार्थों के लिए आय जोच १"94 पाई जाती है ! अत आय में 
वृद्धि के कारण इकाई से अधिक झ्ााय लोच वाली वस्तुओ--वस्त्र, ग्रोटोमोबाइल्स- 
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मादक पदार्थ ग्रादि पर उपभोग व्यय का अनुपात आय में वृद्धि से भ्रधिक हो 
जाता है ।+ 

उपभोग की सरचना में परिवतंतो के लिए उत्तरदायी उक्त तत्त्वों के अतिरिक्त 
कुछ प्रन्प कारण भी हैं जिनमे भ्रमुष जीवन के मूल्यों से सम्बन्धित होते हैं। यदि 
ग्राज़ का व्यक्ति वतं मान में उपभोग को अधिक महत्त्व देता है, भौतिक प्रावश्यक्ताओ 
की तुष्टि के प्रति ग्रधिक्र व्यग्र रहता है अपेक्षाकृत भविष्य के लिए बचत की राशि 
में वृद्धि करने के, तो ऐसी स्थिति में उपभोग का अनुपात, उपभीग्य ग्राय में, वचत 
व पूँजी निर्माण की अपेक्षा कही अधिक बढ जाता है । 

सामान्यत उपभोग के लिए राष्ट्रीय आय का 85 से 00 प्रतिशत उपयोग 
किया जाता है। ग्रत पूजी निर्माण में राष्ट्रीय आय का भाग प्राय. शल्य से 
85 प्रतिशत तक रहता है। अल्पकाल में श्रथता किसी व्यापार चक्तीय अवधि के 
कालान्तर में उपभोग व पूंजी निर्माण मे राष्ट्रीय राव के श्रनुपात उक्त भनुपातो 
की तुलना मे कुछ कमर झ्रथवा अधिक हों सकते है । किन्तु हम उपभोग के विश्लेषण 
को दीघकाल से सर्म्वान्धत रखते हुए यह मान्यता लेकर चलते हैं कि दीघेकाल मे 
राष्ट्रीय ग्राय का उपभोग पर भ्रनुपांत 82 से 98 प्रतिश्तः की सीमाग्रों मे रहता 
है । विकसित देशो में यह प्रतिशत यदि 82 तथा अ्रद्ध-विकसित्त देशों मे 98 रहता 
है तो अ्रद्ध विकसित क्षेत्रों की प्रति व्यक्ति भ्राय जो विकप्तित क्षेत्रों दी प्रति व्यक्ति 
भ्राय का लाभग ॥7वाँ भाग होती है उपभोग पर इतप्त प्रकार व्यय होती है कि 
अद्ध-विकसित क्षैतों म प्रति व्यक्ति उपभोग का स्तर वितरित क्षेत्रों की अपेक्षा 
/3 रहता है ।? 

व्यापार मे सरचनात्मक परिवतंन 
([5#एलणाओं (ज्याए९5 ॥ ९ ए०णाह्णएश्लाएणा ० पम्प) 

ग्राथिक विकास के कारण उपभोग व उत्पादन की संरचना मे होने वाले 
परिवर्तन आय के स्तर पर निर्भर करते है। किब्तु विकास की अवस्था विदेशी 
व्यापार को सरचना के लिए सापक्ष छप से कम उत्तरदायी है । विदेशी व्यापार के 
अनुपात (#0287॥ वर7808 ए70फ0जाणा$) ग्रुस्यत देश के आकार द्वाश निर्धारित 
होते हैं। देश के आकार व पिदेशी व्यापार के अ्रनुपातो मे विपरीत सम्बन्ध होता 
है । छोठे देश के विदेशी व्याप्ारन्ग्रनुपात प्राय बड़े तथा बड़े देश के व्यापार अनुपात 
छोटे होते हैं । इसके दो मुख्य कारण हैं-- () प्राकृतिक म्राधनो की विविधता 
पैनफल के आकार पर निर्मर करती है। इसीलिए छोटे ग्राबार वाले देश के आधथिक 
ढाँचे में कप्र विविधता पाई जाती है, (४) छोटे देश आधुनिक स्तर के ग्रौद्योगिक 
पथत्र के अनुकूलतम पेमाने (0/0शणा $८4४ 0 ?]00) के सचालन की क्षमता 
नहीं रखते हैँ।पग्नत विदेशी वाजारों पर निभर रहना पडता है । इसके प्रतिरिक्त 
कुछ छोटे राष्ट्र कतिपय भाइतिक ससाधनों की दृष्टि से एक विशेष लाभ वी स्थिति 
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ग्राथिक विकाप्त के अश्तर्गत सरचना(्मक परिवतेन 6) 


मे हो सकते हैं। मरव राप्ट्रो का उदाहरण लिया जा सकता है। तेल के क्षेत्र मे 
इन्हे विशेष लाभ प्राप्त है। इस विशेष स्थिति के कारण विश्व के सभी बाजार इन 
छोटे राष्ट्र को अपने व्यापार के लिए उपलब्ध होते है । ग्रत विशेष लाभ की स्थिति 
वाला छोटा देश अपने साधनों को एक बडे अनुपात भें एव भ्रथवा बुध छुने हुए कषतों 
में केम्द्रि कर सकता है | दूसरी शोर एक बडा राष्ट्र तुलनात्मक लाभ की दृष्टि से 
अपने साधनो को अनेक क्षेत्रों मे लगाने की स्थिति में होता है । 


व्यापार की सरचना से सम्बन्धित दूसरा महत्त्वपूर्ण तथ्य माँग ढाँचा 
(80०९ ० 8फ०70) प्रववा उपभोग व पूजी-निर्माण में वस्तुग्नी वा प्रवाह 
है। दोनो प्रकार के देशो मे माँग के ढाँचे मे विविधता पाई जाती है क्योकि प्रत्ति 
व्यक्ति ग्राय का स्तर बढ़ा हुश्रा होने पर एक छोटे देश में भी उन वस्तुग्रो की माँग 
होगी, जिनका वहाँ उत्पादन नही होत्ता है । 


इससे यह निष्कर्प निकलता है कि घरेलू उत्पादन के केन्द्रित ढाँचे व भ्रन्तिम 
माँग के विविघतापूर्णा ढांचे मे अ्रन्तर की सीमा बड़े राष्ट्रो की अपेक्षा छोटे राष्ट्रों में 
ग्रधिक होगी । घरेलू उत्पादत के केन्द्रित ढाँचे व भ्रस्तिम माँग के विविधतापूर्णे ढाँचे 
की यह विपमता ([0979709) विदेशी व्यापार के कारण ही सम्भव हो सकी है । 


एक देश की विविधतापूर्णों माँग की पूति आयातो द्वारा की जा सकती है । 
छोटे राष्ट्रो के बाजारों मे बडे राष्ट्रो की अपेक्षा विदेशी प्रतियोगिता अधिक होती 
है । प्रत्येक देश के विदेशी व्यापार-ग्रनुपात वी गणना वस्तुओं के निर्यात व झायातो 
के योग को राष्ट्रीय आय तथा झायातो के योग से विभाजित करके की गई है । 


यह अनुपात चरम स्थितियों में शुल्य वं इकाई हो सकता है । यह अनुपात 
शून्य तब होता है जब बिसी देश में आयात निर्यात शुन्य होते है तथा यह अनुपात 
इकाई तब होता है जब देश में घरेलू उत्पादन बिलकुल नहीं होता है तथा सम्पूर्ण 
माँग की पूर्ति केवल आयातो से की जाती है व श्रायातों का भुगतान पुनः निर्यातो 
(7२८ ८४७०8) से किया जाता है। यदि ग्रायात घरेलू उत्पादन के बराबर होते हैं 
और निर्यात व आयात परस्पर समान होते है त्तव भी यह ग्ननुपात । होता है । 
झायातो के बराबर निर्यातो के होने पर, 2 अनुपात यह प्रदर्शित करता है कि ग्रायात 
राष्ट्रीय उत्पादन के दसवें भाग से कुछ ग्रधिक होते है तथा 4 झनुपात का पर्थ यह्‌ 
होता है कि राष्ट्रीय उत्पादन में श्रायातो का भाग 25 है । 


समान ग्राकार वाले विभिन्न देशों को यदि विभिन्न समृहों मे रखा जाए तब 
भी देश के ग्राकार व विदेशी व्यापार-प्रनुपात में विपरीत सम्बन्ध मिलेगा | प्रति 
व्यक्ति आय की अपेक्षा प्रस्तुत स्थिति मे देश का आकार विदेशी व्यापार के अनुपात 
को प्रभावित करने वाला अधिक महत्त्वपूर्ण त्त््व्है। जनसख्या के आकार की उपेक्षा 
करते हुए प्रति व्यक्ति ग्राय के आधार पर जब देशो को विभिन सभूही मे रखा जाता 
है, तब आय के पैमाने पर नीचे की ओर झाने पर विदेशी व्यापार के अनुपात मे कोई 
ऋ्रमिक परिवर्तंत नही पाया जाता है । 
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भ्रायिक विकास वे ग्रन्तगंत सरचनात्मक परिवत्तेंन 63 


छोटे देशो के विदेशी व्यापार की दो महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ होती हैं। प्रथम, 
इन देशो के निर्यात एक प्रथवा दो वस्तुप्रों से केन्द्रित रहते हैं । तेल, काफी, दिन 
श्रादि कुछ इसी प्रकार की मर्दे हैं जिनकी निर्यात माँग विश्व में बहुत अधिक पाई 
जाती है। निर्यातो का यह केरद्रीकरण बड़े अविऋृतित देशों मे पाया जाता है जिनमे 
निम्न-स्तरीय उत्पादन तकनीकी प्रयोग में ली जाती है| निम्ने-स्तरीय तकनीकी के 
कारण ऐसे देशो में कुछ ही वस्तुप्रो में तुलनात्मत्र लाभ को स्थिति पाई जाती है ! 
द्वितीय, छोटे देशों के ग्रायात व निर्यातों का सीघा सम्बन्ध किसी एक बड़े राष्ट्र 
से होता है, किन्तु बढ़े ग्राकार वाले देशो का ग्रायात-निर्यात व्यापार ग्रनक्र देशों के 
साथ होता है । 
विदेशी व्यापार बड़े देशों की श्रपेक्षा छोटे देशों के लिए अधिक महत्त्वपूर्ण 
होता है । इन देशो में घरेलू उत्पादन बुछ ही क्षेत्रो में केन्द्रित रहता है। ग्रत घरेलू 
उत्पादन का क्षेत्र सीमित होने के कारण गच्तिम माँग के एक बडे भाग की पूर्ति 
विदेशी व्यापार द्वारा ही सभव है किन्तु छोटे देशों के व्यापार की भी सीमाएँ 
होती हैं । इन सभी सीमाग्नो को विदेशी ब्यापार द्वारा दूर कर पाना सभव नहीं 
है । सरवारी हस्तक्षेय व अन्तर्राष्ट्रीय सधर्षों के कारण विदेशी व्यापार में ग्रवरोध 
उपस्थित हो जाता है | इसके अतिरिक्त कुछ आवश्यक वस्तुग्रो के निर्यात का त्र्थ 
बहुत बडी लागत चुकाना होता है । 
ज॑नतसख्या के आकार में कमी के साथ-साथ एक विशेष बिन्दु तक ही विदेशी 
व्यापार का प्रोसत ग्रनुपात बढ़ता है। उस बिन्दु के पश्चात अनुपात का बढ़ता रुक 
जाता है । उदाहरखार्थ, उक्त सारण्यी मे 938-]939 के वर्ष में समूह ४ मे यह 
अनुपात *38 तक पहुँचता है ग्रांगे वाले समुह भे जनसख्या मे | 5 मिलियन की कमी 
होने पर भी यह अनुपात *38 ही बना रहता है । 950-54 में अनुपात की उच्चतम 
सीमा सम्बन्धी तथ्य की भ्रधिक पुष्टि होती है। समूह ॥ मे 0 5 मिलियन जनसझ्या 
वी स्थिति मे भी यह ग्रनुपात 4] का अधिकतम स्तर प्राप्त कर लेता है प्रौर इप्त 
स्तर के बाद एक मिलियत से क्रम वाले समूह में भी इस अनुपात मे कोई वृद्धि नहीं 
होती है । इससे यह निष्कर्ष न्तिकलता है कि समय विशेष मे वतंमान राजनीतिक 
सस्थागत व आथिक परिस्थितियों मे कुल उत्पादन के उत्त भाग की जो व्यापार के 
लिए उपलब्ध होता है एक उच्चतम सीमा होती है । 
विदेशी व्यापार पर बड़े देशो की तुलना में छोटे देशों की निर्मरता अधिक 
होती है । “विदेशी व्यापार वा प्रति व्यक्ति आय के स्तर के साथ प्रत्यक्ष सम्बन्ध 
होता है। ग्रत बड़े देश अपेक्षाकृत कही छोटे विदेशी व्यापार के अनुपातो से 'प्राथिक 
यृद्धि' करने की स्थिति मे होते है। आर्थिक वृद्धि की क्रिया व राष्ट्रीय उत्पाइन की 
एक महृत्त्वपूर्व दिशा (विदेशी व्यापार) में छोटे व बडे देशो की स्थिति भे ग्रन्तर 
पाया जाता है अर्थात्‌ विभिन्न घरेलू व विदेशी क्षेत्री के योगदानों के अनुपातों की 
दृष्टि से छोटे व बड़े देशो की स्थिति भिन्न होती है । १ 
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विदेशी व्यापार के क्षेत्र मे ग्रविकसित देशो को राष्ट्रीय आय व निर्यातो का 
ग्रनुषात प्राय 0% होता हैं जबकि समृद्ध भ्रथवा विकसित देशों के लिए प्राय 
20 से 25% पाया जाता है | इसके अतिरिक्त ग्रविकतित देश सुल्‍्यत कच्चे माल 
के निर्यातक होते हैं, जबकि विकत्तित देश निर्मित वस्तुप्रो के निर्यातक होते हैं । 
0७+ 7 के अनुसार अल्प-विकस्ित देश निर्मित वस्तुओं के कुल उपभोग का 
केवल एक-तिहाई भाग का ही प्रायात करते हैं श्र यह अनुपात उत्तरोत्तर कम्म होता 
जा रहा है ।! 
आथिक विछडेषद की स्थिति (07987 6०ए४/0७7०४) विदेशी व्यापार 
के अनुपातो पर दो विपरीत तरीको से प्रभाव डालती है | प्रथम, यह स्थिति कुल 
उत्पादन के ग्राकार को सीमित करती है, परिणामत विदेशी व्यापार के अनुपात में 
वृद्धि होती है तथा श्राधिक हीनता क्री स्थिति विम्बस्तरीय बकनीकी को प्रकट 
करती है । 
घिनियोग के स्वरूप में परिवर्तन 
((प्रश्चा7९5 एा 06 (0णा0भआा।0णा 0 प्राएट४आाशा। ) 
ग्रविकसित देशों की मुख्य समस्या उत्पादकता में कर्मी होना है ग्रौर 
यही इनकी दरिद्रता के लिए उत्तरदायी है। उत्पादकता में वृद्धि पूँजी- 
सचय की वृद्धि पर तथा पूजी-सन्रय की वृद्धि विनियोग की मात्रा पर 
निर्मर करती है अर्थात आथिक विकाप्त के कार्यक्रमों के प्रारम्भ तथा इनकी 
गति को तीन करने के लिए अधिक से झ्धिक विनियोगो की प्रावश्यकत्ता 
है । किन्तु विनियोग नीति बिंस प्रकार की होनी चाहिए, इस सम्बन्ध भे दो 
इृष्टिकोण हैं--(।]) क्रमिक विक्रास का दृष्टिगोप्ठ (०07४ #8एएा०्श्टा) 
तथा (१) विनियोग वी विशाल योजना का दृष्टिकोण (छाह्ट ?0णत्वा 69903ए )। 
प्रथम दृष्टिकोश के प्रनुसार विनियोगों कय प्रयोग प्रारम्भ से कृषि विकास, सामाजिक 
ऊपरी पूंजी निर्माण [5009 (0५68५ (०02) तथा लघु उद्योगो के विकास 
के लिए होना चाहिएं। फिर ज॑से जैसे राष्टीय भ्राय मे वुद्धि हो, शने -शर्न क्रसिक रूप 
से भी उद्योगों मे वितियोग किया जावा चाहिए । लेटिन अमेरिका, प्रफ़ीका के पूर्वी 
भाग तथा दक्षिणी एशिया के कुछ भागो भे यही नीति अपनाई गई है । 
दुसरा दृष्टिकोण विनियोग की विशाल योजना का समर्थन करता हैं। यह 
विचार इस मान्यता पर आ्राधारित है कि जब तक्र सम्पूणा अर्थ-व्यवस्था के प्रत्येक 
क्षेत्र मे बिकास कार्यक्रमों मे विशाल पैमाने पर परिवर्तन नहीं होते तब तक विकास 
अक्रिया स्वत सचालित व सचई गति प्राप्त नहीं कर सकेती । इस मत के समर्थकों में 
लिबिन्स्टीन (7.ट0ए८०४८७४) वे भैलपघन (४७००) उल्लेखनीय हैं। लिबिस्स्टोम 
का थ्रविषयक रघूनतम प्रयास का विचार ([((ए706४ शिीएशाधाए 27 4॥688 ) 
ठथा नैलेसन का “निम्नस्तरीय सतुलन जाल” (वरगाढ 00% [6९९ एवुपाएतपा 
ग0ए) का सिद्धान्व इंस हष्ठिकोण की श्रेणी मे आते हैं । इत सिद्धान्तों के धतुसार 
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भारी विनियोगो की झ्रावश्यक्ता होती हैं ताकि उत्पादन में वृद्धि की दर जनसख्या 
की विकास दर से ग्रधिक हो सके । 


विनियोग बचत पर निर्मर करते है, किन्तु ग्रद्ध-विकसित देशो मे बचत-दर 
बहुत कम है । इन देशों मे बचत-दर जहाँ 4 व 5 प्रतिशन के बीच है, वहाँ विश्षप्तित 
देशो में यह दर 5 प्रतिशत व इससे भी अधिक है | ग्राथिक विद्ास वी प्रक्रिया को 
गति देने के लिए बचत की निरन्तर बढती हुई दर आवश्यक होती है और विनियोग 
के स्तर को 5 प्रतिशत बढ़कर राष्ट्रीय झ्राय के [5 से [8 प्रतिशत तक करना 
आवश्यक हो ज'ता है । 

“]870-93 की झवधि मे ब्रिटेन के जो तथ्य उपलब्ध है, वे यह प्रमाणित 
करते हैं कि इस ग्रवधि भे वहाँ विनियोग की ग्ौप्तत दर 0 प्रतिशत थी तथा 
समृद्ध वर्षों मे यह 5 प्रतिशत भी रही । अमेरिका मे ।867-9]3 की ग्रवधि मे 
शुद्ध विनियोग दर 3 से 6 प्रतिशत रही, जबकि कुल विनियोग 2। से 24 
प्रतिशत के मध्य रहा । जापान मे 900-90। में 2 प्रतिशत त्या प्रागे वी 
दशाब्दियों मे इसके 7 प्रतिशत तक बढने का झनुमान है । इसके विपरीत भारत 
में पूँजी-निर्माण की दर बहुत कम है, परिणामस्वरूप विनियोग-दर यथेप्ठ विक्राप्त 
दर प्राप्त करने के लिए अपर्याप्त है । अरद्ध विकसित देशो में पूँजी-निर्माण की सिम्न 
दर निम्नलिखित सारणी मे प्रस्तुत की गई है-- 


कुल राष्ट्रीय उत्पादन से पूंजी निर्माण का श्नुषातः 





विकसित देश 














एजी-- अद्धा विकसित | ब्ष | कुल पूजी 
निर्माण देश निर्माण 
है. 6 88 3959 । 29% | वर्मा 
झास्ट्या 960 | 24% | पुतंगाल 
नीदरलैड 4960 24%, | श्रीलका 
कताडा व960 ६ 23% | आयरलेड 
स्विट्जरलेड ]959 | 23% | चिली 
स्वीडन ।960 | 22%, | फिलीपाइन्स 
ब्रिटेन 29060 6% | भारत 
अ्रमेरिका ]960 | 6% 








इसके ग्रतिरिक्त साइमन कुजमनेट्स ने भी विकसित व अविकसित देशों मे 
पूँजी-निर्माण की ध्ौसत दर के अन्तर को अग्रलिखित प्रकार प्रस्तुत किया है । 
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प्रति व्यक्ति ग्राय स्तर व पुंजी निर्माण की दर 

देशो के समूह कूल उत्पादन में कुछ पूंजी निर्माण की दर 
2 3% 
23 3% 
7 2% 
(5 74% 
38 2% 
3 3% 
]7% 

प्रथम व द्वितीय समूह की ग्रौसत पुजी निर्माण दर 222% तथा तृतीय, 
चतुर्थ व पचम समूहो की औसत दर 6 3% तथा 5 6 झोर 7 मे इसका औसत 
5 2% प्रतिशत हैं। इस प्रवार घनी देशों में निम्न आय वाले देशों की अपेक्षा 
पूजी-निर्माण की दर काफी कम है | भ्रत स्पष्ट है कि अधिक पूजी निर्माण बाते 
देशों मे प्रति थ्यक्ति पृ जी का उपभोग दर कम भय वाले देशो की अपेक्षा बहुत कम 
है । इस विषमता को निम्नलिखित सारणी मे प्रस्तुत किया गया है-- 


ज्चे 05 ९ -+ (५ ७ 


कछ उद्योगों से प्रतिव्यक्ति नियोजित पु जी? 


उद्योग भ्रमेरिका मेक्सिको भारत 
प्र और बेकरी उद्योग 50 ]7 35 
वस्त्र उद्योग 587 #.30। ]8 
इस्पात उद्योग 32 १0 8 57 
चीनी उद्योग 26 8 82 26 
कागज, लुग्दी व कागज के सामान से 
सम्बन्धित उद्योग 0 2 89 66 


उपयु क्त विवेचन से स्पष्ट है कि आधथिक विकास की प्रक्षिया के प्रन्त्गत 
सर्वाघिक महत्त्व विनियोगो का दिया जाता है | प्रत्तिद्ध अर्थशास्त्री केंज के अनुसार 
टोजगार का स्तर प्रभावपूण माँग (6८४४ ॥0874॥0 ) पर निर्मेर करता है। 
प्रमावपूरप माँग के दो अनुभाग होते हैं--(?) उपभोग माँग व (9) विनियोग माँग ॥ 
अल्पकाल मे उपभोग के प्रति अधिमानों में परिधर्तते लाना कठिन होता है।॥ 
विनियोगों का वर्गीकरण सिज्ञी विनियोग, सार्वजनिक विनियोग व वित्तीय विनियोगों 
के रूप में क्या जा सकता है | ब्यापारिक प्रतिप्ठानौ व परिवारों द्वारा किए गए, 
ऐसे व्यय जो पूँणी सचय भे वृद्धि करते हैं, निजी विनियोग वहलाते हैं। राजवीय 
प्रतिष्ठानों द्वारा पूँजी निर्मारय के लिए व्यय सार्वेबनिक विनियोग कौ श्रेणी मे झ्ाता 
है । एक व्यक्ति भ्रथवा प्रतिष्ठान जव श्रन्य व्यक्ति या प्रतिष्ठान से केवल परिसम्पत्ति 
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का क्रय विक्रय करता है, जिससे किसी नई परित्तम्पत्ति का निर्माण नहीं होता है, 
वित्तीय विनियोग बहलात्ता है। 

विकासोन्मुख देशो मे जहाँ विकास दर को अधिक से अधिक बढाने का लक्ष्य 
होता है, विनिधोग का स्वरूप निर्धारित करने से पूर्व विनियोग नौति के लक्ष्य निश्चित 
करना प्रतिवार्य है। इन देशो मे विनियोग के लक्ष्य रोजगार को अधिकतम करना, 
निर्यातों को अधिकतम करना, सम्तुलित विकास, झ्राय व पूँजी का न्‍्यायोवित वितरण 
आदि हो सकते हैं। यदि ग्रल्पकाल मे अधिकतम उत्पादन का लक्ष्य रखा जाता है तो 
कृषि तथा उपभोग वस्तुप्नी के उद्योगों मे विनियोग क्या जाता है, क्योकि इन 
उद्योगो की परिपकक्‍तरता प्रदधि (0684007 एथ४00) कम होती है । यदि उत्पादन 
में दीघंकालीन एवं सतत वृद्धि प्रावश्यक समझी जाती है तो पुजीगत वस्तुग्रो के 
उद्योगों (2290४ (00005 [70॥80065) मे विनियोग वबाँछनीय होता है । अर्थात्‌ 
विनियोगो की सरचना का निर्धारण झ्राथिक विकास के लक्ष्यो पर निर्मर करता है । 
ग्रत सभी भ्रविक्तित देशों के लिए स्नान विनियोग नीति सभव नहीं है । 

सामान्यतः ग्राथिक विवास के दौरान ऐसे उद्योगों मे विनियोगों को 
प्राथमिकता दी जाती है, जिनस (7) वर्तमान उत्तादव व विनियोग का अनुपात 
(ए०0० ० एणाशा 0पवएफए 9 पाएवजशशथा।), (9) श्रम व विभियोग का 
प्रनुपात (९800 ० 7,30007 0 वए८४गथा) तथा (ए) निर्यात दस्तुप्रो व 
विनियोग का अनुबात (7९800 ०07 छड070 00948 60 व॥९65(कथा:) गधिततम 
होता सभव हो । 


पूंजी के उचित वितरण तथा आ्राय की विपमताग्रो को दूर करने की हृष्ठि 
से कृषि व लघु उद्योगों मे विनियोग आवश्यक होता है । विकासोन्मुख देशों में प्राय 
वी विपमताएँ बहुत ग्रधिक पाई जातो है, भ्रतः विकास के दौरान प्रप्य कृषि व लघु 
उद्योगों मे विनियोग की मात्रा बढ़ाने पर बल दिया जाता है, किन्तु दोकालिक 
व स्थाई विकास की हृष्ठि से भारी उद्योगो में वितियोग भी आवश्यक होता है । 
ग्रत आथिक विकास के दौरान इन दोनो लक्ष्यों भ सतुलय (89॥8706) रखा 
जाता है । 

ग्राथिक विकास की दीर्घकालिक झ्रवधि में सरकारी प्रतिष्ठानों में विनियोग 
का भनुपात बढता जाता है तथा लिजी वितियोग के प्रनुपात मे कमी की प्रवृत्ति 
प्रारम्भ हो जाती है। ग्रल्प-विकत्तित देशों मे विकास के लिए अद्ध-सरचनता 
(04 ४४०ए:८) जेसे रेलो, सडको, नहरो, शक्ति परियोजनाओं तथा भ्रन्य प्रकार 
की झार्थिक और सामाजिक ऊपरी पूजी (छलणाए्गाए बात इ0ठका 0ए८768वत०] 
ग्रावश्यक होती है । निजी विनियोगो द्वारा इने कार्यों के लिए पूँजी-सचय सभव 
नहीं होता है । यद्यपि निजी वितियोगो की तुलना में सादेजनिवा विनियोग दर प्राय 
कम होती है, तथापि सावंजनिक्त क्षेत्र का श्राथिक विकास के साथ-साथ अ्रधिक से 
अधिक विस्तार किया जाता है, क्योकि सार्वेजतिक विनियोगो का सुरप उद्देश्य 
प्रतिफल की दर की अधिकता न होकर, पस्तामाजिक उत्पादकता (86लाछा 
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70०0ए८शा।9) को गश्रधिक से अधिक बढाना एवं निज्नी विनियोगों के आकर्षण के 
लिए वाह्म बचत (झडाथाह्क। 80070755) को उत्पन्न करता होता है। 


इटली में राजकीय प्रतिप्ठानों की भूमिका ग्रधिक महत्त्वपुों है। अधिकाँश 
उद्योग सरका'ी क्षेत्र मे आते हैं। इनमे से अनेक उद्योगो मे लाभ-दर काफी ऊँची है। 
किन्तु वी- लुवूज के अनुप्तार, “रोजगार के स्तर को बनाएं रखने के लिए भनेक 
हानिकारक उद्योगो मे भी विनियोग किया ग्रया है ।/? सावेजतिक विनियोग ब निजी 
विनियोग का प्रनुषपात लगभग 60 40 है! 

विनियोग के क्षेत्र में सरकार की दूसरी भूमिका झनुदान, सहायता आदि देने 
वी होती है । सरकारी अनुदात व सहायता के माध्यम से नए स्थानों पर उद्योग 
बिक्सित करने के प्रयत्न होते हैं। इगर्लण्ड व फ्रास न लन्द्न व पैरिस से कारखानो 
को अन्यन्न स्थापित करने मे सरकारी अनुदानो का प्रयोग क्या है। नावे ने जनसख्या 
का उत्तर से स्थानान्तरख रोकने का प्रयत्न किया है । 

सरकार निजी क्षेत्र के विनियोगो पर भी अपना नियन्धणण रखती है | प्रंव 
प्रश्न उठता है कि विनियोग नियोजन (वाएटशयराए॥ एक्षाएश8) में सरकार की 
बढती हुई भूमिका ग्रावश्यक है अथवा अहितकर । सभी देशो के लिए इस प्रश्न का 
एक उत्तर सभव नही है। इस प्रश्न का उत्तर निजी व्यवसाय के प्रतिस्पर्डा, सरकारी 
प्रधिकारी तथा व्यापापिरयों की सापेक्ष कुशलता व योग्यता पर निर्मर करता है । 
फ्रांत की नियोजन पद्धति भे सरक्रार व तिजी व्यवसाय को दोहरे सहयोग से विनियोंग 
निर्॑यों मे पर्याप्त सुघार हुए है । परिणामत फ्रांस विनियोगो से विकास की बढती 
हुई दर प्राप्त करने मे समर्थ रहा है । 


पूजी-प्रदा अनुपात (४७78) 0प7/-एा एे्४ा0) 


किसी भी देश के लिए पूंजी की ग्रावश्यकता के अनुमान पृजी-प्रदा श्रनुपात 
((थशशआश 077 एणप १९४७० ) की घारणा पर निर्मर करते हैं। झथ्थ-व्यवस्था के एक क्षेत्र 
से दूसरे क्षेत्र मे पृ जी-प्रदा श्रतुपात भिन्न होता है॥ प्रद्ध-विक्सित देशो के क्ृपि क्षेत्र 
प्रे यह अनुपात कम होता है तवा औद्योगिक क्षेत्र मे अधिक रहता है। सार्वजनिक 
कल्याण के उद्योगों (?०७॥० 00]8८$) भें यह अनुपात और भी अधिक होता है । 
प्रतट विनियोग की सरचना में पूंजी-प्रदा भ्रगुपात की भी महत्त्वपूर्ण मूमिका है । 


"तकनीकी (6०॥॥00289 ) 


विनियोगो पर तकनीकी स्तर का भी प्रभाव पडता है | ग्रद्ध-बिकप्तित देशों 
म्रेतकनीकी स्तर निम्न होने के कारण प्रृजी की उत्पादकत्ता कम होती है भौर 
इसलिए पूजी-प्रदा अनुपात अधिक रहता है । किल्तु जब कोई नई तकनीकी फिसी 
प्राद्धांविकसित देश में प्रयोग मे ली जाती है तो ग्राश्चर्यजनक लाभ भराप्त होते हैं। 


यदि अधिक पिछड़े हुए देशों भ पूंजी का वितियोजन शिक्षा, प्रशिक्षण ग्रादि पर 


|... #हग उ.कड वाश३, # 5:04 ॥] ए7ण्यगाठ 06९८७०३छ९णा, 90 276-284 
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किया जाता है तो विकसित देशो की अपेक्षा कही अधिक तेजी से विकास की बढती 
हुई दरो को प्राप्त किया जा सकता है 7 

सक्षेप मे, विनियोग की सरचना बचत-दर, ग्राथिक लक्ष्य, पूं जी-प्रदा प्रवुपात, 
तकनीकी ग्रादि के स्तर पर निर्भर करती है । सभी प्रद्धंविकसित देशो के लिए कोई 
एक विनियोग नीति उपपुक्त नही हो सकती ॥ 


रोजगार के ढाँचे में परिवर्तन 
(5ग्रादा (द्याए०5 गा ्राफ0एएशा ) 

ग्राधिक विकास की प्रक्रिया के दौरान रोजगार की दिशा, स्तर व सरचना 
के परिवतेनों को मुख्यत निम्न वर्गों मे विभाजित किया जा सकता है-- 

([) कार्यारम्भ की प्रायु व कार्य-मुक्ति की आयु मे परिवर्तन 

(2) क़ियाशील श्रम-शक्ति का व्यावसायिक वितरश 

(3) कार्येशील श्रम शक्ति मे स्त्री व पुप का ग्रनुपात 

(4) कुशल व अकुशल श्रम के श्रनुपात 

(5) निजी व्यवसायवर्त्ता व कर्मचारी वर्ग का अनुपात । 

सामान्यत , ग्राथिक विकास के कारण विकसित देशो मे कार्यारम्भ करने को 
आयु में जहाँ एक ओर उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, वहां साथ ही काये मुक्ति की झायु 
में कमी की गई है १ 

साइमन कुजनेद्स के अ्रष्ययन के अनुसार प्रारम्भ में कर्मचारियों का कुल 
राष्ट्रीय श्राय मे जो अनुपात 40 प्रतिशत था, वह बढ़कर वर्तमान वर्षों मे 60 और 
7] प्रतिशत हो गया है । इस प्रवृत्ति का मुख्य कारण श्रम-शक्ति मे कर्मचारी वर्ग 
वी सखझ्या मे वृद्धि रहा है। साहसी व निजी उद्यमकर्त्ताप्रो का प्रतिशत 35 से घटकर 
केवल 20 रह गया। दूसरी ओर कर्मचारियो का प्रतिशत 65 से बढकर 80 हो गया । 
इस प्रवृत्ति के लिए औद्योगिक ढाँचे के परिवतंन उत्तरदायी हैं । 

झ्राज भी अद्ध-विकसित देशों के क्ृपि क्षेत्र में लगी कुल्न श्रम-शक्ति में 
उद्यमियों का अनुपात, उद्योग व सेवा क्षेत्री की श्रपक्षा बहुत ग्रधिक है। यह अनुपात 
क्रमश 66, 3] और 35 प्रतिशत है जबक्ति विकसित देशो में यह ग्रनुपात कमश 
5], ] व !7 प्रतिशत पाया जाता है| ग्राथिक विकास के कारण कृषि में श्रम का ५ 
झ्रनुपात कम होने लगता है, परिणामस्वरूप, साहसियो व निजी उद्यमर्ज्त्ताप्रों का 
कूल श्रम शक्ति में अनुपात भी बहुत कम रह जाता है। उद्योग व सेवा क्षेत्र के 
आ्राकार भे वृद्धि तथा इतके अस्गठ्ित से सगठित स्वरूप भे परिवतेत के कारण 
भी साहरसियों व निजी व्यावसायियों की कुल श्रम-शक्ति का अनुपात मिर जाता है । 

छोटे किसान, व्यवसायी, ग्रादि का ग्रपने निजी व्यवसायों से हट कर 
कमंचारी वर्ग की ओर ग्राकपित होना, देश के आर्थिक-जीवन व॑ योजना के आधार 
मे एक मूलभूत परिवतेन उत्पन्न करता है | व्यावसायिक स्तर में इस अन्तर का कई 


4 7, 4 76४७5 वपशाल्णए ण॑ &एछतजणाएट 570णश7॥, 9 204 
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दिशाओ्रो मे प्रभाव होता है--परिवार व बच्चों के प्रति सुक्त भे परिवर्तन, उपभोग 
के स्तर में भित्नता, बचत करने की अपेक्षा शिक्षा व प्रशिक्षण मे विनियोजन की 
प्रवृत्ति झ्रादि । 
कुजनेट्स ने कर्मचारियों के व्यावसायिक ढाँचे मे परिवतंन निम्नलिखित 
सारणी द्वारा स्पष्द किए हैं--- 
फ्मचा रियो का व्यावसपयिक छाँचा (4900-960 ) 


कमनािनानिती।ख:ी।खऊययथशीखफ ियकतख५८५ 5: आप: »झ आज खत पाप 7 धभ।:िथथ भभ:्।भफ पा तप ता तय 


व्यावसायिक समूह स्त्रियों का ध्याव- 
का अनुपात (#)।. सायिक अनुपात (९) 
39009.. 4960 49009 7960 





. कुल श्रम शक्ति मे कमंचारियों 


का अनुपात (%) 74 9 930 22 7 34 3 
व्यावसायिक समूह 
2 व्यवसायी तकनीसियन 57 ]2 2 5352 38 ] 
3 प्रवन्धक व अधिकारी 8 58 )7 4 36 4 
4 दफ्तरी बाबू 40 ]60 24 2 67 6 
5 बिक्री अभिकर्ता 60 80 7 4 364 
6 शद्वेतपोशी कमचारी 86*6 42 0 24 5 45 6 
7 क्राफ्टमैन, फोरमैन ग्रांदि ]4 ! 54 25 29 
8 वारीगर एवं ऐसे ही अन्य लोग 7 ] ]5 4 34 0 28 ] 
9 खेत व खानो के अतिरिक्त अमिक 26 6 59 38 35 
0 खेत पर काम करने वाले श्रमिक 
त्तया फोरमंन 23 6 26 १3 6 १73 
]] (शाह)! ४४०/ए८८5 ]ब 45 4 [4 0 )57 
2 भूत्य वर्ग 4*8 96 343 52 4 
83 घरेलू अमिक्र 73 30 96 6 96 4 
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उपयुक्त सारणी से स्पष्ट है कि-- 

(]) शारीरिक श्रम का ग्रनुपात 900 की तुलना मे 4960 में बहुत 
श्रधिक गिरा है | श्तेतपोशी बाबुओो की ससझ्या में अत्यधिक वृद्धि 
हुई है परण्तु अकुशल श्रम के स्थान पर कुशल श्रम का झनुप्रात 
अ्रधिक हुग्रा है 

(2) ये परिवतन सेवा क्षेत्र मे श्रम-शक्ति के भ्रनुपात में वृद्धि तथा कृषि क्षेत्र 
भें गिरावट को प्रदर्शित करते हैं । 

(3) व्यावस्तायिया (?70६३४४०॥॥$), तकनीकी कर्मचारी, प्रवन्धक, 
अधिकारी बाबू झादि की माँग म वृद्धि हुई है । 

(4) श्रधिक कुशलता की माँग में वृद्धि हुई है तथा भ्रकुशल श्रम के अबस्तर 
कम हुए हैं । 
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सामान्यत लोगों वा भुकाव मजदूरी के कार्यों से हुटूकर वेतनभोगी व्यवसायों 
की ओर रहा है। ग्रौद्योगिक क्षेत्र मे इन दोनों प्रकार के श्रमिकों वे' अनुपात में भारी 
अस्तर पाया जाता है-हकृषि में बेतनभोगी कर्मचारियों का अनुपात 4 से 
१3 प्रतिशत, उद्योग मे [! से 8 प्रत्तितत तथा सर्वाधिक सेवा क्षेत्र में 42 से 83 
प्रतिशत रहा है । 

60 वर्ष की प्रध्ययन प्रवधि में स्त्रियों का अनुपात 23 से 34/6 तक बढ़ा 
है । इसका कारण, ग्ाथिक विकास के कारण स्थियोचित गायों की सुविधामोस 
वृद्धि होना है । 

ग्रधिक जनपख्या थाले देशों मे झ्राथिक विकास से पूर्व की स्थिति मे ग्रुप्त 
वेरोबगारी [52प5260 ए॥ ९०००४०९१६) की स्थिति पाई जाती है । तकनीकी 
व उत्पादन साधनों के दिए हुए होने पर, कृषि में श्रम को सीमान्त उत्पादकता का 
शुस्य पाया जाना ग्रुप्त वेरोजग़ारी की स्थिति को प्रकट करना है । बेरोजगारी की 
यह स्थिति प्राय उस स्थिति में पाई जाती है, जब रोजगार के विक्रल्प कम होने के 
कारण अधिकाँश श्रम कृषि मे लगा हुझा होता है। श्राथिक विकाम के कारण 
उद्योग व सेवा क्षेत्रों कां विस्तार होता है । बेकल्पिक रोजगारो के अवसरो मे वृद्धि 
होती है परिशामत गुप्त बेरोजगारी विलुप्त होने लगती है । विकसित देशो मे गुप्त 
बेरोजगारी नही पाई जातो । 


ज्वा श्यिव्क व्विव्काक्त व्के प्तच्छचुय्त स्तच्च्य 
प्ज्व्यं स्डेन्चिस्तन्त व्छा अध्यन्यक्ष् 


(##ग97 6+0०#स 2०<६675, 060856978 ६$४॥748७6 ० धी& 
एगाएां50णांंता ० एऐगिशिथयार चविटाणड 0 57०शफा रि4६९) 





का उल्लेख 


ग्राथिक विकास के प्रधुख तत्त्व 
का (१9०7० एाएशाीा एश्वू008) 


विभिन्न ग्रथशासर्त्रियों ने ग्राथिक्र विकास के आधार के रूप में विशिन्न तत्त्वो 


क्रिया है। इस प्रकार के तत्त्व जो विक्रास्त का प्रारम्भ करते हैं 


'ब्रायमिक तत्त्व” या प्रधान चालक! [शए्णधना0एक्ा) या 'उपक्मका (वगरात8॥07) 


कहलाते हैं 


। जब विक्नस की गति प्रारभ्भ हो जाती है तो कई अन्य ऐसे तत्व जो 


इस विकास को ठोद्रता प्रदात करते हैं, 'गोण तत्त्व' या प्रभावक' या पूरक तत्त्व' 


कहलाते हैं 
270 0 
के प्राथिक 


। उक्त तत्त्वो का वर्गीकरण आधिक और ग्रनाथिक तत्त्वों (800000 
-0007070 780007$) के हूप में भी क्या जाता है। विभिन्न राष्ट्रो 
विकास में भिन्न-भिन तत्त्व महत्वपूर्णो रहे हैं । ग्राथिक विकास के मुख्य 


कारक या घटक निम्नलिखित है--- 


] 
2 
3. 


प्राकृतिक साधन (४३07४ ०४०८८) 
मानवीय साधन (प्लप्रात्ए रि८5०ए८८5) 
पूँजी (0४4) 


4 तकनीकी ज्ञान (प€लागाटड) #70०ए१९०26) 


च्य 
१] 


साहती एवं नव प्रवत्तन [थ्वा7्स्ृप्श्ाध्या' बकते प्त3ए४707 ) 
सगठन ((शए्रआ5$907) 

राज्य की नीति (88806 ?0॥५४) 

सस्थाएँ (777ध800॥07$ 

प्रत्तर्सष्ट्रीय परिस्वितियाँ [पाशिएक्षाणा॥] एफ्दप्रणद्चैाद८टक) 


प्राकृतिक साधन ([पिक्वाण्णा४] २९5००४८९७)-प्राकृतिक साधनों का आशय 


उन भौतिक साघनो से है जो प्रद्ट तिप्रदत्त हैं। एक देश मे उपलब्ध भूमि, पानी, खनिज 
सम्पदा, वन, वर्षा, जलवायु भ्रादि उस देश के प्राकृतिक साघन कहलाते हैं / किसो भी 
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देश के आशिक विकास में इन प्राकृतिक साधनों का ग्रत्यन्त महत्तपूर्ण स्थान है । किसी 
देश के प्राकृतिक्त साधन जितने भ्रधिक होगे बहाँ उतना ही झाथिक विकास अधिक 
होगा । एक ग्र्वव्यवस्वा में उत्पादन की माना अत्यविक्त सीमा तक इश्की मिट्टी 
झौर उसका स्थानीय वन सपदा--कोयला, लोहा, खनिज तेल एवं ग्रन्य बई 
पदार्थों पर तिर्मर करता है ! जैँसाकि रिचार्ड टी गिल ने लिखा है, 'जतसस्या एवं 
श्रम की पूत्ति के समान प्राकृतिक साधन भी एक देश के ग्राथिक विकास में महत्त्वपूर्ण 
योगदान देते हैं। उरवेर मूमि श्रौर जल के अ्रभाव के कारण कृषि का विशशस्त नहीं 
हो पाएगा । लोहा, कोयला आदि खनिज सपदा के प्रभाव में ग्रौद्योगीकरण द्रुतगति 
नही ले पाएगा। प्रत्तिकूल जलबाडु ग्रादि भोगोलिक परिस्थितियों के कारण प्राधिय 
क्रियाओं के विस्तार में बाघा पहुँचेगी | ग्रव प्राकृतिक सापनो का ग्र/यिक विकास वो 
सीमित करने या प्रोत्साहित करने में निर्णायक महत्व होता है) ग्राथिक विकास के 
उच्च स्तर पर पहुँचे हुए अमेरिका, कनाडा आदि देश प्राइहृतिक साधनों में भी 
सम्पन्न हैं । 
भ्राथिक विकास के लिए प्राकृतिक साधतों वी बहुलता ही पर्याप्त नही है 
बल्कि उनका सुविचारित उपयोग देश की प्राथिक प्रयति के लिए होता चारिए । 
इन साधनो का विदोहन इस प्रक्रार क्रिया जाना चाहिए जिमसे देश की ग्रधिक्तम 
लाभ प्राप्त हो और देश की ग्राथिक स्थिरता मे सहायता प्रिल् सक्े । इनका देश की 
ग्रावश्यकताशी के लिए इस प्रवार योजताबद्ध उपयाग होना चाहिए शिमसे इनका 
न्यूनतम प्रपच्यय हो और भविष्य के लिए भी अधिक समय तब उपयोग मे आते 
रहे । तभी दीर्घताालीन झआविक विक्रास में सहायता मिल पाएगी। यदि इनके 
वर्तमान को ध्यान मे रखकर ही उपप्रोग किया गया तो यद्यपि चतंमान काल मे 
ग्राथिक प्रगति कुछ अधिक सम्भव है किन्तु इनके शीघ्र समाप्त हो जान या कम 
प्रभावपुर्ण रह जाने के कारण भावी ग्राथिक विकास कुठित हो जाएगा। श्राथिक 
विकास के लिए न केवल वर्तमान साधनों अपितु सम्भावित (?6८॥॥०|) साधनों 
का भी महत्त्व है। भ्रत नए प्राकृतिक साधनो की खोज तथा वतंमान प्राकृतिक 
साधनों के नए नए उपयोग भी खोजे जाने चाहिएँ। प्रमेरिका, कनाडा आदि 
विउसित देशो में उनका विक्रास प्रारम्भ होने के पूर्व भी सम्पन्न प्राकृतिक साधन 
थे, किन्तु उनका उचित विकास और विदोहन (&#एणाशाणा) नहीं क्रिया गया 
था । इस प्रवार ज़िसी देश के प्राकृतिक साधनो की ग्रधिकता और उनऊा उचित 
उपयोग प्राविक विकास में बहुत स्रहायक होते हैं । प्राकृतिक साधनों वी अपर्याहता 
में भी अन्य तत्त्वो द्वारा दुत आथिक विकृ!स क्रिया जा सकता है। स्विट्जरलैण्ड 
और जापान प्राकृतिक साधनों में अपेक्षाकृत कम सम्पन्न हैं, किन्तु फिर भी विकास 
भ्रन्य तत्त्वी के द्वारा इन्होने अपनी अर्थव्यवस्थाग्रो को अत्यधिक विकसित किया है। 


2. मानवीस साधन (ग्रीएाश र९७०ए७7०९5)--मानवीय साधन का ग्राशय 
उस देश मे निवास करने वाली जनश्नख्या से है। यद्यपि केवल कार्यशील जनसख्या 
(ज़०ण्रढ्ठ ९०9प०४०7) ही, जो कुल जवसख्या का एक भाग होती है, आधिक 
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विद्यास्त को प्रत्यक्ष रूप से ग्रधिक प्रभावित करती है किन्तु अप्रत्यक्ष रूप से समस्त 
जनमख्या का ही आथिक विकास पर प्रभाव पडता है | वस्तुत देश की जनप्नस्या, 
उसका आजार ($820), कार्यक्षमता (रगीएथा८५), सरचता ((०॥ए०आ।0॥), 
वृद्धि दर ((09७शा। 7806), विभिन्न ब्यवसायों में वर्गीकरण आदि उस देश के 
प्राथिक विकास पर गहरा प्रभाव डालते है। आर्थिक विकास का झ्लाशय उत्पादन में 
वृद्धि है भौर श्रम, या जनशक्ति (](७॥7-00एथ) उत्पादन का एक प्रमुख, सत्रिय 
(2८७६८) श्र प्रत्याज्य (पत5927880।6) प्राधन है । अत देश का आर्थिक 
विकास उस देश के मानवीय साधनों पर ही बहुत कुछ निर्भर करता है। यदि शझिसी' 
देश मे विफास की ग्रावश्यकताग्रों के अनुष्टप जनसख्या है, यदि उस देश के निवासी 
स्वस्तवे, परिश्रमी, शिक्षित, कुशल, उच्च चरित्र और विवेफ्पूर्ों दृष्टिकोण वाले है तो 
अन्य बातें समात होने पर उस देश का आथिक विकास भी ग्रधिक होगा । जैसा कि 
श्री रिचाडे टी गिल का कथन है, “प्लाधिक विकास एक याँत्िक प्रक्रिया नही है'"* 
अच्तिम रूप से यह एक मानवीय उपक्रम है एवं झनन्‍्य मानवीय उपत्मों के समान 
इसका परिणाम अच्तिम रूप से इसको सचालित करने बाले मनुष्यों की कुशलता, 
शुणा प्रौर प्रवृत्तियों पर निर्भर करता है ।” 


किन्तु जनसरया झौर प्राथिक विकास का सम्बन्ध दिलच€प और जटिल है। 
मनुष्य झ्राथिक ज़ियाग्रो का साधत और साध्य दोनो ही है। साथ ही जनसख्या मे 
वृद्धि जहाँ एव ओर उत्पादन के ग्राधारभूत सावंत श्रम वी पूर्ति में वृद्धि करके 
उत्पादन वृद्धि मे सहायक होती है दूसरी और यह उन व्यक्तियों की सरया में भी 
वृद्धि कर दती है जिनमे उत्पादन वा वितरण होता है। इस श्रवार झाथिक विकास 
मे बाघक सिद्ध होती है । किन्तु ऐसा केवल उतर अर्द् बिकतित देशों के बारे मे ही 
कृहा जा सकता है जहाँ जदमरथा और श्रम-शक्ति का बाहुलय है । शेप श्रद्ध-विक्रप्तित 
देशो भे जहाँ जनसख्या की अधिकता नही है जैसे लेटिन अमेरिकी देशों भे तथा अन्य 
विकसित देशों मे जनंसरया वृद्धि ग्रव भी झाथिक विक्रास मे सहायक है॥ वस्तुत्त* 
इनिहास के प्राचीत काल से आधुनिक समय तब जनसख्या में वृद्धि विश्व मे उत्पादन 
वृद्धि का एक बड़ा साधन ([]श०७]०' ६०५०४) रहा है । 

अत बढ़ती हुई जनसख्या विकसित ग्र्वव्यवस्था घाले देशों वे विद्ास में 
सहायक होती है क्योकि इससे उत्पादन और ग्रायिव क्रियाग्री वे विह्तार के लिए 
प्रावश्यक श्रम भाष्त होता है। इसके अतिरिक्त बृद्धिमान जनसख्या से वस्तुओं और 
सेवात्रों वी माँग म वद्धि होती है वाजार का विस्तार होता है और उत्पादन में 
बुद्धि होती है । किन्तु प्रद्ध विकसित देशों मे जचसरया वृद्धि का आर्थिक विकास पर 
प्रतिकूल प्रभाव पडता है । इसके ग्रतिरिक्त तेजी से बढती हुई जनप्तरया के भोजन, 
बस्त, झ्रावास एवं ग्रन्य ग्रावश्यक्ताग्रो की पूर्ति हेतु देश के बहत से साधन प्रयुक्त हो 
जाते है सौर विवास नी गति धीपी हो जाती है। इस प्रक्तार इन अद्धं-विशसित 
देशो में भ्रतिरिक्त मानव शक्ति ($0फ्ञाए5 फिैंआ॥ 00७८7) विकास मे बाधक बने 
जाती है | किन्तु कुछ लोगो के मत्ानुसार इन अद्धं-विकप्तित देशों म इस प्रप्रयुक्त, 
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अतिरिक्त ग्रद्ध-नियोजित और ग्रतियोजिन (ए॥ धरशछ/०१८४) मानव शक्ति में द्वी 
पूंजी-निर्माण की सम्भावनाएँ छिर्वी हुई हैं । लाई कीन्स थे! अनुसार छिपी हुई बचत 
की सम्भावनाएं ((०7८९४३६० अ्ष्याह ए06८४॥9!) है। प्रो ए बी माउन्टजोय 
के ग्रनुभार, “कुछ परिस्यितियों मे ग्रनेक ग्रद्धविकस्ित देशो में पाई जाने बाजी 
अपार श्रम-शक्ति एक भहान्‌ प्रायिक सम्पत्ति है जिसय्रा पूरा पुरा उपयोग किया 
जाना चाहिए । मानव शक्ति पूँनी का उपयोग बरने के साथ साथ पूंजी निर्माण 
(कार्य द्वारा) भी करती है ।” इस प्रतार विशास ऊे प्रथलो में सलग्न भ्रद्धंनविकसित 
देशो मे नी ग्रधिक जनसरपया विकास मे सहायक बन पमतक्रत्ती है । यदि उसव्रा उचित 
नियोजन द्वारा उपयोग (06%: शेाा।ए8) क्रिया जाए। ग्रत स्पष्ट है कि 
श्राथिक विकास मे विऊृप्तित मानपीय साधन एक महत्त्वपूर्ण कारव है। आविय 
विकास वे लिए शिक्षा, प्रशिक्षण अनुभव, प्रेरणा, साठन ग्रादि द्वारा मानत्रीय 
साधनों का विकास विया जाया चाहिए । डा. जी के झार वी राव वे झनुसार 
उत्पादन प्रकिया मे मानवीय साधत (4िधा0०॥ 7७०४०) की कुशलता मानव सम्बन्धी 
चार तरवों (ग्र) शारीरिक (ए?/॥7५४०७)), (ब) मानसिक्र (|/थाह६१।), 
(से) मनोवैच्ञानिक (?259०॥002809] प्रौर (द) सगठनात्मक (0/283029॥077/)] 
पर निर्मर करती है | 


3. पूँनी (८४० )--वास्तव म पूँजी आधुनिक ग्राथिक बिकराप्त दी 
कुजी है । एक देश की पूँजी उत्पादित या मानव-कृत उत्पादन के साधनों जैसे भवन, 
बारखान, मशीनें यन्त्र उपस्कर रेलें आदि होती हैं। इन पूंजीगत वस्तुग्रो के प्रभाव 
में आथिय विकास सम्भव नहीं है । जिस देश के पास पूंजीगत साधनों (४४ एक! 
(00005) की अपर्याहता होगी वह देश अ्पक्षाकृत ग्रधिन्‍ जिवधिन हां पाएगा । 
श्रत भ्राधिक विकास की मुख्य समस्या इन पूँजीगत वस्तुश्नो में वृद्धि या पूंजी के 
संचय ग्रयवा पूंजी निर्माण ((७9॥4[ छिराजाए0 ) वी हैं । झ्ाथिक विकास हेतु 
साधनों में दृद्धि आवश्यक है और यह वृद्धि पूंजी सचय से ही हा सकती है । पूँती 
घचय ((४७॥9| 8८०एणाप|थाणा ) यक्ज, ग्रौजार भवा झादि मे वृद्धि करने की 
प्रक्रिया है । यदि पूँजीगव वस्तुग्ना की मात्रा बष के झारम्भ की गपेक्षा प्रत्त मं 
भ्रधिद है तो देश म पूँजी-सचय हुम्रा है श्नौर इस अन्तर के बरायर देश म पूंजी वी 
वृद्धि हुई है । इसे वितियाग भी क्टते है। इस प्रकार पूंजीगत वस्तुओ की वृद्धि का 
ग्राशय है कि देश में पहले से अधिक कारखाने बाँध नहर, रेलें सड़कें यन्त्र 
उपस्कर, कच्चा माल इंधन, इच्बेन्ट्रीज (0८7/07765) अ्रादि है जिसका परिणाम 
ग्धिक उत्पादन और आधथिक विकास के रूप मे प्रकट होता है। प्रो नकमें के शब्दों 
मे--' ब्राथिक विदशास की प्रक्रिया काग्रर्थ भविष्य मे उपभोग को वस्तुग्रो का 
विस्तार करने के लिए वतमान समय में समाज के उपलब्ध साधनों के कुछ भाग को 
पूंजीग्रत वस्तुओं के कोप में वृद्धि के लिए लगाना है । ग्राथिक विक्रास का आशय 
उत्पादन भे वृद्धि है और इसके लिए क्ृपि के सेत्र भे उवरक, सन्‍्त्र शौर शौपधियों की 
पूति और सिंचाई योजनाझो का प्तिर्माणं, भ्रौद्योगिक उत्पादन म॑ वृद्धि के लिए 
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विभिन्न कारखानों की स्थापना और समग्र उत्पादन भें वृद्धि के लिए विद्युत एव 
शक्ति तथा यातायात एव सचार साधनों का विकास करना आवश्यक है और इसके 
लिए पूजी ग्रावश्यक हैँ | रिचार्ड टी गिल के अनुसार “पूंजी सचय बतेमान युग में 
निर्धन देशो को धनवान बनाने और औद्योगिक युग का प्रारम्भ करने वाले कारकों 
भे से एक प्रमुख कारक हैँ ।' 

अत पूंजी निर्माण के लिए वर्तमान उपभोग को कम करके बचत मे वृद्धि 
करना ग्रावश्यक हैं। तत्पश्चात्‌ बैंक, बीमा कम्पनियों ग्रादि वित्तीय सस्थाओ के 
हारा इस बचत को एंव करके विनियोग कर्त्ाग्रो के पास पहुँचाया जाता हैं । 
इसके बाद पूजी-निर्माण के लिए आवश्यक हुँ कि इस बचत को विनियोग करके 
नई पूजीगत वस्तुओं का निर्माण किया जाए। ग्रद्ध-विकसित देशों मे पूंजी को 
अत्यन्त कमी रहती है और पू जी का यह प्रभाव उसके विक्यस मे प्रमुख बाधक तत्त्व 
बन जाता है। ग्रत आशिक विकास के लिंए ग्रावश्यक है कि इनमे पूंजी-निर्माण 
की दर बढाई जाए। इसके लिए यह जझूरी है कि रशाप्ट्रीय ग्राय में बुद्धि की जाए, 
बढ़ी हुई प्राय में से ग्रधिक बचत की जाए एवं उसे विनियोजित क्या जाए जैसा कि 
प्रो पाल ग्रलवट ने लिखा है, “पश्राधिक विक्तास की उच्चतम दरें आम तौर से उन्ही 
देशों मे पाई गई है जहाँ उत्पादन के विनतियोग़ के लिए आवदटित अनुपात प्रपेक्षाकृत 
ऊँचा रहा है ।' किन्‍्तु यदि घरेलू पूजी निर्माण आवश्यकता से कम हो तो विदेशी 
पूजी के द्वारा भी आर्थिक विकास मे योग लिया जा सकता है। भारत जैसे अ््ध- 
विक्सित देश ग्रपणी बचत (84शाष्ट) और निवेश (7५6७0)600) की मात्रा 
वबढाकर तथा मिजी पूजी (700772580 (५7४४०) की कमी को विदेशी पूंजी 
(0:८१! (०/॥४) ते पूरी करके आथिक विकास के मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं। 


4 त्कनोंकी ज्ञान [व०लामात्या ह705]2९02९ )- विभिन्न देशो के आथिक 
विकास में तकनीकों ज्ञान भी बहुत महत्त्वपूण है। तकनीकी ज्ञान का शभ्रभाव एक 
प्रद्ध नविकसित देश के माग मे बडी बाधा उपस्थित करती है श्रौर तकनीकी ज्ञान का 
बिस्तार और उत्पादन की नई-नई प्राबिधियों की खोज उत्पादत्र की माता मे वृद्धि 
गुणों में श्रेन्नता और मूल्यों मे न्यूनता के द्वारा आथिक विकास मे प्रत्यक्ष सहायता 
करती है। डब्ल्यू ए एल्टिस के अनुसार, “तबनीकी ज्ञान की प्रगति को ऐसे नवीन 
ज्ञान के रूप भे परिभाषित कर सकते हैं जिसके वारण या तो वर्तमान वस्तुर्ँँ व 
लागत पर पैदा की जा सकें या नई वस्तुप्रो का उत्पादन हो सके ।” इस प्रकार 
तकनीकी ज्ञान के द्वारा बस्तुप्रों का मूल्य कम बिया जा सक्रता है, उनके युणो मे 
विस्तार किया जाई संकता है, विभिन्न प्रकार की नई वस्तृप्तो का उत्तादन किया जा 
सकता है, पदार्थों क विभिन्न उपयोग क्िएु जा सकते हैं नवीत साथतो का पता 
लगाया जा सकता है| इसके कारण माँग में वृद्धि, बाजार मे वृद्धि उत्पादन दृद्धि 
ओर ग्रग्तत प्राथिक विकास होता है। उत्पादन थी तवनीक में सुधार बरक्ष्या 
नवीन प्राविधियों बा उपयोग करके ही अद्धं-विकसघित देश अपने कूपि व्यवत्ताथ का 
विकापत कर सकते हैं। भारत में 3/4 जनसस्या कृषि पर तिर्मर होते हुए भी 
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खाद्यान्नो की कमी और हृषपि की दशा शोचनीय है । इसका मुख्य कारण कृषि वी 
परम्परागत विधियों दा अनुमरण करना है । एसे देशो के आर्थिक विकास के लिए 
कृषि का विकास ग्रत्यन्त आवश्यक है और वह उपलब्ध तकनीकी ज्ञान के पूर्ण 
उपयोग शरर उसमे वृद्धि करके ही प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार प्रद्ध - 
विकसित देशों में लनिज व्यवसाय, मत्स्य पालन, उदच्याग-चन्धा ग्रादि मे भा 
परम्परागत तरीकों का ही उपयोग किए जाने के कारण ये पिछड़ी हुई झवम्था मे 
रहते हैं । इनके विकास के लिए अध्ययन, अनुसघान द्वारा तवनीकी ज्ञान मे वृद्धि 
तथा उत्पादन में उपयोग ग्रावश्यक्र है ! 


वेवल ग्रद्ध-वित॒सित देशो के लिए ही तबनीकी ज्ञान का महत्त्व नहीं है, 
बल्कि विकसित देशों के विकास में भी इसका उपयोग अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इन 
देशो ने नवीन प्राविधियों के सहारे अपन प्रादुतिक साधनो वा पर्याप्त विदोहन करके 
तथा श्रमिकों की वायंक्षमता बढा कर द्वुत पश्राथिक विकास किया है। इन विकपित्त 
देशों वी भावी भ्राथिक वृद्धि के लिए भी तकनीकी ज्ञान का विशेष महत्त्व है। 
डब्स्यू ए एल्टिस के मतानुमार, 'इसवी (पूर्ण रोजगार वाले देश की) वृद्धि दर 
बुनियादी रूप से तकनीयी प्रगति ग्लौर जनसरपा में बुद्धि पर निर्भर करती है । कोई 
भी नीति जिक्षसे तकनीकी प्रगति होती हैं, चुद्धि की दर को बढाती है ।” इसी प्रकार 
रिचार्ड टी गिल का मत है---“भ्राधिक विकास अपने लिए महत्त्वपूर्ण पौष्टिक्ता नवीन 
विचारो, झाविष्का रो, विधियो और तकनीको दे स्रोत्तो से प्राप्त करता हैं जिसके 
अभाव में चाहे ग्रन्य साघन बितने ही पक्ष में हो, ग्राधुनिक विकास झनिवाये रूप से 
असम्भव था । 
ग्राथिक विकास की प्रत्निया में तकनीकी ज्ञान वे विकास और उपभोग का 
जहाँ इतना भ्रधिक महत्त्व है वहाँ दूसरी ओर ये देश इस क्षेत्र मे अत्यन्त पिछड़े हुए 
हैं। यही नही, ये देश ज्ञान, विज्ञान और तकतीक के विकास के लिए अध्ययन, 
श्रनुमघान ग्रादि पर ग्रधिक घन व्यय नहीं कर पाते । विन्तु इनके समक्ष विकसित 
देशो द्वारा श्रपनाएं गए तकनीकी ज्ञान का कोष होता है जिसे भ्रपनें देश की 
परिस्थितियों के श्रनुसार प्रयुक्त करके ये देश अपने यहाँ प्राथिक विकास कर सकते 
हैं। वस्तुत भारत ज॑से ग्रद्धा विकसित देश, विकसित देशों में श्रजित तकतीक और 
प्राविियों में अपनी परिस्यितियों के अनुसार समायोजन करके उत्पादन मे वृद्धि 
करने में सलग्न हैं । 
डब्ल्यू ए एल्टिस के भ्रनुभार तकनीकी ज्ञात में वृद्धि दो प्रकार की होती है। 
जिस तकनीकी प्रगति का नई पूँजी के अ्रभाव मे विदोहन नहीं किया जा सकता उसे 
'एणएण्ताव्त' तकनवीक प्रगति कहते है तथा दूसरी प्रकार की ॥95०0090060* 
तकनीकी प्रगति कहलाती है जिसका बिना नवीन पूँजी के ही विदोहन किया जा 
सकता है । 
ग्रत आयिक विक्लास में तस्नीकी ज्ञान एक महत्त्वपूर्णा साघन बन गया है | 
एल्टिस के अनुसार “तकनीकी प्रगति सम्भवत आ्रार्थिक विकास को सम्भव बनाने 
वाला महत्त्वपूर्ण साधन है ।” 
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5 साहसी एवं नव-प्रवतंद (एपाल्फाशाशा। शत वव0फ%0०१) --नए 
थ्राविष्फार और तकनीकी ज्ञान अधिक विकाप्त में, उपयोगी नहीं हो सकते जब तक 
कि इनका आध्थिक रूप से विदोहत नहीं किया जाए या उत्पादन में उपयोग नही 
किया जाए । रिचार्ड टी ग्रिल के अनुसार “तकतीकी ज्ञान झ्ाथिक् दृष्टिकोश से 
प्रभावपूर्ण तभी होता है जयकि इसका नव-प्रवर्तेन के रूप मे प्रयोग किया जाए जिसकी 
पहुल समाज के साहमी या उद्यमकर्ता करते हैं।” श्री याले ब्राजन के मतानुसार, “न 
तो झाविष्फार की योग्यता और न केवल श्राविष्कार ही आर्थिक विंधि का उत्तादन 
करते हैं याः उस विधि को कम मित्तव्ययतापुर्ं विधियों के स्थान पर प्रयुक्त करने 
को तैयार करते हैं !” किप्ठी ग्राविष्कार या उत्पादन की नवीन सतकदीक की खोज के 
पश्चातु भी ऐसे व्यक्ति की आवश्यक्रता होती है जो दुरदर्शी होता है, जिसमे श्रात्म- 
विश्वास होता है सौर जो इसे उत्यादव परे प्रयुक्त वरता है जिससे उत्पादन मे दृद्धि 
या इसकी लागत में कम्मी होती है | तत्यश्चान्‌ यह तकनीकी ज्ञान या पग्राविष्तार 
उपयोगी सिद्ध होता है। ऐसे व्यक्ति को 'साहसी और उत्पादन में उसके नवीन विधियों 
के प्रयोग को तव-प्रवर्तन' कहते हैं | शुम्पीटर के अनुसार, 'नव-प्रवत्तेंद का ग्राशय 
किसी भी सृजनात्मक परिवतन[ (४27४८ (7०78८) से है।” इसका सम्बत्य ग्राधिक 
क़ियाओरो के किसी भी पहलू से हो सकतए है। उत्पादन मे इसके उपयोग का परिणाम 
झ्राथिक विकास होता है | इस प्रकार आथिक विकाप्त म॑ नव प्रवर्तन और उद्यमी एक 

हत्त्वपूरा घटक प्रमाणित होंते है। प्रश्चिद्ध प्र्थ-शास्त्री शुम्पीटर विश्वास था क्लि 
साधनों की वृद्धि से भी बढ कर थे ही ने घटक हैं जो ग्राथिक विकात की कुज्जी हैं 
बयोकि प्राथिक विकास वतमान साधनों को नवीन त्रिधियों से प्रयुक्त करने म निहित 
है। प्रो याले व्राजन के अनुसार भी “ध्राथिक्र विकास उद्यम या क्ाहुंस के साथ इस 
प्रकार सम्बद्ध है कि उद्यमी को उन व्यक्तियों बे रूप में परिभाषित किया गया है जो 
नवीन सयोगो' का सूजन करते है ।” के ई. बोल्डिग के अनुसार “झ्राथिक प्रगति की 
समस्याओ में से एक व्यक्तियों को 'नव-प्रवत्तकृ! बनने को प्रोत्साहन दने वी है। ' 
बलेरेन्स डानहोफ ने उद्यमियों को निम्न श्रेशियों मे विभाजित किसा है-- 

] नत्र प्रवत्तेक उच्चयमी ([70र408 टिंगा८एाछाध्णा3) जो आकपक 
सम्भावनाओौ और प्रयोगों को सर्वप्रथम कार्य रूप म परिणत करते है । 

2 अनुकरण करने वाले उद्यमी (इक्या4096 फैजाव्फाध्याट्णा$) जो सफल 
नव-प्रवत्तनों को ग्रहण करने को प्रस्तुत रहते हैं । 

3 'केवियन' उच्चमी (सक्घआाशा 87760/४0४775) बडी सावधानी से उरा 
समय ही नव प्रवत्तेत को ग्रहरा करते है जब यह स्पष्ट हो जाता है कि ऐसा नही 

करने पर उन्हे हानि होगी। 

4 ड्रान उद्यमी (076 प्राशछाध्यटए8 ) जो पग्रन्य समान उत्तादरो वी 
प्रपेक्षा अपनी श्राय कम होते पर भी उत्पादत में परिवर्तेत नहीं करते । 

ग्रत स्पष्ट है कि विभिन्न देशो के ग्राविक विकास में उद्चेमी और नव प्रवत्तेत 
महत्त्वपूर्ण साधन है, किसतु परद्ध-विफतित देशो में इन उद्यमियों कौ कमी रहती है । 
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इन देशो से पिभिन्न उत्पादन क्रियाओ को अपनाएं जाने के विस्तृत क्षेत्र रहते हैं 
जिनके विदोहन हेतु उद्यमियों की श्रावश्यकता होती है | स्वदेश मे योग्य साहुसियो की 
कमी रहती है जिनकी पूर्ति प्रिदेशों से उद्यम का प्रायात करके बी जाती है । 
प्रजाताम्निक पद्धति वाले देशों मे अधिकाँश निजी उद्यमी होते हैं जवक्ति समाजवादी 
देशो मे समस्त ग्राथिक क्रियाएँ सरवार द्वारा सचालित वी जाती हैं। ग्रय स्वतस्त्र 
ग्र्यव्यवस्थाप्रो मे भी ये अयिक क्रियाएँ सरफार द्वारा सवालित की जाती है क्योति 
निजी उद्यमियों से वाँछतीय आ्राथित्त विकास की पश्राशा वही वी जा संक्रती ग्रत' 
सरकार झाथिक क्रिपराप्नो में उद्यमी के रूप में सम्मिलित हो रही है। भारत मे 
पंचवर्षीय योजनाग्रो द्वारा देश के आविक विक्रास में तिंगी उद्रमियों के साथ-साथ 


सरकार ने भी कोई उद्योग व्यवसाय स्थापित किए हैं। धिदेशी उपक्रमो का भी लाभ 
उठाया जा रहा है । 


6 संगठन (082क्षवांडथांणा ]>>आधिव विकाम का एक प्रमुख तत्व उचित 
व्यवस्था या सगठन है । वाँछगीय गति से आथिक विकास के लिए यह ग्रावश्यक है 
कि शार्यिक एवं ग्रन्थ क्रिपाएँ उचित ढग से संगठित की जाएं | उत्पादन वृद्धि के लिए 
उत्पादन के साधनों में वृद्धि श्रावश्यक है, किन्तु यदि समाज बिना उत्पादन वी तकगीक 
श्रौर सगठन में परिवर्तन किए केवल उत्पादन के साधनों में वृद्धि करने पर ही प्रर्णत 
तिमेर रहता तो पिछते दो सौ वर्षों मे हुए ग्राथिक विकास वा होना कठिन था । 
जिस किसी भी देश मे श्राथिक विकास हुआ्ना है उसका महू एक प्रमुख लक्षण रहा है 
कि कुल उत्पादन वृद्धि उससे अधिक लीक गति से हुई है जो उत्पादन के साधनों में 
हुई है प्र्थात्‌ इसका श्रेय उत्पादन के साधनो के उचित संगठन को है | वजर भूमि 
को कृषि योग्य बनाना उप्तमे सिंचाई की व्यवस्था करना, |ज्जे खाद, बीज एवं यन्‍्नों 
का उपयोग करना, देश के खनिज, वन, जल एब शक्ति के साधनों तया मानव शक्ति 
का उचित उपयोग और विकास करना, उद्योगो का उचित पैमाने तक विस्तार करना, 
विशिष्टीकरण ग्रादि आथिकफ सम्ठन से सम्बन्धित ऐसे प्रश्न है जिनमे सुधार से ग्राथिक 
विकास को गति मिलती है। प्रो पी आर पी डॉब के कथनानुसार "प्राथिक 


विकास की समस्या मुख्यत वित्तीय समस्या नहीं है बल्कि श्राथिक सगठन व व्यवस्था 
की समस्या है ।” 


इस प्रकार ग्राथिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्त्वों मे उत्पादन के 
साधनों के उपयोग के तरीकों में प्रिवर्तेन का भी महुच्वपूर्णा स्थान है । इस पकार. 
का एक परिवतेत या सगठन से सम्बन्यित एक तत्त्व उत्पादन के पैमाने और विशिष्टी- 
करण पे पृद्धि है। प्रो. रिचार्ड टी गिल ने तो उत्पादन के पैमाने और विशिष्टी कर ण 
वृद्धि को आथिक विकास का प्राकृतिक साधन, मानवीय साधन और पूँजी के सचय 
के समान एक अलग ही कारफ माना है । चस्तुत* बड़े पैमाने पर उत्पत्ति (86 
50भ6 ?70व0७८007), श्रम विभाजन (7007807 री 0707०) और विशिष्टीकररण 
(5ए८००ारख09) झाथिक विकास मे अत्यन्त सहायत्र है| बडे पैमाने के उत्पादन 
से ग्रान्तरिक और वाह्म भित्तव्ययिताएं प्राप्त होती हैं जिसमे बडी माना मे सस्ती 
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बंस्‍्तुओं का उत्पादन होता है। आर्थिक विकास के लिए ग्रावश्यक कुछ विशाल सामग्री 
का निर्माण भी विस्तृत पेमाने के उत्पादन पर ही सम्भव है । श्रम-विभा जन उत्दादकता 
मे वृद्धि करता है। अ्र्थ-शास्त्र के जनक स्वयं एडम स्मिथ के अनुसार, “श्रम की 
उत्पादक शक्तियों में सर्वाधिक सुधार श्रम-विभाजन के श्रभावों के परिणामस्वरूप 
हुआ प्रतीत होता है ।/ जैसा कि रिचार्ड टी. गिल ने बतलाया है, “अर्थव्यवस्था की 
व्यक्तिगत कुशलता या विशेष प्रादेशिक था भौगोलिक लाभो का उपयोग करने के 
योग्य बना कर, वृद्धिभान विश्येपज्ता का विकास करके, उत्पादत का श्रग्ममापीकरण 
ओर यस्जीकरण की सुविधाजनक बना कर, उद्योगों के सगठत मे इस प्रकार के 
परिवतंत झ्ाथिक विकास में शक्तिशाली योगदान देते हैं ।” 

अद्ध -विकसित देशों मे आर्थिक विकास के लिए अनुकुछ आधिक संगठन नहीं 
होता । उत्पादन छोटे पैमाने पर बहुधा कुटीर और लघु उद्योगों के द्वारा होतो है। 
श्रम-विभाजन और विशिष्टीकरण का अभाव होता है क्योकि बाजारों का विस्तार 
सीमित होता है श्रोर बहुधा उत्पादन जीवन-तिर्वाह के लिए किया जाता है विनियम 
के लिए नहीं । व्यवक्नायिक संगठन के विभिन्न विकसित रूपो जैये सयुक्त पूँनी कम्पनी 
सहकारिकता झ्रादि का प्रभावपूर्णो उपयोग नही हो पाता है | भ्रत ऐसे अ्रद्धं-विकसित 
देशो के ग्राथिक संगठन में उचित परिवतेन अपेक्षित है। भारत में भी इस ओर 
प्रयास किया जा रहा है | विस्तृत पैमाने पर उत्पादन, श्रम-विभाजन, विशिष्टीकरश 
ग्रादि वढ रहे हैं।॥ लघु उद्योगो का भी पुताठित किया जा रहा है। सबुक्त पूँजी 
कम्पनियाँ, सावंजनिक निगम [?प्र030 (07०47005) झौर सहकारिता का! क्षेत्र 
विस्तृत हो रहा है । 

7. राज्य की नौति (#ाज्वॉ४ एणाट१)--विभिन्न देशों के झ्ाथिक विकास 
का एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व उपयुक्त सरकारी नीति है । आशथिक विकास के लिए सर्वे- 
प्रथम ग्रावश्यकता राजनीतिक स्थिरता, आस्तरिक प्रीर बाह्य सुरक्षा तथा शान्ति है । 
बिना स्थिर सरकार के श्राथिक विकास अमम्भव है | इसके साथ द्री ग्राधिक विकास 
के लिए यह भी आवश्यक है कि. सरकार आथिक वित्रास के उपयुक्त नीति झपनाएं 
सद्यत्रि प्राचीन काल में राज्य का क्षेत्र सीमित था, किन्तु आधुनिक सरवारें ऐसे बहुत 
से आधथिक कार्य सं्वक्ष करती हैं जिनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ऋथिक विकास 
वर प्रभाव पडता है यदि किसी देश की सरकार ऐसो है जो श्राधथिक विकास में 
रूचि नही रखती और उसके लिए प्रयत्न नहीं करती तो उस देश के ग्राथिक विकास 
की कोई सम्भावना नहीं है। इसके विपरीत यदि क्रिसी देश की सरकार भ्रार्थिक 
विकास के लिए रुचि रखती है और अबत्त करती है तो अन्य कारतें समान रहने पर 
भी उस देश के ग्राथिक विकास की गति अधिक होती है। प्रो. इच्ल्यू ए लेविस का 
कथन है कि कोई भी देश बुद्धिमान सरकार से सक्रिय प्रोत्साहन के ग्रभाव भे ग्राथिक 
विश्ञास नही कर सका है । 

प्रद्धं-विकप्तित देशो में पूँंनी,कुशल श्रम, तकतीजोी ज्ञान का प्रभाव रहता है । 
दहन देशों में विक्रास के लिए यातायात झौर सन्देशवाहन के साधग, शक्ति के साधत, 
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नवीन तकनीक आदि का विकास करना होता है तथा इस प्रकार की कर नीति, मूल्य 
नीति, मौद्रिक नीति राजकोपीय नीति, विदेशी व्यापार नीति, औद्योगिक नीति, श्रम 
नीति अपनानी होती हैं जिससे विकास के लिए आवश्यक वित्तीय साधन उपलब्ध ही 
सके, लोग पूँजी की बचत और विनियोजन वो प्रोत्साहन दें, देश मे आवश्यक उद्योगों 
की स्थापना हो सके, विकास के लिए ग्रावश्यक देशी और विदेशी कच्चा माल, सन्त 
उपकरण उपलब्ध हो सकें, विदेशों से ग्रावश्यक् साज-सज्जा मगाने के लिए पर्याप्त 
विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सके, कुशल जनशक्ति का सृजन हो सके । यही नहीं श्रद्ध - 
विकसित देशों मे विनियोजन के कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ निजी उद्यमी पूँजी 
विनियोजन नही करते या जो अर्वव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ऐसे फैजो 
में सरकार को स्वय प्रत्यक्ष रूप से उद्यमी का कार्य करना पडता है। ग्राथिक विकास 
का ग्राशय देश वर्तमान और सम्भाव्य साधनों का इस प्रकार उपयोग करना है जिससे 
अधिकतम उत्पादन हो और अ्रधिरुतम लाभ हो । यही कारण है कि ग्राज विश्व के 
समस्त ग्रद्धं-विकसित देशो भें ग्राथिक विकास का कार्य सरकार द्वारा एक योजनाबद्ध 
तरीके से सचालित किया जाता है जिसमे सरकार का उत्तरदायित्व और भी ग्धिक 
बढ जाता है । नियोजित अरयंब्यवस्था वाले देशो में सरकारी क्षेत्र (?प०॥० 8९८०) 
का विस्तार होता जाता है। ग्रद्धांविकर्तित देगो के ग्राथिक विक्रास में सरकारी 
नीति का महत्त्व भारत के उदाहरण से पूणंतः सुपठ हो जाता है जितने सरकार 
द्वारा निभित पचवर्षीय योजनाम्रो के द्वारा पर्याप्त ग्राथिक विकास किया है । 


8 सस्याएँ (एाहण०05)--प्राधिक विकास के लिए उपयुक्त वातावरण भी 
आवश्यक है । इसके लिए न केवल अ्राथिक सस्थाएं ही झ्पितु राजनीतिक, सामाजिक, 
सस्क्रतिक, मनोवैज्ञानिक और घामिक वातावरण, मान्यताए एवं सस्थाएं इस प्रवार 
की होनी चाहिए जो विक्रास को प्रोत्माहित करें। राष्ट्रमथ समिति रिपोर्ट के 
अनुसार, “उपयुक्त वातावरण की ग्रनुउस्थिति मे श्राथिक प्रगति असम्भव है । झआाथिक 
विकास के लिए आवश्यक है कि मनुष्यों मे प्रगति को इच्छा हो और उनकी सामाजिक 
झ्रायिक, राजतीतिक एवं वैधानिक सत्याएं इस इच्छा को क्रिपान्वित करने में 
सहायक हो ।” प्रोफ॒मर पाल अलब्ें के मतानुस्तार, किसी भी झाथिक विकास के 
लिए अनिवाय॑ शर्तें इसकी सम्यता में लोच होने के साथ-साथ इसके शक्षमाज और 
ग्रथव्यवस्था की सरचना परिवतेत की सम्भावानग्रों के लिए खुली हो । * “'ग्राथरिक 
विकास के लिए घवतात्मफ प्रेरणा एक ऐसी सम्यता है जो अपने मूल्यों (४७।०४५$) में 
भौतिक समृद्धि को उच्च प्राथमिकता देती है ।' इसी प्रक्रार के विचार हरमन फाइनर 
ने भी प्रकट किए है, “वर्तेमान सदर्भ मे “वातावरण का क्‍या श्राशय हो सकता है ? 
इसका अर्थ जीवन निर्वाह स्तर मे उच्चता की इच्छा की उपस्थिति है जो अन्य मुल्यो 
की अपेक्षा उच्च प्राथमिकता रखती है ।” 

३ इस प्रकार स्पष्ट है कि आथिक विकास में जनता के जीवन झततर को उच्च 
बनाने की इच्छा एक चालक शक्ति (४०॥ए८ ?0ए&7) है जो उस देश की सस्थाओं 
पर निर्भर रहनी है । जहां भारत जेती जमीदारी या जागीरदारी प्रथा प्रचलित होगी, 
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जिसके कारण कृपको के परिश्रम' द्वारा उत्पन्न कमाई का उपयोग शोषण द्वारा 
जमीदार ग्रौर जागीरदार लोग करते हो, वहाँ कृषक की अधिक परिश्रम की प्रेरणा 
समाप्त होगी श्रौर कृषि का द्रुत ग्राथिक विकास नही हो सकेगा। इसके विपरीत जहाँ 
लोगों को अपने प्रयत्नों का पूरा प्रतिफ्ल मिलने की व्यवस्था होगी, वहाँ लोगो को 
भ्धिक परिश्रम की प्रेरणा मिलेगी झौर प्राथिक विकास धोगा । 
अद्धं-विकसित देशो में कई सस्थान ऐसे होते है जो आ्ाथिक्त विकास में 
बाधक होते है। भू घारण की प्रतिस्पमी प्रणालियाँ, समुक्त-परिवार प्रथा, जाति-अथा, 
उत्तराधिकार के नियम, स्त्रियों की स्थिति, भूमि का मोह, संविदा ((०४ा॥7००) 
को श्रपेक्षा स्तर (580४७) पर निर्मेरता, श्रधविश्वास, परम्परागत रूढिग्रध्तता, 
सामाजिक अपव्यय, परिवतंन के प्रति असहिष्युता, झाध्यात्मिक दृष्टिकोण कुछ 
घामिक्र' भावनाएँ ग्रादि झ्ाथिक जिकास को हतोत्स!हित करते हैं। ये सस्थाएँ ग्राधिक 
विकास के लिए “ग्रावश्यक परिवरततंव को कठिन बनाकर श्राथिक विकास में बाधा 
उपस्थित करती है। झत अद्धं विकसित देशों म उतत धामिक एवं सामाजिक 
सस्थाग्रो से इस प्रकार परिवर्चत करना चाहिए और नवीन सस्थायों का तिर्माएं 
किया जाना चाहिए जिससे आर्थिक विकास में सहायता मिले। इन देशों को 
सामाजिक सस्थाग्रों में विक्रास के लिए क्राश्तिवारी एरिवलेनों की आवश्यकता है जो 
वेधानिक तरीकछो सेया शिक्षा का प्रचार करके या उच्च जीवन की इच्छा जाग्रत 
करके की जानी चाहिए। 
सक्षेप में किसी देश के ग्राथिक विकास में उन सस्याग्रों का बहुते महत्त्वपूर्ण 
स्थान होता है जो देशवाप्तियों में मितोपमोग वी इच्छा, भौतिक समृद्धि को झाकाँक्षा, 
झ्राथिक लाभ के अवसरो को प्राप्त करने वी अभिलण्पा जाग्रत करती हो | 
9. अन्तर्राष्ट्रीय परिस्यितियाँ--आथिक विकास का एक महत्त्वपूर्णो निर्धारक 
तत्त्व अस्तर्रा्री५. परिस्थितियाँ है ॥ झ्राघुनिक अन्तर्राष्ट्रीय परस्पर निर्भरता के युग 
में दूसरे देशों के सहयोग के बिना आर्थिक विकास की तो बात ही क्या, कोई भी देश 
जीवित नहीं रह सकता | यद्दि कोई देश दीघेकालीन युद्ध म सलग्न है तो उसका 
आ्राधिक विक्रास असम्भव हैं। अद्ध-विकप्तित देशो के प्लािक दिकास प्रे तो अनुकूल 
बाह्य परिस्थितियों का भी महत्त्व होता है ॥ इन देशो में पूँणी का अ्माव होता 
है जिसे विदेशों से अनुदान, ऋण एंव प्रत्यक्ष विनियोंग द्वारा प्राप्त किया जा सकता 
है जो निजी और सार्वजनिक दोनो प्रकार का हो सकता है | इन देशी में तकनीकी 
ज्ञान का भी ग्रभाव होता है जिसे विकसित देशो में देशवासियों के भश्शिक्षण या 
विदेशियों की सहायता द्वार; पूरा क्या जाता है। आविक विकास के लिए कृषि 
और औद्योगिक विकास आवप्यक है | कृषि के विकास के लिए उर्वेरक, औयधियाँ, 
यत्रोपफरण तथा विशाल दिचाई योजनाम्रों के लिए आवश्यक सामग्री विदेशों से प्राप्त 
करनी होती है। श्रौद्योगीकरण के लिए कच्चे माल मशीतों प्रादि वा भारी सात्रा 
में ग्रायात करना पडता है जिसका भुपतान निर्यातरों में दृद्धि द्वारा झजित विदेशों 
मुद्रा के द्वारा करता हीता है| यह कार्य तभी अच्छी प्रकार से सम्पन्न हो सकता है 
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जबक्नि प्रन्तर्राष्ट्रीय वातावरण सरभावनापूर्ण हो, सम्बन्यित देश का विदेशों से 
भ्रधिकाधिक मैँत्रीपूर्ण मम्बन्ध हो श्र वे उस देश के झाथिक विकास में पर्याप्त 
सहायता रहेते हो | यदि एक देश दीर्घकालीन युद्ध मे सलग्न हों त्तों उमके ग्राथिक 
विकास की सम्भावनाएँ अत्यन्त क्षीणा होगी । अत अनुझूल बाह्य परिस्थिति, आर्थिक 
विकास का एक प्रभावशाली तत्त्व है । 


झाधथिक विकास के कारक और उनकी सापेक्षिक देन 
(एलगाए३2 0०आरंपाांणा ण 605॥ 7९075) 

सव कारक परस्पर सम्बन्धित होते है और एक की वृद्धि से दूसरे का विकास 
होता है । उदाहरणार्थ, यदि प्राकृतिक माघन अ्रधिक होगे तो उत्पादन भ्रधिक होगा । 
पूँजी का निर्माण अधिक होगा जिसको विनियोजित करके आय मे वृद्धि की जा 
सकेगी । ग्राय मे इस वृद्धि के कारण मानवीय साधनों का विकास होगा, भ्रध्ययन 
एवं अनुसधान पर अधिक घन व्यय करके तकनीकी ज्ञान वा विकास किया जा सकेगा 
ओर सरकार भी झाथिक विकास के उत्तरदायित्व को अच्छी प्रकार निर्वाह कर 
सक्रेगी । इसी प्रक्रार यदि देश में स्थिर सरकार है जो झआथिक विकाप्त के अनुरूप 
नीतियो को अपनाती है तो देश के प्राक्रतिक साधनों का विवेकपूर्णो उपयोग जिया 
जा सक्रैगा | देश मे विकास के लिए ग्रावश्यक सस्याग्रो का सृजन किया जाएगा 
जिससे उत्पादन मे वृद्धि होगी और पूँजी-तिर्माण की गति बढ़ेगी । इसी प्रकार यदि देश 
में विक्रम्तित जनशक्ति होगी तो अपनी योग्यता और परिश्रम से प्राकृतिक सांघनो का 
अच्छा विदोहन कर सकेगी । यदि पू"जी की पर्याप्तता होगी तभी प्राकृतिक साधनों 
गौर नवीन तकनीकी ज्ञान का उचित उपयोग क्रिया जा सकेगा। यदि संगठन या 
व्यवस्था अच्छी होगी तो उत्पादन के साधनो-श्रम, पूंजी, प्राकृतिक साधनों का उचित 
झौर लाभप्रद उपयोग किया जा सकेगा और उनकी उत्पादकता मे बुद्धि होगी। 
इसी प्रकार यदि देश में स्थिर, ईमानदार और विक्रास-तीतियों को अपनाने वाली 
सरकार होगी और प्राकृतिक साधनों के विकास की पर्याप्त सम्भावनाएँ होगी तो 
विदेशों से ग्रविश्ाधिक्त सहायता उपलब्ध हो सकेगी । 

ग्रत आथिक विकास के उपरोक्त समस्त कारक परस्पर सम्बन्बित हैं श्ौर 
समान रूप से ग्रावश्यक हैं। एक के अभाव मे अन्य का महत्त्व कम हो सक्तता है । 
उदाहरणार्थ, यदि देश मे प्राकृतिक साधनों का प्रभाव है तो ग्रन्य घटक कितने ही 
सशक्त हो ग्राथिक्ष विकास सीमित ही होगा । जापान, स्विट्जरल॑ण्ड आदि देशो के 
भ्रतिरिक्त समस्त विकप्तित देशो मे प्राकृतिक साधनो का ग्राथिक विक्रास मे अत्यधिक 
योगदान रहा है । भूतवाल में आथिक जिकरास मे प्राकृतिक साधनों की देन कितनी 
महत्त्वपूर्णो रही है, इसके बारे मे प्रो. रिचार्ड टी गिल ने लिखा है, “पश्चिमी सम्यंता 
का अधिकाँश इतिहास भूमि और साधनों के अ्रधिग्रहस्य के सन्दर्भ मे लिखा जा 
सकता है । इसके अतिरिक्त आधुनिक विश्व के रावोच्चि जीवन-स्तर वाले देश कनाडा 
भ्रौर अमेरिका में आथिक विकास की प्रक्रिमग तथा नवीन साधतों की खोज और 
उपथोग दोनो साथ साथ होते रहे ।” इस प्रकार भूतवाल मे प्राकृतिक साधनों की 
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देन महत्त्वपूर्ण रही है, छ्िस्तु इतका भविष्य में क्या महत्व रहेगा, यह ग्रनिश्चित है; 
क्योकि ग्रव॒ समस्त विश्व के दृष्टिकोण से साधनों में घनी अझूने क्षेत्र कम ही है, 


यद्यपि मानग में तथीन साधनों” के सृज्ञन की क्षमता को भी नजर-गन्दाज नहीं 
किया जा सकता । 


इसी प्रकार, प्राथिक बिकास में पूजी की देन भी ग्रत्यल महत्त्वपूर्णो है। 
पूजी के बिना प्राकृतिक साधनों का विदोहन बही किया जा सक्कता, वर्तमान युगीत 
विशालकाय कारखानो की स्थ।पता नहीं हो सकती, श्रम की उत्पादकता नही बढाई 
जा सकती | सच तो यह है कि श्राथिक बिकास में पुजी का सोगदाव भी कम 
दृत्तपूरणं नही है। प्रो डब्ल्यू ए लेविस ने पू'जी-निर्माण को माथिक विकास की 
एक केरद्रीय समस्या बदलाते हुए लिखा है, “यह एक केन्द्रीय समस्या है क्योकि 
म्राथिक विकास का केन्द्रीय तथ्य (ज्ञान श्रौर कुशलता को सम्मिलित करते हुए) 
तीव्रता से पूंजी सचय है ।” कुछ प्रथंशास्त्री आथिक विकास का सर्वाधिक महत्त्यपूर्णं 
तत्व तकतीकी ज्ञान को मानते हैं । बस्तुत तकनीकी ज्ञान की इतनी अधिक प्रगति 
के ह बिना आशिक विकास इस सोमा तक असम्भव होता है । इमी प्रकार कुछ 
अर्थशास्त्री नव-प्रवत्तन ([प्रागर0प00) और उद्यम (आशध्यए75०) को सर्वाधिक 
महत्त्वपूएं कारक स्वीकार करते हैं । प्रसिद्ध श्रथ॑ंशास्त्री शुम्पीदर के अनुसार उद्यमी 
रे उनकी नव-प्रवत्तन की क्रियाझ्ो को ही आशिक विकास का श्रेय है। क्रिस्तु 
आर्थिक विकास मे उत्पादन के साधनों की उचित व्यवस्था अमुकूल वातागरण, 
शिकास की इच्छा को प्रेरित करने बाली सामाजिक सस्थाग्रो का भी कम महंँण्व 
नही रहा है । इतके प्रभाव मे भौतिक मानवीय ग्लौर वित्तीय साधनों वी पर्याप्तता 
होने पर भी उनका सदुपयोग या दुरुपयोग नहीं होने पर आयिक विकास नहीं हो 
पाएंगा । इसी प्रकार कुछ लोग राज्य की उचित नीति को झ्राविक शिकास का सुख्य 
घटक बतलाते हैं। सोवियत रूस और अन्य समाजवादी देशो की उच्च आाथिक 
प्रगति का बहुत बडा श्रेय वहां की विक्रास के लिए प्रयस्तशील सरकारो को हो है | 
किन्तु वस्तुतः इन सब में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण घटक किसी देश की कुशल, विवेकपूर्ण 
हृष्टिफोण और हढ सकल्प बाली जन शक्ति ही है । उत्पादव के अन्य कारवो जंसे 
प्राइतिक साधन, वित्तीय साघन, तकनीकी ज्ञान सगठन, वातावरण स्थान, सरकार 
एवं अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण का निर्माश और विक्राप्ष मनुष्पों के द्वारा ही क्रिया 
जाता है | डॉ वी के आर वी राव ने इम पम्बस्ध मे लिया है कि आर्थिक विकास 
सम्बन्धी प्रध्ययन से पता चलता है कि पूंजी सचय ग्राथिक विकास की मात्रा श्रौर 
गति को निर्धारित करने वाले कारकों में से केव्न एक है। नथ-य्तत्रतेंत, प्राविधि 
और ज्ञान आदि भी उतने ही महत्त्ववूर्ो हैं जितते यन्त्र भौर उपस्कर । किस्तु ये सब 
मानवीय तत्त्व से बहुत अधिक सम्बन्धित हैं और प्राजिक विरास के लिए झपतां कार्य 
मातवीय प्रथतौ की बहता औौर गुझो पर इनके प्रभाव द्वारा ही करते हैं । 


इस प्रशार यदावि कई विचारडों ने श्रायिक विकास के लिए भिन भिन्न 
कारकों को मद्ृत्त्त दिया है किस्तु वे सभी ग्रावश्यक प्रौर महत्तपूण हैं। विशत्तित 
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, दैशों के ग्राविक विकास का श्रेय किसी तत्त्व को नहीं दिया जा सकता यद्यपि भिन्न- 
भिन्न देशो मे विभिन्न कारकों का कुछ अधिक महृत्त्व हो सकता है । भ्रमेरिका के 
प्राधथिक विकास मे मं केगल भौगोलिक दशाग्रो, दिस्तु सामाजिक, राजनीतित' सभी 
परिस्थितियों ने योग दिया है। सोनियत रूस के झ्राथित्त विकाम मे सरकार का 
योगदान सराहनीय है । डॉ नोल्स ने इस्लेग्ड की श्रौद्योगिक क्रान्ति का श्रेय वहाँ के 
लोगो की साहस भावना को दिया है । जापान ग्रादि म प्राकृतिक साधनों का योगदान 
कम रहा है। झत' श्राथिक विकास में क्रिस कारक का अधिक महत्त्व है यह विभिन्न 
देशो की परिस्यितियों, विकास की अवस्था और विकास की विचारघाराप्रों पर 
निर्मेर करता है। ये सव कारक परस्पर सम्बन्धित हैं प्नौर उनके महत्त्व में विभिन्न 
परिस्थितियों के सन्दर्म में अन्तर हो जाता है | अन्त मे हम थी. शेपर्ड से सहमत हैं 
जिनके अनुसार कसी एक कारक से नहीं अपितु किभिन्न महत्त्वपूर्ण कारकों दी 
उचित प्रनुपात मे मिलाने से आथिक विकास होता है । इस सम्बन्ध मे जोसफ एल 
फिशर का यह कथन उल्लेखनीय है कि “प्राथिक विकास के लिए शिसी एवं विशेष 
तत्त्व को पृथक्‌ करना और इसे ऐसे ग्रायिक विवास का प्रथम या प्राथमिक कारण 
बताना न तो ठीक ही है भर न ही विशेष सहायक है। प्राकृतिक साधन, कुशल 
श्रम, मशीनें और उपस्कर, वैज्ञानिक एवं प्रवन्धात्मक साधन एवं आर्थिक स्थानीयवरण 
सभी महत्त्थपूर्णं हैं। यदि उन्हे ग्राथिक समृद्धि प्राप्त करनी है तो क्षेत्रों ग्रौर राष्ट्र 
को इन कारको को प्रभावपुएं ढंग से मिलाना चाहिए ।” 

भ्राथिक विकाप्त की भ्रवस्थाएँ 
(599०5 06 ;॥टणाणांट ७7०ए७॥॥) 

विश्व के विभिन्न देशो मे आथिक गिकास की गति और भ्रक्निया मे पर्याप्त 
प्रन्तर रहा है। प्रर्वशास्त्रियों ने आथिक विकास के ऐतिहासिक क्रम को शिभिन्‍नत 
प्रवस्थाग्रो में विभक्त करने का प्रयत्न किया । इस सम्बन्ध मे प्रो रोस्टो का योगदान 
विशेष रूप से उल्लेखनोय है। ग्राथिक जिकास की प्रस्थाम्रो को निम्न श्रेणियों मे 
विभक्त क्या जा सकता है--- 

(!) परम्परागत समाज की स्थित्ति (80926 ण॑ प्राए07/ 502८५), 

(2) स्वय स्कूत-विकास से पूर्व वी ज्थिति (8886 ०ी ए/6 एणरावाएणा ० 

890:6 ०), 

(3) स्वय स्फूत की स्थिति (80988 ० (9:8 ०), 

(4) परिपक्‍वना वी स्थिति (8886 ० )/दणाा॥9५), एवं 

(5) उच्च-स्तरीय उपभोग की भ्रवस्था (30986 07855 ०००४०७०४७607) . 

4 परध्परागत समाज को स्थित्ति-प्रो रेस्टो के अनुसार, “परम्परागत 
समोज से आशय एक ऐसे समाज से है जिसका ढाँचा समिति उत्पादन कार्यो के 
प्रन्तगंत विज्ञान, प्रविधि एव भौतिक विश्व की न्यूटव के पूर्व की स्थिति के झाघार 
पर विकसित हुआ है । परम्परागत समाज मे साधारणतः कृषि और उत्हेणे ३ 
परम्परागत तरीको से कार्य किया जाता है । यनन्‍्त्रो, विशेषकर शक्ति-च। 
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सामास्यत उपयोग नहीं क्रिया जाता | उद्योग अध्यम्त अविकसित अवस्था में पाए 
जाते हैं ग्रौर सीमित उत्पादन होने के कारण विनिमय व्यवस्था भी सीमित रहती है। 
परम्परागत सम्राज में राजतीतिक सत्ता प्राय भू-स्वामियों मे हाथ मे केन्द्रित होती है। 
पपनी भूमि वी उपज के वल पर ही यह वर्ग श्राथिक शक्ति हथिया कर समाज के 
अन्य वर्धों पट शासन करने लगता है । कही कही उच्चयोग और दकृषि मे नवीन यद्ध॑तियाँ 
दिखाई देती हैं किन्तु मुबत सम्पूर्ण प्राथिक व्यवस्था अविकरसित ग्यौर स्थिति पाई 
जाती है । 

2, स्वय सफर्त विकास से पूर्व की स्थिति--रोस्‍्टो ने इसे विकास की दूसरी 
श्रचस्था माना है | यह भ्रवस्था वस्तुत स्वय रफूतें अवस्था (8986 ० 7४८९ ०) 
वी भूमिका (?/'थाप००) भात्र है । इससे एक ऐसे समाज का बोध होता है जिसमें 
परिवर्तन होने प्रारम्भ हो जाते हैं प्रौर समाज परम्प्शगत्त स्थिति से तिकनकर द्वितीय 
भ्रवस्था की ओर गअग्रमर होने तमता है। समाज को इतनी सुविधाएँ मिलना शुरू हो 
जाती हैं कि वह झाधुतिक वैज्ञानिक पद्धतियों को अपना सके नवीत तकनीकों का 
उपयोग कर सके तथा इनके झ्रगघार पर अपने विकास की गति में तेजी ला सके। 
सारांश मे, जब परम्परागत समाज मे पुराने पूल्यो के स्थात पर नवीन वातावरण को 
प्रस्थापित करने के प्रथा्स होने लगते हैं तभी 'ह्वय स्फूर्त विकास से पृ की स्थिति! 
उत्न्न होती है | इस ग्रवस्था में दैको बीमा कम्पतियों व्यावसायिक सस्थाग्रो आदि 
विभिन्न आर्थिक सस्थाझ्वों का झाविर्भाज होता है भ्रौर सम्पूर्ण अर्थ यवस्था था इसके 
एक बडे भष्ग में चेतना जाग्रत हो जाती है। परम्पशागत समाज की सभी श्रथवा 
प्रधिकाण परिस्थितियों थे मुलाघार परिवततत होने लगते हैं ! उत्पादन प्रक्रिया से वाध्य 
प्रथवा किसी सीमा त्तक विद्यत्‌ शक्ति का उपयोग होता है ज्था बृहन्‌ स्तर पर 
उत्पादन होने के कारण बिनिमय का क्षेत्र भी बिस्तृत हो जाता है । परिवहन को 


सूगम बनाने के लिए स्वामाजिक ऊपरी लागतौ ($70ट८6] 0५४था840$) का निर्मारण 
होने लगता है, कृषि थे प्राविधिक् क्रम्ति (€८णञरठ6शछ्टट्य 7१९ए०ए॥69) ग्राने 


लगती है तथा ग्रधिक कुशल उत्पादन और प्राव् तिक साधघनो के विक््य से वित्त प्राप्त 
करके आयात भे वृद्धि की जात लगती है झौौर जहाँ तक सम्भव हो पूँजी का भ्राशात 
प्रोत्साहित होता है । इस गझ्रवसथा में जो भी परिचर्लन प्रारम्भ होते हैं उनमे विदेशी 
पूंजी ब्रौर प्रविधि का योगदान मुख्य रहता हैं। फिर भी इस ग्रवस्था मे आधथिक 
विकास का एक समाम्य क्रम नहीं वत पात्ता । इसके पश्चात्‌ अर्थव्यवस्था स्वय रुफ्ते 
(79६-णी) की शोर भ्रग्रसर हो जाती है । 

3 स्वय स्फर्स झअवध्था--श्राथिक विक्रास की तुतीय ग्रवस्था वो रोस्टो ने 
स्वय-स्फू्त-अवस्या (8286 रण प/८९-०ग) की सन्ञा दी है! इस ग्वस्था को 
परिभाषित करना कठिन है, रेस्टो के अनुसार स्वय-हफूत एक ऐसी अवस्था जिध्म 
विनियोग की दर बढती है और वास्तविक प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि हो जाती है 
तथा इस प्रारम्भिक परिवर्तत से उत्पादन-तंकमीकी में महत्त्वपूर्ण परिवतंत्र श्रा जाते 
हैं और धाय का प्रवाह इस तरह होने लगता है कि विनियोग द्वारा प्रति ब्यक्ति 
उत्पादन वी प्रवृत्ति बढती रहनी है । 
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स्वय स्कूर्ते प्रवस्था में आथिक विकास कुछ सीमित क्षेत्रों मे तीब्र गति से होने 
लगता है और ग्राघुनिक झ्ौद्योगिक्-तकनीकी था प्रयोग होता हैं। विकास सामाष्य 
एवं नियमित गति से होने लगता है तथा प्राविधि अथवा पूँजी के लिए देश पर निर्मेर 
नहीं रहता । विकाप्त मार्ग म प्राने वाली प्राचीन रढियाँ एवं वाधाएँं समाप्त हो जाती 
है तथा शक्तियाँ प्रघिक शक्तिशाली होकर विकास में सहयोग प्रदान करती हैं । नई 
प्राविधियों बे माध्यम से उद्योगो और कृषि में उत्पादन वृद्धि का क्रम स्वयमेव चलता 
रहता है । ग्रौद्योगिक विकास वी गति कृषि की अपक्षा सामान्यत अ्रधिक तीज्र रहती 
है । देश की प्र्यव्यवस्या बिना क्सी बाहरी सहायता के विवास कर सकती है श्रौर 
उत्पादन को अधिव्रतम मीमा त्क पहुँचाना सम्भव हो जाता है । विनियोग और बचत 
का राष्ट्रीय ग्राय में प्रनुपात 0 प्रतिशत या इससे अ्रधिक रहता है। वल्याण॒कारी 
उद्योग्रो का तीन गति से विकाप्त होगा है श्रोर ऐस सस्थागत ढाँचे का निर्माण होने 
लगता है जो घरेवू साधनो से विकास के लिए पूंजी एक्नित करने वी क्षमता रखता 
हो । रोस्टो के अभ्रनुप्तार विकास की इस अवस्था मे शिक्षा तथा प्राविधिक प्रशिक्षण 
के साथ-साथ रेलो सडकों औ्रौर सचार वाहन के साधनों का भी विकास हो जाता है। 
प्रो रोस्टो न कुछ प्रमुख देशों वी स्वय स्कूर्त अवस्था की अ्रवधियाँ भी दी हैं-- 


स्वय स्फूत प्रवस्था 





देश स्वय सफल देश स्वय स्फुत 

अवस्था को अवधि अवस्था की अवधि 
ग्रेट ब्रिटेत 783-802 ख्स 870-944 
फ्रांस 830-]860 कना डा ]896-9[4 
बेल्जियम 833-. 860 प्रजण्टाइना.. 935 
स रा, अमेरिका 843--860 टर्की ]937 
जरमनी ]850--873 भारत 952 
स्वीडन 4868-]890 चीन ]952 
जापात 878--]900 





प्रो रोस्टो के ग्रनुमार स्वय स्फूर्ते अवस्था की अनेक आवश्यक शर्तों में मुरय 

ये हैं--राष्ट्रीय ग्राय मे जनसख्या से शभ्रधिक वृद्धि निर्यात में वृद्धि, मूल्यों में स्थायित्व, 

यातायात्त एव शक्ति के साधनों का विस्तार, मानवीय साधनों का उपयोग, सहकारी 

सस्थापन पूंजीगत एवं आ्राधारभूत उद्योगों की स्थापना क्ृषि-क्षेत्र की उत्पादकता में 
वृद्धि कुशल प्रबन्धक और साहसी वग का उदय, सरकारी क्षेत्र से व्यवतप्ताय आदि । 

4 परिपकदता की स्थिति--चौथी प्रवस्था में अर्थ-व्यवस्था परिपक्‍्वत्ता की 

श्रोर उन्मुख होती है । रोस्टो के शब्दों मे, 'आथिक परिपक्‍्वता को परिभाषित करने 

की विविध पद्धतियाँ है, किन्तु इस उद्देश्य के लिए इसे काल के रूप मे परिभाषित किया 

जा सकता है, जब समाज अपने अधिकाँश साधनों मे आधुनिक तकनीकी को प्रभावपूर्ण 

ढग से ग्रपताए हुए है ।” परिपकक्‍वता की स्थिति मे विनियोग और बचत की दर 


१० अर शशशशएशणीआओं 
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20 प्रतिशत तक पहुँच जाती है। विभिन्न नए उद्योगो की स्थापना हो जाती है भ्रौर 
देश की श्रन्य देशो पर सामान्य मिर्भरता समाप्त हो जाती है। आधुनिक प्राविधियो के 
इच्छित उपयोग द्वारा राष्ट्रीय आय की वृद्धि का क्रम जारी रहता है | जवसख्या की 
वृद्धि की अपेक्षा आय वृद्धि की दर श्रधिक हो जाती है| स्वय-स्फूर्त-अवस्था के प्रमुख 
क्षेत्रों की सहायतार्थ नवीन क्षैत्री को प्रोत्साहन मिलने लगता है । रोस्टो के अनुसार 
साधारणत स्वय स्फूर्त अदश्था से परिपक्वता की स्थिति ,मे पहुँचने मे किसी देश को 
60 वर्ष लग जाते हैं। परिषयवता के लिए सभी राष्ट्रो मे एक हो समाप्त नियम, 
विशेषता और प्रकृति का होना जरूरी नही है। श्रमेरिका, ब्रिटेन, स्वीडन, जापान, 
रूस आझादि देशो ने विभिन्न ढगों से परिपक्वता की अवस्था को ग्राप्तक्या है ! 


5 उच्च स्तरीय उपभोग की प्रवस्था--विकास की अन्तिम अवस्था उच्च 
स्तरीय उपभोग की अवस्या है | प्रथम तीन प्रवस्थाग्रो मे जिन बस्तुग्रो के उपभोग 
को विलासिता माना जांता है, वही वस्तुएं विकास की इस भ्रन्तिम अवस्था में सामान्य 
बन जाती हैं और सर्व-साधारण जनता उनका उपयोग करने की स्थिति मे झा जाती 
है । उच्च स्तरीय अथवा अधिक उपयोग की अवस्था (8098५ ०4 १/858 (000 क्रागाए- 
४०7) में श्रौद्योगिक विकास अपनी चरम सीमा पर होने लगता है | भ्रब॒ समाज मे 
रहने वाले पूर्ति की अपेक्षा माँग को प्रधिक महत्त्व देने लगते हैं ॥ उत्पादव की समस्या 
से ध्यान हुठा कर उपभोग की समस्या और कल्याण की ओर उन्मूख हो जाते है । 
उपभोग मे बद्धि, शक्ति-प्राप्ति के ब्रयास, कल्याणकारी राष्ट्र की स्थापना के प्रयास, 
ग्रादि के द्वारा प्रत्येक राष्ट्र इस अवस्था में आधिक कल्यारा मे बुद्धि करने में जुट 
जाता है । इससे पू्वे की श्रक्‍स्थांग्रों मे उत्पादन की वृद्धि को उपयोग की अपेक्षा 
अधिक प्राथमिकता दी जाती है पर इस ग्वस्था में उपभोग की वस्तुगों की प्राप्ति 
साधारण मूल्यों पर होने लगती है| ग्राथिक अवस्था के परिपक्व स्तर के वाद 
वास्तविक ग्राय में सौमान्त हास का उपयोगिता नियम लागू हो जाता है और 
प्रथव्यवस्था को इस स्थिति से उत्पन्न विभिन्न समस्याओं का सामना करना पडता है। 

अर्थेशास्त्रियों ने विक्रास दर का अ्नक विधियों से विश्लेषण किया है। 
एडवई डेनिसन ने जिस विधि से इटली, जमंनी क्रॉस, डेनमार्के, नीदरलेण्ड्स नार्थे, 
बेल्जियम, इग्लेण्ड, सयुक्तराज्य प्रमेरिका प्रादि 9 पश्चिमी देशो की विका्म दरों 
का विश्लेषण किया है, उसमे उत्पादन कारवो के परिवतेदी के योगदान तथा उत्पादन 
में प्रति इकाई साधन के परिवर्ततों के योगदान का पृथक पृथक्‌ विवेचत क्रिया गया 
है। भ्रम पूँजी, भूमि तथा इनके परिवतंनों की माप के लिए सर्वप्रथम इन साधमों 
फो सम्भव भम्‌भागो ((०एा७ए०ए९॥७) में विभकत किया है, साधन के प्रत्येक प्रनुभाग 

वी विकाप्त दर मे अशदान की गणता को है तथा इसत्रे पश्चात्‌ सभी अ्नुभागों के 
झशो के गोग से प्रत्येक साधन की विवास दर पर होने वाले श्रभाव को पृथक से 
ज्ञात किया गया है । अत मे प्रत्येक साधन की विकारा दर को उत्त साधन के राष्ट्रीय 
झ्राय के प्रतिफल से गुणा किया गया है | यह गुरानफल राष्ट्रीय प्राय की वृद्धि दर मे 
उस साधन के गण को प्रकट करता है। इस भ्रकार सझ्री सायवों के सस्पिवित 
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योगदान की कुल साधनों की विकास दर(009७0 ४8 ०६ (080 48९007 ॥77४ ) 
की परिभाषा दी है । 

इस विधि का प्रयोग सर्वेप्रथम डेनितन ने ।909 से 957 की ग्रवधि मे 
भ्रमेरिका के ग्रन्तिम विकास के विश्लेषण के लिए किया ; प्रस्तुत अ्रध्ययत में जिन 


9 पश्चिमी देशों की ग्राथिक प्रगति का अध्ययन किया गया है उनकी विकास दरें 
950-9 62 की अवधि में निम्नाकित प्रकार से रही-- 


(प्रतिशत बिन्दुओं मे ) 
73 


पश्चिमी जमंनी 

इंटली 56६0 
फ्रां 49 
नीदरलैण्ड्स 47 
डेनमार्के 35 
नार्वे 35 
सयुक्तराज्य बरनेटिकेर 33 
बेल्जियम 32 
यूके 23 


किसी साधन का प्रति इकाई उत्पादन में क्या योगदान रहता है, इसे देखने 
के लिए उप्पादन के प्रत्येक स्रोत के लिए एक भिन्न तकवीकी झ्रावश्यक समझी गई । 


इस सन्दर्भ मे डेनिसन ने प्रत्येक खतोत के योगदान का भिम्म तत्वों के आधार पर 
विवेचन करने का प्रयास किया हैं--- 


() साधन ग्रावटन में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन 

(2) पैमाने की बचतें 

(3) पूँनी की श्रोसत जीवन अवधि में परिवतेन 

(4) पूँजी-सचय का प्रारम्भिक वर्षो मे सतुलन 

इसके अतिरिक्त प्रयुक्त साधनो([877!09०0 [९८४०घ७८८$ ) पर माँग के दबाव 
का जिन ग्रवधियों मे उत्पादन पर विशेषकर कृषि उत्पादन पर. प्रभाव रहा है, उन 
ब्रवधियों के अन्तर को दृष्टि मे रखते हुए साधन का प्रति इकाई उत्पादन की विकास 
दर पर जो प्रभाव हुआ है उसको भी विधेचना करने का प्रथत्त किया गया है । 

उक्त स्रोतो के अतिरिक्त भी विकास दर की प्रभावित करने वाले कुछ स्रोत 
शेष रह जाते हैं--जैसे ज्ञान में प्रगति (&0४%॥065 ॥0 एटग0जां८त8०), प्रीद्योगिक 
प्रगति (ए९०ाग्रण6ट्टाए्ये ए0ह४55) मनुष्य किस सीमा तक कठिन परिश्रम करते 
हैं, विकास दर मे ग्रक्षतिपुरक क्षत्ियाँ (]१0०7-००7एश5्चवााह ए:05 ॥ (0 
7268) आदि को डेनिसन ने भ्रवशिष्ठ स्रोतों (८४०७७) की सज्ञा दी है। सक्षेप 
मे जिन स्रोतों का पुथक्‌ से स्पष्ट रूप से विवेचन व वर्गकिरण सभव नही हो सका उन 
स्रोतों को डेनिसन ने अवशिष्ट स्रोतो को श्रेणी मे लिया है । 

श्रम के योगदान की भाप के लिए निम्नलिखित तत्त्वों का प्रध्ययत्त किया है- 

() रोजगार मे परिवतेन 
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(2) रोजगार भे लगे हुए काम के वाषिक घण्टो भे परिवर्तन 
(3) ग्ायु व लिंग के ग्राधार पर वर्गीकृत श्रमिकों मे मानव घण्ठो [शा 
#60758) का वितरण 

(4) प्रत्येक श्रमिक की शिक्षा के स्तर के अनुसार प्रदत्त मारो (श८ष्टा॥5) 

के आधार पर मानव घण्टो की सरचना में परिवर्तन । 

950-62 की अवधि में रोजगार मे वृद्धि की हृष्टि से जर्मनी का प्रथम 
तथा अमेरिका का द्वितीय स्थान रहा । रोजगार वी सरचना को स्थिर मानते हुए 
भी, रोजगार को मात्रा मे निरपेक्ष क्ृद्धि के परिणामस्वरूप विभिन्न देशों दो विकास 
दर उनके सामने दिए हुए प्रतिशत बिन्दुप्नो से प्रभावित हुई-- 


जमेनी ]5 
सयुक्तराज्य अमेरिका 9 
नीदरलंण्ड, डेनमाक यू के , इटली व बेल्जियम 8 से *4 तक 
फ्राँस व नार्वे | 


पूरे समय काम करने वाले मजदूरों ववेतनभोगी ग्रैर कृषि श्रमिकों द्वारा 
किए गए काम के वाधिक घण्टो मे गिरावट की प्रवृत्ति उदत अवधि में प्राय नमष्य 
रही । समुकतराज्य ग्रमेरिका व फ्रॉस वी स्थिति मे तो इस सन्द्भ मे कोई अन्तर 
नही आया किन्तु जमनी मे गिरावट का श्रतिशत 93 रहा कुछ ग्रन्य देशो मे स्थिति 
मध्यवर्ती रही  सय्रुक्त राज्य ग्रमेरिका मे रोजगार की मात्रा में वृद्धि कः मूल कारण 
स्त्रियों व विद्याथियों द्वारा भ्रपने अवकाश के समय कार्य करने की बढती हुई प्रवृत्ति 
रहा है। स्त्रियों वछात्रो द्वारा सप्ताह में केवल कुछ धण्टी काम करने के कारण 
अमेरिव' में श्रमिकों के घण्टो का औसत गिर गया | इटली में इसके विपरीत 
रोजगार के अवसरो मे वृद्धि के कारण हरए0]प7॥97५ 7 7006 छ90एशह6ग 
कम हो गया । ग्रम्यत्र आधे समय रोजगार (?क्षा। 8 एफफण०श़ाशध्शा) की स्थिति 
भें बहुत कम परिवतंन हुए । 
डेनिसन ने काम के पूरे घण्टो में जिस वर्ष परिवतंन हुए है उनके काम पर 
पड़ने वाले शुद्ध प्रभाव का अनुमान भी लगाया है। शभ्रौशिक उत्पादकता की क्षति की 
मान्यता लेते हुए अद्ध वालीन रोजगार के महत्त्व मे परिवर्तनों पर भी विचार किया 
है । इन सबक परिशामस्वरूप अमेरिका की विकास दर में 2 की कमी प्राई श्रौर शेप 
$ भें से 5 देशो मे कमी का यही स्तर रहा । जमेनी में सर्वाधिक कमी श्राई। फ्राँपत 
पे कभी वी स्थिति नगण्य रहो विन्तु इटली में यह कुछ धतात्मक रही । 
श्रम की औसत कुशलता पर झायु तथा लिंग वो सरचता में परिवतततों का 
क्‍या प्रभाव होता है, इसकी माप प्रति घण्ठा प्राप्त झ्ाव भारों (प्रएण!३ ध्छापागट़ 
868) के भ्राधार पर कौ गईं। स्तियो के काम के घण्टो के झनुपात म॑ ग्रत्यधिक 
वृद्धि के परिणामस्वरूप संयुवतराज्य अमेरिका में उतत परिघर्तेन का प्रभाव सर्वाधिक 
प्रतिकूल रहा | इससे वहाँ की विकास दर म॑ % की बी ग्राई, किल्तु झनेक देशो 
हअंते फरॉस व इटली म लगभग [5% की वृद्धि हुई । 
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शिक्षा मे विस्तार के कारण श्रमिकों की कुशलता में औसत वृद्धि के प्रतिशत 
विभिन्न देशों मे इस प्रवार रहे-- 


सयुक्तराज्य गमेरिका *5 
बैेल्जिपम 4 
इटली 3 
फ्रांसवयू के 2 
नीदरलैण्ड, डेनमार्क व जर्मनी न 


श्रम के उक्त चारों अ्रनुभागों के सम्मिलित परिणामस्वरूप समुक्तराज्य 
अमेरिका की विकास दर में ] % की वृद्धि हुई। जमंनी में वृद्धि की मादा इससे 
भी अधिक रही । 

इस अध्ययन में पूऊी को चार वर्गों मे विभाजित किया भया है । विहशस 
दर में प्रावासीय भवनों के योगदान की माप राष्ट्रीय खातों मे आवासीय सेवा के 
शुद्ध मुल्य को देखकर प्रत्यक्ष रूप से की जा सकती है। इस मद के वारणा समुक्त 
राज्य अमेरिका में विकास दर की वृद्धि 25% तथा जमती में (4% रही। 
भन्तर्राष्ट्रीय परिसम्पत्तियों क॑ योगदान को भी प्रत्यक्षत माप्रा जा सक्रता है। 
प्रमेरिका मे इसका योगदान '05% तथा नीदरलंण्ड मे इससे बुछ अधिक रहा । 
गर्पावासीय निर्माण इक्विपमेण्ट व वस्तु सूचियों के सग्रहों का अमेरिका मे 
योगदान 5% रहा और बेल्जियम को छोडकर यूरोप के अन्य देशों में इस मद 
का विकास दर में योग कम रहा, क्स्नु जमनी में सर्वाधिक वृद्धि इस स्रोत से 
। 44% की हुई । 

सभी प्रकार की पूजी मे 950-62 की प्रवधि मे विक्रास्त दर में अ्रमेरिका 
मे 85% की वृद्धि हुई तथा यूरोप के सभी देशो भे वृद्धि का यहो स्तर रहा । 
नीदरलंण्ड व डेनमार्क मे यद्यपि ग्रमेरिका की तुलना में पूजी के कारण विकास 
दर मे कुछ श्रचिक वृद्धि हुई, किन्तु बेल्जियम व यू के भे वृद्धि स्तर बहुत ही 
कमर रहा । 

उत्पादन कारकों के विकास दर में योगदान की हेष्टि से तथा यह मानते हुए 
कि सभी देशों मे पेमाने का स्थिर प्रतिफल नियम ((00॥$9॥॥ (१८६धा४६ (0 $04|8 ) 


त्रियाशील है। 950-62 को भ्रवधि में विभिन्न देशों मे विकास-दर की स्थिति 
निम्न प्रकार रही-- 


जमुती 28 
डेनमार्क 86 
सयुक्तराज्य अमेरिका 20 
फ्रांस व बेल्जियम ]2 
नीदरलेण्ड ]-9 
यू बे. ] 


सारवे 0 
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इस अदधि मे राष्ट्रीय श्राथ एवं उतादन साधतों की वृद्धि दर में इततो 
कम अनुरूपता देखी गई कि साधनों के आवटन की दृष्टि से इसके समाधान के लिए 
तीन पहलुग्रो का विश्लेषण किया गया है-- () कृषि का सकुचन ((0गध४8०0०१ 
० #8ए7०णाए४) ,(2) ग्रैर-कृषि निजी व्यवप्ताय का सकुचन (परह एए्ावएाठा 
० हणा-विज १६०ढटातछा0०ए7रथा), और (3) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रतिबन्धो 
की कमी (76 ॥2९00९607 ७ 99765 0 वरपॉश्षा79800॥98) ए7902) ) 


950 मे, सभी देशों मे साधनों का एक बडा प्रनुपात, विशेषकर मानव- 
श्रम कृषि मे लगा हुआ था। 950-62 की अवधि में उक्त सभी 9 देशों मे 
क्ृषिगत रोजगार का प्रतिशत 30 से 47 तक कम हो गया। कृषि में लगे हुए 
मानव श्रम की सभी देशो में भारी कमी हुईं, किन्तु कृषिगत रोजगार के महत्त्व 
श्रौर गर-कषि रोजगार पर इसके प्रभाव में इन देशो में भारी अप्तमानता रही । 
950 में थू के. मे बुल रोजगार में कृषिगत रोजगार का प्रतिशत 5 था, बेल्जियम 
में , श्रमेरिका में 72, जर्मनी, डेनमार्क व फ्राँस से 25 से 29 तथा इटली 
मे 43/. था| 

प्रति इकाई साधत ([एए) से सामान्‍्यत कृषि में गैर-कृषि उद्योगों की 
तुलना मे राष्ट्रीय उत्पादन बहुत क्रम होता है। इसके झ्रतिरिक्त एक दी हुई अवधि 
में गेर-कृषि क्षेत्र की श्राय को साधनों की वृद्धि के श्रनुपात मे बढासा जा सकता है 
जबकि कृषि पहले से ही साधनो के भार से इतनी भ्रधिक दबी हुई होती है कि कृषि 
क्षेत्र पे यदि श्रम की सम्पूर्ण मात्रा को हुदा भी लिया जाता है तो कृषि उत्पादन पर 
कोई विशेष प्रतिकूल प्रभाव नही हो सकता । 

950-62 में कृषिलक्षेत्र से गेर-क्ृषिक्षेत्र के उद्योगों मे साधनों का 
स्थानान्वरण करने के परिणामस्वरूप विकास दर मे वृद्धि की स्थिति इस प्रकार 
रही-- 


यू. के से कुछ कम 
संयुक्त राज्य ग्रमेरिका 2 
बेल्जियम 7 
फ्राँस ह& 
जमंनरी ]0 
इटली ]0 


भैर-कृषपि मिजी व्यवसाय (िए-विएा। इशॉन्टिएाफ्ञी०१छाथ्ण) में श्रम की 
ध्रधिक मात्रा के लगे रहने का प्रभाव भी कृषि की भाँति श्रम की सीमान्त उत्पादकता 
का बहुत कम होते के रूप में होता है। गैर-कृषि व्यवततायों पर स्वामित्व के प्रधिकार 
टक्षत वाले, बिना किसी पारिशक्रमिक के कार्य करने वाले श्रमिक भिन्न-भिन्न देशों मे 
गैर-कृषि रोजाार के भिन्न-भिन्न ग्रनुपातो को दर्शाते हैँ। 9 में से 5 देशो में यह्‌ 
अनुषात 950-962 की अवधि में कम हुआ है । श्रमिकों वी एक वडी सस्या को 
इन क्षेत्रों से हटा कर वेतन व मजदुरी के रूप मे पारिश्रमिक देने वाले रोजगारों मे 
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लगाया गया । इन हटाए गए व्यवितयों का वार्य या तो शेप श्रमिकों द्वारा कर लिया 
गया और इस प्रश्ञार उत्पादकता पर कोई प्रभाव नही हुम्ना झ्रथवा हटाए गए 
श्रमिको की सख्या के अनुपात से बहुत कम प्रनुषात में नए श्रमिक लगा कर उनके 
हिस्से के काय्यें को करवा लिया गया । इस परिवतंत के लाभों की स्थिति तिम्त 
प्रकार रही-- 


ग्रमेरिका व इमलेण्ड भे 04 

इटली, फ्राँस, नावें व नीदरलेण्ड्स मं 22 से 26 तक 
प्रत्तर्राष्ट्रीय प्रतिवन्‍्धों को हटाने से लाभ इस प्रकार रहे-- 

अमेरिका 0 

इगलेण्ड 2 

बेल्जियम, नीदरलंण्ड्स, नावें श्ौर इटली 5 या 6 


साधन आावेटनों के इन तीन पहलुओं के योग से 950-962 की अवधि 
मे विकास दरो पर जो सयुक्‍त प्रभाव हुग्रा, उसकी स्थिति निम्न प्रकार रही-- 


ग़ू्के | 
भ्रमेरिका 3 
बेल्जियम 5 
भीदरलंण्ड्स 6 
नार्वे 9 
फ्राँस ]0 
जमे 40 
इटली 4 


ग्रे भ्रन्तर सापेक्ष रूप से बहुत श्रधिक हैं । 

]950 962 की अवधि भे साधनों (॥7फ08) व साधन आवेटनो को 
विकास दरो मे सम्मिलित योगदान के प्राधार पर अध्ययनगत 9 देशो वो एक 
श्रेणी क्रम (९॥|78) दिया जाता सम्भव हो सका। किन्तु मांग के दबाव व 
मौसम के परिवतंनो के कारण साधनो का प्रति इकाई उत्पादन पर जो प्रभाव हम्ना, 
उप्तकी परस्पर तुलना सम्भव नही हो सकती थी । इस तथ्य का विवेचन अ्रवशिष्ट 
साधनों (8८$0045) के सरदसे मे किया गया | अ्रवशिष्ट साधनो के योगदान को 
डेनिसन ने विकास दर की कुल वृद्धि मे से स्पष्ट रूप से अनुमानित साधनों के 
योगदान को घटाकर प्राप्त किया । अमेरिका में ब्रवश्िण्टों (उ३रक्यप्रढाड) का 
योगदान 950 55 व 955-62 की ग्रवधियों में 76 रहा तथा कुछ मामूली 
समायोजनो के बाद 920 से भ्रागे तक कौ अवधि के परिणाम भी यही रहे हैं । 
अवशिष्टा में सर्वाधिक महत्त्वपूरँ भूमिका श्रमेरिक्ता मे शिक्षा मे बुद्धि (80ए५॥0०8 
शा ।(गञ0जो८१2४) की रही है। 955 962 की श्रवधि मे 7 भश्रन्य देशों में 
अवशिष्ट साधनो का प्रभाव 75 से 97 के मध्य रहा । अमेरिका के अतिरिक्त ये 
देश बेल्जियम, डेनमार्क, नीदरलैंड्स, जमनी यू के व नचावेंथे। फ्रास में अवशिष्ट 
साधनों का योगदान 50 तथा इटली से 30 रहा। इस प्रकार फ्राँप मे इस 
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छोतव की पृद्धि अमेरिका से भी श्रधिक रही। फ्राँस में इन साधतो के शअश्रन्तर्गत 
तकनीकी प्रगति, प्रवन्ध कुशलता में सुधार, गेर कृषि मजदूरी व्‌ वेतन वाले रोजगार 
से अतिरिक्त श्रम को हटाना, सापनो के आवटन मे सुधार, प्रोत्साहन देने वी कुछ 
श्रेष्ठ विधियाँ, प्रधिक कडो परिश्व् करने की प्रवृत्ति और इंसी प्रकार के कुछ अन्य 
साधन ग्रपनाए गए । 

950-955 क्री झ्वधि में जर्मती से श्रधिक तथा इटली मे कुछ कम 
अ्शो मे विकास दरो मे जो भारी वृद्धि हुई उसका मुख्य कारस युद्धकालीत विध्वमो 
(0४४०7००५) की पुनरंचना था | 

सामान्य निष्कं यह निकाला जा सकता है कि वरिकात दर की दृष्टि से देशो 
का श्रेणीकरण (950«]962 की ग्रवधि भे) कूल मिलाकर साधनों में परिवत्तेनो, 
श्रेष्ठ साधन आवटत, तकनीवी सुधार तथा युद्धकालीन विध्वस्तो की पुनर्रचता ग्रादि 
द्वारा निर्धारित हुआ है । 

विकास दर भे अत्तर मे वृद्धि का मूल कारण पैमाने की बचतें (20070- 
ग)6$ ०0 5८2०) भी रही है। कुछ सीमा तक यह इसलिए भी होता है, क्योकि 
पैमाने की बचच के लाभ बाजारों के आकार के विस्तार पर निर्मर करते हैं, इमसिए 
जहाँ एक झोर विकास दर मे अन्य कारणों से वृद्धि होती है, यह वृद्धि पैमाने की 
बचतो व बाजारो के विस्तार के कारण कटी अधिक बढ जाती है । 

यूरोपीयत कीमती के स्थात पर यदि अमेरिकी कीमतो के भावों के आधार 
पर उपभोग की मददी को पुत मुल्याँकित किया जाए तो यूरोपीयन देशो की विक्रास 
दर और अधिक कम होगी । 4950 ]962 में कूल मिलाकर इस कमी की सीमा 
बेल्जियम, नावें और यू. के में !, डेनमाके व नीदरलैण्ड्स मे 2, फाँस मे 5, इटली 
में 6 तथा जमनी में 9 रही। विकाप्त दर में उक्त कमी इसलिए भी होता है कि 
विभिन्न वस्तुओं का यूरोप में उपभोग शअ्रमेरिका की तुलना मे कम रहता है, जबकि 
पूरोप को कीमते अमेरिका वी कीमतों को तुलना में भ्रधिक ऊंची रही हैं तथा वस्तु 
की आय लाच भी अधिक है । 

यूरोप के देशों में प्रति इकाई उपभोग में वृद्धि ऊँची भ्राय लोच वाली वस्तुगझ्ो 
में केर्रित रही है तथा जिन वस्तुप्रो की बीमते अमेरिका की तुलना मे ग्रधिक थी, 
श्रुति इकाई उपभोग मे जितनी अधिक वृद्धि हुई, विक्रास दरो का ग्नन्तर उतना ही 
ग्रधिक बढता गया । इन निष्कर्षों का प्रीक्षत्य उपभोग कीमतो के भारो के ग्राधार 

पर किया जा सकता है | डेनिसन की यह मान्यता है कि सर्वाधिक उत्तरदायी तत्त्व 
पैमाने की बचतें हैं विकप्तित देशो मे जंसे ही प्रति इकाई उपभोग मे वड्धि हुई, 
बाद्धि का केल्ट के आत्ताएँ शऋधिका रही, जिनछा फत्पादत् कमा आजा ओं हुआए ग्रीर 
विशेषकर वे वस्तुएँ जिनकी प्रति इकाई लागत श्रमेरिका की तुलना में भ्रधिक ऊँची 
रही । अमेरिका में बड़े प॑माने के उत्पादन की तकतीकी उपलब्ध थी ग्रौर इसतलिए 
जैसे ही बाजारो का विस्तार हुम्रा, इस तसनीसी का अपनाना सम्भव हो सका । 
विकास दर के खोलो के झतिरिक्त डेनिसन ने रोजगार में झगे हुए प्रति 
व्यूवित के अनुसार राष्ट्रीय ग्राय के स्तर सम्बन्धी प्रस्तरों के सोतो वा भी युथक्‌ से 
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अध्ययन करने का प्रयास किया है | अमेरिका की कीमतो ने माप करने पर रोजगार 
में लगे हुए प्रति व्यक्ति के ग्रनुसार यूरोप के देशों की राष्ट्रीय श्राय, इटली को 
छोडकर 960 में भ्रमेरिका की झाय की लगभग 58 से 65 प्रतिशत थी । इंटली 
मे यह 40 प्रतिशत्त थी । 

विकास के स्रोतो व श्राय के अन्तरो वी तुलना के भ्राधार पर डेनिसन दो 
प्रकार के निष्कर्ष (005६7४३॥0॥) प्रस्तुत बरते हैं । 

डेनिसन की प्रथम प्रत्यालोचना (0०एाणथा।) का सम्बन्ध साधनों के 
झग्रावटन से है । अमेरिका की तुलना में फ्रास व जमती में गैर-क्षपि रोजगार की वृद्धि 
द्वारा तथा कृषिंगत निजी स्वामित्व वाले रोजगार की कमी द्वारा राष्ट्रीय ग्राय वृद्धि 
की अधिक पम्भावना (70शा9॥9) थी। यह तथ्य इस निष्कर्ष की पुष्टि करता 
है कि साधत की प्रति इकाई से उत्पादन की मात्रा में फ्रांस व जर्मनी में ग्रधिक वृद्धि 
क्यो हुईं । फ़रास व जर्मनी इस स्रोत का तेजी से विदोहन (॥9फ|04॥०ा) कर रहे 


हैं किखु राष्ट्रीय आय के भ्रस्तर को अमेरिका को तुलना में विज्ेप कम नहीं #र 
पाएगा ! 


साधनों का पुनर्ग्रावटन भी इसकी बड़े भ्रशों मे पुष्टि करते हैं कि ब्रिटेन की 
विकास दर से फ्रांत व जमंनी की विकास दर अधिक क्यो रही? क््तु प्रत्ति श्रमिक 
राष्ट्रीय आय का स्तर 960 में इगलंण्ड मे भी उतता ही ऊँचा था जितना कि फ्राँस 
व जमं॑त्री मे । इसका कारणा इगलेण्ड में साधनों के आवंटन में ग्रसगतियो को कम 
किया जाना माना जाता है। गैर कृषि उद्योगों मे इग्लैण्ड का प्रति व्यक्ति उत्पादन 
इटली से भी कम्र था| साधनों के आवृटन में सुधार एक ओर इग्लेण्ड, फ्रांस एवं 
जर्मनी भे प्राय के ग्रन्तर का मार्ग खोल रहा है तथा दूसरी ओर यू के ब इटली में 
इस अन्तर को समाप्त कर रहा है । 
कृषि व निजी व्यवसाय की प्रवृत्ति इटली की आय के स्तर को बहुत अधिक 
गिरा रही है । इटली मे यूरोप के पन्य देशों की तुलना मे आय के कम होते का यही 
मुख्य कारण है। शिक्षा व पूंजी की कमी के कारण भी ग्रन्तर मे वृद्धि होती है । 
डेनिसन की दूसरी प्रत्यालोचना (00ग्रा॥०४0) का सम्बन्ध भ्रवशिष्ट साधनों 
की उत्पादकता (परिट0प्] ए70प्रपए।शा9) से है। डेनिसन का निष्कर्ष है कि यदि 
प्रति श्रमिक, सात्रा व कुशलता मे, भूमि व पूजी के अनुपात में, बाजारो के झ्ाकारों 
कै, साधनो, के गलत ऋप्लरल की लभ्फतो ऐप, साथनो पर आऋण के दबाव आदि मे कोई 
प्रन्तर नही होते तो यूरोप के देशों मे अवशिष्ट उत्पादकता 960 में इटली के 
अतिरिक्त अमेरिका से 28 प्रतिशत कम होती । किसी भी प्रकार के सुधार किए 
जाएँ या अस्तर उत्पन्न किए जाएँ, यूरोप की प्रति व्यक्ति आय अमेरिका के स्तर पर 
तब तक नही पहुँच सकती जब्र तक कि इस अवशिष्ट उत्तादकता के ग्रन्तर को कम 
नही किया जाता । डेनिसन के अनुसार, 962 तक फ्राँत वे अतिरिक्त किसी भी 
देश में यह अ्रन्तर नही झा सका ! 


925 भें इटली के ग्रतिरिकत अमेरिका का राष्ट्रीय ग्राय का स्तर इतना 
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ऊपर पहुँच चुका थां जितना कि धूरोप के देशों का 960 भेथा। 960 भे 
अवशिष्ट उत्पादकता (रे८४००४॥ ?7000लशा9) यूरोप के देशों मे 925 के 
प्रमेरिका से भी कम थी । ग्रमेरिका की विकास दर में इन 35 वर्षों में प्रधिक बढते 
रहने का कारणा शिक्षा, तकनीकी व विज्ञान की प्रगति रहा है ! 

भिष्कर्ष यह है कि महाद्वीपीय देश ((०णाए०श१४४ (७पए॥१८3४) अमेरिका 
की तुलना मे विकास की ग्रधिक दर प्राप्त करने में इसलिए प्रसफल रहे कि उनका 
मुख्य लक्ष्य 7950 से 'ग्राथिक विकास! न होकर केवल '“आ्राथिक चृद्धि' रहा । 
युणात्मकता के स्थात पर परिमाखात्मकता पर उनका ध्यान केन्द्रित रहा । अमेरिका 
में स्न्रिमों को रोजगार में अधिक लगाया गया, श्रम शक्ति मे शिक्षणा-प्रशिक्षण से 
वृद्धि की गई । शक्ति, श्रन्वेषण व विकास कार्यक्रमों की ओर अधिक ध्यान लगाया 
गया । कृषि व्यवसाय को कम किया गया तथा लघु स्तरीय गैर-कृषि निजी व्यवसायों 
को निसत्साहित करने की नीति ब्रपनाई गई । पुजी के सचय को भी सापेक्ष रूप से 
इतना नही बढ़ाया गया जितना कि थूरोप के भ्रधिकाँश देशो में हुग्ना । केवल जमेती 
ही ऐसा देंश रहा जो ग्रमेरिका की अपक्षा विकास की अधिक दर प्राप्त कर सका 7 


$, '$0ए७$ 'ण॑ 208 छ़ ठा0एफ्र थ ३ेरााार ग्डशाए एणरञाटार३,ॉ 8पशाल्व0 
ए600॥0फ९८ पिष्श४४, ॥(३५ 4907, 0 325 ॥0 332, 


ध्लाश्यिक्क क्विकास्त से स्वस्‍्व्न्ध्यितत 
चलिच्चारध्याराएं : क्ेल्िस्त, ल्ैरज्ड-स्फोस्तर, 
जछात्छकल्तो ल्विस्स सथा आअन्‍यय 


(###7००ट85 ६० ६९ 7॥6079 ० 06#थ०|शाशाए २ ६६९४5, 
#ैंए।२०-00म747, //००705$ ०गरर्प ०९४५) 





“आथिक विकास का सभी देग्ों के लिए सभी परिस्थितियों में सर्वंधान्य कोड़े 
प्रामाणिक यृत् नहीं हैं, अत आ्थिक विकास का एक साम्रान्य |सेद्धाव्त 
बताना अति कठिन हैं ए” -- प्रो फ्रीडमेन 


आधिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जितके द्वारा कम आय वाली आथिक 
व्यवस्या का ब्रघिक ग्राय वाली व्यवस्था में रूपान्तरण होता है । यदि ग्राथिक विकास को 
इस रूप में परिभाषित करें तो स्वाभाविक रूप से जिज्ञासा होती है कि यह रूपान्तरण 
किस प्रकार और क्ति परिस्थितियों मे होता है। झ्राथिक विकास के सिद्धान्त इस 
जिन्नास्ता को बहुत कुछ शान्त करने मे सहायक होते हैं। उनसे पता चलता है कि 
भ्रद्धं विकसित देश विस प्रकार दूषित चक्तों (शा०७००६ (८६४) को तोडकर सत्तत्‌ 
विकास की शक्तियों का सृजन कर सकता है। श्राथिक विकास के सिद्धान्तों से ज्ञात 
होता है कि विश्व के कुछ राष्ट्र विकसित शौर दूसरे राष्ट्र ग्रविकसित बयो रह गए। 
आशिक विकास का विचार नया नही है। समय-समय पर अथ्ंशास्त्री झ्ाथिक 
विकास के कारको ग्रौर सिद्धान्तो पर विचार प्रकट करते रहे हैं। कीन्स के सामान्य 
सिद्धान्त के प्रकाशन के बाद आाथिक विकाप्त के आधुनिक मॉडलों (/४००७)$) का 
निर्मास्ण किया जाने लगा। आशिक विकास से सम्बन्धित निम्नल्नखित तीत 
विचारघाराएं हैं-- 
(१) लेबिस का आर्थिक विकास का सिद्धान्त, 
(2) हैरड डोमर मॉडल, 
(3) महालनोबिस मॉडल । 
श्राथर लेविस का पश्राथिक वृद्धि का सिद्धास्त 
(५0 &॥गीश' 3.6४ प्रशरणाज 0 ॥८०ाए्जांट 67090) 
पृष्ठभूमि (84एप्ष्टा०प्रा0 ) 
गआ्राथिक वृद्धि! के तिद्धान्त की रचना में आथर लेविस ने प्रतिष्ठित अ्र्थ- 
शास्त्रियों ((85503) 80070०7/55 ) की परम्परा का हो भ्नुसरण किया है । 
स्मिथ से लेकर माक्स तक सभी अर्थशास्त्रियो ने इसी ग्रभिमत की पृष्टि को 
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है कि ग्रद्धं-विकसित ग्रथ॑व्यतस्थाग्रों भे “निर्वाह-भजदूरी पर श्रम की झ्रसीभित पूर्ति 
उपलब्ध है । इन अथंशास्त्रियों ने शाधिक वृद्धि का कारण पूँनी सचय ((७»॥8] 
2 ००ण7॥घ्वा0) मे खोजने का प्रयत्त किया है। इसकी द्याख्या इन्होने ग्राय- 
वितरण के विश्लेषण के रूप मे की है प्रतिष्ठित ग्रयंशास्त्रियों के माँडलो में आय- 
वृद्धि (॥70ण076-8/0०श८॥) व 'ब्राय वितरण” (0076 ताआंजा।णा) का 
विवेचन एक साथ हुआ्ना है । लेविस भी इन अर्थंशास्त्रियो की भाँति झ्लाथिक वृद्धि के 
झपमे मॉडल में यही मान्यता लेकर चलते हैं कि 'भ्रद्धं-विकसित देशों मे तिर्वाह- 
मजदूरी पर ग्नसीमित मात्रा में श्रम उपलब्ध है । लेविस ने अपने मॉडल मे दो क्षेत्र 
लिए हैं--[) पूंजीवादी क्षेत्र (टककराआओड 5८-0०) व (2) निर्वाह क्षेत्र 
(87ए0शडाटा९6 88९0॥0) । 

परिकल्पना (979०785$७५) 


मॉडल मे यह परिकल्पना की गई है कि ग्राथिक वृद्धि पूँजी संचय का फलत 
है भर पूँजी सचय तत्र होता है जब श्रम्म को निर्वाह प्लेत्र से स्थानान्तरित करके 
पूंजीवादी क्षेत्र मे प्रयुक्त किया जाता है। पूंजीवादी क्षेत्र पुन उत्पादित होने वाली 
पूँजी (॥१९एछा०वप्रथा७ 059॥9]) का प्रयोग करता है, जबकि निर्वाह क्षेत्र मे इंस 
प्रकार की पूंजी प्रयुक्त वही होती तथा इस क्षेत्र मे प्रति व्यक्ति प्रदा (07८7 (४४६8 
(7ए7ण) पूंजीवादी क्षेत्र की अपेक्षा कम होता है । 
मॉडल की सैद्धान्तिक सरचना 
(॥760 एव] फ०76-फणार 04 06 ४०१४) 


लेविस के मॉडल का मुख्य केम्द्र-बिन्दु इस तथ्य की विवेचना करना है कि 
प्रतिष्ठित अ्रधशास्त्रियों के मूल सैद्धान्तिक ढाचे में रहते हुए, वितरण, सचय व 
विक्रास से सम्बन्धित समस्याप्नो का समाधान किस प्रकार सम्भव है । इन समस्याओं 
का विवेचन बन्द एवं खुली दोनो प्रकार की अर्थव्यवस्थाशो मे किया गया है । 

(१) बन्द श्रथव्यवस्था ((॥05९० ॥2९०ा०घा9)--बन्द अर्थव्यवस्था से 
सम्बन्धित मॉडल का प्रारम्भ लेविस इस माम्यता से करते हैं कि निर्वाह मजधूरी पर 
श्रम को पूर्ति पुर्णात। लोचदार (|रीगरा।2ए >8७॥०) होती है । वे इस कथन को 
विश्व के सभी भागो मे क्रियाशील मानकर नहीं चलते हैं | इस मान्यता कौ 
क्षियाभीलता को लेविस केवल उन देशो से ही सम्बद्ध करते हैं जो घनी ग्राबादी वाले 
हैं तथा जहाँ पूंजी व प्राकृतिक साधनों की तुलना में जनसख्या इतनी अधिक है कि 
उनकी अर्थव्यवस्थाग्रों मे प्रधिकाँशत 'थ्रम् की सीमान्त उत्पादकता नगण्य, शून्य था 
ऋणात्मक पाई जाती है !' कुछ भ्रय्रेशास्त्रियों ने इस स्थिति को गुप्त बेरोजगारी 
(05205९0 ए॥धणप्टा0४ण४०४) की सन्ना दी है तथा मूलत हू पिजद्ीत्र को गुप्त 
बेरोजगारी के प्रति उत्तरदायी पाया है । है 

(०) श्रम की सोमघास्त-उत्पादकता शुन्य है या नम्ण्य--लविस है मॉडल 
मे इसे विशेष महत्त्वपूर्णा न मानते हुए, इस तथ्य पर अधिक बल देते हैं कि अद्ध - 

विक्ित परयश्यवस्थाप्रा में श्रम का प्रति इकाई सुल्य निर््हि-मजदनरी के स्तर पड 
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होता है । प्रतः जब तक इस मूल्य पर श्रम-पूर्ति माँग से अधिक बनी रहती है, 
तब तक श्रम-पूति को ग्रसमीमित कहा जाता है ॥ | श्रम-पूर्त की इस स्थिति में 
मजदूरी के वर्तमान स्तर पर निर्वाह क्षेत्र से श्रम को पूँजीवादी क्षेत्र मे स्थानान्‍्तरित 
करते हुए एक बडी सीमा तक नए उद्योग स्थापित करिए जा सकते हैं तथा पुराने 
उद्योगो का विस्तार म्या जा सकता है ।|श्रम की न्यूनता रोजगार वे नए स्रोतों के 
लिर्माण मे किसी प्रवरोध (0075070) का कार्य नही करती । कृषि, प्राकस्मिक 
धरम, छोटे-मोटे व्यापारी, घरेलू सेवक, ग्रह-सेविकाएँ, जनसख्या-वृद्धि श्रा/द वे स्रोत 
हैं जिनसे निर्वाह भजदूरी पर श्रम, पूंजीवादो क्षेत्र में स्थानान्‍्तरित किया जा संकता 
है । बिन्‍्तु यह स्थिति अकुशल श्रम के लिए ही लागू होती है । जहाँ तक कुशल श्रम 
का प्रश्न है, समय विशेष पर किसी विश्ञेप प्रकार के कुशल श्रम की पूजीवादी क्षेत्र में 
कमी सम्भव है। कुशल श्रम के प्रातगंत वस्तुकार, विद्युत कार्यकर्ता (£९८ध04॥5 ), 
देल्डस (५८]१८४७), जीव-विशेषज्ञ (8700ह85) , प्रशासक ( &9॥77#॥798/05 ) 
आदि आते हैं । लेविस के मतानुसार, कुशल श्रम का झ्रभाव केवल आँशिक बाघा 
(0०४७।-००८ध७॥९८८) है। प्रशिक्षण सुविधाएँ प्रदान करके श्रकुशल श्रम की इस 
बाधा को दूर किया जा सकता है । विकास या विस्तार के मार्ग में वास्तविक बाधाएँ 
(7९८४) 00०0०7८८८४) पू'जी झौर प्राकृतिक साधनों का प्रभाव हैं । श्रत लेदिस 
के ग्रनुसार जब तक पूँजी व प्राइतिक साधन उपलब्ध हैं, आवश्यक कुशलताएँ 
(१९९०८५४०४४ 580॥$) वुछ समयान्‍्तर (7796 |98) से प्राप्त की जा सकती हैं। 
(४४) यदि श्रम अ्सीमित पूर्ति मे उपलब्ध है और पूजी दुलंभ है तो पूजी 
_का श्रम के साथ उ्त बिन्दु तक प्रयोग किया जाना चाहिए जहाँ श्रम की सीमान्त 


उत्पादकता मजदूरी के वर्तमान स्तर के समान रहती है। इसे चित्र | मे दर्शाया 
गया है -- 


चित्र- 





भ्रम की माता 
३ अद्शाव+्ाँ 4: 59297 (45)... हएए्रणफाए ०॑ एग्रतेटा-१९४६॥०7७८॥/, .. 406 
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उक्त चित्र मे क्षितिजीय अक्ष पर श्रम की मात्रा तथा लम्बवत्‌ अक्ष पर सीमास्त 
उत्पादकता की भाप की गई है ! पूंजी की मात्रा स्थिर [सिएिट्त) है । 0#/-- 
वर्तेमान मजदूरी , 00/--पूंजीवादो क्षेत्र मे प्रयुक्त श्रम, 2/725-निर्वाह क्षेत्र मे प्रयुक्त 
श्रम, 08-कुब श्रम, 0070/--प्जीवादी क्षेत्रों के श्रमिकों की मजदूरी, 
॥#2४7?--पूंजीव दियो का अतिरेक ((४फाध४४88 50फ]05) प्रकट करते हैँ । यदि 
पूजीवादी क्षेत्र से बाहर श्रम की सीमान्त उपयोगिता शुन्य हो तो श्रम की 0 प्ञान्ना को 
रोजगार मे रखा जाना चाहिए था, कि्तु पूंजीवादी क्षेत्र मे क्षम की 027 मात्रा को 
रोजगार देने पर हीं लाभ कमाया जा सकता है। श्रम की इस मात्रा से पू जीपति 
0777// के बराबर मजदूरी देकर 0/7॥/ के बराबर गाय ग्रजित करते है, गत: 
दोनो का अन्तर (0070 ०7%) --॥7/7४ पूंजीपतियों का अतिरेक दर्शाता है। 
2४ से आगे की श्रम-मात्रा निर्वाह-मजदूरी प्राप्त करती है । 

(५);पिछडी हुई प्रर्थव्यवस्थाश्रों मे पूजीपतियों को कुछ विशेष प्रकार के 
वितियोगो का ग्रध्िक भ्रनु भव होता है-विशेषकर व्याप्रार व कृषि सम्बन्धी विनियोगों 
का तथा निर्माण-उद्योगो का अनुभव कमर अथवा तगण्य होता है । परिरशधामत ये 
ग्रथव्यवस्थाएँ इस अर्थ में असन्‍्तुलित (7,0750०0 ) रहती हैं कि कुछ क्षैत्रो 
मे अनुकूलतम से अधिक (]/०7० धो ०एग्णणण) तथा कुछ अन्य क्षेत्रों भे 
अनुकूलतम से बहुत कम ((ए८॥ [८४5 धीद्षा ०ए॥ग्रापाण)] विनियोग किया जाता है । 
कुछ कार्यों के लिए वित्तीय सस्याएँ ( एघ4॥24॥ [50(ए00॥$) अत्यधिक विकसित 
होती है, जबकि दूसरी भोर कुछ ऐसे महत्त्वपूरां क्षेत्र बच रहते हैँ जिनको वित्तीय 
संस्थाप्रो का सहयोग नहीं मिल पाता है। व्यापार हेतू पूंजी सस्ती मिल सकती है, 
किन्तु ग्रृह-निर्माण अथवा कृषि के लिए नहीं । 

(५) लेविस के अनुसार तिर्वाह-मजदुरी की तुलना मे पूजीवादी-मजदूरी 
30 प्रतिशत या अधिक होती है । इस प्रन्तर के प्रभाव को चित्र-2 मे प्रदर्शित किया 
गया है--- चित्र-टै 





], [09, 9 4!. 


प्राथिक विकास से सम्बन्धित विचारधाराएँ 0] 


0४-<निर्वाह क्षेत्र की प्रति इकाई झाय 
07>-पूजीवादी क्षेत्र की प्रति इकाई ग्राय (वास्तविक) 
"समुद्र से उपमा लेते हुए णहू कहा जा सकता है कि पूँज्ीपति-श्रप्त व निर्वाहि- 
धरम के मध्य प्रतिस्पर्धा की सीमान्त रेखा अ्रव किनारे के रूप में मही, अपितु एक 


शिखर के रूप में प्रतीत होती हैं 7 (]0 90770७छ था। 2॥3089 909 (6 885, 


छह णाधल णी ०ण०एथीाए०ा ऐटएल्ला एज बाएं हपरैडअंदा68 वेबएपर 
70जछ 37978्475 00 25 8 92307 908 88 8 077 ) 


_ उपरोक्त अन्तर पर पूँजी-निर्माण निर्मर करता है। आथिक विकास की 

प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्त्व इस तत्त्व का है कि पूंजीवादी अतिरेक का प्रयोग किस 

_ प्रकार क्रिया जाता है) यदि इसका उपयोग नई पूंजी की उत्पत्ति के लिए होता है 

तो इसका परिणाम पूजीवादी क्षेत्र का विस्तार होता है। निर्वाह क्षेत्र से हुट कर 

ग्रधिक सलूया में श्रमिक पुजीवादी क्षेत्र की धोर प्राक्पित होते हैं। इससे पंजीवादी 

प्रतिरेक मे और दृद्धि होती है तथा अतिरेक की भ्रधिकता पूजी-निर्माण की मात्रा 

गे ग्रधिक से ग्रधिकत्र करती जाती है । जब तक अतिरिक्त श्रम पूजीवादी क्षेत्र में 

रोजगार प्राप्त नही कर लेता, तब तक यह क्रम क्रियाशील रहता है । इस स्थिति को 
चित्र-3 में दर्शाया गया है --- 


जित्र-3 





धरम की मात्रा 


लित्र-2 के समान 05->निर्वाह-मजदूरी श्रौर 07-नपूंजीवादी-मजदूरी । 
#४ 0, >>प्रारम्मिक अतिरेक (पा 50घ7ए|0$) । चूंकि इसका कुछ भाग पुन 
विनियोजित कर दिया जाता है, जिससे स्थायी पूँजी की मात्रा मे वृद्धि होती है और 
इसलिए उसकी सीमान्त उत्पादकता ५22, स्तर तक बढ जाती हैं। इस दूसरी स्थिति 
मे अतिरेक व पूँंजीवादी रोजयार दोनो ग्रधिक हो जाते हैं। यह क्रम 27५९, से 


4. 797, 9 4[2, 
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7५०, तक तथा २४३०३ से श, 0, तक ग्रौर इसी प्रकार उस समय तक चलता 
रहता है, जब तक कि ग्मतिरिक्त श्रम की स्थिति रहती है । तमन्‍्मनीब्री 

(५) लेविस के मॉडल मे पूजी,_ प्राद्योगिक प्रगति तथा उत्पादकता के 
सम्बन्धो की विवेदना की गई है । पूजीवादी क्षेत्र के बाहर तकनीकी ज्ञान की प्रगति 
से मजदूरी का स्तर बढता है, परिणाग्स्वरूप पूजीवादी अतिरेक की मात्रा प्रटती 
है | कित्तु लेविस की यह मान्यता है कि पूंजीवादी क्षेत्र मे ज्ञान-वृद्धि व पुजी एक 
ही दिशा मे इस प्रकार कार्य करते हैं कि मजदूरी मे कोई वृद्धि नही होती है, बह्कि 
राष्ट्रीय श्राय मे लाभो का अनुपात अधिक हो जाता है ॥ नए तकनीकी ज्ञान के 
व्यावहारिक उपयोग के लिए नया विनियोग आवश्यक है । नया तकनीकी ज्ञान चाहें 
पूंजी को बचाने वाला हो, चाहे श्रम को, इसस उपरोक्त चित्र में प्रदर्शित स्थिति में 
कोई प्रन्तर नही ध्राता है । लेविस के मॉडल में 'तकनीकी ज्ञान की वृद्धि और 
उत्पादक-पूजी में दृद्धि एक ही तत्त्व के रूप मे मान गए हैं । 
प्‌ जी-निर्माण। ((४एा09 | ॥7070क$0॥ ) 

लेविस ने पूृजी-निर्माण के दो स्रोती का विवेचन किया है-- 

() जाभो द्वारा पूंजी-निर्माण, और 

(2) मुद्रा पूर्ति मे वृद्धि द्वारा पूजी-निर्माण । 


बचत की बडी राशि लाभो से प्राप्त होती है। यदि विद्ती अर्थव्यवस्था रे 
राष्ट्रीय आय मे बचत का अनुपात बढ रहा है तो हम उस अर्थव्यवस्था के सम्बन्ध 
परे निश्चित झृप से यह कह सकते हैं कि वहाँ राष्ट्रीय आय में लाभो का अझश वृद्धि 
पर है । समान आय चाले दो देशो मे से जिस देश मे लगानो की तुलना भे-लाभो का 
राष्ट्रीय आय में अ्रश ग्रधिक होता है, वहाँ अपेक्षाकृत वितरण की विप्रमताएँ कम्र_ 
पाई जाएंगी तथा बचत की माज्ना अ्रधिक होगी | आय की प्रसमानता यदि लगान 
की तुलना मे लाभो का अश भधिक होने के कारण होती है तो यह स्थिति पुजी- 
निर्माण के भ्रधिक अनुकूल मानी जाती है । 


तव प्रतिष्ठापित मॉइल []प८०-८४४४०वा १४००८) मे पूजी-तिर्माण केवल 
उपभोग्य वस्तुओं के उत्पादन क्षेत्र से साधनों के स्थानान्वरण हाराही सम्भव 
है किन्तु लेदिस के मॉडल मे भूमि व पूजजी को वैकल्पिक उपभोगों मे से हंदाए बिता 
ही भ्रम द्वारा पू जी-निर्माण सम्भव है तथा उपभोग्य वस्तुमो के उत्पादन को मात्रा 
को बिना कम किए ही पूजी-मिर्माण क्रिया जा सकता है। 


यदि किसी भ्रथ॑व्यवस्था मे पूंजी वा अ्रभाव है, किन्तु कुछ साधन पप्रयुक्त 

श्रवस्था में हैं, जिनके प्रयोग से पूजी-मिर्माण किया जा सकता है तो यह गत्यन्त 
वाँछनीय दे कि उनके प्रयोग के लिए अतिरिक्त मुद्रा का निर्माण भी ग्रावश्यक हो तो 
किया जाना चाहिए । अतिरिक्त मुद्रा से किसी प्रकार की अन्य दूसरी वस्तुग्रो के 
उत्पादय में कोई कमी नहीं श्राती है । जिस प्रकार लाभो द्वारा पूंजी-निर्माण से 
है उत्पादन व रोजगार में वृद्धि होती है, उसी भ्रकार साख द्वारा वित्तीयक गण मे भी 
| 
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रोजगार व उत्पादन के स्तर बढ़ते हैं। लाभो द्वारा निर्मित पूजी व साख हारा 
निर्मित पूंजी का ब्रन्तर उत्पादन पर प्रभाव के रूप मे परिलक्षित नहीं होता किन्तु 
कीमतो व प्राय-वित्तरण पर इस ग्रस्तर का त्ल्‍्काल प्रभाव होता है । 
लेविस वे मॉइल मे, भतिरिक्त श्रम से पू'जी-निर्माण की स्थिति मे, विशेषकर 
जब श्रम का भुगतान अतिरिक्त मुद्रा से जरिया जाता है, मूल्य वढ जाते है, किन्तु 
उपभोग वह्तुओं शा उत्पादन स्थिर रहता है । रोजगार मे कार्यरत एव श्रमिकरी के 
बीच उपभोग वस्तुओो का पुन वितरण (२९०६0णा०॥) अवश्य होता है किन्तु 
इस प्रक्रिया का पर्थ 'बलपूर्वक बचत" (0०९४४ 58ए778) के रूप में नही लगाया 
जाना चाहिए। लेविम के मॉइल मे नव-प्रतिष्ठापित मॉडल की भाँति 'बलपूर्गक 
बचत' की स्थिति न होकर बलपूवक उपभोग बस्तुझो के पुर वितरण की स्थिति 
भ्रवश्य विद्यमान है (वक्ा8 ॥5 3 0060 7९6805प्र0॥ 0 6७णा$णञ७॥00, 
७०६ 70: (0८०0 52९०६) । जैसे ही वितियोग वस्तुप्रो के कारण उत्पादत बढ़ने 
लगता है, उपभोग स्तर भी ऊँचा होने लगता है । लेविस के झनुसार मूल्यों में प्रसार 
की स्थिति केवल ग्रल्पावधि के लिए रहती है जब तक कि प्रारम्मिक अवस्था में श्राय 
तो बढती है. विन्‍्तु उपभोग वस्तुप्रो का उत्पादन नही बढ़ता, किस्तु थोड़े समय 
बाद ज्यो ही पू'जीगत वस्तुएँ उपभोग वस्तुप्रो का उत्तादन भ्रारम्न कर देती हैं मूल्य 
गिरने प्रारम्भ हो जाते हैं। लेविस का तो मत इस सम्बन्ध में यह कि “पूजों निर्माण 
के लिए मुद्रा प्रधार स्वय विनाशक होता है और इससे यह भी झ्राशा की जा सकती 
है कि मूल्य चढकर उस स्तर से भी नीचे गिर सकते हैं जहाँ से उन्होने गिरना शुरू 
विया था।” इस प्रकार ज्यो ज्यों पूजी-निर्माण होता है, उत्पोदन झौर रोजगार मे 
निरन्तर वृद्धि होती रहती है। परिणामस्वरूप लाभ बढते हैं, जिन्हें विनियोजित 
करके पुन पू'जी निर्माण को बढाया जा सकता है और ग्राथिक विकास का यहूं क्रम 
जारी रहता है । किस्तु विकास की यह प्रक्षिया बत्द ग्रथव्यवस्था में अनिश्चित काल 
तक नही चल सकती ! निम्नलिखित परिस्थितियों मे यह प्रक्रिया रुक जाती है-: 
(3) जब पूँजी निर्मास्स के परिणामस्वरूप अतिरिक्त श्रम शेष नही रहता । 
(॥) पूंजीवादी विस्तार की तीज गति के कारण निर्वाह क्षेत्र की जन सख्या 
इतनी कम हो जाती है कि पूंजीवादी व निर्वाह दोनी क्षेत्रों मे श्रम 
की सीमान्त उत्पादकता बढकर मजदूरी का स्तर ऊँचा कर देती हैँ । 
(7) निर्वाह क्षेत्र वी अपेक्षा पू'जीवादी क्षेत्र का तीन विस्तार,कृषपिमत पदार्थों 
के मूल्मो मे इतनी प्रधिक वृद्धि कर देता है कि व्यापार की शर्ते 
(प८व॥0$ रण 7740४) पूंजीवादी क्षेत्र के प्रतिकूल हो जाती हैं, 
परिणामस्वरूप, श्रमिकों को मधिक मजदूरी देनी पडती है । 
(१५४) निर्वाह क्षेत्र में उत्पादन की नई तकनीको वे' अपनाएं जाने से पूं जीवादी 
क्षेत्र में भी वास्तविक मजदूरी बढ जाती है । 
(५४) पूँजीवादी क्षेत्र मे यदि श्रम आन्दीलत ऊँची मजदूरी प्राप्त करने मे 
सफल हो जाता है । 
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उपरोक्त परिस्थितियों भे पूजीवादी ग्रतिरेक पर विपरीत प्रभाव होता है । 
यदि अन्य देशो में अतिरिक्त श्रम की स्थिति विद्यमाम हो तो पू'जीवादी अपने अतिरेक 
को विपरीत प्रभाव से निम्नलिखित किसी एक विधि से बचा सकते हैं--- 


जब देश भे श्रम की अ्रसीमित पूर्ति को स्थिति समाध्त हो जाती.है तो 
पूजीवादी गस्लीमित श्रम वाले अन्य देशो से सम्बन्ध बनाते है। वे थ्रमिकों का बड़े 
पैमाने पर भ्रावास करते हैं या पूंजी का निर्यात करने लगते हैं -- 

(7) अ्रमिकों का बड़े पैमाने पर आवास [४55 पिफ्राह/शॉणा )--- 
सेद्धान्चिक दृष्टि से यह सम्भव है कि कुशल श्रमिको का झ्रावास (एएष्टांग0॥ ) 
देश के ग्रकुशल श्रमिकों की माँग को घटा सकता है, किन्तु व्यवहार में अत्यन्त कठिन 
है । अधिक सम्भावना इस बात की है कि इच्त प्रकार के आवास से नए बिनियोगो 
और नए उद्योगों की सम्भावनाएँ बढकर पूर्ति की तुलना मे सभी प्रकार के श्रम को 
माँग में वृद्धि कर सकती है । 


(7), पूंजी का निर्यात करना (फिफुणात्रह (४ए०)--दुसरा उपाय ऐसे 
देशों को पूजी का निर्यात करना है जहाँ जीवन निर्वाह मजदूरी के स्तर पर पर्याप्त 
मात्रा में श्रम शक्ति उपलब्ध हो । इससे पूजी निर्यातक देश में श्रम की माँग कम हो 
जाती है श्रौर मजदूरी की दर गिरने लगती है यद्यपि इसके परिणामस्वरूप मजदुरी 
का जीवन स्तर और इस प्रकार वास्तविक मजदूरी बढ भी सकती है । 


श्रालोचनात्मक समभीक्षा--प्रो लेविस की उपरोक्त विचारधारा वी निम्न 
आधारो पर आलोचना की जा सकती है-- 

() प्रो, लेविस के सिद्धाश्त का श्राघार ग्रद्धं-विकप्तित देशों से असीमित 
मात्रा मे थ्रम की पूर्ति पर ग्राधारित है किन्तु दक्षिण भ्रमेरिका और ग्रफ्रीका के कई 
देशो में ऐसी परिस्थितियाँ उपस्थित नही हैं । ग्रत इस सिद्धान्त का क्षेत्र सीमित है । 

(४) लेविस के सिद्धान्त का आधार श्रद्धं-विकम्तित देशों में उपलब्ध पर्याप्त 
प्रकुशल श्रम शक्ति है। उनके विचार से कुशल श्रमिकों का अभाव एक अस्थाई 
झवरीध उपस्थित करता है जिसे श्रमिक्ती के प्रशिक्षण आदि के द्वारा दूर किया जा 
सकता है। किन्तु वस्तुतः पर्याप्त मात्रा मे श्रम शक्ति के उचित तअशिक्षण ग्ादि में 
काफी समय लगता है ग्रौर इस प्रकार कुशल श्रम शक्ति की कमी एक बडी कठिनाई 
उपस्थित करती है । 

(77) लेविस का उपरोक्त घिड्ान्त इस तथ्य पर प्राघारित है कि इन प्रद्ध- 
विकसित देशों मे प्‌ जीपति वर्ग श्रौर उपक्रम (शि॥752) पर्याप्त मात्रा में विद्यमान 
है किन्तु ग्रधिकाँश भर््ध विकसित देशों मे इसकी कमी होती है । 

(१५) इस सिद्धान्त के अनुसार पूजीपति वर द्वारा लाभो को विनियोजित 
करते रहने से पूंजी मंचय होता है। इसका प्राशय है कि यहाँ “विनियोग ग्रुणाक 
(॥7ए८४७शथा )ैण।ए।07) क्रियाशील रहता है, किस्तु प्रद्ध-विकमसित देशो के बारे 
में ऐसा नहीं कहा जा सकेता ! 
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(९) लेविस के विकास के इस द्ैध अर्ेव्यवस्था वाले प्रारूप (007) 
छ०णा०ण३ १००५) में बुल मांग(8828९89/6 एव्याशाप] की समस्या पर घ्यान 
नही दिया गया है। इस सिद्धान्त में यह माना गया है कि पू'जीवादी क्षेत्र मे जो कुछ 
उत्पादन किया जाता है उम्तका या तो इसी क्षेत्र में उपभोग कर लिया जाता है या 
निर्यात बर॒दिया जाता है । किस्तु इससे निर्वाह क्षेत्र को वेचे जाने की सस्भावता है 
श्र यदि ऐसा होता है तो घिकास की प्रक्षिया पहले ही एक सकती हैं । 

उपसेक्त दोपो के बावजूद भी लेविस के इस विक्रास-प्राहूप की यह विशेषता 
है कि इसमे विकश्स प्रक्रिया को स्पष्ट रूप में म्मझाया गया है | इसमे स्पष्ट किया 
गया है क्रि पूंजी की कमी और श्रमिक्तों की बहुलता वाले भ्रद्ध -विक्सित देशी मे 
पूंजी-मचय किस प्रकार होता है) इसके ग्रतिरिक्त इस सिद्धान्त के सदर्भ मे किए 
गए 'साख प्रसार! ((४८१॥८ ॥048090]) जनसस्या वृद्धि, अ्रन्तर्राष्ट्रीय तथा वकनीकी 
प्रगति सम्बन्धी समस्याप्रो का अ्रध्ययन भी वास्तविकता लिए हुए है । 

हैेरड-डोमर मॉडल 
(8 सड्भाए०0-70070297 १४००४) 

हैरड प्रौर डोमर ने प्‌जी-सचय (९७७७७ &८०७एप्लौ४४00) को झाथिक 
वृद्धि के अपने माडलो मे निशग्यक चल (एटा) ५7906) के रूप म लिया है । 
पूजी सचय को वे विनियोग का फलन मानते हैं तथा विनियोग की दो मूमिकाशों की 
विवेचना करते हैं--() विनियोग झाय का तिमाण करता है, और (2) यह 
उत्पादन क्षमता (श०0परण०ाए8 ए०एथ्टा9) में वृद्धि करता है । इन मॉइलो भे 
प्रमुख परिकल्पना यह है कि प्रारम्भ में श्राय का संतुलित स्तर यदि पूर्ण रोजगार के 
बिन्दु पर है तो प्रति वर्ष सतुलब के इस स्थायित्व को बनाए रखने के लिए यह 
ग्रावप्यक है कि विनियोग द्वारा उत्पन्न अतिरिक्त क्रय शक्ति वी मात्रा इतनी होती 
चाहिए जो विनियोग द्वारा बढाए ग्रए उत्पादन को खपाने (#७६४०:०) के लिए 
पर्याप्त हो | यदि वास्‍्तचिकर आय बढ़ती नही है, बल्कि स्थिर रहती है तो इस स्थिति 

के निम्नलिखित प्रभाव होगे--- 

([]) नई पूरी अप्रयुक्त रहेगी । 

(2) नई पूंजी का उपयोग पूर्व उत्पादित पुजी की लागत पर होगा । 

(3) नई पूडी का श्रम के लिए प्रतित्थापन किया जाएगा । 

इस प्रकार यदि यपूजी प्तचय के साथ झाय मे वृद्धि नही होती है दो इसका 
परिणाम यह होग। कि श्रम गौर पूंजी दोनो हो अप्रयुक्त ("४०४७४०५९०) रहेगे । 
श्रत विनियोग वस्तुप्रो की अधिकता व बेरोजगार श्रम की स्थिति से अर्थव्यवस्था 
को मुक्त रखने के लिए आय मे स्थायी व निरस्तर वृद्धि आवश्यक है । दूसरे शब्दो भे 
जिध समस्या का इस मॉडलो में अध्ययद किया गमा है, वह यह है कि वया कोई ऐसी 
स्थाई निरन्तर विकास-दर सम्भव है जो दोहरा पूर्ण रोजगार मापदण्ड (7॥6 6०४७४ 
(णा दाए०एणशा ढटाएंध0०0) की पूति करती है अर्थात्‌ जिसके कारण पूजी व 
श्रम के लिए पुर्णो राजगार की स्थिति कायम रहती है | हैरड व ड्ोमर के मॉडल 
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समान तिष्क्पों पर पहुँचते हैं, श्रत इनका मॉडल सपुक्त रूप में श्राधारघूत हैरड 
डोमर माइल (फ्े4४० प्ं॥7700 ए0गाव्वा /श०१७४) के नाम से जाना जाता है। 
इस मॉडल का सामान्य लक्ष्य, पूर्ण क्षमता सम्बन्धी स्टॉक वी शर्ते (छथ]] 0४एबण५ 
800०८ (07्र80000) तथा बचत/वितियोंग सम्बन्धी बहाव की शर्तें (+0फ 
(०॥रवााणा ं॑ इ8जए॥8/ए८४घ्राथगया) के साथ चस्तु-बाजार (7000० ॥/»7:८४) 
मे सतुलन रखना तथा इसके साथ श्रम बाजार के सस्तुलन को सम्बद्ध करना है । 


मान्यताएँ (858077ए970॥9) 

हैरड डोमर मॉडल वी निम्नलिखित मान्यताएँ हैं-- 

, केवल एक प्रकार की वच्तु का उत्पादन होता है प्रर्थात्‌ कुल आय प्रथवा 
उत्पादन एक समखझ्य प्रकृति अथवा ग्राकृति का होता है (0थ 0058 8 
0770 9६॥८0 प६ एरब््ष्टातरापात6 ) । 

2 पूजी के स्टाक तथा प्राय मे एक निश्चित तकमीकी सम्बन्ध ( एि९0 
हणा॥06ट्टा०४ 7श॥४7णा5आर॥ए0) होता है । 

3 आय में बचत का ग्रनुपात स्थिर रहता है ग्रर्थात्‌ बचत की झ्ौप्तत प्रवृत्ति 
व सीमान्त प्रवृत्ति परस्पर समाव् होती है ग्रर्थात्‌ &08--]/7?४ पूजी गरुणाक 
(ए०णांधा ए०टीशाका।) स्थिर रहता है । 

4 विनियोग तथा उत्पादन क्षमता की उत्पत्ति के मध्य कोई विश्येप समयाच्तर 
(9|8॥70वा7 77€-932 ) नही होता है । 

5. राष्ट्रीय उत्पादन के केवल दी ही उपयोग होते हैं-- 

(7) उपभोग ((0750770ए) 
(7) विनियाग (२४४0) 

65 केवल एक ही उत्पादव-कारक पर विचार होता है अ्र्थाव्‌ केवल पूंजी 
का ही विवेचन किया जाता है | 

7 पूजी का हास नहीं होता है अर्थात्‌ पूंजी के स्टॉक की जीवनावधि 
भझनन्त होती है । 

8 श्रम शक्ति मे एक स्थिर दर ((००शंथ॥ 78/6) से वृद्धि होती है दथा 
इस बढी हुई श्रम शक्ति के लिए वस्तु बाजार मे पूर्ण माँग रहती है । 

9 धूँजी व श्रम दोनो पे पूर्ण रोजगार की स्थिति रहती है | 

9 विदेशी व्यापार नही होता है और न ही विस्ली प्रकार का राजकीय 
हस्तक्षेप होता है । 

]] हैरड मॉडव मे बचत थ वितियोग वास्तविक प्रथवा “एक्सपोश््द' 

(7०५) के अर्थ मे प्रयुक्त होते हैं । 

हैरड डोमर मॉडल को पूर्णत समझने के लिए हैरडइ थ डोमर के मॉडलो का 

पुषकू-पृथक्‌ विवेचन प्रावश्यक है । 
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हैरड-मॉडल (76 प्न्‍ल्‍:0700 (००७!) 

हैरड मॉडल प्रतिष्ठापित सत्य &र-४ं (वचत+-विनियोग) के साथ प्रारम्भ 
होता है | इसे हैरड निम्नलिखित समीकरख द्वारा व्यक्त करते हैं-- 

(८-5७ 

उपरोवत समीकरण इस तथ्य को प्रतिपादित करता है कि "विकास दर त्वरक 
झौर बचत की स्रीमास्त प्रवृत्ति का अनुपात होती है. भ्रथवा वास्तविक बचत विनियोगों 
के बराबर होगी ।” झत 

एक्सपोस्ट (590४7) अर्थ मे वास्तविक विनियोग ग्रावश्यक छूप से प्राप्त 
बचत (८७7८6 55072$) के बराबर होता हैं : इस प्रकार 

5)%७6(१४-)/४-) (3) 

प्राप्त विकास दर (69260 74४ ० 80900) को निम्न प्रकार प्रस्तुत क्या जा 
सकता है-- 


65%: - १+- (2) 
प्रमीकरएण () के दोनों पक्षों को ८» से विभाजित करते हुए--- 
_७__ 7४-2.9 
छ है| 


श्रौर इससे हम निम्न 007॥9 प्राप्त कर लेते हैं-- 
नम जे ए 6(+>-७ 


हैरड को यह मार्यता है कि एक्सपोस्ट बचतें (5705: 89५0!) स्देव 
एक्सएमन्ट्रे पूर्ण रोजगार के स्तर (४४०७६ #णएी। ध्याफ़ौएप्राम्शा ।०ए४८) के बराबर 
होगी १ किल्तु विनियोजित की जाने वाली राशि स्वय मे इतनो पर्याप्त होनी चाहिए 
कि प्राप्त विकास-दर के कारण ने तो पूंजी वा ग्रवाँछित सचय ( ए॥77/20960 
80०ए7णौ॥४०॥) हो हो और न ही पूँजी के वर्तमान स्टॉक भे ही किसी प्रकार की 
कमी झ्राएं। यदि अवदित संचय होता है तो वास्तविक झाय अपेक्षाकृत कम होगी 
भर बचत बाँछित स्तर से तीचे गिर जाएँगी, क्योकि उत्पादन मे वृद्धि द्वारा समस्त 
व॒तंमान विनियोग राशि वा उपयोग नहीं हो सकेगा । पूंजी के श्रवाँछित 'हास की 
स्थिति मे, भ्चत बाँछित स्तर से अधिक होगी और उत्पादक यह भ्रनु भव करने लगेंगे 
कि उत्पादन मे वृद्धि वे अनुपात मे, उन्होन॑ पर्याप्त विनियोजन नही किया है । किन्तु 
यदि हम यह मानते हैं कि ७,--.७५१ तो उत्पादको द्वारा किया जाने वाला विनियोजन 
उत्पादन भे वृद्धि की दृष्टि से उचित प्रमाणित होगा । इस श्रौचित्य के कारण वे 
त्वरक €; के अनुरूप विभियोजन करना च'हेंगे,जो विनियोग की गत समानुपाती दर ८? 
(7०5 ?70707०7४2 786 ८) के बराबर होगा, क्योकि वे वास्तव मे प्राप्त 
विकास दर के बराबर भावी विकास दर को जारी रखना चाहते हैं। इसलिए 
भावी वाह्तविक विकास दर आवश्यक विकास दर के रूप मे जारी रहेगी | इस 
प्रकार, जब तक ८/--८, तब तक प्राप्त विकास दर (6) वाॉछित विकास दर 
-(6७ 07 शेद्या०एरधपै ा०सा। 8४६) के बराबर होगी । इस सम्पूर्ण ब्यवस्था 


]08 आथिक विकास के सिद्धास्त 


को इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है, ८:5८, तब 0--6० तथा सभी 
श्रपेक्षाएं इसमे पूरी होती हैं । भ्रब 


5 %+ १. ॥ 6 5 _ %१.।--१६ 
(८८-75 /- ग्रौर 0७८---.. ८८० “न 5 
( है (' 


' है 4] 
जब ७5८5-७०, तब 0५,] 757 
0--0० होने पर, व्यवस्था इस प्रकार के विकास पथ से बघ जाती है 
जिससे उत्पादन में परिव्तत की वास्तविक दर के कलनत के रूप से विनियोग सर्देव 
उत्पादन के वर्तमान स्तर पर प्राप्त बचतो के बराबर होगा ! 
सतुलन की ग्रावश्यकतागओ को पुन निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है-- 


0४ ८/“&४६& ७५७ 
५ “४७४ ४ 
748६ 5 
(5७५७ वापस] 
जौ 09 प्रथवा है 








नि ह पूँती स्टॉक है, जो उत्पादन में श्रपेक्षित वृद्धि के लिए 


आवश्यक है, अन्य शब्दों मे वॉछित विनियोग की यह वह राशि है, जो वतंमान बचत 


के बराबर होनी चाहिए ! इसलिए इसे हम निम्न प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं-- 
मर 7. & 
तहत 
सन्तुलन मार्ग की सन्तुष्टि के लिए प्रावश्यक शर्तों से सम्बन्धित विभिन्न 
विधियों (597702०॥68 ) को निम्नल्नलखित सारणी मे स्पष्ट किया गया है ॥ 


सारणी- सन्तुलन शर्तें (260॥॥फन्‍707॥ (:०00॥॥०0५ ) 
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ग्राथिक विकास से सम्बन्धित विघारधाराएँ 09 


सारणी-), पैनल ] मे, विकास दर या झाय वृद्धि50 05 प्रति्रवधि पोर 
सीमस्त पूजी-प्रदा प्नुपात--4 होने पर, इस विकास दर को बनाएं रखने के 
लिए, बचत और बविनियोग झावश्यक होगे 20 / [7--4 (0 05)5-50*20--< | 
यदि इस राशि से कम या झविक बचत रहती हैं तो तरनुरूप ही प्राय मे वृद्धि की 
दर 5 | से अधिक झ्रथवा कम रहेगी, परिणामस्वरूप, विनियोगों का पॉरवर्तत 
ग्रनिवायें होगा और इस परिवर्तन के कारण विकास दर भी बदल जाएगी । 

पैनल 2 के अनुसार, यदि सरचनात्मक प्राचल ($0प्र/ए<) एदवाशए/शथ ४5) 


5 के छ्‌ 
पर्थात्‌ बचत ( ज) और सीमान्‍्त पूंजी प्रदा अनुपात (9) दिए हुए होते 


हैं तो विकास दर ज्ञात हो जाती है [१ ४ 0-+ न 005) । इस विक्रास दर 


का स्थायी बने रहता प्राचलो के स्थायित्व (8297/9) पर निर्मर करता है। 
पनल 3 के झनुसार, यदि कोई भी दो चल (५०४४४॥६५) दिए हुए होते हैं, 


तो आवश्यक तीसरा चल ज्ञात त्रिया जा सकता है। जैसे कुशथवा 7(विनियोग) 


उ+ 20 तथा विकास दर (ज्कि ०7 0 ) “50 5 दिए हुए हैं। इनकी सहायता 


से तीसरा चल सीमान्त पूंजी प्रदा अनुपात ( द्र्ट ] इस प्रकार ज्ञात किया गया 


है-+ +ह 554 


उपरोक्त सन्तुलन-पथ की पूर्णा रोजगार-पथ के रूप मे विवेचना इसलिए नहीं 
की गई है क्योकि यह मान्यता आवश्यक नही है कि केवल पुर्णो रोजगार की 
ग्रवस्थाओं के अन्तर्गत ही स्थायो व निरच्तर विकास्त दर की विशेषताग्रो 
(27090४765) का स्वत संचालन सम्भव होता है। उदाहरणार्थ हिक्‍स की ह 
रेखा [माल्या 5 5 ]76) पृर्णो रोजगार से पूर्व-स्थिति मे भी स्थायी विकास 
(58209 ह870०७४॥॥) को दर्शाती है | पूर्ण रोजगार की मान्यता के लिए प्रारम्भिक 
शर्ते (09 0०70॥07) के रूप मे यहु सान कर चलना आवश्यक है कि 
6>-पुर्णे रोजगार के है, अथवा हैरड की शब्दावल्ली मे यह कहा जाना चाहिए कि 
05-70, 0, का ग्राशय स्वाभाविक्त विकास दर (विश्ंपाओं 00जछा 7४४)“ 
से है । यह वह दर (४७ ० 90५8706) है जिसकी भ्रधिक्तम सीमा जनसख्या की 
व॒ंद्धि और तकनीवी सुधारों पर आधारित होती है। इसे एक ग्रन्तिम उच्चनम 
विकास दर (४॥78 0॥०णऐफ 86) के रूप मे भी परिभाषित किया जा सकता 
हैं जो 6 के अधिकतम औसत मुल्य की सीमा निर्धारित करती है। 0--0,,-- 6, 
सम्तुलन मार्ग के निर्धारण के लिए हमको न केवल स्वततन्न रूप से निर्धारित & और 
( चलो के ही सयोग को लेना चाहिए बल्कि साथ ही यह सी निश्चित कर लेता 
चाहिए कि विकास की यह दर तथा वहू दर जिससे श्रम शक्ति में वृद्धि होती है, 


0 ब्राथिक विकास के सिद्धास्त 


परस्पर बराबर हैं। श्रम शक्ति की वृद्धि दर अधिकाँशत उत्पादन की वृद्धि से 
स्वृतन्त्र होती है । इसका निर्धारण डमोप्राफिक शक्तियों द्वारा होता है । 

ज्यामितीय विश्लेषण द्वारा इस स्थिति को और प्रधिक स्पष्ट किया जा 
सकता है। 


चिन्न-4 


क्व 
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मॉडल का ज्यामितीय विश्लेषण 


(06€णारंद्राएं ाहएश5 0 6 ॥००९॥7 


चित्र-4 में 8६ से ”, तक उत्पादन में परिवतन (५ ?) प्रेरित [7070०0 ) 
वित्तियोग की 7] पर बाहतविक राशिच57/ --७, (४) होगी । विनियोग बी इस 
राशि से उत्पादित भ्राय-- 7, होगी । पुन उत्पादन भे परिवतन76 57,-- ४, 5 
07 से प्रेरित विनियोग की राशि ॥/-२७५ ( 7,) होगी। टूटी हुई विनियोग रेल्ा 
[38९6 पारइछपध्या [776) तथा 7-प्रक्ष के समानान्तर ठोस रेखा का कटाव 
बिन्दु (79(67520000 छु040/) उस झावश्यक विनियोंग को प्रदर्शित करता है गो 
प्राय वद्धि के कारण किया जा रहा है (!6 , ॥70एश९५ 6 ए९्शएुपाह0 4॥फ८४- 
घाहप 98/ ४ ण00ए॥78) । *यदि हम विनियोग गुणाक ( पाश्ूदधागधदाए 
८०८गी००॥) भें किसी परिवतन के न होने की मान्यता लेते हैं तो वचत का 
# प्रदुपात जितना अधिक होगा उतनी ही अधिक वृद्धि दर उत्पादन भ्रथत्रा आय मे 
होनी चाहिए जिससे सन्तुलन के लिए पर्याप्त विनियोग प्रेरित हा सके । 2 (7४८ 
हा्इवाशा 8 जराणुआएधणा ए 83शतह5 [तह छाड867% जार! शाह स68 छा 
काटाट258 ॥॥ 0०प्राफ्णं 5 0 ग्रावा०6 $प्रीएाढ70 ॥7प6४णढायं [9 एव राय 
ए्पुण[ाएए9७, 9७ 35508 00 शाक्षगए6 ॥ 6 ॥४65४ए67४ ए0०८री267) 


झ् शाफा #& छटठखदाः 2 #गर्वाफ्डा3 छा रिशएशा। 5700 7॥00608 4257 42, 
इ6७१ , 9$2 एए 394 595 
2. [छाए 7 26[ 
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सारणी-2 मे उन विभिन्न विकात्त दरो को दर्शाया गया है जो & और ८ 
($--बचत की सीमास्स प्रवृत्ति और ८--पूजी-प्रदा अनुपात) के विभिस्न सयोगो 
(एशलिक्षा। 20ए97437075) पर आवश्यक होती हैं । 

सारणो-2. भिन्न शर्तों के श्रन्तमंत आवश्यक विकास देरी 
(एस्पुपाथ्त 060फग रिक6 प्रापेश छिशिशा: (०ए्रणा।9007॥5) 
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यदि ७-८ 0 प्रौर (७>$ हो तो 0-- 20 होगी, किन्तु &--*20 होने 
पर 6 (6 5 20) को स्थिर रखने के लिए ८ को ऊँ से बढाकर किया जाना 
आवश्यक होगा । परन्तु यदि हमको सारणी का विश्लेषण उत्पादन में ग्रावश्यक 
वृद्धि-दर के रूप मे करना है, तो बचत का भ्रतुपात-5 0 के दिए हुए होने पर, 
पूजी-प्रदा-अनुषपात में की कमी, भ्रर्थात्‌ । से | होने की स्थिति भे, सन्तुलन 
कायम रखने के लिए विकास दर में 90 प्रतिशत वृद्धि ग्रावश्यक होती है। श्र्थात 
किसी दी हुई आऔपत बचत प्रवृत्ति (4758) का त्वरक गुणणाक (2० ९टाशा0णी 
(०८मि९४४(५) जितना कम होगा, उतना ही ग्रधिक पूर्णो रोजगार की स्थिति बनाए 
रखने के लिए पर्माप्त विनियोग को प्रेरित करने के उद्देश्य से विकास-दर को फझोचा 
रखना होगा । इसके अतिरिक्त, जैसा कि सारणी मे प्रदर्शित क्या गया है, जितना 
ऊँचा गुणाँक (८) होगा, उत्पादन मे बुद्धि दर उतनी कम होगी---यथा जब ८ ज>डऊे, 
तब 0७-- 40 है और जब (7-१0 है तव 0-८ 02 है। उदाहरणार्थ, विनियोग 
फलन जितना अधिक लेठा हुआ (9]2/७7) है, उतना ही ग्रन्तर ? के स्तरों मे 

पाया जाता है, बशरतें कि, #--२ हो | 

डोमर मॉडल 
(हरा 0एणात" (००९०) 

हैरड के मॉडल को सरलता से डोमर के मॉडल मे परिवरतित किया जा 
सकता है । दोनी के ही मॉडल यह प्रतिपादित करते हैं कि पूरे रोजगार को बनाए 
रखने के लिए, पूर्ण रोजगार के स्तर वाली आ्राय से प्राप्त चांछित बचत की राशि 
घाछित विनियोगी के बराबर होनी चाहिए | डोमर मॉडल का मूल प्रश्त यह है 
कि बढ़ते हुए पूंजी संचय से प्रतिफलित बढती हुई उत्पादन क्षमता का पर्ण उपयोग 
करने के लिए किस दर से ग्र्थव्यवस्था का विकास किया जाना चाहिए ? इसके 
विपरीत हैरड मॉडल में अन्तनिहित प्रश्न इस प्रकार है कि श्रर्थे्यवस्था मे किस्त दर 


3. मब्पो 4 ईक्राप्रशडता '0एचा8गार ए:0९८९5 #098]98$", 80/9४6 (ः 
* | ६ (एकरश्शाएता' 
&8000एण05, थ 8 ह॥$ (58 ), &0.5-5९॥७5, 9 362 रस 


शडु 


। 


2 श्राथिक विकास के सिद्धान्त 


से वृद्धि होनी चाहिए कि विनियोजक विनियोजन को ग्रपनी वंमान दर को जारी 

रखने मे ओवित्य का अनुभव करें। डोॉमर जहाँ बदलती हुई उत्पादत-क्षमता के 

तकनीकी प्रभाव से सम्बन्ध रखते हैं, वहाँ हैरड अपने को भूलत विनियोग निर्खयों 

पर केन्द्रित रखते है ॥ 

मॉडल की विवेचना (]70०]92थ707 07[08 ००८) 

उक्त मॉडल में-- 

075उत्पादन क्षमता में वृद्धि + नए वितियोग की राशि । सामान्यत ० का सुल््य 

वितियोग के मूल्य से भिन्‍न होगा क्योक्ति नई उत्पादन-क्षमता के एक ग्रश 
के लिए वर्तमान सुविधाएँ (/25800₹9 48८॥028) उत्तरदायी होती हैं। इस 
प्रका २--- 

7० प्रथव्यचस्धा की उत्पादन सम्भावता' ( 7/020९04798 720/28[7व7 | 
7 में परिवर्तन से गुझक द्वारा कुल माँग (288/९890४ 08४09॥0) में 
परिवर्तन होता है, जिसे निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है--- 


[ 
८४८ हा 0, 


॥॥ | जा >> 
जहाँ हु गुणक, &७विनियोग मे परिवर्तत, (५ 7--माँग में वृद्धि, 


55-बचत की सीमान्त प्रवृत्ति या ॥47 बिनियोग में परिवतन तथा साथ ही, 
उत्पादनन-क्षमता में भी चूडद्धि उत्पन्न करता है, जिसे 70 से दर्शाया जाता है। व्यवस्था 
में उपपादन-क्षमता में ने आधिकय की स्थिति रहे और न न्यूतता की, इसके लिए कुल 
माँग व कुल पृ्ति की सापेक्ष वृद्धि दरें, स्थिर रहनी चाहिए । श्रत यह झावष्यक 
है कि-- 


है 
78 ॥ हा छः 
उपरोक्त समीकरण के दोनों पक्षो को ४ से गुणा करते हुए श्रोर # से 
विभाजित करने पर प्राप्त परिणाम होगा-- 
न च्न्ठ&5 
इस समीकरण से स्पष्ट है कि पूर्ण क्षमता के उपयोग का सतुलत मार्ग तभी 


बना रह सकता है, जबकि विनियोग मे सापेक्ष परिवतेत की दर विनियोग की उत्पादकता 


दर के बरावर रहती है | यदि यह दर कम है प्र्थाव्‌ जब ् 


भ्रतिरिक्त क्षमता की उत्पत्ति होगा। आय का वतंमान पर्याप्त स्तर कल और भी 
अधिक ग्राय के स्तर की आवश्यकता पैदा करेगा। प्र्थव्यवस्था के निर्बाध गति से 
चलते रहने के लिए विनियोग दर का तीव्र गति से निरतर बढते रहना ग्रावश्यक 


होगा । 


<05 परिणाम 
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मॉडल का गणितीय उदाहरण 
(एल्‍0९7ं०्ो एंड३9छॉ86 ए ॥08 (०0९)! 


यदि हम यह मानते हैं कि 3-:0*25 प्लौर 67550"0 तो $ 0 के नए 
विनियोग से $ । के बराबर नयी उत्पादन क्षमता का निर्माण होता है । निम्नलिखित 
सारणी मे -5। अवधि से सतुलन वी स्थिति प्रारम्भ वरते हुए, हम देखते है कि 
यदि विनियोग मे 6:55--2 5% की वांछित दर से वृद्धि होतो है तो प्रत्येक अवधि में 
उत्पादन क्षमता की वृद्धि को पूर्ण उपयोग में रखने के लिए, झ्राय में जो परिवर्तन 
होता है, वह पर्याप्त होगा | दुसरी अवधि में पु जी का स्टॉक 400 (0025 ) :-$॥0 
से बहता है, जितके कारण उत्पादन क्षमता मे ।0(0*0) --। की वृद्धि होती है । 
#-52 अभ्रवधि मे 25% की दर से विनियोग बढकर 0-25 हो जाता है। इस 
विनियोग से वास्तविक माँग मे जो वृद्धि होगी, वह बढी हुई क्षमता के पूर्ण उपयोग 
के लिए ग्रावष्यक है, विन्तु इस प्रक्रिया के क्रम मे /:-३ ग्रवधि मे पूजी का स्टॉक 
बढकर 420 25 हो जाता है तथा उत्पादन-क्षमत्ता |:025 से बढ जाती है । इस 
बढी हुई उत्पादन-क्षमता के पूर्णा उपयोग के लिए विनियोग 2:5% की दर से बढ़कर 
0:506 हो जाएगा। इस प्रकार जब तक बिनियोग मे वांछित दर से वृद्धि जारी 
रहती है, पूर्ण क्षमता वाल। पथ सतुलित बना रहवा है (406 ॥!] ८8फु०णा/ कथा 
5 ॥37(72ट06 35 ॥009 8$ ४25४7047 ८९८०5 [808९ वा 2 एश्तुणादत 796). 


सारणी के पैनल पे में विनियोग स्थिर रहता है । इस स्थिति में हम यह 
देखते हैं कि प्रत्येक श्रवेधि मे उत्पादन क्षमता (000०४ (४७93०/५) और वास्तविक 
माँग (८७४) /00॥7370] का अखर बढ़ता जाता है। यह स्थिति डोमर के मूल 
हृष्टिकोश को इन शब्दों में स्पष्ट करती है, ' जब प्रत्येक ग्रदधि मे विनियोग और 
झ्राष स्थिर रहते हैं, दव क्षमता निरतर बढतो जाती है। इस क्रम मे एक ऐसा बिन्दु 
आरा पहुँचेगा जिस पर साहसियो की अ्रपेक्षित प्रत्याशाओ (&॥९०ए६॥०॥५) के पूरा 
न होने पर, विनियोग में गिरावट की प्रवृत्ति प्रारम्भ होने लगती है । इस प्रकार 
विकास क्रम की समाप्ति विनियोगों में गिरावट खाने के लिए पर्याच्त है (705 ७ 


ए०$5४७०॥ एण ग्ञाएज) 8 5परगिएादव ६0 ०प5५९ 8 0९९78)? 


पैनल ८ के अनुसार विनियोग में वृद्धि की धीमी दर से उत्पादन क्षमता मे 
प्रतिरेक की स्थिति उत्पन्न होती है; पूर्ति ओर माँग मे भ्रन्तर स्पष्ट होता जाता है, 
बयोकि विनियोग मे 2:5४ के स्थान पर केवल % से ही वृद्धि होती है । 


].. . एक्रवीाश 4० * ल३ला० ए००ए0एाा०८ 76079, 9 56 


7!4 ग्राथिक विंकास के प्विद्धान्त 


डोमर मॉडल की श्थितियाँ ([॥8 एऐ०0॥9ः ०परश (000ए/णाड] * 





£#. पूजो का  क्षमता-उत्पादन माँग उपभोग... विनियोग 
स्टॉक ((४ए50०ाफए (फिशाब्रा00)।... (एणस्‍शा-.. [[पए९४६- 
(ए8फ़ाप्या. णऐप्राएप्फ एज़ाणा).. ग्रादया) 
8002८) पूतति ($0फफ्ञाए) 
पंनल & 
400 40 40 30 0 
डे 4]0 4 4] 3075 ]0 25 
5 420*25 42 025 42025 3]$8 70506 
पेंनल 5 
हि 4009 40 409 309 70 
#4 40 4 40 30 0 
3. 420 42 40 30 40 
देवल 
400 40 #0 30 0 
52, 4]90 44 404 30-53 30व 
3 420व 42 0[ 40 8 30 6 ]02 


बिक गम 
डोमर-मॉडल के सतुलन-मार्ग को निम्न चित्र द्वारा भी प्रदर्शित किया जा 


सकता है-- 


चित्र 5 


8४7 


2.4 





वित्र-5 से 2, और 5. का केटाव बिरु (7/ध३९९ए॥07 0077) प्राय का 
पणुँ क्षयता स्तर (&0[6 ९४95णा३ ३८६८१ 04 470056) प्रदर्शित करता है ॥ इसके 


]. झा शा, 07 ७४ | पृ७०६५ [0०० 98069 छ095675, 09 ४।, 9 207 
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अतिरिक्त, टूटी हुई लम्बबत्‌ रेखा (॥6 एथा0८/ 099८० ॥॥6) 7 बिनियोग के 
परिशामस्वरूप 5,7, मात्रा से बढी हुई उतल्ताइननक्षमता को प्रदर्शित करती है । 
उत्पादन क्षमता मे इस वृद्धि के कारण ग्राय में भी इसी दर से वृद्धि आ्रावश्यक हो 
जाती है । जब विनियोग 7, से बवइकर 7, हो जाता है तब जिस दर से झाय बढटी 
है, उससे 7, 5, पर नया सतुलन स्थापित हो जाता है। इस नए सतलन पर श्राय 
वृद्धि की सीमा &,7, हो जाती हैं तथा विनियोग राशि में भो वाँद्ित परिवर्तन 
आवश्यक हो जाता है । 

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि--- 

। क्षमता गुणाँत्त (0०फब्लाए ९०टतिलधया) जितना कम होता हू प्रथवा 
क्षमता रेखा (०४७०७/५ [॥7९) का ढाल जितना अधिक ($ध८्ध्कथ) होता हैं, 
विनियोग मात्रा मे उतना ही कम परिवतन ग्रावश्यक होता है । 

2 किसी दिए हुए क्षमता गुणाँक पर, बचत रेखा जिताीी ढालू होगी जितनी 
धथवा जितनी ग्रधिक बचत को सीमास्त प्रवृत्ति होगी, विनियोग राशि उतवो ही 
अधिक सतुलन बनाए रखने के लिए प्रावश्यक होगी । 

3 जिप प्रकार हुँरड मॉडल मे जब एक बार प्र॒उव्यवस्था सतुलन के भाग 
से हट जाती है तब बचत फलन थझौर विनियोग फलव में परिवतन के मध्य तीति- 
विकल्प (९०१०४ (॥0९65) रहते हैं, किन्तु डोमर मॉडल हमको 6 तत्व के रूप मं 
विनियोग के लिए तकनीकी ग्राघार के प्रत्ति सतक करता हे । 
दोनो मॉडल में परस्पर सम्बन्ध 
(एट]9007 02८छए€्ट0 (छ० ००८६५) 

डोमर मॉडल से 


का नल (6 50८०१ (माँग) 
॥$ 
पर नम 07 5 - $घ799 [पूति) 
झौर -फ्ि- सन धार नस ७. (रिध्दुपाट्त (00ज्रत २४४] 


इस प्रकार के सतुलन मार्ग भे ७--/ होता हैं। यदि । से & अधिक या कम होता है 
तो इसक परिणामस्वरूप आवश्यक स्तर से कम अथवा अधिक उत्पादन क्षमता की 
स्थिति उत्पन्न हो जाती है अचवा विशियोग दर वहुत श्राधिक अधवा बहुत कम रहती 
है । डोमर साहूध्ियों को कोई ऐसा व्यवहार करन का सुझाव प्रस्तुत नहीं करते हैं, 
जो उनके लिए विनियोग की मात्रा के उचित परिवर्तन की निएचयात्मकृता का श्राधघार 


बनता हो । वे केवल उस राशि का उल्लेख करते हैं जिससे विनियोग की मांचरा मे 
वृद्धि होनी चाहिए । 


हैरड मॉडल मे-- 
पट _ 4 डे 
ल्फुन 58 7 | 5) न्ञाध्णथात (साँग) 


6 ब्राथिक विदात्त के सिद्धान्त 


7 5 ः 
न तत्त् र5णए) (पूर्ति) 
आर 5 सर ट्र नू0०, [शआधधांल्प॑ एआ८ णी (ा0णा) 
| 


इस प्रकार के संतुलन मे ७-5 7-- (४५, यदि 7२2< है तो साहस्ी अपने गत 
विनियोग निर्शयों पर अयतुष्ठ होते है इसलिए विनियोय को बढ़ाना या घठाना 
चाहते हैं । हैरद साहुसियों के लिए. इस प्रकार के प्राचरण अथवा कार्य करत की 
प्रेरणा प्रस्तुत करते हूँ, जिसके करने पर बिकीस की उचित दर जारी रहती है ग्रोर 
विकास की इप्त दर के फलत्वलहूप वितियोग में उचित परिवतंन स्वत. प्रेरित होता है, 
जबकि डोपमर मॉडल में विनियोग क्री उचित राशि एक बाह्य चत्ष या तत्व 
(8702शाट0प8 एड740१९ 0 'िव्शाश्ा:] के रूप मे प्रयुक्त होती है । 

दोनो के सतुछन मार्गों को परस्पर सम्बन्धित करते हुए हम यह पाते हैं कि 
डोप्र-मॉडल की निरतर बदलती हुई उत्पादन-क्षमता, प्रेरित विनियोग की उचित 
राशि वा परिणाम होती है, प्रयर्ति 


(४ __ ० 
“9 ०० नह 


गौर विकास की वह दर भी जो क्षमता को वहुत करती है, साहुसियों के गत्त निणंयो 
के औवषित्य को प्रमाशित करती है, अर्थात 
&छ. +< 0.,, +>-5 (9, 
मॉडल को भ्रद्ध विकसित क्षेत्रो के लिए व्यावहारिकता 
(/79[7070959 ० 76 //०0८)$ 007 ए2(5) 


प्रथम, सांडल म॑ अस्थायित्व' (5590709) की समस्या दास्तव में 
ग्रद्ध-विकसित देशों की नहीं बल्कि विक्रसित देशों की समस्या है | प्रद्ध -विकसित 
देशों की समस्या स्वयं 'ग्राथिक बुद्धि (07०४४) है । 

द्वितीय, इस मॉइल में सेक्यूलर स्टेगनेशन! ($८०७ॉ०ए 5(4!8॥807) की 
विवेचना वी गई है, जो कम आय वाले देशों की विशेषपतामग्रों के भ्रन्तर्गंद नहीं 
आता है । 

इसके अतिरिक्त ये प्रयुक्त चल पर्धव्यवस्था क समब्दि स्वरूप को 
दर्शाते हैं। समूहों (&ह887«282०४) के आधार पर निर्मित मॉडल क्षेत्रों के मध्य 
प्रस्त सम्बन्यों को प्रदोशित नहीं कर सऋधा है ईंसलिए अद्धं विक्त्तित देशों की 
प्रये व्यवस्याग्रों मे विकास जन्य-स रचनात्मक परिवर्तदों को प्रहतुत करने मे अ्नुप्सुकत 
होता है । 

अधिकाँशत ये मॉडल पमान्यताग्रो एवं &09879ण०|णा$ पर प्राधारित हैं, 
इसलिए यथार्थता से दूर है । 

उत्पादन फलन को स्थिर माना गया है, इसलिए उत्पादन-वारकों से पटर्पर 
घतिस्‍्वापन के लिए इन मॉडलो मे कोई स्थात नहीं है॥। 
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यद्यपि भ्रद्धा-विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए इतव मॉडलो की व्यावहारिकता 
बहुत कम है, तथापि कुल मिलाकर पाय, विनियोग और बचत के लक्ष्यों के सम्बन्ध 
में एक उचित जानकारी प्रदान करने मे बडे उपयोगी है। साथ ही इन लक्ष्यों की 
पारस्परिक अनुरूनता (20055थ7०9) के परीक्षण हेतु भी ये मॉडल उपयुक्त 
समभे जाते हैं। कम झ्राय वाले देश मुद्रा-प्रसार के भ्रति बडे 57::८०/४०६ होते हैं, 
इस तथ्य की विवेचना भी इन मॉडलो मे की गई हैं। इन देशों में विनियोग-दर मे 
अल्प वृद्धि के परिणाम अथवा प्रभाव अत्यधिक तीव्र होते हैं, क्योकि प्रारम्भिक 
विनियोग दर एवं विकास-दर बहुत निम्न होती है | इस तथ्य का प्रतिपदतन भी इन 
मॉडलो मे समुचित रूप से किया गया है । इस प्रकार, मूवत विकसित प्रथव्यवस्थाग्रो 
से सरम्बान्धत होते हुए भी हैरड डोमर मॉडल की अ्रद्धं-विकसित अर्थ-व्यवस्थांग्रो के 
लिए उपयोगिता है । 
हवस द्वारा हैरड-मॉडल की समालोचना 
(साएर४१8 (जार 04 ि094 
पएए6 (६०० ॥)2 प्राक्षात०05) 


प्रो हिक्स के णब्दो में, “किसी ऐसी प्रर्थव्यवस्था की क्रियाग्री को, जिप्तमे 
सम्पूर्णो विनियोजन प्रेरित विनियोजन होता है, समभकता एक दिलचस्प स्थिति है |” 
प्रो हिक्स ने हैरड डोमर मॉडलो की निम्नलिखित समालोचनाएँ प्रस्तुत की है-- 

। पूजी की समरूपता (पछ्लणा०४९०7५ ० (४७एा%) की मान्यता 
अनावश्यक है । यदि हम इसे मान भी ले तब भी #.न४#. (&,>नपूजी वा 
प्रारम्भिक स्टॉक और #,*-- पूजी का वास्छित स्टॉक) स्टॉक सतुलन की पर्याप्ध 
शर्ते न होऋर, केवल एक आवश्यक शर्ते है, क्योकि योग (/287287/०5) समान 
हो सकते हैं, किन्तु कुछ पू जियो के वोस्तविक स्टॉक का कुछ अथवा सभी उद्योगों 
मे बाँछ्ित स्तरसे ग्रधिक तथा कुछ भ्रन्य उद्योगो मे बाछित स्तर से कम होना सभव है। 

2 प्रति अर्वाधि भ बचत ग्रुणाँक ($) को स्थिर मानता भी तके-युक्त नही 
है । मॉडल के बीजगणितीय स्व॒हूप मे यह अ्रम्तनिहित है कि अवधि के प्रारम्भ व श्रत 
में पूजी-प्रदा अनुपात वही रहता है, किस्तु सामान्यतः बाँछित पू जी-उत्पादन पर 
प्राश्रित रहता आवश्यक नही है । 

3 हैरड की 0. ([ज्रआाएशारटत0 ए४॥८ ए 0709/) सतुलन-मार्म के 
निर्धारण के लिए पर्याप्त नहीं है। 9८--.४ केवल एक बहाव शर्त ([०फ 
(०१0॥007) है, क्योकि हैरड मॉडल में पूंजी का कोई ऐसा भाग नही है जो स्वत 
निर्धारित होता हो, इसलिए एक निररयक्र सतुलनन्पथ के लिए कुछ अधिक 
सरलीकरण (5पाए॥९०॥0०7) की आवश्यकता है ! 

4 हैरड मॉडल को अधिक प्रर्थयुक्त बनाने हेतु यह शर्त श्रावश्यक्र है कि 
€'>४ (८ >-पूजी-प्रदा अनुपात और ७--बचत गुणा) यदि विचाराधीन 
अवधि केवल एक माह है, ८" काफी बडा होना चाहिए, किस्तु यदि अ्रवधि दीर्धे 
हो तो यह शर्ते ८“ >, बहुत कम सन्तुष्ट हो सकेगी। परन्तु यह स्पष्द है 
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कि ८" >/ की शर्ते मॉडल में प्रावश्यक है।यह महत्त्वपूर्णों बिचार है, क्योकि 
पऔरड मॉडल की अस्थायित्वता (275829077) सम्बन्धी केन्द्रीय द्थिति' इसे पर 
+ मर करती है। 

5, झाय के साथ-साथ बचत मे वृद्धि की प्रवृत्ति को ध्रकद करने का अन्य 
दिकल्प उपभोग बविलभबनों ((णराइईप्रगप्छठा0ा 888) के माध्यम दारा हो सकता 
है । प्रतः यदि हम इस मास्पता को छोड दें कि वाछित पूजीगत़ भ्रवधि के उत्पादन 
पर निर्भर करती हैं तब भी “श्रस्थायित्वता! ([7$80॥9) के प्रमाण पर कोई 
़एहरा भ्रभाव नही होगा । 

6. हैरड ने 9, (पिध्ााएण 570०7 २४७४८) की परिकल्पना विकास की 
सो उच्च--दर के रूप मे की है, जिसकी ग्रधिकतम सीमा निर्धारण श्रमन्यूति की 
उच्चतम सीमा (शांणाष्ट) करती है । हैरड के श्रदुसार श्रमनपूति की इस सीमा 
के उपरान्त उत्पादन का विस्तार झागे नही हो सकेगा, बल्कि उत्पादन में कम्मी की 
प्रवृत्ति पैदा होगी, किन्तु यहु आवश्यक नही है | वास्तव से, श्षम-पूर्ति की अधिवतम 
सीमा के आ जाने के पश्चात, पूजी-प्रदा अनुपात बढने लगेगा और श्रप्त के रोजगार 
में बुद्धि न होने की स्थिति मे भी उत्पदन का विस्वार जारी रहु सकता है। श्रम-पूर्ति 
के स्थिर रहते हुए पुजी को ज्ात्रा पे वृद्धि द्वारा उत्पादन का विस्तार किए जाते की 
सम्भावना पर नव-प्रतिष्ठापित ग्रथंशास्नियों (घ९०-०।३४४८७| 28९८०8०७॥99) द्वारा 
विचार किया गया है] इस सम्बन्ध में केलडोर (2007) का नाम उल्लेखनीय है । 
जॉन रॉबिनसन द्वारा समालोचना 

(४ एणापाक्षा। 09 उ०07 70977507) ! 


नर्स 6---_* हि 
] जॉन रॉबित्सत को 6---ढके सम्बन्ध मे मत है कि पूजी से प्राप्त लाभ 


(7) 3७ और 7 को प्रभावित करता है। ग्रत. विभिन्न लाभ-दरो की स्थिति में 
विकास-दर कोई एक न होकर अनेक हो सकती है । 

एक विकास-दर के स्थान पर विभिन्न साभ-दरो के श्रनुडव अनेक विकास-दरों 
की सम्भावना का उत्तर देते हुए हैरड मे कहा है कि यद्यवि एक गतिशील सस्तुलन 
की अवस्था में (70 4 #क2 0 7277शग6 सिवुपााओकदाफ ) एक से अधिक 
लाभ-दरो की सम्भावना को श्रस्वीकारा नहीं जा सकता है, तथापि हैरड इसे एक 
ग्रसामान्य स्थिति मानते हैं । 

2. जॉन रॉबिनसन के अनुसार पूरी अ्रवधि के दौरान स्थिर रहने वाली 


। 
विकास-दर भर्थात्‌ ७+5-> होती है । हैरड के अनुप्तार इसका तात्पय॑ है कि 


सीमान्त पूजी-प्रदा पनुपात, अ्रथेव्यवस्था में औसत पूजी-प्रदा अनुपात के समान 
होता है किन्तु हैरड इस मान्यता की ग्रसगत मानते हुए, रॉब्िनिंतन की विक्ला्-दर 


३ उको मिशश#उका ६ गाबचजत लए पफल्याए एा6 अल्वहइा, 5690. 4970, 
० जड़, 9 पआ 
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१० एन्‍न्‍न्‍ट की अवधारणा हो अस्वीकार करते हैं 


3 तीसरी ग्रालोचना है कि हँरड मॉडल में यह मान्यता ली गई है कि 
'सम्पर्ण शद्ध लाभ परिवारों में वित्तरित होता है ।' बिन्तु इस आलोचना वा उत्तर 
देते हुए हैरढ का मत है कि अपने मॉडल मे उन्होने इस प्रकार की मान्यता की कही 
भी विसी प्रकार से बल्पना नही की हू । 
निष्कर्ष ((072]0807)) 

हैरड-डोमर मॉडल के विश्लेषण का सारांश निम्न प्रकार प्रस्तुत किया जा 
सकता हैं--- 

), स्थायी व निरन्तर विकास की समस्या से विनियोजन की भूमिका 

केन्द्रीय होती है । 

2, बढी हुई उत्पादन क्षमता के परिणामस्वरूप झ्रधिक उत्पादन अथवा 
अधिक बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो सबती है ॥ यह स्थिति झ्राय के व्यवहार पर 
निर्भर करती है । 

3 आय के व्यवहार के लिए ऐसी शर्तों की कल्पना की जा सकती है, जिनके 
अस्तर्गत पूर्ण रोजगार की स्थिति को कायम रखा जाना सम्भव है । 

4 डोमर के अनुप्तार सन्तुलत-विक्रास-दर भ्रुणक के झाकार तथा नए 
विनियोग की उत्पादकृता पर निर्मर करती है | यह बचत छोी भ्रवुत्ति गुणा त्वरक के 
विलोम के बराबर होती है । भरत यदि पूर्ण रोजगार को बताए रखना है तो सचप्र 
ब्याज-दर से आय में दुद्धि होता आ्रावश्यक है । 

5 व्यापार चक्को को स्थायी आर्थिक बृद्धि के मार्ग मे एक विचलन के रूप 
मे बिचारा गया है । 

महालनोबिस मॉडल 
(॥फ%6 शग्राशांशाएणां5 शि०१९) 

महालनोबिस मॉडल विक्रास-नियोजन (02४८।०७४0०7(-फाथआगएड) वा 
एक चार क्षेत्रीय अर्थभिति मॉडल (/ 0िप7 8९८७० 80070॥07० ?ैं००४) है । 
मॉडल का निर्माण अ्र्थम्नति की सकाय प्रणाली (0फछव७व009]-89श०॥) द्वारा 
किया गया है। मॉडल म्रे कुछ सीमा दश्माग्रो [8070049-(.070॥7005) तथा 
सरचनात्मक प्राचल (50 पथ] ए9795£ॉ2४5) व साथ ही कुछ साधन-चलो 
(75080720(-५४॥579858) एव लक्ष्य-चवो (ा2८-५०४व30!९५७) के एक समूह 
का प्रयोग क्या गया हैं । भारतीय श्रर्थव्यवस्था को चार क्षेत्रों मे विभाजित किया 
जा सकता है ([) विनियोग वस्तु क्षेत्र 98 ॥#४6577०४/ (00035 $8००7), 
(2) फैक्टरी उपभोक्ता बस्तु क्षेत्र (06 सख॒णणज एणाहएश्शा 00005 8६००), 
(3) लघु-इकाई उत्तादन क्षेत्र अथवा घरेलू उद्योग क्षेत्र (90090 एगा! क्‍2०४ए८४०08 
52007 ण प्ि०४5४-३०)१ [06/5॥729 8६४०), तथा. (4 ) प्रेवा उद्यादयन क्षेत्र 
(रा8 58४०0 छए040०॥९8 $ट70085) | इस क्षेत्रो के लिए कऋ्रश &,0,,2, ८ 
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चिह्लो (597700)8) को प्रयोग से लिया गयाहूँ । ग्राय-निर्माण (770०708 
70778707 ), रोजगारूबूद्धि. (8779॥0/फ0छा (0श72४900) तथा बचत दे 
विनियोग की विधि (॥76 एशशणय ०0० $2शाए शा0 ॥7४८४70०॥) की हु से 
इन क्षेत्रों मे परस्पर सरचनात्मक सम्बन्धों (शापश॑ंप्रात्ष हिश[॥॥0075) को देखा गया 
हैं । महालनोबिस के इस चार क्षेत्रीय अर्थमिति मॉडल का निर्माण सव्‌ 955 
में हुआ । इससे पूर्वे 952 में महालनोदिंस में एक क्षेत्रीय मॉडल तथा 953 में 
पूँजीगत वस्तु क्षेत्र तथा उपभोग वस्तु क्षेत्र वाले द्विक्षेत्रीय मॉइल की सरचना को थी। 


परिकल्पना (799०४॥८४४) 

प्रस्तुत भॉडल में देश में अनुमानित 5,600 करोड की धनराशि से द्वितीय 
पचवर्षीय योजना की भ्वधि में 5%& वापिक विकास-दर (58% ४7708) (छ/0जछा॥ 
&88) व ]4 प्रित्रियन व्यक्तियों के लिए प्रत्तिरिक्त रोजगार की उपलत्रब्धि थी 
' रिकल्पना की गई है । अनुमानित धन-राशि को अ्रथंव्यवस्था के चारो क्षेत्रों में 

से प्रकार वितरित करने को प्रयास किया गया है कि प्रत्येक क्षेत्र में जबच्य राष्ट्रीय 
* य की वापिक वृद्धि तथा रोजगार वृद्धि का योग क्रश 5% तथा ]] मिलियन 
तिरिक्त व्यक्ति हो सकें । इसीलिए इस मॉडल को झारथिक विक्रास के मॉडल के 

ध्यान पर श्राय वितरण मॉडल (0०7४४०४ ?ै१०००) की सन्चा दी जाती है । 
मॉडल का वारूप (9:एप०७7९ ए[ (_6 ४००८) 

मॉडल मे लिए ग्रए चारो क्षेत्रों--विनिश्योग वस्तु क्षेत्र, फेक्टरी उत्पादित 
उपभोग वस्तु क्षेत्र, लघु या ग्रह उद्योगों द्वारा डलादित उपभोग चस्तु क्षेत्र, तथा 
सेवा उत्पादन क्षेत्र के लिए चार उत्पादन-पूजी अनुपात (0णएा (एशांथा 
ए005) अथवा उत्पादकता गुणाक (एा०वीटाशाए ए०थीएथाआ) लिए गए 
हैं, जिनको 85(बीटाज़ ) प्रकट करते हैं, पूंजी श्रग अनुपातो (०एाथ 000 
4005) के लिए 95 (थीटाज ), विंतरख प्राचचो (2!20०9707 72879702/&75 ) 
के लिए &$ (लेम्बद्राज्‌) का प्रयोग किया गया है, जो कुछ विनियोग का प्रत्येक क्षेत्र 
में अनुपात प्रदरशित करते हैं । मॉडल में विभिन्न आ्राधिक माचाप्रों (20॥070:९ 
]७87॥702८5) के समाधान हेतु युग्रपर समोकरण प्रणाली (9फ४ॉ0ा॥ 
छागरपांशरार0ए5 0797075) झ्पनाई गई है। सम्पूर्ण प्र्थव्यवस्था के लिए कुल 
झाम तथा कुल रोजगार के रुप में लक्ष्य चलो की मान्यता लेते हुए, दिए हुए 
उत्पादकता शुझणाँकों श्लौर पूंजी श्रम ग्रनुषातों तथा कुल विनियोग की मात्रा की 
सहायता से युगपद समीकरणो द्वारा प्रत्मेक क्षेत्र मे जनित रोजगार व झाय के 
भधनुभागों (2०॥5072०75) को ज्ञात किया गया है । 

माइल में ।निम्तल्रिद्वित तत्त्व अज्ञात (ए00:00७7 ) ई-- 
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झ्राथिक विकास से सम्बन्धित विचारधाराएं 2] 


जिसमे )”$ (गामाज) मलक्षेत्रो में जनित झाय-वृद्धि, 
ह पड स्॑रोजगार वृद्धि, 
"कर ै/४[लेम्बद्राज] --वितरण प्राचलो (800८8॥णा ?िाभागाढ/८5) 
» लिए प्रयुक्त हुए है न 
मॉडल में ऑकडो (0435) के लिए निम्न चिह्न प्रयोग में लिए गए हैं -- 


प्‌ 
8 ] 82 89 
87 9 62 93 


जिसम 85 5 उत्पादन पूजी प्रनुपात, / 5 कुंल विनियोग 
95 -> पूंजी श्रम अनुपात 
सॉडल के समीकरण (7200790700४ 06 ४४6 १/०06) 
मॉडल मे ! समीकरण तथा 32वां ग्रज्ञात तत्त्व हैं। समीकरण निम्न 
प्रकार हैं-- 
() »&४--५, +-0४+- ”३77)  (प्रयम कल्पित स्थिरॉक-यपाक्य 


4 ए[(970 (00507) 
(2) ४ १४, +-ै५--१६5-४१ (द्वितीय कल्पित स्थिरॉक-- $6९070 


दाजिाएश ५9 (07597) 
(3) क्‍्फय+ 7१-२४ २३ ततय (तृतीय स्थिरॉक-ा0ध6 (०7880) 
(4) #ऋ-7»%& 8४ 
(5) 97१२५ 9 
(6) ४४5०7 »७ 82 
(7) ४३८०7 »३ 83 


(8) काटजू 


9 

4३) 

अ,ज5- -.. 

(9) उत्तड! 
7ऊ> 

090) ख,--.--52 

(3०) 2० रि 
॥५ 


4 समीकरण तथा 42वाँ अज्ञात तत्त्व होने के कारण, समीकरणो को इस 
व्यवस्था मे एक अ्श की रुवतन्त्रता (006 70287६७ ० 876८००7) है । महालनोबिस 
ने इस स्वतन्त्रता का उपयोग निम्त समीकरण से किया है--- 

(42) डे ०४ 33 

युगपद समीकरणो की उपरोक्त व्यवस्था मे 


है काल्पनिक स्थिराँक, मॉडल की सोभा-दशाप्रो के प्रतीक हैं। 
॥ 4 | ड्ः ॥ ये कुन मिलाकर सक्ष्यो (0शलथ्या प्रथा४ु४७5) को भी प्रकेठ 
रे 


करते हैं । 


422 आधिक पिऋस के सिद्धान्त 


080काए हाए्शा शाएथ्रण8॥| एवाध्याधश$), जिनको 


| 95 ] । प्राद्यौगिकी द्वारा दिए हुए सरचतात्मक ब्राचल (पर४८४४०- 
85 योजनावर्धि मे ग्परिवतनशी ल ( एएण७॥०४४8०0 ) माना गया है। 


२25--वितरण प्राबल (6॥008070॥ ?क्षब्माध5), जिनको वास्तविक 
नियोजन प्राचल (20०७४| ?]क्षातातड़ ?धा३पटॉश$) भाना जा सकता है। ये 
ध्राचल व्यवस्था मे दिए हुए नही होने, किन्तु व्यवस्था की प्रक्रिया मे से स्वयं उभर 
कर प्रकट होते है तथा ये नियोजको द्वारा की गई श्रपेक्षात्रों की स्थिति को दिखाते हैं! 

5 || __ ॥ प्रमुक्ष क्षेत्रीय लक्ष्य चल [शा| 8००7 परडाहुटॉ-प्87- 
5 कि की | 20|७5 तथा माइल के हल के रूप में निर्धारित हाते हैं । 

उपयु क्त युथपद समीकरण व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह ज्ञात करना है कि 
वितरण प्राचलो को क्या मूल्य दिए जाने चाहिए भ्रथदा विनियाजन के लिए उपलब्ध 
संसाधनों को झ्यन्यवस्था के विभिन्‍न चार क्षेत्रों मे किस प्रकार वितरित किया जीना 
चाहिए कि क्षत्रो मे जनित आय व रोजगास्-वृद्धि का कूल योग निर्धारित लक्ष्यो के 
अनुहूप कुल बाय त्तथा कुल रोजगार की पूरति कर सके | महालतोबिंस के समक्ष 
हिताय पचवर्षीय योजना की झवधि मे चाबिक विफाप्त दर का तथा ]] मिलियन 
व्यक्तियों के लिए रोजगार की उपलब्धि का प्रश्न था, जिसके समाधान हुतु 
उन्‍होंने देश के साधनों का झनुमात 5,600 करोड रुपये प्रथम बार लगाया 
इसक पश्चात्‌ सास्ियिकी विधियो स 85 और 685 का मूल्य निर्वारित करते हुए, 
समीक रणों क॑ हल धारा, अवन्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र के लिए विनियोग का वित्तरण 
निश्चित किया । 
मॉडल का सख्यात्मक हल 
(चछयराा।एव। 50।0॥070 ० ॥6 )/००८१) 

श्री महालनाबिस ने अपने माइल का निम्नलिखित सल्यात्मक हल प्रस्तुत 
किया है-- 








क्षत्र प्राचल 
($४००१५ ) (?॥27724८75 
85 88 
क 3+%-> 20 9&--20 900 ह 
५ विल्‍+ 35 8,578, 50 
८ 8ल्‍57 25... 6.5: ,500 
| 88 न्‍₹ 8 88557 3750 


87$ व 975 को तकनीकी वी स्थिति (86 ० ४८४४०॥०४५]) निर्धारित 
करती है | मॉडल में विलियाय वस्तु क्षे्र ने लिए वितरण प्राचल अनुपात (»#) 
दिया हुआ ह्वाता है तथा शेष चीन क्षेत्री के प्रदुग्रत ),, 32 व 25 उपरोक्त युग्पद 
समीक रणो के हल द्वारा प्राप्त हात हैं । 


झायिक विक्रास से सम्बन्धित विचारधाराएँ 223 


(पूँकि औ#+क ० 33 प्रौर 7:75,600 करोड रु. दिया हुग्ना है, भरत दिए 
गए आँकड़ो के झ्राधार पर क्षेत्र (#) में विनियोजन की मात्रा का निर्धारण निम्न 
प्रकार क्या गया है--- 


>६5.-- 33 )६5600ल्‍- यएए १६ 5600--850 बरोड ह॑ 


इस विनियोजन के परिणामस्वरूप झ्राय में वृद्धि निम्त प्रदार होगी-- 
एटा ८# 88 
__]850 ५ 20 
सत्-+प्क्- 
। ९. 370 करोड़ रे , जदक्ि क्षेत्र से रोजयार वृद्धि निम्न धकार होगी-- 
मा:-- ८7 7/978 
।850 
20,000 
इसी प्रकार योजनावधि के 5 वर्षों म॑ अन्य क्षेत्रों की झाय-बद्धि तथा 
रोजगार-्वद्धि क्रो ज्ञात किया जा सकता है । सभी क्षेत्रो के सख्यात्मक हलो को 
निम्नलिखित सारणी में प्रदर्शित क्रिया गया है-- 


+ 9 मिलिपन या 9 लाख 


च्य् 








क्षत्र विनियोजन (3) प्राय-वर््धि रोजगा र-वृद्धि 
($६८०१५) (वरोड रु 5७१ (लाखो मे) 
2४ 
श्र ]850 ३70 90 
०, 980 340 -0 
(५, 80 4470 470 
हा १600 720 430 
560 2900 3]0 0 
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झ्रालोचनात्मक मूल्याँसन (/ (टव08 099/975) 

विकास नियोजन का सहालनोबिस मॉडल 'ग्राथिक वृद्धि' का एक स्पष्ट घ 
सुनियोजित ((६४ए ॥॥0 एथी शा४272९0) ऐसा मॉँडन्न है, जिमऐ्ले एक ग्रद्धं- 
विकसित देश की विकास-तीति के आवश्यक तत्व अन्तनिहित हैं । मॉडल की सरचना 
में भारतीय साँख्यको सस्थान (700थ॥ 8780507९3) [7॥7/८) ध्वरा क्ए गए 
साँख्यिवी अन्येपणों (४४३0आ7००] वाएटआाष्टआ०0॥5) के निष्क्षों का लाभ उठाया 
गया है । मॉडल का भौलिक स्वरूप प्र्थमिति की सकाय प्रणाली पर आधारित है | 
इस मॉडल का उपयोग भारत की हित्तीय पचवर्षीय योजता में किया गया । इस 
प्रकार मॉडल का व्यावहारिक स्वहूप (9एशबएमात (परशव८थ) होते हुए भी, 
इसमे ग्रतेक कमियाँ हैं । ये कमियाँ सक्षेप में भ्ग्नलिखित हैं--- 





६24 आधविक विकास के सिद्धारत 


। ग्रधिक सुनिश्चित नही (४०( 50 222४€पाएजाणे-यहू मॉडल प्रधिक 
सुनिश्चित नही है । क्सी मॉडल की पूर्णाता समीकरणोी तथा अज्ञातों (0४४7०७75) 
की सख्याग्रों की समानता पर निर्मेर करती है, किन्तु प्रस्तुत मॉडल में 77! समीकरण 
झौर 2वाँ भनज्ञात्त हैं। परिणामस्वरूप, समीकरण-व्यवस्था के एक ग्रज्ञाव को 
काल्पनिक मृस्य दिया गया है [[ & 375५३ #&5४0॥0९0) ) काह्पनिक भृल्य देने 
की स्वतन्त्रता की इस स्थिति से स्पष्ट है कि विभिन्न काल्पनिक सूल्यों के 
पग्राधार पर भिन्न-भिन्न हल सम्भव होंगे। यह कमी मॉडल की पुर्णोता ग्रथवा 


सुनिश्चितता वो कम करती है किन्तु साथ ही यहू विशेषता निषोजकों को झपनी 
निजी अवधारणाग्रो के प्रयोग को स्वतन्त्रता प्रदान करती है (385, 007१६ए७॥, 
प्राव0 वपट28४ [86 रटाउश्य 6 ८0708 ॥700 6 008॥)। 

2 कल्पित मूल्य के लिए केवल »# ही क्यो चुना गया, अन्य अजात तत्त्व 
क्यों नही लिए गए ? इस प्रश्त का मॉडल मे कोई उत्तर नही है । 

3 एक अ्रश की स्वतन्त्रता वाले मॉडल में श्रतुकुलतम हल (0[॥07ाग्र 
8० [पा०0) के लिए पूर्वनिर्धारित सामाजिक कल्यारा फलन (४6 शि(६पधद्वाए060 
8024] 707८(०7) का होना ग्रावश्यक है, किस्तु दुर्भाग्यवश हमारे नियोजको के 
समक्ष, द्वितीय पत्रवर्षीय योजता के निर्माण के समय, इस प्रकार का कोई पिश्चित 
कल्याण फलन (श/९थ्ि४ एशाहलाठए) नहीं था 


4 मॉडल मे माँग-फलनों की उपेक्षा की गई है। तनियौजकों की यह मान्यता 
है कि एक तियोजित पग्रथ्थेव्यवस्था में जो कुछ उत्पादित किया जाता है, उसका 
उपभोग, उपभोक्ताओं के माँग अधिमानों (28004 272/27802८8) तथा विभिन्न 
मुल्यों के बावत॒द निश्चित है । इस प्रकार की मान्यता ने मॉडल को से (89५) के 
नियप्र (57099|9 ॥95 ४5 5फ़त 0९0)9॥0' जया यात्रिक स्वरूप (९८7 ०७१५४० ॥9॥९८) 


प्रदान कर दिया हैं | 


5 एक पिछडडी हुईं अधेव्यवस्था के विकास नियोजन के दौरान धाजार तत्त्व, 
मतोवेज्ञामिक वादावरण, लोक-उत्साह, विशिष्ट दबाव विनदु (596०९ 068507९ 
ए०एं») ग्रादि से सर्म्वान्चत्त जो महत्त्वपूणं परिस्थितियां उत्पन होती हैं, उनकी 
महालनोवित में अपने मॉडल मे, गणितीय सरलता के लिए, उपेक्षा की है । 


6 मॉडइन में, विनियोजन के एकल-समझूपए-कोप (5708॥8 कछ)08श72005 
छए०१) का सकेत है, जिसका समख्पष विनियोजन वस्तुप्रो के लिए ही उपयोग किया 
जा सकता है, विन्‍्तु विनिषोजन वस्तुएं प्राय विजातीय (प्रंध्ष08८१८००७) होती हैं, 
जिनके लिए विनियोजन-बूह (7१६ड/एशआ फैशज) के प्रयोग की आवश्यकता है । 
इसलिए जहाँ व्यवस्था समरूप (0702८7८०७5) नही होती है, चहा इस मॉडल का 
प्रयोग, खुली अ्रथरत्यवस्था (09०॥ 200॥0779) मे सम्मव नहीं है । 

7 कृषिगत पदार्वों तथों श्रम की पूछि भी पूण्ेत: बेलोच नही होती है । 
इनकी पूर्ति को मॉडल में पूर्णत बेलोच भाना गया है । 
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8 मॉडल मे उत्पादन तकनीकियों को स्थिर मानना भी त्रुटिपुर्ण है, वयोकि 
विकास-प्रक्रिया के क्रम मे उत्पादत-तकनी कियाँ, प्राय परिवर्तित होती रहती है। 
9 सरचनात्मक प्राचली को वाल्पनिक मूल्य प्रदान किए गए है । 
0 विनिश्नेजन में निजी क्षेत्र व सार्वजनिक क्षेत्रों के अनुपातों के सम्बन्ध मे 
मॉडल शाल है । 
साराश--कुछ सरचनात्मक सम्वन्धों के समूह को लेकर सकाय प्रणाली द्वारा 
किही भ्र्थव्यवस्था के श्राथिक ढाँचे वा इस प्रकार विश्लेपण करना कि नियोजन 
प्रक्रिया के दौरान उपलब्ध कुछ विनियोग-राशि का अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रो मे 
धेष्ठतम वितरण क्या जा सके, मॉडल की भुख्य विशेषता है। किन्तु अन्य अर्थमिति 
मॉडलों के समान ही इस मॉडल की भी प्रनेक ग्रव्यावहारिक व वाल्पनिक मान्यताओं 
के कारण व्यावहारिक उपयोगिता बहुत कम हो गई है | प्रस्तुत मॉडल में ग्रॉकेडा 
से सम्बन्धित चलो (48 फशात्रओ६8 36. 28 शाप 88) के जिए भ्रनेक 
प्रव्यावहारिक मान्यताएं ली गई हैं । 
किन्तु फिर भी भारतीय परिस्थितियों मे, साहुसप्रूर्णो ितीय पचवर्षीय योजना 
(80!8 8९९०९ १6 'शध्शा ९0)श7) के निर्माण में एक सरचनात्मक आधार 
विकसित करन हेतु महालनोबिस भॉडल ने रचतात्मक भूमिका सम्पादित की है। 
ग्रपती यान्चरिक विधियो के बावजूद, अत्यधिक अ्रामक स्थिति वाले समय मे, यह 
मॉडल भारतीय नियोजन को एक साकार दिशा देने मे समर्थ हो सका है ! 
कुछ अन्य दृष्टिकोण 
(8096 0धमश थै[[०2९०१९५) 
आधिक विक्रास के सम्बन्ध में निम्मलिखित प्र्वशास्त्रिपों के हृष्टिकोणों 
का अध्ययन भी उपयोगी है--- 
() नकेंसे (?र४८/:६४) 
(2) रोडन (&800वा) 
(3) हर्पमैन (प्ाइणाणात्रा।) 
(4) मिनट (शत) 
(5) लेबेन्स्टीन ([,09८॥६६॥१) 
नकेसे का हष्टिकोश (87970980! ०7 'रिच्चा]:६०) 
प्रो रेगना नकसे ने भ्रपनी पुस्तक श0क्तल्याड त॑ 0४जाओ ए0त्ताशाणा गा 
एगवदा 0४४९०७३४० एणतत्ता59 परे ग्रद्ध॑ं विकप्तित देशो मे पू जी के महत्त्व, पूजी- 
निर्माएं, सन्तुलित विकराप्त ग्रादि से सम्बन्धित विययो एवं छिपी हुई बेरोजगा री और 
उसके द्वारा पूँजी निर्माण के सम्बन्ध मे विचार प्ररुट किए है । 
प्रौ नकेंगे के विक्नास सम्बन्धी विचारों का सारांश यह है कि ग्रद्धं विकसित 
अयवा ग्रलह्प विकृत्तित देश ग्राथिक विपमता से ग्रस्त है, इस विषमता को दूर करने 
के लिए सच्तुलित विकास (प्ेडांशाध्व्त 070ण४) आवश्यक है प्रौर यह सन्तुलित 
विकास तभी सम्भव है जब ग्रतिरिक्त जन शक्ति का प्रयोग करके पूंजी प्राप्त की 


पु 
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जाए। प्रो नकंसे के अनुसार “अ्रद्ध-विकसित देशों में पूजी की सांत्रा बहुत कम 
होती है ।” ये देश अपनी राष्ट्रीय श्राय का 5 से 8%, तक ही बचा पाते हैं। इसके 
विपरीत विकसित देशो मे बचत की मात्रा कुल राद्रीय ग्राय की 0 से 30%, तक 
होती है । ग्रद्ध विक्॒तित देशों में इस शोचनीय स्थिति का मुस्य कारण है बचत 
की पूर्ति को भी कमी रहती है और बचत की माँय कौ भी कमी रहती है | बचत 
की पूर्ति की कमी इसलिए रहती है क्योकि प्रायः उसकी माँग कम होती है । इस 
प्रकार माँग इसलिए कम होती है क्योकि उसकी पूर्ति कम होती है। यह झआथिक 
विपमना का चक्र (४/छ७०ा5 शाटा४) निरन्तर चलता रहता है जो ग्रद्ध-चिकत्तित 
देशों को आथिक विकास की ओर अग्रत्तर नहीं होने देता । प्रो नर्केस के अनुसार, 
आर्थिक एुष्चक्र की प्रक्रिया मे कम पू जी के कारण विभिधो जन वभ होता है। फतस्वरूप 
उत्पादकता कम होती है । कम उतठ्यादकता के कारण लाभ कम होता है परिणाम- 
स्वछूप, उत्पादन कम होता है! उपरोक्त उत्पादन से रोजगार के ग्रवसतर कम रहते 
हैं मौर इपीलिए प्राय कमर होती है । परिण्यामत बचत कमर होती है और पुजी- 
निर्माण भी कम होता है ।” 
प्रो नकंसे मे ग्रद्ध नविकपित देशों की इस श्राथिक विषपमता को दूर करते के 
लिए सन्तुलिद विकास पर बहुत बल दिया है। उनका सबसे श्रधिक पाग्रह कृपि- 
छेत्रो की अतिरिक्त जन-शक्ति [5978 शिक्वा0एफ८7) को अन्य प्जीयत 
परियोजताम्ों भे नियोजित करके प्रभावपूर्णा बचत (8८वए७ 59५०४) औ्ौर पूजी 
सिर्माण वी अभिवृद्धि पर है। नकसे के कथनानुसार कृषि करते की तकनीक को 
“नानत श्खते हुए भी कृषि उत्पादन मे कमी किए बिना, कृषि मे नियोजित 
जनसस्या का बहुत वडा भाग कृषि क्षेत्र से हटाया जा सकता है ? “ बहा समाव 
कृषि उत्पादत ब्रिना तंकतीक में परिवतेन किए हुए कम श्रम शक्ति से भी प्राप्त किया 
जा सक्‍ता है !” किन्तु नकंसे की यह मान्यता है कि इस अनउत्पादक श्र ध्रक्ति को 
उत्पादक श्रम-शक्ति में बदलने की समस्त प्रक्रिया की वित्त-व्यवस्था स्वय इसमे से ही 
को जानी चाहिए ) ऐसा होने पर ही देश मे बचत ओर पूंजी निर्माण की मात्रा मं 
वृद्धि हो सकेगी । इस्तीलिए नककसे ने ग्रामीण छिपी हुई बेरोजगारी (0058फ5७8 
एप्रभगफ्ञ ०८०0 को छिपी हुई बबत की सम्भावनाएँ [5.्॒पराइव हववागह् 
ए०८गा७)) माता है। इस प्रक्नार उन्होने ग्रद्धं-विकप्तित दैशों की ग्रप्रपुक्त जनः्शक्ति 
के उपयोग दारा पूजी-तिर्माण पर बल देकर इन देशो बे आथिक विकास पर णोर 
दिया है ॥ 
सन्तुलित विकास का विचार 
((०7८०छ७ ० 839]87086 (00५) 
प्रो नवंसे ने झाथिक विकास के लिए सन्तुलित विकास वद्धति का ब्रतिपादत 
किया है । उनके मतानुसार, “अर्द्ध-विकसित देशो में निर्नेता को विदेला चक्र 
श0075 ८४०९) व्याप्त रहता है जो आ्रधिक विकास को भ्रवरुद्ध करता है । यदि 
इस दूषित चक्र को किसी प्रकार दूर कर दिया जाएं, तो देश का झ्राथिक विकास 
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सम्भव हो सकेगा । निर्धघन देशों मे निधनता का यह चक्र माँग प्रोर पूर्ति दोनो प्रोर 
से क्रियाशील रहता हैं| पूर्ति पहलू से विचार करें तो वास्तविक भाव की कमी के 
कारण बचाने की क्षमता बम होनी है । झ्ाय की कमी का कारणए, विम्त उत्पादकता 
और विम्न उत्रादऊ़ता का कारण पूंजी की स्वल्पता होती है । पूंजी की कमी बचने 
के नीचे स्तर का परिणाम होती है । यदि माँग पहलू से विचार करें तो यह निष्कर्ष 
निकलता है कि आय की कमी के कारण क्रय वी क्षमता भी सीमित होती है । इससे 
माँग कम होती है ।” परिणामस्वरूप, उत्पादफों में विनियोग करने का कम उत्साह 
होता है। ग्रवैव्यवस्था की उत्पादकता विनियोजित पूंजी पर निर्भर बरती हैं। 
विनियोगी की कमी के कारण उत्पादन भर ग्राय का स्तर कम होता है । पुन॒ वही 
चक्र प्रारम्भ होता है । इम प्रकार इन दूषित चक्रों के कारण, भ्रद्ध-विकसित देशो के 
विक्रास में बाधाएँ उपस्थित होती है । 


ग्रधिक विकास वे लिए इस विपले चक्र को दूर करमा आवश्यक है । 
विधियोग सम्बन्धी व्यक्तिगत जिर्शयों द्वारा सीमित क्षेत्रों में झेल्प माना में किए गए 
विनियोग से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, प्रो नर्कसे के मतानुसार, “विपैले 
चक्रो को दूर करने के लिए पिभिन्न उद्योग विस्तृत रूप से एक साथ आरम्भ किए 
जाने चाहिए जा एक दूसरे के लिए विस्तृत बाजारों की स्थापना करेंगे और एक 
दूसरे के पूरक होगे।” उनके अनुसार, समस्या का हल इस बात में निहित है कि 
“व्यापक क्षेत्र मे विभिन्न उद्योगो मे एक साथ पूजी लगाई जाए और बहुत से उद्योगों 
को एक साथ विकसित किया जाए ताकि सभी एक दूसरे के ग्राहक बन सकें शोर 
सभी का पाल बिक सके ।” प्रो नर्कप्ते रोजन्स्टेब रोडन (05०5 07 ०69॥॥) 
के जूते के प्रसिद्ध कारखाने का उदाहरण देकर सन्तुलित विकास की ग्रावश्यकता पर 
बल देते हैं । मानलो एक जूते का कारखाना स्थापित किया जाता है | इससे इसमे 
काम करने वाले श्रमिको, पूजीपतियो और नियोजको को आय प्राप्त होगो किन्तु मे 
संपस्त ग्राय जुदो को खरीदने के लिए ही तो नही व्यय बरेंगे | वे अन्य वस्तुएं भी 
कप करेंगे । इसी प्रकार सांब॑ ही इस उद्योग के श्रप्तिक्त ही सारे जूते नहीं खरीदे 
सकते । दूयरे उद्योगो के श्रमिक ही तो अतिरिक्त यूते खरीदेगे। यदि अर्थव्यवस्था 
के अ्ब्य क्षेत्रों या उद्योगो का विकास नही किया जाएगा तो यह कारखाना प्रसफल 
हो जाएगा । श्रत यह कठिनाइ एक साथ ही श्रनेक पूरक उद्योगों की स्थापता करने 
से हल हो सकती है । जो एक दूसरे के ग्राहक बन जाते हैं। इस सम्बन्ध से 
प्रो नकते न लिखा है कि 'अ्धिकाँश उद्योग जो जन उपभोग के लिए उत्पादन करते 
हैं इस श्र्थ मे पूरक होते हैं कि वे एक दूसरे के लिए बाजार की व्यवस्था करके 
परस्पर सहारा देते हैं।? उनके ग्रनुसार शारीरिक विकास के लिए सन्तुलित आहार 
(93]99020 क्षद) जिस प्रकार आवश्यक है उसी प्रकार ग्रथ॑व्यवस्था के विकास के 
लिए मन्तुलित विकास (छ4भा0८० (0ज्ञ॥) पद्धति ग्रावश्यक है 

प्रो नकंसे ने सल्तुछ्षित विकाप्त की धारणा का झ्रकुर जे बी से(7 8 839) 
के इस कयन से प्राप्त क्या हैं कि पूर्ति अपनी माँय स्वय बना लेती है (5ए०7फाॉए 


>श्राथिक विकाप्त के सिद्धान्त 
ही 


पराध्था०५ 78. 909 प्रैट००००729) । उन्होने इस नियम सम्बन्धी जे. एस. मिल की 
ध्यास्या को उद्धुत किया है कि “प्रत्येक प्रकार की उत्पादन वृद्धि यदि लिजी हित 
द्वारा निर्देशित अनुपात में सब प्रकार की उत्पत्ति में गल्नत गणना के बिना विभ्राजित 
की जाए तो भ केवल स्वयं अ्रवनी मॉग का निर्माण कर लेती है, बल्कि उसे अपने 
साथ रखती है !” लेकिन किसी व्यक्तिगत उद्यमी द्वारा किप्ती विशिष्ठ उद्योग में बड्चे 
मात्रा में लगाई गई पूजी बाजार के छोटे झ्ाकार के कारण लाभहीन हो सकती है । 
किल्तु विभिन्न उद्योगों में व्यापक क्षेत्र मे एक साथ सुन्यवस्थित रूप से पूंजी विनियोग 
से बाजारों के भ्रांकार का विस्तार होता हैं और इससे श्राथिक कुशलता के सामाग्य 
स्तर में सुधार होता है ! प्रत विभिन्न उद्योग विस्तृत रूप से एक साथ आरम्भ किए 
जाने चाहिए झौर विभिन्न प्रकार के उद्योगो में पुजी विनियोग की लहर (2 9४०५४ 
ए जाल 37१68॥7क्‍3९098 749 8 7ए7थ्ा छा प्र्विशधव्यां 7707॥065) उठनो 
चाहिए । ऐसे होते पर उद्योग एक दुसरे के पूरक होगे, जिससे विस्तृत बाजारों की 
स्थापना होगी और तीद्रता से आर्थिक विक्ात्त होगा । इसे ही तकते ते 'पन्तुलित 
विकास का नाम दिया है। भ्रत 'सन्तुलित विकार्सा का आशय उत्पादन-क्रियाश्नो में 
विभिन्न प्रकार के सन्तुलत से है । यह सन्तुलन दो प्रकार का हो सकता है--प्रभम 
सम्मुखी (70780) एवं द्वितीय विमुखी (34ए८५.0) । सम्मुखी सन्तुलन के 
पसनुसतार कृषि-उत्पादव भे वृद्धि के साथ-साथ उन उद्योगो मे भी विस्तार आवश्यक है 
जो इसके अत्तिरिक्त उत्पादन को चाहेगे। विपुखोी सस्तुलन के अनुसार यदि किसी 
उद्योग का विस्तार करना है तो इस उद्योग के सचालन के लिए प्रावश्यक क्चा 
माल, इंचन, यसत्रपोकरण ग्रांदि से सम्बन्धित उद्योगों का भी विकास किया जीना 
चाहिए १ 

सन्तुलित विकास के प्रभाव >सन्तुलित विनियोग से आथिक विकास पर 
प्रच्छा प्रभाव पडता हैं। इमके साथ ही सन्तुलित बिकास के कारण बाह्य 
मितब्ययितात्रों (शा ४००वणाा०७) में वृद्धि होती है। ये मितव्यमिताएँ दो 
प्रकार को होती हैं, प्रथम, क्षेतिजीय मितव्ययिताएँ [गिणारएग्रा॥) ४:0007925 ) 
एव हितीय, स्ग्नीय मितव्ययित्ताएँ ( जटा(०० £८०१०१४63) । वस्तृत आकार प्रकार 
वाले विभिन्न उद्योगों मे बड़े पैमाने पर पूंजी विनियोग से उद्योगे का झद्टप्रीय भ्ौर 
क्षैतिग्रीय एकीकरण संम्भेव होता है श्रौंर इससे भो दोनो प्रकार कौ मितन्ययिताओं 
का निर्माए होता है। श्षम के अधिक अच्छे विभाजत, प्रजी, कच्चे माल और 
तकतीकी कुंशगवता का सामूहिक धयोग, बाजारों का विस्तार तथा आधथिक प्रौर 
सामाणिक्र ऊपरी प्ज़ी [&८०॥0फा० 30व 8007ों 0प्रधोडगत ५०]५8]) का अधिक 
ब्रच्छा भौर सामूहिक उपयोग भ्रादि के कारण भी उत्पादक इकाइयो को लाभ 
होता है ! 

सन्तुलन के क्षेत्र--प्रो नकद द्वारा प्रतिपादित, सम्तुलिल विष्मास का यह 
छिद्वास्त विशात प्रक्रिया में अर्थव्यवस्था के विभिन्न कैत्रे भरें सल्तुलत की आवश्यकता 
पर बल देता है | कृषि ओर उद्योगों के विकास मे समुचित सन्तुलन रखा जाता 
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चाहिए, क्योफि ये दोनो एक दूसरे के पूरक हैं। इसी प्रकार अर्थव्यवस्था के घरेलू 
क्षेत्र [[20776४0 5500) झौर विदेशी क्षेत्र (एण7०€७ ४6०० ) में भी सन्तुलन 
स्थापित किया जाना चाहिए । विकास वी वित्त-व्यवस्था मे निर्यातन्माय (सिशए४ 
€7॥0॥8$) महत्वयूर्ण है। ग्रत घरेल्‌ क्षेत्र के साथ साथ निर्यात क्षेत्र में पू जी- 
विनियोग किया जाना चाहिए । प्रो नऊसे के प्रनुमार “सस्तुलित विकास अस्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार का अच्छा ग्राघार है ।” उनके विचार से अन्यर्राद्रीय व्यापार को बढाने वे 
लिए यातायात सुविधाग्रो मे सुघार, उनकी लागत मे कमी, वटकर बाघाम्रो की 
समाप्ति प्रौर मुक्त व्यापार क्षेत्रो का विक्रास किया जाना चाहिए । इससे विकासशील 
देश परस्पर एक दूपरे के लिए बाजारों का कार्य करेंगे श्रौर उनका विकास होगा । 
कृषि और उद्योगो, घरेलू और निर्यात क्षेत्रों के सन्‍्तुलित विकास के समान ही भौतिक- 
पू/जी भौर मानवीय-पूजी मे साथ साथ विनियोग क्रिया जाना चाहिए। दोनो के 
सन्तुलित विकास के प्रयत्त किए जाने चाहिए क्योकि 'भौतिक पूजी' मे विनियोग तब 
तक व्यर्थ रहेगा जब तक कि उपके सचालन के लिए जनता शिक्षित और स्वस्थ न 
हो । इसी प्रकार प्रत्यक्ष उत्पादत क्रियाग्नो और झ्रथिक तथा सामाजिक ऊपरी 
सुविधाग्रो मे भी सन्तुलित विनियोग क्रिया जाना चाहिए। इस प्रकार नकंसे ने तीब् 
झाथिक विकास हेतु सन्‍्तुलित विकास की शैली का प्रतिपादत किया है जिसके अनुसार 
व्यर्यव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों मे तथा एक उद्योग का विद्रास करने के लिए उससे 
सम्वस्धित प्रस्य उद्योगो मे एक साथ विनियोग क्रिया जाना चाहिए ।” कुछ क्षेत्रो या 
उद्योगों पर ही ध्यान देने से भरत प्रद्योग 'प्रह्य विकसित सन्तुलन' से ग्रस्त रहेगे भ्ौर 
विकास मे बाघाएँ उपस्थित होगी । प्रो ए डब्ल्यू लेविस के झनुमार विकास 
क र्यक्रमो मे ग्र्भव्यवस्था के सभी क्षेत्रो का एक साथ विकास होना चाहिए ताकि 


उद्योग श्रौर कृषि वे मध्य तथा घरेलू उपभोग के लिए उत्तादन और निर्याव के लिए 
उल्तादन में उचित सन्तुलन रखा जा सक्रे ।” 


सरकार एवं सन्तुलित विकास--मर्द्ध विकसित देशो मे निजी उपक्रम के द्वारा 
व्यापक क्षेत्र मे विभिन्न परियोजनाग्रो में पूजी-विनियोग की लहर का एक साथ 
सचार किया जाना दुष्कर काये है । इसलिए सन्तुलित विकास में राज्य ढ्वारा विकास 
प्रक्रिया के श्रायोजन, निर्देशन एव समखय के लिए पर्याप्त स्थान है । सरकार से यह 
आशा की जाती है कि वह उत्पादन के विभिन क्षेत्रों मे एक साथ विनियोजन का 
ग्राश्वासन दे। ग्रतः सन्तुलित विकास के लिए केन्द्रोय नियोजन प्रावश्यक होना 
चाहिए । किस्तु नऊंसे के अनुसार “सम्तुनित विकास के लिए केन्द्रीय आारथिक नियोजन 
अनिवार्य नहीं है। सरकारी नियोजन के पक्ष में कई महत्त्वपूर्ण कारण हैं लेकिन 
सम्तुलित विकास उनमे से कोई कारण नही है ।” 

नकेसे की यह भी मान्यता है कि निजी उपक्रम द्वारा भी बाँछनीय प्रभाव 
कुछ प्रेरणाग्रो और प्रोत्साहन से प्राप्त किए जा सकते है । उन्होने बतलाया है कि 
सामान्य मूल्य प्रेरणा द्वारा अल्प अश में सस्तुलित विकास किया जा सकता है 
किन्तु बढती हुई जनसरया की बढती हुई प्रावश्यक्रताओं के साथ सन्तुलित विकास 


की नीची स्तर भी सह विस्तार क्रो प्राप्त कर लेती है। प्रारम्भिक विनियोग के 
मौद्विक एवं अन्य प्रभावों के द्वारा विभिन्न उद्योगों मे पू'जी-वितियोग की नई लहर 
दोडाई जा सकती है। इस प्रकार प्रो नकँसे का सन्तुलित-विकास का सिद्धात्त निनी 
उपक्रम वाली प्र्थव्यवस्था मे लागू होता है। उनके सिद्धान्त में बाजार विस्तार, 
बाध्य मित्तव्यवताग्रो भौर मूल्य प्रेरणाग्रो द्वारा ही मतुलित विक्रास्त पर बल दिया 
गया हैं । उनके मतानुप्तार, “आवश्यक विनियोग के लिए सार्वजनिक या निजी क्षेत्र 
का उपयोग प्रधानत प्रशासकीय कुशलता का प्रश्न है )” 

न्॑से के विचारों की झालोचना--तकसे के सन्‍्तुलित विकास के विचारों की 
हप॑मैन, पिगर, कुरिहारा श्रांदि ते निम्त भ्राधारों पर झालोचनाएँ की हैं-- 

! सन्तुलित विकाप्त के ग्न्तर्गत बहुत सी उत्वादन इकाइयों या पनेक 
उद्योगों का एक साथ विक्यस करने के लिए बड़ी मादा में पूंजी, तकनीकी शान, 
प्रबन्ध कुशलता आदि की ग्रावश्यक्रता होगी | ग्रद्धं-विकप्तित देशो मे एक साथ प्रयोग 
के लिए इन पस्ताघनों का प्रभाव होता है। ऐसी स्थिति मे, इन उत्लादत इकाइयों की 
स्थापना से, इनकी मीद्धिक ग्यौर वास्तविझ लण्गत में बुद्धि होगी शौर उतका 
मित्तब्ययतापु वंछ सचालन कृठिन हो जाएगा। 

2 प्रो विन्डल बजेर के अनुमार, नर्ऊसे के विकास प्राहप (]4006]) में 
नए उद्योगों की स्थापना को अपेक्षा वर्तमान उद्योगौम लागत कम करने की 
सम्मावनाप्नो पर ध्यान तही दिया गया है । 

3 नकंसे ले विभिन्न उद्योगों को परिपूरक माना है, रिन्‍्दु हस सिंगर 
(पिश्ा5 5ग्ाहटा ) के अनुमार ये परिपुूरक न होकर प्रतिह्पर्द्धी होते हैं। जैसा कि 
जे प्रारकस फ्नेमिय () शरश्वाए७ उपलाआ०0एड) ने लिखा है--जहाँ हस्तुलित 
विकास के सिद्धान्त मे यह माता जाता है कि उद्योगों के मध्य प्रधिकाँश सम्बन्ध 
परिपुरक हैं साधनो की पूर्ति बी सीमाएँ प्रकट करती हैं कि यह सम्दन्व अधिकतर 
अतिस्पद्धत्मिक है।”! 

हर्षमेन (सइटगगथ0) के अनुसार “सन्तुलित विकास का सिद्धान्त विकास 
सिद्धान्त के रूप में ग्रसफल है ।” विकास का आशय, एक प्रकार की प्रथ॑ब्य॑वस्था से 
अन्य प्रकार की और उन्चत अरथंव्यवत्था में परिवर्ततव की प्रक्रिया से है, दिन्तु 

प्रस्तुलित विकास का ग्राशय एक पृरण्ंरूप से नई और स्वय झम्पूरों भ्रर्वव्यवस्था की 
ऊपर से स्थापना से है । हर्षपमैन के मतानुसार, यहू विकास नही है, यहू तो क्सी 
पुराती वस्तु पर तई वस्तु की कलम लगाना भी नही हैं। बह तो प्राथिक विकास का 
पूर्णारप से द ध तरीका है ।” 

4 प्रद्धां-विकसित देशो में उत्पादन के साधन अनुपात में नहीं होते। 
कुछ देशो मे श्रम अत्यथिक है तथा पूजी एव साहसो कुशलता को कमी है कुछ 
देशों मे थम और पूंजी दोरो की कमी है विल्लु झत्प सघन प्रब्ति मात्रा में हैं । 
सन्तुलित विकास की घारणां को व्यावहारिक झूप देने में ऐतो स्थिति बड़ी बा यक है । 

5, सन्तुतित विकास का सिद्धान्त इस मान्यता के आधार पर चलता है वि 
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भ्रद्धो-विकसित देश बहुत ही प्रारम्भिक स्थिति से विकास आरम्भ करते है। बिस्लु 
वस्तन ऐसा नही होता । वास्तव मे प्रत्येक अर््धं-विकसित राष्ट्र एक ऐसी अवस्था से 
विकास की घुरूप्रात करता है जहाँ पूर्वे-विनियोग या पूर्व वित्रास वी छाया विद्यमान 
रहती है | ऐसी स्थिति मे विनियोग के कुछ ऐसे याँछित कार्यक्म टोने हैं जो स्वय 
सम्वलित नही होते, किन्तु जो वर्तमान प्रसस्तुलन के पूरव के रूप में असस्तुलित 
विनियोग का स्वरुप ग्रहण करते हैं 

6 कुरिहारा वे धनुमार “सन्तुलित विक्रास निजी उपक्म जो भ्रोत्माहित 
करने के लिए वाछनीय नही है किल्‍नु जहाँ तक ग्रद्ध-वित्रसित देशों का सम्बन्ध हैं 
यह स्वय इसके लिए ही वाँछनीय है। नकंसे को प्रद्धं-विकत्तित प्रथेग्रवस्था के 
सीमित बाजार और निम्म व'्स्तविक आ्राय द्वारा निजी व्यक्तियों की विनियोग की 
प्रेरणा को वाया पहुँचाने की शिक्रायत प्रतावश्यक होगी यदि क्षमता-विस्वारक झौर 
आ्राय उत्पादक प्रकृति के ध्वज्ञासी सार्वत्रतिक वितियोग को महत्त्वपूर्ण भूमि ग्रदा 
करने दी जाएगी ॥! 

? यन्तुलित विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों में विनियोग के लिए बडी 
मात्रा मे छाथन होते चाहिए | डिन्‍्तु ग्रद्दों विकप्तित देशों के साधन सीमित होते है 
यदि इन थोडे से साघनो को ही विभिन्न ग्रौर अधिक क्षेत्रों मे फैलाया जाएगा, तो 
उनम वाँछतीय गति नहीं आ पाएगी और सम्भव है कि किसी भी क्षेत्र मे प्रगति नहीं 
हो पाए तथा साथतों का अ्रपव्यय हो। भ्रत सल्तुलित विकास का पिद्धान्त इस 
प्रकार व्यक्त क्रिया जा सकता है' --एक सौ पुष्य भी उम मूमि पर उग सक्ञते हैं जहाँ 
पोषक तत्वों के प्रभाव मे एक पौधा भी मुर्का सकता है।' डॉ. हम श्गिर के 
अनुसार, ' सन्‍्तुलित विक्रस्त की नोति को अपनाने के लिए जिन साधनों की 
आवश्यकता होती है उनक्की मात्रा इतनी अधिक होती है कि उनको जुदाने वाले देश 
वास्तव में अरद्ध विकसित नहीं हो सकते ।/” इसीलिए उन्होंने इन देशों के लिए 
“%णा४ छा' को तो उचित बतलाया है, किन्तु 8० 88' के सुभाव को प्रबुद्धिमतापूर्ण 
बतलाया है । 


8 सन्वुलित विकास के लिए केद्धीय नियोजन, निर्देशन ग्रादि आवश्यक है 
जिसका भ्र्द्ध विकसित देशों के विकास मे पर्याप्त महत्त्व है। नकंसे ने सम्तुलित 
विकास वे! लिए इस बात को पूर्णरूप से नही स्वीकारा है। 

9 नकंपे का स्रन्तुलित विकास का छिद्धान्त वस्तुतः विज्सित देशों के 
ग्रवस्ताद साम्य (5प79 ४0०० ँए्७) की स्थिति की ही व्याख्या करता है, किन्तु 


झद्ध-विकसित देशो म अ्रद्धंनविकास साम्य की स्थिति होती है और यह उसकी 
व्याख्या नही करता है । 

बस्तुत सन्तुलित विकास का सिद्धान्त कीन्स के व्यापार चन्र के सिद्धास्त का 
ही परिवर्तित हूप है ॥। कीन्ध क्के ड्स सिद्धान्त के अनुसार “एक साथ बहुमुखी 
विनियोग से आर्थिक क्रियाग्रो प्रें सन्‍्तुलित पुनसत्यान (छ90००१ एह८०श्था३) 
लाया जा सकता है क्योकि वहाँ उद्योग, मशीनें, प्रबन्धक, श्रमिक तथा उपभोग की 
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अर दतें ग्रादि सब कुछ प्रभावपुर्ण माँग वी कमी के कारण अस्थायी रूप से स्थगित 
कार्यों को पुन सचालित करने की प्रतीक्षा मे विद्यमान होते हैं ।” किन्तु अर्द्ध- 
विकप्तित देशों मे समस्या माँग छी कमी की नही, साधनों के प्रभाव की होती है, 
जिपके कारण व्यापक विनियोग दुष्कर होता है । 

0 विभिन्न देशो के आथिक विक्रास का इतिहास भी यही स्पष्ट करता है 
कि इसमे आ्थिक विक्षास का स्वरूप असन्‍न्तुलित ही रहा है। इगरैंण्ड में स्वेप्रथम, 
वस्त्र उद्योग, ग्रमेरिका मे रेलो और जापान मे लोहा एवं इस्पात उद्योगों का विकास 
हुश्ना, जिससे भ्रन्य उद्योगों के विकास को दल मिला | जे. आर टी हेगे के झनुसार 
“सन्तुलित विकास झन्तिस परियास था, जो तवीन क्रियात्रों के तबीत उत्थात पठन 
तथा परिवर्तंनीय साधनों के सयोग द्वारा उ पादित तथा घोषित हुआ । यह एक ऐसी 
घटना नही है जो प्ररम्पर पोषक क्षेत्रों (भपापग। 879णफाड़ 86०(078) के 
एक साथ बहुमुखी विस्तार के फलस्वरूप उत्पन्न हुई हो ॥7 
रोजेन्स्टीन रोडान की विचारधा राएँ 
(39एछ08९॥ ० १05९005095 [२००4॥) 

रोजेन्श्टीन रोडान ने भी सब्तुलित विकास का समर्थव किया है, परन्तु वे 
चाहते हैं कि यह सल्तुलित विकास-पद्धति बड़ धक्के (छाष्ट 7५७) के रूप में 
अपनाई जाए । 'बढे घक्क्रे के सिद्धान्त' (]06०५ ० छ/8 ?पड॥) के अनुसार स्थिर 
श्रयृंग्यवस्था (5्ड्ठाक्षाई 8०07079) की प्रारम्मिक जडता को समाप्त करने के 
लिए और इसे उत्पादन तथा आय के उच्च स्तरों की ओर बढने के लिए श्यूनतम 
अयत्त या बड़े धक्के (फक्राडठ 0०५१ ) की श्रावश्यकता है । यहु बडा धकका तब होता है, 
जब एक साथ ही विभिन्न प्रकार की कोई पूरक परियोजनाओं को प्रारम्भ किया जाए। 

रोडान के मतानुमार, “प्रद्धं-विकघ्िित ग्रथवां अल्प विकसित देशो में प्रशथिक 
व सामाजिक ऊपरी सुविधाओं ( 9008) 879 8007070 0५४7॥6905 ) की 
निताग्त कमी होती है जिनकी पति करने की से तो निजी साहम्मियो मे क्षमता होती 
हैऔर न ही इच्छा ।' ग्रत राज्य को चाहिए कि वह इन ऊपरी युविधण्त्रों 
(5007ी गाव 8०20॥0900 0एध7॥८३१$) अर्थात्‌, यातायात, सचार, शक्ति, शिक्षा, 
स्वास्थ्य, बैंक, ट्रेतिंग आदि मे अधिक मात्रा मे घन लगाए और इस भ्रकार निजी 
ब्िनियोजको तथा औद्योगीिक्रण के इच्छुक लोगो को उद्योग खोलने की प्रेरणाएँ 
ग्रोर दुक्वाएँ प्रदात करे। भो रोडान के ग्रनुवार, ग्रद्धं-विकप्ित देशो मे धीरे-घोरे 
विकास करने की पद्धति झय्तानी ठीक नही है | इन देशो में वास्तविक विकास तो 
केवल बड़े घकके! (छाष्ठ ऐप) से ही सम्प्र है क्योकि तभी हम 'उल्तादन की 
बाह्य मित्तत्यय्रता' ग्रववा उत्पत्ति वृद्धि के नियम के लाभ प्राप्त कर सहते हैं । 

“यदि विकास की किस्ती भी झायोजता मे सफनच होता है तो इसके लिए 
एक स्यूततम मात्रा में विवियोजन भावश्यक होगा । किसी देश को स्व॒य रटूर्त विगास 
की स्थिति में पहुँचने के लिए प्रयत्त वरना भूमि से हृदाई जहान के उठनत वे समन 
है । हवाई जटाज को नभ में उड़ान के लिए एक निश्चित ग्रति पक्डता प्रावश्यक 
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है । घीरे धीरे बढ़ने से बाम नही चर सकता। इसी प्रकार विकास कार्येकर्म वो 
सकते बदले प्रौर अर व्यचस्या को स्व्य स्फूर्त दशा में पहुँचने के लिए बड़े धक्के के 
रूप भे एक निश्चित मात्रा में समस्त क्षेत्रों मे विनियोजन प्रनिव्रा्य है 

पविक्नास की बाचाग्रो कौ लगने के लिए बडा घकका ही पग्रावश्यक है | 
एक निश्चित न्यूनतम मात्रा से कम मात्रा में उत्साह गौर कार्य से काम नहीं चल 
सकता । छोटे-छोटे प्रौर यदा क॒दा किए जाने वाने प्रयस्तो से विकास सम्भव नहीं हो 
सक्रता | विकास का वातावरण तभी उत्सन्त होता है जब एक न्यूनतम मात्रा वा 
विनियोजन एक स्युवतम गत्ति से किया जाय ।” 

प्रो रोडान के 'बडे घकक्रे के सिद्ध नता के पश्च में प्रमुख तर्क अद्ध विकसित 
देशो में बाह्य भित्तव्ययताग्रो के प्रभाव पर झ्ाधारित है। बाह्य मित्तयययतागम्री का 
भ्राशय उन लाभो से है जो समस्त प्र्वव्यवस्था या कुछ क्ियाग्रो या उपक्रमो को 
मिलते हैं किस्तु जो विनियोक्ता इकाइयों को प्रत्यक्ष रूप मे कोई प्रत्याय (६६७) 
नही देते हैं। पूरति की दृष्टि से सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण बाह्य मित्तस्यवताएँ यातायात, 
शक्ति ग्रादि के रूप मे सामाजिक ऊपरी सुविधाएँ (8009 0ए८7॥284 थिट्षा[6$ 
है जो श्रन्य क्षेत्रो म भों विनियोग के प्रवमर बढाते हैं। रोजेन्स्टीन रोडान 
ने निम्नलिखित तीन प्रकार से बाह्य मित्तव्यवत्ताओ झौर प्रविभाज्यताओो 
(7फ्दाश$छगं6) में भेद किया है--- 

(7) उत्पादन-कार्य भ्रे विशेष रूप से सामाजिक ऊपरी पूंजी की प्रति मे 
ग्रविभाज्यता (7 क्‍धभ्रण[ा।र रत छा०्वपरएाणा ण्रिद्वा०0, 5छ0ण०क्षीपर ॥ (6 
इए9 06 80098 0४४४69पं ०४92] 

(॥) माँग की अविभाज्यता या माँग की पूरक प्रकृति ([0शशणाआओ ० 
ता॥376 णा ॥86 ए०फएहश्यिवाक्षए ९9730767 ए ठ6॥ 470) 

(7७) बचत की पूर्ति मे अविभाज्यता (स079579079 का 708 8०39 
0 88 ५श॥95) 

सामाजिक ऊपरी पु'जी की पूति की अ्रविभाज्यता स्वाभाविक है, क्योकि 
इसका न्यूनतम ग्राकार आवश्यक हूप से ही बडा (79४०८५5७|ए ।8726 गाएाएपएग। 
526) होता है। उदाहरणाथे, आधी रेल लाइन निर्माण से कोई लाभ नही होगा, 
झत पूरी रेल लाइन के निर्माण के लिए आवश्यक मात्रा में विनियोग करना 
अनिवाय है | साथ ही, इस प्रकार का विनियोग प्रत्यक्ष उत्पादक फ्रियाप्रों के पूर्वे 
होता चाहिए ॥ निर्यात के लिए कृषि क्षेत्र के विकास के लिए विनियोग तब तक नही 
किया जाएगा जब तक क्रि खेतो से बन्दरगाहों पर कृषि-उपज को पहुँचाने के लिए 
सडक का निर्माण नही कर दिया जाता । रोजेन्स्टीव रोडान का माँग की प्रविभाज्यता 
की विचार इस तथ्य पर भझ घारित है कि एकाक्ी विनियोग परियोजना को बाजार 
की कमी वी भारी जोखिम को उठाता पड सकता है। इसके विपरीत, यदि कई 
पूरक परियोजनाओ्रों को एक साथ प्रासम्म किया जाता है तो वे एक दूसरे के लिए 
बाजार प्रस्तुत कर देते हैं और उनके असफल होने की सभावता नहीं रहती है । 
रोजेन्ध्टीन रोडान इस बात को एक जूते के कारखाने के उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते 
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हैं। मानलो कि एक स्थैतिक और बंद प्रर्थव्यवस्था मे एक झूत्तो का वारखाना 
स्थापित किया जाता हैं जिसमे 00 श्रमिकों को जो पहले अर्धं-नियोजित थे काम 
पर लगाया जाता है | उनको दी जाने वाली मजदूरी उनकी ग्राथ होगी जिन्‍्तु इसका 
बहुत थोडा भाग ही डझूठो को खरीदने मे व्यय क्रिया ज॑ एगा। ऐसी अर्थव्यवस्था में 
क्पोकि ग्रतिरिक्त क्रम-शक्ति का कोई साधते नहीं है और निर्यात की भी कोई 
सम्भावना नहीं है, थाकी बचे हुए झूतों की बिक्री नहीं हो पाएगी और कारखाना 
असफल हो जाएगा । विल्तु स्थिति उस समय एकदम भिन्न और अधिक अच्छी होगी 
यदि एक नही अपितु ।0 000 पहले के अद्धंननियोजित श्रमिकी को काम पर लगाने 
वाले 00 कृषि और औद्योगिक उपनक्प्त स्थापित छिए जाएं जिनमे अर्थव्यवस्था के 
अन्य क्षेत्र की तुलना मे उत्पादकता के उच्च स्तर पर विभिन्‍न प्रकार की वस्तए 
उत्पन्त की जाएँ। ऐसी स्थिति मे उत्पन्त की गई ग्रतिन्‍िक्त आय ग्रतिरिक्त उत्पादन 
को खरीदने के काम में लाई जा सकेगी और कुल विनियोगो की सफलता सुनिश्चित 
हो जाएगी । 

बडे धवके के सिद्धान्त के सन्दर्भ में तीसरी ग्रथति 'बचत की पूर्ति को 
प्रविभाज्यता की धारणा का उदय इस बात से होता है क्रि विशाल ब्यूबतम विनियोग 
कार्यक्रमों की वित्त व्यवस्था के जिए ऊँची न्यूनतम बचत अनिवाय है । रोजेम्टीन रोडान 
के मतानुसार “आय के नीचे स्तर वाली भब्रद्धं विकसित झवस्थाओ्रो मे बचत की ऊँची 
दरो को प्राप्त करने का एक मात्र तरीका वितियोगों में वृद्धि ही है जिसे इन देशो 
भे यहाँ के ग्रविकसित और अप्रयुक्त जन शक्ति तथा अन्य साधनों को गतिशील बना 
कर ही प्राप्त किया जा सकता है ।” 

इस प्रकार उपरोक्त अविभाज्यताओ का पूरा लाभ उठाने श्र बाह्म- 
मित्तव्ययता्रों मे लाभान्वित होने के लिए विशाल मात्रा में विभिन्‍न क्षेत्रों मे प्रजी 
विनियोग करना चाहिए, अर्थात्‌ अयब्यवस्था को बड़ा घकका! विकाम की शोर 
लगाना चाहिए। प्रो नर्केसे ने भी रोजेन्घ्टीव रोडान की उपरोक्त अविभाज्यनाग्रों 
के प्राधार पर ही सतुतित विकास की पद्धति का समय्थेन किया है। बड़े धक्के के 
म्रिद्धात्त मे सस्थागत परिवर्तंत्र पर भी जोर दिया गया है | फिम्त इस सिद्धान्त को 
भी पुर्णो नहीं माना गया है। अद्ध विकसित देशों के औद्योगीकरण और पग्राथित्र 
विक्राम के कार्येकम में 'बडा घकका' (88 (७$॥॥) लगता बडा कठिन है क्योकि, 
इन देशों के साधन अत्यल्प होते हैं। इसके अतिरिक्त सतुलर विक्रास के पिद्धान्त 
के विशद्ध जो आलोचनाएँ की जाती हैं वे सामान्यतमा इस पिद्धान्त पर भी लागू 
होती हैं । 
हर्षमेत की विचा रघारा (80707080 ०६ ज्ाइटाशवा ) 

झसतुलित विकास कौ शैल्ली--नकसे की संतुलित विकास की डशॉली के 
विपरीत, ए ग्रों हर्पपेंन (68 0- म्राशधइ्याशवाओ ते ग्राथिक विंक्रात के लिए 
झसतलिंत विकास शी शैली को भ्रपवाने का सुझाव दिया हे । हप॑मेत के ग्रसतुलित 
विकास के सिद्धान्प' के ग्रनुसार, “प्रवेब्यवस्था के सभी क्षेत्रों मे विनियोजन नहीं 
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करके कुड ऐसे चुने हुए क्षेत्रों मे सीमित साधनों का” उपयोग किया जाता है जिससे 
उम्रझ् प्रभाव ग्रन्प क्षेप्रों पर भी पढ़ता है गौर धीरे-घीरे सम्पुर्णा अ्र्वव्यवस्था से 
फिपा-प्रतिक्रिपा द्वारा थवू खनाबद्ध विधि द्वारा ग्राथिक विकास होता है। ग्र््ध-विक्रसिस 
देशों मं साथनो का ग्रभाव रहता है और यह सम्भव नही होता कि बहुमुी विकास 
के लिए सभी क्षेत्रों मे विशाल मात्रा मे इन साधतो का विनिप्रोजन कर सके । इसके 
अत्तिरिक्त इन सीमित साधनो को प्भी क्षेत्रों मे फेला दिया जाए तो उनवा उतना 
प्रभाव भी नही पड़ेगा । ग्रत हर्पमैंव ने यह मत व्यक्त किया है कि प्रथरव्यवस्था के 
प्रमुख क्षेत्री या. उद्योगो मे विनियोजन बारने से, विनियोय के नए अवसर उतस्न 
होगे ग्रौर इससे आगे ग्राथिक विकास का पथ प्रशस्त होगा । उन्होंने लिखा है कि 
“विकास इसी प्रद्तार ग्रागे बढा है जिसके अनुसार प्राथिक वृद्धि ग्रयव्यवस्था के 
महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों से दूसरे क्षत्रो से दूपरे क्षेत्रों मे, एक उद्योग से दुमरे उद्योग मे और 
एक फमें से दूमरी फर्म म॑ पहुचाई गई है।' बह विक्राप्त को असतुलनों की एक 
जञू बला [((थ7 ० 0/8$-200॥59) मानते हैं, जिन्हे प्रमाप्त करने की अपेक्षा 
बनाए रखा जाना चाहिए। ह॒ष॑मैत के मतानुमार पू्व-निधारित यौजनता के भ्रनुसार 
अथथंव्यवस्था मे जानबूछ कर अ्रसतुखन उतन्न करवा, श्रद्धांविकसित देशों में ग्राथिक 
विकास को प्र।प्त करन को सर्वोत्तम विधि है । 


हप॑मेत के अनुसार विश्व के किसी भी देश में अस्तुलित विकास नहीं हुग्ा 
है। आधुनिक विकप्तित देश भी विक्रास क॑ वृतंमान स्तर पर सतुलित विकास शैली 
द्वारा नही पहुँचे हैं। सयुक्तराज्य अ्रमेरिका की सव्‌ 950 वी प्रथ्॑व्यवस्था की, 
सव्‌ १850 की ग्रर्वृश्यवस्था से तुलना करने पर ज्ञात होता है कि उप्ते कई क्षेत्र 
विकसित हुए हैँ किन्तु पूरी शवाब्दी में सभी क्षेत्र एक ही दर से विकसित नही हुए 
हैं। भरत बअरद्ध-विकसित देशो के विक्वाम के लिए भी भ्रवतुलित विकास की पद्धति 
उपयोगी है । हृपेमेन वी यह भी माख्यक्ष. है कि यदि ग्र्वश्यवस्या को आगे बढ़ते 
रहना है तो विकास की नीति का उद्देश्य तवाव (इल्ाह0०) , व्यनुपात_(0/5970- 
एणा।एणा5) श्रौर गअ्साम्य बनाए रखें। आदर्श स्थिति वह है, जबकि एक असाम्य 
विक्रास के प्रयत्तो के लिए प्रेरित करें जिससे पुन इसी प्रकार का प्रसाम्य उत्पन्न हो 
और इसी प्रकार चलता रहे ।” २ 

उनके अनुसार नई परियोजनाएँ पूर्व निर्धारित परियोजनाओं द्वारा सुजित 
बाह्य मिद्र वयताश्रो को हृस्तगत (899709034/४| कर लेती हूँ भ्रौर बाद वाली 
परियोजत्राशों के उपयोग के लिए कुछ बाह्य मित्तव्ययताओों का स्वयं भी यूझन 
करती हैं। किन्तु कुछ परियोजनाएँ ऐसी होती हैं, जो स्वय सुजित मितन्ययतामो से 
अधिक वा शोषण करती है | इस प्रकार की परियोजनाओं मे लगाई गई पू'जी को 
'ब्रेरित विनियोग (70006 प्राए्ण्शणथा) कहा जाता है क्योकि उनसे बाह्य 
मित्ययताओं वो कुल मिलाकर कोई लाभ नही होता है। इसके दविपरीत कुछ 
परियोजनाएँ ऐसी हादी हैं जो उपयोग भे लाई गई बाह्य मितव्ययताओ्रों से अधिक 
मितव्यण्ताओ्रों का सृजन करती हैं । ग्र्व्यवस्था के दृष्टिकोण से दूघरे ध्रकार की 
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परियौजनाओं मे निजी लामदायकता [शिाश्शाट फाटीाशिजाफ) की अपेक्षा अधिक 
सामाजिक वॉछनीयता ($ठ8श 0४87] होती है। झ्त विक्राम-तीति का 
उद्देश्य प्रथम प्रकार के विनियोगो को रोकना प्रौर दूसरे प्रकार के बिनियोगो को 
प्रोत्साहन देना है॥ इस प्रकार, विक्रास की आदर्श सरचता एक ऐसा अनुक्रम 
($८घ५०7०४) है, जो साम्य से दूर ले जाता है और इस ग्रनुक्रम में प्रत्येक प्रयत्न 
पूर्व ग्रसाभ्य से प्रेरित होता है ग्रोर जो अपने बारे में नया अस्तुखन उत्पन्त करता 
है + इसके लिए पुन प्रयत्नों की आवश्यकत्ता होती है । पाल एलपर्ट (?80] #[फ्द्टा) 
के ग्रनुसार *ग्रांउद्योग का विस्तार ऐसी मिनव्ययतागो को जन्म देता है जो 
अ! के लिए वाह्य होती है लेकिन जो 'ब' उद्योग को लाभ पहुँचाती हैं। ग्रत 
बा उद्योग ग्रधिक लाभ मे रहता है और इसका विस्तार होता है। 'ब' उद्योग का 
विस्तार भी अपने साथ मितव्ययताएँ लाता है जिससे उद्योग 'श्रा सा और 'द 
लाभान्वित होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक कदम पर एक उद्योग, दूभरे उद्योगोके 
पूववेबिस्तार द्वारा सूज्ति बाह्य मितत्ययताञो का लाभ पठाता है और साथ ही दूसरे 
उद्योगों के लाभ के लिए बाह्य मितव्ययतागदो का सृजन करता है। ऐसा बहुधा हुम्मा 
है कि रेलवे निर्माण ने विदेशी बाजारों तक पहुँच (8००८४॥४७॥9) उत्पादन करके 
निर्यात के लिए कपास के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया है| सस्ते घरेलू कपाग़ बी 
उपलब्धि ने सूती वस्त उद्योग की स्थापना में योग दिया है। रेलें वस्न उद्योग, 
निर्यात के लिए कृषि के विकास ने मरम्मत करने धालो और प्रग्त में मशीनी यत्रों 
के निर्माण के लिए माँग तैयार की है । इसके विस्तार से धीरे-धीरे स्वदेश मे इस्पात 
उद्योगों को जन्म मिला है ग्रौर यह क्रम निरम्तर चलता रहता है। एक उद्योग द्वारा 
प्रस्तुत बाह्य मितव्ययताग्रो के द्वारा दूपरे उद्योगों की स्थापना का क्रम कई 
गंद-विकप्तित देशो मे चला है। भारत और ब्राजील का नाम इस हृष्टि से 
उल्लेखनीय है | 

भ्रसंत्तलत की विधि--हपे्ेंग के विचारानुमार ग्रद्धं विकसित देशों पें 
बुनियादी कमी ससाधनों की होती है। पूजी का भी उतना अभाव नहीं होता, 
जितना कि उन उद्यमियों का, जो जोखिन्त सम्बन्धी मिणंप लेकर इत संसाधनों का 
जपयोप करते हैं । इस समस्या के समाघान हेतु अ्रधिकाधिक उद्यमियों को विनियोग 
के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए | कुछ सीमा तक पूर्व विवास के द्वारा ऐसी 
परिस्थितियों का सृजत क्रिया जाना चाहिए जिससे नगीत विनियोग लाभदायक और 
उचित प्रतीत होता हो और वे उत्तके लिए विवश हो जाएँ | हप॑मैन ने विनियोग के 
लिए प्र्॑व्यवस्था को निम्ननिखित दो भागों मे विभाजित किया है श्रौर उनमे से 
किसी एक के भी द्वारा प्रसतुलन उत्पन्न किया जा सकता है। ये दो क्षेत्र सामाजिक 
ऊपरी पुजी [5०0४ 0स्ला।ट94 (जाग 8 0 ९ ) और घत्यक्ष उत्पादन क्रियाएँ 

([9ध्णी। ?7007९(४९ /#टाशा।6७) हैं । 


सामाजिक ऊपरी य्ज़ी द्वारा श्रसंचुलन ([ए7०४श्रेअएश०8 का) 5 0 ८ )- 
सामाजिक ऊपरी पूजी के ग्र्तगंत शिक्षा, एवास्थ्य, यातायात, भ्षचार, पानी, विद्युत, 
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प्रकाश तथा सिंचाई आ्रादि जनोषयोगी सेवाएँ झाती हैं। इनमे विनियोग करने से 
इनका विकास होगा जिससे प्रत्यक्ष उत्पादत ज्ियाप्रों मे भी निजी विनियोग को 
प्रोत्साहन मिलेगा । उदाहरणाथे, सस्ती बिजली से लघु झऔर कुटीर उद्योगों का विकास 
होगा । सिंचाई को सुविधाओ्रो से क्पषि उद्योग का उचित विकास होगा | स्तामाजिक 
ऊपरी पूंजी में किए गए विनियोग कृषि, उद्योग, व्यापार, दाखिज्य ग्रावि के ग्रादनों 
(9प७) को सस्ता करके इसकी प्रत्यक्ष सहायता करेंगे। जब तक पर्वाष्त 
वितियोगी द्वारा सामाजिक पूजी सम्बन्धी सस्ती भौर श्रेष्ठ सेवाग्रो की उपदब्यि नहीं 
होगी, प्रत्यक्ष उत्पादक क्ियाग्रों में निजी विनियोग को प्रोत्साहन नही मिलेगा | 
सस्ते ग्रातायात के साधघनो और सस्ती विद्युत शक्ति की पर्याप्त उपलब्धि से ही 
विभिन्‍न प्रकार के उद्योग स्थापित हो सकेगे । अत सामाजिक ऊपरी पूंजी मे 
विनियोग द्वारा एक बार ग्रथंब्यवस्था को ग्रस्ततुलित किया जाए ताकि, उसके 
दषप्रभावो के कारणु बाद मे प्रत्यक्ष उत्पादक-क्रियाग्री मे भी विनियोग ग्रधिकाधिक 
ही और ग्रथेव्यवस्था का विकास हो । जैसा कि प्रो हपमेत ने लिखा है--" सामाजिक 
ऊपरी पूंजी में विनियोगो का समर्येन अन्निम उत्पादन पर इसके प्रत्यक्ष लाभो के 
कारण नहीं क्रिया जाता, अपितु, इसलिए किया जाता है क्योकि यह प्रत्यक्ष उत्पादक 
क्रियाप्रों को आन की इजाजत देते है। इत्त ब्रजार प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाप्रो(707/ ] 
में विनियोग की पूर्व आवश्यकता है ।” 
प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाओ्री द्वारा श्रसंतुलन ((ा0शेशारथंए१ ज्ञा॥ 078) -- 
भ्रथेव्यवस्था में प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाप्रो (078) के द्वारा भी असतुलत उत्पन्न 
किया जा सकता है और उसके द्वारा अर्थ व्यवस्था के विक्रास का भी प्रयत्न किया 
जा संकता है | यदि प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाप्रो में प्रारम्भिक विनियोंग बढाया जाएगा 
तो सामाजिक ऊपरी पूजी (500) पर दबाव पडेगा तथा उसकी कमी अनुभव 
की जान लगेगी | पर्याप्त सामाजिक ऊपरी पूंजी निर्माण के ग्रभाव मे यदि प्रत्यक्ष- 
उत्पादक-क्रियाएँ आरम्भ की गई तो उत्पादन लागत बढ जाएगी । इन सब कारणों 
से स्वाभाविक रूप से सामाजिक ऊपरी पूजी (900८) का भी विस्तार होगा । 
इसी प्रकार प्रत्यक्ष उत्पादक-तियाग्रो के प्रारम्भ से होते वाली गाय मे वृद्धि और 
राजनीतिक दबाव से भी सामाजिक ऊपरी पूजी पर विनियोग को प्रोत्साहुन मिलेगा। 
विकास का पथ (एशा (० 900शे०णएञ७१) --सामाजिक ऊपरी प्‌्जी 
(500.,) से प्रत्यक्ष उत्पादन-क्रिया (500: ॥0 07%) के प्रथम अनुक्रम 
(5८६ए८००४) को ह॒प॑मेंद ने स्रा ऊ पू की अतिरिक्त क्षमता द्वारा विकास(०ए2०9- 
गाहलाई॑ शव सूठ65६ टए.आरए छत 8 (0 ९.) और प्र. उ, क्नि से सा. ऊ पू (काणा 
97& 0० 800) के टह्वितीय अनुक्रम को सा.ऊ पू की स्वल्पता द्वारा विकास 
(05र2००एणक्षा। शा३ ७१०८४४८ ० 500) कहा है। प्रथम प्रकार के विकास पथ में 
विनियोग अनुक्रम लाभ की ग्राशाओ्रों से और द्वितोय प्रकार के राजनीतिक दबाओं से 
होता है, क्योकि सा- ऊ पू और प्र उ. कि. दोनो का ही एक साथ विल्तार नहीं 
किया जा सकता । अत. विकास के लिए किसी एक पथ को चुनता पढ़ता है । दोनो 
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मार्गों मे से किस मार्ग का अनुमरण किया जाए ? इस सम्बन्ध में हपमैन सा ऊ पू- 
वी स्वल्पता (0%60एएज्ञा। शक भे00986 050५0) को पप्तन्दर करते है 


अगली श्लोर पिछलो श्वूखलाएँ (70एण290 आएं 305एघ0 [॥ए४226 ) _ 
श्राथिक विकास के लिए असतुलन का महत्त्व समझ लेने के पश्चातु श्रगली समस्या 
इस वात्त को ज्ञात करने वी है कि क्सि प्रकार का असत॒लत विवास के लिए अधिक 
प्रभावशाली है। ग्रथंव्यवस्था के कुछ क्षेत्र इतने महृत्त्वपूर्ण और प्रभावशाली हरेते हैं 
कि उनके विकप्तित होने पर अन्‍य क्षेत्र स्वयमेव पगति करने लग जाते हैं। उदाहरणार्थ, 
इस्पात कारखानो की स्थापना से पिछली श्यू खला के प्रभावों (820:एथ्वाते ॥7छ2० 
८९९०७) के कारएा, कच्चा लोहा, कोयला, ग्रन्य धातु-निर्माण-उद्योग, सीमेन्ट ग्रादि 
की माँग बढने के कारण इन उद्योगो का विकास होता है | इसी प्रकार झागे की 
ज्ू खलाग्रो के प्रभाव (09थ70१ ॥7|886 रीटि०$) के कारण मणीन निर्माण उद्योग, 
इजी तिर्यारिग उद्योग यन्त्र उद्योग तथा सेवाग्रों को प्रोत्साहन मिलता है। इस प्रकार 
इस्पात उद्योग की स्थापना से ग्रर्थव्यवस्था को एक गति मिलती है । उत्पादन की पूर्व 
झ्ौर बाद बाजी ग्वस्थाग्रो मे विनियोग बढने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है । अत 
विकाप्त-प्रक्रिया का उहे श्य ऐसी परियोजनाम्रो को ज्ञात करना है जिनका अधिकाधिक 
ज्यू खला-सम्बन्ध प्रभाव हो | पिछली झौर झगली »[ खलाझ्रो का प्रभाव श्रादान प्रदान 
(प9प-०एाए्त) सारणियों द्वारा मापा जा सकता है यद्यपि इनके बारे मे ग्रद्ध 
विकसित देशों मे विश्वसनीय जानकारी नही होती है । ऐसी परियोजनाएँ जिनका 
आू खला प्रभाव ग्रधिक हो, विभिन्न देशो श्रौर विभिन्न समयो मे भिन्न भिन्न होती हैं । 
लोहा और इस्पात उद्योग इसी प्रकार वी एक परियोजना है । हर्षमैन के प्रनुसार 
“प्र्वोच्च श्र खला प्रभाव वाला उद्योग लोहा तथा इस्पात है (476 पराता४ा9 
अवी। वी8  शाह्ठा४5६६ ९०ारग्रार० ]रपब&88 ६०076 45$ व07 ७॥0 5९८) किन्तु 
ग्रधिकतम श्‌ सला प्रभाव बाले लोदे और इस्पात उद्योग से ही औद्योगिक विकात 
का प्रारम्म नहीं हो सकता है क्योकि, श्र्श्धा विकसित देशो में अन्तं॑निर्म रता और 
ज्यू खला प्रभावों की कमी होती है । इत देशो मे कृषि ग्रादि ध्राथमिकर उत्पादन उद्योग 
होते हैं जिनके दोनो प्रकार के प्रभाव निबल होते है परिणामस्वरूप, रोजगार या कुल 
राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि के रूप मे प्रधव्यवस्था पर इनके विकास के प्रभाव बहुत कम 
होते हैं । 
इसीलिए हपंमेन 'अच्तिम उद्योग पहले" (.380 ॥॥605[865 9388) की वात 
का समर्थन करते हैं। इन उद्योगो को “ए्रफ़ुठत पाल3४९ ॥तवए57८५' भी कहते हैं, 
जो पिछली 7 खला के व्यापक और गम्भीर प्रभाव उत्पन्न करते हैं । वस्तुत पिछली 
खूखलाप्ो के प्रभाव जो कई भ्रस्तिम अवस्था वाले उद्योगों [,85 5घ९९ ॥70 ५57०5 ) 
के सयुक्त परिणाम होते हैं, अधिक महत्त्व वाले होते हैं । पिछली श॒ खलाएँ मांग मे 
बढ़िं के कारण उत्पन्न होती हूँ । प्रारम्भ में च्रा/क्णा [09४6 ग्रावा8$065' मे 
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विदेशों से किसी वस्तु के हिस्से मंगाकर देश मे उनको सम्मिलित (/5$४770!8 ) कर ने 
के छूप मे ग्रन्तिम उद्योग स्वापित किए जाते चाहिए। पिछली श्र खलाओर के द्वारा 
भाद में इनकी माँग में वृद्धि होने पर इन हिस्सों के उद्योग भी स्वदेश में ही स्थापित 
किए जाने चाहिए और इन प्रायात प्रतिस्थापन करने वाले उद्योगों को संरक्षण या 
अनुदान (570$09) झादि के रूप में सहायता दी जानी चाहिए । 

सक्षेप मे, धो. हर्पमंन की 'ग्राथिक विक्रास की ग्रसतुलित शली' को उन्ही के 
शब्दो में निम्त प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है---'प्राविक विकास अतमान वृद्धि 
के परार्गे का अनुसरण करता है कि दबावो, प्रेरणाओं झौर झनिवायंताग्रों के 
परिणामस्वरूप संतुलन की स्थापना की जाती है कि आर्थिक विकास का कुशलता- 
पूर्ण मार्ग अन्यवस्थित होता है और कठिनाइयों और कुशलताओं, सुविधाओं, सेवाग्रों 
औश्रौर उत्पादों की कमियो तथा कठिनाइयो से युक्त होता है। कि औद्योगिक विकास 
झधिकाँश मे पिछली श॥  खलाग्रो के द्वारा ग्राग्रे बढया ग्रर्थार यह ग्रपना मार्ग ग्रन्तिम 
स्पर्श (क्‍.950 (०ए०॥०७) से भध्यवर्ती और ग्राघारभूत उद्योगी की ओर लेगा |” 

हृपमैन के हष्टिकोरप का मूल्यांकन ((7#व्य 3फएशंड॥ एव स्रपडलेीफबयों& 
4ए7ए०१०१)--हरपमेच द्वारा प्रतिपादित 'ग्रखतुलित विक्रास का मिद्धान्व' ग्रद्धें- 
विकसित देशों में आवक विक!)स की गति भे हीघ्रता लाने का एक उपयोगी उपाय है। 
विकतस के लिए प्रेरण!ग्रों श्ौर उसके मार्ग में श्राने वाली बाधाओं ग्रादि का इस 
सिद्धान्त भे उचित रूप से विवेचन किया गया है | पिछली प्रौर ग्रगली शू खलताओ 
के प्रभावों और अन्तिम अवस्था उद्योग (70907 [004ए६ |व75॥९5 )का विवेचन 
भी उपादेष है । ग्रद्ध-विक्सित देशो के लिए ग्रत्यधिक वाछनीय निर्यात सबद्धंन और 
आयात प्रतिस्थापन तथा प्रारम्भिक अवस्थाओों भे उद्योगो को सरक्षण भर सहायता 
पर भी इस सिद्धान्त में उचित बल दिया गया है। ह॒प॑मेन के इस सिद्धान्त मे न तो 
रूस ज॑ंसी पूर्ण केन्द्रीकृत-नियोजन-पद्धित का समर्थ किया गया हैँ, न ही पूर्णरूप से 
निजी उपक्रम द्वारा विकास की समर्येता को अमसदिग्ध माना गया है । सामाजिक 
ऊपरी पूजी के घिक्रास में वह्‌ सार्वजनिक उत्तरदायित्व पर बल देता हैं क्योकि, 
निजी-उपक्रम द्वारा इनका बाँछित विक्राप्त ग्रसम्भव हैं और इसके ग्रभाव मे प्रत्यक्ष 
उत्पादन क्ियाएँ प्रोत्माहिंत नहीं ही सकती । इम प्रकार, हर्पमत मिश्रित अर्थव्यवस्था 
के पक्ष में प्रतीत होते हैं। जो भ्रद्ध-विकसित देशो के सदर्भ में पूर्ण उपयुक्त 
विचार हूँ। 

झलोचना--ह प॑मेन के स्रिद्धास्त की निम्नलिखित आलोचनाएँ की गईं हैं-- 

[. पाल स्ट्रीटन (2? 506९थ॥) ने हपंमंन के यक्त सिद्धान्त की 
घालोचना करते हुए लिखा हैँ कि “महत्त्वपूर्ण प्रश्न असतुलन उत्पन्न करने का नहीं है 
बल्कि विकास को गति देने के लिए असतुलन का अनुकूलतम अश क्या हो, कितना 
झर कहाँ असतुलन पेंदा किया जाए, महत्त्वपूर्ण बिन्दु (070 जया 70075) वया 
हैं ?” इस प्रकार इस पिद्धान्त में असतुलन को सरचना, दिशा और समय पर यर्यात 
ध्यान केन्द्रित नही हुआ हैँ ) 
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2. पॉल स्ट्रीटन के अनुसार इस बिद्धान्त मे बिस्तार की प्रेरणाओं पर ही 
घ्याव दिया गया हुँ तथा अ्रसतुलन द्वारा उत्पन्न अवरोधो की भ्वहेलना की गई है । 

3 अ्सतुलित विकात के सिद्धाग्त के अनुसार प्र्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों मे 
ही विनियोग किया जाता हैँ | इससे प्रारम्मिक ग्रवस्था मे जब लक परिपुरक उद्योगों 
का विकास नहीं हो, साधन ग्रप्रयुक्त और निष्क्रय रहते हैं। इस प्रकार ग्राधिक्य क्षमता 
(०८55 (9ब८।३) के कारण एक ओर काफी अ्रपव्यय होता है जब कि दूसरी 
श्रोर साधनों के ग्रभाव में उद्योग स्थापित नही होते । 

4 इस सिद्धान्त के अनुसार, एक क्षेत्र मे विनियोगो को केन्द्रित क्या जाता 
हूँ जिससे प्रथ्रव्यवस्था मे असतुलन दबाव प्रौर तनाव उत्पन्न हो जाते है। इन्हे दूर 
करने के लिए दूसरे क्षेत्रों मे वितियोग किया जाता है और इस प्रकार झ्राथिक विकास 
होता है । विश्तु प्रद्ध-विकसित देशों मे ये दबाव श्ौर तनाव ग्रार्थिक विकास को 
ग्वरुद्ध करने की सीमा तक गम्भीर हो सकते हैं । 

5 कुछ ग्रालोचको के झग्रनुंभार तकनीकी अ्विभाज्यदाओ गणना ग्रौर 
अनुमान की घुटियों एवं माँग तभा पूर्ति की सारस्ियो के बेलोच स्वभाव के कारण, 
अद्ध -विकप्तित प्रथेन्यैवस्थाग्रों मे स्वाभाविक रूप से ही भ्रसतुलन उत्पन्न होते रहते 
है । ग्रत अर्थशास्त्रियों द्वारा नीति के छूप मे यह बताया जाता प्रावश्यक नहीं है ! 

6 हस॑ सिद्धारत का समाजवादी अर्थव्यवस्थाग्रों के लिए सीमित महत्त्व है 
क्योकि वहाँ दिनियोग सम्बन्धी निश्चय, बाजार-तन्त्र और प्रेरणाओं हारा नही 
भ्रपितु राज्य द्वाशा किए जाते हैं । 

4 असतुलित त्रिकास के लिए आवश्यक प्रैरणा तान्त्रिकता (700९शाधा 
ए९्टी॥॥7587) का उपयोग वही व्यावहारिक हो सकता है, जहाँ साधनो में आ्रान्तरिक 
लोच श्रोर गतिशीलता हो, किन्तु अ्रद्धं-विकसित देशों मे साधनों का एक क्षेत्र से 
दूसरे क्षेत्र में स्थानास्तरण कठिन होता है ४ 

8 अ्रसतुलित विकास क्ने सिद्धान्त के विरुद्ध सत्रसे बडा तक॑ यह प्रस्तुत किया 
जाता है कि इससे श्रर्थव्यवस्था मे मुद्रा प्रसारक प्रवृतियों को जन्म मिलता है । इस 
सिद्धान्त के अनुमार, अर्धेब्यवस्था के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों मे बड़ी मात्रा मे विनियोग 
क्या जाता है जिससे प्राय मे धृंद्धि होती है । परिणामस्वरूप उपभोक्ता वस्तुग्रो की 
मौग और मूल्य अपेक्षा कृत बढ जाते हैं। अ्रद्ध -विकप्तित देशो मे इन्हे रोकने के लिए 
मौद्रिक प्रौर राजकोपीय उपाय भी प्रभावपूर्ण नहीं हो पाते। इस प्रवार, मुद्रा 
प्रसारक प्रवृत्तियाँ विकप्तित होने लगती हैं । 

9 हष॑मंन द्वारा उल्लिखित '्यखला प्रभाव! ([7886 ४९०४७) भी 

ब्रद्धं-विकसित देशो में इतने सक्तिय ग्रौर प्रभावपूर्ण नही सिद्ध होते । 

उपरोक्त सीमाओ के होते हुए भी ग्रसस्तुलित विकॉस की तबनीक प्रद्ध - 

विकसित देशों के दर त विकास के लिए अत्यस्त उपयोगी है और कई झद्धं-विकप्तित 
देशो ने विकास के लिए इस युक्ति को श्रपनाया है। सोवियत झूस ने इस पद्धति को 
ग्रपता कर अपना द्वूत विकास किया है। भारतीय योजनाग्रों मे भी विशेय रूप से 
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दूसरी योजना में इस शैली को अपनाया गया है । योजना मे विशेषरूप से भारी 
भ्ौर झ्राघारभूत उद्योगो के विक्रासकों पर्याप्त महत्त्व दिया गया है। सार्वजनिक 
विनियोगो में उद्योगो का भाग प्रथम योजना में केवल 5% से भी क्रम था। किन्तु 
द्वितीय योजना मे यह अनुपात बढ़ कर 9% और तृतीय योजना में 24 2% हो 
गया था । 

प्रो. मिनट की विचारधारा 

(&977080 06 एर्ण १/५४॥) 


प्रो मिनट (४५७४४) के अनुसार विदेशी उद्यमियों द्वारा उपनिवेशो में 
ग्रपनाई गई दुर्भाग्यपूर्ण नीतियों ने इन देशो मे विकास की प्रक्रिया वे प्रारम्भ को 
रोका है । इन देशों मे सचालित खनव और बागान (शशाह शापे श॒व्राकषाणा 
४८०६०7८७) व्यवतायों मे इनके प्रबन्धकोी का यह हृष्टिकोश्य था कि स्थानीय श्रमिकों 
मे विकास क्षमता नही है | प्रत्त न्यूत ग्रश्य वाले देशो के श्रमिकों मे प्रचलित आय के 
स्तर के लगभग बराबर ही मजदूरी दी गई । मजदूरी की यह न्यून दरें जहाँ पर्याप्त 
मात्रा में श्रमिकों को आर्कापत नहीं कर सकी, वहाँ पर श्रमिकों का भारत, चीन 
आदि कम आय वाले देशो से झ्रायात किया । इस सन्दर्म मे प्रो मिनट ने एल सी. 
मोप्रल्स (( (८ #809१०४७) के इस कथन का उद्धरण दिया है कि ब्रिटिश उपनिवेश 
की तीन मांतृभूमियाँ थी--ब्रिटेत, भारत झ्रोर चीन । इस्र प्रकार इन उपनिवेशों मे 
मजदूरी बहुत कम दी गई । धो मिनट ने सुफाव दिया है कि यदि नियोजको ने इन्हे 
ऊँची मजदूरी दी होती और स्थानीय श्रमिकों की उत्पादकता मे उमर स्तर तक वृद्धि 
के लिए प्रयत्न किए होते जिस स्तर ने इस मजदूरी नीति को लाभदायक बनाया 
होता, तो सम्मवत उन्होने विकास वी गतिविधियों को प्रेरणा दी होती । 

प्रो. मिनट के विचारानुसार यदि गाँवों में नई और ग्राकपेक प्रकार की 
उपभोक्ता वस्तुएँ बिक्री के लिए पहुँच।ई जाती है और अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रचलन 
किया जाता है तो निर्वाह अ्थव्यवस्था (४००५३४९॥०८ 08007079) को भी विकास 
की उत्तेजना मिलती है। नई उपभोक्ता वस्तुम्रो के परिचय द्वारा विकास की उत्तेजना 
का विचार मिनट के पूर्व भी बतलाया गया था। थे चिचार नई प्रावश्यकताप्रो के 
मानव व्यवहार पर प्रभाव के साधारण मनोविज्ञान पर ग्राधारित हैं । 
लेबेन्स्टोन की विचारधारा 
(7.60४शा॥डइछ075 577 ०७०0) 

प्रो_हाजं लेबेम्स्टीव ले ग्रपवी-पुस्तक एव) 'शता॥ाएएणाय 20 8९88 
में श्राथिक विकास से सम्बन्धित बहुत महत्त्वपूर्ण विचार प्रकट किए है। ग्रपने इस 

ग्रन्य भे लेवेन्स्टेन ने भारत, चीम, इन्डोनेशिया आदि उन श्रद्धं-विकशित या ग्रल्प- 

विकसित देशो की सम्रस्याओ्रो का अध्ययन किया है, जिनमें जनसख्या का घनत्व 
ग्धिक है | यद्यपि उनका लक्ष्य इन देशो की समस्याग्रों को समफ्ताना है, उसत्रा 
समाधान प्रस्तुत करना नहीं तथावि उन्होने समस्याओं के समाघानार्थ कुछ 
महत्त्वपूरं उपाय अवश्य सुकाए हैं। लेबेन्ट्टेन ने अपनी पुस्तक मे यह अध्ययन किया 
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है कि प्रद्धा-विकसित देशो के पिछड़ेपत से किस प्रकार मुक्ति पाई जा सकती है। 
उन्होने अपने ग्रन्थ मे बिकास॑ के समस्त घटकों और नीतियों की अपनी अध्ययन 
सामग्री नहीं बनाया है वरत्‌ उनका मुख्य लक्ष्य उनके “न्यूनतम आवश्यक प्रयत्न 
(एगापव्ण कशाएएा। 8ंिणा) के बाद या मत [7]298$) को समानता रहा है। 


लेबेन्स्टेन के मतानुस्तार दीघंकालीन स्थाई झौर स्वय स्फूर्त विक्राप्त के लिए 
यह प्रावश्यक हैं कि अर्थव्यवस्था मे जो विनियोजन किया जाए वह इतनी मात्रा में 
हो, जिससे पर्याप्त स्फूर्ति मिल सके । लब्ेत्स्टोन के अनुसार मान इसी उपाय से ग्रद्ध- 
विकसित देश झपने आधथिक दृष्चक्र से मुक्ति पा सकते हैं । 
लेबेन्स्टीन के कथनानुसार ग्रद्धं-विवप्तित या ग्रल्प-विकसित देशो मे पाए जाने 
वाले दुष्चक्र उन्हे प्रति व्यक्ति आय के निम्न साम्य कौ स्थिति मे रखते हैं। यद्यपि 
ऐसे देशों मे श्रम और पूजी की मात्रा मे परिवतंन होते हैं किन्‍त्‌ उनके प्रभाव के 
कारण प्रति व्यक्ति श्राय के स्तर मे तगण्य परिवर्तन होते है । इस स्थिति से निकलन 
के लिए कुछ न्यूनतम ग्रावश्यक प्रयत्तना [एगा0७] शिग्राद्यापा) ॥#075$) की 
प्रावश्यकता है, जो प्रति व्यक्ति आय को ऐसे स्तर तक बढा दे जहाँ से सतत्‌ विकास- 
प्रत्रिया जारी रह सके । उन्होंने बताया है कि पिछडेपन से हम निरन्तर दीघेक्ालीन 
विकराप्त की आशा कर सकें, यह ग्रावश्यक (यह्यवि सदा पर्याप्त नही) शर्त है कि 
क्षिसी बिन्दु पर या कुछ अवधि मे अभन्‍्यवस्था को बिकास के लिए ऐसी उत्तेजना 
(807७) मिले जो निश्चित स्यृनतम ग्रावश्यक प्रयत्नों से अधिक हो । लेवेन्स्टीन के 
मतानुसार प्रत्येक अर्थव्यवस्था मे दो प्रकार की शक्तियाँ क्रियाशील रहती हैं । एक 
ओर कुछ उत्तेजक ($॥॥7॥|4॥89) तत्त्व होते हैं जिनका प्रभाव प्रति ब्यक्ति गाय में 
वृद्धि करने वाला होता है| दूसरी ओर कुछ पीछे धकेलते वाल (57005) तत्त्व होते 
हैं जो प्रति व्यक्ति ग्राय को घटाने का प्रभाव रखते है। ग्र््ध॑ धिक्रम्तित देशो में प्रथम 
प्रकार के तत्त्व कम भौर द्वितीय प्रकार के तन्व प्रधिक प्रभावशोल होने हैं | भ्रत 
ग्राय घटाने वाले तत्त्वों से कही ग्रधिक ग्राय भे बुद्धि करन वाले तत्त्वों की उत्तेजित 
करन पर ही भ्र्थव्यवस्था विकास के पथ पर अग्रमर हो पाएगी श्रौर ऐसा तभी 
राम्मव होगा, जबकि न्यूनतम ग्रावश्यक प्रवत्त ((।एवे शाधायएा। ह/079) 
किए जाएँगे । 
प्रति व्यक्ति ग्राय श्रौर जतसस्या-वृद्धि का सम्बन्ध--लेबेन्स्टीन का सिद्धान्त 
इस अतृभव पर ग्राधारित है कि जनसख्या वृद्धि की दर प्रात व्यक्ति भश्राय के स्तर 
का फलन (7ध्रा८ाणा) है और यह विकास की विभिन्न अवस्थाग्रो से सम्बन्विन है । 
ग्राय के जीवन निर्वाह साम्य स्तर (8795॥8/87002 ]९५९] 97+706776 2५८) पर 
जन्म और मृत्यु दरें अधिकतम होती हैं। आय के इस स्तर से प्रति व्यक्ति आय में 
बद्धि होने पर मृत्यु-दरे गिरता प्रारम्भ होती है, यद्यपि प्रारम्भ में जन्म दरें कम 
नही होती है परिणामस्वरूप, जनसख्या वृद्धि की दर बढ जाती हैं। इस प्रकार, 
द्रासम्भ में प्रति व्यक्ित श्राय में वृद्धि, जनमख्या वृद्धि की दर को बढानी है किन्तु ऐसा 
एक सीमा तक ही होता है और उसके पश्चानु प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से 
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जन्म-दर गिरने लगती है, क्योकि ड्यूमौण्ट (2प07॥07॥) की *50ढ6र्वा ८शृ/77५ 
की घारणा के अनुसार, प्रति व्यक्ति आय मे वृद्धि के साथ-साथ बच्चों की सख्या में 
वृद्धि द्वारा माता पिताओ की आय में बृद्धि करने की इच्छा कम होती जाती है । 
इमके अतिरिक्त विशिप्टीकरण सामाजिक और ग्राथितर गतिशीलता तथा नौकरी 
व्यवस्था आदि मे प्रतिस्पर्डा म वृद्धि आदि कारणों से बडे परिवार का पालन पोपण 
बठिन और व्ययसाध्य हो जाता है । भ्रत प्राय की वृद्धि के साथ पहले जन्म दरें 
स्थिर होती हैं तत्नश्चाद्‌ गिरना प्रारम्भ कर देती है। इस प्रकार ज्यो-ज्यी प्रध- 
व्यवस्था विकास की ओर बढती जाती है जनसझ्या वृद्धि की दर त्यो-त्यो कम होती 
जाती है । जापात और कई पश्चिमी यूरोपीय देशों मं इम प्रकार के उदाहरण देखे 
जा सकते है । लेवेन्स्टीन के मतानुसार, जीव विज्ञान की हृष्टि से जनसंख्या बी 
अधिकतम वृद्धि की दर 3% से 4% के बीच में होती है। जनसस्या की इस ऊँची 
बुद्धि की दर पर कायू पाने और प्रति व्यक्ति श्राय मे वृद्धि करके जनसख्या वृद्धि वी 


दर को घटाने के लिए न्यूनतम ग्रावश्यक प्रयत्नों की श्रावश्यकता हैं। इसे निम्न चित्र 
द्वारा स्पष्ट किया गया है-- 


चदिनत्न- 6 





० 9७% 3५% ४४ बा उ 
जन संण्व्या छृद्धि की दर 


उपरोक्त चित्र मे » और 7 बक्रआ्मय में वृद्धि दर शौर जनसख्या में वृद्धि-दर 
वो निर्माण करते बाली प्रति व्यक्ति ग्राय के स्तर को प्रदर्शित करते है | ८ बिन्दु पर 
जो कि तिर्वाह साम्य का धिर्दु है, श्राय वृद्धि भौर जनसस्या वृद्धि की दर समान है । 
यदि प्रति व्यक्ति आय में थोड़ी बुद्धि हाती है, मानलो यह 02, हो जाती है, तो 
जनसख्या-वृद्धि की दर और श्राय वृद्धि की दर दोनो बढती है, किन्तु श्राय-वृद्धि की 
अपेक्षा जनप्ख्या भे वृद्धि तेजी से होती है । प्रति व्यक्ति आय के इससे भी उच्च 
स्तर 0४, पर जनसख्या वृद्धि की दर 2% है जबकि आयनवृद्धि की दर केवल % 
है। चित्र मे ४,४ जनसख्या वृद्धि की दर 7६८ प्राय वृद्धि की दर से भ्रघिक है। इस 
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समस्‍या के समाधान के लिए प्रति व्यक्ति आय की दर इतनी बढानी चाहिए, जिससे 
राष्ट्रीय श्राय मे वृद्धि की दर जनसख्या वृद्धि की दर को पीछे छोड दे । ऐसा प्रति 
ब्यक्ति ग्राय के स्तर के 7५ से अधिक होने पर ही हो सकता है। यहाँ से जतसल्या- 
वृद्धि की दर गिरना शुरू हो जाती है भ्रत* निरन्तर आथिक विकास कौ स्थिति को 
लाने के लिए #. ब्यूनतम ग्रावश्यक प्रत्ति व्यक्ति आय का स्तर है श्रौर इसे प्राप्त 
करने के लिए न्यूनतम झगवश्यक प्रयत्न किए जाने चाहिए । 
प्रति व्यक्ति श्राय का स्तर भआ्राय मे वृद्धि करने घाला तत्त्व है और इसके 
द्वारा प्रेरित जतसख्या में वृद्धि, आय घटाने वाला तत्त्व है । अत निरन्तर आशिक 
विक्रास की स्थिति में अवेंश्यवस्या की पहुँचाने के लिए यह ग्रावश्यक है कि प्रारम्भिक 
पू'जी-निवेश ही निश्चित श्यूनतम स्तर से अ्रधिक हो जो स्वयं उद्भूत या प्रेरित आय 
घटाने वाली शक्तियों पर काबू पाने योग्य प्रत्ति व्यक्ति ग्राय का उच्च स्तर प्रदान करे। 
अद्ध -विक्रसित देशों मे जनसख्या-वृद्धि के अतिरिक्त भी उत्पादन साधनों को 
ग्रविभाज्यता के कारण होने वाली ग्राग्लरिक प्रसितव्ययताएँ, बाह्य-परस्प र निर्मरता 
के कारख होने वाली बाह्य अमितव्ययताएँ सॉस्क्ृतिक, सामाजिक और सप््थागत 
बाधाओं की उपस्थिति तथा उन्हें दूर करने की अ्रावश्पकता भी इन देशो मे बड़ी 
मात्रा मे आवश्यक न्यूनतम प्रय॒स्तों की अनिवायंद्ा सिद्ध करती है। किन्तु भर्द्ध- 
विकसित देशो में द्राय केवल गावन निर्वाह स्तर योग्व होती है और इसका समस्त 
व्यय प्रचलित उपभोग के लिए हो होता है । बहुत थोडी राशि ही मानव और भौतिक 
पूजी निर्माण के लिए व्यय की जा सकती है। झत सतत्‌ झआधिक विकास का पथ 
प्रणंस्त करने के लिए च्यूमतम ग्रावश्यक प्रयल (एक शीणजाएत ४/08) 
आय के जीवन-निर्वाहू से श्रधिक ऊँचे स्तर पर होन चाहिए । 
विकास-अभिकर्ता (6/0७॥ 8260६ )--लेबेन्ह्टीत ने अपने सिद्धास्त को 
इस तर्क पर आधारित किया है कि अर्थव्यवस्था मे विकास के लिए उपपुक्त कुछ 
आधिक दशाएँ उपस्थित रहती हैं जो पग्राय-वृद्धि की शक्तियों की ग्राय में कमी करने 
वाली शक्तियों की अपेक्षा ग्रधिक तेजी से बढाती हैं ॥ (विकास अभिकरत्ताी ((०णाए 
68275) इन दशाओो को जन्म देत हैं। 'विकात अभिकत्तर' वे होते है, जो विकास 
मे योग देने वाली त्रियात्रों (जाठ्जाओ (०॥09एफ8 हणाए९३ )को सचालित 
करते हैं। उच्चमी (£पए८फवथ्यहथा), वितियोजक (70४८६(००), क्षचत करने वाले 
(82087) एवं मव प्रवत्तेक (770४207) ग्रादि उल्लेखनीय विकास ग्नभिकर्त्ता' हैं। 
विकास साधको का इस विकास मे योगदान देने वाली क्रिप्राप्रो के कारण पूँजी और 
बचत की दर श्रपःक्क्ति की कुशलता, ज्ञान और जोखिम की मात्रा में बुद्धि होती 
है । लेबेन्स्टीस के अनुसार विकाप साधको का विस्तार होगा या नहीं यह इन 
क्रियाग्रो के सम्भावित झौर वास्तविक परिणाम तथा सम्भावनाम्रों, त्रियाओ्रों ग्रौर 
परिणामी की अंम्त किया द्वारा उत्पन्त भ्रागे विस्तार (£7947507) श्ौर सकुचन 
(६०ए॥०४॥०० ) के लिए प्रेरशाप्रो पर निर्मर करते हैं। य प्रेरणाएँ दो प्रकार की 


हीती हैं । 
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()) शुून्य-राशि प्रेरशाएं (2:00 5णा। [7९श॥१०5)--इनसे राष्ट्रीय श्राय 
मे वृद्धि नही होती है, इनका केवल वितरखात्मक प्रभाव होता है। 

(7) घनात्मक राश्ि-प्रेरणाएँ (?0हंध१6 5एा॥ [एएशा।४९5)--जो राष्ट्रीय 
ग्राय में वृद्धि करती हैं केवल दूसरे प्रकार की प्रेरणाग्रो द्वारा ही आथिक विद्ास हो 
सकता है | किस्तु अद्धा-विकमित देशों मे प्रथम प्रकार की क्रियाग्रों में ही व्यक्ति 
सनग्न रहते हैं भौर दूसरे प्रकार की क्रियाएँ अत्यत्प मात्रा में सचालित की जाती 
हैं। जो कुछ इस प्रहार को करियाएँ की जाती है वे ग्रथ॑त्यवस्था भे विशुद्ध विकास की 
प्रनुपस्थिति के कारण प्रभावहीन ही रहती हैं । इसके ग्रतिरिक्त प्रति ब्यवित श्राय वर 
विपरीत प्रभाव डालने वाली निम्नलिखित प्रवृत्तियाँ भी क्रियाशील रहती हैं 


(7) सम्भावित दद्धिमान झाथिक अवसरों में कटौती और रोक द्वारा 
वर्तमान आधथिक रियायतो (?शशा०४९७) को बनाए रखने वाली 
(2शा०-5णा #णाश्या।85) शून्य राशि प्रेरणाएँ । 

(॥) परिवर्तन के प्रतिरोध मे की गई सगठित और प्रसगठित श्रम द्वारा की 
जाने वाली झनुदार कार्यवाहियाँ । 

(70) नवीन ज्ञान और विचारो का पग्रवरोध ! 

(।४) निजी और सार्वजनिक सस्थाश्रों द्वारा अ्रनुत्पादक प्रकृति के व्यय मे 
वृद्धि 

(५४) जनसख्या-वुद्धि के परिणामस्वरूप होने वाली श्रम-शवित में वृद्धि जिसके 
कारण प्रति व्यक्ति उपलब्ध पू'जी की मान्ना कम हो जाती है । 

ग्राथिक प्रगति पर विपरीत प्रभाव डालने वाले उपरोवत तत्त्वों को प्रभावहीन 

करने के लिए पर्याप्त मात्रा में स्यूवतम आवश्यक प्रयत्त (5 0€णी३ 86 
एाएदा दातापाप्रता टर0४5 ) किए जाने चाहिए, जो धतात्मक-राशि क्रियाग्रो को 
उत्तेजित करें | ऐसा होने से प्रति ब्यक्ति ग्राय मे वृद्धि होगी जिसके कारण बचत 
श्रौर विनियोग की मात्रा बढ़ेगी । परिणामस्वरूप, “विकास अभिकर्त्ताग्रों! (00०ए४॥ 
82075] का विस्तार होगा, विकास मे उनका थोगदान बडेगा, विकास में बाधक 
तत्त्वों की प्रमावहीतता बडेगी, सामाजिक और आशिक गतिशीलता को बढ़ाने वाले 
सामाजिक वातावरण का निर्माण होगा, विशिष्टीकरण बढ़ेगा झौर द्वितीयात्मक और 
तृतीयात्मक उद्योगो का विस्तार होगा । इन सबके कारण सामाजिक वातावरण मे 
ऐसे परिवर्तनो का मांगें साफ होगा जिससे जन्म-दर और जनसस्या वृद्धि की दरें गिर 
जाएँगी। प्रो लेबेन्स्टीव ने अद्ध -विकसित देशों वे लिए इस स्यृततम प्रावश्यक 
प्रयत्नो की मात्रा का भी अनुमान लगाया है । 

समोक्षा-प्रो लेबेन्टटीन ने प्रपनी पुस्तक के प्रावकथन मे लिखा है कि उनका 

उद्देश्य स्पष्टीकरण ग्रौर व्याख्या करना है, न कि कोई नुस्खा बताना है। विस्तु 
उनके इस सिद्धान्त ने कई ग्रथंशास्त्रियों और नियोजको को आकंधित किया है भौर 
यह अरद्ध-विव॒सित देशों के आथिक पिछडेपन को दूर करने का एक उपाय माना जाने 
लगा है। इसका एक कारण तो यह है कि उसका यह विचार अधिकाँश प्र्द्ध 
विकसित देशो द्वारा अपनाई गई जनतान्त्रिक नियोजन (एिथा॥०टाव्ा० शेक्षाएवा8) 
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पद्धति से मेल खाता है। इसके साथ ही यह रोजेन्स्टीव रोडान (ससि०श्था5४०४ 
(०447) के 'बड़े धक्के! (एी९8 ?ए8॥) के सिद्धाग्व की अपेक्षा वास्तविकता के 
प्रधिक निकट है, क्योकि, भ्रद्धां विकसित देशो के औद्योगीकरण के लिए एक बार ही 
“बडा धकका' देना किन होता है, जबक्नि लेबेन्स्टीन के 'स्यूनतम झ्रावरयक प्रयत्नो 
को छोटे प्रयत्नों के रूप में ट्ुुकडोदुकडों मे विभाजित करके प्रयोग में लायाजा 
सकता है । 
किन्तु यह पिद्धान्त भी झालोचना मुक्त नहीं कहा जा सकता । इस सिद्धान्त 

के ग्रनुसार प्रति व्यवित प्राय में वृद्धि होते पर एक बिन्दु तक जनसस्या-वृद्धि की दर 
बढती जाती है और उसके पश्चात्‌ उसमे गिरावर भ्राने लगती है। किन्तु वस्तुतः यहू 
प्रथम प्रक्रिया, अर्थात्‌, जनसस्या-वृद्धि की दर बढ़ने का कारण प्रति व्यर्कषित आय मे 
वृद्धि नही, अपितु चिक्रित्सा तथा जन-स्वास्थ्य सुविधाओं मे वृद्धि के कारण घटने 
बाली गरृत्यु-दर है । उदाहरणायें, भारत मे 29!!-2) में मृत्युद्र 48 6 प्रति 
हजार से घट कर 95-6। में 22 8 प्रति हजार रह जाने के कारण प्रति व्यक्ति 
ग्राय में वृद्धि नहीं, भ्रपितु रोगो पर नियम्तण और चिकित्सा व जन-स्वास्थ्य का 
अधिक ज्ञान और इन सुविधाओं मे वृद्धि हुई है । इसी प्रकार इस बिन्दु के पश्चात्‌ 

जन्म-दर में कमी का श्रेय न्युततम आवश्यक स्तर पर प्रति ब्मक्ति आप मे बुद्धि को 
नहीं है | झद्धं-विकसित देशों मे प्रति व्यक्ति झ्राय में दुद्धि की जन्म दर को नहीं 
घटा सकती हैं । जापान एवं अन्य प्रगतिशील देशो मे जिनके झ्राधार पर लेबेम्ह्टीन 
ने भ्रपना विश्लेषण प्रस्तुत किया है, यह सत्य हो सकता है । किन्तु प्रद्ध -विकेसित 
देशों में जन्म-दर को घटाने के लिए लोगो के हृष्टिकोश समझ सामाजिक सस्थाओं 

श्रादि में परिवर्तत और शिक्षा प्रचार की श्रावश्यकता है । वरतुत जन्म दर में कमी 

करने के लिए प्रति व्यक्षित आय में न्यूनतम आवश्यक स्वर से प्रविक वृद्धि होने तक 

कोई भी प्रद्ध-विकसित देश प्रतीक्षा नहीं कर सकता है । ऐपी स्थिति मे जनसश्ष्या 

की स्थिति विरफोंटके दशा ग्रहण कर सकती है | 


आर्थिक लिक्कास्त व्ठ ल्िएए, न्कयोजल 


(?#क्राशांतडह [07 ६िट्णागाांद 570५५) 





“आयोजन का अर्थ केवल कार्य-स्॒वी बना लेने से नहीं होता ऑट न ही यह 
एक राणनीतिक आदर्शवाद हैं | आयोजन एक बुद्धिमत्ताप्र्ण, विवेकप्रर्ण तथा 
वेज़ानिक पद्धति हैं जिसके अनुसार हम अपने आधिक व साप्ताजिक उद्देह््यों 
को निर्धारित करते हैँ व प्राप्त कट सकते है (*' --जवाहुरलाल नेहरू 


नियोजित अ्र्थ-ब्यवस्था श्राधुनिकन काल की एक नवीन प्रवृत्ति है। 9वी 
शताब्दी भे पूँजीवाद, व्यक्तिवाद और ब्यक्तितत स्वतन्तता का बोल बाला रहा तथा 
अधिकाँश देश म्वतस्ज़ व्यापार-नीति शौर झ्रायिक स्वतन्त्त्ता बे समर्थक रहे | लेकिन 
पिछनती श्रद्ध-शताब्दी मे रूस की ऋतगित, सब !929-32 की विश्व-व्याती झ्राथिव- 
मन्दी, दो भीपण महायुद्धो व उपनिवेशवाद की समाप्ति, लोक-वित्त, तकनीकी प्रगति, 
एवं सामाजिक, प्राथिक व राजनीतिक प्रवृत्तियाँ श्रादि के कारण प्राथिक नियोजन 
का महरंव स्थापित हो चुका है और ग्राज प्रत्येक देश से क्रिंसी न किसी अश मे 
नियोजन का मार्ग अपनाया जा रहा है | सपस्तार के लगभग सभी देश अपने झ्राथिक 
विकास और उन्नति के लिए श्राथिक नियोजन मे जुटे हुए हैं । 


आवथिक नियोजन इतना महत्त्वपूर्ण श्रौर उपयोगी सिद्ध हुप्ना है कि अमेरिका, 
ब्रिटेन आदि स्व॒तन्त्र ग्रथे-व्यवस्था वाले देश भी व्यापक श्रर्थ मे नियोजन का सहारा 
लेते लगे है। ग्रद्ध-विक्रसित देगो में तो नियोजन अत्यधिक लाभदायक है ही क्योकि 
इसके द्वारा शीघ्र पूंजी-निर्माण की प्रत्रिया को गति देकर द्ृुत आधिक विकास किया 
जाना सम्भव है। श्रद्ध विकसित देशों की मूल समस्या कीमत स्थायित्व के साथ 
आर्थिक वृद्धि करना है। भ्राथिक वृद्धि की उच्च दर, आधथिक तिथोजत पर निर्भर 
करती है । नियोजित प्रर्थ व्यवस्था मे ही एक ग्रभीष्ट सीमा तक पुर्ण रोजगार, 
समानता, स्थायित्व आत्म-निर्भरता ग्रादि भ्राथिक लक्ष्यों की प्राप्ति सम्भव है । 
प्रनियोजित अथवा निजी उद्यम वालो स्वचालित अर्थ व्यवस्था में सतुलन की स्थिति 
तो सम्भव है, किन्तु आर्थिक विकास की उच्च दर के लिए स्वचालित ग्र्थ-व्यवस्था के 
निम्त स्तरीय सतुलन को नष्ट करना झावश्यक है । वीन्से के ग्रथेशारा मे स्पष्ट सवेत 
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मिलता है कि स्वत प्राप्त पूर्ण रोजगार जैसी कोई स्थिति नहीं होती है (#॥88 


5. 00 शा०ियान्राल 0! व्फफरोंणशा»आ) । पैरेटों उत्तमावस्था' 
०४0909) का सिद्धान्त मी यह स्पष्ट करता है कि सम्पत्ति व ग्राय 


( एड्न्‍च/ट0*5 
का वितरण 


इस सिद्धान्त की मुख्य शर्तों के ग्रन्तयेत नही ग्राता ग्रर्यात्‌ विकास, समानता, स्थायित्व, 


आत्म-निर्मेरता, पूर्ण रोजगार झादि आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के 


लिए झ्रायिक 


नियोजन ग्रावश्यक है | इसीलिए ग्रद्धं-विकसित देशो मे श्राविक वृद्धि की उच्च दर 
प्राप्त करते के लिए नियोजन के मांगे अ्पनाथा जाता है । 
नियोजित और प्रनियोलित शर्थ-व्यवस्था को तुलना 
((णाएशांइणा ० श्र थाएं पआा-फ॒ात्रा0९0 ए८०॥णा॥४९६) 

जो देश आ्थिक विकास तथा अन्य उद्देश्यो वी पूर्ति के लिए आर्थिक नियोजन 
की पद्धति को प्रपनाते है, उस देश की भ्र्य-व्यवस्था को नियोजित प्रर्थ-व्यवस्था 
(?।०07९0 8००7०7०५) कहते हैं । नियोजित अर्थव्यवस्था” में केन्द्रीय नियोजन 
सत्ता द्वारा सचेत रूप से निर्धारित झ्राथिक लक्ष्यों की पूर्ठि के लिए प्रार्भिक क्रियाओ्रो 
का सच्चालन किया जाता है जिन पर सरकार का प्रत्यक्ष या अश्नत्यक्ष छूप से तियत्रण 
होता है। नियोजित प्र्॒थ व्यवस्था के विपरीत प्रनियोजित ग्रथेव्यवस्था वह्‌ होती है जो 
झाथिक निमोजन को नहीं श्रपनाती है | वियोजिद श्ौर अ्नियोजित अर्थव्यवस्था मे 


होने वाले निम्नलिखित प्रमुख प्रन्तर हैं--- 


नियोजित श्रर्थ-व्य वस्था 
(?]॥ग760 8४९०70779 ) 





। इसमे समस्त श्रथे-ब्यवस्था को 
एक इकाई मात कर सम्पुर्णं श्राथिक क्षेत 
के लिए योजना बनाई जाती है । 

2. झाधथिक क्ियराप्नो के निर्देशन के 
लिए केन्द्रीय नियोजन अधिकारी होता है । 

3 सार्वजनिक हिंत सर्वोपरि होता 
है 

4, आधथिक 
नियन्त्रण होता है । 

5 उत्पादव राष्ट्रीय ऑवश्यकताग्रो 
के प्रतुमार किया जाता हैँ । 

6 पूल्य-तान्विकता मे हत्त्वहीन होती 

है । 
7. यह नियमित अ्र्थ-ब्यवस्था होती 


50, वकील.» ॥ 


क्रिदाओं पर राज्य 


अनियोजित प्र्थ-ब्यवस्था 
(ए॥ एथिाग्ररत &८०॥०7४७) 


__.  _ 9  फऋ फऊ  ऋ  & &  & ००० वनककना पिया 7 थी 7 री ली 


] इसमे व्यक्तिगत माँग के अनुसार 
व्यक्तिगत उत्पादक इकाई के लिए योजना 
बनाई जाती है । 

2 इसमे ऐसा नहीं होता है + 





3, निडी लाभ अ्रधिक महत्त्वपूर्ण 
होता है । 

4, आधिक क्रियाएँ राज्य-नियन्तर्णं 
और हस्तक्षेप से मुक्त होती हैं ॥ 

5, उत्पादन माँग के प्रनुसार किया 
जाता है । 

6. मूल्य त्तान्न्रिकता 
होती है 

7 यह स्ववत्त प्रतियोगिता पर 
आधारित होती है । 


महत्त्वपूर्ण 
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__ राव हवा... पा बट). श्रथ॑व्यवस्था अनियोजित प्रथ ब्यवस्था 
(सिंक्रावव॑ 4०007णागए) (फा-ऊाशञियल्व 2207079) 
8 इसमे समस्त राष्ट्र क दृष्टिकोण 8, बहुधा समस्त राष्ट्र के हट्िरोण 
से उद्देश्य निश्वित होते है । से उद्देश्य मिश्चित नही किए जाते । 
9, उद्देश्यों वी प्राप्ति के लिए एक 9. इसमें कोई निश्चित अ्रवधि नहीं 
निश्चित अवधि होती है । होती । 
।0 यह समभाजवाद के ग्रधिक 0. यह पूँजीवाद से मम्बन्बित है । 
निकट है । 
हे ]. यह एच विवेकपूर्ण प्र्थ व्यवस्था ]. यह ग्राकस्मिर अर्थ व्यवस्था है। 
] 








नियोजित श्रथं-व्यवस्था की श्रेष्ठता 
(8ग्रशं0ा(ए 0 एश्ारते हल्‍णाण्ाए) 


नियोजित अर्थ व्यवस्था की उपयोगिता का आभास हमे पृर्वत्तर विवरण से 
मिल चुका है। ग्रान विश्व के लगभग सभी देश विसी न किसी रूप में आर्थिक 
नियोजन को अपनाए हुए हैं और इसका कारण नियोजन से होने वाले अतिशय लाभ 
ही है। ये लाम इतने महत्त्वपूर्ण हैं कि कोई भी पग्राधुनिक राष्ट्र इनकी उपेक्षा नहीं 
कर सकता । अधिकाण अ्रद्धं-विकप्तित देशो ने द्रूत श्राधिक विकास के लिए प्राथिक 
नियोजन की तकनीक अपनाक र अपने यहाँ नियोजित्त श्रथ॑-ब्यवस्था स्थापित व रके उपयदे 
सुन्दर फलोी को चखा है और हम भी आरविक विकास की ओर तेजी से बढने लगे हैं। 
कई देशो मे पूर्णो रुप से नियोजित प्रथं व्यवस्था (?]9॥60 7209707785) है । 
झाविक नियोजन के सद्वारे ही सोवियत झूप ने इतनी ग्राश्वयेजनक प्रगति की है कि 
प्रो एस. ईं. हेरिस के इस मत से कीई मतभेद नही हो सकृत्ता कि ' विश्व के प्रन्‍्य 
किसी भी देश ने इतनी द तमति से एक पिछड़ हुए कृषि-प्रधात देश से अत्यधिक 
ग्रौद्योविक, श्रौद्योगिक शक्ति सम्पन्न देश मे परिवर्तित होते का अ्रनुभव नही किया है।” 
लेकिन अनेक व्यक्ति आर्यिक नियोजन के मार्ग के कंद्ठु आलोचक हैं। प्रो हेयक 
(8707 प्त४7८८) नियोजद को दासता का सार मानते है । हमारे लिए इन विरोधी 
विचारों का पूल्याँइन करने के लिए यह उपयुक्त होगा कि हम झआाथिक नियोजन के 
पक्ष और विपक्ष, दोनों पहलु्रों को देख लें । 
नियोजन के पक्ष में तक॑ ((200078 07 7[897॥98) 


भ्राथिक नियोजन की श्रेष्ठता के पक्ष मे निम्नलिखित प्रमुख तक दिए जाते हैं- 
. तीज झायिक विकास सस्भव--आधथिक वियोजन की पद्धति को अ्रपता 
कर ही तीन श्राथिक विकास किया जा सकता है । बेसे तो ग्रमेरिका, इग्लैण्ड, फ्रॉस 
गादि पश्चिप्ती देश आयिक नियोजन के बिना ही झ्ाथिक प्रगति के उच्च स्तर पर 
पहुँच गए है| किन्तु इनमे इन्हे पर्याप्त समय लगा है और इनकी प्रगति श्रपेक्षाकृत 
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कम भी रहो है, जबकि, छछ, चीन आदि देशों ने नियोजन का सहारा लेकर ग्रत्यत्प 
समय मे ही द्वद आथिक विकास किया है। झाधुनिक अंद्धं-विकसित देशो के लिए 
भी तेजी से आंदिक विकास उनके जीवन मरणा का प्रश्त बन गया है। ग्रत उनके 
लिए नियोजन-पद्धति अपनाना अधिक वाँछनीय है । ग्राथिक नियोजन से इन देशों का 
द्रुत आर्थिक विकास तो होगा ही, स्ताथ ही, ऐसा इन देशो की ग्रे व्यवस्था के समस्त 
क्षेत्रो मे होगा । आथिक नियोजन मे कृषि, उद्योग शक्ति सिंचाई, यातायात, सचार, 
सेवाओं आदि सभी क्षेत्रों मे विवेकपूरते और सतज्ित कार्यक्रम संचालित किए जाते 
है । ग्रत; नियोजन पद्धति भ्रपनाने पर इन देशों में उत्तादन, राष्ट्रीय आय झादि में 
वृद्धि होगी जिससे देशवासियों का जीवन-स्तर उच्च होगा और जनता की सुखी एव 
परिपूर्ण जीवन विता पाने की आरकाँक्षाएँ मूर्ते रूप ग्रहण कर प'एगी । 

2 हिर्मायों एव कार्यों मे समनवप--ग्रनियोजित ग्रर्थ-त्यवस्था वी सबसे बडी 
कमी यह है कि इसमे ग्रसस्य उद्योगपति व्यापारी उत्पादक ग्रादि अलग ग्रलग ब्राथिक 
झ्ौर उत्पादक ज़्याझो में सलग्न रहते हैं श्रौर उनके निर्गायों एव कार्यों मे समनन्‍्द्य 
करने की कोर्ड व्यवस्था नही होती । वे ग्रपती इच्छ'नुत्तार मतमाने निर्णायो वे अनुसार 
उत्पादन करते हैं भौर उनमे कोई ताल मेल नही होता | प्रो, लर्नेर (ए_07 ॥.शणध ] 
के अनुमार ऐसी अर्थ व्यवस्था उस मोटर के समात है जो चालक रह्वित है किन्तु 
जिसके सब थांत्री इसके स्टियरिंग छ्लील के पास इसे अप्नी इच्छानुसार घुमाने के 
लिए पहुँचने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसके विपरीत नियोजित प्रर्थ-ब्यवस्था मे एक 
केन्द्रीय नियोजन ग्रधिक्ारों की देख रेख मे देश की ग्रावश्यक्ताओ्रो और साधनों के 
अनुसार उत्पादत सम्बन्धी निर्णय किए जाते हैं, जिन्हे पूर्ण करने के लिए एक समन्वित 
का्यत्रम बनाया जाता है। इससे प्र्थ-ब्यवस्था मे गडबडी नही होती । 

3 दरदइधशितापुरं श्र्थ व्यवस्था--एक निय जित्त अ्रर्थ--यवस्था, प्रनियोश्ति 
अर्थ-व्यवस्था वी अपेक्षा श्रधिक दूरदशितापूर्ण होती है । इसीलिए, इसे 'खुले हुए नेत्र 
वाली ग्रर्भ- यवस्था' (&ीा €एणाएगाए शा 0एध7 ९१४३) वहुते हैं। नियोजित 
ग्रश-न्यवस्था भें नियोजन-सत्ता ग्रर्थ व्यवस्था में बहुत ही धीरे धीरे होने वाले और 
सूक्ष्म-परिवर्तेनो पर भी विचार कर लेती है, जिनके वारे म झ्ननियोजित भ्र्थ-ब्यवस्था 
के व्यक्तिगत उत्पादक को बिल्दुल जानकारी भी नहीं हो पाती | एक कवेच्द्रीय 
अधिकारी इस बांत का पता लगा सकतों है कि कच्चे माल का तेजी से शोपणा तो 
नही हो रहा है, साधनों का अपव्यय तो नही हो रहा है, मानवीय शक्ति का दुस्पयोग 
तो नही हो रहा है या जनसख्या तेजी से तो नहीं बढ रहो है । यदि ऐसा हो तो 
इनकी रोकथाम के लिए तुरन्त कदम उठाए जा सकते हैं। इस प्रवार, तियोक्ति 
अर्थ-ध्यवस्था में साधनों का भी दूरदशितापूर्श उपयोग होता है 

4 व्यापार चत्नों से मुक्ति-व्यापार-चक्र अ्रनियोजित प्रर्थव्व्यवस्थाद्रो की 
सबसे बडी दुर्वलता है! इन थर्थ-व्यवस्थादो मे प्राथिक तेजी ओर मदो के चक्र 
नियमित रूप से श्राति रहते हैं, श्तिके लिए पूँजीवाद वी बुद्ध व्शिपताएँ जैसे सुवतस्भ 

प्रतिस्ण्खों, लाम-उद्देश्य (7० 8०0५०) एवं भ्रतियन्दित दिड्ली उपन्रम ग्रादि 
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उत्तरदायी हैं। व्यापार-चक्र प्रर्ध व्यवस्था मे प्रस्थिरता गौर प्रनिश्वितता पैदा करके 
भारी आव्िक बुराइयो को जन्म देते हैं। नियोजन रहित ग्र्थ-व्यवस्था में व्यक्तिगत 
उत्पादक, अपनी इच्छानुसार, उत्पादन करते हैं और इससे उत्तादन कभी माँग से बम 
और कभी ग्रधिक होने की सब सम्भावनाएँ रहती है । यही वारण है कि 87207 
प्र्थ-व्यवस्था मे समय-समय पर प्राथिक उतार-घढ़ाव गाते रहते हैं, जवक्ति भ्रतियोजिंत 
अर्थ-व्यवस्था मे प्राय ऐसा नही होता । सद्‌ 930 वी विश्वव्यापी मदी से अमेरिका, 
इग्लेप्ड आदि बहुत बुरी तरह ग्रस्त थे । 

5. उत्पत्ति के साधनों का विवेकपूर्ण उपयोग--श्रद्धंनविकसित देशों में 
उत्पत्ति के साघनों वी बडी कमी होती है इसलिए देश के अधिकतम लाभ झौर 
सामाजिक कल्याण की दृष्टि से इन सीमित साधनों का विवेकपूर्सण उपयोग श्रावश्यक 
है। किन्तु अनियोजित अर्थ-व्यवस्था मे आवश्यक प्रौर प्रनावश्यक्ष पदार्थों के उत्पादन 
के बीच साधनों का विवेकपूर्ण उपयोग नहीं हो पत्ता, क्योंकि व्यक्तिगत उत्पादक 
उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करता है जो उसे प्रधिकांधव लाभ दे, न कि उन बरतुझो 
का, जो धामाजिक हृष्टि से ग्रावश्यक हो । यदि अनाज के उत्पादन वी अपेक्षा मादक 
पदार्थों के उत्पादन मे बिनियोयों से उसे श्रधिकत लाभ होगा तो वहू अनाज के स्थान 
पर इत मादक पदार्थों का ही उत्पादन करेगा । इस प्रबार, अनियोजित भ्रथे व्यवस्था 
में साधने अनावश्यक कार्यों मे भी लगा दिए जाते हैं जबकि, झावश्यक परियोजनाएँ 
साधनों के ग्रभाव मे शुरू नही हो पाती । किन्तु नियोजित प्र्थ-ब्यवस्था मे सामाजिक 
आवश्यकताओं को हृष्टि में रखते हुए साधनों का विवेवुर आवटन होता है । 

6 प्रतिष्पर्दधाजिनित दोदो से मुक्ति-प्रतिस्पर्दा के कारण, जो प्रतियोजित 
पूंजीवादी अर्थ॑-ब्यवस्था की एक प्रमुख सस्था है, बहुमूल्य साधनो का प्रपव्यय होता है । 
सम्भावित ग्राहकों को आकपित करने और श्रपनी बिक्री बढा कर लाभ कमाने के 
लिए विभिन्न प्रतिए्पर्द्धी फर्में विज्ञापन, विक्रय कला आदि पर विपुल धन-राशि व्यय 
करती हैं | कभीकर्मी गलघोदू प्रतियोगिता ((प्रा-त्ा0थ 0०शाएटाध०॥) के 
कारण कई फर्मे बरबाद हो जाती है। प्रतिस्पर्दा के कारण प्रतिस्पर्दी फर्मों मे 
कर्मचारियों और ग्रौद्योगिक उपस्करो का दुहराव भी होता है ॥ प्रा डविन [[0ए70॥7) 
के भ्रनुसार “्रतिस्पर्दा की ससथा श्राथिक जीवन को बु्धिमत्तापूर्ण दशा मे नहीं ले 
जाती है ।” नियोजित अथे-व्यवस्था मे प्रतिस्पर्दा को अत्यन्त सीमित कर दिया जाता 
है। ग्रत यहाँ इन दोपो से मुक्ति सिल जाती है । 

7 श्राथिक समानता की स्थावना--अ्रनियोजित अर्थ--यवत्था की कुछ 
सस्थाग्रो जैसे निजी-सम्पत्ति, उत्तराधिकार और सुल्य-प्रक्रिणा आदि के कारण इसमे 
भारी झाथिक विपमता पायी जाती है, जिसे किसी भी प्रकार उचित नहीं कहा जा 
सकता है । इन संस्थाप्रो के कारण आय की विपमता, धन की विपमता और अवसर री 
की विषमता उत्पन्न होती हैं, जिससे एक ओर सप्राज के कतिपय व्यक्तियों कें पास 
समाज का धन केन्द्रित हो जाता है तो दूसरी ओर अधिकौश जनता की बुनियादी 
आ्रावश्यकताएँ भी पूरी नहीं हो पाती है। प्रो. डबिन के ग्रनुसार, “ग्नियोजित 
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प्र्ब-ब्यवस्था मे सामाजिक समानता नही हो सक्तती है।” ऐसी स्थिति में सामामिक 
कट्रुता उत्पन्र होती है भ्ौर वर्ग-प्तनर्प बढ़ता है। यही नहीं, ऐसी स्थिति में, समाज कुछ 
योग्य व्यक्तिबो की सेवा से भी बचित हो जाता है। किन्तु वियोजित अ्रर्थ-ब्यवस्थाओं 
में, अनियो दित पर्थ-्यवस्थाओं की अपेक्षा बहुत कम आथिक समानता की ओर बंढना 
है इसलिए इन देशो के लिए नियोजित ग्रर्य व्यवस्था उपयुक्त है । 

8, शोपण की समात्ति--अनियोजित पू जीवादी अर्थ य वस्थाओ में एक अन्य 
बुराई सापाजिक परोपजीविका (900४० ?शाथ्शाहा0) की पाई जाती है। अनेक 
व्यक्ति विना शक्षम विए ही झताजिव ग्राय ( छंगला॥४7 ॥00थशा6) के द्वारा जीविका 
निर्वाह ॥रते हैं । वई व्यक्तियों को उत्तराधिकार में भारी सम्पत्ति मिल जाती है । 
कई व्यक्ति लगान, ब्याज लाभ, के रूप में भारी माद्वा मे आम प्र'प्त करते हैं । इस 
प्रकार वे बिना श्रम दिए ही दस प्रक्तार को ग्राय प्रांप्द करने में समर्थ होते हैं । 
नियोशज्ति श्र्य-ब्यवस्था में इस प्रकार के शोपए और परोपजीविवा को समाप्त जिया 
जावा है। प्रनियोजिंत अरयं-व्यवस्था विशाल जनसमुदाय को झाय और रोजगार की 
सुरक्षा प्रदान करते मे भी असफल रहती है । किन्तु तियोजित अर्येन्ब्यवस्था में कार्ये 
और अ्रादश्यक्ता के अनुसार पारिश्रमिक दिए जाने की व्यवस्था की जतो है ग्रौर 
जनता की अश्विक सामाजिक सुरक्षा (5009 8९८एा9 ) का प्रवन्‍्ध तिसा जाता है । 

9 कृत्रिम भभावों के सुजन का भय नहीं--अनियोजित प्र्थव्यवस्थाग्रो में 
बस्तुग्नों के कृत्रिम भ्रभावों दा सृजन किया जाता है ताकि उपभात्ताग् से ऊेँचें मुल्य 
लेकर अधिकाधिक लाभ कमाया जा सके । इसके साथ ही एकाविकार ग्रौर आर्थिक 
सघवदी के द्वारा भी मूल्य-वृद्धि करके उपभोक्ताओं वा शोपणा क्या जाता है। विन्‍्तु 
नियोजित प्र्वेव्यवस्थाग्रो मे उत्पादन के साधनों, व्यवसाथ आ्रादि पर बहुघा सरकारी 
स्वामित्व रहता है या उद्योगपतियों, व्यापारियों आदि पर कडी निगरानी रखी जाती 
है । अत इस प्रकार शोपण सम्भव नही है । 

0. ग्रनियोजित प्र्व्यवस्या मे सामाजिक लागतों को बचत--पचालन के 
परिणामस्वरूप उद्योगो के निजी-उपक्रम द्वारा समाज को वुद्छु हानिक्नारक परिणाम 
भुगताने पड़ते हैं जिर्हें सामाजिक लागतें (5909 (70०55 ता एवान्‍८0घएड752 व 
एछ55थश०्८४) कहा जाता है ॥ ये लागतें ग्रौद्योगिक वीमारियों, चनरीय देरी, 
ग्रौद्योगिक बेकारी, गहदी वल्तियों का निर्माण, घुप्ताँ[ुए्णं वातावरण झ्ांदि के रूप मे 
होती हैँ । इनका भार निजी उद्योगरतियों को नहीं अपितु, समाज को उठाना पडता 
है । निजी उपत्रमियों द्वारा लागू की गईं तकदीकी प्रगति से भी कुछ स्थितियों मे 
मशौनी और श्रमिक्रों की ग्रप्रयुक्ता बढती है दिन्‍्तु नियोजित प्रथव्यवस्य/ में इस 
प्रवार की समस्याप्रो से बचता सम्भव है क्योकि इन समस्याप्रों के समाधान वी पूर्दे 
व्यवस्था कर लो जाती है । 

4[. जनत-कल्याण के घ्येय की प्रमुखता-भनियोजित ग्रथ॑न्यवस्था मे आशिक 
लक्ियाएँ और उत्पादनत-कार्य निजी उद्योगपतियों दवारा निजी लाभ के लिए किया जाता 
है | वहाँ सामाजिक-कल्याण पर ध्याव नहीं दिया जाता। यही कारण है कि 
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प्रनियोजित पू जीवादी व्यवस्था मे वस्तुग्रो के गुणों में गिरावट, खराब वह्तुओं की 
मिलावट और मूल्य वृद्धि द्वारा उपभोक्ताग्रो का शोपण किया जाता है । कम मजदूरी 
देकर या अधिक समय काम करा बरके श्रमिकों का भी शोपण किया जाता है । इस 
प्रकार अनियोजित प्रवेव्यवस्था में निजी-लाभ को प्रमुखता दी जाती है । इसके 
विपरीत, तियोजित प्र्यव्यवस्था में एक व्यक्ति के लाभ के लिए नही गअ्रपितु 
झविकाधिक जतता के प्रधिकतम कल्याण के लिए झाथिक क़ियाएँ संचालित की 
जाती हैं 
2, जनता का विशेष रूप से श्रमिक वर्ग को सहयोग मिलता-- नियोजित ग्र्थ- 
व्यवस्था मे सरकार को जनता का अ्धिकाधिक सहयोग उपलब्ध होता है क्योकि 
उनका विश्वाम होता है कि नियोजन के सलाम एक व्यक्ति या एक वर्ग को नही अपितु 
समस्त जनता को मिलने वाले हैं। ऐदी व्यवस्था मे श्रमिकों का भी ग्रधिकाधिक 
हंयोग मिलता है क्योकि उनके हितो की ओर विशेष रूप से घ्यान दिया जाता है । 
इसके बिपरीत, ग्रनियोजित प्र्थव्यवस्था म निजी-उत्पादको को श्रमिकों का पर 
सहयोग नही मिल पाता है और उतके सहयोग के ग्रमाव में उत्यादन में अधिक प्रगति 
नही की जा सकती है । श्रम-सघो द्वार अपनाई जाने वाली “धीरे चलो” (७० 8०५ ) 
नीति का उत्पादन और झ्ाथिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है । 


3, पूजी निर्माण की ऊँची दर--नियोजित अर्थव्यवस्था मे एक विवेकपूर्ण 
योजना के अनुसार कार्य किया जाता है । साथ ही इसमे वर्तमान के साथ भावी प्रगति 
पर भी घ्यात दिया जाता है। इसलिए उपभोग को कम करके बचत्त-विनियोग और 
पू जी निर्माण की दर तेजी से बढाई जा संक्रती है | सार्वेषनिक उपकमो का विस्तार 
होता है और उसके लाभो का भी पुनविनियोग किया जाता है । उदाहरणार्थे, सोवियत 
रूस मे विगत कुछ वर्षों मे पू जी-सचय की दर सब पू जीवादी अ्ननियोजित अर्थव्यवस्था 
वाले देशो से अधिक रही है | प्रद्ध -विकसित देशो की एक बडी समस्या पू जी का ग्रभाव 
है, जिसका प्राथिक विक्ञाम मे बहुत महत्त्व है। अत. ये देश नियोजित पद्धति द्वारा 
पू'जी निर्माण दर मे तेजी से वृद्धि करके ही तेजी से शाथिक विकास कर सतते हैं । 

44 ग्रधिकतम तकनोकी कुशलता ([शिंदांणएणा पश्थापरध्भ परीतधंशा८ए )- 
झ्रधिकतम तकनीकी कुशलता के सिद्धान्त के अनुसार एक नियोजित अ्र्थेब्यवस्था से 
उत्पादव संसाधनों को संगठित करके कई प्रकार की मित्तव्ययताएँ प्राप्त की जा 
सकती है । एफ. ज्विग (ए 7छथ्पाष्ट) के अनुस्तार नियोजित अर्व्यवस्था में 
उत्पादक साधनों के सगठन के पेमाने मे विस्तार, निजी-स्वत्वो और इच्छाग्रो पर 
ध्यान दिए बिदा उतके पुनप्न बस्धय की सम्भावनाएं, एक प्रोर यन्‍्त्र और श्रम के 
विशिष्टी करण के नए अवसर प्रदान करेगी वही दूसरी ओर सस्राधन का केन्द्रीक्रण 
करेगी। परिणामस्वरूप उद्योगो का श्रधिक लाभदायक स्थानों मे हस्तान्तरण, 
उत्पादन को अच्छे सगठित कारखानों का श्रावटन झौर ग्रौद्योगिक इकाइयो का 
विलोनीकरण या परस्पर अधिक सहयोग सम्मव होगा । इसके अतिरिक्त श्रतियोजित 
झर्थेव्यवस्था में सपाधदो का पूर्ण उपयोग सम्भव नही होता । ऐसी स्थिति मे विशाल 
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माना में प्राकृतिक और मानवीय साथन ब्रत्पुक्त रहते हैं। ग्रद्ध-विकप्तित ढेशी मे 
पूजी की अपेक्षा प्राकृतिक और मानत्रीय साथन ही अधिक रहते हैं भ्रोर थे देश 
एक निश्चित योजनानुप्तार इनका दुरुपयोग करके तेजी से आाविक विकास कर 
सक्से हैं । 


5 राष्ट्रीय सकट के समय सर्वाधिक उपयुक्त व्यवस्था-अनियोवित 
प्रथेव्यवस्या युद्ध या सकटकालीन स्थिति में सवैया अ्पोग्य होती है ॥ ऐसे सकटा से 
मुक्ति के लिए अयंप्यवस्था पर विभिन्‍न प्रकार के नियन्त्रणा लगाए जाते हैं। यहाँ 
तक कि प्‌ जीवाद का गढ़ कहुलाने वाले सयु कराण्य अमेरिका ने भी ह्वितीय महा युद्ध मे 
विजय पाने के लिए बडी सीमा तक आशथिक नियोजन को अपनाया था । इस प्रकार 
ऐसे समय अनियोजित अर्थव्यवस्था भी वियाजित अर्थष्यवस्थाग्रों मे परिवर्तित हो 
जाती है । 


नियोजित व्यवस्था के विपक्ष में तक 
(.5 80675 ब84॥75 ए]काप८0 ॥00007%9) 

नियोजित अर्थव्यवस्था से कम्रियाँ भी है जिनके कारण कुछ लोगो ने इसके 
विपक्ष मे अपने तक प्रस्तुत किए हैं। नियोजित प्रय्यवेव्यवस्था के विरुद्ध निम्तवलिखित 
तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं-- 


] ग्रस्त व्यस्त (१४००१९१) श्रथ॑ब्यंबस्था--नियोजित अर्धन्‍्यवस्था में बाजार 
और मूल्य ताब्निकता [शिवहर 209 एप03 'िब्टााउय्ाए॥) पर ग्राधारित स्वय 
सचालऋता [#0६0प्ात्राएटा9) समाव्व हो जाती है। भ्रत' आाधिक क्रियांग्रों में 
विवेकशी लता नही रहती क्योकि योजवा अधिकारी द्वारा किए गए मनमाने सिशोयों 
के प्राधार पर उद्यादन का कार्यक्रम बताया जाता है। इसीलिए नियोजित टर्थव्यवस्था 
को अवेर में छलाँग (7,699 ॥7 !6 6&) कहा जाता है । किन्तु इसवा झाशय 
यह नही है कि नियोजित ग्रथेच्यवस्या से मूल्य प्रक्रिया बिल्कुल समाप्त हो जाती है । 
उदाहरणाथे, सोवियत रूस में नियोजन सत्ता द्वारा निर्धारित कीमतो (255876 
शा००४) की नीति को अपनाया जादा है। वहाँ तर क्रेवल पदायों के मुल्य अपितु 
उत्पादन के साधनों की वीमतें भी नियोजन सत्ता द्वारा निर्धारित की जाती है 7 

2 प्रकुशलता में वृद्धि--धूर्ण रूप से नियोजित ग्रर्वव्यवस्था मे समहत उत्पादन 
कार्य सरकार द्वारा किया जाता है और उत्तादत में सलरन अ्धिकाँश करमेचा। 
सरकारी कर्मचारी हो जाते हैं। सरकारी कर्मचातये स्वाभात्रिक हूप से ही निजी 
न्तमव्दपटियो की आऐडकडरा व्ाए रुचि जित्े कै | उत्तर कराए हाय फित ५४०७ (४७० ७७०५, 
बेतत, ग्रेड, उन्नति के ग्रवप्तर आदि पूर्व-निवारित होते हैं अत ड्तमे अधिक कुशलता 
मे कार्य करने की प्रेरणा तथा पहल की भावना समाप्न हो जाती है। पूर्ण वियोशित 
प्र्वेश्यवस्तरा मे प्रतिम्पर्दा समाप्त हो जाती है तथा सतर्कता, कुशलता भित्तज्यवाा, 
सेव प्रदर्तत झ्रादि प्रतिस्पर्डाजनित लाभा से समाज वच्ित रह ज वा है । 


॥ |, बल पफरणर शाप शिब्नलाटर ण 5ट06१067॥76 ॥3ग6. 7 २० 
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3 तानाशाही और लाल फोताशाही का भय--आलोचको का यह कथन है 
कि नियोजित भ्र्थ-व्यवस्था मे तानाशाही ग्रौर लाल फीताशाही का पोपण होता है । 
समस्त देशवासी केवल मजदूर बन जाते है तथा प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा ही 
सत्र निर्णय लिए जाते है । ऐवी परिस्थितियों में व्यक्ति को कोई महत्व नहीं दिया 
जाता और सरकार हो सर्वशक्तिमान बन जाती है। बहुचा यह कहा जाता है कि 
तानाशाही के बिता नियोजन अमसम्भव है किस्तु वस्तुत ऐसा नहीं है। विगत कुछ 
वर्षो में सोवियत रूस में भी तत्कालीन प्रधानमन्नी जण्वेव ने सरकारी मशीनरी के 
जिडेन्द्रीरुरण वी योहइला बराएई थी । इसके अतिरिक्त जनतान्त्रिक नियोजन 
[न्रागएशश।0 जिशाकशाग2 ) मे तो यह ममस्या उदय ही नहीं होती | प्रो लास्पी 
और श्रीमती बारबरा ऊटन के अनुमार नियोजन से मानवीय स्वतन्त्रता बढती है । 


4. ऋष्टाचार और प्रनिपर्मितााएँ--प्रौलोचको का मत है कि नियोजित 
व्यवस्था में राज्य कर्मचारियों मे त्रप्दावार बढता है । सरकारी कमंचारियो के पास 
व्यापक अधिकार होते हैं और वे इसका उपयोग भ्रपने हित के लिए कर सकते हैं । 
इस प्रक्रार की शक्रा निराचार नहीं है पर साथ ही यह भी है कि नियोजित श्रर्थ- 
व्यवस्था में निजी सम्पत्ति प्रौर उत्त रायिआर जैसी सत्थाग्रों की समाप्ति पर सरकारी 
कम चारियो मे अ्रष्डाचार स्वयमेंब ममाप्त हो जान की प्रबल सम्भावना रहती है । 


5 विशाल मानव-शक्ति की झावश्यकता-प्राथ यह भी कहा जाता है कि 
योजलतामग्रों के तिर्माश और क्रिपान्वयन के लिए बडी मात्रा मे जनशक्ति की ग्रावश्यकता 
पड़ती है | प्रो लेविस (8 ४ ],508॥$) ने इस सन्दर्भ में कहा है क्रि नियोजन की 
सफलता के लिए पर्याप्त मात्रा में कुशल, योग्य प्लौर अनुभव प्राप्त श्रधिकारियों की 
आवश्यकता होवी है और ग्रद्धं-विकसित देशो प्रे इतनी बडी मात्रा मे कुशल व्यक्तियों 
का मिलना ग्रमम्भव होता है ।! किन्तु क्‍या स्व॒तस्त्र और अनियोजित अर्थव्यवस्था मे 
विशाल जनशक्ति की ग्रावश्यकता नही पड़ती । वहाँ भी मध्यस्थ, विज्ञापक, वितरक, 
सेल्समेन आदि के रूप में काफी व्यक्तियो की ग्रावश्यकता होती है । 


6 उपभोक्ता को सार्वभौभिकता का श्रन्त--प्रालोवको के अनुप्तार नियोजित 
प्रयेग्यवस्था में उपभोक्ता अपनी प्रभ्ुक्‍त्ता को खो देता है । अनियोजित अर्थव्यवस्था 
में उपभोक्ता को सम्राट समझा जाता है क्योकि, उम्तकी इच्छाओों और माँगो के 
ग्रनुसार ही उत्पादन किया जाता है, किनु नियोजित अधथव्यवस्था पे उपभोक्ता को 
उसी वस्तु का उपभोग करना पड़ता है, जो राज्य उसे देता है। इसके उत्तर मे 
नियोजन के समर्थंको का कहता है कि क्‍या अनियोजित अश्रर्यव्यवस्था मे उपभोक्ता 
बस्तुत, मम्नाद होता है ? क्या मुद्दा विहीन उपभोक्ता को थो कुछ भी खरीदने योग्य 
न हो, संम्राद्‌ बताना हास्योस्पद नहीं है । उपभोक्ता की पसन्द की नियोजित अर्थ- 
व्यवस्था में अवहेलना नही की जा सकती । सोवियत-सघ में भी राज्य उपक्रमो द्वारा 
उत्पादन योजनाओो को बनाते समय उपभोक्ताझ्रो की पसन्दर्गियों पर ध्यात दिया जाता 
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है | मारिस डाब॑ के अनुषार वहाँ उयभोक्ताग्रो के ग्रधिमानों को जानने के लिए 
प्रदर्श नियो श्रादि मे जजता के चयन ((2007०6) को ग्रकित क्या जाता है! 


7. अमिको के व्यवसाय चुनते की स्वतन्त्रता की सम्राप्ति--नियोजित अथे- 
व्यव॑स्था में श्रप्रिकों को स्व्रेच्छा से व्यवसाय चुनने की स्व्रतस्त्रवा नहीं रहती और उन्हे 
विभिन्न कार्यों में प्रावश्यककता और परिस्यितियों के अनुसार लगाया जाता है! 
नियोजको के मतानुखार अनियोजित अरयेज्यवस्था में भी श्रमिकों को इच्छानुमार 
व्यवसाय चुनने की सुविधा और सामथ्य कहाँ होती है । वहाँ भी जनता द्वारा अपनाए 
जाने वाले व्यवसाय, अभिभावकों की सम्पत्ति, हैसियत, सामाजिक प्रभाव और 
सिफारिश पर निर्मेर करते हैं। इसके ग्निरिक्त नियोजित ग्र॒र्थव्यवस्था में भी श्रमिको 
को उनकी योग्यता, इच्छा, मुकाव के अनुसार ही कार्य देते का ग्रधिक्राधिक प्रयत्न 
किया जाता है। श्रीमती बारवरा ऊठन के ग्रमुसार, नियोजन के बिना रोजगार का 
स्वतन्त्रतापृर्वंक चयन नही हो सकता, जबकि नियोजन मे ऐप्ता सम्भव है । 


8 सकभण-काल मे श्रव्मवत्था की संभावना-प्रामः यह भी कहा जाता है कि 
गनियोजित से नियोजित प्रर्थ-व्यवस्था मे सक्रपंण-काल में पर्याप्त मात्रा में प्रव्यवस्था 
और गड़बडी हो जाती है जितसे उत्पादन और राष्ट्रीय भ्राम पर विपरीत प्रभाव 
पडता है। किस्तु ऐवा किसी ग्राघारज्ूत परिवर्तन के समय होवा है। ग्रत देश के 
दीघंकालीन झौर द्रत भ्रायिक विकास के लिए इस प्रकार की प्रस्थाई गड़बड़ी वहन 
करनी ही पडती है । 


9 प्रत्यविक मोपनीयता--नियोज्रव के विशद्ध एक तह यह प्रत्तुत किया 
जाता है कि निष्रोजित प्र्यव्यवस्थाएँ गुप्त रूप से सचालित की जाती हैं गौर इनमे 
गोपनीयता को बहुत ग्रविक महत्त्व दिया जाता है जिमसे जनता का ग्रपेक्षित सहयोग 
नही मिल पाता है । किन्तु यह तर्क भी निराघार है । साम्यवादी रूस में भी नियोजन 
नीचे से प्रारम्भ किया जाता है जिमके निर्माण में कारखानों के श्रमिकों और सामूहिक 
कृपको का हाथ होता है। इसके अतिरिक्त योजनाएँ सदा ही विचार-विमर्ण, बाद- 
विवाद ग्रादि के लिए जनता के समक्ष रखी जाती है ग्रौर उत पर सुझाव आमत्नित 
किए जाते हैं। जनतान्वरिक नियोजन में तो नियोजन के सभी स्तरों पर जनता को 
सम्बन्धित किया जाता है और उसे ग्रधिकाधिक जानकारी दी जाती है ॥ 


70, राजनीतिक कारणों से शब्रघ्यथरता का भय--नियोजित भअर्थव्यवस्था 
राजतीतिक कारणोौ से भी अस्यिर होती है। जो राजनीतिक दल इसे चाहता है, इसके 
एप, से ग्रलग. होते ही नियोजन वा त्याग करिए जाते की सम्भावता हो सकती है 
क्प्रोकि नई सरकार नियोजन के पक्ष मे न हो । इस परिवर्तन के कारख द्र्व॑न्यवस्था 
को हानि उठानी पड़ती है । प्रो जेब्स (॥८७।:४५) के अनुसार राजनीतिक अस्थिरता 
के ऐसे वातावरण में दीवंफालीन औद्योगिक परियोजनाएं नहीं पनप्र सकती हैं। भिन्‍्तु 
ग्राथिक नियोजन एक अच्छी चीन है और कोई भी प्रच्छी चीज़ को हर टाजनीविक 
दल मानता है। हाँ, नियोजन को लागू किए जाने के तरीके में अन्तर हो सकता है । 
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॥] सदेव किसो ने किसी प्रकार के प्राथिक संकट की उपध्यिति--झ्रालोचफो 
के ग्नुमार नियोजित ग्रथेज्यवस्या मे सदेव किसी न किसी प्रकार का सकट विद्यमान 
रहता है, क्रिखु अभिवयोजित ग्र्व्यवस्था कौतसी आाथिक प्रद्ृति के सकटी से मुक्त 
रहती है । इसमे स्तर मुद्रा-स्मीति, मुद्रा-्मकुचत, बेकारी, व्यापार चक्र, पदार्थों वा 
अवाव, वर्म-यबर्य आदि सकृद बने ही रहते हैं। क्या यहू एक तथ्य नहीं हे कि 
ग्रवेरिका की प्रयेश्ववत्या में युद्*ोंतर-छल में अनेह व्यापारिक उत्तार-वडाव आए । 
यहू भी एक तथ्य है कि वहां इस प्रकार के सकटो से अर्यव्यवस्था को बचाने के लिए 
अत्यधिक झयय सब्य सगठझर का निर्माण किया गया है | बस्तुत नियोजित की 
अपेक्षा अनियोजित ग्रथेव्यवस्था अधिक सकट ग्रस्त रहती है । 

2. बहु-वर्षोय नियोजन प्रनुचित है-इस परिवतंनशील ससार मे परिस्थितियाँ 
बदलती रहनी हैं। स्वाथ ही, भविष्य भी भ्रनिश्चित होता हैँ । किस्तु योजना मे बहुधा 
बहु-वर्षीय उदाहरणार्थ पाँच या सात इसी प्रकार कई वर्षो के लिए बनाई जाती हैं। 
इस बीच परिस्थितियाँ और ग्रावश्यकताएँ बदल जाती हैं। परिणामस्वरूप, नियोजन 
ने केवल निरथेक ग्रपितु हानिप्रद भी हो सकृता है किन्तु इस आभोचता भें कोई सार 
नही है, क्योकि बहुवा योजनाएँ लचीली होती हैं औौर उनमे परिस्थितियों क अनुसार 
परिवर्तन कर लिया जाता है | 

3 प्रत्तर्राष्ट्रीय सघर्ष की संभावता--व्यक्तिगत राष्ट्री द्वारा अपनाए गए 
राष्ट्रीय नियोजन से अन्तर्राष्ट्रीय वैमनस्प और संघ उत्पन्न हो सकता है। प्रो रॉबिन्स 
(९र्ण ६०७5) के अनुप्तार राष्ट्रीय नियोजन का विश्व अर्थव्यवस्था पर बहुत 
गम्नीर ग्रस्तव्यस्त प्रभाव पढ़ता है । वस्तुत ग्रधिकाँश देशो द्वारा राष्ट्रीय नियोजन 
ग्रपताने से श्रस्तर्राप्रीय व्यापार में सकुचन श्रमिक्रों की अन्तर्राष्रीय गतिशीलता में 
बाघाएँ, पूजी के विमुक्त प्रवाह पर प्रवरोध बढते हैं जिससे श्रन्त मे, राष्ट्रों मे 
पारस्परिक तनाव और देभनस्य का वातावरण पनपता है किन्तु वस्तुत यह 
आलोचना निगाधार है। ग्रन्तर्राद्रीय सघप राष्ट्रीय नियोजन से नही, उग्र राष्ट्रवाद से 
उत्पन्न होता है जो अनियोजित अग्रेश्यवस्था भे भी हो सकता है। वास्तव में नियोजन 
के परिणामस्वरूप पारस्परिक सहयोग बढता है। अच्छी योजनाएं प्रस्तुत करने और 
तियोजित पद्धति को अपनाने के कारण ही भारत को विकप्तित देशों, विश्व बैक तथा 
ग्रन्य अस्तर्राष््ीय वित्तीय-सस्थाओ्रो से सहायता प्राप्त हुई है । 

निषोजित ग्र्थव्यवस्था के पक्ष और विपक्ष मे उक्त त्तत्नों पर विचार करने 
पर ज्ञात होता है हि नियोजन का पश्ष प्रबल है और जो कुछ तके इसके विरुद्ध 
प्रत्तयुत किए गए है वे ग्रविक सशक्त नही है । प्रतियोजित भ्र्थ व्यवस्था के पश्च में 
प्रस्तुत किए जाने वाले तर्क जैसे ग्र्थव्यवस्था की स्वयं सघालकृता, उपभोक्ता की 
सावंभौमिकता प्लौर बाजार तान्लिक्रता का मुक्त कार्यवाहन झादि बातें भी सीमित 
भात्रा मे ही सही हैं। ्रनियोजित अर्थ यवस्था में झ्समानता, अ्रस्थिरता असुरक्षा 
और एकाथिकार आदि कई दुराइयाँ होती हैं जिन्हे केबल उपचार से ही दुर नही 
किया जा सकता है ग्रत इन बु राइयो की जड झतियोजित ग्र्थ व्यवस्था का ही समाप्त 
कर नियोजित अर्थ व्यवत््या को स्थापना हो श्रेयस्कर है। 
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नियोजन के लिए निर्धारित की ज्ञाने वाली बात 
(55 ए श्र ) 
ग्रव प्रश्न उठता है कि किस प्रकार के नियोजन में अधिक्तम झाथिक वृद्धि 
प्म्भव है--केन्द्रित नियोनन म ग्रववा विकरेन्द्रित नियोजन मे ? चह एुक विवादास्पद 
प्रशन है ) केन्द्र नियोजन ((टएाा5८त 7]9॥7758) में, समस्त प्राथिक निर्णय 
केन्द्रीय सरवार द्वारा लिए जाते हैं, जबक्नि विक्रेन्द्रित नियोजन मे, निर्णय लेने की 
सत्ता व्यक्तिगत इकाइयो में निहित होती है। पूर्ण केन्द्रित नियोजन ग्रयवा पूर्ण 
विक्रेन्द्रित भियोजन ग्रसापान्य स्थितियाँ हैं । वास्तव में, ग्राथिक नियोजन राज्य व 
निजी उद्यम दोनों का सयुक्त फलन है। किसी देश से सम्बन्धित आर्थिक निशायों मे 
सरकार व निजी उद्यम का पृथक-पृथक तथा दोनों का सयुत्त अनुपात कितना रहता 
है ? यह राजनीति का प्रश्न है तथा प्रत्येक देश मे इस सम्बन्ध में भिन्नता पाई जाती 
है | इसी प्रकार उत्पादन के कुछ साधनो का स्वामित्व सरकार तथा कुछ का निजी 
उद्यम के हाथो मे पाया जाता है। झ्राधिक नियोजन किसी भी प्रकार का हो, सभी 
में निम्मलिखित पाँच बातें निर्धारित की जाती है-- 
() वृद्धि के लक्ष्यो का निधारण (#जधयए8 ०णी 06 (जा०शए+% प्रझा्टआ5) 
(2) ग्रन्तिम माँग वे ग्रन्तः उद्योग माँग था निर्धारण (867छ774700 
ण छिप्रथं थावे (शांटाः 7070054॥9 72270970 ) 
(3) विभियोग लक्ष्यों का निर्धारण (708क्षए॥70न्‍07 6 ]ए८४जा९॥६ 
पृथ्य8४४७) 
(4) योजना के लिए साधनों का संग्रह (४०9[890॥07 6 १९६०ए/८९5 
(7 (पर शञभ्य ) 
(5) परियोजनाओं का चुनाव (?70]804 52]९८(०7) 
| वृद्धि के लक्ष्पो का निर्धारण (पहाड़ ए६ 07४ (709७0 [#ए४१९४४५६) -- 
आय-बृद्धि, रोजंगार-दृद्धि, उत्पादत-चुद्धि आदि लक्ष्यों की प्राप्त हेतु आर्थिक झायोजवद 
किया जाता है। किसी देश की ग्रारथिक योजना के झ्ाय, रोजगार, उत्पादन झादि से 
सम्बन्धित उद्देश्यों को एक सुनिश्चित व थ्रर्थ युक्त दिशा प्रदान करने के लिए यह 
ब्रावश्यक है कि इन उद्देश्यों को सल्यात्मक लदयों मे (0प्रदयाएीटव प४8८5) 
परिवर्तित किया जाएं। योजता के उ्ह श्य जब सख्यात्मक छप में परिवर्तित वर 
दिए जाते हैं, तव वे योजना के लक्ष्य कहे जाते हैं (४86७ बार चृप्कायरीर्त 
छा<८५६5) । 
एक योजना के अच्तर्गरेत लक्ष्यों का निर्धारण, उत्पादद, विनियोग, रोजगार, 
निर्यात, श्रायात आदि से सम्बन्धित हो सकता है । योजता के लक्ष्य पूरे देश के स्तर 
पर हैआातुसार या विशेष औद्योगिक इकाइयो झषवा परियोजनाओं के लिए विधारित 
किए जा सकते हैं । लक्ष्यों का निर्धारण, उत्पादन अथवा उत्पादन कारकों की भौतित 
इकाइयों के या मूल्य-इकाइयो के रूप मे क्या जाता है। लक्ष्पो कर निर्धारण कच्चे 
माल की मांत्रा, थम-शक्ति, प्रशिक्षण सुविधाएँ, घरेलू तथा विदेशी मुद्रा मे उपलब्ध 
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वित्तीय कोष व भ्रस्य साधनो की मात्रा को निश्चित करते में सहायक होते हैं । 
निर्वारित लक्ष्यों के प्रनुसार ही इन साधनों वा अयेव्यवस्था वे विभिरन क्षैत्रो मे 
झावटन किया जाता है । 


कुछ योजनाएं कतिपप सामूहिक लक्ष्यों (8ै287०82002 पशा8४५) तक 
सोमित होती हैं जबड्नि कुछ प्रन्य योजताग्रो के अन्तर्गत लक्ष्यो की एक लम्बी सूची 
तैयार की जाती है | उदाहरखार्थ यूगोस्लाबिया को पंचवर्षीय योजनाओं में लगभग 
600 बस्त-समूहों से सम्बन्धित लक्षंगो को ग्रमामान्य रूप से विस्तृत विवरण वे साथ 
निर्धारित किया गया है। किन्तु लक्ष्यों की सख्या भ्रधिक बडी नहीं होनी चाहिए, 
क्योकि बडी सख्या में निर्धारित विस्तृत ब्यौरे वाले लक्ष्यों को प्राप्त करना अनेक 
कठिनाइयों से पूर्णो होता है। लेविस के मतानुमार “लक्ष्यों की एक लम्बी सूची 
बनाता और इसे प्रकाशित वरना अधिक से अधिक भ्रच्छे रूप मे माज एक अनुमान 
या भावी परिवल्पवा (70००४४६ ०638 एाणुण्टा०7) हो सकता है तथा अपने 
मिकृष्टतम रूप में केवल एक गणितीय परम्परान्मान रह जाता है जिसका कोई 
व्यावहारिक महत्त्व नही होता है ।”? 


2 श्रच्तिम माँग व प्रन्त उद्योग माँग का निर्धारण (7शंशागराओ0ा 
छत भा [700 एएं।हराए ऐशाशाप)--वद्धि के लक्ष्यों को निर्धारित करने के 
बाद विकास--दर निश्चित की जाती है । विकास-दर के निर्धारण के पश्चात सेदाग्रों 
की माँग में वृद्धि व वस्तुग्रो की माँग से वृद्धि को पृथक्‌ रूप से ज्ञात किया जाता है 
तथा राष्ट्रीय विकास-दर को क्षेत्रीय घिकास दरो मे विभक्त किया जाता है। इस कारये 
में दो तकनीकी प्रक्रियाएं की जाती है-- 

(]) ग्रनन्तिम उत्पादन का निर्धारण 

(2) ग्रन्त क्षेत्रीय माँग का निर्धारण 

उपभोक्ताप्रों द्वारा अन्तिम माँग व अन्त क्षेत्रीय मौग का योग वस्तु की कुल 
माँग को प्रकट करता है ( ग्रत कुल माँग के भावी प्रनुघानो के लिए उपभोक्ता की 
माँग तथा अस्त क्षेत्रीय माँग के अनुमान लगाता ग्रावश्यक है। कुल माँग के अनुमान 
माँग की श्रायनलोच की सहायता से लगाए जा सकते हैं। मान लीजिए मोजन व वस्त्र 
की ग्राय-लोच--त्रम्नण 6 व 5 दी हुई हैं। इस स्थिति म प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय 
प्राय 026 होती है तो भोजन की माँग में वृद्धि 69८ 70-56% तथा इसी प्रकार 
बस्त्र की माँग मे ।१5)८0--5% बुद्धि हौगी | जब इस तरह प्रति व्यक्ति आय 
में वृद्धि तथा आय की लोचें दी हुई हो तो प्रत्येक वस्तु की माँग वो ज्ञात किया जा 
सकता है । सव वस्तुओ्नो की माँग का योगफल कुल माँग होती है | कल माँग को 
ज्ञात करने की इस विधि में दो बडे दोष हैं--([) घह कीमत के परिवतेनों पर 


विच्वार नहीं करतो है। (2) इसमे झ्ाय की लोच को योजनावधि के लिए स्थिर 
माया जाता है । 


]।. ॥#/ 4#मश (९४5. एए्रठए्ाए५5 0! एे 0409॥८ ९(8०गा92 797 ४08 09 
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अन्त उद्योग माँग के अयुमानों के लिए ब्रादा प्रदा ग्रशाली (00६ ०पफ्ए 
5५567) अपनाई जाती है । इस प्रणाली भे आ्ादा प्रदा के प्रनुपात स्थिर माने जाते 
हैं । आादा प्रदा के इसे अनुपांतों को तकऋतीकोी गुंसाक (7णाजाएथं (०४हिधिक्षा।5) 
कहा जाता है। सेद्रिक्स की भाषा में इन गुाँकों को 87 में प्रयट किया जाता है। 
इन तकनीकी ग्रुणाँकों के ग्राघार पर अन्त.उद्योग माँग की सगणना की जाती है | 
तकतीऊी गुणाकोी के प्रयोग का एक बडा दोष यह है कि इन गुर्णाँक्रो को स्थिर 
माना जाता है । यह एक्र दोपपुर्ण मान्यता है क्योकि साधन बदलते है, तकनीकों 
बदलती है भ्रत गुणार्री का परिवर्तित होना स्वाभाविक है । 

3 विनियोग लक्ष्यों का निर्धारण (फएऐलेशा्रत्रांणा ए पारण्शाएशां 
पएशसट्र/६$)--माँग- निवारण के पश्दातर दूसरा प्रश्त भौतिक लक्ष्यों को विनियोग 
लक्ष्यों मे परिवर्तित करने का हैं। इस कार्य के ज्षिएं पूजी-गुणॉक अथवा पूजी- 
उत्पादन प्रनुपातों की द्यावश्वकता होती है। इन बनुपातों के योग द्वारा हम कुल 
विनियोग-राशि का अनुमात लगा सकते हैं। पूजी उत्पादन अनुदात, पूंजी की वह 
इकाई है जितती उत्पादन की एक इकाई उत्पन्न करने के लिए ग्रावश्यकता होती 
है । उदाहरणार्थ, यदि 8 लाख रुपय की प्रूजी बिनियोग से 2 लाख रू का माल 
सैपार होता है या 2 साख हू का माल तेयार करते के धिए 8 लाख ह की प्‌ जी 
विनिवोजित करनी पड़ती है तो पू जी उत्पादन गअनुतात इस स्थिति मे 4 । होगा । 

जब कृषि, उद्योग, येवा झ्रारि क्षेत्रों के भौ तक लक्ष्य निर्धारित कर लिए जात्ते 
हैं तथा इन क्षेत्रों के लिए पूजी-उत्तादव अनुप्राव निश्चित हो जाते हैं दब तरलता 
से प्रत्येक क्षेत्र के लिए आवश्यक वितियोग वी माया निकाली जा सकती है । 
प्रो महालतोविस ने भ्रपने चार क्षेत्रीय विकास माइल में इसी प्रकार वित्तीय प्रावटन 
करने का प्रयास किया हैं। प्रो महालताबिस माइल़ के आधार पर ही हवितीय॑ 
दववर्दीय योजना मे प्र्वन्यवस्वा के विभिन्न क्षेत्रों के लिए विनियोग की राशि 
निर्धारित की गई है । 

4 योजना के लिए साधनों का संग्रह (७०७॥5म00 ए [7९५४०घा०६5 
4 शरि& 90]40) कुल विनियोग-राशि का अतुमाव लगाने के पश्चात्‌ यह देखा 
जाता है कि विनियोगों की वित्तीय व्यवस्था किस भकार सम्भव हो सकेगी | यह 
योजना का भाग कहलाता है | ग्राविक नियोजन द्वारा विकास करने के लिए विभिन्न 
कार्यक्रम और बडी मात्रा मे परियोजनाएँ प्रारम्भ की जाती हैं। इन कार्यक्रमों को 
वचालित करने और परियोजनाग्रो को पूर्ण करने के लिए बडी माना मे साधनों की 
आवश्यकता होती है। विकास वी इन विभिन्न योजनाओं और परियौजनाओं के 
संचालन के लिए प्रावश्पफ साधनों वी व्यवस्था एवं उनकी गतिशीलता भ्राथिक 
नियोजन की श्रक्रिपा में महृत्त्वप्रर्ण समस्या है । डा राज के श्रनुसार, ' एक योजना 
भही के बराबर है यदि इसमें तिर्बारित विकास का कार्यक्रम साधनों के एकत्रित करके 
के कार्यक्रम पर आधारित और समस्वित नहीं किया हो । 

भ्राथिक विकास के लिए राजकीय, मानवीय और वित्तीय साधनों वो 


छ 


झ्राथिक विकास के लिए नियोजन 63 


प्रावश्यक्ता होती है । इत साधनों का ग्रनुमान प्रौर उतको गतिगीच बनाना सुख्यत 
निम्नलिखित बातो पर निर्भर करता है--(3) राजवित्त की मशीनरी, ( ॥) उद्देश्यों 
की प्रकृति, (॥7) योजनावदि, (7९) श्रम झौर पंजी की स्थिति, (५) शिक्षा 
एवं गटष्टीय चेतना, (श) प्रन्तर्राद्रीय स्थिति, (४१) मूल्यस्तर झोर जनता की 
आविक दशा, (शा) विदेशी वितिमय कोप, (७) सरकार की झाविक स्थिति, 


एवं (5) झाधथिक विपमता की मात्रा । 


£ परियोजनाओं का चुनाव (77णु९० 5थ०लांणा) --वित्तीय ब्यवस्था 


के पश्चात्‌ विनियोग-परियोजनाग्रो (ए८७ाए०ण शा0]६८७) का चुनाव किया 
जाता है । विनियोग परियोजनाएँ विनियोगों के उत्पादन से जोडने बाली रह खला 
का कार्ये करती है| किन्तु परियोजना-चुनाव एक तकनीकी कार्य है जिसमे परियोजना 
के लिए स्थान का चुनाव, तकनीकी का चुमाव, वाजारों का चुनाव श्रादि तवनीवी 
निर्णय सम्मिलित हैं। परियोजनाग्रो का चुताव योजना-निर्माण का पाँच्वाँ बडा 
कार्य है । 

प्राय किसी गोजता की मूचमूव कमजोरी परियोजनाओं के चयन को लेकर 
होगी है । ठोम व लाभदायक परियोजनाग्रो के अभाव में योजना ग्रसफत रहेती है । 
पाकिस्तान योजना आयोग के अधिकारी डॉ महबूब उल हक के ग्रनुसार “पहली 
और दूमरी योजनाग्रो की कमजोरी यह रहती है कि प्रायोजन का निर्माण गहराइयो 
भे नही है | एक झोर जहाँ विभिन्न क्षेत्रों में ताल-मेल रखते हुए एक समष्टि योजना 
(ह82०ह4ापएड ए]३7) का प्राहूप निर्मित करने में पूरे प्रयत्व किए गए किन्तु 
दूपरी ओर योजना के विभिन क्षेत्रों के प्रारपों को सुविचारित व सुनियोजित 
परियोजनाओं से परिपूरित करने के प्रयत्न नहीं हुए ।” 


गखाटेमाला ने सन्‌ 960 प्रे एक सावेजनिक विनियोग कार्यक्रम का उद्घाटन 
क्रिया, किस्तु एक वर्ष बाद ही ग्रमेरिकी राज्यों के सगठत ने यह प्रतिवेदित किया 
कि “विभिन्न मत्रालयों के लिए पूर्णो विकृत्तित परियोजनाम्रों को पर्वाप्त सख्या मे 
जात करता कठिन हो रहा है ।” 

परियोजनाम्रो का चयन करने की झनेक विधियाँ हैं ॥ सामान्यत परियोजनाग्रो 
का चयन बतंम्ान मूल्य-विधि अ्रथवा लागत-लाभ विश्लेपण विधि द्वारा किया 
जाता है । 

6 योजना की क्रियान्विति--योजना के क्रियाय्वयन का यह कारयें सरकारी 
विभागो, सरकारी और गैर-सरक)री एजेन्सियों द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक 
क्षेत्र के कार्यक्रमों का संचालन सरकार या उसकी एजेन्सियो द्वारा तथा निजी-द्षेत्र के 
कार्यकम निजी उपक्रमियों द्वारा पूर्ण किए जाते हैं| सरकार भी इन्हे निर्धारित 
नियमानुसार सहायता देती है। इद्त प्रकार योजना की सफलता बहुत कुछ इसी 
प्रवस्था पर निर्भर होती है। ग्रनेक देशों में योजना-निर्मोण पर अधिक एवं 
क्रियान्वयन पर कम ध्यान दिया जाता है । भ्रत योजना की सफलता के लिए इस 
स्तर पर कोई निष्कियता एवं शिथिलता नही बरती जानी चाहिए। 
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योजना की सफलता के लिए यह ावश्यक है कि संवय समय पर उम्रक्े 
सच्तालन श्रौर उप्तकी प्रगति वा मूल्याँकत किया जाता रहे | अत समय समय पद 
इम बात का लेखा-जोखा लिया जाता है कि योजना में लक्ष्यों के अनुगात में कितनी 
प्रगति हुई और उप्रमे कमियाँ कहां ग्रौर क्यो है? इसके लिए उत्तादत की प्रत्येक 
शाखा की तंत्रिक और ग्राथिक्र दोनो हृष्टियों से समालोचना की जानी चाहिए | 
भारत में योजता के मूल्यांकन का क्रार्यक्म 'मूल्याँकन सगठ्नों (70क/शा॥॥9 
एश्डपथाणा 0ह8905200) द्वारा किया जाता है । 


नियोजन की एफलता को शर्तें 
((णाप्रा०णाड$ [0" 500९९5५ 0 एग्राष्याए ) 

आधिक विकास के लिए ग्राधुनिक युग मे नियोजन कई अर्द्धं-विक्रस्तित देशो 
में ग्रपनाया जा रहा है । किन्तु नियोजन कोई ऐसी प्रणाली नहीं है जिसके द्वारा 
स्रप्रमेत ही ग्राथिक विकास हो जाए | योजनाग्रो की सफलता के लिए कुछ शर्तों 
का होना ग्रावश्यक्र है। सफलता की ये शर्तें विभिन्न देशों ग्रौर परिस्थितियों के 
श्रनुमार भिन्न भिन्न होदी हैं। किन्तु सामान्य रूप से ये शर्ते स्वेत्र ग्रावश्यक हैं--- 

] पर्पाप्त एवं सही आँकडे और सुचनाएँ--नियोजको को योजना निर्माण 
और क्रियास्ययन के लिए सम्पूर्ण अ्रयंव्यवस्था के,विभिरन पहुलुप्रो का, वर्तमान 
परिस्थितियों का तथा राष्ट्रीय ग्रावश्यकताश्रों का ज्ञान होना चाहिए। वर्तमात 
स्थिति क्या है ग्रौर इसमे क्रितना सुधार किया जाना चाहिए ?े यहु सुधार किप्त 
प्रकार किया जा सकता है और इसके लिए कौन से साबनों की कितती साम्रा में 
आवश्यकता है। इत सत्र बादों का तिए्यप्र विगवव्ववीप और पयाप्त ग्रॉक डो के श्राधार 
प्र ही किया जा सकता है प्रत नियोजन की सफतता के लिए यह आवश्यक है कि 
उत्पादत, उपभोग, झ्राय, व्यय, बचत, विनियोग, उपलब्ध कच्चे माल, शक्ति के 
साधनों की मात्रा, बाजार की माँग, आयात निर्यात मूल्य स्तर, जनमस्या आादिके 
बारे मे विश्वसनीय और पर्याव्द प्रॉकड़ो का सकलन किया जाएं। अप्त्य तथ्यों और 
सूचनायों के आधार पर बनाई गई योजनाएँ अ्रसफल हो सकती हैं। श्रतः 
साॉल्यिकीय स्थिति ऐसी होवी चाहिए जो नियमित रूप से निरब्तर सूचना प्रदान 
करतो रहे ताकि परिस्थितियों में परिवर्तत आने पर योजनाग्रो से भी यथासमय 
समायोजन किया जा सते । 

2. सुनिश्चित और स्पष्ट उद्देश्पो का होना--नियोजन की सफलता के लिए 
यह ग्रावश्यक है कि उप्तके सुनिश्चित और सुल्पष्ट उद्देश्य निश्चित किए जाएँ जो 
देश की प्रावश्वक्ताग्रों के ग्नुरूर हो । परिस्थितियों के बनुरूर उद्देश्यों प्रौर लक्ष्यों 
का विधारण नहीं करने से पूर्णो छउ से वे परिपूर्ण नही हो पाते । इसी प्रकार, यदि 
लक्ष्य सुनिश्चित और स्पष्ठ नहीं हुए तो वाँ जुवीय दिशा में तत्रता के साथ प्रयत्न 
नही किए जाएँगे। परिणामस्वरूप लक्ष्यों की पूरति अपूरी होगी तवा नियोजन श्रमफत् 
हो जाएगा । श्रत परिस्थितियों के उपयुक्त तथा सुनिश्चित उद्देश्य होने चाहिए । 

साथ ही परिस्थितियों में परिवर्तेद की गुजाइश होनी चाहिए । 
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3 नियोजन माँग पिश्लेषण पर श्राघारित होना चाहिए--ग्राविक विकास 
की प्रक्रिया मे विभिन्न उत्पादक इकाइयो का विस्तार होता है और उत्पादत मे 
बृद्धि होती है। झत विक्रास उत्यादन की विभिन्न शाखाप्रो में वितियोग, कच्चे साल 
का उपयोग और रोजगार की मात्रा मे वृद्धि होती है जिससे उत्पादन वृद्धि के साथ- 
साथ मौद्िक ग्राय बढती है । किन्तु ऐसी स्थिति में आय उपाजित करने चाले 
विभिन्‍न वर्गों के भ्राय-वितरण की प्रकृति भे भी परिवर्तन होता है, क्योकि इस 
प्रक्रिया के विभिरत क्षेत्र या उत्पादक इक्ाइयो का विकास विभिन्‍्त मात्रा में हो 
सकता है यहाँ तक कि कुछ के सकुचन की सम्भावना से भी इस्फार नहीं किया जा 
सकता । अत इस विकास प्रक्रिया की उत्तरोत्तर प्रगति के लिए यह झ्ावश्यक है कि 
विभिन्‍न प्रकार की उत्पादित की गई इन वस्तुओं और सेवाओं वी माँग और पूर्ति के 
मध्य सन्‍्तुलन रखा जाए । 

4 प्रायमिक्ताशों का निर्धारण (फॉंद्ाए रण एशलणाध९४)--आ्राथिक 
नियोजन को अपनाने वाले कार्यक्रम और ग्रावश्यक्ताएँ प्रनन्‍्त होते हैं विन्‍्तु भोतिक 
और वित्तीय साधन ग्रपेक्षाबुत सीमित होते हैं अ्रत वैज्ञानिक नियोजन बी एक 
महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि इन विभिन्‍न कार्यक्रमों से देश की ग्रावश्यकतागों 
गौर परिस्थितियों के अनुसार प्रायमिकताएँ निर्धारित कर ली जाएँ। नियोजन रा 
मुख्य उद्देश्य उत्पादन में अधिकतम वृद्धि करना है, इस हेतु देश की समाधन स्थिति, 
ग्रावश्यकताएँ ग्रौर विकास की हृष्टि से महत्त्वपूर्ण उद्योगो के विक'स को प्राथमिकता 
गर महत्त्व दिया जाना चाहिए। योजना मे ऐसी परियोजनाग्रों को ही सम्मिलित 
किया जाना चाहिए जिनसे राष्ट्रीय वल्याण में अधिकतम योग प्राप्त हो सके । 
योजना मे यह निश्चय कर लिया जाना चाहिए कि विभिनत क्षेत्रो मे से किस क्षेत्र 
को प्राथमिकता दी जाए ज॑से उद्योगो के विकास को प्रायमिकता दी जाए अथवा 
कुषि को इन विभिन्‍न क्षेत्रों (85८८०१७) में से भी यह निंय किया जाना चाहिए 
कि इतके किस पहलू पर अधिक बल दिया जाए और किन परियोजनाझो पर पहले 
ध्यान दिया जाए । इस प्रक्नार साधनो, विदेशी वितिमय की उपलब्धि राष्ट्रीय महत्त्व 
के सदर्म में विवेकपूर्ण निर्णय के आधार पर प्रायमिकताएँ निर्धारित की जानी 
चाहिए और साधनों का आवटन भी इसी के भ्रनुसार किया जाना चाहिए। 
प्राथमिकरताग्रों का निर्धारण जितना उपयुक्त होगा, योजदा की सफलता उतनी ही 
ग्रधिक होंगी । 

5. साधनों की उपलब्धि (#फश्मोधतए ण॑ एेट5०च्राए६४) --योजना में 
अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्‍न कार्यक्रम निर्धारित करिए जाते हैं । इनकी 
सफनता पर ही योजना को सफलता निर्भर होती है । योजना के इन कार्यक्रमों गौर 
विभिन्‍न परियोजनाग्रों को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त मात्रा मे भौतिक (?४४४।०७]) 
झ्ौर वित्तीय ([770॥०४|) साधनों की झ्रावश्यक्ता होती है। योजना की सफलता 
के लिए बडी मत्रो में भौतिक साधन जैसे कच्चा माल, मशीनें, यन्त्र, औजार, 
रसायन, इस्पात, सीमेट, तकनीकी जानकारी श्रादि की आवश्यकता होती है जिसे 
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देश और विदेश से उयलब्य किया जाता चाहिए । इसी प्रकार वित्तीय साधनों की 
ग्रावश्यकतानुमार उपलब्धि भी बहुत महत्त्वपूर्ण है जो ब्रास्वरिक या बाह्य खोतो से 
प्राप्त की जानी चाहिए । वित्तीय साथनों की व्यवस्था वडा दुष्फर कार्य होता है 
क्योकि इसमे सफलता कई बातो पर निर्मर करती है जैसे राष्ट्रीय श्राय की मात्रा, 
पूँजी-उत्तादन का अनुपात ((9एए/4-०एछ०४ 7800), आस्तरिकर बचने ग्रोर 
विनियोग-दर, भुगतान सन्तुलन की मात्रा, जनता वी कर-देय क्षमता, सरवार कीक्र 
एकनीकरणस्प की क्षमता, योजनागों में जतता का विश्वास, सरकार वी ग्राधथिक 
स्थिति, घाटे की वित्त-व्यवस्था की सीमा, विदेगी सहायता ग्रादि। अत योजनाग्रो 
की सफलता इन भौतिक झौर वित्तीय साधनों की उपलब्धि पर अधिक निर्भर क्रती 
है । वई वार साधनों के ग्रभाव भें योजना के कार्य स्मो में कटौती करनी पचत्ी है १ 
6, विभिन्न क्षेत्रों में सत्तुलव बनाए रखना (ए४ाए/शंग08 फ॥906 
छि्त्तश्शा 0००८ 58८/०्5)--यो जना की सफनवा के लिए यह ग्रावश्यक है 
कि ग्रय॑व्यवस्था के सभी क्षेत्रों और उद्योगों वा सम्तुलित विक्रास किया जाएं। 
अर्थ्यवस्था मे एक उद्योग और यहाँ तक कि उत्पादक की एक इकाई भी माँग झौर 
पूर्ति के द्वारा अन्य से परस्पर सम्बन्धित होती है । अत उद्योग का विक्रास तब्र तक 
भ्रमम्भव है जब तक कि प्रन्य के उत्पादन में भी वद्धि न हों। एक उद्योग का द्र तगति 
से विक्राम करने गौर अन्य उद्योगों की अ्वद्वेलना करने से प्र्श्यवस्था में कई प्रकार 
की जटिलताएँ और अवरोब उत्पन्न हो जाते है। झ्त नियोजन वी सफ्लता के 
लिए अर्थव्यवस्था के विभिन्‍न क्षैत्रों जैसे कृषि, उद्योग, याताय(त, विद्यूलू, सामाजिक 
सेवाग्रो श्रादि का सन्तुलित विक्रास किया जाना चाहिए । इसी प्रकार देश के समस्त 
प्रदेशों या भागो का भी धन्तुलित विक्रास्त ग्या जाना चाहिए | वास्तव मे नियोजन 
थी सफलता इसी बात मे निहित है | 
7 उचित झआयिक्र साठन (5ग्रञ898 ९एणाणा।९ (ऊष्टक्षाश्चॉणा) ++ 
उचित झ्राथिक सगठन की उपस्थिति में ही नियोजन सफल हो सकता है। अ्रत 
नियोजन वी सफ्लता के लिए उचित ग्लाथिक ही नही, भ्रपितु सामाजिक सगठन का 
भी निर्माण कया जाना चाहिए। प्रर््ध विकसित देशों मे इस दृष्टि से वर्तमान 
सामाजिक ग्राथिक सगठत और सरचना के पुनर्गठन की झावश्यक्रता है। उपयुक्त 
बातावरण के श्रभाव मे आविक प्राति झसम्मव है। इमलिए, विकरासार्थ नियोजन 
की सफलता के लिए वर्तमान झावित्त संगठन में इस धकार परिवतंन करना चाहिए 
और नवीन अ्रायिक सस्याप्रो का घूजन करता चाहिए जिससे योजनाएँ सफत ओर 
ग्रायिद विकास तीब्रता से हो सके ॥ इस सम्बन्ध में सर्थब्यवस्था पर सरफारी 
नियन्‍्नण में वृद्धि, सहकारिता का विक्राप्त, भूमि सुआार कार्यक्रनों वो क्रिपान्विति, 
सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार, विदेशी व्यापार का पुनर्मेझन शझ्रादिं रुदम झंविकाण 
श्रद्धा विकतित देगो के लिए ग्रावश्यक हूँ । 
8 ग्रोजता क्े क्रियास्ववत को उवित व्यउस्था (एनगाव कग्यांगव) णिः 
ए0७ ॥णज़रेध्कधया॥7००) --यो जना निर्मारा से भी अधित मद॒त्त्वपूर्णो क्रियान्दयन 
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की ग्रवस्पा है। मत इसको क्रियान्यित करने और निर्धारित कार्य त्रमो पर पूर्ण रूप से 
प्रमल कराने के लिए सरकारी और निजी दोनो क्षेत्रों मे कुशल संगठनों वा निर्माण 
प्रत्यल ग्रावश्यव है । योजना की सफलता उन व्यक्तियों पर निर्मर वरती है जो इसे 
कायरूप में परिएप्त करने में सलग्न होते है । भ्रत यह कार्य ऐसे व्यक्तियों को सुपु्द 
किया ज ना चाहिए जो योजना के उद्देश्यों को समभते हो. उनम ग्रास्‍्था रखते हो 
झऔर जिनमें योजना के बार्यक्रगों को सम्पत्त करने के लिए श्रावश्यक् कुशलता, 
प्रतुभव, ईमानदारी और कत्तव्यपरायशुता हो । योजना के संचालन का मुख्य का 
सरकार का होता है श्रौर इसके लिए 'हृढ सशक्त झौर अद्दावाए रहित प्रशासन के 
ग्रावश्यक्ता है। ग्र्दधों विकसित देशों भ बहुघा निर्दत सरकार होती है, प्रान्तरिक 
प्रशान्ति होती है श्रौर कभी कभी विदेशी सरकार उनकी योजनाग्रो में हस्तक्षेप करती 
है भर उतम अपनी इच्छातुमार परिवर्तत पर बल देती है । नियोजन वी सर्फलता 
के लिए इन परिस्थितियों वी समाप्ति श्रावश्यक है । नियोजन की सफलता के लिए 
यह भी बाँछनीय है कि वहाँ वी के सद्रीय सरकार राज्य सरकारो वी प्रपेक्षा शक्तिशाली 
हो और उसे विशेष अ्रिकार मिले हो जिनसे वह भ्रपती राजनीतिक इकाइयो में भी 
योजनाग्रो को लागू करने मे सफल हो सके । 


9, जनता का सहयोग (एफ।रए (० 0एश795907 छ90४00णाए2) -- 
मोजनाप्ों की सफलता के लिए यह ग्रावश्यक है कि उसे पूरा जन समर्थन और 
जन सहयोग मिले । प्रजातान्त्रिक नियोजन में तो इसका विशेष महत्त्व है, वंयोकि 

हाँ सरकार को भी शक्ति जनता द्वारा प्राप्त होती है। प्रो आर लेविस के 
अनुमार ' जन उत्साह ग्राथिक विक स के लिए स्निग्वता प्रदान करने वाला तेल और 
पैट्रोल दोनो ही है। यह एक ऐमी गतिमान शक्ति है. जो लगभग समस्त बातो को 
सम्भव बनाती है ।” योजनाम्रों मे जनता हारा प्रविक्राधिक सहयोग तब प्राह होता 
है जब्र वह योजतागों मं अने आपको भागीदार (एश0८एथा) समझे । वह यह 
समझे कि “थह योचना हमारी है, हमारे लिए है, हमारे द्वारा है तथा इससे जनता 
को ही समात रूप से लाभ मिलने वाला है ।” साथ ही, उन्हे यह भी विश्वास होना 
चाहिए कि योजनाएँ उपयुक्त है शौर योजनाओं में घन का दुरुपयोग नहीं किया जा 
रहा है। ऐमा तभी हो सकता है, जबकि योजता निर्माण और क्रियान्वयन में जनता 
का सहयग्रोग हो । भारतीय योजनाशो मे जन-प्रतिनिधि सस्थागओं के रूप मे विभिन्‍न 
स्व॒रो पर ग्रामपचायतो, पचायत समितियों जिला परिषदो तथा राज्य और वेन्द्रीय 
विधान मण्डलो को सम्बन्बित किया जाता है । जनत्ता का समर्थन और लोक सहयाग 
प्राप्त करने का एक तरीका यह भी है कि योजनाप्रो का श्रधिक्राधिक्त प्रचार किया 
जाए जिससे जनता 'योजनाशी की सिद्धि मे अपनी समृद्धि समझे । 

0 उच्च राष्ट्रीय चरित्र (पसाए्टो ऐसशाणाश (कश्मबवलंश) --राष्ट्रीय चरित्र 
की उच्चता लगभग सभी बातो को सम्मय बनाती है | योजना की सफलता के लिए 
भी यह तत्त्व ग्रत्पच्त महृत्तव एएणं है। यदि देश मे परिश्रमशील, कत्तेब्य-परायण, 
ईमानदार और राष्ट्रीया की भावना से युक्‍्तर उच्च चरित्र वाले व्यक्त होगे तो 
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थोजनाप्रों डी सफलता की अधिक सम्भावनाएँ होगी किस्तु, ग्रधिकाँश प्रद्ध-विकमित 
देशो में उच्च राष्ट्रीय चरित्र का अभाव होता है। वहाँ स्वदेश से ग्रधिक स्व-उदर 
को समझा जाता है । ऐसी स्थिति में योजनाओं में अपेक्षित सफलता नहीं मिलती है । 
वस्तुत* निर्धतता के दयनीय निम्न-स्तर पर उच्चन्नैतिकता की बात करना 
व्यावहारिक्सता की उपेक्षा करदा है, किन्तू इस मध्यावधि में भी शिक्षा, प्रचार आदि 
के द्वारा बहुत कुछ किया जा सकता है । 


7]. राजनीतिक एवं प्राकृतिक अ्नुकूलता (/9४0ए४08 एणाल्शे था 
पिश्ञागन (0त/०फ5)--आधिक विकाप्त के लिए अपनाए गए नियोजन के लिए 
राजनीतिक परिस्थितियों का श्रमुकूल होता ्रावश्यक है । विदेशों से विशेष रूप से 
विकसित देशो से अच्छे सम्बन्ध होने पर अधिक विदेशी सहायता झ्ौर सहयोग म्राप्त 
किया जा सक्रता है। प्रद्ध-विकसित देशों के लिए इसका बँहुत महत्व है। किन्तु 
यदि किसी देश को अन्य देशों के ग्राक्ममण का मुकावला करना पड रहा हो या इस 
प्रकार की झाशका हो दो उप्तके साघन झ्राथिक विक्रास की अपेक्षा सुरक्षा प्रयत्वों पर 
व्यय किए जाने हैं । परिणामस्वरूप, ग्राथिक नियोजन की सफलता संदिग्व हो जाती 
है । तृतीय योजना की सफलता पर भारत पर चीनी और पाकिस्तानी ग्राक्मणों का 
विपरीत प्रभाव पडा । इसी प्रकार बाढ, भूकम्प, भ्रतिवृष्टि अनावृष्दि आदि प्राकृतिक 
प्रकोप भी अच्छी से अच्छी योजतागो को प्रसफल बता देते हैं। प्रद्धंनेविक्तित देशों 
में तो इन प्राकृतिक प्रकोपो का विशेष कुपरिणाम होता है, क्योकि ऐसी श्रधिकाँश 
भ्र॑येव्यवस्थाओं में प्रकृति का प्रभाव अधिक होता है। भारत की तृतीय पचवर्षीय 
योजना की कमर सफलता का एक प्रमुख कारस्प सूखा, बाढ़ श्रौर मौमम वी खराबी 
रही है। गत वर्षों में अथंब्यवस्था में सुधार के जो लक्षण प्रकट हुए हैं, उत्तका बडा 
श्रेय भी प्रकृति की ग्रनुकम्पा को ही है । 

धर्य शर्तें>नियोजन सफलता के लिए श्रपर्याप्त शर्तों के अतिरिक्त निम्ब- 
लिखित मन्प शर्तों का होना भी आवश्यक है-- 

]. योजना के प्रभावशाली क्रिवान्बयत की व्यवस्था और इसके लिए सरकारी 
व निडी दोनों ही क्षेत्रों में कुशल सगठन का निर्मास्स । 

2, योजना-पूर््ति के समस्त साधनों का उचित मूल्यांकन किया जाए और 
उत्पादन के लक्ष्यों का निर्धारण उचित व सन्तुलित ढंग से हो । 

3 दीघेकालीन ग्रौर अहपकालीत नियम यथासम्भव साथनसाथ चलें, प्रथर्ति, 
दीघेकालीन थोजना के साथ-साथ वापिक योजना भी वनाई जाए, ताकि योजना के 
विभिन्‍न वर्षों में फकाथनों का समान उपयोग हो भ्रौर समात्र रूप से प्रगति की 
जा पके । 

4 योजना की उपलब्धियों का मध्यावधि मूल्यांकन किया जाए, ताकि, 
कम्रियों का पता लगा कर उन्हें दूर क्या जा सके । 

5, विकेन्द्रित नियौजन किया जाए प्र्थातू, योजनाएँ स्थानीय स्तर पर बनाई 

जाएँ प्रौर राज्य-स्तर व केखद्रीय स्तर पर उनका समन्वय किया जाए। 
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6 योजना के उद्देश्यों, लक्ष्पो, प्राथमिक्ताओ, साधनों श्रादि का जनता में 
पर्याप्त प्रचार और विज्ञापन किया जाए तथा लोगो में योजना के प्रति चेतता, जागृति 
व रुचि उत्पन्न की जाए। 

7 नियोजन राष्ट्र के लिए हो, व कि किसो वर्ग विशेष या दल विशेष 
के लिए । 

उपरोक्त ग्रावश्यकताओं [ग्रवेक्षाओ) के प्रतिरिक्त यह भी प्रावश्यक है कि 
जनसहतया वृद्धि पर उचित नियन्त्रण रखा जाएं । जनसरूया का विस्फोट अच्छे से भ्रच्छे 
वियोजन की अपफल बसा सकता है । पुनश्च यह भी जरूरी है कि नियोजन को एक 
निरन्तर होने वाली प्रक्रिया के रूप में प्रहरा किया जाए। एक योजना की सफलता 
दूमरी एवं दूधरी योजना की प्तकफलता तीतरी योजना की सफलता के लिए सीढ़ी 
देवार करती है श्लौर इस प्रकार उद सीढिपो का सिलसिला निरन्तर चलता रहता 
है वयोकि प्राविक विकास की कोई सीमा नही होती । 


व्च्तनल-च्वरा पर्व श्िव्कासस-च्रर व्छो 
पन्ना च्यित्त वऋरास्ते व्यात्के न्‍तच्त्य 


(ट्व्ध्णाड 2हिटधत्ट धौ।2 उठरशांहह मव्ए्लट धाएप॑ 8 
0५९7४ (570#07 ०६४) 





ग्राविक विकान पूंजी निर्माण दर पर निर्मर करता है। पूंजी निर्माख- 
दर विनियोग दर द्वारा विर्घारित होती है तया विनिषन्‍्रोग-दर घरेलू बचने ओर 
विदेशी सहायता पर निर्मर करती है | विदेशी ऋण देग की ग्रयस्यवस्था में ब्याज 
व मूलयन के प्रुगतान के रूप में मार स्वकृूप समझे जाते हैं। अत घरेलू बचत ही 
पू जी निर्माण का मुख्य खोत होती हैं । बचत में दृद्धि आरस्वरिक व बाह्य खोतों द्वारा 
की जा सकती है। झान्परिक खोलो के अन्वर्गेत बचत में वृद्धि ऐक्छिक् झूपसे 
उपभोग में कटौती द्वारा की जा सकती है तथा अतिवाय रूप से बचत में दद्धि 
ग्रतिरिक्त करों तथा सरकार के लिए ऋश देकर की जाती है। श्रद्धा बेरोजगार श्रम 
को उत्पादत में लगाकर तथा मुद्रा-स्कोति के माध्यम द्वारा भी बचत मे वृद्धि सम्तव 
है। वाद्य ज्रोगों क्ले प्रस्वगंत ग्रिक्र विताव की वितोय व्यवृम्या विदेशी 
पू जी के विनियोग, उपभोग बस्तुग्रो के झ्ायातों में कटौती तथा देश की व्यापार-शर्तों 
मे सुधार द्वारा की जा सकती है । 

वचत-दर को प्रभावित करने वाले तत्त्व 

धरेल्‌ चंचत (॥0070७६४८ 580एाएष्ू:)--घरेलू बचत उत्पादन में वृद्धि 
झयवा उपभोग में कटौती या दोनो प्रहार से बटायी जा सकती है। अर्दा-विकसित 
देश मे, देश को जनसल्या का ग्रधिकनौश भाग, निर्वाह स्‍तर पर जीवनयाप्रन करता 
है । इसलिए ऐच्डिक बचत की मात्रा बहूत कम होती है। किन्तु इन देशों मे उच्च 
ग्राय वाले भृस्वामियों, व्यापारियों तथा व्यवसाथियों का एक छोटा वर्ग भी होता 
है, जो प्रदर्शनगारी उपमोग  ((0757८४०४५ (ए॥5०शफा07) पर एक बडी 
राशि व्यय करता है 4 इस प्रज्ञार के उरमोग को प्रतिवन्बित करके बचत से वृद्धि की 
जा सकती है ॥ 

इन देशों में मजदूरी व वेतनमोगी वर्ग के व्यक्तियों की प्रवृत्ति चचत करने की 
अपेक्षा व्यय करने वो झधिक होनी है यह वर्ग भी प्रदर्शन प्रभाव (2धश0॥5$- 
ध8709 ध्टविए) से प्रमावित्र होता हैं; फतस्वरूप इस दर्म को बचते और भी कम 


हो जाती है । 
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भूस्वामियों की लगान-प्राय इन देशों में उत्तरोत्तर बृद्धि द्वारा हो सकती है 
किन्तु समाज वा यह वर्ग भ्रपनी बचत को उत्पादक-विनियोगो के रूप मे प्रयुक्त नही 
करता है। विकसित देशों मे लगान भी उत्पादक विभियोगो के लिए बचत का 
एक स्रोत्त है । 

इस ग्रथंव्यवस्था मे वितरित व अवितरित दोनों प्रक्कार के लाभ, बचत के 
महत्त्ववृर्य माध्यम होते हैं। “यदि लाभो को बचतो का मुझ्य स्रोत माना जाता है 
तो एक्र ऐसी अध्ंब्यवस्था की राष्ट्रीय ग्राय मे, जिसमे बचत दर 5 प्रतिशत से बढ़कर 
)2 अ्रविशत् हो जाती है, दाभों के अनुपात में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि परिलक्षित 
होनी चाहिए ॥/१ 

बचत आय स्तर पर निर्मर करती है।ग्राय के निम्भ रुतरों पर बचतें 
प्राय नगण्य होती हैं। जैसे जेसे श्राय बढती है, बचत दर मे भी वृद्धि होती है । 
किल्त्‌ प्रति व्यक्ति श्राय मे वृद्धि से बचत मे वृद्धि ग्रावश्यक नही है । बचत ग्राव के 
वितरण पर निभर करती हैं । लाभ-ग्रजित करने वाले साहसियों के वग के उदय के 
कारण बचत दर मे वृद्धि होती है । यह बग अपने लाभो का पुत विनियोजन करता 
है । लेविस के अनुसार, “राष्ट्रीय गरय मे बचत का झनुपात ऋवल श्राय की ग्रसमानता 
कया ही फतलन नहीं है, बल्कि अविक सूक्ष्य रूप मे यह राष्ट्रीय आय में लाभो के 
अनुपात का फलन है ॥/2 

2 करारोपण (7४हथातणा]--पअथव्यवस्था मे अनिवायं बचत की उत्पत्ति 
के लिए करो का प्रयोग किया जा सकता है | यदि कर लाभो पर लगाए जाते हैं 
तो बचत दर कम होती है तथा विनियोगी पर इनका विपरीत प्रभाव होता है । 
घच्चपि लोगो की बचत को कर कम करते हैं किन्तु सरकार के विनियोग ब्यय मे वद्धि 
करते हैं, तो ऐसे करो से पूंजी निर्माण दर कम नही होती है । ' जब सरकार लाभी 
पर भारी दर से कर लगाती है, परिणामस्वरूप, निजी बचत दर कम होती है, तब 


कुल बचत-दर को गिरने से रोकने के लिए यह ग्रावश्यक हो जाता है कि सरकारी 
बचत मे बुद्धि की जाए ॥/४3 


3 सरकार को पग्रनिवार्यथ ऋण देना ((एणाएप्रॉडग३ ॥_शाक्राए्ट 60 
(07०५॥॥९०/) -- करो का एक विकल्प सरकार को पग्रनिवायं ऋण देने की योजना 
है । एक निश्चित राशि से अधिक उपाजित करने वाले व्यक्तियों से सरकार उनकी 
भाय का एक भाग, अनिवाये रूप से ऋण के रूप मे ले सकती है। बचत दर मे 
बृद्धि का एक साधन यह भी है, किन्तु इस सम्बन्ध में यह घ्यान रखा जाना चाहिए 
कि सरकारी भविभूतियाँ इस प्रकार की हो जो सम्भावित बचत कर्त्ताओं (7002॥0०) 
82ए८५) को आकपित कर सकें। 


॥ # 4 एशशड वणज छ् छटणात्शाए 57098, ए 233 
2 ॥# 4 #छछ [060, ए 2ट7 
3 ॥# 4 7€शड 7909, 9 242 
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4 उपभोग श्रायातों पर प्रतिबन्ध ([रेल्डाउंलीका ०७४०३, 
[वाएण।+)--आ्रायातित-वस्ट्प्रो के उपभोग मे कटौती द्वारा भी बचत दर को वहार्य॑ः 
जा सकता है। उपभोग वस्तुश्रों के आ्ायातों मे कटोती द्वारा विदेशी वितिंमय की बचत 
होगी, पू जीगत-बस्तुप्नो के आयात पर ध्यय किया जा सकता है। उपभोग-वस्तुझी के 
स्थाव पर, प्रॉजीगत वस्तुओं के आयातो से झ्राथिक विकास दर बढती है ! एक ओर 
जहाँ ग्रायातित उयनभोग-वस्तुप्रो मे कटोती की जाती है, वड़ाँ दुमरी झोर उपभोग 
वस्तुओं का घरेलू उत्पादन नहीं बढ़ने दिया जाना चाहिए ग्रन्यथा बचत दर मे इस 
तत्त्व से वृद्धि नही हो पाएगी । 

5 मुदा स्फोति [79007]--मुद्रा-स्फीसि भी एक महत्त्वपूर्ण तन्‍्द है। 
जब मूल्यों मे वृद्धि होती है त्तव लोग उपभोग में कटौती करते हैं। परिणामस्वरूप, 
उपभोग-वस्तुओ का उत्पादन कम होता है । ग्रत उपभोग वच्तओं के क्षेत्र से साथन- 
भुक्त होकर पूंजीगत बस्तुप्रों के उत्पादन के लिए उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार को 
बचत अनैच्छिक बचने (077०५ 84एप४5७) कहलाती हैं । 

6 शुप्त-बेरोशगारों को समाप्ति करना (० िशा0₹९ फी5ष्टा5९0 
एआ6णकफ़राणएणशा।] --मतिरिक्त-श्रम को निर्वाहि क्षेत्र से प्‌ जी वादी-द्षेत्र में स्थानान्तरित 
करके पूँ जो-निर्माण किया जा सकता है। जिन श्रमिक्रों की सीमाल्-उत्पादकता #पि 
मे शुन्य है, उतको कृषि से हटाकर प्रजी-परियोजनागो पर लगाया जा सक्रता है । 
इस प्रकार सम्पूर्ण निर्वाट-कोप ($75ड8४20९०७ प्रत॥0) को प्जोीगत परियोजनाग्रों 

में प्रयुक्त किया जा सकता है। परन्तु इस प्रक्रिया मे कुछ बाधाएँ भाती हैं। प्रथम, 
गैर-कृषि क्षेत्र में स्थानान्तरित श्रमिव' पृ्वपिश्ला भोजन की अधिक स्वात्रा की माँग 
करते हैं! ट्वितीय, क्ृपि क्षेत्र मे बचे हुए श्रसिक भी भोजन के उपभोग मे वृद्धि 
करना चाहने हैं। तृतीय, इपि क्षेत्र से प्रजीगत' परियोजनागों तक भोजन साभग्री ले 
जाने की यातायात लागत भी निर्वाह काप को कम करती है | यदि निर्वाह कोप के 
इस छिद्रो ([.2'97९४) की पूति ग्रर-कृषि क्षेत्र से साधनों के सम्रह द्वारा की जा 
सकती है तो यह व्यवस्था पूजी-निर्माण का एक श्रेप्ठ स्रोत हो सकती है । 

7 विदेशी ऋण (77०शशं१॥ 7077076०8 )--विदेशी ऋश दो विधियाँ द्वारा 
पुजी निर्माण करते हैं--() विदेशों ऋणो का प्रयोग प्‌जीगत स्ामाग्री के प्रायात 
के लिए बिया जा सकता है, (2) जिम्मन सीमा तक विदेशी ऋणों की सहायता से 
एक देश अपने झायातो की बुद्धि करता है, उस सीमा तक झामात स्थानापलों का 
इत्वादन तया देश के निर्यात, घटाए जा मत ते हैं। इन उद्योगों के उत्पादन मे गिरावट 
के कारण जो सायन-मुक्त होते हैं, उतशो पूजीपएत-वस्तुप्रो के क्ेत्र म लगाया जा 
पडता है | दस प्रकार विदेशी ऋण प्रत्यक्ष वे गप्रध्यक्ष रूप से पू जी जिर्माग वी दर 
को बडाने मे सहायक होते हैं । 

8, विदेशी व्यापार [707श8७ 77900) -- विदेशी व्यापार भी पूजी निर्माण 
की दर की बढाने मे सहायक होता है। यद्दि निर्यातों के भूल्यो मे वृद्धि होतो है तो 
देश की ग्रायात क्षमता में भी वृद्धि होती है ! यदि प्रायातन्यमता में वृद्धि को 


ँयाकानगाकयण 
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जीमत-वम्तुओ के ग्रायात हेतु भ्रयुक्त किया जाता है, तो इससे पूंजी-निर्माण क्रो 
रर मे वद्धि होती है । 

झत. पूजी-निर्माण को तथा फंलठ. बचत-दर को प्रभावित करने वाले मुख्य 
तत्व निम्नलिखित हो सकते हैं-- 

(।) उलादनत म वृद्धि मयवा उपयोग में कटौती, (2) प्रदर्शन प्रभाव, 
(3) लगान-आय मे वृद्धि, (4) लागो में वृद्धि, (5) करारोपरा, (6) सरकार 
से दिया जाने वाला झअनित्रा्य ऋणा, (7) उपभोग झायातों पर प्रतिबन्ध, 
(8) मुद्गरा-स्फीति, (9) गुप्त बेरोजगारी को समाप्ति, (0) विदेशों ऋणा तथा, 
(4) विदेशी व्यापार, । 


->-४ 7“ “टिह्लास-दर और उसे प्रभावित करने वाले तत्त्व 

दश की विकास-दर के निर्धारिक दत्त्वों मे बचत भो महत्त्वपूर्ण है । विज्ञास- 
दर के अन्य निधारक-तत्त्वों को विदेचना से पूर्व विक्ास-दर का सामान्‍य झय॑ समसनीा 
झावश्यक् है। सामान्वत विज्वास-दर का निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया 
जाता है-- 

विक्ास-दर-+ -- -...ह- 
पू जा-बु णाक 

पू'जी-युराँक प्रववा पू जी-अदा अनुपात का झाशय पूजी का उस मात्रा से है, 
जो उत्पादन क्री एक इकाई के लिए झावश्यक होती है ॥ पू जी-उत्पादन झनुपात दो 
प्रकार के होते है--(ह) श्रीमत पू'जी-प्रदा अनुपात भौर (ख) सीमानत पूजो-प्रदा 
झ्रनुवात । औसत पूंजी-ठदां अगुत्रात का अर्य देश के कुल पूंजी-मचय तथा वाधिक 
उत्पादन के अनुपात खे लग्राया जसा है । सीमास्त पूंडी-प्रदा अनुपात से आशय 
पूंजी-मचय में दृद्धि तथा उत्तादन में वापिक वृद्धि के ग्रनुपात से है । 

(क) प्लौसत पू की-प्रदा नुपात के निर्धारक तत्त्व [4००5५ ॥080शपणंगड़ 
धार $श2१९ 02० 07फए ए७॥०) -++जिमी अदेवब्यव॒स्था में औमत पूंजी-य्रदा 
अनुपात विभिन्‍न तत्वों पर निर्मर ऊरता है, जो उत्नादकुता को प्रभाद्िित करते हैं । 
ये मुख्य तत्त्व निम्नलिखित हैं-- 

तकनीकी सुधार (उव्णोएण०शॉप्श ॥छा०१्रश१९एॉ5] -- तकनीकी 
सुधारो द्वारा पूजी की उत्ताइकता मं वृद्धि होती है । इससे पुजी-प्रदा अनुपात 
घटता है । 

2. श्षम-उत्पादकता (80०० ?700एए४प७)--अयदि श्रम उल्मादकता मे 
वृद्धि होती है, तो पूँजी की पूर्वे-मात्रा से अधिक उल्ादन किया जा सकता है । इस 
स्थिति मे पूँजी-बदा अनुतरात छटता है । 

3. विभिन क्षेत्रों के सापेक्ष महत्त्व में परिवर्नेन (8ोंगीी 9 (९ उरेशत 6 
एसएगांगारल ण जिफिया 52009755]--औसत पूंजी-प्रदा अनुपात, अर्थव्यवस्था के 
विभिन्‍न क्षेत्रों के पूंजी-प्रदा अनुपातों पर निर्मेर करता है । यदि किसी देश से 
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झद्योगिक विक्राप्त पर अधिक वल दिया जाता है तो भौद्योगिक क्षत्र के सापेक्ष महत्व 
ओे घुद्धि होगी परिणामस्वरूप पूँजी प्रदा अनुपात बढ जाएगा १ 

व विनतियोग का ढग ((्रसटया. जी. वत7९४प्रशाई)---यंदि विनियोग- 
योजता में सा्वजनिकृन्उपयोग तथा पूँजीगव-वस्तुप्रों के श्रौद्योगिक विक्राप्त पर बल 
है तो औसत पूँजी-प्रदा ग्नुपात प्रधिकः होगा । इसके विपरीत, यदि घरेलू उद्योगों 
तथा कृषि चिक्रास को अ्रधिक महत्त्व दिया जाता है तो पूंजी प्रदा अनुपात घढेगा ! 


5 तकनीकी का चुनाव ((०९४ ण [शलागंवुए८)--श्रम-गहन तंकतीकी 
मे पूँजी प्रदा अनुपात कम तथा पूँजीनगहुन तकनीकी में यह अनुपात अधिक होता है । 


(ख) सीमान्त पुजी-प्रदा श्रनुपात [१ँजं (9फ्रांग 0पॉफएण॑ पका०) - | 
कुछ तर्थेशास्त्रियो के मतानुसार श्रद्ध-विकप्तित देशो में यह ग्रनुपरात ग्रपेक्षाकृत अधिक 
होता है ! अर्थशास्त्री विपरीत मत रखते हैं । इस अनुप्रात के अधिक होने के 
निम्नलिखित कारण हैं-- 

4 पूजी का दुरुपयोग (५४७४७ ० (#ज्ांश)-पअ्रद्ध-विकप्तित देशों मे 
श्रम अक्रुणशल होता है, इसलिए मशीनों का उपयोग कुशलता से नहीं होता है। 
परिणामस्वरूप दत्पादन कम होता है। इंत कारणा विकप्तित अर्थ व्यवस्थाभी की 
झपेक्षा अद्ध -विकसित प्रर्थव्यवस्थांग्रों मे यह अनुपात ग्रधिक पाया जाता है 


2 तकतीकों ((थाए0029)--अद्ध विकप्तित देशों में पूंजी उत्पादकता 
कम होती है । इसका कारण निम्मस्तरीय तकनीकी है। इस कारण उत्पादन की 
एक इकाई के लिए ग्रधिक पू जी प्रावश्यक होती है। इस स्थिति में यह अभुपात बेढ 
जाता है । 

3. चाभाजिक ऊपरी पूंजी [8०:24 07श॥83४ (०४॥/०)--अद्ध -विकसित 
देशों मे सामाजिक ऊपरी पू जी के लिए बड़े विनियोग किए जाते हैं। ये विनियोग 
पू जी-गहन होते हैं, परिशामस्वकूत पूजी-प्रदा श्रनुपात झ्धिक रहता है । विकसित 
देशों मे भी निर्माश-उद्योंगो की अपेक्षा सावंजनिक उपयोग के उद्योगों में यह भ्रनुपात 
ग्रधिक होता है । अद्धं-विकसित देशों में यह शअ्रनुपात श्रौर भी अधिक ऊँचा 
रहता है । 

यदि भारी उद्योगों मे विनियोग किया जात्ता है तो प्र जी प्रदा अनुपात अधिक 
होगा । 
के विभ्नलिखित ग्रवस्थाग्रो मे पृ जी प्रदा अनुपात प्रद्ध-विकप्ित प्रयेंब्पवस्थाओ 
में नीचा रहता है-- 

(।) यदि देश की विकास नीति ऐसी है कि कृषि व लघु उद्योगों पर 
झूधिक बल दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में सीमास्त पूजीप्रदा श्रनुषात कम 
रहेगा । 

हे (70 श्राथिक विकाप्त की प्रारम्भिक अवस्थाप्ो से पूंजी की झल्प राशि के 
विनियोजन से भी स्रप्रयुक्त उत्पादन-क्षमता वा पूरा उपयोग किया जा सकता है। 
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परिणामस्वरूप उत्पादन मे पर्याप्त वृद्धि होती है। उत्पादन मे इस प्रवार वीं वृद्धि 
से पृ जो प्रदा प्रनूधत कम रहेगा । 

(70) निम्तस्तरीय तकनीकी के कारण श्रद्ध॑विकसित प्रर्थव्यवस्थाओ में 
प्राय पुजी प्रदा अनुपात भ्रधिक रहता है । किन्तु कभी-कभी जब नई तकतीकी प्रयोग 
में आती है तो ग्राश्वयंजनक लाभ परिलक्षित होते हैं। इसीलिए ग्रधिक पिछडे हुए 
देशों मे पु जी वितियोजित की जाती है। साथ ही, शिक्षा व प्रशिक्षण पर झावश्यकर 
व्यय किया जाता है, ताकि विकसित देशो की ग्रपेक्षा अद्ध विकसित देशों मे अधिक 
ऊँची विक्रास दरें प्राप्त की जा सरके। इस मत की पुष्टि मे प्रथंशास्तियों द्वारा 
सोवियत रूस व जापान के उदाहरण दिए जाते हैं ।? 

(॥५) जब पूजी का प्रयोग नए आ्राकृति' साधनों के विशेहन (झ:फ्री०/8- 
(०॥] हेतु किया जाता है तो उत्पादन मे पर्याप्त वृद्धि होती है, परिणामरचरूप, 
पू जी-प्रदा अनुपात कम रहता है । 

भ्रत स्पष्ट है कि विकास्-दर के दो मूल घटक होते हैं--(॥]) बचत तथा 

(2) पू जी-गुर्णाक । इन घटकों को जो तत्त्व प्रभावित करते हैं, उनसे विकास दर 
प्रभावित होती है । बचत व पृ जीन्मुणाँह् को प्रभावित करने वाले तत्त्वो को ही 
विकास-दर के निर्धारंक तत्त्व कहा जाता है । 


| ॥# 4 76957 छत, छ 204 


लिली स-चस्वाध्यन्नों व्छी गाल्तिस्जीतक्छकला 





(स्‍609॥750797 ७ #/7०76/7॥-2500/:65) 





प्राथिक-नियो जन द्वारा दिकास करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम और विशाल 
मात्रा मे परियोजताएं प्रारम्भ की जाती है। इन कार्यक्रो को सचालिते करने एव 
परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए बडी मात्रा मे साधनों की आवश्यकता होती 
है। विक्रास की इत विभिन्न योजनागोो ओर परियोजनाओ्रो के सचालन के लिए 
आवश्यक साघनो की व्यवस्था एवं उनकी गतिमयता झ्राथिक-नियोजन की प्रत्निया में 
सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण समस्या है। इन साधनों के घिकास के लिए विकास-दर गतिमयता 
पर ही निभर करती है । थंदि ये साधन ग्रावश्यकतानुसार पर्याप्त मात्रा में होगे तो 
विकास की अ्रधिक सम्भावना होगी। इसी प्रकार, इन्हे जित्तता अधिक योजनाओो के 
लिए गतिशील बनाया जा सकेगा, विवास की गति उतनी ही तीत्र होगी ॥ ज्ञाधनो की 
उपलब्धि और उनकों गतिशील बनाने की क्षमता की तुलना मे यदि विकास के कार्यत्षम 
झोर गति ग्रधिक रसी गई, तो ऐसी योजना की सफलता सदिग्ध रहेगी । डॉ राज 
के ऋ्रनुस्तार “एक योजना वही के बराबर है, यदि इसमे निर्धारित विकास का कार्यक्रम 
साधनो के एकत्रित करने के कार्यक्रम पर ग्राधारित और समन्वित नहीं किया 
गया हो ।* 

साधनों के प्रकार 
(7४7९४ ०एा 8९४0पा८६४) 

ग्राधिक-विवास के लिए मुख्य रूप से भौतिक साघन, मानवीय साधन भौर 
बित्तीव साधनों भी आवश्यकता होती है। “भौदधिक प्राधन' देश मे स्थित प्राइतिक 
साधनों पर निर्मेर करते हैं। एक देश प्राकृतिक साघनों मे जितना सम्पन्न होगा, 
औतिक साधनो की उतनी ही प्रचुरता होगी। यदि ग्रधिज्ञांश ग्रद्धं-विकसित देश 
प्राकृतिक साधनों मे प्रम्पन्न हैं, तथावि उनका उचित विद्रोहन नही क्या गया है भौर 
उनके विकास की व्यापक सम्भावनाएँ हैं । 

इसी प्रकार, अधिताँग अऋद्ध-विकर्सित देशों मे मानवीय साधन भी पयप्ति 
मात्रा मे होते हैं। प्रत योजनागप्रों का विस्तार, उनकी सफलता श्रोर विकास की 
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गति उनके लिए उपलब्ध वित्तीय साधनों, उनकी गतिमयता, उनके उचित आवटन 
तथा उपयोग पर निर्भर करती है] 

वित्तीय साधनों का महत्त्व देश के ग्राथिक विकास में बहुत है। झआधथिक 
योजना के लिए वित्तीय साधन झौर उनको एकत्रित करने का तरीका योजना सिद्धि 
हेतु प्रमुख स्थाव रखता है । वित्त एक देश के ससाधनों को गतिशीन बनाता है चाहे 
वे भौतिक साधन हो या वित्तीप झयवा ग्रान्नरिक साधन हो या बाह्य । 


गतिशोलता को निर्धारित करने वाले कारक 
उज्रणारड 9शंशाशांग्रमड िएकआाओ|5मा07) 


साधनों का अझनुमान भ्ौर उनको गतिशील बनाना मुरघत निम्नलिखित बातों 
पर निर्भर करता है ॥! 

(7) राज वित्त की यन्त्र त्रणाली ((॥८घपशशए ४ ?ए7१९ रफराव/९8) --- 
पदि देश की अर्थव्यवस्था सुसगठित हो जिसमे विकास हेतु उपयुक्त और कुशल 
राजक्रोपीय नीति को अपनाया गया हो तो ग्रान्तरिक साधनो को अधिक सफलतापूर्वक 
गतिशील बनाया जा सक्रता है। इसके विपरीत यदि सार्वजनिक वि की यन्त्र प्रणाली 
अ्रवुशल होगी तो भ्रपेक्षाकुंत कम साधन जुशए जा सऊेंगे । 

(॥) उद्देश्यों की प्रकृति (पक्वाा९ ० 00]९005९५)--उद्देश्य की प्रकृति 
पर भी साधनों की गतिशीलता निर्मर करती है ) यदि योजना का उद्देश्य युद्ध लडना 
है वो बाह्य साधन कम प्राप्त हो सकेंगे ! क्नति यदि इसका उद्देश्य द्वूत गति से 
ग्राथिक विकास करना हो तो विदेशी साधन भी अधिक गतिशील हो सकेंगे । यदि 
योजना के लक्ष्य बहुत महत्त्वाकाँक्षी होगे तो कुल एकत्रित साधन ग्रधिक होगे भ्रोर 
जनता पर भार भी अधिक होगा । 

(॥॥] योजना की श्रवधि (९7060 ० ए/०0)--यदि योजना एक वर्षीय है 
तो कम मात्रा में कोपो की आवश्यक्रता होगी ग्रौर इससे देश के प्राव्तरिक साधनों 
पर ग्रधिक दबाव नहीं पढेगा । कितु यदि योजनाझो की अ्रवधि लम्बी होगी तो बडी 
मात्रा में साधतो को गतिशील बनाने की आवश्यकता होगी । 

(१7) श्रम और पूंजी की स्थिति ([शाप्रश्राणा क्षती श्टक्क]0 ६० [007 
शत (9छ्ांओ)--प्रदि देश में श्रम शक्ति की बहुलता है नो साधनों मो मतिशोल 
बनाने में श्रम प्रधान तरीके (7,8090पफ7 तांग्राइए2) उपयुक्त होगे । इसके विपरीत 
यदि देश म॑ पू जी की त्िपुसदा है और लिरिक्त श्रम शक्ति नही है तो साधनो, को 
गतिशील बनाने में अधिक पू जी गहन (छा जॉधा॥ए८४) तकनीकी झग्नाई 
जाएगी 

(१४) शिक्षा एवं राष्ट्रीय चेतना (00छथ्ला07 ब्राएत पिल्नाणावी (१08९७०॥5 
7९५५) --वित्तीय साधनो को योजना जी वित्त व्यवस्था के लिए गतिशील बनाने में 
देशवासियों की शिक्षा और राष्टीय भावना का भी बड़ा प्रभाव पडता है | यदि 
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देशवासी शिक्षित हैं, उनमे राष्ट्रीय भावना है और दे शपने उत्तरदायित्व को सममने 
वाले हैं तो योजना के लिए अधिक वित्त जुटाया जा सकेगा। अल्प बचत, बाजार 
ऋण यहाँ तक कि करो से भी अधिक साधन, एकत्रित किए जा सकेंगे ॥ 

(४३) झ्नन्तर्राष्द्रीय स्थिति (प(शण्रा००७) 504000)--यदि पन्तर्राष्रीय 
वातावरण शास्वि और सहयोगपर्णो है थ्रौर विश्व मे तनाव कम हैं तो बाह्य साधनों 
से अधिक वित्त उपलब्ध हो सकेगा । इसके अतिरिक्त, यदि योजना को अपनाने वाले 
देश के ग््य घनी देशो से अच्छे सम्बन्ध हैं या वह युद्ध, सुरक्षा अयवा झाक्रसरय के लिए 
नही, अ्रपितु आथिक विकास के लिए तियोजन को अपना रहा है तो इन विकसित 
देशो से तथा अन्य ग्रस्तर्राष्ट्रीय सस्थाओ मे अधिक मात्रा मे योजनापग्रो के सचालन के 
लिए वित्त उपलब्ध हो सकेगा । ऐसी स्थिति मे, योजनाञो की वित्त-व्यवस्था में बाह्य 
साधनों का महत्त्व बढ जाएगा | 

(श) पमुल्य-स्तर औ्लौर जनता की श्राथिक स्थिति [2०९ ॥९९९ 2890 
ए्र८णाणाएांट एणावा।0॥ एप 06 ए९०७।६)--यदि मूल्य बढ रहे होगे और इसके 
कारण जोवन स्तर-व्यय बढ रहा होगा तो लागों के प्रत्त बचत कम होगी । साथ 
ही, जवता भी सरकार के इस स्ाधत को गतिशील बनाने के वायंत्रम में प्रधिक 
सहयोग वही करगी । प्रिस्यासस्वरूप, आत्तरिक साधन कम जुटाए जा सकेंगे । 

(५४) विदेशी विनिमय कोप (#णशछ्ठा #जतशेत्रा१९ ऐेशकक्‍श३९5)--यदि 
एक देश के पास पर्याप्त विदेशी विनिमय कोष है तो साधनों को गतिमय बनाना 
सुगम होगा । ऐसी स्थिति मे, 'हीनायें प्रबन्धन! भी वित्त का एक स्रोत बन सबता है 
भ्रौर उसमे अन्य स्रोतों पर कम भार होगा । राजस्व, बाजार, बचत झादि वित्त के 
कम महत्त्वपूर्ण साधन हो जाएँगे । इसके विपरीत, थ्रदि विदेशी विनिमय कोप छोटा 
है तो 'हीनार्थ प्रबन्धन! (020 क्रागथ्रच८णाड) भी कम होगा और वित्त के प्रन्‍्य 
झ्लोतो पर कर भार व७ जाएगा ) 

(5४) सरकार की प्राथिक नीति [72९०गरण्मांट फु०09 ० शाह (07शए- 
शध्य ]--यदि देश की अध्॑ब्यवस्था सोधियत रूस की तरह पूर्णात केवद्धित हो तो 
साधनों को अधिक माता में संरलतापूर्वक गतिशोल बनाया जा सकेगा ॥ किन्तु यदि 
देश में जनतान्विक शासन प्रणाली भौर निहस्तक्षप पूर्स त्र्थव्पवस्या हो तो अपक्षाइत 
कुम मात्रा में साधत गतिशील बताएं जा सकेंगे । 

(5) श्राधिक विपमता की सात्रा (9ल्‍ट०9४ ण 0000077८ व॥ल्तुए्जाए] - 
गदि देश में ग्राथिक विपमता तंथा गाय की असमानता कम होगी और उत्पादन के 
साधनों पर सामाजिक स्वामित्व का विस्तार हो रहा होगा ऐसी स्थिति में सादजनिक 
उपकरों की झाय के झूप्र में साघतों की प्रविक वृद्धि होगी । विवरण की स्थायोचित 
प्रणाली श्ौर उत्पादत के सामूहिक स्वामित्व से राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होगी और 

विकास को गतिशील दनाने क्र लिए साधव अधिक उपलब्ध हो सक्गे । किग्तु यदि 
समाज में प्राथिक विपमता है झौर उत्पादन निजीजल्‍क्षेत्र म ही सच लित किया जाता 
है तो पोजनाग्रों वी वित्त-ब्यद॒स्था के मुस्य साधन कर, ऋण, बचत आदि होगे । 
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साधनों का निर्धारण 
(9शशाशात्रा00 ० 7१९५50प्रा९९5) 


एक देश के द्वारा बनाई जाने वाली योजना के कार्यक्रमों के निर्धारण हेतु 
साधनों का ग्रनुमात लगाता पड़ता है| अनुमानित साधनों पर ही योजना का झ्राकार 
झौर कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है ! इसीलिए उपलब्य या गतिशील बनाए जा 
सकने वाले साधनों की मात्रा का अनुमान लगाना आ्रावश्यक होता है। इसके लिए 
यह ग्रावश्यक है कि देश श्रौर उत्तके बाहर ऐसे क्रियाशील घटकों पर विचार किया 
जाए जो योजनाग्रों की वित्त व्यवस्था को प्रभावित करने वाले हो । सर्वप्रथम विदेशी 
सहायता और बाह्य साघतो का अनुमान लगाया जा सकता है। यद्यपि सोवियत रूस 
ने अपनी योजना को झान्तरिक साधनों से ही सचालित किया था, किन्तु ऐसी स्थिति 
में देशवासियो को भारी त्याग करना पडता है और कट उठाना पड़ता है। ग्राधुनिक 
भ्रद्धं -विकम्तित देशों के लिए भ्रपने देशवासियों से इस माता में भारी त्याग और कष्टो 
का वहन कराना वाॉछनीय नही है साथ ही इतना आसान भी नही है । अ्रत' इन देशो 
की योजताओो की वित्त-्यवस्था में बाह्य साधनों का पर्याप्त महत्त्व है। इन्हे 
ययासम्भव प्रान्तरिक साधनों को अधिकतम मात्रा मे गतिशील बनाना चाहिए । 
किन्तु ऐसा जनता पर बिना विशेष कष्ट दिए हुए होना चाहिए और इन प्रान्तरिक 
साधनों की कमी की पूर्ति बाह्य साधनों द्वारा की जानी चाहिए। यद्यपि, किसी देश 
को विक्रास के लिए बाह्य साधनों पर ही पूर्ोहप से निर्मर नहीं होना चाहिए किन्तु 
अर्द्धों विकसित देश बिता बाह्य साधनो के वाँछित दर से प्रगत्ति भी नही कर सकते । 
प्रत दोनो स्रोतों का ही उच्चित उपयोग किया जाना चाहिए | कोलम्बो योजना मे 
भी इस विचार को स्वीकार किया गया है कि इन दशो को विशाल मान्ना मे विदेशी 
विनियोगो के रूप मे प्रारम्भिक उत्तेनक (763 $0गप05) की ग्रावश्यकता है ॥ 
कई दशों की योजनागो में लगभग 50% तक वित्तीय साधनों के लिए बाह्म स्रोतो 
पर निर्मरता रखी गई है । 
योजना के लिए वित्तोध साधनों की गतिशीलता 
(श०्गांडश्ञांणा ए ग्राणारंत्रो १९5०७९९५) 
वित्तीय साधनों की गतिशीलता का तात्पर्य, योजना की वित्त व्यवस्था के लिए 
इनके एकत्रीकरण से है योजनाग्रो की वित्त-व्यवस्था करने के प्रमुख रूप से 
निम्नलिखित दो स्रोत हैं-- 
(ञ्र) बाह्य साघन (7%८णश ॥८५०णा८८$) तथा 
(ब) आ्रान्तरिक साधन (77(शा74 ९४०एछा८९$) 
बाह्य साधन (फंडांटापादों २८2४0एा/९८5) 
प्रद्ठ विकसित देशो मे न केवल पूंजी की उपलब्ध मात्रा ही कम होती है 
प्रपितु चालू बचत दर भी निम्न स्तर पर होती है । एक अनुमान के अनुसार लेडिन 
प्रमेरिका, मध्य पूर्वे अफ्रीका, दक्षिण मध्य एशिया औौर सुदूर-पूर्व के निर्धन देशो की 
घरेलू बचत दर 5% से भी कम रही है । ऐसी स्थिति मे ये देश स्वय स्फूर्ते श्रथेव्यवस्था 
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पहुँचने और दुत ग्राथिक विक्रम हेतु आवश्यक चड़ो मात्रा में विभियोग नहीं कर 
खत्ने हैं । वाद्धोनत विनियोग और उपलब्ध वचत के मध्य के इस ग्रन्तर को पूरा 
करने के चिए विदेशों सट्टायता अपक्षित है। बाह्य साथ्तों का खोजता की वित्त 
व्यवत्या म इसलिए मी गसतत्व है क्योकि इन देशों की अनवा निर्घन होती है भर 
अ्रथिक्र करारोपरा हारा गअ्रधिक घंने-मग्ऱे भो नहीं किया जा सकता है। निर्वतता 
झौर कम आस के करण ख्यय्पों द्वारा भी अधिक अर्य सग्रह्भ नही विया जा सक्तत्ता 
हीनाद॑ प्रबन्बन (शीला #20टाए8 ) क भी असीमित मात्रा मे आश्रय नहीं तिया 
जा सवा है क्योकि इसमे मुद्रा प्रसारित प्रवृत्तियों को जत्म मिलता है) इसीलिए 
सोजन'ओं की आवश्यकताप्रों और आन्तरिक साधनों में जो अन्तर रह जाता है उसी 
पूति हेतु बाह्य साघनों वा सहारा लेना पटता है। पहले यह घारणा थी कि केवल 
परियोवनाग्रो को विदशी विनिमय की आावश्यक्तामों तक ही बाह्य सहायता सोचित 
रहती चाहिए किल्तु ग्रव यह माना जाते लगा है क्विन केवल विदेशी वितिमय की 
आवश्यकता के समान अपितु, घरेलू आवश्यकताओं के लिए भी विदेशी सहीयतों 
आवश्यक हैँ । 


इस प्रकार घोजनागो की वित्तीय आवेश्यवताएँ और ग्रान्तरिक माघनों का 
प्रस्तर विदेशों सहायता पी मॉजा का निर्धारण करता है) जितनी विदेशी सहायता 
इस झन्तर के बरावर होगी उतना ही देश का द्रुत आर्थिक विज्ञास्त होगा। विन्तु 
अथक प्रयत्तों के वावजूद भी बाह्य साथनों से इतता वित्त उपलब्ध हो जाएं यह 
भ्र'वश्यक्त नहीं है क्योंकि वाह्म सहायता की उपलब्बता कर्दई आथिक और सासखाथिक 
बाहों पर निर्मेर करती है जिमम से कुछ निम्नलिखित हैं-- 


() विदेशी व्यापार की स्थिति (॥) विदेशों विनिमय का अर्जन (77) धरेलू 
और विदणी वस्तुओरो के मूल्य मं होने वाल परिदर्नन [9) दाह्म विश्व से स्थापित्व 
दो मात्रा (५) स्वदेश और विदेगो में मुझान्यमार या मुद्रान्मकुचन की मात्रा 
(४) विनियोग के अनुत्यादक रहने वी अवधि (कफ) विनियोगो की उत्सादकता 
ग्र्बात्‌ पूंजी उत्ताइ अनुरात (शा।) झ्ान्वरिक स्थायित्व (0) गन्तर्सट्ठीय वातावरण 
(») विकसित देशों दौरा सहायता की इच्चा (ह7) उचित योजना निर्माण । विंशुर्ध 
आशिक दृष्टिकोण से विदेशी सहायता का मस्रापदण्द सहायता प्राप्त करने वाले देश 
के चलने की साख, का पउदेश्य और घखुकाते जी सामथ्य भी होनी च,हिए जविन्तु 
आधुनिक विश्व में पिदेशी सहायता मे राजनीतिक हृष्डिफोण को ही प्रमुखता दौ 
जाती है | इस सम्बन्ध में श्री मुजीन झार- ब्नेक [झए४८४८ ९ 8300) (भुदपुर्व 
अध्यक्ष विश्व-वैंत्)। न लिखा है कि विदेशी सहायता क्भी-न्‍ुमी केवल बूटलीतिव 
सैतिक मित्रो को क्रप के लिए ही दी ज'ती हैं ।” ऐमी स्थिति में तटस्थता की नीति 
में विश्वास करते काले और गरुटदस्दो से दर रहते चाले अद्धौ-विक सित देश, विदेशी 
सहायता प्राप्त करमे मे कठिताई अनुमव करते हैं, किन्तु इसके बावटूद नी इ7 
अंद्वें-विक सित देशो क्यो ग्रपनी योजनाप्रो वी वित्त-ब्यवस्था हेतु बाह् साधनों से 

वर्ाप्त सहयता मिलती रही है । 
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बाह्य साधनों के रूप (एणाण5 ण॑ एशाथाण ऐ९०४८०९७७)--वाह्य साधन 
प्रमुख रूप से निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं-- 

() निजी पूंजी (ऐिरथ/० (श्यांध्रो]--वाह्य साथन विदेशों में स्थित 
निजी व्यक्तियो श्रौर गैरमरकारो सस्थाग्रो द्वारा उपलब्ध होते हैं। तिजी पूंजी को 
मुण्यत्त प्रत्यक्ष विनियोग द्वारा ही गतिशील बनाया जा सत्ता है, किन्तु आजकल 
निपषोजित अयेब्यवस्वा मे इसके लिए सीमित क्षेन होता जा रहा है क्योकि नियोजित 
भ्रथ॑व्यवस्था में निजी-उपऋम के लिए सीमित क्षेत्र होता है। साथ ही विदेशी 
विनियोगकर्त्ता को सरकार ग्रधिक्त लाभ नही लेने देती । वहुधा इन देशो की सरकारा 
द्वारा विदेशी पूजी पर भ्नेक नियन्तण और ऐसी शर्तें लगाई जाती है, जिन्हे विदेशी 
विनियोगरकर्त्ता स्वीकार नहीं करते। इसके अतिरिक्त इन शअ्रद्ध-विकमपित देशों मे 
सामाजिक, राजनीतिक और आथिक स्थायित्व का अभाव रहता है। अनेक बार 
सरकारें बदलती गहती हैं, जिनरी इन विदेशी बिनियोगो के बारे म विरोबी नीति 
हो सकती है । राष्ट्रीयक्रण तथा विनिमय नियन्नरणा द्वारा भविष्य में इस विदेशी 
पूंजी और इस पर लाभ के स्वदेश म॑ हस्त न्तरण पर प्रतिबन्ध का भय भी विकप्तित 
देशो से, श्रद्ध -विकसित देशो में निजी पूंजी-प्रवाह मे कमी लाता हैं । 

भारत म निजी-पूँजी विदेशी निजी अभिकरणों (शिएश6 ै86०॥०६५) 
द्वारा विनियोगो और भारतीय कम्पतियों द्वारा विश्व बेंक से लिए गए ऋणों के रूप 
में पर्याप्त मात्रा मे विदेशी निजी पूंजी का आधथिक विकास में योगदान रहा है किन्तु 
गत वर्षों मे विश्व बेक के ऋणो का महत्त्व बढ गया है | भारत की कुल निजी पूंजी 
में से विदेशियों द्वारा नियन्त्रित उपकमो या प्रत्यक्ष विदेशी बिनियोगो का भाग अधिक 
है । सव्‌ 957 मे यह भाग 90% था जिसम विगत वर्षों भर निरन्‍्तर कमी होती 
रही है । 

(॥) सार्वजनिक विदेशों विनियोग (९४८ ४०-शह फ़र७डागाश॥5) --- 
ग्रद्ध -विकसित देशों की योजना विनियोगो का बहुत महत्व है। विदेशी सरकारो 
द्वारा दिए गए ऋण्य, प्रनुदान या प्रत्यक्ष विनियोगो द्वारा इन विछड़े हुए देशो मे प्नेक 
महत्त्वपूर्ण परियोजनाएं प्रारम्भ और पूरा की गई है| विकासत देशो की सरकारें, 
श्रद्ध-विकसित देशो के प्राथिक विकास में उनके उत्तरदायित्व को पूवपिक्षा अधिक 
सममने लगी हैं, इसीलिए ये इन विकासशील देशो को अधिक, सहायता देने लगी 
हैं। विन्‍तु सावजनिक विदेशी वितियोगो द्वारा सहायक देश की सरकारें सहायता के 
इच्छुक देश को राजनीतिक रूप से प्रभावित करना चाहती है और पअ्रपनी शर्तें 
सहायता के साथ लगा देती है । भारत मे सरकारी क्षेत्र के बोकारो में स्थापित होने 
वाले चोये इस्पात कारखाने मे अ्रमेरिका ने सहायता देना इसलिए स्वीकार नहीं 
किया था क्योकि यह सावेजनिक क्षेत्र मे स्थापित किया जा रहा था। इसी प्रकार 
अन्य शर्त भी जोड दी जाती हैं और स्वतन्तर तथा तटस्थ-नीति को अपनाने वाले या 

स्वाभिमानी राष्ट्र इस प्रकार की विदेशी वित्तीय सहायता आवश्यकतानुसार प्राप्त 
करने में समर्थ नहीं होते हैं। फिर भी विकसित देशों की सरकारों से कई 
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झाम्तरिक वित्त के साथन--्राल्नरिक वित्त के निम्नलिखित अश्रमुंख 
साधन हैं--- 

(१) चालू राजस्व से बचत (8प्राएएड ० एपाशाए १८ए७॥7८5) 

(॥) सार्वजनिक उपक्रमो से लाभ (0700 ॥00 एफफ॥० फ्रााशफा$65 

[ए) जनता से ऋण (?07७॥० 80770७7785) 

(५) हीनार्थ प्रबन्ध (0४90॥ 70979शएटठ) 

(९) प्राविधिक जमा-निधि (7?70श48४ #778 ४०.) 

() चालू राजस्व से बचत (50फ्ञप्ड एिणा एप्राइशां एएशाप्रट5 ) -- 
योजनाभो वी विकत्त-्यवस्था का चार्‌ राजस्व से बचत सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 
साधम है । चालू राजस्व से श्रधिक बचन हो इस हेतु करो का लगाना श्रौर पुराने 
करो की दर भे बुद्धि करना होता है। करारोपण, अतिरिक साधनों में एक प्रमुख 
है, क्योकि इससे कुछ बचत में चुद्धि होती है। यह एक प्रकार की विवशतापुर्णो 
बचत हैं । कर व्यवस्था इस प्रकार से सगठिव की जानी चाहिए जिससे न्यूनतम 
सामाजिक त्याग से ग्रधिकतम कर राशि एकत्रित की जा सके । इसके लिए 
ग्रधिकाधिक जनसंख्या को कर परिधि में लाया जाय ॥ करो की चोरी रोकी जाए 
श्र प्रगतिशील करारोपण लायू किया जाए जिससे प्राप्त ऋर-राशि का अधिकाँश 
भार उन व्यक्तियों पर पडे जो इस बोक को वहन करने में सक्षम हो, साथ हीं 
इससे प्राथिक विपमता कम हो । किन्तु साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाना 
चाहिए कि करो के उत्पादन पर विपरीत प्रभाव नही पड़े तथा बचत, विनियोग और 
कार्य करने की इच्छा हवोत्माहित ने हो । विकासाथे, अपनाए गए वियोजत्र के 
प्रारम्भिक्ष बाल मे सुद्रा प्रसारिक प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हो जाती है, क्योकि इस समय 
भारी माना में पूजी वितियोग होता है। ऐसा उस समय अधिक होता है जबकि 
लम्बे समय में फल देने बाली योजनाएँ होती है। करो द्वारा जनता से अतिरिक्त क्र 
गक्ति लेकर मुद्रा-प्रसारिक प्रवृत्तियों का दमन करने मे भी सहायता भिलती है और 
इन प्रवृत्तियों का दमन योजनाग्रों की सफलता के लिए अतिप्रावश्यक है। श्रत 
कर-्तीति इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे कम से कम कुपरिणाम हो और अधिक 
से अधिक वित्तीय-साधन गतिशील बनाए जा सके । 

अधिकाँश ग्रद्ध विकसित देशो मे जनता की आय अति स्पूव होने के कारण 
वित्त-व्यवस्था के साधन के रूपए मे करारोपरण का महत्व विकग्रित देशों की अपेक्षा 
कम होता है । वहाँ जीवन-स्तर उच्च बनाने की आवश्यकता होती है और इसलिए 
क्रित्ती भी सीमा तक कर बढाते जाना वाँछनीय नही होता है । भ्रद्ध -विकसित देशों 
में करदान क्षमता ([9580|6 (४४उथा३) कम होती है और राष्ट्रीय झ्राय वा 

ग्रन्य भाग ही कर पसग्रह में प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, गत वर्ष पंवू 
भारत मे कुल करो से प्राप्त-आय, छुल राष्ट्रीय भय की केवल 9,८ ही थी जबकि 
यह इगलेण्ड, सपुक्तराज्य अमेरिका, जापान, स्यूजीलैण्ड, क्माडी और लका मे 
ऋमश 352, 232, 23%, 27%, 9% और 20% थी । 
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भारतीय विकास योजनाग्रों मे विशम के हेतु विशाल कार्य क्रम सम्मिलित किए 
गए और समस्त खोलो से वित्तीय साधनो को गतिशील बनाने का प्रयत्त किया गया । 
कर साधनो का पूर्ण उपयोग क्या गया । करो की दर मे वृद्धि की ग्रई और नददीत 
कार लगाए गए। प्रथम पचवर्षीय योजना में देश के अपने साधनों [700॥7 4870घष्टी 
०जग 7९28007०९७ ) से 740 करोड रु वी वित्त-व्यवस्था का अनुमान लगाया गया जबकि 
वास्तविक प्राप्ति 725 करोड र (कुल वित्त--यवस्था का 38 4 प्रतिशत) हुई । इपमे 
कराघान की योजना पूर्व दरो पर चाल राजस्व से बचत 382 करोड़ झ. थी । दितीय 
पंचवर्षीय योजना ये देश के अ्धने साधनों से वास्तविक प्राप्ति 7,239 करोड्ट रु (कुल 
वित्त-व्यवस्था का 26 3 प्रतिशत) हुई जिसमे कराधान की योजना पूर्व दरों पर 
चालू राजस्व से बचत |॥ करोड रू थी। तृतीय योजना मे देश के अपने 
साधतो से 2,908 करोड रु (कुल वित्त व्यवस्था का 339 प्रतिशन) प्राप्त हुए 
जिसमें कराधान की योजना पूर्व दरों पर चालू राजस्व से बचत (---) 49 कराड 
रू को थी। चतुर्थ योजना मे अन्तिम उपलब्यि अनुमानों के अनुसार देश के अपने 
साधनों से $,4?5 करोड रु (कुल विक्त-व्यवस्था का 339 प्रतिशत) प्राप्त हुए 
जिसमे कराधान की योजना पूर्व दरो पर चालू राजस्व से बचत (--) 236 करोड़ 
€ थी।? पाँचवी योजमा म सरकारी क्षेत्र मे देशीय बचत ]5 075 करोड &छ और 
गेर-सरकारी क्षेत्र में देशीय बचत 30,055 करोड़ रू अनुमानित की गई है ॥* 


(॥) सार्वजनिक उपक्रमों से लाभ (77006 ॥09 7?ए॥८ पतश०75९५) - 
पूर्ण नियोजित ब्रर्य-ब्यवत्था में उत्पादन का लगभग समस्त कार्य सावेजनिक 
क्षेत्र के अधीन ग्हता है । किन्तु अन्य प्रकार की नियोजित भ्रर्थे ब्यवम्थाओं में भी 
साव॑जतिब क्षेत्र के अ्रधीत उत्पादक इकाइयो वी सख्या में वृद्धि होती रहती है 
और सावजनिक क्षेत्र का विस्तार होता है । इस कारण वित्तीय ताधनो में राजस्व 
वा भाग घटकर, सावजनिक उपक्रमो के लाभो का भाग बढ़ता जाता है । उदाहररार्थ 
सोदियंठ छूस में जनता ग्राय का केवल लगभग ]3% क्षाग ही कर के रूप में देती 
है। सरकारी प्राय का प्रमुख साधन सावंजनिक उद्योगों का आधिवय ही होता है। 
सावजनिक उपक्रम केवल ग्रपने लाभन्ग्राधिषय के द्वारा ही योजनाभों की 
वित्त-ध्यवरथा के लिए धन उपलब्ध नहीं कराते, अपितु इन उपक्रषों में कई प्रक्रार के 
कोष होते हैं जिनसे सरकारें समय-समय पर अपने वितीय उत्तरदाधिन्‍्वों का निर्वाह 
करती हैं 

प्ावंजनिक उपक्रमो का लाभ मुख्यतः उन देशों में एक बड्या वित्तीय साधन 
के धय्‌ में प्रकट होवः है जद्ाँ पुर्णाह्ष से नियोजित प्र व्यवत्या हो और सम्रस्त 
उत्पादन कार्य सरकार द्वारा ही किया जाता हो, किन्तु ग्रधिकाँग ग्रद्ध-विक्प्तित देशों 
मे इस प्रवार की पूर्णा-नियोजित प्र व्यवस्था और सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार नहीं 


] इण्डिया 976, पृष्ठ 73. 
2. योजवा, 22 दिसम्बर, 973, पृष्ठ 7. 
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होता है, वहाँ उत्पादन क्षेत्र में निजी-उद्यम भी क्रिपाशील रहता है। इसलिए, 
वहाँ सार्वजनिक उपक्रमो की सख्या भौर स्वभावतः उतके लाभ की मान भी म्यूल 
होती है । इन देशों मे जो कुछ सार्वजनिक उपक्रम हैंवे हाल ही स्वापित किए 
गए हैं और उन्होने अ्रभी पर्याप्त मात्रा मे लाभ कमाना आरम्भ नहीं किया है। 
ग्रनुभव ग्रभाव के कारण इनकी मफलता का स्तर बहुत भीचा है। इन सब्र कारणों 
से इन देशों में नियोजन हेलु, वितीय साधनों को गनिशीच बनाने में स्रोन से 
ग्रधिक अपेक्षा नही की जा सकती । साथ ही, यह प्रश्न भी विवादास्पद हुआ्ना हे कि 
इन सावेजनिक उपक्रमों को लाभ के उ्दंश्य (2070॥ ४०७४४) एर सचालित क्रिया 
जाय या इन्हे लाभ का साधन नहीं बनाया जाए ! यह तक प्रस्तुत क्रिया जाता है 
कि निजी-उपक्रम में मूल्य इंस प्रकार निर्धारित किए जाने चाहिए जिससे ऋर सहित 
उत्पादन लागत निकलने के पश्चातु इतना लाभ प्राप्त हो जिससे पूंजी गौर उपक्रम 
इस ग्रोर आ्राकथित हो सकें । किन्तु सरकारी उपक्रमों के समक्ष व्यावसायिक और 
ग्राथिक दृष्टिकोण की अपेक्षा जन-कल्याण का ध्येय प्रयुख होता है। इसी कारण 
बहुवा सार्वजनिक उपक्रमो की स्थिति एकाधिकारिक होने हुए भी इनके मूल्य कम 
हो सकते हैं। जिन्‍्तु अब यह माना जाने लगा है क्िि सावंजनिक उपक्रम लाभ नीति 
के आधार पर सचालित किए जाने चाहिए जिससे सरवार को आत्म निर्मर बनने में 
मदद मिलेगी । उपके पास योजनाओं वी वित्त-व्यवस्पा के लिए सुगमतापूवंक साधन 
उपलब्ध हो सकेंगे ओर साथ ही सुद्रा-प्रसारिक प्रवृत्तियों को रोदने मे भी सहायता 
मिलेगी । 


भारत में योजनाबद्ध ग्राथिक विक्ाप्त का मांग अ्रपताने के बांद सार्वजनिक 
क्षेत्र वा विस्तार निरन्तर होता गयः । गत 25 छपया म भ्रौद्योगिक और वाणिज्यिक 
उपक्रमो का केन्द्रीय सरकार का निवेश 20 क-ड रुपये से बढ़कर अब 6 000ररौड 
रुपये से भी भ्रधिक हो गया है । ज्ठाँ 25 वर्ष पहले प्रथपत्‌ प्रथम पचवर्धीय योजना 
शुरू होत समय केवल पाँच उपच्ष्म थे, वहाँ भ्र ज देश के चारो कोनों में ऐसे लगभग 
290 उपक्रम चल रहे हैं! देश की योजनाओं ने सावंजनिक क्षेत्र से मिरम्बर बढ़ती 
हुई मात्रा में वित्त उपलब्ध होने की झ्राग्रा वी गयी है। पर रेलो के योगदान के 
अतिरिक्त अन्य उद्योगो से जित्ते वी उपलब्धि का चित्र अधिकौशत निराशाजनक 
ही रहा है ) प्रथम प१चकर्पीय योजना में रेशो से !)5 फसेड सपये और ट्वितीय योजना 
में 767 करोड रुपये, तृतीय योजना मे केवल 62 करोड़ रुपये रहा। चौथी योजना मे 
स्थिति तेजी से बिगडी,जहाँ प्रारम्भिक अनुमान 265 करोड़ रुपये की प्रा प्तिकाथा, वहाँ 
ग्रन्तिम उपलब्ध गनुमान (-) ]65 करोड़ झपया का रहा। ग्रन्य सार्वजनिक प्रतिप्ठानों 
से प्रथम और द्वितीय योजना में उपलब्धि नग्ण्य रही जबकि, तृतीय योजना मे 
वास्तविक प्राष्वि 373 करोड रुपये की रही। चौथी ग्ोजना में अच्तिम उपलब्ध 
अनुमानों के अनुस्तार यह प्राप्ति ! 300 करोडर वी रही। प्रारस्भिक ग्रनुमाव ,764 
करोड हतये था । भारत में सार्वजनिक उपक्रम ग्रपेक्षित पूति-स्तर से अभी बहुत दूर 
हैं और इस स्थिति के लिए इन उद्योगों की निम्त कार्यकूश़लचा, इन उद्योगों 
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अशान्ति, श्रमितव्ययितापूर्ण योजनाग्रों का निर्माण ग्रादि तत्त्व उत्तरदायी है । 
भारतीय यौजनाश्रो के लिए इस खोत से अधिक वित्तीय साधन अधिक गतिशील 
बताए जाएं, इसके लिए प्रावश्यक है कि इनकी कुणलता का स्तर ऊचा हो, ये 
पपने पैरो पर खडे हो और योजनाग्रो के लिए दुर्वल साधन जुटाने की दृष्टि से 
एन्हे उचित लाभ प्राप्त हो | यह उत्साहवर्द्धं के बात है कि पिछले कुछ समय से 
सरकार सार्वजनिक उपक्रमो के प्रति विशेष रूप से जागरूक हो गई है। केन्द्रीय 
सरकार के घाशिज्यिक उपक्रमो द्वारा अधिक लाभ कमाया जाने लगा है! ग्राथिक 
समीक्षा 975-76 के अनुतार, 974-75 में कुल 27 चालू उपक्रमो के प्रवर्तन 
सम्बन्धी परिणामों से कुल मिलाकर 32 करोड झुपये के कर की अदायगी से पूर्व 
निबल लाभ हुग्नमा है। यह लाभ 973 74 मे 44 चालू उपक्रमों द्वोरा प्राप्त 
48 7 करोड़ रुपये के लाभ को रकम से दगुनी रकम से भी अधिक है। लाभ 
कमाने वाले उपक्तमे की सख्या 82 थी । उन्होंने कुल मिलाकर 45] करोड़ रुपये 
का वास्तविक लाभ कमाया, घाटे में चलने वाले उपक्रमों की सख्या 39 थी और 
उनको हुए कुल घाठे की रकम 39 करोड़ रुपये थी । 


(४) जनता से ऋर (7?0ए४॥८ ग07:०छाए्४)--करो से प्राप्त प्राय और 
सार्वजनिक उपभ्रमो के आध्धिक्य से आशिक विकास के लिए बताई गई योजनाओं के 
संचालन के लिए आवश्यक राशि प्राप्त नही होने पर जनता से ऋण प्राप्त किए जाते 
हैं। इस प्रकार, योजनाओ्नो की वित्त ब्यवस्था मे जनता से प्राप्त ऋणो की भी एक 
महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है, विन्‍्तु योजनाञो की वित्त व्यवस्था हेतु ऋणएो का उपयोग 
अत्यन्त सोच विचार करके करता चाहिए, क्योकि इनकी प्राप्ति के साथ ही इनकी 
ब्याज सहित ग्रदायगी का प्रषत भी जुड़ा हुआ है ) इसके साथ ही प्रद्धं विकसित देशों 
मे आय और जीवन स्तर की निम्नता के कारण इस साधन द्वारा य्रोजनाभो के क्षिए 
पूँजी-सचय की बहुद अधिक सम्भावना नहीं होती, क्योकि निर्घनता के कारण! बचत 
का अवसर कम होता है और बढी हुई भ्राय मे भी उपभोग की प्रवृत्ति श्रधिक होने के 
कारण बचत कम होती है । घनिक वर्ग भी प्रतिष्ठा सम्बन्धी उपभोग पर कापी 
व्यय करता है । साथ ही, आय तथा अवसर की समानता मे वृद्धि करने के लिए 
प्रधत्त किए जाते है। इससे विकास्मार्थ पर्याप्त बचत उपलब्ध नहीं होतीं है ॥ 
प्रो लेविस्त के अनुसार, “विकास सम्बन्धी विनियोजन के लिए उन्ही प्र्थ॑व्यवस्थाग्री 
भें ऐच्छिक बचत उपलब्ध होती है जहाँ उद्यमियों का राष्ट्रीय आय में अधिक भाग 
होता है और घन तथा आय की समानता के प्रयत्नों से यहू भाग घटता जाता है । 
इन सभी कारणो से पिछड़े हुए देशो मे जनता से प्राप्त ऋणा या ऐच्छिक बचत 
आधिक नियोजन हेतु दिच प्रदान करने मे अधिक सहायक नही होती है |” किम्तु 
जनता वो अधिकाधिक मात्रा मे बचत करने को प्रोत्साहित करके इस साधन को, 

विश्येष रूप से, अल्प दचतो की गतिशीत्ष बनाया जाना चाहिए । मुद्रा-प्रसारिक सूहयों 
मे बुद्धि को रोकने की दृष्टि से यह उपभोग को प्रतिवन्धित करन का भी पअ्रच्छा 
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उपाय है। इसी लिए, बेक, जीवन-्भीमा विभाग, डाक-विभाग, सहकारी सस्थाग्रो 
का विस्तार करके ग्रामीण शोर शहरी क्षेत्रों म॒ बचत की ग्रादद को बढाना चाहिए 
भ्रौर इस बचत को ऋणो के रूप मे प्राप्त कर लेना चाहिए। ये सतावंजनिक ऋण 
दो प्रकार के होने हैं प्रथम, झल्प बचत (कगावो। 88५॥285) श्ौर द्वितीय, बाजार- 
ऋयगणा ()/४॥७ [,0405) । विवासार्थ नियोजन की वित्तव्यवस्था हेतु इन दोनों 
ही साधनों को गतिशील बनाया जाना चाहिए ? 

भारत मे योजनाभो के साधनों को गतिशील बनाने मे सार्वजनिक ऋण के 
साधन का भी उपयोग किया गया है । देश के भीतर और बिदेशों से लिए गए 
सार्वजनिक ऋण की राशियाँ इस प्रकार है--- 


भारत सरकार का सार्वजनिक ऋण! 
(करोड रु मे) 


विवरण ]950-5आ। 960-6। ]965 66 4974-75 975-76 
(सशापित) (उजठ) 
| देश के भीतर ऋण 
(क) स्थाई ऋशणा 
(!) चालू कण ,438 46 2,55572 3,47 28 6,434 96 6,759 8] 


(2) प्रतिभूति बाण्ड... -- न न 83 80 83 80 
(3) इनामी बाष्ड क्ज्र --5 63 ॥ 35 ]04 094 
(4) 5 वर्षीय बचत« 

प्र 5 345 3 78 ]40 400 
(5) अदायगी के 


दौरान के ऋण. 6 49 2273. उउन्य2 54 79 54 [9 
योग -स्थानीय ऋण ,444 955 2597 53 3,466 )3 6,575 39 6 8५9 74 


(ख) चल ऋण 
(!) गरकारी 
हृण्डियाँ 358 02 ,06 29 ॥,67 82 4709 43 5,655 5] 
(2) विश चल 
ऋण 27260 27448 34070 73336 732 36 
(3) कोष जमा 
प्राप्तियाँ एद 
अय चल ऋण 673 53 स्ड्ड ल्ड्ड डा 
पोग चल ऋण 57735 ,380 47 95252 5442 79 5897 87 
योग देश के भीतर ऋण २,७22 30 3978 00 5,4]8 65 4,208 8 4,2797 6 
2 विदेशों ऋण 320 76096 2590 62 64॥926 703॥ 95 
योग सावजनिक ऋण 2 05433 4738 96 8009 27 8437 44 ! 9829 56 














॥ वात 96, 9 ॥55. 
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(5९) होनार्थ प्रबन्धन (0शीतों ए॒ाशाशंग४)--योजना की दित्त-ब्यवस्था 
के लिए जब उपरोक्त खरोवों से पर्याप्त साधन गतिशोल नहीं बनाए जा सर्के तो 
प्तरकारें 'होनाथे-प्रवन्धन! का सहारा लेठो है । सरकार के बजट में जब व्यय वी जाने 
वाली राशि, ग्रास्तरिक ऋण तथा विदेशी सहायता से प्राप्त राशि से कम हो जाती 
है, प्रो इस झन्तर की पूर्ति मुद्रा विस्तार करके अर्थात मोद छाप के वी जाती है । इसे 
'होवा्े-प्रबन्धन' या घाटे की ग्रर्थ-व्यवस्था' क्श्टले हैं। जब सरकार के वज्ट में घाटा 
होने पर वह वेद्धीय बैक के भधिक्ारियों से ऋण ले जो इसवी पूति चलन मे वृद्धि 
झ्र्यात्‌ पत्र-मुद्रा छाप करके करे सो यह 'हीनाथें प्रबस्धत! वहलाता है| डॉ बी. के. 
आर. वी राव के अनुसार, “जब सरकार जान-चूफ कर किसी उहेश्य से अपनी प्राय 
से अधिक घ्यय करे जिससे देश भे मुद्रा कौ भात्रा मे वृद्धि हो जाए, तो उसे “घाटे को 
अर्थेनयवस्था' कहता चाहिए 7" भूवकाल में 'होनाथें प्रबन्धन! का उपयोग युद्धनताल में 
धित्तोय साधन जुटाने या मन्दी-काय में इसके उपचार-त्वक्ष्ष जिया जाता था अिन्‍्तु 
झ्राघुनिक थुग मे विक्रासार्थ नियोजन की वित्तनव्यवस्था हेतु इस प्रवार की निर्मित 
मुद्राप्री का उपयोग किया जाता है | विक्ञाय के लिए प्रयत्नश्ील राष्ट्र की वित्तीय 
आवश्यकठाएँ अधिक होती हैं । इन देशों मे आन्‍न्तरिक बचत, कर, झाय और विदेशी 
सहायता से प्राप्त साधन बहुधा एक श्लोर बम पड़ जाने हैं श्लौर घाटे की पूर्ति 
हीनार्थ-प्रवन्यत्॒ द्वारा की जाती है । इससे जहाँ मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है । 
यहाँ दूसरी आर साधनों को पूंजीगत वस्तुप्नों मे लगाया जाता है जिसपे सामान्यत: 
मूल्य-वृद्धि होवी है और जनता अनुपात से कम्र उपभोग कर याती है। घाटे मी 
भ्र्थेड्यवस्था बहुघा ग्रल्यकाल में मुद्ा-प्रसारिक प्रवृत्तियों को जन्म देती है। अ्रत 
साधन का सहारा एक निश्चित सीमा तक ही किया जाना चाहिए, भनन्‍्यथा इससे 
मूल्य-वुद्धि होगी, जिससे योदनाओं की दित्-ब्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पडता है। 
परिणामस्वरूप, पुद्रा स्फीति तबें होती है, जबकि हीनार्श प्रदस्घत'॑ द्वारा उत्पादन 
झौर बचतो में त्वीज्न वृद्धि हो । साथ ही, इसके लिए विनिन्न प्रवार के नियल्तस 
लगाए जाएँ । इसीलिए भारतीय योजवा-ग्रायोग न यह भत व्यक्त किया है कि 
“जियन्तस्यो के बारे में हृुठ और स्पष्ट नीति के अभाव मे, और साथ ही, समय की एक 
निर्वित झ्रवधि में छझस नीनि के जारी रहते के ग्राश्वासन विन्रा न केवल होगा्य- 
प्रबन्धन का क्षेत्र ही सीमित हो जाता है, प्रपितु सापेक्षिकर रूप से बजट के प्रल्प घाटे 
से भी मुद्रा-प्रसारिक दबादो के उत्तन्न होने का निरस्तचर खतरा बना रहता है ॥” 
कुछ झर्थशास्वरियों के झनुसतार होनार्थ-प्रवन्धन या उसमे निहित सास विस्ताद 
अधिक तथा विगोज्वत परस्पर सम्दस्धित हैं । जड़ कभी पृद्रा या साख का विस्तार 
होता है तो इसके लिए न केवल मुद्रा-चलन, सूल्य-मजदूरी क्‍ग्लादि पर ही वेन्द्रीय 
नियम्त्रण होता है, वल्कि झन्य कई पहलुग्रो जैसे-उपभोग उत्पादन, प्रनिभूति-बाजार, 
बैंक-बैलेंस आदि पर भी नियन्त्रण रखा जाता है । इसकी सफलता के लिए नियोश्िति 
वद्धतियाँ ग्रपनाई जातदो हैं। इसी प्रकार वियोजन में कुछ सीमा तक गुदा मोर साख 
विस्तार का भवलम्बन झनिदादे-सा है क्योकि विज्ञात वी विनिन्न परियोजनागों बी 
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वित्त व्यवस्था अकेले अन्य साधनों से नही हो पातती, इंसके लिए कुशल प्रशासमिक यन्‍्त 
प्रणाली, विशेषज्ञों और ईमानदार व्यक्तियों ह्वारा नियोजन तथा उचित नियोजन और 
नियस्त्रण आवश्यक हैं। यदि चलन यन्त्र की विस्तारवादी युक्ति को बुद्धिमता, 
कुशलता तथा सीमाशो मे और झ्राभिक पम्ुपन को दूर करने या सर्वांगीण विस्तारवादी 
अर्शव्यवस्था की झान्तरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करन लिए सचालित क्या जाए, 
नकि अनुत्पादक सैनिक या सामाजिक व्यय पर नष्ट शिया जाए तो परिणाम 
लाभदायक होगे अन्यथा इसके हानिकारक परिणाम हो सक्ते हैं । 


भारतीय विकास योजनाओ्रो में वित्त-व्यवस्था के लिए हीनार्थ-प्रबन्धन के 
साधनों का महत्त्वपुर्णा स्थान है । प्रथम, द्वितीय, छृतीय पंचवर्षीय योजनाओं मे हीना 
प्रबन्धन से प्राप्त वास्तविक वित्त व्यवस्था क्रम 333 करोड रपये, 954 करोड 
रुपये, ओर ,33 करोड रुपये की रही + चतुर्थ योजता से हीनार्थ-प्रबवन्धन की वित्त- 
राशि अन्तिम उपलब्ध अनुमानो के भ्रनुसार, 2,060 करोड रुपये रही । चतुर्ण 
पोजना मे प्रारम्भ में 850 करोड रूपये की हीनार्थ-प्रवन्धन-राशि अनुमानित की गई 
थी, लेकिन यह 2,060 करोड रुपये तक इसलिए बढी, क्योकि बगलादेश के स्वतन्धता- 
संग्राम में भारत को सक्तिय योगदान देना पडा । सन्‌ 97] में भारत-पाक युद्ध हुप्रा, 
97-72 और 97 2-73 में कृषि-उत्पादन निराशाजनक रहा, तेल के अन्‍्तर्राध्रीय 
मूल्यों मे भारी वृद्धि हो गई। पाँचवीं पचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष भे बजट घाटा 
295 वरोड रुपये का रहा, 975 76 का सशोधित अनुमान 490 करोड रुपयग्रे रहा, 
जबकि बजट ग्नुमान 247 करोड रुपये का ही था, और शभ्रव 976-77 के बजठ मे 
कुल घादा 320 करोड रुपये का भ्रनुमानित किया गया है। विकासोन्मुख प्र्थव्यवस्था मे 
हीनार्थ-प्रबन्धन के साधन का सयमपूर्देक श्राश्नय लिया जाना चाहिए। मुद्रा-पूत्ति उत्पादत- 
वृद्धि के ग्रनुतार समायोजित होती चाहिए। दुभग्यवश भारत में ऐसा सम्भव नही हो 
सका है भोर हीनाथ प्रबन्धन के फलस्वरूप मूल्यों मे भारी वृद्धि हुई | विकासोन्मुख मे 
भ्रथ॑ व्यवस्था मे हीनाथं-प्रवत्धत का अपना महृत्त्व है किन्तु इसका थाश्रय सीमित मात्रा 
मे उचित नियन्त्रणो के साथ लिया जाना चाहिए। देश मे व्याप्त मुद्रा-प्रसारित प्रवृत्तियो 
को दबाने के लिए द्वीनार्थ प्रबन्धन को न्यूनतम रखने के अयास अभी तक अ्रधिकाँशत' 
ग्रसफल ही रहे है । भारत में, गत वर्षो के हीनार्थ-प्रबन्धन के दुष्परिणयामो को 
देखते हुए ग्रव इस्त व्यवस्था का आगामी वर्षो में कोई क्षेत्र नहीं है, लेकिन यह भी 
स्वीकार करना होगा कि हमारी विकासशील श्रर्थब्यवस्था मे योजना के लिए साधनों 
की प्राप्ति की दृष्टि से और प्रर्थव्यवस्था को सक्तिय बताने के लिए अभी हीवा्थे- 
प्रबन्धन के साधन से तुरन्त बच निकलना सम्भव नही है | यदि घाटे के वित्त-प्रबन्धन 
मे ग्रचानक ही भारी कटौती कर दी गई तो आशका है कि झर्भव्यवस्था मे कुल्न माँग के 
घट जाने से निष्क्रियता की स्थिति (8९०७४४०ाश३ शआंप्रआ०॥] पैदा हो जाएगी । 
यदि सरकार बहुत सावधाती झ्लौर सयम के साथ उपयुक्त समय पर, उपयुक्त मात्रा मे 
हीतार्थ-प्रबन्धन का आश्चय कुछ समय॑ त्तक लेती रहे तो साधनो को गतिशील बनाने 
को दृष्टि से यहू उपाय कारगर सिद्ध हो सकता है| बाँछित उद्देश्यो को आघात न 
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लगे और जनता मूल्य वृद्धि से परेशान न हो, इसीलिए ऐसे समुचित प्रशासनिक और 
झ्राथिक कदम उठाने होगे जिससे छृत्रिम मूल्य-बृद्धि म हो सक्रे और स्फीतिजनक 
दवाव कम हो जाए। निष्कंत “जिनका शीह्ष धादे की अर्थ व्यवस्था गौर 
मुल्य वद्धि चक्र रोका जाएगा, उतना ही हमारे स्वर्थ झ्राथिक विकाप्त के लिए 
कल्याणकारी होगा 


बचत और विकास : भारत से राष्ट्रीय बचत ग्रान्दोलन 
बचत से व्यक्ति, समाज़ और राष्ट्र का कल्याण होता है । बचत पूजी-निर्माण 
का सर्वोत्तम स्ताधन है, जिससे देश प्रगति के पथ पर तीव्रता से बढ़ता है और जन- 
साधारण का जीवन-स्तर ऊँचा उठता है । बचत द्वारा हम विकासशील अर्भ-व्यवस्था 
से उत्पन्न महँगाई पर अकुश लगा सकते हैं। बचत भी एक खच है, जिप्ने सरकार, 
व्यापारी तथा अन्य कोई व्यक्ति करता है । बचत की घनराशि किसी कार्ये विशेष के 
लिए व्यय की जाती हैं। व्यक्ति और व्यापारी समुदाय जो बचाते हैं, वही सरकार 
वी बचत है ! सरकार के बचत बिभागो द्वारा बचाई गई रकम भी इसी श्रेशी में 
झाती है । भारत मे सरवार ने बचत प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने के प्रचुर प्रयास किए 
है, इसी कारण देश मे राष्ट्रीय बचत आन्दोलन सफलता के साथ आगे बढ़ा है । 
एक द्रध्यपन' के प्रनुसार भारत में प्रथम प्रचवर्षीय योजता में बचत दर 
86% थी, जो द्वितीय योजना मे चढ़कर 9 9%६ हो गई | किल्तु तृतीय योजता में 
यह घटकर8% रह गई ग्रीर चतुर्थ योजना में वडकझर फिर 0% हो गई । इस 
समय बचत दर % है । गत 20 वर्षों में औसत, व्यक्तिगत और सरकारी बचत 
]3 6९% थी ।॥? वस्तुत , चतुर्थ योजना मे राष्ट्रीय बचत जुटाने के कार्ये को उल्लेखनीय 
सफलता मिली । चतुर्थ योजना के दौरान राष्ट्रीय बचत मे ,385 करोड़ रुपये जुटाएं 
गए जबकि लक्ष्य केवल ],000 करोड रुपये के एकत्रित करने का था | राष्ट्रीय बचत 
को दिशा में यह बात अत्यधिक भहत्त्वपूण है कि कुल बचत मे व्यक्तिगत बचत का 
योग, जो 972 73 भे 49% धा,।973-74 मे 56% औझौर 974 75 में 62% 
हो गया ॥ 
देश मे ग्रापा३-ल्पिति और समाज के कमजोर वर्गों की स्थिति सुधारने के 
लिए आविक विकास के 20 सूत्री कायक्रम वी घोषणा के बाद एक नया वातावरण 
बना है, जो अल्प बचत द्वारा देश के ग्रान्तरिक साधन जुदाते हेतु अत्यन्त अनुकूल है। 
झलप वचत करने वालो के लिए योजनाएँ 
आरत सरकार ने ग्रल्प बचत योजनाएँ प्रमुख रूप से ग्रहप दवत करने वाले 
लोगौ--जैसे छोटे किसानो, कारखाना मजदूरों, सामान्य परिवारों की ग्रहणियों और 
ऐसे ही अस्य लोगो के लिए चताई है। राष्ट्रीय वचत संगठन, जो विभिन बचत 
योजनाओं का सचालत करता है, शाम आदमी को वचत का सचय करता है और 


], योजदा 7 व 22 विसम्बर 973, पृष्ठ 26 
3 झादत सरदार . राष्ट्रीय दचत, तवम्बर [972 
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उत्हे 6,800 डाकघरो के माध्यम से, जितमे 90% देहाती क्षैतों में है, इकदुठा 
भरता है। 


ये बचत योजनाएँ समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगो की प्रावश्यकृताएँ पूरी 
करती है | इनमे सर्वप्रथम डाकधर बचत योजना है, जो सद 834 में सरकारी 
बचत बेक के रूप में शुरू हुई थी। इन वर्षों के दौरान बचत बैंक की जमा में 
निरन्तर वृद्धि होती है और इस समय बचत बैक में जमा-राशि ,274 करोड रू है 
तथापि वास्तव मे वह जनता का बैक है, क्योकि यहाँ 5 रु की अल्प-राशि से 


बैक ल्लाता खोला जा सकता है पौर बाद मे [ ह॒ तक की राशि नकद जमा कराई 
जा सकती है 


परम्परा से ही डाकंघर-चत बैक का ब्याज प्रायकर पे मुक्त है। कर-दाताग्रों 
को प्ल्प बचत में धन लगाने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन देने के लिए अधिक ब्याज 
देने वाली (0 25% प्रति वर्ष) कर-नयोग्य सिक्‍युरिटियाँ हैं।इन सभी बचत 
योजनाञ्रों पर चाशिज्य बँको द्वारा दी जाने बाली दरो पर ब्याज दिया जाता है। 
लेकित इन पर कुछ ग्रतिरिक्त रियायतें दी जाती हैं| ज॑ंप्े--कर-मुक्त ब्याज, श्राथिक 
कर से मुक्ति, आय कर से मुक्ति श्रौर सामाजिक सुरक्षा 


इस समय डाकघर बचत बैंक के ग्तिरिक्त प्रल्प बंचत करते वालो के लिए 
दस और योजनाएँ हैं । इनमे से उन लोगो के लिए है जो एक साथ राशि जमा करना 
चाहते हैं, ग्रौर ।, 2, 3, 4, 5 और 7 वर्ष बाद उप्तकी वापसी चाहते है । दो योजनाएँ 
मासिक बचत करवे बाजों के लिए है, जो प्रत्येक महीने नियत राशि जमा कराते हैं 
पर निश्रिचत ग्रवधि के पश्चात्‌ प्राकर्षक ब्याज राशि वापस पात है । इसके अतिरिक्त 
एक लोक भविष्य निधि योजना भी है। यह योजवा स्टेट चैंक ऑफ इण्डिया थे 
मध्यम से चलाई जाती है । यह योजता अपना स्वतस्त कारोबार करने वाले लोगो, 
जेस्रे--डाबटरो, वकीलो श्ौर छोटे प्यापारियो के लिए है । 975 के ब्न्त से धापिकी 
बचत प्रो की एक अन्य योजना शुरू की गई है । यह्‌ योजना उन लोगो के लिए है, 
जो इस समय एवममुश्त राशि जमा कराना चाहते हैं भौर कुछ वर्षों के पश्चादु मासिक 
भुगतान चाहते है। 


बचत वृद्धि 


योजता आयोय ने यह अनुभव करके कि, भ्रत्प बचत द्वारा काफी साधम 
जुटाए जा सकते हैं, प्रथम योजना मे अल्प बचत के लिए 255 करोड रू का सक्ष्य 
निर्धारित किया गया । अल्प बचत सचित करने के लिए अनेक कदम उठाए गए--जँसे 
भए बचत-पत्रो की बिक्री, राज्यवार लक्ष्य निर्धारित करना, एजेम्सी सिस्टम की पुन 
शुह्म्रात आदि । प्रथम गोजनावधि मे कुल मिलाकर 242 करोड़ रू गल्प बचत में 
एकत्र किए गए, जबक्ति लक्ष्य 225 करोड रू का था । यह राशि झल्प बचत मे 
प्रथम थोजनावधि में जमा कुल राशि में से इसी झवधि में निकाली गई राशि घटाकर 


[90 आधिक विकास के सिद्धान्त 


निकलती है | द्वितीय योजना मे गझ्रल्प बचत में 400 करोड रु, तृतीय योजना मे 
575 करोड रू और चतुर्थ यौजना में ।385 वरोड रू एकत्र किए गए, जबकि 
द्वितीय योजना मे 500 करोड रु तृतीय मे 600 करोड़ रु श्रौर चतुर्थ योजना में 
,000 करोड रू एकत्र करने का लक्ष्य निर्धारित्त किया गया था । 

अल्प बचत में 3! भांचें, 7975 को कुल मिलाकर सगरूुंग 3,600 करोड़ २ 
जमा थे | यह राशि वर्तमान सरकारी (भारत सरकार के) बाजार ऋण मे, 6,435 
करोड ह के आधे से अधिक है ग्रौर भारत सरकार के भविष्य निधि खाते में जमा 
8,29[ करोड रू की लगभग तीन गुनी है । 
कुछ नई योजनाएँ 

अल्प बचत आन्दोलन को एक सामाजिक-ग्राथिक विचारधारा है।इस 
ग्रादोलन ने सर्वथा जनता का समर्थन पाने पर जोर दि गया है और इसके लिए 
जनता को हमेशा यह समभाने का प्रयत्त किया गया है कि निजी औौर राष्ट्रीय दोनो 
दृष्टिकोण से बचत से क्‍या लाभ है, इस बात को ध्यान में रखते हुए शाध्रीय बचत 
संगठन ने अनेक नई योजनाएँ भारम्भ की है और अल्प बचत्त मे पुंजी लगाने वालो 
को भ्रतिरिक्त प्रोत्साहन दिया है| प्रमुख योजनाओं के नाम निम्भलिखित है--वेतम 
द्वारा बचत योजना, महिला प्रधान बचत योजना, सचयिका, ग्रामीण डाकघरो के 
बाँच पोस्टमास्टर एवं गूनिट ट्स्ट । राष्ट्रीय बचत धोजनाओो को अधिक ग्राकृपक 
बनाने और सग्म्ाजिक सुरक्षा के साथ सम्बद्ध करने हेतु व्ये मई योजनाएँ शुरू की गई 
है । प्रथम, सरक्षित बघत-योजना इसके ग्धीन पाँच वर्षीय आवर्ती जमा खाते में 
जमा की गई 20 हपय प्रति महीने तक की राशि सरक्षित है । यदि इस खाते मे पैसा 
जमा करने वाला ज्यक्ति दो वर्ष तक बिना पैसा भिकाले अपनी जमा देता रहता है 
प्रौर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को तुरन्त ही जाते का कुल परिपक्व 
मूल्य दे दिया जाएगा । दूसरी योजना उन खातेदारों के लिए है, जो श्रपने बचत*« 
बैंक खाते मे कम से कम छ महीने तक 200 रुपये लगातार जमा रखते है। यह 
डा योजना है। 

राज्य सरकाटो के सहयोग से वितातो से सम्पर्क स्थापित करने हेतु विशेष 
प्रभियान चलाए गए हैं । किसानो के पास फसल के दौरान श्रतिरिक्त पैसा होता है 
भौर अभियान द्वारा उन्हे क्रपनता यह पंसा श्राकषक अल्प बचत बोजनाग्रो में लगाने 
के लिए तैयार करने का प्रयत्त किया जांता है| गन्ना, कपास ग्रादि का विक्रय करने 
बाली सरकारी समितियों के साथ यह व्यवस्था वी गई है कि वे किसानो को दी जाने 
वाली राशि में से अल्प बच॑त के लिए उनके हिस्से की राशि काट लें | राष्ट्रीय बचत 
संगठन इस बात का भी प्रयत्न करता है कि कारखाना मजदूर भपने बोनस वी राशि 
श्रथवा बकाया वेतन की राशि का कुछ हिस्सा भ्रत्प बचत में लगाएं । 


ब्रत्प बचत योजनाशों के अधीव जमा की गई राशि का प्रधिकाँश हिस्सा 
राज्य सरकारों को विकास योजनाओं को लागू करने के लिए दीर्घावधि ऋण के रूप 
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में दिया जाता है। राज्यों को श्रल्प बचत में अ्धिक धन जुटाने के लिए अतिरिक्त 
प्रोत्साहन भी दिए जाते हैं । 

पाँचवी योजना के दौरान राष्ट्रीय बचत सम्ठत, बचत करने वाते व्यक्तियों 
की सख्या, जनसख्या के 7% से बढ़ाकर 75% बवरनले का प्रवर्त करेगा । साथ ही 
चेतन से बचत करने घाले समूहों की सख्या भी रोजगार प्राप्त व्यक्तियों के 20% से 
बढाकर 40%, करने का प्रयत्न किया जाएगा | महिला बचत योजना कार्यक्रमों बी 
सर्या 4 हुजार से बढाकर 0,000 कर दी जाएगी। साथ ही, देश के उच्च माध्यमिक 
विद्यालयों में ग्रध्यपन करने वाले एक तिहाई छात्रों को सचयिका बचत बैंक योजना 
के झ्धीन ले लिया जाएगा । 

बचत आन्दोलन की सफलता जनता के समर्थन पर निर्भर करती हैं। पिछले 
कार्य को देखते हुए उपयुक्त भोतिक लक्ष्यों को प्राप्त करना और पाँचवी योजना के 
लिए निश्चित ,850 करोड हु. जुटाना पुरवरूप से सम्भव प्रतीत होता है । 


ऊप्मब्नोग-खस्त्तुर्ता स्नौर स्नछयलर्ली- 
ब्सजुप्मों के व्छिप्यू सवार सके सल्ुक्पाल्, 
स्वाव्या-प्रात्दया ब्युणांब्कों का प्लप्नयोरा 


छशक्रक्षात ?7०९८धएाडऊ [07 ८०5५7 90097 (७0905 ०70 ६९४"- 
गिश्वीत6 59043, ७ [75४ ण %०४-00फ%7 (०-शी०॑ला४) 





कसी भी देश की आथिक विकास योजना के लिए उस्त देश के साधनों 
तथा उपभोीक्ता-वस्तुग्नो की वर्तम्रान तथा भावी स्थिति की जानकारी झ्रावश्यक है । 
इसीलिए योजवा-निर्माण् से पूर्व साथनो तया उपभोक्ता-वस्तुप्रो की माँय की सगखता 
की जाती है। उपभोक्ता वस्तुप्नो की माँग को “प्रन्तिम माँग [॥गगाक्ष॥ 0६॥970 ) 
तथा साधनों की माँय को “व्युस्पत्त-माँय (ऐशारण्त फैदयरथाव) कहा जाता है। 
जो वस्तुएँ श्रन्य चस्तुत्नो के उत्पादन मे प्रयुक्त होती हैं उनको मध्यवर्ती वस्तुपँ 
(प/श70०0॥४ (9०005) तथा जिनका प्रन्तिम प्रयोग (77 ए5७) उत्पादन के 
लिए न होऋर उपभोग के रूप मे होता है, उतको उपभोक्ता बस्तुएँ (९०॥४णाए६/ 
0००१5) कहा जाता है । 

मध्यवर्ती वत्तुप्रों से सम्बच्धित मध्यवर्ती माँग को दो भागो भे विभक्त किया 
जा सकता है--- [) शारम्भिके आदान (2राक्शाओ रएफुए/) अथवा श्रम की माँग 
हथा (2) अभ्तिम उत्पादन मे प्रयुक्त वस्तुओं की माँग / उपभोक्ता-वस्तुओ की साँग 
का अनुमाव आय लोच के आधार पर लगाया जाता है तथा श्रम की माँग व मध्यवर्ती 
बस्तुप्रो की माँग को समझना श्रादा-प्रदा तकनीकी (7777/-07/फए 7£०॥0076) 
द्वारा की जाती है । 
ग्राय-लोच द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं की माँग के प्रमुभाव 
(एिशाक्षाप ए0[६४०७०॥5 0 (:0०प्ल्‍5प्राटा (70005) 

आय लोचे की सहायता से कुल मौँण के अनुमान अग्रौकित से प्रकार लंगाद 
जाते हैं-- 

मान लीजिए भौजन और वस्त्र कौ आय लोच क्रमशः “6 व -5 दी हुई है । 

पद प्रति य्यक्ति भ्राय मे वृद्धि-दर 0: हो तो, ग्राय-लोच के प्राधार पर भोजन की 
माँग में (66 0--6% तथा वस्त्र की माँग में, । 59८ 0--5% वृद्धि होगी ॥ 
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इस प्रकार, प्रति व्यक्ति आय-बृद्धि तथा ग्राय-लोच दी हुई हो तो, प्रत्येक बस्तु की माँग 
को झाँका जा सकता है तथा सब वस्तुओं के माँग के योग द्वारा कुल मौग की सयणना 
की जा प्रकती है ! 

ग्रॉयर लेविस ने एक दस वर्षीय कल्पित श्राथिक योजना का उदाहरण लेते 
हुए माँग के अनुमानों की समष्टि समझना (]४७८० छेफ़छ०४४) भ्रस्तुत को है । 
इन्होने माँग के प्रनुमानो के लिए मुझण्यत तोत तत्वों का उल्लेख किया है-- 
(१) जनसस्या, (2 उपभोग व्यय मे प्रति व्यक्ति वृद्धि का तत्त्त तथा (3) उपभोक्ता 
की रुचि में परिक्‍्तेन का तत्त्व । इसके अनुल्तार सर्वेक्रथम माँग के अनुमानों के लिए 
प्रारम्भिक वर्ष (४८४४ 0)के उपभोग को जनसख्या वाले चृद्धि तत्व से गुणा करना 
चाहिए प्रौर इसके पश्चात्‌ गुणनफल को प्रति व्यक्ति श्राय में वृद्धि वाले तत्व से और 
श्रस्त मे उपभोक्ता की रुचि में होते वाले परिवर्तन सम्बन्धी तत्त्व से गुणा करना 
चाहिए। इसे निम्नलिखित सारणी द्वारा स्पष्ट किया गया है?-..- 


प्ध्धा 0 आय-लोच झट्या 40 





खाद्य वस्तुएँ 200 5 266 
पशुओं से प्राप्त वस्तुएँ 209 22 ]44 
स्थानीय निभित वस्तुएँ 30 7 43 
निर्माण प्रक्रिया के ग्रन्तर्गत वस्तुएँ 70 2 0] 
अन्य निर्मित वस्तुएँ 48 -5 7व 


(») जनस्या वृद्धि-दर 2 3% प्रत्ति वर्ष है । इसोलिए पुरे 0 वर्ष के लिए 
जनसख्या तत्त्व ! 256 है । 


इसे विम्न सूत्र द्वारा निकाला गया है-- 
2905-7५ ( --7)?? झ्थवा 7, 55१५ (-- 023)70 
20८ 2, ><4256 

(9) उपभोग-श्यय में प्रति व्यक्ति वृद्धि :92; होती है। इस त्तत्त्व मे 
प्रत्येक वस्तु की आय-लोच का प्रयोग किया जाना चाहिए । 

(०) रुचि मे परिवर्तेत तीसरा गुणाक तत्त्व है जो जनसख्या वृद्धि श्रथवा 
माँग प्रवृत्ति से प्रभावित नहीं होता । केवल रुचि मे परिवतंत के कारण नई वस्तुएं, 
पुरानी वस्तुओं का स्थ्गन लेने लगती हैं । 

उक्त तीनो गुणक तत्त्वों का प्रयोग करते हुए 0वबें व मे खाद्य-सामभ्रो की 
माँग होगी, जबकि प्रारम्मिक माँग 200 है--- 

(200) (256) (0--9 ८ '5)->266 

इमी प्रकार उक्त सारणी मे प्रदर्शित श्रन्य वस्तुओ की माँग को निम्न प्रकार 

ज्ञात किया जा सकता है-- 


पशुओं हारा प्राप्त वस्तुओं की मय-- 
(00) () 256) (:0-- 99८] 2) --44 


4., #, 4##%#8/# 727४5 - 08276]07ए४॥७६ 9]907708, 9. 380 
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स्थानीय विभित वस्तुत्रों की साँग--- 
(30) ( 256) (।0-- 9 २८ .) 5-43 
तिर्माण प्रक्रिया के अन्तर्गत वस्तुओ की माँग-- 
(70) (256) (।0-- 49 ८। 2] --0| 
प्रम्य भिमित वस्तुझ्रो की माँग-- 
(45) (] 256) (] 0-- 9 ५८] 5) 5-7| 
मध्यवर्ती वस्तुप्रो (706777ल्‍0/46 (90005) तथा श्रम की माँग व कुल 
उत्पादन की सगणना व आादा-प्रदा तकनीकी के ग्राधार पर की जाती है । 
भरादा-प्रदा तकनीकी 
(ए्ञा-()॥प्वा [एएांवा8) 
आादा प्रदा तकत्तीकी उत्पादत का (क्र रेखीय स्थायी गु्णाकत मॉडल (४ 
[प्रटक्ष एए८त (००ीटाशा १006) है । इस मॉडल के प्रवर्तक प्रो लियनटिफ थे। 
इस्पात उद्योग का उत्पादन श्रत्रेक्त उद्योगी में आदा (फ्णण) के रूप में 
प्रयुक्त होता है । इसलिए उत्पादन का शही स्तर तभी मालुम हो सकेगा, जबकि सभी 
४ उद्योगों के लिए भावश्यक झादा (79प्र5) की आवश्यक मात्राएँ ज्ञात हो। अनेक 
प्ररष औद्योगिक उत्पादन भी स्वय इस्पात उद्योग के लिए आदा के रूप मे प्रयुक्त 
होगा । परिणामत्त भ्न्‍य वस्तु के उत्पादन के उचित स्तर आशिक रूप से इस्पात 
उथोग़ की आदा सम्बन्धी श्रावश्यकताओ पर मिरभेर करेगा। ग्रत्त उद्योग निर्मरता 
की दृष्टि से # उद्योगों के उत्पादन का उचित स्तर बह होता है जो श्रथ व्यवस्था की 
समस्त झादा श्रावश्यकताग्रों [एफ रशदुपश्ट्ताश$) के प्नुकुल ((0॥$5 
(ता) हो । 
अत स्पष्ठ है कि उत्पादन नियोजन मरे श्लादा प्रदा विश्तेषण का प्रमुक्त स्थान 
है । किसी भी देश के ग्राथिक विक्राप की योजता श्रथवा राष्ट्रीय सुरक्षा के कॉर्य कमो 
मे इस विधि का प्रयोग किया जाता है । 
यदि विशिष्ट रूप से देखा जाए तो इस पद्धति को सामात्य सनदुलम विश्लेषण 
का प्रक्रार नही कहा जा सकता | यद्यपि इप मॉडल में विभिन्‍न उद्योगों की पारस्परिक 
ब्रन्त निर्मरता पर बल दिया जाता हैं तथापि ज्ञकनीक़ी भाषा में उत्पादन के सही 
स्वर वे होते हैं जो बाजार सस्तुल्नन की शर्तों को पूरा करते की अपेक्षा तकनीकी 
श्रादा-प्रदा सम्बन्धो को सत्तुष्ट करते है । 
आादा-प्रदा मॉडल का ढाँचा! 
इस प्र्याली में सम्पर्णां प्रथ॑न्यवस्था में # उद्योगो की कल्पना कीं जाती है । 
प्रत्येक उत्पादक इकाई एक ही वस्तु का उत्पादन करती है । उत्त वस्तु के उत्पादक 
की )' इकाई के लिए आदा की एक निश्चित मात्रा प्रयोग में श्राती है, जिसे “वर 
द्वारा व्यक्त किया जा सकता है| चूंकि मॉडल एक रेखीय है इसलिए 7” उत्पादन 
की 20 मात्रा के लिए श्ादा की ८६ ४ मात्रा श्रावश्यक होगी । 


[.. 4.0 ट्ाक्राह हएगव्राद्गांश चिी००५ ण॑ चैबकशा।&[्व 8000ण॥65, 7 (20 
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इस मॉइल में उत्पादन के स्थिर गुणांक होते हैं इसलिए श्रादाग्रों के मध्य 
कोई प्रतिस्थापन नही होता अ्रत. >/ उत्पादन के लिए सर्देव 60 >.7 मात्रा 7 आदा 
की मात्रा झ्रावश्यक होगी तथा #“* झादा की ८-४ मान्ना श्रावश्यक होगी | इस 
प्रकार के मॉडल को ही ग्रादा-प्रदा मॉडल कहते हैं । 4७ को आदा-मृणाौँक ([790 
(०८०८१) कहते हैं तथा [4/] मंद्रिस (॥(०४४७) को ग्रादा-संट्रिक्स कहते 
हैं। आ्रादा-प्रदा के निम्नलिखित दो मॉडल होते हैं-- 

(4) बन्द मॉडल ((705६८० 006] 

(2) खुला मॉडल (079०7 )४०प८) 

यदि ग्रादा-प्रदा के मॉडल मे झादा वस्तुओं का समूह पुर्णो प्रणाली में केवल 
एक बार हो प्रकट होता है तथा जिसे श्रन्य ऐसी वस्तुप्नों के समूह से जाना जाता 
है, जो अन्तिम उत्पादत के रूप में भी एक ही बार प्रकट होते हैं और वर्तमान 
उत्पादन के ग्रतिरिक्त प्रादाग्रो का कोई ग्रन्थ स्रोत नही होता और ग्रन्तिम उत्पादन 
का भी आदाग्रो के ग्रतिरिक्त कोई अन्य उपयोग हही होता, तो इन विशेषताम्रो वाले 
मॉडल को बन्द मॉडल ((॥0०5९० ॥/०००) कहते हैं । 

खुला मॉडल (07०7 १(०४४।) सम्पूर्ण अ्रथृग्यवस्था का मॉडल होता है 
जिप्तमे निम्नलिसित विशेषताएँ होती हैं--- 

(।) ४ वस्नुप्रो का उत्पादन-क्षेत्र जहाँ एक ओर श्रन्तिम वस्तुग्रो के उत्पादन 
को प्रकट करता है, साथ ही उत्पादत«क्षेत्र के लिए आवश्यक आअआदाप्रो का भी प्रतीक 
होता है (?7097०॥07 86००६ ० क ०घाएए॑ जाएं बा 2|$0 प्राफ़पराड जरातिाा 
(08 56007) । 

(7) एक ऐसा अतिरिक्त गश्रादां जो किसी भी उत्पादन-क्रिया जिसका 
उत्पादन क्षेत से सम्बन्ध होता है, प्रयोग मे नही लिया जाता । 

(0४) अन्तिम वस्तुओ की माँग पश्रादाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के 
पश्चात्‌ भी बनी रहुती है । 

उत्पादन-क्षेत्र ४#<# आदा-मेंट्रिस का होता है। मैट्रिक्स की यह प्रयालो 
श्रद्ध-धनात्मक ($27-9080५४) होती है तथा जिसका विघटन (06007770ल्‍(0॥) 
सम्भव नही माना जाता है | ऐसी मैंद्विस के लिए 4 का प्रयोग किया जाएगा। 
अं को भौतिक उत्पादन का बेक्टर ( ०९००7) मानने पर 4४४ श्रादा की आवश्यकताओो 
का वेक्टर (५८००४) होगा तथा &--4&-- (7-4) 2 शुद्ध उत्पादन का बैक्टर 
कहलाएगा प्र्थात्‌ यह बेक्‍्टर वस्तुओं वी उन मात्राओं को प्रकट करेगा जो उत्पादन- 
क्षेत्र के बाहर विक्रय हेतु उपलब्द होती हैं। यह बेक्टर ४७7७ ४०४० की मात्रा को 

प्रकट करता है । 
मान्यताएँ (#४५ए७४॥७(०7५) 


इस माँडल की निम्नलिखित प्रमुख मान्यताएँ हैं-- 
(]) प्रत्येक उद्योग एक समरझूप (ँ्र०४०४६॥६०७७) वस्तु का उत्पादन 
करता है | 


ब---&..... फनीफपपण2र<गए.---+मल्प्न- ० का 
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(2) प्रादा प्नुषात [770 र४०) स्थिर रहता है । 
(3) पैमाने के स्थिर प्रतिफल क्रियाशील रहते हैं । 
(4) यह उत्पादन-फलनत एकरेखीय ([,वा८27) है । 
(5) उत्पादित वस्तुप्रो का सयोग स्थिर (56४ शा०१7्८/ |) 
रहता है । 
तथ्य की आदा (2770०/5) एक निश्चित अनुपात में प्रयुक्त होते हैं, मह 
विभ्नलिखित समीकरण द्वारा स्पष्ट होता है-- 
8 
प्रात मैंक्त 
उक्त समीकरण मे झादा-प्रदा अनुपातों को रखते से चिम्नलिखित परिणाम 


प्राप्त होता है-- 
| 
कै |८ डे वार्दन॑-ट (7ल्‍5!, 2,... !) 


न 
जो एकरेखीय समीकरणो के महा को प्रकट करता है जिश्नमे स्थिर गुणाँक होते हैं 
तथा जो # उत्पादत प्रभावों के साथ एक दूसरे से सम्बन्धित होते हैं एवं ग्रन्तिम माँग 
से भी सम्बन्दित होते हैं (7: 0) । 
एक १ उद्योग वाल्ली अर्थव्यवस्था के लिए श्रादा गुणातरों को 4 मंट्रिकंध के 
झूप में 5 [०॥] निम्नलिखित प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है--- 
00(ष४( ([ग्रन्तिम उत्पादन ) 


य प्र पा .. को 

प्रांदा पु पा 4॥8 89. +*. 9५5 
(7कणा) मी 4५ ४ 4५3. ««« 95 
हि ख््ु 928 8५3 49७ 

[६ ॥ 6, है 43) 4.5 धर 


यदि कोई उद्योग अपने द्वारा उत्पादित वस्तु को आदा के रूप में भयुक्त नहीं 
करता है, तो मेट्रिप्त के मुख्य करण (088074]) पर श्राते वाले सभी तत्त्व 
(&॥८०८१७) शून्य होते है । 
झादा-प्रदा गृशाँकी के उपयोग 
(एइ४९६ 04 वफुए/-0पफ्ण/ (0०ग07८0() 

इन गुणरकों की सहायता के, यदि अन्तिम माँग का वैक्टर (४०८०८) दिया 
हुआ हो दो प्रत्येक क्षेत्र का कुल उत्पादन ग्रोर कुल मृल्य-वद्धि ज्ञात की जा सकती है । 
कुल उत्पादन की सगणना ((.३]८एथ07 6 (जञ058 00090) 

ग्रादा-प्रदा तकनीकी के आधार पर कुल उत्पादत की सगणनोां को निम्त 
प्रकार उदाहरण द्वारा समझाया गया है--दो उत्पादन क्षेत्र दिए हुए हैं--« 


52. अप 
““[4 ५] 
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दिया हुमा माँग वैबटर 0-5 [49] है । उक्त सूचनाप्रों से कुल उत्पादन निम्न 
प्रकार मेट्रिसप्त इनवस (77५2755) करके ज्ञात किया गया है-- 


)0 8-4 
ही [0 ) | (४-4) | _ |] 


(70 98007 शाह 
8 ( 5)-(-4) (-!) 
“(-) (-4]+-5 (8) 
5 | 
4 8 
#व 4च्जॉीएथ॥59052 0 (० एछ९07 शशााहए-- 
5 4 
44 4 [ [ 8. 
8ए2४58 ० ४7:5५ 
4 दं। _ ॥[5$ 8] 
] 


“का कऋ 8 


५ 39 


[है है 
ग्रथवा | २ | 


367 56 


ठ् 
[ 40 
मी ! आिक &  औक 60 
से । 40 
4, 6 56 
| 


ह 
[4] (50 %6 409८4] | 250 , 400__50 
! । 
। 
| 





36 _३ठ्क्ा क्र 
70<60 80 9८40 । 550 + 300 _.१50 

36 वह जु क्र कर 
(»,। रे ढ़ 


इस प्रकार &, का कुल उत्पादन ८८ कर तथा *£, का कुल उत्पादा 








डर होगा अ, कृषि क्षेत्र का उत्पादन प्रकद करता है तथा >, गेर कृपिलक्षेत्र 
का उत्पादन प्रकट करता हैं। 
सध्यवर्तो बस्तुओ्ो की सगणना 
((द्वोौएपॉ४007 णि ]707762088 (50005) 
मष्यवर्ती वस्तुओं की सगणना तिम्न प्रकार की जाती है-- 


हक । >> क्षेत्र ई की मध्यवर्ती वस्तुएँ । 


१4  बस्तएं 
(हा ३४) सन क्षेत्र दी की सध्यवर्ती वस्तुएं । 
22 


]98 ग्रथिक विकास के सिद्धान्त 





3» !]50 _ 2300 
अधथंतवा 23< दा पकंंजल जय 
[450 ॥]50 
| बज यदाई 

2 ५ 9 

2300 , [50 _ 345 
नक्षत्र 7 वी मध्यवर्ती वस्तुओं का कुल मुल्य 
950 _ 3800 

42-57 0 वा जब 

950 _ 475 0 

3800 | 475 _ 855 

“प्रा 9 7 कर 


स्‍्ज्क्षेत्र ! की मध्यवर्ती वस्तुओं का कुल मुल्य । 


मध्यवर्ती बरतुप्नों की संगछ्ायना करने के पश्चात्‌ अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र 
की शुद्ध मूल्य वृद्धि (४४४४८ 900०0) ज्ञात बी जा सकती है। इस वृद्धि को ज्ञात 
करने के लिए कृषि क्षेत्र कुल उत्पादन में से मध्यवर्ती वस्तुओं का सूल्य घटा विया 
जाता है। उपरोक्त उदाहरश के क्षेत्र | वती को भूल्य॑-वृद्धि मिम्नलिखित प्रकार 
निकाली जा सकती है--- 


* क्षेत्र] का कुल उत्पादन ८ न 
*," प की भध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य रू बह 
५ ]50 345 805 
*, क्षेत्र 3 की शुद्ध पूल्य दुदि 33 डक वाल की मिमी कर विद 
*« कक कक ठ ठग 
इसी प्रकार क्षेत्र [! की शुद्ध मूल्य वृद्धि न्‍८ बजे २ दान न्न्् 


ज्ञात की जा सकती है । 

प्राथमिक झादा (रांग्रवाऊ ग्वा) यथा श्रम की मात्रा ज्ञात करना युले 
मॉडल वाले क्षेत्र में श्रादा गुर्णांको के प्रस्येक खाने मे तत्वों (8९07८0/5$) का योग 
एक से लागत (ऐश [ाफुण (०५) प्रदर्शित करता है, जिसमे प्राथमिक प्रांदा 
(एतप8५ हएफुण) का मूल्य शामिल नही होता । श्रत यदि योग एक से अधिक 
या एक के बराबर होता है, तो आधिक हृष्टि से उत्पादत लाभदायक नही माना जाता 
है ॥ इस तथ्य को निम्न प्रकार प्रकट किया जा सकता है-- 

॥्ं 


गा <्य (5 १, 2.., ,,«रहहहरलह० ४) 
््प 
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चूँकि श्रादा की एक रुपये लागत उत्पादन के समस्त साधनों के मुगवान करने 
में समाप्त हो जानी चाहिए, इसलिए कालम का योग एक रुपये से जितना कम होता 
है, वह प्राथमिक झादा के मूल्य को प्रक॒द करता है । /” वस्तु की एक इकाई के 
उत्पादन में लगने वाला प्रायमिक्र श्लादा का मूल्य निम्त प्रकार प्रकट किया जा 
सकता हे-- 
गा 
]--- 5 9॥ 


ब्ल््ई 


निम्नलिखित उदाहरण द्वारा इसे ज्ञात किया जा सकता है-- 


2 3 27* 
तैँ ध्य | 4 पु 2 | 
] 3 2 


इस मैद्रिक्स से उक्त विधि के द्वारा प्रत्येक क्षेत्र का कुल उत्पादन ज्ञात किया 
जा सकता है, जो निम्नलिखित है, <, अथवा क्षेत्र [ का कुल उत्पादद--24 84, 3: 
अथवा क्षेत्र 7 का कूल उत्पादन-२20 68 तथा क्षेत्र शत का कूल उत्पादव5-8 36 
होगा । इसके पश्चातु मेट्रिक्प के कॉलमो का योग किया जाता है तथा योग को एक 
में से घटाकर प्राथमिक ग्रादा का गुशाक ज्ञात कर लिया जाता है । इस गुणांक से 
क्षेत्रीय उत्पादन को जब गुणा क्रिया जाता है तो प्राथमिक झ्रादा का मूल्य ज्ञात हो 
जावा है । उक्त मेट्रिक्स के अनुसार प्राथमिक्त आदा के गुणाँक्र होग--- 

॥ 
." ६ 29,5२3 3 4 
7-१ 

[प्रथम कॉलम का योग 2-+4-*4-- 5-- 7 जिसे एक में से घटाने पर 3 
शेष रहता है। इसी प्रकार, कॉलम दो व कॉलम तीन के अ्रक 3 व 4 निकाले 
गए हैं ।] 

क्षेत्र 7-53224 84-57 452 का प्राथमिक ग्रादा मूल्य, 

क्षेत्र ॥5- 3 >८ 20 68-56 204 का प्राथमिक आदा मूल्य, 

क्षेत्र त[-- 4 २८ ]8 36-57 344 का प्राथमिक झादा मूल्य, 

कुल प्राथमिक आदा मूल्य २०7 452-[-6 204-- 7 344 --24 000 होगा। 

उक्त विवेचत से स्पष्ट है कि उत्पादन योजना मे इस मॉडल का बहुत महत्त्व 
है । इसकी सहायता से ग्रर्थ व्यवस्था के प्रत्येक उत्पादन-क्षेत्र का कुल उत्पादन कुल 
मूल्य-वृद्धि व प्राथमिक ग्रादा का मूल्य ज्ञात किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त 
मध्यबर्ती वस्तुओ्रो के मूल्य भी ज्ञात किए जा सकते हैं । 


। ] जसटपाव्यनन-तल्द्धययों व्का क्निर्धारण 


(0श४९:॥7/०४०० ० 00:#०६ 72786) 





ग्रद्ध-विकसित देशों मे विकासार्थ नियोजन की सफलता के लिए कुछ पूर्व 
आ्रावश्यकताओ की पूत्ति आवश्यक है। इसमे एक महत्त्वपूर्णा शर्त विश्वसनीय भौर 
पर्याप्त प्रॉकडो के ग्राधार पर उचित उत्पादन-लक्ष्यों का निर्धारण है? लक्ष्य 
निर्धारित करने का कार्य बहुत कुछ देश की ग्राघारभूत नीतियो पर आधारित होता 
है | सर्वप्रथम, नियोजन-्सम्बन्धी व्यापक नीतियाँ निर्धारित कर ली जाती हैं। इन 
घ्यापक दीतियो के अनुरूप नियोजन के उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। ये उद्देश्य, 
देश विशेष की परिस्थितियों, प्रावश्यकता ग्रो, विचारधारात्रों, साधनों श्रांदि को दृष्टि 
मे रखते हुए सामाजिक, झ्राथिक तथा राजनीतिक सरचना के सन्दर्भ मे निश्चित 
किए जाते हैं । विकास योजना के लिए निर्धारित इम लक्ष्यों की प्राप्ति के घिए 


प्राथमिकतागओ का निर्धारण किया जाता है भौर विभिनन क्षेत्रों के लिए उत्पादन- 
लक्ष्य निर्भारित किए जाते है । 


लक्ष्य-निर्धारण का महत््वत--आधिक नियोजन का लक्ष्य दी हुईं अवधि मे 

देश के साधतो का अनुकूलतम उपयोग करके अ्रधिकाधिक उत्पादन वृद्धि करना 
ओर देशवासियों के जीवन-स्तर को उच्च बनाना है। इसके लिए विभिक्ष क्षेत्रों में 
सर्वतोमुद्धी विकास की आवश्यक्षता होती है किन्तु किसी भी देश के साथन, विशेष 
रूप से भद्धं-विकसित देशो के, सीमित होते हैं। प्रद इन साधनों का विबेकपूर्स 
उपयोग प्रावश्यक्र है। इनके अ्रभाव मे अधिकतम उत्पादन और ग्धिकतम सामाजिक 
लाभ सम्भव न होगा। वस्तुत, साधनों के विवेक्पूर्ण उपयोग को ही “प्राथिक 
निषोजन' कहते हैं । झ्त यह ग्रावश्यक है कि उन कार्यक्रमों को पहले पूरा किया 
जाए जो देश की पुरक्षा के लिए जहूरी हैं या जो भ्रन्य प्रकार से आवश्यक हैया 
जिनसे प्रागे दरत भाथिक विकास करने मे बहुत योगदान मिल सकता है । इसीलिए, 
झाथिक नियोजन मे पहले प्रायमिकताग्रों (?80070८5) का निर्धारण कर लिया 
जाता है तत्पश्चाव्‌ इन प्रायमिक्ताश्रों के अनुसार, विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन लक्ष्य 

(परशह०४3 ०६ 070) निर्धारित किए जाते हैं। लक्ष्य निर्धारित फरने पर ही 
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उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्तन किए जाते हैं। यही कारण है कि योजनाग्रो मे 
वस्तुओं और सेवाप्रो के उत्पादन--लक्ष्य निर्धारित कर लिए जाते हैं। इन लक्ष्यों 
की पूति के लिए ही, नियोजन मे प्रयत्न किए जाते है और नियोजन वी सफलता भी 
इन लक्ष्यों की पूर्ति से ही श्रांकी जाती है। नियोजन के लक्ष्य व्यापक और विपयगत 
होते हैं। इन लक्ष्यों की पूर्ति के आधार पर नियोजन की सफलता का मूल्यांकन भी 
पूर्ण नही हो सकता । किल्‍नू निपोजन के लक्ष्य भीतिक रूप में निर्भारित किए जाते 
हैं जिमके पूर्ण होने या न होने का ग्रपेक्षाकुन सही मूल्यांकन क्षिया जा सकता है । 


लक्ष्य-निर्धा रण की विधि--अय्थंव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए लक्ष्य- 
निर्धारण का कार्य विभिन्न मनन्‍्त्रालयो गौर सगठनों से लिए गए विशेषज्ञों के कार्यशील 
समूहों (४०:८ए88 (7०ए७५) द्वारा किया जाता है । सक्ष्य-निर्धारण समग्र नियोजन 
के व्यापक उद्देश्यों और प्राथमिकरताग्रो को ध्यान मे रखकर किया जाता है। इन 
लक्ष्यों की पूति के लिए ग्रावश्यक साधनो की उपलब्धि को भी घ्यात मे रखा जाता 
है । लक्ष्यों के निर्धारण में इन कार्यशील दलो को योजना आयोग के द्वारा समय* 
समय पर पथ प्रदर्शन भ्ौर निदेशन भी मिलता रहता है | लक्ष्य-निर्घारण मे संगठित 
जनमत 078475९ते ?प७॥९० 09गञा0) पर भी घ्यात्र दिया जाता है और उसे 
भी इसमे भागीदार श्ौर उत्तरदायी बताया जाता है। निर्धारित लक्ष्यो पर आधारित 
योजना को, ग्रतगति (॥7टणाह्राईटा८५) से बचाने के लिए योजना श्रायोग, विभिन्‍न 
प्रकार से जाँच करता है| इसके पश्चात्‌ ही योजता को अपनाया जाता है। अ्रसगति 
होने पर प्र्वव्यवस्याओ पे अन्त क्षेत्रीय अ्रमन्‍्तुलन [[एश-$०८४०व) फगक्रो॥0९25) 
उत्पन्त हो सकते हैं। उत्पादत के ये लक्ष्य सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था, श्र्वेग्यवस्था के 
विभिन्‍न क्षेत्र, प्रत्येक उद्योग, प्रत्येक परियोजना एवं उत्पादन इकाई के लिए निश्चित 
किए जा सकते है । 


विभिन्न विश्लेषणों पर श्राधारित--लक्ष्य-निर्धा रण मे मात्रात्मक दृष्टिकोण 
से विभिन्‍न लक्ष्य सम्मिलित होते हैं उदाहरणा्थ, इतने अधिक मिलियन टन खाद्यान्न, 
इस्पात, उ्ेरक, ईंधन, सीमेम्ट आदि का उत्पादन श्रमुक सात्रा मे किलोवाट बिजली 
की नवीन क्षमता का सृजत, इतनी अधिक मील लम्बी रेलवे लाइनो ग्रौर सडझो का 
निर्माण, इतनी अधिक प्रशिक्षण और शिक्षण्य सस्थाओरो की स्थापना, राष्ट्रीय आय मे 
प्रमुक मात्रा मे वृद्धि ग्रादि। श्रो के घोष के अनुसार---/इस प्रकार के लक्ष्य न 
केवल सरकारी उपक्रमों के लिए ही निर्धारित किए जाने की आवश्यक्रता है, बल्कि 
कम से कम बड़ी निजी फर्मों के लिए भी निर्धारित किए जाने चाहिए, ताकि कम 
पूर्ति वाले पदार्थ वाँ्धित उद्देश्यो के लिए हो उपयोग में लाए जा सकें ॥77 

डब्ल्यू ए. लेविस के ग्रनुस्तार, निदी-क्षेत्र के लिए लक्ष्य-निर्धारण मे “बाजार 
श्र मूल्यों का उन्ही हिसाब और साँड्यिक्रीय तकनीकों से विश्लेषण किया जाना 
चाहिए, जिनको इस उद्देश्य से निजी फर्म अ्पनाती है । इप्तके अतिरिक्त जहाँ 
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कही प्रदेव्यवस्था को समग्र रूप से लाभ या हाति, निजी फर्मों की प्रपेक्षा अधिक 
या कम होने को सम्भावना हो, वहाँ आवश्यक समायोजन किया जाना चाहिए।/ 
प्रत्येक उद्योग के सम्बन्ध मे अलग-प्रलग ऐसा किया जाना चाहिए भौर जाँच की 
जानी चाहिए क्रि प्रत्येक उद्योग के लिए लगाए गए अनुमान परस्पर और समग्र 
अरभेन्‍्यवस्था के लिए लगाए गअ्रतुरान से संगत तो है। प्रत्येक उद्योप अन्य धरेचू 
उद्योगों से कूद क्रय करता हैं । वह कुछ आयातित बह्तुएँ भी क्रम करता है । यह 
अन्य उद्योगी को अपनी वस्तुएँ बेचता भी है। इसके उत्पादन (।०0०७८७| 
उपभीक्ताग्रों को बेचे भी जाते हैं प्रौर कुछ का निर्यात भी किया जा सकता है! 
यह उद्योग अचत भी करता है, कर भी छुकाता है और विनियोग भी करता है । 
प्रत्येक उद्योग के लिए निर्धारित उत्पत्ति को योग कुल निर्धारित उत्तत्ति के बराघर 
होना चाहिए । इसी प्रकार की स्थिति प्रत्येक उद्योग के विनियोग, इसके उत्पादन 
का उपभोग, निर्यात और इसो प्रकार कई बातो के लिए होमा चाहिएं। ग्रार्थर 
लेबिमस के अचुप्तार, “लक्ष्यो की सगति की जाँच का एकमात्र तरीका श्रत्येक उद्योग के 
लिए और सम्पूर्ण ग्र्थव्यवस्थां फे लिए '56 ० 76-०० ताए 480८४ का निर्माण 
करना है। इसके लिए राष्ट्रीय श्राय और आदा-प्रदा (770-0००४) विधियों को 
काम में लाया जाता है । 


लक्ष्य निर्धारण में ध्यान देने योग्य बार्ते--योडना के विभित्द लक्ष्य इस 
प्रकार से निव।रित किए जाने चाहिए ताकि राष्ट्र के लिए उपच्ब्ध सभी साधनों 
का सर्वोत्म उपयोग सम्मत्र हो सके । बोजवा के लिए ये नद्षय॑ निश्चित व्यापक 
उद्ृश्यो और प्रायभिकताग्री के अनुमार निर्धारित किए जाने चाहिए। वे परस्पर 
सम्बन्धित और सम्तुलित होने चाहिए। विभिन्‍न अमुपातों की गणना की जानी 
चाहिए एवं इन झ्रतुगातों को राष्ट्रीय अधथेव्पवस्था की विभिन्‍न शाखाझो में बनाए 
रहना चाहिए । इन्हे 'सप्ि ग्राथिक (4००-2४०070770] ब्नुपात कहते हैं 
अ्र्थश्यवस्था की इंच विभिन्‍न शाखाग्रों में भी प्रत्येक पहलु के भ्रधिक विस्तृत अनुपातों 
को बनाए रखता चाहिए । इन्हे व्यष्डि ग्राथिक (०० 8००00770) प्रनुपात 
कहते हैं । योजता के लक्ष्य समस्त ग्र्यव्यवस्था को एक इकाई सान कर निर्धारित 
किए जाने चाहिए ॥ उत्पादत-लक्ष्य, न केवल वर्तमात गावश्यकताग्रों को, श्रृप्रितु 
भावी और सम्भावित ग्रावश्यकताप्रों को ध्याद में रखकर किए जाने चाहिए ॥ 
झयेव्यवस्था में सस्तुलत बताएं रखते के लिए ग्याड़ी सम्तुलदन्प्रणाली 
((00053-975९ 9347085) द्वारा कुल उत्पादक-नक्ष्यों तथा कूल उपछब्ध साधनों 
जेसे जनशक्ति, खनिज पदार्थ, यातायात, शक्ति आदि के बोच सन्‍्तुलन स्थावित जिया 
जाना चाहिए ॥ एक सन्तुलन उत्पादद-लक्ष्यो तथा उपलब्ध जनशक्ति के मध्य होगा 
ज्वांहिए । उपलब्ध श्रम शक्ति को नियोजित करने से जितवा उत्पादत क्रियाजा 
परत है, यदि उत्पादन-लक्ष्प इससे कमर निर्धारित किए जाएँगे, तो जनशक्ति का 
धूर्ण उपयोग नहीं किया जा सकेया झौर बेरोजगारी फैलेंगी । इसी प्रकार, सदि किसी 
बस्तु के उत्पादद लक्ष्य वहुद कम या अधिक निर्धारित जिए गए, तो उस बच्छु के 
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उत्पादन में प्रयुक्त कच्चे माल आदि का या तो पूरा उपयोग नहीं हो पाएगा या 
उनकी कमी पड जाएगी। उत्पादन-लक्ष्यो के निर्धारण में स्थानीयकरण सन्तुलत 
[7.०९2०07॥ ऐवॉद्वाए2 ) और वित्तीय सन्तुलन (श४7शाएा॥ 838706) भी स्थापित 
किए जाने चाहिए । वित्तीय साधनो की अपेक्षा भौतिक लक्ष्य श्रधिक ऊँचे निर्धारित 
किए गए तो वित्तीय साधनों के अभाव मे अप्रयुक्त भौतिक साधन एकत्रित हो जाएंगे 
झौर पअ्र्थव्यवस्था मे बाघाएँ उपस्थित हो जाएँगी। इसके विपरीत, यदि उत्पादन- 
लक्ष्यों की अपेक्षाकृत वित्तीय सांघनो को ग्रधिक गतिशील बनाया गया तो 
मुद्रा-प्रसारिक प्रवृत्तियों को जन्म मिलेगा। इसके अतिरिक्त, श्रघोगामी-सन्तुलन 
(84० प्रा0 89]87065] भी स्थापित किया जानता चाहिए। इस प्रकार का 
सन्तुलन अन्तिम उत्पादनों (+१7॥/९0 0/04०८(७४ | त्था इस वस्तु के उत्पादन के लिए 
ग्रावश्यक विभिन्न वस्तुओ ((ण7०ए७०7६7/$] के मध्य सम्बन्धों को प्रकट करता है । 
यदि नियोजन की ग्रवधि मे कुछ प्रतिशत से ट्रेबंटरो का उत्पादन बढाने का लक्ष्य 
निश्चित करते हैं, वो ट्रेक्टरो के निर्माण्य के लिए ग्रावश्यक ग्रादा (709) जंसे, 
लोहा एवं इस्पात, इंघन, शक्ति एवं अम्य पदार्थों का उत्पादन भी बढाना होगा । 
साथ ही, योजना के लक्ष्य यथार्थवादी होने चाहिए। वे इतने कम भी नहीं 
होने चाहिए जिनकी प्राप्ति बहुत आसानी से हो जाए श्रौर जिनके लिए कोई विशेष 
प्रयत्त नही करना पड़े । यदि ऐसा होगा तो राष्ट्रीय शक्तियाँ विवासोन्मुख नही हो 
पाएंगी | इसके अतिरिक्त लक्ष्य नीचे रखने से देश का झ्राथिक-विकास तीक्षता से 
नही हो पाएगा ग्लरौर जनत्ता का जीवन-स्तर ऊँचा नहीं हो पाएगा । इसलिए झाधिक 
नियोजन के लक्ष्य बहुत अधिक नीचे नही रखने चाहिए, भ्रपितु, ये कम महत्त्वाकाँक्षी 
होने चाहिए । ऐसा होने पर ही देश के साधन श्रौर शक्तियाँ विकास के लिए 
प्रेरित होगी तथा द्रत श्राधथिक विकास होगा । देश को स्वय-रुफूर्त प्रर्थव्यवस्था मे 
पहुँचने के लिए सूवतम झावश्यक प्रवत्व (ाध6क् +ैकगाएाएक्ा 24076) करने 
होगे । इसीलिए, उत्पादन-लक्ष्य ऊँचे रखे जाने चाहिए किन्तु वे इतने ऊँचे भी 
नही होने चाहिए, जो प्राप्त होने मे वठिन हो या जिन्हे प्राप्त करने में जनता 
को बहुत त्याग करना पडे अथवा कठिनादयाँ उठावी पड़ें। ये लक्ष्य न बहुत नीचे 
भ्रौर न बहुत ऊँचे होने चाहिए ॥ इनके निर्धारण्य में व्यावहारिक पहलू पर अधिक 
ध्यान दिया जाना चाहिए। निर्धारित किए गए लक्ष्य वेलोच नहीं होने चाहिए 
ओर इनमे परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार, परिवर्तंत किए जाने की गुजाइश 
होनी चाहिए । 
भारतीय वियोजन में ज़्द्य-निर्धाररण 
भारत मे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रो मे लक्ष्य-निर्घारण का कार्य विभिन्न 
कार्यंशील समूहो द्वारा किया जाता हैं। इन कार्यशील समूहो (ए०:८78 (57075) 
के सदस्य विभिन्‍न मन्नालयों और विशिष्ट समंठनो से लिए गए विशेषज्ञ हंते है । ये 
दल योजना आयोग द्वारा भेजे गए सुकावो, निर्देशों आदि के अनुप्तार लक्ष्य-निर्धारित 
करते हैं। इस्त कार्य मे सपठित जनमंत पर भी ध्याव दिया जाता है। लक्ष्यों को 
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प्रन्तिम रूप से स्वीकार करने के पूर्व इनकी सगति ((०॥552॥८ए] की विभिन्‍न 
प्रकार से जाँच की जाती है । 


कृषि-क्षेत्र मे लक्ष्य-निर्घारण--क्ृपि क्षेत्र के लिए उत्पादन वृद्धि के लक्ष्य 
निर्धारित करते समय मुख्यत दो बातो का ध्यात रखा जावा है-- 
(।) योजतावधि में भोजन, ग्रौद्योगिक कच्चे माल और निर्यातों के लिए 
श्रभुमानित आवश्यकताग्रो की पूर्ति हो सके । 
(2) जिह्दे प्राप्त करता व्यावहारिक रूप से सम्भव हो । 


कृषि क्षेत्र में लक्ष्य-निर्धारण के कुछ प्रमुख तत्त्व हैं, जैसे--प्रशासनिक, 
तकनीकी तया समुदाय स्तर पर संगठन, साख, विशेष रूप से सध्यम और दीघंकालीन 
तथा उबेरक, कीटनाशक, कृषि यन्त्र आदि के लिए विदेशी विनिमय झ्रादि पर 
विचार क्रिया जाता है। इन त्तत्तों की उउचब्पि के अनुसार ही कृषि क्षेत्र मे लक्ष्य- 
निर्धारित किए जाते हैं श्रीर इत दत्वों की कमी ही लक्ष्यों की सीमाएँ मिर्धारित 
वरती है । कृषि क्षेत्र के ये लक्ष्य कृषि सम्बन्धी विभिन्‍त कार्सों जैसे धिचित क्षेत्रफल, 
भ्ुमि को कृषि योग्य बताना, भूमि में भू सरक्षण कार्यक्रमों का सचालत करना, 
सुंधरे हुए बीजो का जप्रयोगं, खाद और उ्वेरतों का उत्पादव एवं उपयोग, सुधरे 
हुए यन्त्रों और उपकरणी का उपयोग ग्रादि के बारे मे निर्धारित किए जाते हैं। 
कृषि के इन भ्रादातों के अतिरिक्त कृपि क्षेत्र के उत्पादन सम्बन्धी लक्ष्य भी निर्धारित 
किए जाते हैं। उदाहरणाथ, प्रमुक्त मात्रा मे गेहे, चावल, गस्ता, कपास, जूट, तिलहत, 
खाद्यास्ज, दालें ग्रादि का उत्तावत किया जावेगा । समस्त देश के थारे में इन लक्ष्यों 
को स्थानीय, प्रदेशिक और राज्य योजनाग्रों के लक्ष्यों के ग्राधार पर निश्चित 
किया जाता है। 


प्रौद्योगिक क्षेत्र मे लक्ष्य निर्वारण--उद्योगो से सम्बन्धित लक्ष्य-निर्धारण 
में सर्वेत्रयम अरव्यवस्था के पच्य क्षेत्रों से उद्योगों के अनुपात पर विचार क्रिया जाता 
है । साथ ही, गआ्राधारजव वत्तुओ, जैसे स्पात, सीमेन्ट, कोयला, रसायन आदि को 
माँव का अनुमान लगाया जाता है। प्रत्येक स्थिति में बतेमान स्थिति पर विचार 
क्रिया जाता हैं। इसमे देश मे उत्वादन, भ्रायात, पूँजीगत लागरतें, कच्चे माल की 
उन्‍्लडिफ, विदेशी-विनिमय की ग्राधश्यरता ग्रादि पर विचार किया जाता है | 
प्राधारमृत उद्योगों के बारे में ही नहीं अपितु, अन्य उद्योग्रो के बारे में भी इसी प्रकार 
बी बातो को घ्यान मे रख कर लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। निद्री-क्षेत्र में सबालित 
उद्योगों के लिए योनता आयांग सुझुष उत्पादक इकाइयों, उद्योग के प्रातिनीधियों था 
प्रतिनिधि सस्थाग्रो से विचार-विमर्श करता है। इप् प्रकार, व्यक्तिगत उद्योग शौर 
प्रन्‍्य बनी उद्योगों के अस्थाई लक्ष्य निर्धारित कर लिए जाते हैं ] तत्पश्चात्‌ इनमें 
पारसतरिक सम्बन्ध (2रचधएड (687 724०ए7थअंगए) औरे मुख्य उद्योगों के ग्ादा- 
प्रदा (77णए-०७७०() के प्राधार पर समायोजन कर लियां जाता है | वई छोटे 
उपभोक्ता उद्योगो के लिए इस प्रकार के विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नही किए जाते, 
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प्रपितु प्रधिकाश उद्योग्रो के बारे मे उत्तादद या स्थापित क्षमता के स्तर के बारे मे 
योजना मे जानकारी दे दी जाती है । 


शर्त एवं यातायात--शक्ति एवं यातायात के लक्ष्यों को कृपि और उद्योगों 
के घिकास तथा उत्पादन के अनुमातों के आधार पर निश्चित किया जाता हैं। यह 
गनुमान लगाया जाता है कि कूपि और उद्योगों का कितता विकात्त होगा भौर इनके 
लिए तथा उपभोग अादि के लिए कितती शक्ति की ग्रावश्यकता होगी ॥ साथ ही, 
कपि-उयज मण्डियो, उपभोक्ताप्रो त्था बन्दरगाहो तक पहुँचने के लिए कृषि झादानो 
(शै80०एए:4 77ए05) को कृपको तक पहुँचाने के लिए तथा उद्योगो के लिए 
कच्चे माल को कारखातो मे पहुँचाने, कारखानों से निमित माल बाजारो, उपभोक्ताग्रो 
तथा बन्दरगाड़ो तक पहुँचाने के लिए किस मात्रों में यातायात के साधनों की 
ग्रावश्यकता होगी । इन अनुमानों के झ्नुसार योजना भे यातायात के साधनों के 
विकास के लक्ष्य निर्धारित्त किए जाते हैं! शक्ति प्ौर यातायात के साधन सम्बस्धी 
लक्ष्यों को निर्घारित करने में एक कठिनाई यह होती है कि इन सुविवाग्रो की 
व्यवस्था इनकी आवश्यकता के पूर्व ही की जाती चाहिए, क्योकि इनको भी पूरे होने 
में समय लगता है | किस्तु कृषि श्लौर उद्योगों के लक्ष्य योजना प्रक्रिया में बहुत बाद 
में भ्न्विम छूप ग्रहण करते हैं। अत, कृषि और उद्योगों के विकास की दीघंकालीन 
योजता पूर्व ही दैयार होती चाहिए जिसके आधार पर शक्ति और यातायात के लक्ष्य 
पमय पर निर्धारित किए जा सक । भारत में इस प्रकार के दीर्घकालीद नियोजन के 
कारण ही भूतकाल में शक्ति और यातायात के लक्ष्य उनकी माँग से पिछड गए हैं । 
इस कमी की पू्ि के लिए भारतीय तियोजत में प्रयास किए गए हैं । 
शिक्षा क्षेत्र भे लक्ष्य निर्धारएण--तकनीछी ग्रौर व्यावप्तायिक शिक्षा करे 
प्रशिक्षण मे अधिक समय लगता है। किसी अ्भ्ियत्ता या चिक्रित्सक्र या कृषि 
विशेषज्ञ आरादि को तैयार करने मे कई वर्ष लग जाने हैं। अत आगे आने वाली 
योजवा के लिए बर्तेमाव योजता के प्रारम्भ मे ही लक्ष्यों को निश्चित कर लिया 
जाता है । आगामी योजना में कितने कुशल श्रमिक्नो या तकनीकी कर्मचारियों अथवा 
विश्वेयज्ञों की ग्रावश्पकता पड़ेगी । इन ग्नुमानों के प्रनुसार व्यक्तिषो को लैग्रार करने 
के लिए वर्तमान योजना मे लक्ष्य निर्धारित कर लिए जाते हैं। इसलिए भारत मे 
योजवा-प्रायोग कई वर्षों स जन शक्ति के दो्धेक्रालीन प्रशिक्षण के कार्यक्रम बनाता 
रहा है । मानव शक्ति पर अध्ययन अजु गबान के लिए व्यावहारिक जव-शक्ति अनुव वात 
सत्यान की दिल्‍ली म॑ स्थापना वी गई हैे। विभिन्न प्रकार की जन-शक्ति की 
आवश्यकता प्रो के अनुमाव लगाएं जाते है और तदनुत्तार प्रशिक्षण, शिक्षा आवि के 
कार्यक्रम निर्धारित किए जाते हैं । 
सामान्य शिक्षा-सम्बन्धी लक्ष्य निर्वारण में भारतीय सविधान गौर उसमे 
बशित सीति-निर्शेशक तत्तो (/07200ए85 रण 8 70०09) तथा उसमे समय- 
समय पर हुए सशाधनो को ध्यान मे रखा जाता रहा है । इस सम्बन्ध भे योजनाओं 
में लक्ष्यों का निर्धारण 6 मे ] वर्ष की झायु के समस्त बालको को।नि शुल्क और 
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भ्रनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था तृत्ञीय योजना के श्रल्त तक और 44 वर्ष तक की आयु 
के समस्त बालकों को अनिवाय और निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था चौथी या पाँचवी 
योजना के ग्रन्त तक करने के ध्येय और व्यापक निर्देशों के आधार पर किया जाता 
रहा है। इस व्यापक लक्ष्य के अनुरूप प्रत्येक योजना में प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च 
माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालय खोलने का अध्यापकों को नियुक्त करमे और 
शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर छात्रो को प्रत्िष्ट कराने के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं । 
स्वास्थ्य, ग्रावास, सामाजिक कल्याण के लक्ष्य निर्धारण, इन सुविधाओं के 
लक्ष्य दीर्घकालीन दृष्टिकोण से विक्तित की जाने वाली सुविधाओं पर विचार- 
विनिमय के पश्चात्‌ निर्धारित किए जाते हैं । भारत इन क्षेत्री मे बहुत पिछडा है 
भौर इन सुविधाग्रों मे तेजी से वृद्धि की ग्रावश्यकता है । किन्तु इन कार्यत्रमो को 
उनकी ग्रावश्यकता्रों की अपेक्षा बहुत कम्र राशि आवदित की जाती है। परिणाम- 
स्वरूप इनके लक्ष्य कम ही निर्धारित होते रहे हैं । 
श्रन्तिम लक्ष्य निर्धारए--इस प्रकार, ग्रथव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के 
अलग झलग उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं जिन्हे मिलाकर समग्र योजना 
का निर्माण किया जाता है | इन लक्ष्यों के आधार पर सम्पर्ण योजना के लिए स्थिर 
भौर स्थिर पूँजी तथा विदेशी विनिमय आवश्यकताझो का प्नुमाव लगाया जाता है । 
तत्वश्चात्‌ इस बात पर विचार किया जाता है कि प्रास्तरिक और बाह्य स्रोतो से ये 
किस मात्रा में साधनो को गतिशील बनाना सम्भव है और कितने पूँनीगत साधन 
झौर विदेशी दिनिमय योजना के लिए उपलब्ध हो सकेंगे । इनकी उपलब्धि के सन्दर्भ 
समस्त योजना या किसी विशेष क्षेत्र के लक्ष्यों के कम करने या बढाने की गु जायश 
पर विचार किया जाता है | लक्ष्यों को अन्तिम झूप देने मे रोजगार वृद्धि के अवसरों 
झौर आधारभूत कच्चे माल की उपलब्धि पर भो विचार किया जाता है | इन सब 
बातो पर विचार करने के पाचातु योजना के लक्ष्य निर्धारण को ग्रम्तिम रूप दिया 
जाता है । 
लक्ष्य निर्धारण प्रत्तिया को कप्रिय--मारतीय योजनाओं के लिए लक्ष्य॑- 
निर्धारण प्रक्रिया में कई कमियाँ हैं। कई पअर्थंशास्त्रियों ने ज्क्ष्य-निर्धारण भे और 
विभिन्न वित्तीय-गणानात्रों की दूपरी योजनाग्रों की तकनीक ग्लौर आधारो की 
ध्ालोचना की है । योजना आयोग ने बड़े-बडे वक्ष्यों के बारे से तो विचार किया 
किन्तु विन्रियोग व्यय के प्राकृतिक विश्लेपण पर तनिक भी ध्यान नही दिया । इन 
लक्ष्यों का निर्धारण कई गलत और अपूण मान्यताग्रो के श्राधार पर क्या । लक्ष्य- 
जिर्वारण ये, गणशारं पूंफीन्डत्प्रादत अनुप्राज्ञ का उपयोग नही किया ग़या ॥ एस एल 
सेठ (!४ 7, 8678) ने भारत में लक्ष्य-निर्धारणु-प्रक्रिव मे निम्नलिखित कमियाँ 
बतलाई हैं-- 
(7) योजना के अझस्तिम वर्ष के लिए लक्ष्य-निर्धारित करने में बहुत घ्यान 
दिया जाता है किश्तु इन लक्ष्यों को योजनावधि के सभी बर्षों के लिए विभाजित्त नहीं 


किया जाता ॥ 
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(00) प्रयव्यवस्था के कुछ क्षेत्रो जेंसे-उद्योग, शक्ति, (सिंचाई, यातायात भ्रादि 
की परियोजनाओं से जहाँ भारी मात्रा मे विनियोग हो ओर जिनके पूर्ण होने की 
प्रवधि ्रधिक्त लम्बी हो 

इन परियोजनाप्रो के प्राथिक, तकनीकी, वित्तीय और अनर परिणामों पर 
पूरा विचार नहीं किया जाता । इसी कारण, परियोजना की प्रारम्मिक अवस्थाग्रो 
में पर्याप्त प्रशिक्षित व्यवित और ग्रावश्यक संगठन उपलब्ध नही हो पाते । 

(४४) किसी वरियोजना के निर्माण की स्थिति में बाद मे, जोर ग्रप्रत्याशित 
तत्वों के कारण विभिन परिवर्तन प्रौर समायोजन करना भ्रावश्यक हो जाता है । 
इसलिए योजना उससे प्राप्त होते वाले लाभो, लागत अनुमानो और वित्तीय साधनों के 
दृष्टिकोण से लचीली होनी चाहिए। भारतीय तियोजन के लट्ष्य-निर्धारण मे इस 
झोर अधिक प्रयत्तों की आवश्यकता है । 


का स्लाव्यलल् 


! । सलल्पाव्हन्त-द्वेत्यों कतें लिक्षियोरों 
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श्राथिक विकास और यथोजना-कार्य क्रमो की सफलता के लिए भारी मात्रा पे 
पूजी का वितियोग आवश्यक होता है। अधिक बचत का सृजन करके इन्हे बाजार 
तास्विकता तथा वित्तीय सस्थाग्रों द्वारा गतिशील बना कर, उत्पादक आदेयी में 
रूपान्तरित करके विनतियोगो की मात्रा में वृद्धि की जा सकती है। प्रर्थव्यवस्था मे 
विनियोगो की यह सात्रा उपलब्ध बचत की मात्रा और पअर्थव्यवस्था की पूँजी-शोषण- 
कमताः (4ै050फ्ञाएट टव्चाब्टा॥) पर निरमर करती है। पूजी शोषण क्षमता का 
झ्राशय समाज झौर व्यक्तियों में उपलब्ध पूंजीगत आदेयो के उपभोग करने की 
योग्यता से है । 

आधथिक विकास के लिए विशाल मात्रा मे पुजी का विवियोजन ही पर्प्ाप्त 
नही है अपितु पूजी का विनिषोग सुविचारित और युक्ति-पुक्त होना चाहिए। अद्धं- 
विकसित देगी मे वितियोजित किए जाने वाले साधवरो कौ अप्यस्त स्व्वता होती है । 
साथ ही उनकी माँग औ्औौर उपयोगों मे वृद्धि मी होवी रहनी है। ग्रत इत विनियोजित 
किए जाने वाले साधनों के विभिन्न वैकल्यिक उपयोगो में से चयन करना पडता है | 
अत यह समस्या पैदा होनी है कि विभिन्न क्षेत्रों मे अर्थाद कृषि उद्योग या सेवाग्रों 
मे, निजी या सार्वेजनिक उद्योगों मे, पूंजीगत या उपभोग बस्तुम्रों के उत्पादन में 
शौर देश के विभिन्न क्षेत्रों मे से क्रित में ग्रधिक मात्रा में वितियोग क्रिया जाएं प्रौर 
इस सभी क्षेत्रों के सभी भागों से किस्त प्रकार विनियोगो का आवंटन किया जाए। 
सामात्यत इन विभिन्न क्षेत्रो और उनके भागो में वित्ियोग के लिए वास्तविक 
साधनो का प्रवाह आ्राधिक, राजनीतिक औौर साम्राजिक तत्वों से प्रभावित होता है! 
किल्तु यह झ्राथिक विकास में तीब्रता लाने के लिए केवल विनियोगों की श्रधिकता के 
साथ-साथ उनका विवेकपुर्ण आवंटन भी आवश्यक है । 

विनियोग विकल्प की श्रावश्यकृता 
(फएटव (छा शाउरडफथाए ०7४०८) 

ईद्धाग्तिक रूप से आदर्श अवस्था में पुणंं श्र स्वतन्त्र श्रतिषोगिता होती है 
पौर उत्पादन के साधनों एवं विनियोगो के विभिन्न उपयोगी में झनुकूलदम वितरण 
को ग्राशा की जाती है | यहाँ मजदूरी और ब्याज दरें माँग औौर पूद्धि की शक्तियों के 
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द्वारा निर्धारित होती हैं और प्रत्येक साघन का उपयोग सीमान्त उत्तादकता सिद्धान्त 
के अनुसार उस बिन्दु तक किया जाता है, जिस पर इसकी सीमाल उलत्ति उसके 
लिए चुकाई जाने वाली कीमत के बराबर होती है। श्रम, पू जी आदि किसी साधन 
को पूर्ति मे वृद्धि होने पर इसका मूल्य घटने लगेगा भौर इंस्से इस माधन के अधिक 
प्रधुक्त किए जाने को प्रोत्साहन मिलेगा | इसके विपरीत विसी साधन की पूर्ति में 
कमी ग्राने पर उसके मूल्य मे वृद्धि होती है प्रौर उसका उपयोग हतोत्साहित होता 
है । इस प्रकार स्वतन्त्र उपक्रम अर्वव्यवस्था में मृल्य-प्रक्रि। और वाजार-तान्विकता 
के द्वारा न केवन साघनों का पूर्ण नियोजन हो जाता है, अवितु उनका सर्वाधिक 
प्रभावपूर्ण और अनुझुलतम उपयोग भी होता है । 


किन्तु व्यवह्वर में ऐसा नहीं हो पाता है। एक तो स्वय पूर्ण प्रतियोगिता 
का होना असम्भव है ग्रौर दूसरे उत्पादन में बाह्य मितव्ययताग्रों का प्रादुर्भाव और 
उत्यादन के पैमाने मे परिवर्तन के साथ लागनों का बढ़ना या घटना साधनों के आदेश 
विवरण में बायाएँ उरस्यित कर देते है । इस प्रक्रार स्वतस्त्र उपक्रम मे साधनों और 
विनियोगों क अवुह्ततम आवटत प्रदिग्ध होता है| इसके अतिरिक्त, उत्पादन की 
ग्राधुनिक तकनीकी दगराएँ कियी भी दीधकालीव उत्वादन-प्रक्रिया मे सीमान्त उत्पादन 
ग्रौर लागत के समायोजन को कठिन बना देती है, क्योकि जब एक बार उत्पादन की 
किस्ती तकतीक को ग्रहण कर तिया जाता है, तो तदमुरूप साथनों के भ्रनुषात को 
भी स्वीकार करना पडता है | निजी उद्यमियों का विनियोग सम्बन्धी निर्णय तकनीकी 
ज्ञान का स्तर, श्रम पूति, मजदूरी, ब्याज और मूल्य स्तर, उपयोग के लिए उपलब्ध 
कोपो की मात्रा और पूजी शौर श्रम के तकनीकी सम्बन्ध श्रादि के ज्ञाता या अज्ञात 
सूचनाग्रो के अनुसार निर्णय लेने पड़ते हैं ५ 


अनियन्बित मुक्त उपक्म प्र्याली में वितियोग के प्रावटन से अन्य कमियाँ 
भी होती हैं । निजी उद्यमियों का उद्देश्य निजी-लाभ को अधिकतम करना होता है। 
इसके झ्ागे वे साम्राजिक-कल्याणएु की उपक्षा कर जाते हैं। साथ ही उनकी दूरदशिता 
की गक्ति भी सीमित होती है । विनियोग की किसी विशेष परियोजना की बर्थ 
व्यवस्था पर और किसी विशेष नए उद्योगों की स्थापना या पुराने उद्योगो के विस्तार 
को, ग्र्थत्पवस्या के ग्रच्य क्षेत्रों या आय के वितरण और उसकी सरचना, उत्पादन 
के साधनों को पूति और लागत पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस बात को विचारने की 
चिस्ला निजी उचमकर्त्ता नही करते और व ही वे इस कार्य के लिए त्ृक्षम होते हैं। 
परिस्याम-स्त्र हूप अर्थव्यवस्था में होने वाले समग्र प्रभावों का ज्ञान एक ऐसे ग्रभिकरण 
द्वारा ही हो सकता है जिसे अरव्यत्॒स्था के विभिन्न क्षेत्रों के व्यवहार और प्रतिक्रिया 
का विस्तृत और पर्याप्त ज्ञान हो | निजी-उद्यमियो द्वारा लिए गए विनियोजन सम्बन्धी 
उपरोक्त कमियो के कारण हो सरकार द्वारा विनियोग कार्य क्रमो मे भागीदार बनते 
की ग्रावश्यकता उत्यन्न होती है। निजी-उपक्रम व्यवस्था मे साधनों का अनुकूलतम 
आवटन नहीं हो पाता है | ग्रावश्यक कार्यों के लिए पूंजी उपलब्ध नहीं हो पाती, 
जबकि सामाजिक ग्रौर राष्ट्रीय हृट्टि से अनावश्यक परियोजनाओं पर बहुत अधिक 
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साधन विनियोजित किए जाते हैं । गत सरकार को प्रत्यक्ष विनियोग द्वारा या निजी 
उद्यमियो द्वारा किए जा रहे विनियोगो को तिमश्त्रित करके विभिन्न क्षेत्रो, उद्योगों 
और प्रदेशों मे विनियोगो का अनुकूनतम झआवठन करता चाहिए। वल्तुत सरकार 
विनियोगो के प्रावटन ग्रौर उनकी तकनीक सम्बन्धी समस्याओ्रों के बारे में दीर्धकालीत 
और प्रच्छी जानफारी रखने श्र उन्हे हल करने की स्थिति में होती है । उसके 
सावन भी अपरिमित होते हैं। वहू देश के उपलब्ध और संम्भावित्त साधनी और 
विभिन्न क्षेत्रों की ग्रावश्यकताओ्ों सम्बन्धी सूचताओं से भी सम्पन्‍्त होते हैं। सरकार 
बिजी उपक्रमियों की अपेक्षा विनियोगो की सात्रा में होने वाले परिवतेतों के परिणाम- 
स्वरूप, विभिन्न क्षेत्रो ग्रौर समूची ग्रर्वव्यवस्था पर पड़ने वाले भ्रभावो का अधिक 
अच्छा प्रतुमान लगा सकती है । अत राज्य झाथिक क़ियाप्रो में भाग लेकर प्रौर 
विनियोग नीति द्वारा वित्तीय साधनों का उपधुक्त वितरण करने में समर्थ हो सकती 
है । विशेषत वह यात्रायात के साधनों, सिंचाई और विद्युत बोजनाग्रों दारा बडी 
मात्रा में बाह्य मितव्यपवाग्रों का सृजन करके आधिक विक्राप्त को तीब्रगति प्रदान 
कर सकती है| वह निजी उद्यमियों द्वारा उपेक्षित क्षेत्रों मे स्वय पू जी विनियोजत 
कर सकती है; इस प्रकार एक उद्योग या क्षेत्र का विस्तार दूसरे उद्योग या क्षेत्र मे 
होता है । 


श्रद्ध-विकपित देशो की विनियोजन सम्नन्धी विशिष्द समस्याएं 
(शिध्लंत्रो ्रए९४त0श॥|ई 0200 शा$ 
[709007९०००7 (:०४स्‍7४77९५) 

प्रद्धों विकसित देशो की विशिष्ट सामाजिक झौर ग्राथिक विशेषताश्रो के 
कारण इन देशो में विनियोगो के श्रावदत की समस्या, विकप्तित देगो की अपेक्षा 
अधिक जटिल होती है। साधनो की अपर्थाप्त उपलब्धि ग्रौर साधनों के तकनीकी 
प्रतित्थापन के सीमित अ्यसर उचित विनियोग नीति अपनाने मे बाधाएँ उपस्थित 
बरते हैं। प्रो किडलवर्जर (77० ६ज़तीकरशहश ) के अतुसार, ग्रद्धं-विकसित 
देशों मे 'साधत स्तर पर सरचतात्मक असाम्या ($0एलएयो प७लतुपराणिएण माँ 
008 (8००7 ॥०४०।) होता है । यहाँ पू जी स्दल्पता और श्रम घक्ति री वहुचतता होती 
है । परिरामस्व॒रूप ये देश पर्याप्त माता मे बेरोजगारी झौर अद्ध -वे रोजगारी से प्रस्त 
रहते है। क्षम को सीमाल-उत्ादकता शून्त्र या शून्य के लगभग होती है, गिन्‍्तु 
मजदूरी की वाह्तविक दर उससे भिन्‍न होती है जो श्रम वी माँग श्रौर पूर्ति की 
शक्तियों के निर्धारण द्वारा होती है। इसका प्रमुल कारण इन देशों की प्ररव्यवस्था 
में सगठित और प्रमगठित दो मिन्‍त भिन्‍न क्षेत्रों को उपध्यिति है ! सगठित क्षेत्र में 
श्रम संगठनों, सामाजिऊ सुरक्षा-सस्तियमों भ्ोर सरकार की श्रम कल्याणवादी नीति 
के कारण मजदूरी की दरें प्रसगठित क्षेत्रों की अपेक्षा भधिक होती है। श्रत उत्तादन 
की तइनीक अधिक पूंजी गहन होती है भ्ौर ऐसी प्रियोजनाम्ों मे पजी वितियोजित 
की जाती है किन्तु दूसरी ओर पूजी का ग्रभाव अपनी स्वय की कठिताइयाँ उपस्थित 
करती है। पूंजी के प्रभाव के अतिरिक्त साम/जिक राजनीतिक पंरिश्वितियाँ भी 
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उत्पादन की आधुनिक और कुशल प्रशालिप्ो के प्रहणा बरने में बाधाएँ उपस्थित 
करता है । उदाहरणार्थ, छोटे खेतो को बडी कृषि सम्तत्तियों मे परिवर्तित करने के 
कृषि विनियोग कार्यक्रम [डत०णोएटवो ताए८३४धाधां ऐ70शाभाग॥०) का ऐसे देश 
मे विरोब किया जाता है, जहाँ भ्धिक भूमि का स्वामित्व सामाजिक सम्मान का 
होना है। डी ब्राइटसह 0 978॥ $0गष्टा) के झनुप्तार "प्रावश्यक पूजी उपलब्ध 
होते पर भी भारी उद्योगों मे पूंजी विनियोग हृढ़ श्रौद्योगिक झाधार को निर्माण 
करने और आधिक विकास को गति देने मे तमी सफल हो सकता है जबकि समाज 
प्राथिक-विस्तार के उपयुक्त सामाजिक मूल्यों को प्रहणा करे ।” भ्रत इन प्रद्धविकसित 
देशो में विनियोग कार्यक्रम का निर्धारण करते समय इस बात का ध्यान रखे जाता 
चाहिए कि जो विकास कार्यक्रम झौर परियोजनाएँ अ्रपनाई जाएँ, वे पथासम्मद 
वर्तमान सामाजिक और आाथिक सस्याद्रो और मूल्यों मे कम से कम हस्तक्षेप करें। 
साथ ही इन सस्थाप्री और मूल्यों मे भी शर्ते -शने परिवर्तत किया जाना चाहिए । 
अर्द्धा विकसित देशों द्वारा इस बात पर भी ध्यांव दिया जाना चाहिए कि वे विकसित 
देशो का अन्धानुकरण करके हीं विनियोग के लिए परियोजनाओं का चयन नही करें 
श्रपितु देश की साधन-पूति ([छ8८०7 50०99) छो स्थिति के अनुसार उन्हें 
समायोजित भी करें | 
प्रधिकाँश अरद्धं विकसित देशो में कृपि की प्रधानता होती है! कृषि वह्हाँ के 

झधिकाँश व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करती है, राष्ट्रीय आय का बडा भाग उत्पन्न 
करती है ग्रौर विदेशी विनिमय के ग्रजन में भी कृषि का महत्त्व होता है । किन्तु 
कृषि व्यवसाय अत्यन्त पिछड़ी ग्रवस्या में होता है। भ्रव यहाँ कृषि विकास' कार्यक्रमों 
पर विशाल पूरी विनियोजन की आवश्यकता होती है, किन्तु इन देशों मे श्रौद्योगिक 
विक्रास की उपेक्षा भी नहीं की जा सकती क्योक्ति कृषि के विक्रास के लिए ग्रौद्योगिक 

विकास प्रावश्यक है । अत औद्योगिक परियोजनाओं पर भी भारी मात्रा मे प्‌ जी- 
विनियोग आबेश्यक होता है । अतः श्रद्धा विकसित देशों मे उद्योग इषि सेवाग्रो 
भ्रादि मे उचित विनियोग नीति अपनाने की झ्रावश्यकता होती है। इसी प्रकार, भद्ध - 
विकसित देशो मे सावेजनिक क्षेत्र के विस्तार को बहुत समर्थन मिलता है । 

दिनियोग मानदण्ड 
(४6570 ('प्राशा9) 
ग्राथिक विकास के लिए नियोजन हेतु वित्तीय साधनों को गतिशील बनाना 

जितना महत्त्वपूर्ण है, उतवा ही विनियोग की प्रकृति का निर्धारण करना है । इस 

देशों को न केवल विनियोग-दर के बारे मे ही निशुय करना पडता है, श्रपिहु विभियोग 

सरचना के बारे मे भी उचित निर्णय करना पडता है। सरकार का यह कर्तव्य 

हीता है कि इस प्रकोर के विनियोग कार्येक्रम भ्रपताएं, जो सभाज औौर राष्ट्र के लिए 

सर्वाधिक लाभप्रद हों। ग्रत विभिन्न क्षेत्रों, परिय्रोजनाग्रो, उद्योगों श्रौर धदेशो 

भें विनियोग कार्यक्रम को निर्षारित करते समय झत्यधिक सोच-विचार की 

आवश्यकता है। गत वर्षो मे, प्र्द शास्नियों द्वारा द्रुत झायिक विक्षास के उद्देश्य से 
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विनियोगो पर विचार करते के लिए कई मानदण्ड प्रस्तुत किए गए हैं जो 
निम्नलिखित हैं-- 


]. समान सीमान्त-उत्पादकता का मानदण्ड 
((फ्ञाॉध्यड ण एिुण्ां श्राश्गबवो 200प्रटणशाए ) 


इस सिद्धान्त के भ्नुसार विनियोग और उत्पादन के साधनों का सर्वोत्तम 
आवटन तब होता है कि जब विभिन उपयोगो में इसके परिणामस्वरूप सीमाग्त 
विनियोग सर्वाधिक लाभप्रद नही होगे, क्योकि उनको एक क्षेत्र में स्थानातरित 
करके कुल लाभ में बृद्धि करने की गु जायश रहेगी । अ्रतः विभिन्न क्षेत्रो, उद्योगो 
और प्रदेशों में विनियोगो का इस प्रकार वितरस्प किया जाना चाहिए जिससे 
उनकी सीमास्त-उत्पादकता समान हो। भ्रद्धं-विकसित देशों में श्रम को बहुलता 
ग्रौर पूंजी की सीमितता होती है। झ्त विनियोग नीति इस प्रकार की होती 
चाहिए जिसमे, कम मात्रा में पूंजी से ही श्रघिक मात्रा में श्रम को नियोजित किया 
जा सके | प्रस्य शब्दों में विमियोग नीति देश में उपलब्ध श्रम झौर पूजीगत 
साधनों का पूर्ण उपयोग करने में समर्थ होनी चाहिए। यदि देश में पूजी का 
प्रभाव और श्रम की घहुलता है, जेसा कि प्रद्ध-विक॒स्ित देशों के बारे में सत्य है, 
तो यह देश निम्त पूँजी श्रम अनुपात बाली परियोजनाश्रो को अपनाकर पग्रधिक 
तुलनात्मक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार, विनियोग कार्यत्रमों को निर्धारित 
करते समय हेक्सर-झहलिन (प्रढा८४८०४८7 097) के तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त 
(0०ण/708 ० (0०07ए20ए2 (05६) पर भी ध्यान दिया जाता चाहिए । यद्यपि 
पूँजी की सीमित उपलब्वता की स्थिति मेँ श्रम-शक्ति छे पूर्ण उपयोग से श्रम की 
प्रत्येक इकाई की सीमान्‍्त उत्पादकता में कमी ग्राती है तथापि अधिक श्वमिको के 
निपोजित हो जाने के कारण कुल उत्पत्ति मे वृद्धि हो जाती है और इस प्रकार 
विनतियोग ग्रधिकतम लाभप्रद हो जाते है । यह सिद्धान्त साधन उपलब्धता (६2८०7 
एप्रत0ज्ञा7600) पर ग्राधारित है, जिसमे श्रम और पूजी झ्रादि उपलब्ध साधनों के 
पूर्ण उपयोग पर बल दिया गया है। अत ग्रद्ध -विकसित देशो में जहां पूंजी का 
प्रमाव और श्रम की बहुलता है, श्रम-प्रधान प्रौर पू'जी विरल जिनियोगे वो अयताता 
चाहिए । सीमास्त-उत्पादक॒ता को समान करने का सिद्धास्त केवल स्थैतिक दशा 
के प्रन्व्गत अल्पकाल में ही विनियोगों का कुशल भ्वटन करने मे सक्षम होता हैँ । 
मारिस डॉब (१४३०7८८ 70090) के अनुसार सत्ताधन्न स्थिति के अनुसार, 
पू'जी-विरल परियोजताओं को अपनाना एक प्रकार से प्रगति या परिवर्तत की 
ग्राकौँक्षा के बिना वतेमान निम्न दशा को ही स्वीकार करना है। जवरि द्ुत 
झाथिक विकास के लिए उत्पादन के संगठन, सरचना और तकनीको में परिवर्तन 
आवश्यक है| इसी प्रकार इन देशों में पूं जी-गहन परियौजनामो से सर्वधा बचा नहीं 
जा सकता । यहाँ पर्याप्त मात्रा मे जल, खनिज आदि प्राकृतिक साधन भणशोपित हैं 
जिसको विकसित करने के लिए प्रारम्भ मे भारी विनियायो की आवश्यइता होती है । 
इस्पात कारखाते, तेल-शोवक शालाएँ, यातायात सचार, बन्दरगाह प्रादि प्राथिक 
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विकास के लिए ग्रत्यस्त ग्रावश्यक होते हैं और इन सभी में बडी मात्रा में पूंजी विनियोग 
की ग्रावश्यकता होती है । 


2. सामाजिक सीमान्त उत्पादकता का मानदण्ड 
(मात 0 9029] (४7शाआएशे 7700परशाशा३ ) 

विनियोगो का एक महत्त्वपूर्ण मापदण्ड सामाजिक 'सीमान्‍्त उत्पादकता है 
जो एक प्रकार से, 'समान सीमास्त उत्पादकता छिद्धास्त' का सशोधित रूप है। इस 
सिद्धान्त का प्रतिपादन 95) में ए. ई काहन (2 ए #०07) ने किया जिसे बाद 
में हालिस बी चेनेरी (प्रणता$ ए (फ्शाटाए] मे विकसित विया । इस सिद्धात्त के 
अनुसार, यदि विनियोगो द्वारा झाधथिक विक्रास को गति देना है, तो पूजी ऐसे 
कार्यक्रमों मं विनियोजित की जानी चाहिए, जो सर्वाधिक उत्पादक हो ग्र्थात्‌ जिनकी 
सीमान्त सामाजिक उद्पादकता सर्वाधिक्र हो। सीमान्त सामाजिक उत्पादकता 
सिद्धास्त के अनुसार, विनियोग की अभ्रतिरिक्त इकाई के लाभ का अनुमान इस प्राघार 
पर नही लगाया जाता है कि इससे निजी उत्पादक को क्‍या भिलता है किन्तु इस 
बात से लगाया जाता है कि इस सीमान्त इकाई का राष्ट्रीय उत्पादन मे कितना 
योगदान रहा है । इसके लिए न केवल झाथिक, झपितु सामाजिक लागतो और 
सामाजिक लाभो पर भी ध्यान दिया जाता है ए ई काहन [& 8 ६8070) के 
अनुसार सीमित गाबनों से भ्रधिकवम आय प्राप्त करने का उपयुक्त मापदण्ड 
'सीमान्त सामाजिक उत्पादकता” हैं जिसमे सीमान्त इकाई के राष्ट्रीय उत्पत्ति के कूल 
योगदान पर ध्यात दिया जाना चाहिए, न कि केवल इस योगदान (या इसकी 
लागतो) के उस भाग पर ही ध्यान दिया जाना चाहिए जो निजी विनियोगकर्त्ता को 
प्राप्त हो ।” इस प्िद्धान्त के अनृप्तार विभिन्न क्षेत्रों में विनियोगों की सीमान्त 
सामाजिक उत्वादकता सम्मान होती चाहिए। भारत जैसे अर्द्ध विकसित देशों के 
सन्दर्भ में विकासार्थ तियोजन में क्रिए जाने वाली सीमान्त सामाजिक उत्पादकता 
की उच्चत्ता वाले विनियोग निम्नलिखित हैं-- 

(7) जो सर्वाधिक उत्पादकता वाले उपयोगो में लगाएं जाएं, ताकि 
विनियोगो से प्रचलित उत्पादव का अनुप्रात अधिकतम हो या प्जी उत्पादन अनुपात 
स्यूनतम हो । प्रन्य शब्दों में पूजी उत क्षेत्रों, उच्चोगो, परियोजनाओो और प्रदेशों मे 
विनियोजित की जाती चाहिए, जिनसे लगी हुई पूजी से अपेक्षाकृत अधिक 
उत्पत्ति हो १ 

(7) जिनमे श्रम विनियोग अनुपात [480०एऋ द्राएटअऑधदाय १७00) 
भ्धिकतम हो अर्थात्‌ जो पूंजी से श्रम के अनुपात भे वृद्धि करे। ग्रन्य शब्दों मे, 
पूजी ऐसे क्षेत्रो, उद्योगो, परियोजनाप्रों और भौगोलिक क्षेत्रों मे विनियोजित 
की जादी चाहिए, जिनम लगी हुई प्‌ जी से श्रधिक श्रमिकों को नियोजित किया 
जा सके। 

(77) जो ऐसी परियोजनाओं मे लगाए जाएँ, जो व्यक्तियों की बुनियादी 
आंवश्यकताग्रों की वस्तुप्रों का उत्पादन करें भौर बाह्य मितव्ययताओ मे वृद्धि करें । 
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(7४) जो पूंजी के अनुपात मे निर्यात पदार्थों मे वृद्धि करें, प्र्थात्‌ जो 
निर्यात सवर्द्धन या आयात प्रतिस्थापन में योगदान दे । 
(४) जो अधिकतर घरेलू कच्चा-माल तथा अन्य साधनों का अधिकाधिक 
उपयोग करें । 
(श) जो घीघ्र फलदायी हो, ताकि मुद्रा प्रसार, विरोधी शक्ति के रूप में 
कार्य कर सके । 
सीमान्त सामाजिक उत्पादकता के मानदण्ड की श्रेष्ठता इस बात में निहित 
है कि इसमें किसी विनियोग कार्य क्रम की राष्ट्रीय ग्रथे्यवस्था पर पड़ने वाले समग्र 
प्रभावों पर ध्यात दिया जाता है। झत यह सोमान्त उत्पादकता सिद्धान्त की अपेक्षा 
प्रधिक ग्रच्छा है विन्‍तु इसकी अपनी भी सीमाएँ हैं। प्राथिक विक्वास के दोरान न 
केवल सामाजिक आर्थिक तत्वों, अपितु जनसख्या की मात्रा, गण, स्वभाव और 
उत्पादन तकनीक ग्रादि में भी परिय्तेत ग्राता है । ग्रत इस मानदण्ड का उपयोग 
एक अर्थव्यवस्था की सम्पूर्ण गत्यात्मक परिस्थितियों के सदर्भ मे करमा चाहिए। 
कुछ साम्राजिक उद्देश्य परत्पर विरोधी हो सकते है। प्रत विभिन्‍न उद्देश्यों मे से 
कुछ का चयत करना एक कठित कार्य होता है। इसमे नैतिक निर्णयों की भी 
ब्रावश्यक्षता होती है । इसी प्रकार विनियोगो की दिशा और उनके श्रन्तिम परिणामों 
केबारे में भी विचारों मे प्रस्तर हो सकता है | उदाहरणार्थ, किसी विशिष्ट 
परियोजता में पूंजी का वितियोग करने से राष्ट्रीय ग्राय मे तो वृद्धि हो, किस्तु उससे 
झाय वितरण असम न हो । इसी प्रकार कुछ परियोजनाग्रो मे विनियोग से राष्ट्रीय 
ओर प्रति व्यक्ति उपभोग निकट भविष्य मे ही बढ सकता है, जबक्ति विन्‍ही अन्य 
परियोजनाग्रों से ऐसा दीघेकाल मे हो सकता है। झत' सामाजिक उद्देश्यों के 
निर्धारित किए बिता विनियोगो की दिशा, सरचना और प्रगति के बारे में निर्णय 
सेना बहुत बठिन है । 
इसके अतिरिक्त, सोमारत सामाजिक-उत्पादकता की यह घारणा प्रवास्तविक 
है। यह निजी-लॉभ से भातदण्ड की अपेक्षा कम निश्चित है। बाजार मूल्य, 
सामाजिक मूृठ्यो (83008 ५८४८5) को ठीक प्रकार से प्रकट नहीं करते। अतः 
विनियोगो में निहित सामाजिक लाभों और सामाजिक लागतो का सख्यात्मक माप 
झसम्भव है । मानदण्ड की सबसे बडी कमी यह है कि, इसमे विनियोगो के एक बार 
के प्रभावों पर ही ध्यान दिया जाता है| वस्तुत हमे किसी विनियोग से प्राप्त 
तत्काल छाभो पर ही ध्यान नही देवा चाहिए, ग्रपितु भावी लाभों एवं पूंजी सपय 
पर भी विचार करता चाहिए । इसके ग्रतिर्क्ति वितियोग के श्रप्त्यक्ष प्रभाव जंसी 
भावी बचत, उपभोग सरचना, जनसख्या वृद्धि आदि पर भी ध्यान दिया जाना 'चां हिए। 
3. तीव्र विकास विनियोग मानदण्ड 
(69 ए ग]ए६डगाला। 40 0०८९] 0 0एश] 
गेलेन्चनन झौर लीवेन्टीन ((शशा500 गए ॥60८॥६2॥0) ने प्रद्ध॑ं- 
विकसित देशों मे विनियोग के मापदण्ड के लिए सीम स्व प्रति यक्ति पुनविनियोग सब्धि 
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(४३४0४ एटा 02फाॉंधवा० [ए:४णाजया 00०0०) की धारणा का समर्थन 
किया है। किसी प्रर्थव्यवस्या के उत्पादद की पुाविनियोग क्षमता एक और प्रति 
श्षमिक उपलब्ध पूंजी से प्रति श्रमिक उत्पादन की मात्रा और दुमरी ग्रोर जनसएपा 
का उपयोग और पूंजीगत साधनों के प्रतिस्थापन प्रादि का प्रस्तर है। प्रति श्रमिक 
पूजी से इप ग्राधिक्य का अनुपात पुनविनियोग लब्धि ( छ०-नाएटआाएक्षा८ (२७०७८०४) 
कहलाता है ! उचित विनियोग नौजि वह होती है, जिसके द्वारा साधन उपभोगों की 
प्रपेक्षा अधिक प्रनुपात में पूजी-कार्यों की श्लोर बढें | देश की पूजी मे इम इृष्टि से 
मानव पूजजी को भी सम्मिलित छिया जाना चाहिए। लीबेन्स्टीन के अनुसार, पू जीगत- 
पदार्थों और मानव-पूंजी के रूप में कुल पूंजी निर्मास्य प्रतिवर्ष सामास्य पुतविनियोग 
भ्रौर जनस्या के आकार मे वृद्धि पर तिर्भर करता है। यदि पुनविनियोग वर्ष प्रति 
वर्ष बढ़ता है तो राष्ट्रीय झ्राय मे लाभो का भाग बढ़ाना पड़ेगा । पुनविनियोग लब्धि 
मानदण्ड के झनुसार, दीर्घकालीन पूँजीगत वस्तुप्रो ([.०78-४80 (४॥४४ 00005) 
में पूंजी विनियोशित की जानी चाहिए। अरद्धं-विकप्तित, देशो को यदि सफलतापुर्वक 
तेजी से विकास करना है सो उत्पादन मे वृद्धि के लिए विकास प्रक्रिया के प्रारम्भ 
में ही बढ़े पैमाने पर प्रयत्तों की श्रावश्यक्रता है, जिसे लीवेन्स्टीन ने न्यूनतम भ्रवश्यक 
पअयत्त कहा है। ग्रस्य शब्दों मे विनियोग आवटन (व॥ए८४६छ८त 2)॥0040०7) इस 
प्रकार का होना चाहिए जिससे विकास-प्रक्रिया की प्रारम्मिक अवस्था भे ही तेजी से 
पूजी निर्माण हो । 
पुर्तावनियोग लब्धि में उक्त मानदण्ड की भी ग्रालोचताएँ की गई है। इस 
सिद्धान्त की यहू मास्यता कि लाभो की अ्रधिकता के कारण पुतवितियोग भी श्रधिक 
होगे, उचित नही मानती गई है।ए के सेन (& है 807) के मतानुसार पू जी 
को प्रति इकाई पर ऊँची दर से पुनविनियोग योग्य झ्राधिक्य देने वाले बिनियोगो से 
ही विकास दर में तेजी नही लाई जा सकती | यह आधिक्य अधिक हो सकता है 
किन्तु इस उत्पादन काये मे लगे व्यक्तियों की उपभोग की प्रवृत्ति मे वृद्धि हो जाए 
तो पुनविनियोग योग्य श्राधिवष पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा । इसके अतिरिक्त, इस 
मानदण्ड भे सामाजिक कल्याण के प्ादर्शों को उपेक्षा की गई है। पू'जी-गहत 
विवनियोगों और तकनीकों के अपनाने से शमिकों का विस्थापन (70/5/9/9267750) 
होगा । साथ ही इस मानदण्ड में वर्तमान की अपेक्षा भविष्य पर अधिक ध्यान दिया 
गया है ९ 
4, विशिष्ट समस्याओ्रों को नियन्त्रित करने का मानदण्ड 
(776॥60 टछव9 जरा जाग वां. 
0०0000]!778 5986०॥0 9700]0॥0$] 
इस प्ानदण्ड का उद्देश्य विकास प्रक्रिया में उत्पन्न विशिष्ट समस्याओं को 
नियन्वित करके स्थायित्व के दाध आधथिक विद्रास करवा है। विकास की प्रारम्भिक 


भवस्थाओं में मुगतात सन्तुलन की प्रतिकूलता और मुद्रा प्रसारिक दबावों के कारण 
विकास में अस्थायित्व भा सकता है। झद्धं-विकसित देशों को बड़ी माता में पूजीगत 
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सामग्री ग्रौर कच्चा माल थ्रादि मेंगाना पडता है । औद्योगीकरण झौर विनियोगो के 
कारण मौद्विक आय बढती है जिससे उपभोग वरत भय वा आयात भी बढ जाता है । 
इससे विदेशी मुद्दा की कमी एक बड़ी कठिवाई बन जाती है | इसी प्रकार लोगो की 
मौद्विक भ्राय बढ़ने के कारण वस्तुप्रों की माँय बढ जाती है और मुद्रा-प्रसारिक 
प्रवृत्तियाँ जनम लेने लगती हैं। भ्रतः ऐसे क्षेत्रों में विनियोग किया जाना चाहिए 
जिभसे निर्यात वृद्धि श्लौर झाग्रात-प्रतिस्थापत द्वारा देश की विदेशी विनिमय सम्बन्धी 
स्थिति युरद हो श्र मुद्दा-प्रसारिक प्रवृत्तियों का भी प्रादुर्भाव नहीं हो सके । 
जे जे पोल्क (7 # 7०४४) ने भ्रुगतात सन्तुलत पर पड़ने वाले श्रभावों के 
दृष्टिकीण से विनियोगों को निम्नलिखित दीन प्रकार से विभाजित किया है--- 


(।) ऐसे विनियोग, जो निर्यात बुद्धि करने या झ्रायात-प्रतिस्थापन करने वाली 
वस्तुएँ उत्पन्त करें । परिणामस्वहूप निर्यात आधिक्य उत्पत्न होगा। 

(४) ऐसे विनियोय' जो ऐसी वस्तुओओ का उत्पादन करे जो बहले देश में ही 
बेचने वाली वस्तुओं या निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का प्रतिस्थापन 
करे । इस स्थिति में भुगतान सबच्तुलन की स्थिति में विनियोगो का 
प्रभाव तटस्थ होगा । 

(3) ऐसे विनियोग जिनके कारण जो स्वदेश में ही बेची जाने वाली 
वस्तुप्तों वी मान्ना में माँग से भी अधिक वृद्धि हो। वहाँ भुगतान 
सन्तुलनभ पर विपरोत प्रभाव होगा । 

परत: विनियोगो के परिणामस्वरूप किसी भुगतान सन्तुलब की स्थिति पर 

पडने वाले बुरे प्रभावों कौ घ्यूनतम करने के लिए उपरोक्त वशित प्रथम श्रेणी के 
उत्पादक कार्यों पर विनियोग्रों को केर्द्रित करना चाहिए ग्रौर तृतीय श्रेणी को 
बिल्कुल छोड देना चाहिए | द्वितीय श्रेणी के विनियौगो को बडी सावधानी के 
पश्चातु भुगतान सलतुलद की स्थिति पर उनके विपरीत प्रभावों श्रौर अर्यश्यवस्पा पर 
उनके लाभो की पारस्परिक तुलना के वश्चातु चुनना चाहिए । 

क्म्तु पोलक (70088) के उपरोक्त मत की भी सीमाएं हैं । ए. ई. काहन 

(४ ४ 7६407) के प्नुसतार कुछ विनियोगों से मौद्धिक आय मे वृद्धि हुए बिना ही 
वास्तविक प्राय में वद्धि हो और जिसे ग्रायानों पर व्यय क्रिया जाए | यहाँ तक कि 
वितियोगो के परिसयामस्वष्ठप वास्तविक आय में वृद्धि के साथ-साथ जब मौद्विक प्राय 
में दृद्धि हो तो ऐसी स्थिति मे आयणतों का बढना अनिवायें नहीं है। वस्तृत श्रद्ध- 
विकसित देशो में बडी मान्ना मे श्रायातौ के लिए इन देशो के उत्पादन की प्रल्पमखी 
प्रवत्ति ही बहुत सीमा तक उत्तरदायी है और ज्यो-ज्यो ग्रथेव्यवस्था का वित्र श शसा 
रहता है तथा विभिन्न उद्योगों की स्थापना होती है। त्योन्त्यो देश के घरेलू उतमाग 
के लिए वस्त॒प्रों की पूर्ति बढ जाती है पीर झायात की भ्रवत्ति (/0क॥8॥५ (0 
[ण7०7]) कमर होने लग॑ जाती है / साथ ही निर्याती-मुख उद्योगों थे विनियोगा को 
क्रेल्द्रित वरवा ही आविक विकामप्त की ग्रारण्दी नहीं है! उदाहस्शाथ्थ, भारत एव 
भ्रत्य उपनिवेशों मे प्रथम युद्ध के पुर्वे बागानो थौर निस्सारक ( छंधताव८॥४८) उद्योगो 


उत्पादन क्षेत्रों मे विनियोंगों का श्रावटसन 247 


मे बडी मात्रा मे पूजी विनियोजित की गई थी, जिनसे निय तन्‍पदार्थों का उत्पादन 
होता था, किस्तु फिर भी इन विनियोगो का देश में झ्राय श्लौर रोजगार बंढान 
तथा ग्राथिक विकांस को गति देने में योगदान अत्यल्प था। वास्तव में 
किसी भी विनिवोग' कार्यक्रम के भुवतान सन्‍हुलन पर पड़ने वाले प्रभावों का 
बिता समस्त विकास कार्यक्रम पर विचार किए हुए बिल्कुल अलग से कोई अनुमान 
लगाया जाता प्म्भव नहीं है । 

जिस प्रकार आथिक विकास को प्रारम्भिक प्रवस्था में भुगतान सन्तुलन की 
विपक्षता की समस्या उत्पन्न होती है उसी प्रकार मुद्रा-प्रसारिक प्रवृत्तियों की समस्या 
भी बहुधा सामने श्रा खड़ी होती है जो ग्रान्तरिक प्रसाम्य का सकेद है । झ्ाबिक 
विकास की प्रारम्भिक ग्रवस्या में बडी बडी परियोजनाञझों पर विशाल राशि व्यय की 
जाती है । बहुधा ये परियोजनाएँ दीघकाल में ही फल देते लगती हैं, अ्र्थाद्‌ इनेका 
*56९४६१० एथव00. अधिक होता है। इन कारणो से मौद्रिक आय बहुत बढ़ 
जाती है, किन्तु उस प्रचुपात में उपभोक्ता वस्तुओ्रो का उत्पादन नहीं बढ़ पाता । 
परिणामस्वरूप मूल्य बढते लग जाते हैं। कुछ देश बडी मारा में प्राथमिक वस्तुग्रो 
का निर्यात करते है और इन देशो में कभी कभी प्राथिक स्थिरता आयातक देश में 
भ्राने बाली तेजी और मनन्‍्दी के कारण इस पदार्थों के उत्तार-चढाव के कारण उत्पन्न 
हो जाती है प्रत विभिन्‍न क्षेत्री में विनियोगी का भ्रावटन इस प्रकार किया जाना 
चाहिए जिससे उपरोक्त दोनो प्रकार की आयिक स्थिरता या तो उत्पन्त ही नही या 
शीघ्र ही समाप्त हो जाए | यदि मुद्रा प्रसारिक प्रवत्तियो का जन्म सं माजिक ऊपरी 
लागतो (5004 0फ््याल्वव॑ (20885-800] में अ्रत्यघिक विनतियोग के कारण 
हुआ है तो कृपि उद्योग आदि प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाश्री (7फप्र८० 9700ए26ए० 
4०७४७॥88-707/) में श्रघिक वितियोग किया जाना च'हिए। यदि यह विशाल 
पूजी-गहा-परियोजनाप्रो में भारी पूजी वितियोग के कारण हुआ्रा है तो ऐसे 
उपभोक्ता उद्योगों और कम पुजी-गहुन-परियोजनांग्रो में विनियोगो का आवंटन 
किया जाना चाहिए, जो शीघ्र फलदायी हो । इसी प्रकार विदेशी व्यापार के कारण 
उत्पन्त होने बाली ग्राम्तरिक्न स्थिरता को दुर करने के लिए उत्पादत का विविधी करण 
करना चाहिए, अर्थात्‌ विनियोगो को थोह से निर्यात के लिए उत्पादन करन वाले 
क्षेत्रों में ही केन्द्रित नही करना चाहिए अपित्त्‌ बई विभिन्‍न क्षेत्रों और उद्योगों में 
लगा कर भ्र्थव्यवस्था को लोचपू्णों बनाना चाहिए । कृषि-व्यवस्था में अस्थिरता 
निवारण हेतु सिंचाई की व्यवस्था और मिश्रित खेती की जानी चाहिए । 
5, काल श्रेणी का मानदण्ड 

(॥06 वार एबटण (एताशा2) 


किसी विनियोग कार्यक्रम पर विचार करते समय न केवल विनियोग की 
फूल राशि पर ही विचार करना चाहिए अ्पित्‌ इस बात पर भी विचार करना 
चाहिए कि उक्त परियोजना से कितने समय पश्चात्‌ प्रतिफल मिलने लगेगा | इस 
विषय पर विदयार करना इसलिए झ्ावश्यक है क्योंकि अ्रद्ध-विकसित देश सामाजिक 
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राजनी तिक और झाथिक कारणी से विनियोगो के फलो से लाभान्वित होने के लिए 
दीर्घकाल तक प्रतीसा नहीं कर सकते । भ्रत विनियोग-निर्धारण में बाल श्रेणी का 
भी बहुत महत्त्व है। इसलिए ए. के सेन ने काल श्लेरी का मानदण्ड प्रस्त त किया 
है । इस दण्ड में एक निश्चित ग्रवधि में उत्पादन अधिक प्राप्त करने का प्रयाय 
किया गया है । यदि पूजी और उत्पादन के अनुपात और बचत दर समान बी 
रहे, तो पूजी प्रधान ग्रौर धम-प्रधाव तकनीकों वे मार्ग की रेखा खीची जा सकती 
है श्लौर यह ज्ञात किया जा सकता है कि दोनो में से किससे अभ्रधिक प्रतिफल 
प्राप्त होगा । 


6. प्रन्य विचारणीय बातें 


() श्राय बितरश--विभिन्‍त विकास कार्यक्रमों का आय के वितरण पर 
मी भिल्‍त भिन्‍ने प्रभाव पड़ता है । अत नवीन विनियोग इस प्रकार के होने चाहिए 
जो आय ग्रीर घन की ग्रसमानता को बढाने की अपेक्षा कम करें । आथिक समानता 
श्रौर उत्पादकता के उद्देश्यों मे लाभदायक समन्वय की प्रावश्यकता है ।! 


(॥) सात्रा के साथ मूल्य और साँग पर भी ध्यान--विनियोग कार्यत्रम 
निर्धारित करते समय इस बात पर भी घ्यान देना आवश्यक है कि उत्पादित वस्तु 
का मूल्य क्या है ? देवल भौत्तिक मात्रा मे अधिक उत्पत्ति बरतने वाला विनियोग 
प्रच्छा नही कहलाया जा सकता, यदि उसके द्वारा उत्पादित बस्तुथों काम कोई मूल्य 
हो और न माँग ही हो । उदाहरणार्थ, अपेक्षाकृत दम पूंजी से यूवों की प्रधिक मात्रा 
उत्पादित की जा सकती है, किन्तु यदि इन जुतो की माँग और इनके लिए बाजार 
नही है, तो ऐसे विनियोग और उत्पादन से अर्थ व्यवस्था लाभान्वित नहीं होगी । 


(77) विदेशी-विनिमय--भारत ज॑से विकासशील देशो के जिए विदेशी 
विनिमय की भारी समस्या है । विभिन्न प्रवार की परियोजनागरो झौर क्षेत्रों में पूँणी 
विनियोग विदेशी-विभिमय की स्थिति को भिन्ननगन्न प्रकार से प्रभावित करता है। 
एक कारखाना दूसरे की अपेक्षा भ्रधिक निर्यात की वस्तुएँ तंयार करने वाला हो 
सकता है । इसी प्रकार एक उद्योग दूसरे उद्योग वी अपेक्षा आयातित वस्तुओं का अधिक 
उपयोग करने वाला हो सकता है । अत ऐपे कार्यक्रमों क्षेत्रों, उद्योगों श्लौर 
परियोजनाओं मे पूँणी विनियोजित की जानो चाहिए, जो निर्यात की क्षमता मे वृद्धि 
करें और आयात की आवश्यकता को कम करें। 


(७) सस्तुलित विकास--इसके भ्रतिरिक्त विनियोगों द्वारा प्र्थ-व्यवम्था के 
सन्तुलित विकास पर भी ध्याम दिया जाता चाहिए । पूंजी विभियोग के परिणाम- 
स्वरूप कृषि, उद्योग, यातायात तथा सम्देश-वाहुम, सिंचाई, विद्युत और स'मानिक 
सेदाग्रों का समानदान्तर विकास किया जाना ग्रावष्यक है) ये सद एक दुसरे बे 
पुरक हूँ । 
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बिनियोगो के आवटन में ने केवल अर्थ-ब्यवस्था के कृषि, उद्योग ग्रांदि 
विभिन्न क्षेत्रो के सन्तुलित विकास को घ्यान में रखा जाना चाहिए, अपितु देश के 
भौगोलिक क्षेत्रों के सस्तुलित विकास पर मी ध्यान दिया जाता चाहिए । जिछडे हुए 
प्रदेशों में अपेक्षाकृत अधिक विनियोग किए जाने चोहिए । 
अर्थव्यवस्था के क्षेत्र 
(86007 0०0६ ६:००४०४५ ) 

ग्रथ॑-ब्यवस्था को निम्नलिखित तीन क्षेत्रों मे विभाजित किया जा संक्रता है- 

(क) कृषि-क्षेत्र (#8म००/ण%क 8४९४०) --पर्थ-व्यवस्था के इस क्षेत्र के 
ग्रन्त्गंत कृषि और तत्सम्बन्धी कायकंम, जंसे मसिचाई, पशुपालन, मत्स्य-पालन, बागान, 
सामुदायिक विकास, वनारोपण, सहूवारिता, भू-सरक्षण आदि कार्यक्म सम्मिलित 
है । कृषि क्षेत्र के श्रस्व्गंत, उन्नत और अच्छे खाद, बीज, यनन्‍्व ग्रौर औजारो की 
व्यवस्था, कीट और रोगनाशक झ्रौपधियों की उपलब्धता, उचित-दर पर पर्याप्त मांत्रा 
मे साख सुविधाओ की उपलब्धि श्रादि कार्यक्रम सम्मिलित किए जाते हैं । मुख्यतः 
ग्रद्ध विकसित देश कृषि प्रधान होते हैं ग्रत उनकी प्रर्थव्यवस्था में कृषि-क्षेत्र का 
बहुत महत्त्व है 

(ख) उद्योग क्षेत्र (प४08| 86८०) --इस् क्षीत्र के अन्तर्गत निर्माण- 
उद्योग (शाएइणपाणाडु 00080065) तथा खनिज-व्यवसाय गाते हैं । अ्रविवाश 
ग्रद्ध विकसित देशों मे, उद्योग-धन्ये कम्र विकसित होते हैं तथा वहाँ आथिक विकास 
को तीव्रगति देने और प्रर्थ-ब्यवस्था का विविधीकरण करने के लिए तेजी से 
गौद्योगीकरण की ग्रावश्यकता हाती है | श्रत नियाजन मे इस्त क्षेत्र को री पर्याप्त 
मात्रा भे विनियोगो का ग्रावटन किए जाने की आवश्यकता है । 

(ग्र) सेवा क्षेत्र [80908 56४9 )--सेवा क्षेत्र के अन्यर्मत व्यवश्ताय 
प्रमुख रुप से, यातायात एवं सन्देश वाहन के प्ताथन आरा? हैं, इसके श्रतिरिक्त, वित्तीय 
सस्थाएँ, प्रशापनिक सेवाएँ, शिक्षा, चिकित्सा, श्रमिक और पिछड़े वर्गों का कल्यारा[ 
झादि कार्यक्रम भी इसी क्षेत्र म सम्मिलित किए जा सकत है। विकासार्थ नियोचन 
के परिणामस्वरूप कृषि पश्रौर उद्योगों की प्रगत्ति के लिए यातायात और भप्रन्य 
सामाजिक ऊपरी पूँजी तथा जन-शक्ति के विकास के लिए सेवा-क्षेत्र पर घ्याव दिया 
जाना भी अत्यावश्यक है । 

किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाए ? 
(एक्ीशा 0 एप0परा9]) 

इस सम्बन्ध में विभिन्न विचार प्रस्तुत किए गए हैं । घिव्राद का मुख्य विपय 
यह है कि विभियोग कायक्रमों में कृषि को प्राथमिकता दी जाए या उद्योगों को । 
नियोजित प्राथिक विकास विनियोग कार्यत्रमों में कुछ लोग कृषि को महत्त्व अधिक 
देने का आग्रह करत हैं तो कुछ विचारक श्रौद्योगीकरण के लिए अ्रधिक मापा मे 
विनियोगोी को आवरित बिए जाने पर बल देते हैं। कृषि क्षेत्र में विशाल मात्रा में 
विनियोजन का समर्थन करने वाले इग्लेण्ड झरादि विकसित देशों का उदाहरण देते 
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हुए कहते हैं कि थौद्योगीकरण के लिए कृषि का विकास एक ग्रावश्यक शत है | यहाँ 
त्तक कि ब्रिदेन भे भी 8दी शताब्दी के प्रथम चतुर्थधाश में हुई कृषि की उल्लेखनीय 
प्रगति ने ही वहाँ होने वाली औद्योगिक ज्ञान्ति के लिए आधार तैयार किया । फिर 
अर्दधा विकसित देशो में तो, जिनकी अर्थ-ब्यवस्था प्रमुख रूप से क्ृपिधान है, जब 
तक इनके कृषि भ्ादि प्रायमिक क्षेत्रो को विज्ोसित नहीं क्या जाता, तब तक इनकी 
आशिक प्रगति नहीं हो सकती ॥ प्रोफेसर थियोडोर शुल्ज (छार्ण' "009078 
80८0ए॥72) के अनुसार “उच्च खाद्य वहाव वाली अर्थ-व्यवस्था मे जहाँ समाज को 
ग्रधिकश झ्ाय का खाद्य पद्मर्श प्रतितिधित्व करते हैं कृषि के भ्रतिरिक्त अन्य क्षेत्रों 
में नई और अधिक प्रचद्धी उत्पादन सम्भावनाओं को बहुत थोडी गु जाइश होती हैं 
क्योकि जखाद्यान्नो के उत्पादन के लिए आवश्यक उत्पादक प्रयत्त ही कुल का बहुत 
बड़ा भाग होते है ।” 


इसके विपरीत दूमरे समुदाय के विचारको का हृढ सत है कि ग्रद्ध-विकसित 
अर्थ-व्यवस्थाओं से कृषि उत्पादकता बहुत कस होती है । साथ ही, जनसस्या का 
भारी दबाव होता है। झ्त इन देशों की मुख्य समस्या आय मे तेजी से वृद्धि करने 
झौर बटती हुई जनसल्या को गैर कृपि-क्षेत्रे मे स्थानानतरित करने वी है। अभत इन 

देशों में कृषि पर ही विनियोगो कौ केन्द्रित करने से कार्य नहीं चलेगा । यह 
बुद्धिमचा पूर्यण भी नहीं होगा अत इन प्ररिस्थितियों मे कृषि की अपेक्षा उद्योगों मे 
विनियोगो को अ्रधिक केन्द्रित करते वी आरावश्यक्ता है। श्रप्नेल 957 में टोबियो 
में हुई आर्थिक विकास की अन्तर्राष्ट्रीय कान्फ्स [वाक्षा॥30007] (०ग्रद्धिषए०८ ०० 
एरणाणाएर दाए०ण।) में प्रो बुरिहारा (?9( एण्शाशा३) ने अ्रद्ध विकसित 
देशो के विक्रास के लिए कृषि ग्राघारित विकास की नीति की निम्नलिखित कारणों 
से अनुपयुक्त वतलाया-- 

(() उद्योगों की अपेक्षा कृषि की सीमाम्त-उत्पादकता कम होती है । प्रत 
इन देशो के सोमित साधदों को कृषि पर विनतियोजित करना अमितव्ययितापूर्यो 
होगा । 

(॥) कृपि क्षेत्र मे उधोगो की अ्रपेज्षा बचत की प्रवत्ति (एठुथाभ्राए 0 
5956) कम होमी है वयोकि घनिक द्ृपक्तो में प्रदर्शन उपभोग ((:0॥9९०४००5 
(7०050००7०007 ) की प्रदृत्ति होती है । 

(॥0) बट्धा व्यापार की छर्ते कृषि पदार्थों के प्रतिकुल ही रहती हैं, परत , 
कृषि के विकास को महत्त्व देने और औद्योगिक विकास की उपेक्षा करने से इन देशों 
की मुगतान सन्तुलन की स्थित्ति पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा । 

ग्रत प्रो कुरिहारा के मतानुसार “कृवि और झ्रौद्योगिक उत्पादन में सतुलित 
वृद्धि एक विलापिता है, जिसे केवल पर्याप्त वास्तविक पु जी दाली उन्नत प्र्थ व्यवस्था 
ही सुगमतापूर्वेक ग्रपना सकती है, किस्तु जिसे पूंजी वांले देश कढिताई से हो सह 
सकते हैं ॥ एक प्रद्ध-विक्ृसित अर्धन्यवस्या के लिए जहाँ सीमित बचत होती है भौर 
पूरी के करने वाली विदिश्व परियोजनाएँ जिन्हे प्राप्त करने के लिए परहपर 
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प्रतिस्पर्डा करती हैं, यह उपयुवत होगा कि बे अपने प्रयत्नों को औद्योगिक क्षेत्र के 
द्रत विकास के लिए ही केन्द्रित वरें और कृपि-क्षेत्र को प्रतिक्रिया एव प्रभावों द्वारा 
ही विकसित होने दे ।/2 


इसी प्रकार, कुछ विचारक सामाजिक ऊपरी पूंजी (50८) के रूप मे 
यातायात एवं सचार, विद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी आदि जनोपयोगी सेवाओं को 
महस्व देते हैं। उनका विश्वाय है कि इन कार्यत्रमो मे पू जी का विनियोजन किया 
जाए जिससे कृषि और उद्योग आ्रादि प्रत्यक्ष उत्पादक त्रियात्रो के लिए आधार का 
निर्माण हो और ये तेजी से विकसित हो सकें । 


कृषि में विनियोग क्यों ? 
(५ए पाएएडा।शा। ॥ /एए९ए(प6 ?]) 

ग्रधिकाश अद्ध-विकसित देश क्रृपि-प्रधान है और उनको प्रर्थ व्यवस्था में 
कृषि का अ्रत्यन्त महत्त्वपूर्णोी स्थान है । इन देशो में हुषि, देशवासियों के रोजगार, 
राष्ट्रीय आय के उत्पादन, जनता की खाद्य सामग्री की आवश्यक्रताओं को पूर्ति, 
उद्योगों के लिए कच्चा माल, निर्यातों द्वारा विदेशी-विनिमय के ग्रर्जत ग्रांदि का एक 
मुख्य साधन है । श्रत देश के ग्राथिक विकास के क्रिसी भी कार्यक्रम में इस क्षेत्र के 
विकास की तनिक भी उपेक्षा नही की जा सकती । वाह्तव में इन देशों मे योजनाओं 
की सिद्धि बहुत बडी मात्रा भे कृपि:क्षेत्र मे विनियोगों के केन्द्रित करने पर ही निर्मेर 
है । इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं-- 


। क्षि-बविकास से श्रौद्योगिक विकास के लिए साधन उपलब्ध होना--कृपि 
घिकास न केवल स्वय अपने लिए, अपितु औद्योगिक विकास के लिए भी झ्ावश्यक 
होता है । झ्ाज के प्रमुख उद्योग, विकास की प्रारम्भिक अबवस्थांग्रो मे समृद्ध और 
विकासमान कृषि ने ही निर्माणी उद्योगो के विकास के लिए आधारशिला प्रस्तुत की 
थी । कृषि-विकास से इसकी उत्पादकता और कुल उत्पादन में वृद्धि होती है, जिससे 
क्ृपि क्षेत्र मे आय में वृद्धि होती है । इससे इस क्षेत्र मे बचत की सम्भावनाएँ बढ़ती 
हैं, जिसको ऐच्छिक या बाधित रूप से कर या कृषि पदार्थों के अनिवार्य भुगतान 
आदि के द्वारा एकत्रिव करके गेर-ऋषि-क्षेत्रो मं विकास के लिए साधन जुटाए जा 
सकते है । जापान ने अपने प्लाथिक विकास में इस पद्धति का बडा उपयोग किया । 
सन्‌ 885 से 95 तक की द्रत आथिक विकास की ग्रवधि मे कृषकों की 
उत्पादकता अच्छी कृषि पद्धतियों के कारण दुगुनी से भी झ्रधिक हो गई ॥ क्लष्क् 
जनसस्या की इस बढी हुई आ्राय का अ्धिकाँश भाग भूमि पर भारी कर लगाकर ले 
लिया गया और इसका उपयोग गैर-कृषि-क्षेत्रो मे प्रमुख रूप से उद्योगों के विकास मे 
विनियोजित किया गया | वहां क्पि-क्षेत्र से इतनी अभ्रधिक आय प्राप्त की गई कि 
उम्र समय वहाँ की केन्द्रीय सरकार की कुल कर झाय का 93 3% सागर भूमि पर 
करारोपसरा द्वारा प्राप्त किया जाता था । सोवियत रूस मे कृषि की उत्पादकता को 


॥ #& & क्फोक्तव + व00258 ]077व] 6 8छ८05057०$, 0० , 3950 
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तेजी से बढाया और क्रपि क्षेत्र के ग्राधिकय को द्र॒त श्रौद्योगीकरण की वित्त-व्यवस्था 
करने के उपयोग मे लिया । इसी प्रकार चीन में ।953 और 957 के बीच कृषि 
से प्राप्त कर ग्राथ का 40% से भी अधिक भाग गरर-कृषिनक्षेत्रो मे विकास के लिए 
प्रयुक्त किया गया । गोल्डकोस्ट, वर्मा, युगांडा आदि भी कृषि ग्राथ के बहुत बड़े भाग 
को अ्रर्श-ब्यवस्था के अन्य क्षेत्रों मे विकास कार्यक्रमों की वित्त-व्यवस्था के लिए 
उपयोग कर रहे है। इस प्रकार, स्पष्ट है कि कृषि क्षेत्र का विकास बचत मे वृद्धि 
करके विनियोजित किए जाने वाले कोधों मे बुद्धि करता है. जिनका उद्योग ग्रादि 
ग्रन्य क्षेत्री मे उपयोग करके समग्र आ्राथिक विकास की गति को तीय्र क्रिया जा 
सकता है । 
2. बवृद्धिमान जनसंख्या को भोजन की उपलब्धि--अ्रद्ध -विकप्तित देशों मे 

चुद्धिमान जनसख्या को खाद्यान्न उपलब्ध कराने और उनके भोजन तेथा उपभोग 
स्तर का ऊँचा उठाते के लिए भी कृषपि-कार्यक्रमों को बढ़े पैमाने धर सचालित विया 
जाना प्रावश्यक है । कई अ्रद्ध -विकसित देशों में जनसरया झ्रधिक है और इसमे तेजी 
से वद्धि हो रही है । इसके अतिरिक्त भारत जैसे देश मे बढती हुई जतखसणा की तो 
बात ही कया, वतंमाव जनसख्या के लिए भी खाद्यान्न उत्पादव नहीं कर पा रहे हैं ? 
एक प्रनुमान के अनुसार एशिया और अफ्रीका के निर्धन देशों वी बढती हुई जनसख्या 
के लिए ही इत देशो मे खाद्यान्न उत्पादन को | 5० प्रतिवर्ष की दर से बढ़ाने की 
आ्रावश्यकता हैं। भारत जंसे देश मे तो यह जनसख्या बुद्धिदर 2 5% वापिक है, 
अत इस दृष्टि से हो खाद्यान्नो के उत्पादन में वृद्धि होती चाहिए। साथ ही इन 
देशो में गुण और मात्रा दोनो ही हृष्टिफाणों से भोजन का स्तर निम्न है, जिसका 
इनकी कार्यक्षमता पर भी विपरीत प्रभाव पडता है । श्रीलका, भारत और किलीपीन्स 
मे भोजत का वास्तविक उपभोग न्यूनतम ग्रावश्यकता से भी 42 से 48% कम है | 
झ्राथिक विकास के वरिसणतागस्वरूप ज्यो-ज्यो इन देशों की राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति 
बाय मे चुद्धि होगी, त्यो-त्यी प्रतिश्यक्ति भोजन पर व्यय मे यूद्धि होगी। इसके 
अतिरिक्त श्रौद्योगीकर्ण के परिण! मस्वकूप, णहरी जतसत्या में वृद्धि होगी तथा गरैर- 
कृषि व्यवसाथों मे तिपोजिव व्यक्तियों के अनुपात म वृद्धि होगी । उद्योग-बन्नो और 
अग्य व्यवसायों में लग्रे इन व्यक्तियों के खिलाने के लिए भी खाद्यान्नों को ग्रावश्यकता 
होगी । इन सब्र कारणो से देश मे खाद्याज्नो के उत्पादन में वृद्धि की श्रावज््यकता है 
जिसे कृषि के विकास द्वारा ही पुरा किया जा सकता है, अन्यथा भारत की तरह 

करोड़ो रुपयो का अन्न विदेशों से आयात करना पडेगा झौर दुलेभ पिदेशी-मुद्ा को 

व्यू करना होगा | 

3, श्रौद्योगीकृरण के लिए कच्छे माल की उरपलान्धि--क्िसी भी देश के 

ग्रौद्योगिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि झ्ौद्योगिक कच्चे माल के उत्पादन 

में भी वृद्धि हो । बहुत्त हे उद्यागों मे कृष्रि-तन्‍्प कव्चे माल का ही उपयोग किया 

जाता है। कई अन्य उपभोक्ता उद्योगों के लिए वन्य उपज की झ्रावश्यकता होती है । 

अत, जद छक पर्याप्त मात्रा मे भ्रच्छे किस्म के सस्ते कच्चे माल की उपचब्पि नही 
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हो सकती, तब तक औद्योगिक विकास नहीं हो सकता और मे इत उद्योगों की 
प्रतिस्पर्डा शक्ति-वढ सकती है। झ्त. उद्योगो के लिए श्रौद्योगिक कच्चे माल के 
उत्पादन मे वृद्धि के लिए भी कृषि का विकास ग्रावश्यक है । 


4 विदेशी विनिमय की समस्या के संमाधान में सहायक--यदि आ्राथिक 
विकास कार्यक्रमों मे कृषि विफास को महत्त्व नहीं दिया गया, तो देश मे खाद्यान्नो 
झर झौद्योगिक कच्चे माल की कमी पड सक्षती है, और इन्हे विदेशो से श्र'यात करने 
के लिए बडी माज्ना भे विदेशी मुद्रा व्यय करनी पडेगी। चेसे भी किमी विकासमान 
अर्थव्यवस्था की विक्रास की प्रारस्भिक ग्रवस्था में विदेशों से बडी मात्रा में मशीत्ते 
झौर अन्य पूजीगत सामग्री का श्रायात करना पडता है। इसका भुगतान कृषि जन्य 
और अन्य कच्चे माल के मिर्यात द्वारा ही किया जा सबता है। अ्रत रृपि में 
प्रतिस्पर्दा लागत पर उत्पादन वृद्धि आवश्यक हैं। नियोजन में विशाल परियोजनागों 
पर बडी मात्रा में धनराशि व्यय वी जाती है । इससे लोगो की मौद्रिर श्राय बढ जाती 
है । साथ ही वस्तु और सेवा उत्पादन म शीघ्र वृद्धि नही होती । श्रत श्र्ब-व्यवस्था 
मे मुद्रा प्रसारिक प्रवृत्तियाँ बढने लगती हैं जितका दमत वस्तुओ झौर सेवाग्री की 
पूर्ति मे वृद्धि से ही किया जा सकता है। इसके लिए भी या तो बहुत्त सीमा तक कृषि- 
उत्पादन मे वृद्धि करनी पढ़ेगी या विदेशों से आयात करना पड़ेगा जिनके लिए पुन 
विदेशी मुद्दा की आवश्यकता होगी । अत इस समस्या के समाधान की विधि निर्यात 
योग्य पदार्थों की उत्पादन वृद्धि हैं. जो अधिकाँश अ्रद्ध-विकसित देशो में प्राथमिक 
पदार्थ है | यद्यपि ग्राथिक विकास के साथ-साथ देश म ग्रस्प्र निर्यात यौग्य पदार्थों का 
उत्पादन भी बढ़ जाता है किन्तु जेब तक शर्थ व्यवस्था इस स्थिति मे नही पहुँचती, 
तब तक ऐस देशों की विदेशी विनिमय स्थिति बहुत अधिक सीमा तक क्ृषि-पदा था 
के उत्पादन और निर्यात पर ही निर्मेग करेगी। अन इन देशों मे निर्यातों द्वारा 
झैधिक विदेशी मुद्रा का अर्जन करने या अपने कृषि जन्य पदार्थों के श्रायात में कमी 
करने के लिए भी कृषि विकास वर्ग महत्त्व दिया जाना चआहिए । 

5. झौद्योगिक-क्षेत्र के लिए बाजार प्रस्तुत करदा-- विकासा्थ तियोजन मे 
कृषि विकाम, भ्रीद्योगिक क्षेत्र मे उत्पादित वस्तुओ के लिए बाजार प्रस्तुत करता है । 
ऐसे श्रौद्योगिक विकास से, जिसपे उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओ की माँग नहीं हो 
कोई लाभ नही हो सकता । यद्दि केवन ग्रौद्योगिक विकास वी और ही ध्यान दिया 
गया, तो अन्य क्षेत्रों की ग्राय मै वद्धि नहीं होगी जिससे औद्योगिक वस्तुओं की माँग 
नही बढ़ पाएगी । किस्तु, यदि पूँजी विनियोजन के परिणाभस्वरूप कृषि-उत्पादन मे 

वृद्धि होती है तो कृषि भे सलग्त व्यक्तियों की आय में बद्धि होगी, जिसको औद्यागिक- 
वस्तुप्रो के क्रय पर व्यय किया जाएगा । ऐपा भारत्त ज॑से अद्धां-विकप्चित देश के लिए 
तो झौर भी आ्रावश्यक है, जहाँ की अधिकांश जनता कृषि व्यवसाय मे सलग्न है । 

6. उद्योगों के लिए श्रमिकों की पूर्ति--कषि-विकास, गौद्योगिक-सैत के लिए 
आवश्यक श्रम की पूर्ति सम्भव बनाता है । कृषि विरासत के कार्यक्रमों से कृषि उत्पादन 
भौर कृपक की उत्पादकता मे दृद्धि होती है ब्नौर देश की जनसख्या के लिए आवश्यक 
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कृषि उत्पादन हेतु कृषि व्यवसाय के सचघालन के लिए कम व्यक्तियों की हो प्रावश्यकता 
रह जाती है, शेष व्यक्तियों मे से श्रौद्योगिक क्षेत्र ग्रपते विकास के लिए श्रमिक्रों को 
प्राप्त कर सकता है ! 

7. क॒न्त पूंजी से बेरोशगाटी की समस्या के समाघान मे सहायता--अ्र्ध 
विकप्तित देश व्यापक बेरोजगारी, अरद्धं-बेरोजगारी और छिपी हुई बेरोजगारी की 
समस्या से ग्रस्त हैं। वहाँ जन-थक्ति के एक बहुत बडे भाग को रोजगार के साधन 
उपलब्ध नही हो पाते है । इन देशो की विकास-योजनाग्रों का उद्देश्य, समस्त 
देशवासियों के लिए रोजगार के भ्रवप्तर प्रदान करना भी है| दूसरी ग्योर इन देशो 
मे पूँजी की अत्यन्त कमी है। उद्योगों की स्थापना हेतु अपैक्षाकृत अधिक पूँजी की 
ग्रावश्पकता होती है, किलु कषि-व्यवप्ताय में कम पूँजी से गअ्रषिक व्यक्तियों को 
रोजगार दिया जा सकता है । 

उद्योगो से विनियोग 
([70ए९४गञाशां ॥ ा0ए5॥725 ) 

योजना विनियोग मे कृषि-क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता देने का आशय यह नहीं 
है किउद्योग एव सेवाश्नो को कम महत्त्व दिया जाए इनका विकास भी कृषि विकास 
के लिए आवश्यक है | आ्राथिक विकास के किसी भी कार्यक्रम मे इनकी प्रगति हे लिए 
पर्याप्त प्रपत्वत किए जाने चाहिए । कुछ व्यक्ति ग्राथिक् विकाम्त का अर्थ औद्योगीकरण 
से लगाते है। श्राविव विकास प्रक्रिया में श्रौद्योगोकरण कया महत्व निम्नलिखित 
कारणी से है-- 

4 श्रौद्योगिक विकास से हषि-पदार्थों की साँग से बुद्धि -ऑऔद्योगिक-विकास 
द्वारा क्षि जन्य एव ग्रच्य प्राथमिक पदायोँ की माँग बढ़ती है। प्रौद्योगिक्-विक्ास 
के कारण, अधिक मात्रा मे कृषि जन्य कच्चे साल की प्रावश्यकता होती है। 
ग्रौद्योगीकर ण के कारण भ्रौद्योगिक-क्षैत्र मे श्रमिको की ग्राय बढती हैं, जिसका एक 
भाग भोजन पर व्यय किए जाने से भी कृषि पदार्थों की माँग बढती है । इस प्रकार, 
औद्योगिक विकास, कृषि विकास को प्रभावित करता है। जिस प्रकार से कृषि क्षेत्र 
की बढी हुई शझ्राय गर कृषि क्षेत्र के निम्मित माल वी खपत बढाने में सहायक होती है 
उसी प्रकार ओद्योगिक क्षेत्र मे होने वाली झाय में वृद्धि कृपि पदार्थों की माँग से वृद्धि 
करके उसके विकास के लिए प्रेरणा प्रदान करते हैं । 

2 प्रप्रपुक्त जन-शक्ति को रोजगार देने हेतु श्रावश्यक--तिर्घन देशों मे जनसरया 
की अधिकता और बढती हुई जनप्॒स्था के कारण कृषि पर जनसरूया का भार 
ग्रधिक है। वैकल्पिक उद्योगों के अभाव के कारण अधिकाश जबता जीविवा- 
निर्वाह देतु कृपि का अवलम्बत लेती है | किन्तु परम्परागत उल्पादत विधियों और 
क्रषि व्यद्साय के भ्रत्यन्त पिछडे होने के कारण श्रमिकों की एक बहुत बडी सक्ष्या 
या तो बेरोजगार रहती है या ग्रद्ध -वेरोजगारी की शिक्रार रहती है ! क्षि-व्यवतताय 
में यह ग्हरय बेरोजगारी अधिक व्याप्त रहती है। अनेक अनुमानों हर भ्रनुप्तार, 
कृषिस्षत्र की ऊ| से के जनसख्या कृषि व्यवत्ाय की ग्रावश्यक्ताओं से अधिक होती 
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है । ग्रौद्योगिक विकास के परिणामस्त्रकूप, देश की इस अप्रयुक्त जन-शक्ति को रोजगार 
के ग्रवप्त प्रदान किए जा सकेंगे । इससे कृषि पर जनसस्या का भार भी कम होगा 
और क्ृपि क्षेत्र में प्रति व्यक्ति उत्पादकता में वृद्धि होगी ) 

3 श्रयय-व्यवस्था को बहुमुखी बनाने के लिए आ्ावश्यक--केवल कृषि या 
प्राथमिक व्यवसायों पर ही विनियोगो को केन्द्रित करने से अर्थ-व्यवस्था एकाकी हो 
जाती है । निर्धन देशों मे जनसख्या का एक बडा भाग कृंपि-व्यवस्ताय मे सथा रहता 
है। निर्धन देशो को क्रपि-क्षेत्र पर अत्यधिक निर्मरता एकाँगी तथा असन्तृलित 
ग्र्थ-व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न करती है । ग्र्थ व्यवस्था को बहुमुखी बनाने के लिए 
इन देशो मे द्रव ग्रौद्योगीकरण ग्रावश्यक है | वेसे भी कृषि श्रादि व्यवसाय प्रकृति 
पर निर्मर होते है, जिनसे इस व्यवसाव में स्थिरता और भसिश्चितता नहीं आ पाती । 
श्रत अर्थ-ब्यवस्था का विविधीकरण ग्रावश्यक है और इसके लिए द्रुत औद्योगीकरसा 
किया जाना चाहिए । 

4 कृषि के लिए आवश्यक आादानों (79)775) को उपलब्धि---कृषि-विकाश 
की योजनाओ मे राष्तायनिक उर्वरक, कीटनाशक झौपधियाँ, ट्रैक्टर एवं ग्रन्य क्रपि 
यन्त्र तथा जार, सिंचाई के लिए पम्प, रहट आदि की आवश्यकता होती है। 
ग्रत इन वस्तुग्रो का उत्पादन ग्रौर इनसे सम्बन्धित ग्रौद्योगिक्त विकास श्रावश्यक 
है । औद्योगीकरण मुल्यत कृषि-उन्मुखब उद्योगों (&28700नापंप॥768) से कृषि 
विकास को प्रत्यक्ष सहायता मिलती है झौर कृषि-विक्रास के किसी भी कायेक्रम में 
उक्त उद्योगों की कभी उपेक्षा नहीं की जा सकती । 

5 गर कछ्षि पदार्थों की सांग पूति--आधिक घिकास के कारण जनता की 
श्राय में बुद्धि होती है और कृषि पदार्थों के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के गर- 
कृषि पदार्थों की माँग मे भी दद्धि होती है। ऐसा नागरिक जनसंख्या के अनुपात 
में बृद्धि के कारण भी होता है जो सुख-सुविधा की नई नई चीजो का उपयोग करना 
चाहनी है। गेर कृषि पदार्थों की बढती हुई इस माँग की पूि हेतु उद्योगों मे भी 
पूँजी विनियोग की आवश्यकता होती है । 

6 उद्योगों से श्रमिकों को सोमान्त उत्पादकता की झधिकता--क्ृपि भे, 
उद्योगों को अपेक्षा, श्रम का सीमान्त उत्पादन-मुल्य कम होता है | औद्योगिक विकास 
से श्रमिकों का कृपि से उद्योगों मे हस्तान्तरण होता है, जिम्तका आशय गैर-कृषि क्षेत्र 
वो अपेक्षा-क्त कप्त मुल्य पर श्रम पूर्ति से होता है। इससे झ»-व्यवस्था में श्रम 
ससाघरनो के वितरण म कुशलता बढ़ती है और श्रम एवं पूंजी विकास में अच्छा 
सन्तुलब स्थापित होने की आधिक सम्भावना रहती है । 

7. सामाजिक एवं अन्य चाभ--अ्रमीणख-समाज बहुधा आवथिक, सामाजिक 
और सॉस्क्ृतिक दृष्टि से पिछड़े हुए होते हैं । औद्योगीकरण से मानवीय कुशलताम्ो 
में बद्धि होती है, जोखिम उठाने की प्रवृत्ति जाग्रत होती है तथा इससे सामाजिक 
सरचना अधिक प्रगतिशील और गतिशील (72/४०790/०) होती है झौद्योगीकरण 
द्वारा नागरिक जनसस्या का अनुपात बढ़ता है, जो अधिक विवेकपूर्ण व तकेशील 
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होती है ! इसते व्यक्तिवादी और मौतिकवादी इश्िकोण का भी विकास होता हैं जो 
ग्राथिक विकास के लिए अ्रधिक उपयुक्त है। श्ौद्योगिक विशस में शहरी बाजारों का 
विस्तार होता है, जिमसे यातायात और सचारबयाथनो का विक्रास होता है। साथ 
ही, इमसे कृषि व्यापारीकरण भी होता है और कृषि क्षेत्र मे नवीन प्रवृत्तियों को 
जन्म मिलता है 
सेवा-क्षेत्र मे विनिधोग 
(वात गला का डैशएशंए2५६) 
कृषि भऔौर उद्योग ऋगदि की प्रत्यक्ष उत्पादक-क्रिपाओ्रो के अतिरिक्त, आर्थिक 

विकास के लिए सामाजिक ऊपरो पुजोी (500) का निर्माण आवश्यक है। इसके 
अत्वर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, संचार तथा पानी, विद्युत प्रकाश प्रादि जनोपयोगी 
सेवाप्री को सम्मिलित किया जाता है। अर्च-यवस्था के इस सेवा क्षेत्र म पृ जी- 
विनियोग करने से इतका विकास होगा, जिमसे प्रत्यक्ष उत्पादक क्ियाग्री म॑ भी 
निजोी-विनियोग को प्रोत्साहन मिलेगा | साथ ही, य सेवाएँ, प्रत्यक्ष रूप से क़षि 
और झोद्योगिक झैत्र के विस्तार के लिए भी अनिवारय हैं। क्पि उत्पादन को खेतों से 
सण्डियो, नगरो, वन्दरगाहों और विदेशो तक पहुँचाने के लिए सडको, रेलो बन्दरंगाहों 
आौर जहाज राती का विक्राक्त श्ननिवार्य है। इसी प्रकार, कारखानों और नगरोंसे 
कृधि के लिए आवश्यक आदानों जेंगे--क्ा्, बीज, कुषिप्रौजार, त्ीट काशक, 
तकनीकी ज्ञान ग्रादि खेतों तक पहुँचाने के लिए भी य्रातायात और सचार के साधन 
आवश्यक हैं | विभिन स्थातो से कारखानों तक कच्चे माल, इंधन झ्रादि को पहुँचाने 
और उद्योगों के विरभित माल को बाजारों तक पहुँचा कर, औद्योगिक विक्राद मे 
सहायता देते के लिए भी वातायाव एवं स्चार साथनों का महत्व कम्त नहीं है । 

वास्तव में यातायात भोर सन्देशबाहनत फिसी भी ब्रश “्यवस्या के स्ताथु तस्तु हैं और 
अर्श-ब्यवस्या रूपी शरीर के भुचारु संचालन क॑ लिए यानायात और सम्देशवाहन के 
साधनो का विरप्तित होता अप्यन्त श्रावश्यक् है । इनक्नी उपेक्षा करन पर इंपि और 
ग्रौद्योगिक विकास में भौ निश्चिव रूप से प्रवराध (8008 ४८८८५) उपस्थित हो 
सकते हैं ! 

इसी प्रकार, सस्ती और पर्याप्त मात्रा में विद्युत उपलब्धि भी ग्रायथिक 

विकास के लिए आवश्यक है । सत्ती विजनी द्वारा लगघु और कूटीर उद्योगो के 

विकास के बडी सहायता मिल सकती है । घिचाई के लिए लघु और मध्यम सिंचाई 

योजवाधमों में क्रियातयन में भी बिजली हारा बहुत राहायता मिलती है । बिजली 

द्वारा छोट-छोटे परम्पिग लेट और टुयुव वल चलाकर खेतों को सिचित जिया जा 

सकता है। बड़े उद्योगों के लिए सस्ती श्रौर पयाप्त मात्रा में विद्युत उपलब्धि बहुत 

सहायक है | इस प्रतार विद्यूत विक् सद्वारा कृषि और श्रौद्यागिक विकास को 

ब्रोत्ताहत मिलता है । शिक्षा, अशिक्षण तथा चि़क्रित्सा और स्वास्थ्य संबाहों का 

विक्रांत देश की जतन्यक्ति क॑ विकास मे सहायक हातवा है । क्रम, कल्याण झौर 

पिछुडी जाति के कल्याश-कार्यक्रम इन वर्गों के विकास के लिए झ्रावश्यव हैं। इन 
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समस्त सेवाग्रो द्वारा देश की जन-शक्ति की कार्य-कुशलता बढती है और मानव-पू जी 
का निर्माण होगा है ! देश के आर्थिक विकास के लिए मानवीय-पूंजी निर्माण मे 
साधनों को विनियोजित करना भी श्रावश्यक है ) 


इस प्रकार, सामाजिक ऊपरी पूजी (50८) और सेवा-क्षेत्र मे किए गए 
विनियोंग कपि, उद्योग, व्यापार, वारिएज्य आदि के झादानों को सस्ता करके इनकी 
प्रत्यक्ष सहायता करते है । जब तक पर्याप्त विनियोगो द्वारा सस्ती गौर श्रेष्ठ सेवाग्रो 
की उालब्पि नहीं होगी, तब तक प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाओ मे विनियोगों को 
प्रोत्साहुत नही मिलेगा और न ही ये लाभप्रद होगे | ग्रत श्रर्थ-व्यवस्था के इस क्षेत्र 
में भी पर्याप्त मात्रा मे विनियोगो को ग्रावटित किया जाना चाहिए, जिससे सद्प्रभावो 
के कारण, बाद मे, प्रत्यक्ष-उत्पादक-क्ियाग्रों भे वितियोग अधिकाधिक किए जाएँगे 
और अर्थ-व्यवस्था विकास पथ पर अग्रसर होगी। प्रो हप॑मैन (?700 प्४०७ए४०७णा) 
बे मतानुसार सामाजिक ऊपरी पूंजी (500) का निर्माण प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाग्री 
को ग्राने का आमन्त्रण देता है। 
तोनों क्षेत्रो में समानान्तर व सम्तुलित विकास की आवश्यकता 
(िश्छोी 0 899097080 (ाए७॥ ॥ थ॥ 08 0९8 50९९005) 
उक्त विवरण से स्पष्ट है कि नियोजन पभ्रत्रिया में अर्थन्‍व्यवस्था के इन तीनों 
क्षेत्रो का अपना-प्रपना महत्व है और इन तीनो के समरानान्तर और सम्तुलित 
विकास की आवश्यकता है ! इसके अभाव में एक क्षेत्र का कम विकास, दूसरे क्षेत्र के 
विस्तार के लिए बाधा वन सकता है। उद्ाहरखणार्थ यदि झद्योगिक उत्पादन का 
विस्तार होता है, किन्तु कृपि-क्षेत्र में कोई प्रगति नहीं होती, तो झ्रौद्योगिक-क्षेत्र की 
भ्रतिरिक्त आय प्राथमिक क्षेद्र की सीमित पूर्ति पर दबाव डालेगी और मुद्रा प्रसारिक 
प्रवुत्तिवों का उदय होगा या बाह्य साधनों पर कुप्रभाव पडेगा। इसी प्रकार यदि 
गेर-कृषि-क्षेत्रों मे वृद्धि हुए बिना कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है तो कृषि, पदार्थों की 
मांग पूर्ति की अपेक्षा कंप्र हो जाएगी । परिणाप्तस्वरूप, मूल्य कम होगे, प्राय भी कम 
होगी श्रौर विकास में बाधाएँ पहुँचेगी। ग्रत सभी क्षेत्री का समाततान्तर और 
सन्तुलित विकास किया जाना चाहिए । 
किन्तु सतुलित विकास का ग्राशय सभी क्षेत्रों मे समान दर से आथिक विकास 
नही है) बहुधा प्राय-वृद्धि के साथ साथ आय का भाग अधिक अनुपात में, निर्मित- 
वस्तुप्रो पर व्यय किया जाता है । साथ ही, औद्योगिक विकास. की. गति. बहुघा घीमी. 
रही है, उसे तीन्र करने की झावश्यत्तना है | इसलिए विनियोग कार्य क्रमो मे श्रौद्योगिक- 
क्षेत्र का अपेक्षाकृत तीग्रता से विस्तार होता चाहिए, किल्‍्तु, एक क्षेत्र या क्षेत्रो की 
उपेक्षा करके अन्य क्षेत्र या क्षेत्रों में विनियोगो को, केन्द्रित करना बुद्धिमत्तापूर्ण-नीति 
नही है। रोम मे हुई विश्व जन-सख्या कान्फ्रेंस (४०74 ए6फण[4007 (.07४िश7ए८, 
954) के प्रतिवेदन के अनुसार विगत वर्षों मे भ्रोशनिया ओर लेटिन अमेरिका के 
कम आवादी बाले देशो में पूजी और साधनो को क्रृपि क्षेत्र से उद्योगो की और प्रवृत्त 
करने से, न केवल कृप्रि विकास को ही प्रभावित किया, अपितु सामान्य अथथे-व्यवस्था 


228 आझाथिक विकास के सिद्धान्त 


म्रे भी वाछनीय दबाव उत्पन्न कर दिए । वस्तुत अरद्धं-विकप्तित देशो में कृषि-क्षेत्र को 
सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए और विनियोग कार्यक्रमों का निर्धारण करते समय 
अभ्रधिकांश राशि कृषि-विकास-आार्येक्रमो हेतु आवशित को जानी चाहिए । ग्राथिक 
इतिहास के अनुसार श्रोद्योगीकरण औझौर पूंजी निर्माण के किसी भी कार्यक्रम की 
सफलन्तता इस बात मे निहित है कि उसके साथ शीघ्र फ़लदायक कृषि विकास 
परियोजनाएँ भी साथ-साथ प्रारम्भ की जाएँ। डो एस नाग के मतानुसार “कृषिजक्षेत्र 
में विनियोग कृषि उत्पादकता और कृषि पर अत्यन्त उल्लेखनीय प्रभाव पैदा कर 
सकते है | इमे अन्य क्षेत्रो के लिए माँग का सुजन करने और विशाल मात्रा मे पू जी- 
निर्माण में योगदान देने हेतु पहलकर्त्ता के रूप मे परिवतित किया जा सकता है ।7 
जहाँ कही भी कृषपि की उपेक्षा की ग्रई है वहाँ या तो अझ्र्ष-व्यवत्थाएँ स्थिर हो 
गई हैं या उतकी विकास-दर्र गिर गईं है। इगलेण्ड झौर चीन की प्रपेक्षा फ्रॉतत 
की ग्रथन्यवस्था की सापेक्षिक स्थिरता का वारणस, वहाँ कृपि-क्षेत्र की धीमी 
प्रगति है । 

झत विनियोग कार्यक्रमों मे कृषि, उद्योग सेबाग्नों को यथोचित भहत््व दिया 
जाना चाहिए । इन तीनो क्षेत्रों को प्रतिस्पर्धा नही बरन्‌ पूरक समझना चाहिए ये 
दीनो क्षेत्र एक दूसरे से सम्बन्धित हैं प्रौर परस्पर निर्भर है। साथ ही, एक क्षेत्र का 
विकास दूसरे क्षेत्र को विकास की प्रेरणा देता है । 

विनियोय॑ श्रावटन सम्बन्धी कुछ नीतियाँ (500० #णगांटांटड ठा &0टवएत४ 
| 7॒प्रा४७06४॥ )--सं मस्त देशों में एक सो परिस्थितियाँ विद्यमात नही रहती ) 
परत इस सम्बन्ध में कोई सामान्य सिद्धान्त नहीं बनवाया जा सकता ॥ प्रद्ध -विकसित 
देशों को प्लांज़ के विकप्तित देशों में अपनाई गई प्राथमिकताओ्रों को भी उसी रूप में 
नहीं ग्रहण कर लेना चाहिए क्योकि उनको परिस्थितियां भिन्न थी। श्रत प्रत्येवः देश 
को अपनी प्रिस्थितिनुसार विभिन्न क्षेत्रो मे विनियोगो का प्रावटन करना चाहिए | इस 
सम्बन्ध में अग्र पृष्ठ पर कुछ नीति सकेत दिए हुए हैं जिन्हे स्थानीय परिस्थितियों के 
झनुसार सशोधित करके अद्ध-विकपस्रित देश अपना सकते हैं-- 

(४) किसी एक क्षेत्र के उद्योग अयवा झाथिक क्रिया को दूसरी से अधिक 
महत्वपूर्ण नही माता जाना चाहिए । इस प्रकार, एक क्षेत्र की उपेक्षा करके अन्य 
क्षेत्र मे विनियोगों को केन्द्रित नही करना चाहिए। प्राथमिकताओं के निर्धारण में 
'सीमान्त स।माजिक उत्पादकता के झिद्धान्त' का अनुसरण किया जाना चाहिए। 

(॥) विनियोग-आवटन पर विचार फरते समय, स्थानीय परिस्थितियों 
जँपे--साधनो की स्थिति, प्राधिक विकास का स्तर, तकनीकी स्तर, सह्थागत घटको 
एवं इसी श्रकार के भ्रन्य तत्त्वो पर भी विचार किया जाना चाहिए ॥ 

(ए) अन्य विकृप्तित और अद्धंनविकसित देशो के अनुभव द्वारा भी लाभ 
उठाना चाहिए / 


(, 2. 5. ऋण्छ # शण्0)६०$ एण॑ एग06 १८४६०करऐ 8९ए०07०0५ 7 273-274 
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(९) ऐसे देशों मे जहाँ श्नतिरिक्त श्रम-शक्ति और सीमित पूंजी हो विकास 
की प्रारम्भिक भ्रवस्थाओं में कृषि, पिचाई, यातायात एवं अन्य जनोपयोगी सेवाप्रों 
पर पू जी विनियोजन अधिक लाभप्रद रहता है । इन क्षेत्रो मे प्रत्प पू जी से ही अधिक 
ब्यक्तियो को रोजगार दिया जा सकता है, साथ ही, निर्मासयी उद्योगों को भी विकसित 
किया जाना चाहिए । 

(५४) विकासमान अथव्यवस्था में यह सम्भव नहीं होता कि ग्रथ॑-ब्यवस्था 
के सभी क्षेत्र पूर्णो-सतुलित रूप से समान-दर से प्रगति करें | झाथिक विकास अवधि 
में कही ग्राधिक्य और कही कमी का उत्पन होना स्वाभाविक है। किन्तु इस 
सम्बन्ध से अधिक्ाधिक यूचनाएँ तथा शँक्डे एकत्रित करके सीमित साधनों को उन 
क्षेत्रो मे प्रयुक्त करना चाहिए, जहाँ उनका सर्वोत्तम उपयोग हो । 


ल्विब्निज्ञ छ्लोत्नों सतरे वििल्वियोरों व्का स्वासंल्टल्त 


[खीठटकधंणा ०[४९अधालाए 96६१४९९१ जि[672९ रि6६975) 





आर्थिक बिकास की दृष्टि से नियोजन को अपनाने वाले, अद्धं-विकसित देशो 
के पास मुख्यतः साधनों तथा प्जी का अभाव होता है। इसके विपरीत, पु जी 
विनियोग के लिए क्षेत्रो, परियोजनाग्रों और उद्योगों की वहुलता होती है ॥ इनमे से 
प्रत्येक भे पु जी का समुचित विनियोग करने पर ही श्राधिक विकाप्त को गति दी जां 
सकती है । श्रत) इत्र देशो की प्रमुख समस्या यह होती है कि इन विनियोगी का 
उचित श्रौर विदेकपू्णो आवटन किस प्रकार हो, पिछल अध्यायों से हम विभिन्न 
उत्पादन क्षेत्रों मे विन्ियोगों के ग्रावटन पर विचार कर चुके है । इस अध्याय में हम 
विश्वेषत्त भोगोनिक शक्षेत्रो या प्रदेशो मे विनियोगो के आवटन पर विचार करेंये । 


विभिन्‍न क्षेत्रों में विनियोगों का प्रावटन 
(&ीएटआ0णा ए परए5॥९॥ 82छ9७४॥ जिशिशा ए९ट्टणा5) 
विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों मे चितियोगो के झ्ावटन के सम्बन्ध में कई विकल्प 
हो सकते है । एक विकल्प यह है कि देश के प्राथिक हृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों मे अधिक 
विनियोग किया जाए । अन्य विकल्प यह हो सकता है कि विकास की अधिक सभावना 
वाले क्षेत्रो मे, अधिक राशि वितियोजित की जाए। एप और विवल्प यह हो सकता 
है कवि सद क्षेत्रों मे समान रूप से विनियोगों का ऋवटन किया जाए। 

] पिछड़े क्षेत्रों में प्रधिक श्रावट्त - विसी देश के स्थायित्व प्रौर प्रम्द्धि के 
लिए न वेवल दत गति से ग्रायिक् विवास ग्रावश्यक है अपितु यह भी श्रावश्यक हैं 
कि उप्त देश के नभी क्षेत्रो दा तीढ्ता से श्रौर संतुलित झआथिक विव्राप्त हो । सभी 
क्षैत और सारी जनता उस विकास और समृद्धि मे भागीदार वर्ने । यह तभी राम्भव 
है, जबकि देश के आविक दृष्टि से पिछठे क्षेत्रों में प्रंधिक पूछी का विनियोजन किया 
जाए । अधिफाँय विकासभील देश स केवल ग्रद्ध -विकसिन ही हैं, अपितु इनके विभिन्न 
तेत्रों की आधिक प्रगति झोौर समृद्धि मे भी भारी अन्तर है ! विभिन्न क्षेत्रो की प्रति 
व्यक्ति श्राय में बडी विपमता है। उदाहरण, भारत मे तृतीय पचदर्षीय योजना 
के प्रन्त मे, अर्थात्‌ 965 66 में, विद्वर राज्य की पश्रत्ति च्यक्तिश्लाय केवल 
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2।2 9] ह€ थी । इसके विपरीत, पश्चिमी बंगाल की प्रति व्यक्ति झ्राय वक्त वर्ष मे 
433 43 ह थी, जो बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति आय की दुगुनी से भी श्रधिक थी। 
गप्रसतुलित विकास के कारण ही देश के कुछ राज्य भ्रन्य राज्यों से बहुत पिछड़े हुए 
हैं । विभिन्न क्षेत्र वासियों के जीवन स्तर मे भारी अन्तर है । यह बात कदापि उचित 
नही है । किमी एक क्षेत्र की निर्घनता से अन्य समृद्ध क्षेत्र के लिए भी कभी-कभी 
खतरा पैदा हो सकता है। फिर झ्राथिक-नियोजन का उहू श्य देश की राष्ट्रीय भ्रीर 
प्रति व्यक्ति आय मे वृद्धि करता है! राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति श्राय मे वृद्धि तब्र तक 
सम्भव नही है जब तक इन क्षेत्रों की आय मे वृद्धि नही हो और यह तभी सम्भव है 
जवकि इन पिछड़े हुए क्षेत्रो में पर्याप्प पूजी विनियोजन क्रिया जाएं। देश के सभी 
क्षेत्रो मे प्रति व्यक्ति आय मे वृद्धि करने के लिए भी इन प्रदेशों मे अधिक पू'जी 
विनियोग और उद्योग-धन्बो की स्थापना श्रावश्यक है, क्‍योंकि यहाँ विकास हेतु 
आवश्यक सामाजिक और झ्ाथिक ऊपरी सुविधागओ्रो, रेलो, सडको, विद्युत सिचाई की 
सुविधाग्रो, शिक्षा तथा चिक्रित्सा आदि की सुविधाप्रो का श्रभाव होता है । इन क्षेत्रो 

में आर्थिक विकाप्त को गति देने के लिए तथा क्रपि और उद्योगो के विकास हेतु इन 
ग्राधघारभूत सुविधाशों के निर्माण की अत्यन्त आवश्यकता होती है झौर इनमे भारी 
प्‌ जी-विनियोग की आवश्यक्रता होती है । इस प्रकार यदि देश के समस्त भागो मे प्रति 
व्यक्ति प्राय में समान दर से वृद्धि करता चाहे तब भी पिछड़े क्षेत्रों मे ग्रधिक विकास 
कार्येक्ा आरम्भ करिए जाने चाहिए। किन्तु आथिक, सामाजिक श्रौर राष्ट्रीय दृष्टि 
से केवल यही अभ्रावश्यक् नहीं है कि देश के सभी क्षेत्र समान-दर से विकसित हो 

प्रपितु यह भी ग्रनिवाय है कि पिछड़े क्षेत्र श्रपेज्ाकृत प्रधिक यति से विकास करें । 

इसके लिए यह ग्रावश्यक है कि देश के इन पिछड़े और निधन क्षेत्रों मे विनियोगों का 

ग्रधिकाघिक भाग आवदित किया जाए। सा्वजनिक-दक्षेत्र के उद्योगो क्री स्थापना के 

सप्तय इस सन्तुलित क्षेत्रीय-विकास की विचारधारा को भ्रधिक ध्यान मे रखा जाए | 

सतुलित क्षेत्रीय विकास के उद्देश्य की प्राप्ति अल्पक्नाल में नहीं हो सकती । यह एक 

दीघंकानीत उद्ँ श्य है जिसकी पूर्ति करने के लिए पिछड़े हुए क्षेत्रों मे सामाजिक और 

ग्राथिक ऊपरी लागतो पर बद्दे पैमाने पर पू जी-विनियोग की ग्रावश्यकता हैं। 


2 विक्रास की सम्भावना वाले क्षेत्रों मे विनियोग--वस्तुत विदडे क्षेत्रो में 
झधिक वितियोग किए जाने का तक ग्राथिक की अपेक्षा सामाजिक कारणो पर अधिक 
प्राधारित है। अत विक्रास कार्य ग्रथवा कायक्रम वहाँ सचालित किए जाने चाहिए, 
जहाँ उनकी सफलता की झ्धिक सम्मावना हो । इन अरद्धे विकसित देशों म विनियोग 
पोग्य साधतों का अत्यन्त अभाव होता है। भझ्रत इनका उपयोग उन स्थानों एवं 
परियोजना ग्रो भे किया जाता उपयुक्त है जहाँ इनकी उत्पादकता भ्रधिक हो और देश 
को अ्रधिकतम लाभ हो | प्रत्येक देव में सब क्षेत्र द्र,त विकाप के लिए विशेष रूप से 
समग्र अर्थ॑-व्यवस्था के दृष्टिक्रोश से, समान रूप से उपयुक्त नहीं होते, क्योंकि सब 
स्थानों और क्षेत्रो की भौगोलिक स्थितियाँ समान नही होती । कुछ क्षेत्रों मे भौगोलिक 
परिस्यितियाँ घिबास के अधिक अनुकूल होती है तो कुछ क्षेत्रों मे विकास मे बाधक 
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तत्त्व भ्रधिक प्रबल होते है। इसलिए सब क्षेत्रों मे सतुलित विकास और विनियोगों 
के समान आवटन को नीति वाद्धनीय नही हो सकती । अत्यधिक रेगिस्तानी क्षेत्रों या 
पर्वेतीय क्षेत्रों मे अधिक पू जी-वितियोग करना उत्पादत-वृद्धि की दृष्टि से अधिक 
लाभप्रद नहीं होगा । इसके विप्टोत्त यदि यहीं विनियोग विशाल कृषि-क्षेत्रों मे कृषि- 
विकास के व्यापक कार्यक्रमों और गह॒व-कृषि के लिए किए गए, खत्रिज सपदा मे 
समृद्ध क्षेत्रे मे किए गए, किसी विशाल नदी घाटी परियोजना के संचालन के लिए 
किए गए तो ऐसा न केवल उस क्षेत्र के लिए श्रपित्ु समग्र अर्थव्यवस्था के लिए 
हितकर होगा | प्रत्येक ग्र्थ-व्यवस्था मे कुछ बृद्धिमान बिन्दु (070 शा ९०७ ) 
होते हैं। उसी प्रकार, कुछ क्षेत्रो से विकास की सम्भावनाएँ अधिक होती हैं 
श्रौर बिनियोगो द्वारा इन्ही सम्भावताभो का विदोहत करता चाहिए। स्वाभाविके 
रूप से प्राकृत्तिक साधनों भे धनी क्षित्रो मे विनियोौग आवटन को प्रौथमिकता 
दी जानी चाहिए। 


3 सभी क्षेत्रों मे समान-हूप से विनियोग श्रांटन--वितियोग श्रावटन के 
लिए देश के सभी क्षेत्रों मे समान रूप से विनियोगों का आव्वेटन किया जाना चाहिए, 
यह सिद्धान्त न्‍्यायपूर्णो है और समानता के सिद्धान्त पर ग्राधरित है किन्तु अधिक 
व्यावहारिक तही है। सब क्षेत्रो की भौगोलिक परिकध्यितियाँ और प्राकृतिक साधन 
भिन्न-भिन्न होते हैं ।इन विभिन्न क्षेत्रो की विकास क्षमताएँ भी भिन्‍न-भिन्‍न होती हैं । 
जनसख्या और क्षेत्रफल से अन्तर होता है साथ ही विभिन्‍न क्षेत्रों की श्रावश्यव॒ताएँ 
भिन्न-भिन्न होती हैं | ग्रत सब क्षेत्रों के लिए सम्रात विनियोगो की नीति 
ग्रव्यावहारिक है । 


उचित विनिधोग-नीति---उचित बिनियोग-नीति में उपरोक्त तीनो सिद्धास्तों, 
मुख्य रूप से प्रथम दो दृष्टियोणों पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए | बस्तुत 
किसी दीघेकालीन नियोजन मे ने वेवल सभसस्‍्त देश के बिकास के प्रयत्न किए जाने 
चाहिएँ, अपितु उिछडे हुए क्षेत्रों को भी अन्य क्षेत्रों के समान-स्तर पर लाने का 
प्रयत्न किया जाना चाहिए | इस दृष्टि से विनियोग-ग्रावटन मे पिछड़े हुए क्षेत्रो यो 
कुछ रियायत दी जानी चाहिए । किन्तु फिर उन प्रदेशों और क्षत्रों को श्रधिक राशि 
झावदित की जानी चाहिए, जिनमे विकास की सम्भावनाएँ (97097॥ 20277) 
अधिक हो। विवात की प्रारम्मिक श्रवस्थाद्रों मे इस पवार की दीति श्रौर भी 
ध्रावश्यक है, क्योकि सीमित साधन होने के कारण आधिक विक्रास के कार्यक्रमों के 
ऐसे केन्रो पर स्थापित क्या जाना चाहिए, जहाँ विभियोजत्र के प्रतुकूत फन्न प्रः्प्त 
होते हैं । बाद की भ्रवस्थाओं मे सतूलित प्रादेशिक विकास की हृष्टि से विनियोगो का 
ग्रावटन किए जाने पर अधिक घ्यान दिया जाना चाहिए। 


भारतीय-नियोजन और संघुलित प्रादेशिक-विकास 


मरत के विभिन्न क्षेनगी के आयिक विकास बे स्तर में पर्याष्त भिन्नता है ॥ 
देश के विभिन्न राज्यों मे ही नही, श्रपितु एक राज्य के प्रस्दर भी विभिन्न क्षेत्रों में 
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आशिक प्रगति के स्तर मे पर्याप्त अन्तर है । भारतीय नियोजन में देश के मम गत 
विकास के प्रयत्न किए गए हैं। पिछड़े हुए क्षेत्रों को उन्नत करने के रद 
कार्यक्रम प्रपनाए गए है, किस्तु विकास की दृष्टि से श्रधिक सूक्ष्म क्षेत्रों मे विनियो 
को ओर ध्यात दिया गया है | इस प्रकार, विनियोग-मीति का ग्राधार जहा समस्त 
प्र्य॑ व्यवस्था ग्रौर देश की दृष्टि से आधिक विकास को गति देने वाले क्षेत्रों में मिक 
विनियोग करना रहा है, वहाँ सन्तुलित प्रादेशिक विकास की दृष्टि से भी दिया 
कार्यक्रम सच'लित किए गए है। देश की प्रति व्यक्ति ग्राय और झआधिक प्रगति की 
हेष्टि मे क्षेत्रीय विपमताओों को कम करने और क्षेत्रीय सतुलन स्थापित करने की 
और भी, याजना-निर्माताओं का ध्यान गया है। यद्यपि, प्रथम पचवर्षीय योजना मे 
इम दिशा मे विशेष उपाय प्रयाग मे नही लाएं जा सके, विन्‍्तु द्वितीय एव तृतीय 
विकास योजनाओं मे क्षेत्रीय-विषमताभ्रो को दूर करने वी अप्वश्यक्ता पर विशेष बल 
दिया गया प्रौर इस उद्देश्य से वुछ कायंत्रम प्रारम्भ विए गए है । 


मश्कार ने झ्पनी लाइसेंस ग्रादि नीतियों द्वारा सतुलित विनियोगो को 
प्रभावित किया है | मोटरगार्डियाँ रसायन उद्योग, कागज उद्योग ग्रादि के लिए दिए 
गए ला सेन्सो से पता चलता है कि इनमे पिछडे क्षेत्रों का अनुपात बढ गया है । 
सरकारी क्षेत्र की औद्योगिक-परियोजनाग्ो के बारे मे जो निश्वय किए गए, उनसे 
स्पष्ट होता है क्रि वे दूर-दूर है एवं उनसे विभिन्न प्रदेशों मे औद्योगिक विकास होगा । 
उडीमा भे ररकेला इस्पात कारखाना और उ्वेरक कारखाने का विस्तार, असम मे 
नूतमादी त्तेलशोधन कारखाना व उर्वरक कारखाना और प्राकृतिक गैस का उपयोग 
एवं वितरण, केरल में फाइटो रासायनिक कारखाना, उर्भरक कारजाने की क्षमता 
का विस्तार तथा एक जहाजी यॉर्ड का निर्माण, आझान्प्न प्रदेश मे रासयतिक झौपध 
कारखाना, विशाखापट्टनम्‌ की सूखी गोदी, हिन्दुस्तान शिपयॉर्ड का विस्तार प्राग्र हूल्स 
और श्रान्ध्र पेपर मिल्स का विस्तार, मध्य प्रदेष में नोटो के कागज का कारखाना, 
बुनिय दी ऊष्म सह कारखाना पस्योजना, नेपा पेपर मिह्स का विस्तार, भिलाई 
इस्पात कारखाना और बिजली के भारी सामान की परियोजना, उत्तर-प्रदेश मे 
बीटाघुनाशक झौपधियों का उत्पादन, उर्वेरक्ष कारखाना, ऊष्म सह कारखाता तथा 
यन्‍नो के कारखाने का विस्तार, राजस्थान मे तांबे तथा जस्ते की खानो का विस्तार 
एवं परिद्रावको की स्थापना, सूक्षम-यन्त्रकारखाना, पंजाब में मशीनी झजारो का 
कारखाना, मद्रास मे शल्य उपकरणों, निवेली लिग्नाइट उच्च ताप कार्बनीकरश 
कारखाना, टेलौप्रिन्टर कारखाना ऑर इस्पात ढलाई कारखाना, गुजरात मे तेल- 
शोघक कारखाना और जम्मू कश्मीर मे सीमेम्ट के कारखानो भ्रादि की स्थापना से 
पिछड़े क्षेत्रो को विकसित होने का अवसर मिलेगा । विकास योजना में निजी-क्षेत्र मे 
कारखानो को स्थापना पर किया गया पूजी-विनियोग भी सन्तुलित औद्योगिक विकास 
मे सहायक होगा । जैसे उत्तर-प्रदेश मे एल्यूमीनियम कारखाता, राजस्थान में उर्गरक, 
नाइलोतन, कास्टिक मोडा, पी. वी सी. झ्रादि के कारखाने, असम मे नकली रबड, 
पोलिथिलीत तथा कार्चन ब्लेक की परियोजनाएं श्रौर कागज की लुगदी तैयार करने 
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का कारखाना वया केरल में मोटरों के र्बड-ठायर तैयार करने के कारखाने देश में 
सनन्‍्तुलित श्रौद्योगिक विकास मे सहायक होगे । 
इसी प्रकार ग्रामीण कार्यक्रम (पिणिशे 008 ?०टए्षणा००) के लिए 
क्षेत्री का चुनाव करते समय उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है, जहाँ जनसछया का 
दबाव अधिक हो और प्राकृतिक साधन कम विकप्तित हो । तृतीय योजना मे तो पिछड़े 
क्षेत्र भे 'ग्रौद्योगिक क्षेत्र, (7073078| .02ए८0७9ए८7४ /695) की स्थापता का 
भी कार्यक्रम था । चतुर्थ योजना मे भी विवियोग झावटन मे पिछड़े क्षेत्रों पर विशेष 
ध्यात दिया गया ॥ 
किन्तु इतना सब होते हुए भी सारतीय नियोजन में 'विकांसमात बिल्दुप्ो' 
(छ०एा०8 ९०7०५) की उपेक्षा नहीं की गई है। ऐसी परियोजनाओं को, चाहे 
वे पिछड़े क्षेत्रों मे हो या समृद्ध क्षेत्रों में, विनियोगों के आवटन में प्राथमिकता 
दी गईं है । 


ननीा"/कक्‍्क्ी ५ 


ल्िजी और स्वाल्यज्ल्तिव्स-द्षेत्ननों स्तें 


ल्विल्वियोणों व्छा सलावंव्टल 
(#०्ट्दांण गी गिरशडधाशाप विशेछरलला विस96 
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प्राचीन वाल मे यह मत “याप्त था कि राज्य को देश की श्राथिक क्रियाग्रो 

भे हस्तक्षेप नही करना चाहिए और व्यक्तियों और सस्थाझ्रो को प्राथिक तियाओ्रो में 
पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिए। सतहवी श्रौर अठारहवी शताब्दी में ग्राथिक जगत मे 
परम्परावादो भ्र्थशास्त्रियो के निहंस्तक्षेप के सिद्धान्त कौ मान्यता मिली हुई थी । ने 
केवल आाथिक क्षेत्र मे विन्तु ब्रन्‍्य क्षेत्रों मे भी सरकारी कार्यों को सीमित रखने पर 
हो बल दिया गया था | लोगो का विश्वास था कि वह सरकार सबसे श्रच्छी है जो 
भ्यूनतम शासन करे (प॥९ 0एशाएदटा। 75 9९8६ ज़ीजणा 8०७78 08 5950) । 
इसके साथ ही लोगो का यह भी विचार था कि राज्य आर्थिक जक्षियाओ्री का सचालन 
सुचारू रूप से मितव्ययितापूर्वक नही कर सकता है | अर्थशास्त्र के एडम स्मिथ 
(4१97 शाधा॥) का विश्वास था कि ' सम्राद्‌ और व्यापारी से झ्धिक दो झब्य 
विरोधी चरित्र नही होते” (]704 4५0 णीक्षाइटॉटाइ थ्वा& ॥रणा6 वाए0ए89वा 
8॥ ॥॥058 0 4 50/शथ्ह्) 200 908 02067) किन्तु !9वीं शताब्दी में 
सरकारी-नियसर्ण तथा नियमन का मार्ग प्रशस्त होने लगा। 20वीं शताब्दी के 
आरभ्म में स्वतन्त्र उपकम वाली भ्रर्थ-ब्यवस्था के दोष स्पष्ट रूप से प्रकट होने लगे। 
राज्य हस्तक्षेप-मुक्त उपक्रम के कारण गलघोदटू अतियोगिता (('प शतक (07778- 
ए०॥), आर्थिक शोषणशा, व्यापार-चक्र, आथिक-सकट एवं भ्रन्य सामाजिक कूरीतियो 
आदि का प्रादुर्भाव हुआ । स्वतन्त्र उपक्रम पर ग्राघारित अथे-व्यवस्था के इन दोषी ने 
इसकी उपयुक्तता पर से विश्वास उठा दया । श्रव यह स्वीकार किया जाने लगा कक 

श्राथिक क्रियाओ पर सरकारी तियमन एवं तियल्वस-मात्र हो पर्याप्त नहीं हैं, झपितु 

अब सरकार को आशिक ज़ियाओ्रो मे प्रत्यक्ष रूप से भी भाग लेगा चाहिए । इस प्रकार 

शव सरकारें भी, आर्थिक क्रियाग्रो को सचालित करने लगी और सार्वननिक क्षत्र का 

प्रादुर्भाव हुआ । श्राज लगभग सभी देशो में किसी न किसी रूप में सार्वजनिक-ल्लेत्र 


पाया जाता है। इस प्रकार, कई देशों मे मिश्चित ब्र्च-व्यवस्था (](ज5८० 80070०७% ) 
का जन्म हुआ है। 
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सार्वजनिक और निजी-क्षेत्र का अर्थ 
(६श्ञांाए 0 ?एग९ था एाएए ऑ० 8६007) 

निजी क्षेत्र और निजी-उद्यम पर्यायवाची शब्द हैं । निजी-क्षेत्र का आशय उन 
संमध्त उत्पादम इकाइयों से होता है जो किसी देश मे निजी-व्यक्तियो के स्वामित्व, 
नियस्तण और प्रबन्ध मे सरकार के सामान्य नियमो के प्रनुसार सचालित की जाती 
है। इस क्षेत्र भे प्मी प्रकार के मिजी-उद्यम जैसे-घरेलू झौर विदेशी निजी-उद्योग 
तथा कम्पनी-्षेत्र सम्मिलित होते है । निजी-क्षेत्र मे वे सभी व्यापारिक, भद्योगिक 
श्रौर व्यावसायिक कारोबार शामिल होते हैं, जो व्यक्तिगत पहल के परिणाम हैं । 
इसके विपरीत सार्शजनिक क्षेत्र का ग्राशय समस्त राजकौप उपक्रमों से है । राजबीय- 
उपक्तम का अर्थ ऐसी व्यावसायिक सस्था से होता है, जिस पर राज्य का स्वामित्व 
हो ग्रथवा जिसकी प्रबन्ध व्यवस्था राजकीय यन्त्र द्वारा की जाती हो या स्वामित्व 
और नियस्त्रण दोनो हो राज्य के अधीन हो । सावेजनिक क्षेत्र में मुध्यतः सरकारी 
कम्पतियाँ, राजकीय विभागी द्वारा सचालित उद्योग और सावेजनिक निगम आते हैं । 
निजी-क्षेत्र का अधिकांश भाग छोठे-छोटे ग्रसरय उत्पादकों एबं कहतिपय बडे उद्योग- 
पत्तियों से मिलकर बनता है, जो देश मे सर्वत्र फैले हुए होते है। निजी-क्षेत्र में मुख्यतः 
एकाकी व्यापारी, साभंदारी समठत, प्राइवेट झ्ौर पब्लिक लिमिटेड कम्पनिरयाँ भा्दि 
के हूप मे उत्पादक इषाइयाँ पाती हैं । 

भारत सरकार ने निजी भ्ौर सा्वजनिकन्क्षेत्र को निम्न प्रकार परिभाषित 
किया है-- 

सार्वजनिक-क्षेत्र--समस्त विभागीय उपक्रम, कम्पतियाँ भर परियौजनाएँ, 
जो पूर्ण रूप से सरकार (केन्द्रीय या राज्य) के स्वामित्व और संचालन में हो, समस्त 
विभागी य-उपक्रम, कम्पनियाँ या परियोजताएँ, जिसमे सरकारी पूंजी का विनियोग 
5'/, या इससे अधिक हो, समस्त विधान द्वारा स्थापित सस्याएँ ग्रौर तिगम 
सार्वजनिक क्षेत्र मे माने जा सकते हैं । 

निजी-फ्षेत्र पस्थापित व्यापार और उद्योग मे सलग्त प्राइवेट पार्टियाँ कौर 
थे कम्पनियाँ एवं उपक्रम, जिसमे सरकारी (वेन्द्र अथवा राज्य) विनियोग 57/. से 
कम है निजी-क्षेत्र मे मानी जा सकती है । 

ग्राथिक घिकास में निजी-क्षेत्र का महत्त्व 

(7फुणश्वा९९ ए ९९4९ &6८० | टिट्णाणाए८ ])७श०णुएश्था) 

4. झाविक विकास का शभ्रादि छोत-- विश्व के झ्राथिक इतिहास को देखने 
से, ज्ञात होता हैकि उसकी इतनी अधिक झाथिऋ प्रगति का श्रेय निजी-लेत्र 
को है । भ्रभेरिका, फ्रोँस, नॉवें, स्वीडन, जमनी पश्रादि देशों ने निजी क्षेत्र द्वारा ही 
इतनी अधिक प्रगति की है | अ्रमेरिका को तो निजी-उद्यम-पद्धति पर गर्न है । 
अमेरिका अपनी अर्थ-व्यवस्था में निजी-उद्यम को प्रधानता देने के लिए वचनवद्ध है । 
घहाँ राष्ट्रीय सकट के समय भी सार्वजनिक पहल वो दूसरा स्थान दिया जाता है ! 
बस्तुत वह इतनी तीत्र गति से आधिक उन्नति करने में निजी-उद्यम॑ के द्वारा ह्दी 
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सफल हुप्रा है। द्वितीय महायुद्ध के पश्चातु जर्मनी में भी प्र्थ-व्यवस्था के प्रइस्व मे 
राज-मत्ता का प्रयोग कम से कम करने की नीति अपनाई गई है। डॉ. इराहर्ड ने, 
जिनका दावा है कि युद्धोच्तरकाल मे जमनी श्रतियोगिता ठ्वारा समृद्ध हौते में सफल 
हुआ है सरकारी हस्तक्षेप के विरुद्ध आवाज उठाई है। जापान की आधिक उन्नति मे 
निम्नी-क्षेत्र का विशेष योगदान रहा है। फ्रास, नीदरलैण्ड, नावें, स्वीडन झौर ब्विटेत 
मे भी निजी-क्षेत्र का योग कुल राष्ट्रीय आय में 75: से 80/ के लगभग है। 
झाघुनिक विश्व मे भी सोवियत सध, पूर्वी यूरोप के देश, चीन, उत्तरी कोरिया झौर 
वियतनाम आदि सास्यवादी देशों को छोडकर अन्य देशो मे निजी"उपक्रम की प्रधानता 
है । यहाँ तक कि पूर्वी-यूरोपीय देशों मे भी, कृषि कुछ सीमा तके निजी क्षेत्र के 
व्यक्तियों के हाथ मे ही है । 

आधुनिक भ्रद्धं-विकसित देशो में भी निजी-उपक्रम का बहुत महत्त्व है। 
इससे ग्रायिक विकास में सहायता मिलती है । लेबनान और उरगोय मे स्वतन्त्र बाजार 
पद्धति के आधार पर प्रथे व्यवस्था कार्य कर रही है | पाकिस्तान, थाइलैण्ड, फारमोस्ा 
दक्षिणी कोरिया, म्रनेशिया, नाईजीरिया, अरजेस्टाइना, ब्राजील, चिंली, कीलम्बिया, 
वेनेजु एना इत्यादि देशो मे सामान्यत मिश्चित भ्रथे व्यवस्था है, जिसमे निजी-झैज की 
ओ्ोर अधिक मुकाव है । इन देशो की अथ्थे-व्यवस्था मे राज्य नियन्त्रण बहुधा केंवल 
उन क्षेत्रो पर है जितमे निजी उच्चम कार्य करने के लिए या तो तेघार नही है श्रथवा 
उप्तमे इनकी सामर्थ्य नहो है, किन्तु मंक्सिको झौर भारत में सरकारी-क्षेत्र एक विशाल 
निजी क्षेत्र के साथ कार्य कर रहा है । 

2 जनतान्त्रिक विचारधारा-विश्व के जनतान्त्रिक देश राजनीतिक स्वतन्त्रता 
के समात आशिक स्वतस्तता के भी हृढ समभेक हैं ! प्रजातान्विक शासन में जामरिको 
को कुद् सीमाश्री के सक्तथ श्राथिक स्वृतस्त्ता प्रदान की जाती है | उन्हे निजी-सम्पत्ति 
का अधिकार होता है भ्ौर उत्पादन साधनों को क्रय करने, अपनी सम्पत्ति का इच्छा- 
नुपार उपयोग करने, विक्रम आदि की स्वतन्त्रता होती है। ऐसी स्थिति में, निजी- 
उपक्रम का होता स्वाभाविक ही है। निजी उपक्रम की पूणं समाप्ति केवल साम्यवादी 
देशों में ही हो सकती है | प्रत विश्व का जो भी देश जनतान्त्रिक भूल्यो मे विश्वास 
करता है, वहाँ निजी-उपकम् का आर्थिक विकास मे योगदान महत्त्वपूर्ण होता है । 

3 सरकार के पास उत्पादर साधनों की सीमितता--यदि ऐसे देश नियोजित 
प्रथे व्यवस्था के सचालन हेतु ममस्त उत्पत्ति के साधनों को सावंजनिक-द्ेत्र मे लेता 
चाहें तो सरकार को उसके उपलब्ध साधनों का बहुत बडा भाग दीघंक्राल तक मुग्रावजे 
के रूप में देता पडेगा। इससे प्नच्य क्षेत्रों के लिए सरकार के पास साधनों की कमी 
पडेगी और झाथिक प्रगति अवरुद्ध हो जाएगी | इसके ग्रतिरिक्त, जब निजी-उपक्रमियो 
को राष्ट्रीकरण करके क्षतिपूर्ति दी जाती है तो उनके पास अच्य उत्पादन के साघनों 
को क्रप करने और प्रस्य उपक्रपो को प्रारम्भ करने के लिए घन पहुँच जाता है, इस 
प्रकार तिजी क्षेत्र का अस्तित्व बना रहता है । भ्रद्ध॑ं -विकप्तित देशो में बस्छुत उद्योग, 
उत्प'दव तथा उपक्रम के इतने अधिक क्षेत्र होते हैं कि सरकार अपने समस्त साधनों 
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से भी इन्हे स्थापित नही कर सकती । ऐमी स्थिति मे, उचित नीति यही है कि निजी- 
क्षेत्र के व्यक्सायो को काये करने दिया जाए और राज्य ऐसे नवीन व्यवसायों को 
प्रारम्भ एवं विकप्तित करे जिनकी देश को अधिक ग्रावश्यकता हो ! 

4 निजी-उपकम की क्षमता का लॉभ--निजी उपक्रम प्रणाली मे निजी 
सम्पत्ति (ऐ॥ए४6 [79एक77५) भर निजी लाभ की छूट होतो है । पूँजीपतियो को 
लाभ कमाने और उसका उपयोग करने की स्वतन्त्रता होती है श्रत वे प्रधिक से 
प्रधिक लाभ कमाने का भ्रयत्त करते हैं। इसलिए वे उत्पादन कार्यों को अ्रपैक्षाकइुत 
प्रधिक मितव्यय्रिता श्रौर छुशलतापूबेक सच्चालत करते हैं । इसके विपरीत, सार्वजनिक 
क्षेत्रो की वार्य-क्षमता इतनी श्रघिक नहीं होती क्योक्ति उनका प्रबंध आ्रादि ऐसे 
ध्यक्तियों द्वारा विया जाता है. जितका हित उनसे बहुत श्रधिक नही बधा होता । 
भारत के कई सार्वजनिक उपक्रम भारतीय श्र व्यवस्था पर भार बने हुए है। वास्तव 
मे धावजतिक क्षेत्र की श्रपेक्षा निजी क्षेत्र की कार्यक्षमता श्रधिक श्रेष्ठ होती है। लाभ 
कमाने की छूट के कारण प््‌जीपतियों मे उत्पादन प्रेरणा उत्पन्न होती है और वे अधिक 
बचत झ्ौर विनियोग करने को तत्पर होते हैं। निजी-क्षेत्र का ग्रस्तित्व सामान्य 
जनता में सरकार के प्रति विश्वास जाग्रत करता है और ब्यक्तिगत ग्रथे साघत राष्ट्रीय 
विकाप्त कार्येक्रमो के लिए उपलब्ध होते रहते हैं । 

5 विदेशी पूंजी और वित्तीव साथनों फो ध्राष्ति--योजनांग्रो के लिए 
निर्धारित विशाल कायक्र्मी की वित्त व्यवस्था केवल आन्तरिक साधनों से ही सम्भव 
नहीं हो सकती । कुंछ अपवादो को छोडकर प्रत्येक देश के ग्राथथिक विकास में विदेशी 
पूजी और वित्तीय साधनों से पर्याप्त सहायता मिली हैं! ग्रद्ध विकप्तित रांट्रो को 
योजनाओं को पूर्ण करने के लिए विदेशी पूंजी को ग्रावश्यकता है किल्तु विदेशी 
पू'जीपति और उद्योगपति उन देशो से ही पृ'जी विनियोजित करने को प्रस्तुत होते हैं 
जहाँ राष्ट्रीयककरणं का भय॑ न हो, जहाँ निजी उपऋम विद्यमान हो शोर उसकी उचित 
सुविधाएं तथा प्रेरणाएँ प्राप्त हा तथा जहाँ सार्वजनिक क्षेत्र निजी क्षेत्र के साथ बड़ी 
प्रतियोगिता न करता हो | भ्रन्तर्राष्ट्रीय सस्थाएं भी वित्तीय सहायता देते संमय इस 
बात पर विचार करती हैं कि उनकी सहायता द्वारा स्थापित व्यवसायों से न बेचल 
उस देश के निवासी ही लाभातज्वित हो. अधितु अन्य देशों को भी उनसे लाभ मिल 
सके । इस उद्देश्य पूति द्वेतु उपक्रमों का स्वतन्त्र संचालन आवश्यक है । 

6 कुछ व्यवसायों कौ प्रद्गति निजी उपक्रम के भ्रनुकूल होता--छुछ व्यवसायों 
वो प्रकृति निजी उपक्रम के ग्रधिक अनुकूल होती है ग्रौर उनके कुशल संचालन के लिए 

व्यक्तिगत पहल की प्रावश्यकता होती है । इस वर्ग में वे व्यवसाय सम्मिलित क्ए 
जा सकते हैं, जिनमे उपभोक्ताशों की व्यक्तिगत रुचि की ओर ध्यात दिया जाना 
आवश्यक होता है । ललितकलायें इसके उदाहरण हैं। कृषि भी एक ऐसा ही व्यवसाय 
है, जिसे निजी उपक्रम के लिए पूर्णनया छोडा जा सकता है। 

4 जिजों क्षेत्र वी बुराइयो फो दुर किया जाना सम्मेव--सार्वजनिक-क्षेत्र के 
समर्थकों के अनुसार, निजी क्षेत्र मे शोपण दत्त्व की प्रधानता होती है । इनसे श्रमिकों 
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तथा उपभोक्ताओशे के शोषण के साथ-साथ घन और अ्थिक शक्ति का वेष्द्रीकरण 
होता है प्रौर सामाजिक तथा श्राधिक विपमता उत्पन्न होती है; शिस्तु यह तभी 
सम्भव है, जब इसे निरकुश रूप से काये करने का प्रवसर दिया जाएं। नियोजित 
ग्रथ व्यवस्था मे राज्य निजी-क्षेत्र को उचित नियन्त्रण झौर नियमन द्वारा कल्याण: 
कारी राष्ट्रीय नीतियो के अनुकूल चलने के लिए बाध्य कर संक्रता है।इस धकार, 
निजी-क्षेत्र का उपयोग झाथिक विकास के लिए किया जा सकता है। 


प्राथिक विकास में सार्वजनिक-क्षेत्र का महत्त्व 

(फ्रणाक्राएश 00 ?एफार 8९लण 0 ९७0१०णए/९ 0७एश०एएगशथा() 

वरतुत; प्राघुनिक विश्व मे कोई भी ऐसा देश नही है, जहाँ पूर्णृहप में निजी- 
उद्यम का अस्तित्व हो या जहाँ सावेजनिक उपक्रम का किसी न किसी रूप से अस्तित्व 
न हो । निजी-उपक्रम के प्रवल समयेक सयुक्तराज्य अमेरिका में भी अणु उत्पादव, 
रॉकेट-रिसचे, सुरक्षा-उत्पादन झादि सार्वजनिक क्षेत्र के ग्रस्तर्गत हैं। पश्चिमी यूरोप 
बई देशो में भी वायुयान-निर्मास-उद्योग और सावंजनिक उपयोगिताएँ सरकारों के 
हाथो मे ही हैं । प्राधुनिक अर्द्धं-विकसित देशों मे, जिन्होने श्राथिक नियोजन को 
प्रारम्भ करके नियोजित ग्राथिक विकास की पद्धति को अपनाया है, स्वश्न सरकार 
बृहत्‌ पैंसाते पर पूजी लगाकर आशिक विकास प्रक्रिया को बल पहुँचाने की आवश्यकता 
है । इन अर्थ॑-व्यवस्थात्री में सा्वेजनिक-क्षेत्र का विस्तार मुख्यत निम्नलिखित कारणों 
से आ्रावश्यक है--- 

. भियोजित प्रथे व्यवस्था फी देन--नियोजित ग्रथे-व्यवस्था का प्रारम्भ, 
सर्वेत्रथम, मोवियत रूस में हुआ था प्रौर वहाँ धीरे-घीरे समस्त भ्रभ॑व्यवस्था को 
सार्वजनिक-क्षेत्र के अस्तगंत ले लिया गया । ग्रत अनेक व्यक्तियों का विचार है कि 
नियोजित अर्थव्यवस्था श्रौर उत्पादत साधनों का पूर्शुझूप से सरकारी स्वामित्व और 
संचालन समातार्थक है, अर्थातू, नियोजित अर्थ-व्यवस्था मे एकमात्र सार्वजनिक-क्षेत 
ही होता है । नियोजन सम्बन्धी यह मत उचित प्रतीत नही होता और प्रजातन्त्रबादी 
नियोजन में निजी-क्षेत्र का भ्रस्तित्व भी होता है, किन्तु यह तो मानना ही पड़ेगा कि 
वियोजित अर्थे-व्यवस्था मे, सावेजतिक-क्षेत्र का महत्व बढ जाता है। नियोजन का 
श्रथे, देश के साधनों का सामाजिक हित में अधिकाधिक विवेकपूर्ण उपयोग से हैं और 
ऐसा विजी-क्षेत्र द्वारा बिल्कुल सम्भव नहीं है । अत. नियोजन के इस उद्देश्य पूर्ति हेतु 
सावंजनिक-क्षेत्र का विस्तार नितान्त आवश्यक है। वस्तुत, सार्वेजनिक्र-क्षेत्रविहोन 
नियोजन की कल्पना भी नहीं को जा सकती । 

2 योजना के कार्येकरमो को क्रियास्वित करने के लिए--भ्राथिक नियोजन में 
विभिन्न क्षेत्री के विकास हेतु विशाल कार्यक्रम निर्धारित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों 
को सम्पन्न करने और परियोजवाशध्रो को पूर्ण करने के लिए विशाल मात्रा मे पू'जी- 
विनियोग की झ्ावश्यक्रता है। इस समस्त पूंजी का प्रव॒न्ध केवल निजी-क्षेत्र द्वारा 


नहीं हो सकता । भरत, विशाल योजनाग्रो के विशाल क.्यक्मों को पूरा करने के लिए 
सरकार को झ्रागे झ्ाता ही पडता है। 


ब्त 
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3 बडी मात्रा मे पूंजी वाले उद्योगों की स्थापना--प्राधुतिक युग में कई 
उद्योग बहुत बड़े पैमाने पर सचालित किए जातें है और इनमे करोडो रुपयो की पूजी 
की ग्रावश्यकता होती है। लोहा एवं इस्पात, खतिज-तेल और तेल-शोधन हवाई- 
जहाज, रेले, मोदरें, विद्य्‌ त-सामग्री, मशीनें आदि के उद्योग इसी प्रकार के होते है 
और नियोजन की सफलता के लिए इनमे से अधिकौश की स्थायना ग्रीर विकाम 
प्रावश्यक है । इसी प्रकार, योजनाप्रो मे विशाल नदी-धादी परियोजनाएँ प्रारम्भ वी 
जाती हैं, जिनमे करोडो रुपयो की पूजी लगाने की आ्रावश्यक्तता होती है + निजी 
8्प्क्तिययों के लिए इतने बढ़े उद्योग और परियोजनादों को हाथ मे लेना अमम्भवन्सा 
है--विशेष रूप से, भारत जैसे अरद्धं-विकसित देश के लिए जहाँ ग्राथिक थ्रौर ढित्तीय 
सम्थाएं बहुत अल्प विकन्षित हैं इसी कारण, भारत में लोहा और इस्पात उद्योग 
आदि की स्थापना के लिए सरकार को ग्रागे ग्राना पडा और सभी बहुद्देणीण नदों+ 
घाटी योजराएँ केन्द्रीय ग्रौर राज्य सरकारो द्वारा प्रारम्भ की गई | बोकारो जंसी 
विपुल व्यय साध्य योजना के लिए निजी-क्षेत्र सक्षम दही होता । ऐसी परियोजनाओं 
में सार्गजनिक-स्षेत्र द्वारा विनियोग प्रनिवायें-सा है । 


4 श्रधिक जोखिप्त वाली परियोजलाप्नों का प्रारमभ्भ--कुछ व्यवसायों मे न 
केवल अधिक मात्रा मे पूजी की झावश्यकता होती है, प्रवितु जोखिंम भी अधिक होती 
है । आाथिक विकास की प्रारम्मिक अवस्थाओ में तो यह बात विशेष रूप से लागू 
होती है । एसी स्थिति मे, निजी उद्यमी ऐसे क्षेत्रो और उद्योगों मे पूंजी नहीं लगाते, 
क्योकि देश में पूंजी सीमित होती है और प्‌जी-विनियोजन के अन्य कई लाभदायक 
क्षैत होते हैं। ग्रत सरकार के लिए ऐसी परियोजनाओो में पूजी-विनियोंजन करना 
अनिवाय हो जाता है, जिनमे जोखिम प्रधिक होती हैं। सड़कें विशाल नंदी घाटी 
योजनाएं, मू-सरक्षण तथा बनारोपण ग्रादि इस प्रकार की थोजनाएँ हैं । 

5 लोकोपयोगी सेवाग्रो का सचालत--यातायात एवं सर्देशवाहन के साधन, 
डाक-तार, विद्युत तथा गैस झादि का उत्पादन तथा वितरणा, पेयजल की पूर्ति आदि 
कई व्यवसाय एव सेवाएँ अत्यन्त आवश्यक श्रौर एक्राधिक्रारिक प्रवृत्ति की होती हैं 
श्रौर उनको निजी क्षेत्र मे देने से उपभोक्ता प्रो का शोषश्प और निजी लाभ वी दृष्टि 
से इनका सचालन होता है । वत्तुत ये आवश्यक सेवाएँ हैं श्लौर इनका सच लग 
व्यापक सामाजिक लाभ की दृष्टि से किया जाना चाहिए। बचैसे भी निजी-एकाधित्रार 
सरकारी एकाधिकार की गपेक्षा अच्छा नही समझा जाता । इन सेवाग्रो का योजता 
के लक्ष्यों को पूरा करने की दृष्टि से भी सरकार के नियस्त्रण में होता ग्रावश्यक है । 
इसी लिए इन व्यवसायों को सरकारी-क्षेत्र में चलाना चाहिए और इनके लिए विनिषोगो 
की पर्याप्त राशि आवदित की जानी चाहिए । 

6 राजनौतिक तथा राष्ट्रीयरणश--कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जिन्हे राजनीतिक 
प्रौर राष्ट्रीयकरण से, निजी-क्षेत्र के हाथ मे नही छोडा जा सकता । सुरक्षा झौर 
सैनिक महत्त्व के उद्योग, सावंजनिक क्षेत्र के लिए ही सुरक्षित रसे जाने चर्गहए, 
प्रत्यथा इनकी गोपनीयता को सुरक्षित रखना कठिन होगा साथ ही प्रपेक्षित 
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कुशलता नही आ पाएगी । इसी प्रकार कुछ ऐसे उद्योग होते हैं, जिनका प्रथव्यवस्था 
पर नियन्त्रण) रखने की हृष्टि से स्रावंजतिक-क्षेत्र मे सवालत करना अ्रावश्यक 
होता है । 

7? तकनोकी दृष्टिकोश-- अ्रद्ध-विकपित देशों में तकनीकी ज्ञान का स्तर 
नीचा होता है। यह ज्ञान उन्हे विदेशों से प्राप्त करना है। कभी-कभी यह 
तकनीकी-ज्ञान विदेशियों द्वारा उनकी सामेदारी में उद्योग स्थापित करने पर ही 
प्राप्त होता है किन्तु इन विदेशियों की कार्येशही पर उचित नियन्त्रण आ्रावश्यक 
है, जो निजी-क्षेत्रों की अपेक्षा उद्योगो के सार्देजनिक क्षेत्र में होने पर अधिक 
प्रभावशाली होता है । इसके अतिरिक्त, रूस ग्रादि समाजवादी देशो में उत्थान और 
औद्योगिक अनुयधान सरकारी-क्षेत्र में होता है ! ऐसे देश बहुधा, तभी अन्य देशो को 
तकनीकी-ज्ञान तथा सहयोग दते है, जबकि ये परियोजनाएँ सम्बन्धित देश की सरकार 
द्वारा चलाई जाएँ। भारतीय योजनाओं मे इस्पात, विद्य्‌ तू-उपक्रणं, खनिज तेल 
की खोज औ्जौर तेल शोधन युक्षम एवं जटिल उपकरण, भारी मशीत्र्‌ निर्माएं, मिग 
वायुयान निर्माण योजनाओं के सरकारी क्षेत्रम स्थापित किए जाने के कारण ही 
रूस, रूमानिया, चैकोस्लोवाकिया आदि देशों से तकनीकी-ज्ञान और सहयोग 
मिल सका । 


8, घोजना के समाजवादी लक्ष्यों को प्राप्ति--कई आधुनिक ब्र्द्ध बिकसित 
देशों की योजनात्रो का एके प्रमुख उद्देश्य समाजवांद या प्रमाजवादी पद्धति का 
समाज स्थापित करना है। वे देश में घन और उत्पादन के साधनों के केन्द्रीयकरण 
को कम करने और ग्राथिक विपमता को कम करने को कृत सकह्प है। इन उद्देश्यों 
की पूर्ति मे सावंजनिक-क्षेत्र का विस्तार अत्यन्त सहायक होता है। उपक्रमो पर किसी 
विशेष व्यक्ति का अधिकार नहीं होने से उस उपक्रम का लाभ किसी एक व्यक्ति की 
जैब मे नही जाकर, सार्वजनिक-हित मे प्रयुक्त किया जाता है। इससे व्यक्तिगत्त 
एुकाधिकार, सम्पत्ति का कंस्द्रीयकरणु कम होता है और आर्थिक समानता की स्थापना 
होती है । 

9 ग्ोज्ञना के लिए श्रायिक्र साधनों की प्राप्ति--सावेजनिक क्षेत्र मे सवालित 
उपक्रमों का लाभ सरकार को प्राप्त होता है, जिससे सरकार की श्राथिक स्थिति 
सुधरती है श्रौर वह देश के आर्थिक विकास के लिए अधिक घन व्यय कर सकती है । 
श्रत योजना के सचालन के लिए वित्तीय साधनों की प्राप्ति की आशा से भी, कई 
सरकारी उपक्रम स्थापित किए जाते हैं । सार्वजनिक उपक्रमो मे श्रमिको को अधिक 
वेतन, बायें की अच्छी दशाएँ, शिक्षा, झावास, चिक्रित्सा आदि की भ्धिक सुविधाएँ 
प्रदान की जाती हैं । इस प्रकार इनका उपयोग समाज कल्याण के लिए किया जा 
सकता है ॥ 

0 द्रुतआथिक विकास के लिए--नियोजन मे द्रूत आर्थिक विकास के 
लिए भी सादेजनिक-क्षेत का विस्तार आवश्यक है। उदाहरणार्थ सोवियत झूस ने 
पूर्णुरूप से सा्वेजनिक क्षेत्र द्वारा ही गत अद्ध -शताब्दि मे अभुतपुर्व तथा आश्चर्य जनक 
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झाथिक प्रगति की है। इसका यह आशय नही है मि निजी-क्षेत्र श्राथक्त विकास के 
अनुपयुक्त है । इगलेण्ड, प्रमेरिका, जापान आदि से तिजी-केत्र के ग्रन्तगेत ही प्राथिक 
विकाप्त की उच्च दर्रे प्राप्त को हैं, कित्तु सावंजनिक क्षेत्र द्वारा ग्राथिक विकास कम 
समय लेता है । 

4. शच्छे प्रशावन के लिए---नियोजित्त अर्थ-ध्यवस्था में ग्रच्छे प्रशासन वे 
लिए साधनों का अच्छा वित्तरण और उपयोग होना चाहिए । इसके लिए व्यवसायों 
के ग्रच्चे प्रशासन की भी झावश्यकता है। सरकारी क्षेत्र के' व्यवसाय इस #ष्टि 
से अच्छे होते हैं। इनसे कर-बसूली, मूल्य-नियम, पू'जीगत और उपभोक्ता वस्तुशो के 
वितरण आदि में सुविधा होती है। सरकारी उत्पादत तथा घितरण सम्बन्दी 
नीतियो को भ्रभावपु्ं बनाने के लिए भी सावंजनिक्र क्षेत्र का विस्तार 
मग्रावश्घक है । 

विभियोगों का श्रावटत 
(*.]0९श्लाणा एण फएएडगञशा।) 

ग्रत स्पष्ट है कि निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की अ्पनी-प्रपनी 
उपयोगिताएँ और लाभ है । अत आशथिक नियोजन के अन्तर्गत दोनो की ही 
भ्रच्छाइयो का लाभ उठाने के लिए दोनो ही क्षेत्रों से युक्त मिश्चितन्पर्थव्यवस्था 
(04580 770000779 ) को अपनाना चाहिए । इससे पूर्शारप से निजी उसत्रम वाली 
प्र्थ-व्यवस्था और पूर्णहप से सावजनिक उपकन्नम ग्रर्थ- पवस्था दोनो ही झ्रापत्तियों से 
सकेगा । जनतान्त्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले, अद्धाविकसित देशों के लिए तो 
बचा जा यही एकमात्र उपयुक्त मां है। प्रत इन देशो के नियोजम में निजी श्र 
सार्वजनिक क्षेत्रों मे आर्थिक क्रियाओं का सचालन किया जानता चाहिए और दोनो क्षेत्रों 
के लिए ही विनियोगो का झ्रावटन किया जाना चाहिए | किस अनुपात मे इन दोनों 
क्षेनों का स्थान दिया जाए या पूँनी विनियोगो का उत्तरदायित्व सौपा जाएं, 
इसके बारे मे कोई एक रुवेमात्य सिद्धान्त नहीं बनाया जा सकता । विभिन्न देथों 
की परिस्थितियाँ भिन्न-भिन्न होती है । अत प्रत्येक देश को अपनी परिस्थितियों के 
अनुसार, विनियोगो का तिजी और सा्वंजनिक-क्षेत्र मे वितरण करना चाहिए, विन्‍्तु 
तिथोजितत प्रथ॑-व्यदस्था मे सावंजनिक-क्षेत्र का विस्तार ग्रपेक्षाकृत ग्रधिक गति 
से होता है । इस सम्बन्ध भे भारत की द्वितीय पचवर्षीष योजना मे कहा गया है 
कि सरवारो-क्षेत्र का विस्तार तीज्ता से होना है। जिस क्षेत्र मे तिजी-द्षोत्र प्रवेश 
करने को तत्पर न हों, राज्य को क्रेवल ऐसे क्षेत्र मे विक्रास्त कार्ये ही शुरू नहीं करना 
है. बल्कि पअ्रथे-्यवत्था में पुजी-विभियोग के पेटने को ल्‍प देते में प्रधान भूमिका गरदा 
करनी है | विकासशील अधे-व्यवस्था में, जिसम विविषता उत्तरोत्तर उत्पन्न होते की 
गु'जाइश हैं, लेकिन यह झावश्यक है कि यदि विवरास कार्य अपेक्षित गति से किया 
ज़ावा है और वृहत्‌ सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्लि की दिशा में प्रभावशाली ढग से योग 
देना है, तो सरकारी क्षेत्र मे वृद्धि समग्र रूप में ही नही, ग्रपितु निजी क्षेत्र की प्रपेक्षा 
अधिक होनी चाहिए ४” 
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ततीय और चतुर्थ योजना में यह तक और भी अभ्रधिक बल के साथ स्पष्ट 
रूप से रखा गया और योजना में कहा गया कि “समाजवादी सम्राज का उद्दृश्य 
रखने वाले देश की अर्थ-व्यवस्था मे सरकारी क्षोत्र को उत्तरोत्तर प्रमुख स्थान प्रहण 
करना हैं (” मनुभाई शाह का भारत के सम्बन्ध में यह कथन समस्त श्रद्ध-विकृसित 
देशो के लिए उपयुक्त है कि “हपारे गरीब देश म पूजीवाद निर्थक, निष्फकल तथा 
उपयोगिताहीन है । ऐसे देश से जहाँ पिछडापन गहरा पहुँच चुका है, जहाँ गरीबी 
भरी पड़ी हो, जहाँ करोड्दो बच्ची को शिक्षा उपलब्ध नहीं हो, वहाँ समाज का 
सचालन अधिक हिस्से मे शासन के पास ही रहना चाहिए।” भारत में 
सार्वजनिक-क्षेत्र का भहत््व निजी-क्षेत्र की गअ्रपक्षा अधिक बतलाते हुए एक बार 
भूतपूर्व राष्ट्रपति जाकिर हुमेंन ने लिखा था कि “यदि सार्वजनिऊ क्षेत्र की अपेक्षा 
निजी क्षेत्र को प्रधाचता दी जाती है, तो वह हमारे समाजवादी समाज के विकास के 
लिए घातक होगा ।// 
अत तियोजित भ्र्थ-व्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र का निरन्तर विघ्तार होना 
चाहिए । किसी सीमा तक सार्वजनिक-क्षेंत्र को बिनियोगो का उत्तरदायित्व सौपा 
जा सकता है, यह सम्बन्धित देश की ग्राथिक परिस्थितियों, ग्राथिक आ्रौद्योगिक 
तीति, राजनीतिक विचारधारा (20॥0०० [460089), निजी और सार्वजनिक 
क्षेत्र वी अब तक की कुशलता और भविष्य थे लिए क्षपता आदि बातो पर निर्भर 
करता है, बिन्‍्तु इस सम्बन्ध में सिद्धान्तों की ग्रपेक्षा व्यवहारिकता पर प्रधिक बेल 
दिया जाना चाहिए। कृषि, लघु एवं ग्रामीण्य उद्योग, उपभोक्ता उद्यौग, झास्वरिक 
व्यापार झ्रादि मे पूजी निजी क्षेत्र दवा विनिय्रोग की स्वतन्त्रता होती चाहिए, किन्तु 
जनोपयोगी सेवाएँ, नदी घाटों योजनाएँ, वित्तीय सस्थाएँ, भारो झऔर झ्राघारभूत 
उद्योग तथा श्रन्य देश और अश्रथे-व्यवस्था की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण उद्योगों में 
सावजनिक-क्षेत्र को ही पृ जी-विनियोग करना चाहिए । 
भारत मे निजो श्रौर सार्वजनिक-द्षेत्रों में विभियोग 
(फर९डाशा( वा शा & एप्रणाए 5९९07 | ॥ातां॥) 
नियोजित विकास के पूर्व 
स्वतन्त्रता के पूव भारत के प्राथिक एवं प्रौद्योगिक विकास का इतिहास देश 
में निजी-क्षेत्र के विकास वा इतिहास है । उस समय भारत में सा्वजनिकब्छषेन 
नताम-मान्न की ही था | उस समय सरकारी क्षेत्र मे, रेलें, डाक तार, आकाशवाणी, 
पोर्द-टुस्ट, रिजर्व बैक श्रॉफ इण्डिया, ऑडिनन्स फैक्ट्रीज और कतिपय ऐयर-ऋरापट, 
नमक झौप कुनेंन आदि के कारखाने ही थे । इनके अतिरिक्त, सारा ध्यवसाय निणी 
उद्योगपतियों द्वारा सचालित क्रिया जाता था। स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ राष्ट्रोय 
सरकार ने देश के ग्रौद्योगिक और अ्राथिक विकास की ओर घ्यात देता प्रारम्भ किया 
झौर इस संदर्भ मे, सावेजनिक उपकमो के महत्त्व को समझा | सव्‌ 947 से प्रथम 
योजना के प्रारम्भ होने तक सिन्दरी मे रासायनिव उवैरक कारखाना, जितरजन मेँ 
8७ 7४ झाफ्रवफा * १०१03, 8 १४३५, 3959, 9 3 
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रेल के इन्जिन बनाने का कारखाना, बगलौर मे यन्त्रोपकरण बताने का कारखाता 
एवं दामोदर घाटी विकास निगम आझ्रादि सरकारी उपक्रम प्रारम्भ किए गए । 
परिणामस्वरूप 952 प्ले प्रवाशित प्रथम पचवर्षीष् योजना के समय केन्द्रीय एवं 
राज्य सरकारों का कार्यशील पृजी सहित कुल स्थिर आदेयो का पुस्त मुल्य 
(8000 एश्ए्8 0 (97055 गत ६४६९४) सत्‌ 947-48 के 875 करोड रु, 
से बढकझर ,272 करोड रु हो गया । इसके अतिरिक्त पोर्दे ट्स्ट नगरपालिका में 
एय अन्य अद्धं-सादंजनिक ऋभिकरशो की उत्पादक द्रादेय राशि ।,000 करोड झ 
थी | इसके विपरीत, निजी क्षेत्र वी. कुल उत्पादक झादेय राशि, कृषि, लघु-स्तरीय 
उद्योग, यातायात एवं ग्रावास भधघनो के ग्रतिरिक्त, सद्‌ 950 में ],474 बरोड ८ 
प्रनुमानित की गई थी ॥7 


नियोजित अर्थ-व्यवस्था मे 


प्रथम पचवर्षीय योजना मे झ्रौद्योगिक प्रियाग्रो के निजी और सार्थजनिक क्षेत्र 
विभाजन के मार्ग-प्रदर्शक के रूप मे, सत्‌ !948 को ग्रौद्योगिक नीति ने कार्य किया, 
जिसके अनुसार, कुछ उत्पादन-क्षेत्र तो पूर्णाह्ष से सावंजनिक क्षेत्र के लिए दी 
निर्धारित कर दिए भए थे और कई पअभ्य क्षेत्रों मे भी सरकारी क्षेत्र का विस्तार की 
चर्चा की गई थी । अत उद्योगों मे कई परियोजनाएं सरकारी-द्षेत्र मे स्थापित को 
गईं । साथ ही, ग्रन्य क्षेत्रों मे भी, जैसे नदी-घाटी योजनाएं, कृषि-विकास-कार्ये क्रम, 
पातायात एव सचार आदि मे भी सरकारी क्षेत्र ने कार्यक्रम शुरू किए । 
परिणामस्वरूप योजनावधि में, जहाँ नसिद्ञी-क्षेत्र मे पर्याप्त प्रगति को, वहाँ 
सार्गजनिक-क्षेत्र का भी पर्याप्त विस्तार हुम्ना इस योजना मे अर्थ-व्यवस्था मे कुल 
पृ जी-विनियोग 3,360 करोड रु हुग्रा, जिसमे से ,६60 करोड ह ग्रर्थात्‌ 46 4% 
विनियोग सरकारी क्षेत्र मे हुआ और शेप 3800 करोड रू अर्थात्‌ कुल का 
53 624 दिज्ली-क्षेत्र मे हुआ ! योजना के पूर्म अर्थ-ब्यवस्था मे सार्मजतिकलक्षेत्र के 
भाग को देखते हुए पू जी-विनियोंग बहुत महत्त्वपर्ण है । इसी प्रकार, इस योजना 
में सांदंजनिक-क्षैण मे पूंजी निर्माण श्रति वर्ष बढ़ना रहा । सार्वजनिक क्षेत्र 
में पूँजी-निर्माण्ा सन 950-57 मे 267 करोड रु से बढकर 955-56 में 537 
करोड ८ हो गया । इसी अवधि में निजी-दक्षेत्र में पँजी निर्माण ,067 करोड रु से 
बढ़कर ,367 करोड रू. हुग्ना 


प्रथम पचवर्षीप योजना--इस योजना मे 792 करोड रू औद्यौगिक विकास 
हेतु विर्घारित किए गए थे, जिसमें से 779 करोड रु साबवंजतिक क्षेत्र में, उद्योग झौर 
खनिज विकास पर, व्यय किए जाने थे । इसमे से 94 करोड रु का उद्योगों मे 
विनियोग के लिए प्रावधान था । किन्तु वास्तविक विनियोग 55 करोड़ रू ही हुमा । 
इस अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र मे, अनेक बडे कारखानों का निर्माण या विस्तार हुप्रा, 
जैंते--हिन्दुस्तान शिफ्याॉड, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स फेक्ट्री, बगलौर, जेलयान एव 
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बायुयात कारखाने, हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स, चितरजन का रेल इजिन कारखाना, 
बंगलौर की टेलीफोन फंक्ट्री, कलकत्ता की केबिल फैक्ट्री श्रादि ) राज्य सरकारो द्वारा 
भी सा्वजनिक-क्षेत्र के लिए प्रयत्त किया गया, जिसमें प्रमुख है--मेसूर के भद्गाबती 
बक्से में इस्पात का निर्माण एवं मध्यप्रदेश मे नेपा नगर मे ग्रखबारी कागज का 
उत्पादन, उत्तर प्रदेश का सुक्ष्म यत्र कारखाना । इसके भ्रतिरिक्त, बहुद्देशीय नदी-घाटी 
योजनाओं मे भी पर्याप्त पूजी-विनियोग सरकारी-कषतर मे किया गया ! 


इस थोजना के पाँच वर्षों मे निजी क्षेत्र का विनियोग [,800 करोड हर. हुआ, 
जबकि सावेजनिक क्षेत्र मे यह ),560 करोड रू ही था। इस प्रवार इस योजना मे 
निजी क्षेत्र भे विनियोग कुल मिलाकर भसावेजनिक-क्षेत्र की अपेक्षा अधिक हुआ बविश्तु 
सापेक्ष रूप से कम हुआ । इस योजना में उद्योगों के सम्बन्ध मे निजी क्षेत्र द्वारा 707 
करोड रु के कार्यक्रम बताए गए थे जिनमें से 463 करोड रू उद्योगो के विस्तार, 
ग्राधुतिवीकरणा, प्रतिस्थापन एवं चालू हास पर और 50 करोड़ रु कार्मशील पूजी 
पर विनतियोग किए जाने थे । योजनाकाल मे निजी-ध्षेत्र से इन 463 करोड रु के 
विरुद्ध 340 करोड ही व्यय हुए । इस प्रकार, निजी-क्षेत्र से भी विनियोग पिछड़ गया । 


द्वितीय पचवर्दोष योजना--द्वितीय योजनाकाल मे दोनो क्षेत्र का कुल विनियोग 
6 800 करोड़ रु हुआ | सार्गजनिक-क्षेत्र का वितियोशन 3,700 करोड रु और 
शेप 3 00 करोड रु निजी क्षेत्र का विभियोजन रहा। प्रश्त स्पथ्ट है कि इस 
योजना मे सार्वजनिक क्षेत्र का विनियोजन निजी क्षोत्र के विनियोजन की अपेक्षा अधिक 
है, जबकि प्रथम योजना में स्थिति ठीक इसके विपरीत थी । इसी प्रकार, इस योजना 
मे सार्वजनिक क्षोत्र मे पूजी-निर्माण भी निरन्तर बढ़ता ही गया। इस अवधि मे 
सार्वजनिए क्षेत्र मे पूंजी निर्माण 537 करोड हू से बदकर 92 करोड रु. हो गया। 
इसी अवधि भे निजी-द्षोत्र मे प्ृजी-निर्माण 4,367 करोड रु से बढकर 4,789 
करोड रु हो गया | द्वितीय योजना मे सावंजत्रिक-छ्षेत्र के विस्तार का एक मुख्य 
कारण सावेजनिक क्षेत्र मे कई विशाल कारखानो की स्थापना किया जाना था। 
सावेजनिक क्षेत्र मे औद्योगिक विकास के लिए, इस योजना भे 770 करोड रू व्यय 
किए गए थे जबकि मूल अनुमान 560 करोड रु का था। इस अ्रवधि भे दुर्गापुर, 
रुरकेला एवं भिलाई मे विशाल इस्पात कारखानो का निर्माण हुआ, इसके अतिरिक्त 
खनिज तेल वी खोज के लिए इडिया आइल लिमिटेड तेल-शोधन के लिए इण्डियन 
रिफाइनरीज लिमिटेड और विशुद्ध तेल वितरण के लिए इण्डियन झायल लिमिटड 
की स्थापता की गई | अन्य कई कारखाने, जैसे-भोपाल वा भारी बिजली का 
कारखाना, हिन्दुस्तान एटीबायोटिक्स, राष्ट्रीय कोयला विक्रास निगम, हैंवी 
इन्जीनियरिग कॉरपोरेशन, राँची फर्टीलाइजर कॉरपोरिशन झ्रॉफ इण्डिया, नेशनल 
इन्स्ट्र मेन्ट्स लिमिटेड श्रादि की स्थापना की गई जिनके अ्रधीव कई औद्योगिक 
इकाइयाँ स्थापित की गई। उद्योगो से सम्बन्धित इन इकाइयो के भ्रतिरिक्त सार्वेजनिक 
दोत्र में कई अन्य व्यावसायिक सस्थाओं का भी निर्माण किया गया, जैसे--!958 मे 
में सेन्ट्रल बेयर हा्वाधिग कॉरपोरेशन, !959 में एक्सपोर्ट क्रेडिट एवं गारंटी 
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कारपोरेशन, 956 में भारतीय जीवन घीमा निगम, 957 में नेशनल प्रोजेक्ट्स 
कन्स्ट्रक्शन कॉरपोरेशन, 958 में उद्योग पुनवित्त निगम एवं सत 956 में राज्य 
व्यापार निगम झादि। इन सब सस्था्रों भे करोडो रुपयों दी पूंजी विनियोजित की 
गई । इसके अतिरिक्त, रेलो एवं अन्य यातायात साधनो तथा घदी घाटी योजनाश्रो के 
विकास के लिए सावंजनिक-क्षेत्र में झ्रायोजच किया गया । परिणामस्‍्वैंडप, हितीय 
योजता में सा्वजनिक-केत्र का पर्याप्त विकास हुआ । 


इस योजना मे कार्येक्रम, ग्रौद्योगिक नीति प्रस्ताव 7956 के प्रनुसार, बनाए 
गए थे, जिसमें सार्वजनिक-द्षेत्र की पर्याप्त वृद्धि के लिए व्यवस्था की गई थी; किन्तु 
फिर भी इस योजता में निजी क्षोत्र का काफी विस्तार हुआ । इस योजना में निजी 
दोल मे कुल पूजी-विनियोग 3,00 करोड़ झ, सा्वंजनिक-द्षेत्र में होने वाले 
विनियोग की राशि से 700 करोड़ रू कम है निजी-क्षेत्र द्वारा अर्थव्यवस्था में 
पूंजी निर्माएं भी रहा । इस योजना में श्रौद्योगिक विकास के लिए निजी-क्षेत्र को 
केवल 620 करोड रु विनियोजित करना था, किन्तु वास्तविक विनियोजन 8०0 
करोड रू का हुआ । इस योजना में निजीदद्ोत्र मे इस्पात, सीमेट, बड़े और मध्यम 
इन्जी निर्यारिंग उद्योगों का पर्याप्त विकास हुआ । इसके अतिरिक्त, निमी-क्षेत्र मे 
श्रौद्योगिक मशीने, ज॑ंसे--सूती वस्त्र-उद्योग, शवकर-उद्योग, कामजण एवं सीमेठ-उद्योग 
की मशीनें तैयार करने वाले उद्योग और उपभोक्ता उद्योगों में पूजी विनियोजित 
की गई । 

अत स्पष्ट है कि इस योजना में सरकारी-द्षोत्र शौर निजी-क्षोत्र दोनो का 
बिकास हुभ्ना, किन्तु सावंजनिक-द्षेत्र का श्रपेक्षाइत अधिक विकास हुआ । योडेनांवर्धि 
में इम्पीरियल बैक ऑफ इण्डिया और जीवन-बीमा ब्यवत्तायथ का राष्ट्रीयकरण तथा 
राजकीय व्यापार निगम झादि सस्थाग्रो की स्थापना को मूतं-रूप दने का प्रयत्व विया 
गसा । ह्वितीय योजना मे सावेजनिक विनियोगों में घृद्धि का कारण 956 में सरकार 
द्वारा ग्रौद्योगिक नीति का नवीनीकरण करना और उसमें ग्र॒थ॑ व्यवस्था एवं उथोगों 
के महत्त्वपूर्स क्षेत्रो की सरवारी पोत्र मे सचालित किए जाने की व्यवस्था है। साथ 
ही, देश वी तीत्र श्रौद्योगीन्‍्रण की श्रार्काँक्षा तथा ग्राथिक समानता प्लौर धन के 
बिके स्द्रीक रण पर ग्राधारित समाजवादी समाज क्री स्थापना की राष्ट्रीय उत्कठा के 
कारण भी इस प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिला । 

तृतीय पच्रवर्षीप योजना--इस योजना में श्राथिक क्रियाह्रों के, सरकार तथा 
व्यक्तियों में, विभाजन का आधार सन्‌ 956 की ग्रीच्ोगिक नोति को ही माना गया । 
यद्यपि बाद में उत्पादन वृद्धि के हृष्टिकोण में इसमें विजी-क्षेत्र के पक्ष में थोड़ा समर्थन 
क्या गया । परिणामस्वछूप सार्वजनिक छ्ेत्र की राष्ट्रीय सरकारी नीति के कारण 
इस योजना में भी सार्वजनिक क्षेत्र के लिए विनियोग"राशि अधिक प्रवटित की गई | 
निजी-दोन में भी विनियोगो की मात्रा मे वृद्धि हुई, बयोकि, उसे भी निर्धारित क्षेत्रों 
में विकसित होते रहने के लिए सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिए जाने की नीति को जारी 

रखा गया । इस योजना के कुल विनियोग 2,767 करोड रु हुआा जिप्तमें से 7, 2 29 
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करोड र_ (,448 करोड ₹ चालू व्यय सहित) सावंजनिक क्षेत्र में गौर 400 
करोड रू निजी-दोज में व्यय हुमप्रा । द्वितीय योजना में यह राशि क्रमशः 3,700 प्रोर 
3,00 करोड़ 5 थी ग्रत्न स्पष्द है कि सार्वजनिक-छ्षोेत्र का कुल विनियोग में भाग 
606 | तक पहुँच गया था । 
इन योजना में, द्वितीय योजना में प्रारम्भ किए गए उद्योगों को पूरा किया 
जाने एव भिलाई, दुर्गापुर, रुरकेला ग्रादि कारखानो की स्थापित क्षमता में वृद्धि करने 
के अतिरिक्त अनेक नए कारखाने स्थापित किए गए जिनमे प्रमुख हैं-निवेली, ट्राम्बे, 
गोरखपुर में उर्वरक के कारखाने, होशगाबाद (मध्य-प्रदेश) में सेक्यूरिटी पेपर मिल, 
बगलौर में घडी बनाने का कारखाना, दुर्गापुर में खनिज मशीनों का कारखाना, 
कोयली (गुजरात) में तेल-शोघक कारखाना, ऋषिकेश में श्रौपधियाँ निर्माण करने 
वाला कारखाना, रानीपुर तथा रामचन्द्रपुर में भारी बिजली के सामान बनाने का 
कारखाना, विजोर (पजाब) में मशीनी ग्रौजार बनाने का कारलाना आदि। तृत्तीय 
योजना में ही भारत पर चीनी आान्नमश हुप्रा और सरकारी क्षेत में प्रतिरक्षा उद्योगो 
पर विशाल माता में पू'जी लगाई गईं। राज्य सरकारो द्वारा भी मंसूर श्राइरन एण्ड 
स्टील बवर्स झान्ध्र पेपर मिल्स आदि में पूजी विनियोग किया गया । 
सार्गजनिक-क्षेत्र में स्थापित उपरोक्त ग्रौद्योगिक परियोजनाओ्रो के भअ्रतिरिक्त 
आ्रधिक क्रियाशो के सचालन हेतु अनेक अन्य सस्थाग्रों का निर्माण किया गया, जँसे- 
962 में शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया 963 में भारतीय खनिज एवं धातु 
व्यापार भसिगम और राष्ट्रीय बीज निगम 964 में भारतीय ग्रौद्योगिक विक्रास निगम 
श्रादि | परिणामस्वरूप भ्रर्थव्यवस्था में सार्वजनिक विनियोगो में वृद्धि हुई । 
इस योजना भें निजी क्षेत्र में 490 करोड रु का विनियोग क्या गया । 
किन्तू समस्त विनियोजित राशि में निजी-क्षेत्र का भाग निरतर घटता हुप्रा था, 
क्योकि इस बीच सावेजनिक द्षोत्र के विनियोगो में वृद्धि होती रही | योजनावधि में 
सरकार ने श्रौद्योगिक नीति को निजी-क्षेत्र के पक्ष में थोडा सशोधित किया और 
उवरक उत्पादन में निजी-कोत्र का सहयोग लिया गया । 
चतुर्थ पचरवर्धाय योजनए--आरम्भ में चतुर्थ योजना के लिए 24,882 
करोड रु का प्रावधान रखा गया जिसमें सार्णजनिक्र-क्षेत्र के लिए 35,902 करोड रू 
झौर निजी-क्षेत्र के लिए 8,989 करोड रू की व्यवस्था थी । 97व में योजना का 
मध्याव्धि मूल्यांकन किया गया और सार्वजनिक द्षेत्र के व्यय को बढाकर !6,20 
करोड रू क्र दिया गया । योजना का पुत मूल्यांकन क्या गया और अब अ्रन्तिम 
उपलब्ध अनुमानो फे अनुसार; चतुर्थ वोजना में सावजानक्कीन में कुल ब्यय 75, /24' 
करोड ह. प्राँका गया है । यदि सार्वजनिक उपक्रमों को ल, तो 3) माचे, 79 74 को 
केद्ध सरकार के 22 उपक्नमों में कुल 6,237 करोड़ रु की पूजी लगी हुई थी । 
प्र्रवर्षोष योजनाओो में सरकारी उपक्रमो में पूजी निवेश का वित्तार अग्रलिखित 
सारणी द्वारा स्पष्ट है*--- 


३ [0093 976 9 472 
२ ३99, 9 262 
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औसत वाषिक 

भवधि उपक्रमों की कुल पूँजी निवेश विकास दर 

सख्या करोड ८) [प्रतिशत मे) 
प्रथम प्रवर्षीय योजना के आरम्भ में 5 29 ना 
द्वितीय पचवर्षीय योजता के आरम्भ में 2 8] 36 
तृतीय पच्रवर्षीष योजना के आरम्भ में 48 953 833 

तृतीय पच्रवर्षीय योजना के अन्त भें 

(37 मारे, 7966) 74 2,485 3॥ 
34 मार्च, 970 9 4,30] 0 
3] भा, 4972 30 5,052 8 
3] मार्च, 4973 ]]3 3,>7व 30 
6,237 82 


974 (चतुर्थ योजना के अत में) 22 





५ | ब्िह्हेश्ली-विल्विस्नण व्छा आआा्ंव्टल 


[#॥०८०४०वच ० #0/शां?7-5६2८टा०ा?९ ०) 





विदेशी-विन्मिय का महत्व और आवश्यकता 
(इ्रञ-त्राट९ बात 'च९ट९55ॉ४४ ० #ै0थं87 77726) 


झआथिक नियोजन के लिए विशाल साधनों वी आवश्यकता होती है। 
अ्रद्धं विकसित देश पू जी, यन्त्रोपफरणु, तकनीको-ज्ञान आदि में अभावग्रस्त होते हैं। 
इसलिए एक निर्धन देश केवल अ्रपन साधतो द्वारा ही आधुनिक रूप में विकप्तित नही 
हो सक्तता । ग्रत उन्हे मियोजन कायक्मों की सफलता क लिए विभिन्न प्रज्नार वी 
सामग्री विदेशों स ग्रायात करनी पड़ती है। नियोजन की प्रारम्भिक अवस्थाग्रों में 
ग्रत्यधिक मात्रा में पूंजीगत पदार्थों, मशीनों, केलपुर्जो उद्योग और कृषि के लिए 
आवश्यक उपस्कर,ग्रौद्यागिक कच्चा माल रासायपरिक सामग्री और तकनी की विशेषज्ञों 
का आ्राथात करता पडता है । विद्युत और सिंच।ई की विशान नदी घादों योजनाग्रो 
के लिए विभिन्न प्रकार के यन्य, इस्पात तथा सं मेन्ट ग्रादि का विदेशों से आयात 
करना पडता है। कृषि-विकास के लिए उर्वरक, कीटनाशक औपधियाँ और उच्चत 
पन्‍न आदि का भी विदेशों से आयात करता पडता है, क्योकि ब्रद्ध-विबसित देशों मे 
इनका उत्पादन भी कम होता है और दछृषि व्यवसाय पिछडा हृप्ना भी होता है। ये 
विकासोन्मुख देश जब योजनाएँ अपनात हैं, तो बिक्रास की प्रारम्भिक अवस्थाग्रो मे 
यातायात्त और सदशवाहुन के साधनो का भी द्रुत विकास करना चाहते हैं क्योफ्ि 
विक्रास के लिए यह प्रथम झ्रावश्यकता होती है । इनसे सम्बन्यित सामग्री का भी 
विदेशे) से आयात करना यडता है। शिवमिन्न विकास योजनाओं मे औद्यागगिक वास को 
भी महत्त्व दिया जाता है और इस्पात, भारी रसायन, इजीतिर्यारिग, मशीन-निर्माण, 
खनिज-तेल, विद्युय्‌ उपक्रण आदि उद्योगो के विकास के लिए भारी मात्रा मे 
सशोनरी, केच्चा माल, मध्यवर्ती पदार्थ, इंधन, रसायन और क्लपुर्जो का आयात 
करना पडता है। इन सब परियोजनाओं के तिमाण और कुछ समय तक सचालन के 
लिए विदेशी तकनीकी विशेषज्ञों का भी आग्रात्त प्रावश्यक है। परिशामस्वरूप, देश 
वी झ्राय मे वृद्धि होती है । इस बढी हुई श्राय वा बहुत बड़ा भाग झाधुनिक जीवन 
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की नवीन वस्तुग्रो के उपभोग पर व्यय किया जाता है, जिनकी पूत्ति भी विदेशों से 
मंत्रकर की जाती है | अनेक अर्द्ध-विकसित देश कृपि-प्रधान होते हुए भी कृषि 
व्यवसाय और उत्पादन-पद्धद्ियों के अवनत होने के कारण देश की ग्रावश्यकतानुसार 
खाद्यान्न और उद्योगों के लिए कृपि-जनित कच्चा माल भी उत्पन्न नही करते ३ अत: 
उन्हे खाद्यान्नो और ऐसे कच्चे माल का भी आयात करना पड़ता है। भारतीय 
योजनाञ्रो में ऐसा ही हुआ । अधिकाँश भ्रद्ध-विकप्तित देश अधिक जनमख्या से ग्रसित 
होते है और इनकी जनसख्या-दृद्धि की दर भी अधिक होती है। इस बढती हुई 
जनसख्या के लिए अधिक मात्रा में उपभोग सामग्री और उत्पादक वस्तुओं की 
ग्रावश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति के घिए ग्रायातो का आश्रय लेना पडता है। कई 
अ्रद्ध-विकसित्त देशों प्रें आयातो के बढने का यह भी एक कारणा है। इस प्रकार, 
घिकासा्थ नियोजन के प्रारम्भिक दर्षों में आयातों के बटसे की प्रवृत्ति होती है। इन 
देशो को परिपोषक आयात (]/६7९7४70८७ 7॥70705), विक्ासात्मक ग्रायात 
[70९४2)0%07279) ॥70 9075) और ग्रस्फीतिकारी आाधग्ात [30॥-77400रा५ 
0770०१४) करने पडते हैं । इन सब आ्रायातो के भुगतान हेतु विदेशी-विनिमय की 
ग्रावश्यकता होती हैं । 


निर्यात शौर विदेशो-विभिमय का अर्जन--स्पप्ट है, कि विकासोन्मुख श्र्थ* 
व्यवस्था में चुद्धिमान दर से आयात करने पड़ते हैं । विदेशों से इन पदार्थों का आयात 
करने बे लिए इनका भुगताछ विदेशी मुद्रा मे करनां पडता है. जिसे ये देश अपनी 
वस्तुशो का निर्यात करके प्राप्त कर सकते है ! भ्रधिक मात्रा में वस्तुएँ झ्रायात की जा 
सके, इसके लिए यह पग्रावश्यक है, कि ये देश ग्रधिकाधिक मात्रा में अपने देश से 
पदार्थों का निर्यात करके अधिकाधिक विदेशी भुद्रा या विदेशी-विनिमय अजित करे । 
इन निर्यातों मे दृश्यग्त और ग्रहृश्य (४६0४ #ए0 वश 8078) दोनो 
निर्यात सम्मिलित है । इस प्रकार, विकासोम्मुख देशो के लिए निर्यातों में वृद्धि करना 
आवश्यक होता है । किन्तु, दुर्भाग्यवश, इन देशो में नियोजन की प्रारम्भिक अवस्थाओं 
मे निर्यात क्षमता बहुत ग्रधिक नही होती है । एक तो स्वय देश के विकास-कार्येत्रमों 
के लिए वस्तुप्रो की आ्रवश्यक्षदा होती है | दुसरे, श्राथिक विकास के कारण बढी हुई 
भ्राय को भी जनता, उपभोग धर हो ब्यय करना चाहती है, क्योंकि इन देशो में 
उपभोग की प्रवृत्ति ग्रधिक होती है। प्रत निर्यात-योग्य झाधिष्य (॥7फ0०747(६ 
8777|05) कम बच पाता है। योशनावद्ध ग्राधिक विकास म जो कुछ उत्पादन क्रिया 
जाता है, वह उपभोग को बढ़ती हुई आ्रावश्यकता मे प्रयुक्त कर लिया जाता है 
परिशामस्वरूप, इतनी अतिरिक्त निम्न-स्तरीय उत्पादकता और मुद्रा-प्रमारिक प्रवृत्तियो 
के कारण उत्पादन लागत अधिक होती है और दिश्व के बाजारीो मे वे प्रतिस्पर्दा मे 
ब्रारम्मिक वर्षों मे नहीं टिक पाते; फलस्वरूप, व्यापार प्रतिकूल हो जाता है 
बयोकि, एक और आयातो मे वृद्धि होगी है तथा दुसरी ओर उनके भुगतान के लिए 
निर्यात अ्रधिक नही बढ़ पाते । इस प्रकार विदेशी-विनिमय का सकट पंदा हो जाता 
है ! किन्तु एक पूर्णेत केम्द्रित अर्थ-ब्यंवस्था में विशेष-ूष से सोवियत रुस जैसो 
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अर्श्र-व्यवस्था मे, विदेशी व्यापार के क्षेत्र मे ऐसी ऊंठिनाइयाँ कम पैदा होती हैं, परन्तु 
भारत जैसी आशिक रूप से नियोजित या मिश्रित भ्रर्थ-व्यवस्था ( ४5९० 8८000श9 ) 
में विदेशी व्यापार में इस प्रकार का भुगतान-असतुल्लन उत्तच होना सामान्य बात है ! 


विदेशी धिनिसय के आवंटन को भ्रादश्यकता--स्पप्ट है कि विकासार्थ 
नियोजन मे विशाल माता में विविध प्रकार की सामग्री का झ्रायात करना पडता है 
किन्तु उत्का भुगतान करने के लिए निर्यातों से पर्याप्त मात्रा में आवश्यकतानुप्तार 
विदेशी विनिमय उपलब्ध नही हो पाता । यद्यवि स्वदेश में ही उत्पादन से वृद्धि करके 
ग्रायात प्रतिस्थापन के पर्याप्त प्रयल किए जाते हैं श्रौर निर्यातों मे वृद्धि के लिए भी 
अथक प्रयास किए जाते हैं किन्तु विदेशी विनिमय की स्वल्पता ही रहती है इसीलिए, 
उपलब्ध विदेशी वितिमय के समुचित उपयोग की समस्या उदय होती है। यदि देश के 
लिए बाँछतीय सभी पदावों क आयात के लिए पर्याप्त माता में विदेशी विनिमय 
उपलब्ध हो जाए तो फिर इस प्रत्रार वी समस्या ही उत्पन्त व हो, किन्तु जिस 
प्रकार से अन्य आव्िक क्षेप्रों मे वैकल्पिक उपयोग वाले सीमित साधनों स अनन्त 
उद्देश्या की पूर्ति हेतु चयन ((४०:८०) बी समस्या उदय होती है उसी प्रकार, 
विभिन्न उद्योगो मे इन विदेशी मुद्रा कोपो के सीमित साधनों के उचित झौर विवेक- 
पूरा आवशटन की समस्या उदप होती है, जिसके समुचित समाधान से नियोजन की 
सपलता का अ्रश बढ जाता है । 


विदेशी-विनिसय का ब्राजदन 
(#0एशाणा ए एकशंडशा एडलाशाए€) 


अत पह आवश्यक है कि योजनाओं भे आ्रायात-कार्यक्रम, एक सुविचारित 
योजना क आधार पर संचालत किया जाए, जिससे दुलभ विदेशी मुद्रा का अधिकतम 
उपयाग हो सके । 


इस सम्तनन्‍्ध में तनिक सशोधन के साथ वही सिद्धान्त प्रपनाया जा सकता है 

जो देश म॑ विनियोगो के आवटन (&|[00४॥07 ० [0९४४7 ) के लिए अपनाया 
जाता है।इस सदर्भ में 'सीमान्त-सामाजिक लाभ का सिद्धान्त [शिएरट]6 ० 
/88॥709 5009) ८0680) बडा सहायक हा सकता है । इस सिद्धान्त के अनुसार 
विभिन्न उद्योगो म॑ विदेशी मुद्रा का झावटन इस प्रकार क्रिया जाना चाहिए ताकि 
इनसे प्राप्त सोमान्त लाभ समान हो । तभी इस विदेशी मुद्रा से देश को अधिकाधिर 
लाभ मिल सकता है । इसक लिए आवश्यक है कि विदेशी मुद्रा के श्रावटन में देश के 
लिए सवाधिक गझावश्यक क्षेत्रों और वरियोजनामो को प्रायमिकता दी जाए। ग्रद्धां 
विकसित देशो के ग्रायात्त को निम्नलिखित भागो में विभाजित किया जा सकता है-- 

(ग्र) सुरक्षा सामग्री का झ्रायात (फाए०॥ णए 9शटाए० एचएएगथा) 

(ब) निर्वाह सम्बन्धी आयात (](27४09006 ॥9०7$ ) 

(सं) विकासात्मक आ्रायात (02५2)०%70०४48॥ ॥छ9०75) 

(द) अच्श्य आ्रयात (77यह्ा०० प्घए ०75 
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[झ) सुरक्षा सम्बन्धी आपात [7णाण5 ० 06लिा८४ एपृणठाएण९ए)-- 
सुरक्षा, किमी सी देश वी सर्वोपरि आवश्यकता हो टी है। कोई भी देश इस वायें में 
उदासीनता नहीं बरत सक्तता ॥ ध्त वियोजन मे सुरक्षा सामग्री कै आयातो दो 
सर्वोच्च प्राधमिकता दी जानी चाहिए। कई देशो के नियोजन का तो मुरष्र उद्देश्य 
ही देश वी रक्षा या ग्राइरमण ([टटा०८ 0 07टा००) के लिए सुरक्षा को हुई 
करना होता है । वैसे भी इनमे से अधिकाश ग्रद्ध विकसित देश अभी गत कुछ वर्षों 
सेही स्वतन्त्र हुए हैं और सुरक्षा की दृष्टि भे टर्वल हैं। इन देश के पडोसियों मे 
सीमा सम्बन्धी झगड़े भी रहते हैं जिनके कारण, ये देश युद्ध की आशवा से ग्रस्त 
रहते हैं और सुरक्षा के लिए आत्र रहते हैं। यहाँ तक्‍र्ीबी ज्ञान का भी इतना 
अधिक विफास नहीं हुआ है, जिसस सारी सुरक्षात्मक सामग्री का उत्पादन वे स्वय 
कर सके । झ्त इन्हे विदेशों से भारी मात्रा में अर्त्र शस्त्र, गोला-बारूद तथा सुरक्षा 
उद्योगो के लिए ग्रावश्यक सामग्री का आयात करना आवश्यक होता है जिन्के प्रभाव 
मे इन देशो की सुरक्षा ही खतरे मे पड़ सकती है । भझ्त इस कायें के लिए विदेशी- 
विनिमय के ग्रावटन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए । देश का अस्तित्व देश वी 
सुरक्षा पर निर्मर करता है जो विक्नासवाद की एक वस्तु है। सुरक्षा की दृष्टि से 
आवश्यक सामग्री के ग्रायात मे उपेक्षा करन के दुष्परिशाम हो सत्रते है। ग्रत धुरक्षा 
की दृष्टि से आायात की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूर्णरुप से विदेशी वितिमय 
उपलब्ध कराया जाना चाहिए । 

(व) निर्वाह सम्बन्धी आगयात ('॥९श०07०९ [एज075)--निर्वाह सम्बन्धी 
ग्रायात या परिपोषक झायातों मे झासात की जाने वाली उन्न बस्तुओं को सम्मिलित 
करते हैं जो प्रर्य-व्यवस्था के बतंमात स्तर पर सुचार रूप से सचालन के लिए 
ग्रावश्पक हैं। भात जैसे अर्द्धा विकसित देगणो के सदर्भ मे इसमें निम्नलिखित वर्ग 
सम्मिलित विए जा सकते है-- 

(0) खाद्यात्न--अधिकाँश अद्धं-विकसित देश कृषि-प्रधान हैं, किन्तु कृषि की 
पिछडी हुई दशा श्लौर ज़नसख्या की अधिवत्ता होने के कारणा, वहाँ खाद्यान्नो का 
ग्रभाव होना है और इसकी पूर्ति विदेशों से ख थ त्ञो का गरयात करके की जाती है | 
खाद्यान किसी नी देंश की बुनियादी आवश्यकता है और इसकी पूर्ति चाहे किसी भी 
स्लोत से हो, ग्रावश्यक रूप से वी जानी चाहिए । इन देशों का जीवन-स्तर पहले से 
ही अत्यन्त न्यूवतम स्तर पर है और उसम कटौती ज़िसी भी प्रकार नही दी जा 
सकती । अत यद्यपि इन देशों में ख्राद्य/ज्लो क उत्पादन म ज्तुरत्त वृद्धि के प्रयत्व शिए 
जा सकते हैं जिसकी यहाँ वटहूत बडी गुजायश है, विन्‍त यदि इसमे तुरन्त इतनी वृद्धि 
नहीं हो पाए विससे देश की खाद्यान्नो की आ्रावश्यक्षताएँ पूरी नही हो, तो निश्चित 
रूप से खाद्यान्नो का भी आवश्यक मात्रा में झ्ायत किया जानता चाहिए झौर उसके 
लिए पर्याप्त मात्रा में विंदेशीं-विनिमय ब्रायटित किया जाना चाहिए। भारत का 

उदाहरण इस सम्वन्ध में स्पष्ठ है । 

(7) ग्ौद्योगिक कच्चा माल-इस वर्ग मे चच्चा माल, सुस्पत्रः हृपि-जल्य 
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कच्चा माल, सम्पिलित किया जा सवता है। अनेक भ्रद्ध-विकर्ित देशो मे, स्वय के 
उद्योगो के लिए, बच्चा माल उत्पन्न नहीं होता है ग्रथवा कम मात्रा में होता है, 
जिसकी पूर्ति विदेशों से इन पदार्थों का आयात करके की जाती है । उदाहरणार्थ, 
भारत क्रषि-सम्बन्धी कच्चे माल में, प्रालें, तोपरा, कच्ची रवबड़, घच्ची कपास, करचा 
जूट, अभिभित तम्बाकू ग्रादि का ग्रायात करता है। इन सभी वस्तुग्रो के श्रायात को 
देश भे ही उत्पादन मे वृद्धि वरके कम किया जाना चाहिए। साथ ही, इस बात के 
भी प्रयास किए जाने चाहिए कि इन झायानित बस्तुग्रो के स्थान पर उपयुक्त देशी 
बस्तुप्रो का उत्पादन हो | श्रत इच बत्तुप्रो के लिए बिदेशी-विनिमय कम उपलब्ध 
कराया जाना चाहिए। इस वर्ग की अ्रधिक्रॉश में उन्हीं वस्तुओं के लिए विदेशी मुद्रा 
आवदित को जानी चाहिए जो निर्यातित वस्तुग्रो के निर्माण में सहायता दे तथा जिनके 
स्थात पर देश में उत्पादित वस्तुग्री का उपयोग नही हो सकता हो । 


(8) खिज तेल--अधिकाँश अंद्ध -विकसित देशो मे खनिज तेल का ग्रमाव 
है | उदाह्रणाथे, भारत मे खनिज तेल की आवश्यकता का कुछ भाग ही उद्न्न होता 
है । शेप तैल विदेशों से आयात करना पडता है । वँसे भी खनिज तेल वी आवश्यकता 
उद्योग-धन्धो और यातायात आदि की वृद्धि के साथ बढती जाती है | सुरक्षा के लिए 
भी इस्तका महत्त्व होता है । अत इस मद के ग्रायात मे कटौती करना तब्र तक सभव 
नहीं है, जब तक देश मे नए खनिज भण्डारों का पता लगाकर उनसे अधिक तेल 
निकाला जाए या वर्तमान तेल भण्डारो से ही अधिक तेल निकाला जाए और उसके 
शोवन की चित्त व्यवस्था की जा सके, किन्तु सल वो खोज करन झौर तेल-शोधन 
संस्थाएँ स्थापित करने के लिए भी विदेशों से मशीनें अन्य सामग्री एव तकनीशियन 
ग्रायात फरने पड़ते है जिनके लिए विदेशी मुद्रा चाहिए । 


(४) रासायनिक पद थें--प्रत्येक देश को रासायनिक पदार्थों की आ्रावश्यवत्ता 
होती है, किन्तु अधिकाँश प्रद्ध -विक्रसित देशों ने रासायनिक उद्योग अत्यन्त अविकसित 
होते हैं । कृषि-उद्योग आदि की प्रगति हेतु रासायनिक पदार्थों की ग्रावश्यकता होती 
है । घुरक्षा उद्योगो के लिए भी रासायनिक उद्योग आवश्यक हैं। इसलिए इस मद मे 
कटीती करना अनुचित है। शत, इस मद के लिए भी झावश्यक विदेशो-विनिमय 
आवर्टित किया जाथा चाहिए | 


(९) निर्मित बस्तुएँ--र्थ व्यवस्था में चालू उत्पादन को बनाए रखने के 
लिए भी कुछ निर्मित पदार्थ विदंशां से भ्रायात करने पडतें हैँ उदाहरणार्थ, भारत में इस 
वर्ग के प्रतित्थापत और मरम्मत के लिए मशीनें कागज, अखबारी कागज, लोहा एव 
इस्पात, अलौह धातु आदि ब्राते है । इन वस्तुओं का उत्पादन देश में नही होता है 
तया ये बल्तुएँ देश के वर्तमान उल्रादन के लिए ग्रावश्यक्र है। श्रत इसके लिए 
भी पर्याप्त विदेश विनिमय का झआवटन किया जाना चाहिए । 

(स) विक्ास-सम्बन्धी श्रायात (00४00एएछशात्वा [्रफुण5)--ग्राथिक 
नियोजन और विकास की दृष्टि से इस प्रकार के आयात्त सर्वाधिक महत्त्वपुर्णों हैं। 
योजवाग्रो में कई प्रकार की परियोजनाएँ और विशाल कायेंक्रम प्रारम्भ किए जाते 
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हैं। प्रत्येक देश की योजनागो में विशाल नदी-घाटी योजनाएं, इस्पात कारखाने, भारी 
विद्य्‌ त उपकर ण॒, मशीन निर्माण, इन्जी निर्यारेग, रासायनिक-उर्दे रक,क्ृषि-उपकरण तथा 
विविध प्रकार के कच्चे, मब्यवर्नी और निर्मिस्त माल की ग्रावश्यक्रता होती है । विकात 
की प्रारम्भिक अवस्थाग्रो में उक्त पदार्थों का भारी मात्रा मे श्रायात ऋरना पडता है । 
इस स्थिति मे इत परियोजनाओं के प्रारम्भ और क्रियान्वयन के लिए विदेशों से 
विश्येपज्ञों का भी श्रायात करना पडता है। ग्रतः इसके लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा की 
स्रावश्यकता होती है । अन्य वातें समान रहने पर विकास की प्रारम्मिक अवस्थाओं 
में जितने अधिक इन पदार्थों का आयात सम्भव होगा और यरियोजनाएँ पूरी को 
जाएँगी, उतना ही ग्रधिक तीत्र गति से प्राथिक विकास सम्भव होगा । प्रनेक बार इन 
पदार्थों का आयात सम्मय नही हो पाने के कारण विकास में बाधाएँ उपस्थित होती 
हैं। भारत कही द्वितीय पचवर्पाय योजना, विदेशों से सामग्री आयात करन के लिए 
विदेशी विनिमय की कठिनाई के कारण ही भवर में पड गई थी। झत विकत्त 
सम्बन्धी ग्रायात भी अर वश्यक है और इसके लिए पर्याप्त मात्रा से विदेशों मुद्रा 
भ्रावटित की जानी चाहिए । 


(द) प्रग्य कार्य या श्रदश्य श्रायोत (00 जगा: ण एशक१[8 
एणएफ्०7४५) --प्रत्यक्ष रूप से पदार्थों के आयात के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए भी 
विदेशी-विनिमय को आावश्यक्ता होती है। विदेशों से लिए हुए ऋणा और उप्तकी 
अदायगी के लिए भी विदेशी मुद्रा चाहिए। इस प्रकार का भुगतान प्रत्येक राद्र का 
नेतिक कत्ततव्य है । साथ ही, इन अ्रद्ध-विंकप्चित बेशों को भविष्य मे भी विदेशों से 
ऋरा लेना आवश्णक होता है | इसके लिए, इनकी साख और प्रतिष्ठा तभी वनी रुह 
सकती है, जबकि ये पूर्व ऋणों का म्रुगतान कर दें। अ्रत अ्रद्धं-विकपित देशों को 
बिदेशों धर लिए हुए ऋश भ्रौर ऋण सेवाश्रो (2०298 बात 70896 827४7085) के 
लिए भी विदेशी भुद्रा का प्रावधान रखना चाहिए । इसके अतिरिक्त, भ्ध -विंक सित 
देशो के झनक व्यक्ति विकसित देशो मे शिक्षा, प्रशिक्षण झौर अनुभव द्वारा विशेषज्ञता 
च्राध्त करन जाते है, जो दहााँ से लौटकर देश के झ विक विकास में योगदान देते है । 
छू'कि देश में विविध क्षेत्रो मं तकनीशियनो और विशेषज्ञों की भ्रत्मन्त दुलभता होती 
है भ्रत इन व्यक्तियों की, विदेशों में शिक्षा-दीक्षा के लिए भी पर्याप्त विदेशी भुद्रा का 
झावटन किया जाता चाहिए, किन्तु इस बांत की सावधानी बरती जानी चाहिए कि 
थे व्यक्ति उन विकसित देशो पे विशेषज्ञ बनकर स्वदेश प्राएँ और देश छत में ही कार्य 
करें | कई बार यह होता है कि इतका स्वदेश के प्रति झ्राकर्षएा समाप्त हो जाता है 
ग्रौर ये वही दस जाते हैं। इससे देश की दुलंभ मुद्रा द्वारा विवरमित बुद्धि का बहाव 
(गशाध्णप्रन्‍] ताथा7) होता है, इसे रोका जाना चाहिए । विभिन्‍न देशो मे ग्राधिक 
सहप्रोग की सम्मावताग्रो में वृद्धि तथा उद्योग, व्यापार, ब्यवप्ताय आदि के लिए कई 
प्रतिनिधि मण्डल और अध्ययन दल विदेशों को भेजे जाते हैं। उदाहरणार्थ व्यापार- 
प्रतिनिधि-मण्डल, उद्योग-प्रतिनिधि-मण्डल, तिर्यात-सम्भावना प्रध्ययन-दल आदि । 
इतके लिए भी विदेशी मुद्रा भरावटित की जानी चाहिए । किन्तु इसके गठन झौर इनवी 
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सख्या सावधानीपूर्वक निर्धारित की जानी चाहिए। इन दलो में न्यूनतम ब्रावश्यक 
व्यक्तियों को ही सम्मिलित किया जाना चाहिए। साथ ही, संख्या भी कम होनी 
चाहिए तथा निश्चित लाभ होने की स्थितियों मे ही ऐसा किया जाना चाहिए । इसी 
प्रकार, कई सॉस्कृतिक-प्रतिनिधि मण्डल, सशभावना-मण्डल, खेलकूद प्रतिनिधि मण्डल 
भ्रादि विदेशों में भेजे जाते हैं। यद्यपि, पारस्परिक सदृभावना और सुभ-बुझ पेदा करने 
के लिए इनका भी अपना महत्त्व है, किष्तु इन कार्यों के लिए विदेशी-विनिमय ग्त्यन्त 
सीमित मात्रा मे ही उपलब्ध कराया जाना चाहिए । 
आवटन से प्राथमभिकता--अत स्पष्ट है कि दुर्लभ विदेशी-विनिमव भ्रावटन 
में सर्वोच्च प्राथमिकता सुरक्षा और खाद्यान्नो को दी जानी चाहिए क्योकि इनके 
साथ देश की जनता के जीवन-मरण का त्रश्न सम्बन्बित होता है। निर्वाह और 
विकांस-सम्बन्धी कार्यों हेतु विदेशी मुद्रा, आवश्यक अपरिहाये झ्रायातों के लिए 
आवरटित की जानी चाहिए । इनमे मुख्वत लोहा एवं इस्पात, कोयला, रेलें, विशिष्ट 
शक्ति योजनाएँ, उवरक, मशीने झादि को प्राथमिकता दी जानी च।हिए। ऐसी 
परियोजनागों, जिनके कार्य मे काफी प्रगति हो चकी हो या ओ पृरंता के नजदीक हो, 
सर्वेप्रभम, पिदेशी-मुद्रा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विदेशी-विनिमय के इस 
प्रावटन में आ्रावश्यक्रतानुप्तार केषप्द्रित कार्यक्रमों [(076 ॥70/5०5) को सर्वोच्च 
हत्व दिया जाना चाहिए। विशेषत उन चस्तुओं के झ्रायात के लिए 
विदेशी-वितिभय प्रदान क्रिया जाना चाहिए, जो ऐसी वस्तुओं के उत्पादन मे सहायक 
हो, जिनका या तो निर्यात क्विया जाए या जो आायातित वस्तुओ्रो के स्थान पर॒वाम 
ग्राकर आयातों में कमी करे । इस विदेशी-विनिमय के आवटन और ग्रायातो की 
स्वीकृति का केन्द्रित उद्देश्य निर्यातों में प्रृद्धि तथा आयात प्रतिस्थापन होना चाहिए । 
चिदेशी मुद्रा का उपयोग अधिकतर उपभोक्ता उद्योगो के लिए नही अपित 
पूजीपत-पदार्थो के ग्रायात हेत किया जाना चाहिए नियोजन से वैसी ही परियोजनाएँ 
सम्मिलित की जानी चाहिए जो आवश्यक हो, जिनमे विदेशी-विनिमय की न्यूनतम 
भ्रावश्यकता हो ग्रौर विदेशी-विनिमय उत्पादन अनुप ते कम हो । ऐसी परियोजनाओं 
के लिए ही विदेशी-विनिमय क। आवटन क्या जाना चाहिए जो 'मूठी प्रतिष्ठा 
वाली नही, अपितु देश के आश्थिक बिकास्त के लिए ग्रावश्यक हो । 
भारतीय नियोजन में विदेशी-विनिमय का झ्ावटन 
(#ैस्‍एटबरीपक चर एजफारंट्रव :ज्याब्राएट दंत गा्पीका शीत्रागगाए) 
अलक घोष के अचुसार, प्रथम पचवर्षीय योजना में भारत की विदेशी व्यापार 
नीति के प्रमुख तत्त्व, निर्यातो को उच्च स्तर पर बनाए रखना और उन्ही वस्तुझो का 
ग्रायात करना था जो राष्ट्र-हित मे प्रवक्थक हो या जो विकास और नियोजन कौ 
ग्रावश्यकताओं को पूरी करें तथा देश के पास उपलब्ध विदेशी-विनिमय साधनों तक 
ही भ्रुगताव के असतुलत को रखा जाय। ग्रत इस योजना के प्रारम्भिक यर्ष मे 
प्राय से सम्बन्धित प्रारम्भ में नियस्तेण नीति अपनाई गई, किन्तु बाद में मशीनें 
एवं अन्य झावश्यक उपभोग सामग्री के आयात मे क्िर उदारता बरती गई। वर्ष 


256 ग्राथिक विक्लास के सिद्धाग्त 


953-54 में खाद्यान्नों के श्रायत मे कम्मी हुईं, कच्चे माल की ग्रावश्यकताग्रो की 
पूति भी स्वदेशी साधनों से करने की चेष्टा की गई। भरत कपास और कच्चे छूट 
का श्रायाव भी कम किया गया । किन्तु योजना के लिए ब्रावश्यक् मशीनों के लिए 
विदेशी विनिमय की स्वीकृति देने मे अनुद।रता नहीं दिखाई गई। वर्ष 954-55 
में ग्रौद्योगिक विकाप्त मे सहायता करने हेतु अ्धिक्ष उदार-ग्रायात-तीति झपनाई 
गई । कच्चे माल, मशीने तथा उपभोक्ता वस्तुओं के आयात के लिए भी विदेशी मुद्री 
उपलब्ध कराई गई, किन्तु ऐसी बस्तुएँ, जो देश मे उत्तादित की जाती थी, उनके 
आयात में कटोती की गई। 955-56 मे योजनाग्रो के लिए आ्रावश्यक॑ मशीनी 
ग्रौर लोहे एबं इस्पात के लिए विदेशी-विनिमय झ्रनधिक आवंटित किया गया । प्रथम 
याजनावधि मे वाधपिक झसत ग्रायात 724 करोड रू रहा, जिसमे से उपभोग 
की झसत 235 करोड़ रु तथा कच्चे माल एवं अद्ध॑-निर्मित वस्तुप्रो का औसत 
364 करोड ह था ॥ पूजोगत वस्तुप्रों का श्रसत 425 करोड ह प्रति वर्ष रहा। 


द्वितीय पैयवर्षीय योजना मे भारी एवं आधारभूत ग्रौद्योग्रिक विकास पर 
काफी बल दिया गया | अत पूजीगत-वस्तुग्रों के झायात मे वृद्धि हुई। प्रथम 
थोजना के भ्रौसत वापिक झायात से द्वितीय योजना में बादिक झ्रायात 50% ग्रधिर 
हो गया ) इस योजना में पूजीगत दवस्तुप्रो, कच्चे माल, मध्यवर्ती वस्तुप्रो एवं 
क्लन्पुर्जों के श्रायात के लिए बहते ग्रधिक विदेशी मुद्रा व्यय वी गइ । इस योजवा में 
पूंजी वस्तुओं के आयात के लिए प्रतिब्य 323 करोड रु की विदेशी मुद्रा व्यय की 
यई । प्रथम योजवावधि मे झ्ायातों के लिए व्यय किए गए कुल विदेशी-विनिमय में 
पूंजीगत-बस्तुओ पर व्यय का भाग 7% था, जो दूसरों योजनावधि में बढ़कर 
30 0% हा गया | प्रथम एव द्वित्तीय याजना मभेव्यापारिक क्षेत्रों मे विभिन्न प्रकार 
के पदाों पर निम्न प्रकार विदेशी-विनिमय व्यय हुझआ-- 
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प्रथम पचरवर्षीय द्विदीय प्चबबरयि 








ग्राथातित वस्तुओं की श्रेणी योजना यांजना 
बापिक ग्रीमत वापषिक ग्रौसत 
]. उपभोग वस्तुएँ 235 करोड रु- 247 करोड़ ए. 
2, कच्चा एवं अद्ध -निश्चित माल 364 कोड ऊू. 502 करोड़ रु. 
| पूंजीगत-वस्तुएँ 425 करोड़ २. 323 बरगोड़ रु 
योग 724 करोड 5. ,072 करोड़ रू. 








उपयीक्त सारणी से स्पष्ट है कि ह्वितोय योजता में विदेशी-वितिमय की 
अधिक राशि, पूनीगत-वस्तुप्रों को आ्रवटितर की गई | द्वितीय थाजना में प्रथम 
गोजना की अपेक्षा उपभोग-वस्तुप्तों के आयात मं केवल 2 करोड रू. की वृद्धि हुई 
जबकि पूजीगत-वल्तुओं के प्रायात मे ।98 करोड ह की ब॒द्धि हुई । द्वितीय बोजता 


]. फ्रा9 प्र देध्शा ए]8 ४, 9 33 
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के दौरान विदेशी-विभिमय की बड़ी कठिनाइयाँ महसूम हुईं, अत” जुलाई, 957 से 
प्रष्यात में कटौती की कठोर नीति को पग्रपमाया गया, जिसके अनुसार विदेशी- 
विनिमय अत्यन्त ग्रावश्यक कार्यों के लिए ही उपलब्ध कराया गया। साथ ही, 
अररे-व्यवस्था में उत्पादन श्रौर रोजगार के स्तर को बनाएं रखने के लिए प्रावश्यक 
ग्रायातों के लिए भी स्वीकृति दी गई । 

तृतीय पचवर्षीय योजना मे भी विशाल विनियोजन कार्यक्रम जारी रहे एव 
भारी और पूजीगत उद्योगो को प्राथमिकता दी गई । इस योजना में ग्रायातों हैतु 
घल 5,750 करोड रु. अनुमान लगाया गया। इसमे से ।,900 करोड रु तृतीय 
योजना की परियोजनाओं के लिए आवश्यक मशीनें एव साज-सज्जा के लिए आवटित 
किए गए । शेष 3,650 करोड रू. श्रायात प्रतिस्थापन की सम्भावनाओो को ध्यान 
भे रखने के पश्चात्‌ भी झ्रावश्यक कच्चे माल भध्यब्र्ती उत्पादन, प्रतिस्‍्थापन के 
लिए प्‌ जीगत-वस्तएँ एवं झ्रावश्यक उपभोग वस्तुओं के श्रायात के लिए प्रावदित 
किए गए | इस प्रकार इस योजना मे ,900 करोड रु की विदेशी-मुद्रा, विकासात्मक' 
प्रायातों के लिए और 3 650 करोड़ रु परिरोषक आयातो के लिए ग्रावदित की 
गई । विदेशी-विनिमय के ग्रावदन में निर्यात-उद्योगो के लिए ग्रावश्यक आयातो को 
प्राथमिकता दी गई डिन्‍्तु ग्रायातो की वृद्धि के परिणामस्वरूप होने वाले विदेशी 
सकट से मुक्ति के लिए आयातो के लिए सीमित माना में विदेशी-विनिमय उपलेब्ध 
कराने वी तीति जारी रहो। ब्रायात-निर्यात नीति समिति के प्रनुसार श्रायात 
नियन्त्रण की कार्यवाही औदोगिक-विकास, विदेशी-विनिमय के सरक्षण झौर निर्यात 
सवरद्धन के साधन स्वरूप अपनाई गई । 

चतुर्थ योजना इस प्रकार निभित की गई, ताकि दुत प्राथिक विकास हो । 
इसलिए, यह योजना गत योजनाञ्रो से भी विशाल बनाई गईं। परिणामस्वरूप, 
अर्थव्यवस्था के बतेमान स्तर को बताए रखने और इस योजना में सम्मिलित की गई 
नई परियोजताओ के क्रियान्वयन के लिए मशीनें और उपकरणो की भारी मात्रा मे 


क्रायात की ग्रावश्यवता अनुभव की गई । विदेगी ऋण सेवाओो के भुगतान के लिए 
भी इस योजना मे अधिक व्यवस्था की गई । 


रः क्यूह्य-सीकल्ति जौर छतत्ु-नल्तिय्मननक्ष्स्ाण 


(77८९-7?०॥७८७ ढक (ए6काउणवाप#-५०घ ५०) 





नियोजित अर्बब्यवस्था के विण्प में एक प्रमुव॒ वह यह है कि इममें कवरतत्ते 

झौर प्रतिस्पद्धादूर्र मूल्य-प्रक्रि के अभाव म साधनों क्षा विवेकपूर्ण प्रावटन नहों 
होता । वह्दन पर्यरूप से नियोजित समाजवादी ब्रर्ववयवस्था के समान मूल्र-प्रक्रिया 
नही होती , वहाँ मूल्य स्वत॒न्त्र ग्रयेव्यवस्धा से मूल्यों के प्रमुज कार्ये-यावनो के 
आवंटन तथा माँग श्र पूर्ति के सन्‍्दुदन का क्षय नहीं करते । रवतस्त्र ब्ंवद्यरत्था 
में मूल्य-पदार्थों और सेवाग्रों को माँग और पूति में साम्य स्थारित करने का 
प्रमुव काये करते हैं। इस प्रकार, सब्तुलन न केवल पदार्थों और सेवाओं से, बल्कि 
उत्पादन के साधनों के बारे में भी स्थापित किया जाता है । उद्दटरणा्ख, प्रदि किसी 
मूल्य पर क्वी वम्नु की माँग, उपकी पूर्ति से बढ़ जाती है तो मूल्यों में वृद्धि होती 
है, परिण मस्व॒झप्र एक ओर तो माँय कम होने वी झोर उन्मुख होती है और दूसरी 
ओर उमर वब्तु के उत्पादन की गधिक प्रेरणा मिलने से उसको पूर्वि बढती है। इस 
प्रक्चार, माँय और पूर्ति में साम्य स्थापित हो जात्न है । यह साम्य उस मूल्य पर हो 
सकता है, जो मूल्य, मूच्य-म्तर से कुद ऊँचा हो, रिन्त यह निश्चित रूप से उस स्वर 
से नीचा होता है, जो नए नन्‍्तुलन के पूर्व था । इस प्रकार, एक दार की मूल्य वृद्धि, 
आगे मूल्यन्वृद्धि को रोकती है ग्रौद ऐसा करने पर ही मल्य ग्रवते आविक्त वीर्य का 
सम्पन्न करत हैं। इस प्रकार स्वतन्द्र उपक्रय वाली अर्थव्यवस्था में मूल्य एक 
महत्त्वपूर्णो काये करते हैं। निवोजित प्र्थव्यवस्था में इस प्रक्तार वी मूल्य-ताँत्रिकवा 
नहीं होरी, न हो वहाँ मूल्य साधनों के आवटन झौर माँग तथा पूर्ति म॑ सन्‍दुलत की 
काय॑ करते हैं। वहां भी मल्य-्ताँतिकता का पश्रत्तित्व तो हो सवदा है, विन्‍ल्‍तु वह 
पंजीवादी ग्रर्वव्यवस्था के समान 'स्वृटन्त्र' घौर “प्रतिस्पर्दारि्यों' नहीं होती ! बहाँ 
मल्य-निर्धारंणख, बाजार की शक्तियों वे द्वारा नहीं होता, वयोति समाजवादी नियजित 
व्यवस्था में स्ववन्ज बाजार भी नहीं होते ॥ झत. वहाँ 'ब्रदत्त मूल्य! (2559960 
एगर०८$) होते हैं बिनका निर्धारण हेन्द्रीय नियोजन ग्रधिकारी द्वारा किया जाता 

है ॥ पढायों के मूल्य हो नहीं, झवित उत्तादन साधनों के मूल्य मी केर्रीय 

नियोजन सत्ता द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, क्योंकि यरकार ही हाँ एक्स न 


मूल्य-नीति और वस्तु-नियन्त्रण 259 


एकाधिकारी होती है भौर उत्पादन साधनों का स्वामित्व और नियन्‍्वण उसी रे ही 
निहित रहता है। इस प्रकार पूर्ण नियोजित अर्थव्यवस्था मे भ्रधिक से श्रधिक 
जानबूक कर बनाई हुई मूल्य प्रणाली होती है । 
मुल्य-नीति का महत्त्व 
(॥क्रण।भ्रा०& ७ ए76९४-?०१०५) 
विकासोस्मुय राष्ट्रो वी नियोजित ग्र्थव्यवस्था मे उचित मूल्य नीति अत्यन्त 
प्रावश्यक हाती है । मिश्चित अर्यंव्यवस्था के श्रस्तर्गंत तो इसका और भी ग्रविक 
हत्त्व होता है । इस प्रकार की प्रर्थव्यवत्था में सावेजनिक क्षेत्र के साथ साथ ह्वत्तन्व 
बाजार सहित विशाल निजी क्षेत्र भी कियाशील रहता है । व्यवस्थाओं मे सरकारी 
नौति, पूँजी विनियोगकर्त्ताओओो और उपभोक्ताग्रो के व्यवह्यर पर मूल्यों की घटा बढ़ी 
निर्भर करती है। निजी उद्यमियों या पूंजी-विनियोजको का मुरय परद्देश्य अ्रधिक से 
प्रधिक लाभ कमाना होता है। उनकी रुचि सर्देव मूल्यो मे वृद्धि करने मे रहती है । ये 
वस्तुओं के कृत्रिम प्रभावों का सुजन करके भी ऐसा करते है। दूसरी ओर उपभोक्ताग्रो का 
प्रयत्त अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करने का रहता है। उक्त दोनो वर्ग इस समस्या 
से सम्बन्धित श्राथिक विकास के विभिन्न पहलुओं पर पर्माप्स ध्यान नही देते । ऐसी 
स्थिति मे योजना अधिकारी को बडी तत्परता से मूल्यों पर भियस्वण करके और 
तत्सम्बस्थी उचित नीति को अपनाना ग्रावश्यक होता है । मूल्यों की भ्रधिक वृद्धि से 
न केवल सामान्य जनता को ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है अपितु योजना- 
लक्ष्य, ग्राय व्यय सम्बन्धी अनुमान भी गलत सिद्ध हो जाते है ग्रौर योजना को उमी 
रूप मे फ़िग्रान्वित करना ग्रमम्भव हो जाता है। इसके विपरीत मूल्यों मे प्रधिक 
गिरावट भी उचित नहीं कही जा सकती क्योकि इसमे उत्पादकों की उत्पादन 
प्रेरणा समाप्त हो जाती है। उत्पादन वृद्धि के लिए प्रेरणास्प्रद मुल्य होना भी 
प्रावश्यक है । ग्रव मिश्चित अर्थव्यवस्था मे उचित मूल्य-नीति को अपनाया जाना 
प्रावश्यक होता है । यही नहीं पूर्ण नियोजित ग्र्थव्यवस्था मे भी नियोजन सत्ता 
द्वारा विभिन्न वर्गों की वस्तुओं के मूल्य, सावधानी और विचारपूर्वेक निर्धारित किए 
जाते हैं । 
मूल्य-नीति का उपयोग सरकार द्वारा एक महुत्त्वपुर्रा अस्न के रूप मैं क्या 

जाता है। राज्य की मल्य-नीति द्वारा गअध्ेव्यवस्था के किसी भी क्षेत्र, उद्योग फर्म 

या व्यक्तिगत उत्पादक का हित या भप्रहित हो सकता है । यदि देश को मूल्य नीति से 

कुछ त्रुटि हो, तो समग्र देश को इसका भारी मूल्य चुकाना पड सकता है। मूल्य- 

स्तर को घटा-बढ़ा कर प्राय-वितरण को भी प्रभावित किया जा सकता है, क्योकि 

मूल्य वृद्धि की अवधि मे समस्त पदार्थों के मूल्य एक ही अनुपात में नहीं बढते । 

व्यक्तिगत पदार्थों के मूल्यो से परिवर्तन को प्रभावित करके इन पदार्थों के उत्पादन 

ओर उपभोग की मात्रा को भी घटाया बढाया जा सकता है। सा्वेजनिक-द्षेत्र के 

व्यवसायो द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाशो के मूल्यों को थोड़ा ऊँचा रख कर 

झ्ाथिक विकास हेतु पर्बाप्त साधन जुटाए जा सकते हैं। इस प्रकार नियोजित 
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प्रथे-व्यवस्था मे मूल्य-्नीति बहुत महत्त्वपूर्ण है! डॉ वी. के आर वी राषों के 
प्रनुसार “साम्यवादी देशो मे भी आधुनिक चिन्ततधारा से माँग और पूर्ति में बॉछधतीय 
परिवर्तन लाने के लिए विशेषत सरकार की शक्ति श्रौर प्रशासत पर विर्मर रहने 
की ग्रपेक्षा कम से कम कुछ सीमा तक मूल्य-प्रक्रिया के उपयोग के महत्त्व का प्रमारा 
मिलता है । इस प्रकार नियोजित परव्यवस्था मे भी मूल्यों का धनात्मक योगदान 
होता है और एक वुद्धिमत्तापूर्ण नीति मे व्यक्तिगत पदार्थों बी माँग और पूर्ति में इव 
परिवतंनो को लान के लिए, जो अ्रद्धं-विक्ञास से विकास मे हस्तान्तरण के लिए 
इतन ग्रावश्यक्र है, मूल्य प्रक्रि। का डप्योग करना होता है। रिजवे बह ऑफ 
इण्द्या के भूतपूव यवर्तर एच वी भ्रार,आयगर के झनुसार [7 वर्ष पूर्व आयाजित' 
प्राथिक विकास की प्रक्रिया प्रारम्भ करने मे भारत का मुरझय उद्देश्य थां--अ्रविवाश 
लोगो के जीवन स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि करना और उनके लिए जीवनयापन के 
विविध ग्रौर अधिक समृद्ध नए मार्ग खोलनां। यदि ग्रायोजित वृद्धि वा फल 
जनसाधारण तक पहुँचाना है, तो हमे एक मूल्य-वीति निर्धारित करनी होगी ग्रो? 
एक सुनिधोजित मूल्य ढाँचा तैयार करता होगा । मूल्य नीति का सम्बन्य केवल 
किसी एक वस्तु ही तही, झ्वितु वस्तुओं प्रौर सेवाप्नो के सामान्य ग्रौर सापे कक 
मूल्यों से भी है । 
मुल्प-तीति का उद्देश्य 
(55 ०. 07|8लांर९ड ०६ ए॥06 7०7९५) 
विकासशील नियोजित प्रव॑व्यवस्था मे, मूल्य नीति निम्नलिखित उद्देश्यों पर 
केन्द्रित होनी चाहिए-- 
(१) योजना की प्राथमिक्ताओ एवं लक्ष्प्रों के अनुषार मूल्यों में परिवतेन 
होने देना | 
(2) खून झाय वाले उपमोक्ताग्रो द्वारा उपभोग-वस्तुओं के मूल्यों प्ने 
अ्रधिक वृद्धि को रोकता । 
(3) मूल्य-स्तर मे स्थिरता बनाए रखना । 
(4) मुद्रा-स्फीति की प्रवृत्तियो पर रोक लगाना और मुद्रा-स्फीति के दौपो 
को बढन से रोकना 
(5) उत्गढक्ों हेतु प्रेरण्पास्प्रद मूल्यों को बनाए रखना । 
(6) मुद्रा-असार झ्लौर उपभोक्ता बस्तुप्रों के उत्पादन में उचित धस्स्थ 
बनाए रखता । 
पूल्य-नोति झौर श्राथिक विकास 
(776९ एणांएए भाए ए९णाएाांट 0७श०एगधाए) 
मूल्य वृद्धि आ्रावश्यक--सामान्‍्यत यह माना जाता है कि ग्राथिक विकांप्त वो 
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प्रवधि में मूह्य-्युद्धि न केवल अपरिहार्य है, प्रपितु प्रतिवार्य भी है। विकरात् के 
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मूल्यों में ऊार की प्रोर दबाव तो निहित ही है क्योकि नियोजन हेतु भारी मात्रा में 
पू'जी निवश जिया जात। है। इससे तुरन्त मौद्रिक ग्राय बढ जाती है, दिन्‍तु उसके 
ग्रनुरूप वस्तु उद्यादत नहीं बढ़ता, क्योंकि किसी परियोजना के प्रारम्भ करने के एक 
झ्रवधि पश्चात्‌ ही उससे उत्पादन आारम्म हीता है। अत मौद्रिक आय की अपेक्षा 
बसस्‍्नुओरो एवं सेवाग्रो का उत्मादन पिछड जाता ई गौर मूल्य बढ जाते हैं। हें मूल्य- 
बुद्धि वितियोग मात्रा और वर्योजनाओ के उत्पादन थ्ारम्भ करने में लगने वाले 
समय पर निर्भर करती है | अ्रधिक मून्यों से उत्तनादकी को भी प्रेरणा मिलती है । 
ग्रावक निपोजन का उद्देश्य जन साधान्श का जीवन स्तर उच्च बनाना है। भेंते 
श्रप्िकों के जीवन स्तर को उच्च बनाने के लिए उनकी मजदूरी और अन्य सुविधाओं 
में वृद्धि की जाती है। अद्ध-विकसित देगो में श्रम-प्रधान तकनीक अपनाए जाने के 
कारण लागत में मजदूरी का भाग अधिक होता है । अत मजदूरी बढ जाने से 
लागनों और मूल्यों का बढ़ जाता स्वाभाविरत्र होता है। इस प्रक्ञार यह माता जाल 
है कि आर्थिक विक्राम की हृष्टि से मूल्यों म थोडी वृद्धि हिंतकर ही नही, अनिवार्य भी 
है, क्योकि ग्रद्ध-विक्सित देशो के ग्राथिक विक्रास मे एक बडी बाघा, बचत के झभाव 
के कारण उपस्थित होती है । विदेशों से पयाप्त मात्रा मे बदत की प्राध्ति नहीं होने 
पर देश में ही “विवरशतापूर्वक बचत' (70८६९ 82श08 ) के द्वारा साधन प्राप्त किए 
जाते है। ऐच्छिक बचत मात्रा न्यूनतम उपभोग स्तर और प्राय में नकारात्मद 
ग्रस्तर या स्वरूप सन्तर के कारण बहुत थोडी होती है । मूल्य-वृद्धि आ्राय वितरण को 
उच्च आय वाले वग के पक्ष मे पुतवितरण करञे बचत वृद्धि करने में सहायता करती 

है, क्योकि इस वर्ग वी बचत करने की सीमास्त-प्रवृत्ति (शष्टावे एा०एथाशाए 
(० (0णा5पा॥०) अधिक होती है । परिणामस्‍्वछप साधतो को विकास हेतु अधिक 
गतिशील बनाया जा सकता है | 

मूल्य वृद्धि के पक्ष मे यह तक प्रस्तुत किया जाता है कि यह विनियोग के 
लिए उचित वातावरण का निर्माण करती है, जिन्‍तु इस सम्बन्ध में यह सब मुस्यत 
इम बात पर निर्मर करता है कि मूल्य-बद्धि की गति क्या है ? यदि घुल्य तीब्ता से 
बढ रहे हो और श्रति मुद्रा प्रसार का भय हो, तो विनियोक्ता हतोत्साहित हीगे । 
कम से कम सामाजिक दृष्टि से बाँछनीय परियोजनाएँ तो नही ग्रपनाई जाएँगी; हाँ 
बहुत कम मूल्य-दद्धि की आशा इस दृष्टि से विकास के लिए हितकर होगी । 

मूल्य वृद्धि के पक्ष मे एक तक यह भी है क्रि मुद्रा-प्रसार उन सौद्धिक आय 
का सुजन करता है, जो पहले नहीं थी । इससे देश के सुधुप्त ससाधनी, विशेयत जन* 
शक्ति को गतिशील बनाने और इन्हे उत्तादक कार्यों मे नियोजित करने में सहायता 
मिलती है | इससे आथिक विकास मे ताद्रता गरती है । 

मूल्य-बृद्धि श्रावश्यक नहीं--उिन्‍्तु श्रवेक विचारक, विकासशील अर्थ-यवघ्था 
में विकास हेतु मूल्य-वृद्धि श्रावश्यक नहीं मानते । इस मत के समर्थन में निम्नलिखित 
तर्क दिए जा सकते हैं-- 


(।) बचत पर विपरीत प्रभाव--पुल्य-्वृद्धि से बंचत पर विपरीत प्रमाव 
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पड़ता है । निरन्तर मूल्य उृद्धि अधिकाँश व्यक्तियों वी, बचत की इच्छा और योग्यता 
पर विपरीत प्रभाव डालती है ! मूल्य-बुद्धि देश की मुद्रा और चलत में जनता के 
विश्वास को डगमगा देते हैँ । देश की ग्रधिकाँथ बचत करने वाले अपनी बचत को 
वेक-जमा, बीमा-पॉलिसियो या सरकारी-प्रतिभूतियों (0एएधयएव्या 58८४४६३ ) के 
रूप में रखते हैं। मूल्य वृद्धि ग्रथवा मुद्रा-प्रसार के कारण, जब इन लोगो के इस रूप 
मे रखी हर्ट मुद्रा मूल्य घटता जाता है तो व्यक्तियों में बचत के स्थान पर व्यय 
करने की इच्छा बलबती हो उठती है, या फिर वे प्रपती बचत को सोना, ज॑मीन- 
जायदाद या विदेशी-विनिश्यय फ््य करने में उपयोग में लाते हैं। इन दोनी ही 
स्थितियों मे पूजी निर्मास्स को धक्का लगता है। अधिकाँश श्रपनी बचद की विदेशों 
में लगाते हैं । 

मूल्य वद्धि से जिस प्रकार बचाने की इच्छा पर बुरा प्रभाव पडता है उसी 
प्रकार बचाने की क्षमता भी कुप्रभावित होती है। मुद्रा प्रसार से क्ृपको, प्रोद्योगिक 
श्रम्ित्रों छोटे व्यापारियों और मध्यवगं की बाह्तविक आय में भारी कभी होती है 
झर उनका व्यय आय से भी भ्रधिक बढ जाता है । इसके विपरीत मूल्य स्थायित्व से 
बचत मात्रा बढती है । कम से कम वे ऋणात्मक बचत को समाप्त करने या उन्हें 
कम करने में तो अवश्य सहायक होती है । यह एक तथ्य है कि मुल्य वृद्धि के समय 
मे राष्ट्रीय आय मे पारिवारिक क्षेत्र की वचत का भाग घट जाता है बविन्तु सूल्य- 
स्थायित्व की स्थितियों में इस झ्नुपात मे तीन्न वृद्धि होती है । 

(2) विकास की हृष्ठि से लाभदायक विनियोग नहों--मुद्रा प्रसार से सदेव ही 
लाभ और लाभदायक विनियोगो मे वृद्धि हो, ऐसा झ्ावश्यक नही है | चिली के 
अनुसार वहाँ सन्‌ 7950 और 957 की ग्रवधि में 0 गुती सूल्य-वद्धि हुई, हिन्‍्तु 
स्थिर-पूजी मे विनियोगो की मात्रा गिर गई। बहुधा, मुल्य-वृद्धि विनियोगों को 
प्रोत्साहित करती है किन्तु इस समय इस बाल की भ्रहुघा सम्भावना होती है कि 
विदियोक्ता विवेकपूर्ण एव दीर्घकालीन दृष्टिकोण से थिनियोग सम्बन्धी निर्णय नहीं 
ले पाते, तुरर्त फलदायक और ग्रधिकाधिक लाभदायक परियोजनाएँ ही बहुधा हाथ 
मे ली जातो हैं जो दीघंकालीन श्राथिक विकास की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण नहीं होती । 
इस प्रकार ये विनियोग भ्राथिक विकास की हृष्ठि से, ग्रधिक लाभप्रद नही हो पाते । 

(7) लिदेशी विनिमय पर विपरीत प्रभाव--आधिक विकास की गति प्रारम्भ 
मे बहुत कुछ विदेशी विभिमय साधनों पर निर्भर करती है। यह विदेशो-विनिमय या तो 
आ्ामातो को भ्रपेक्षा अधिक निर्यात करके भ्रथवा विदेशीन्पूंजी के झ्रायात द्वारा 
उपलब्ध होता है | सूल्य-वृद्धि से विदेशी विनिभय के इन दोनो ही खोतो पर बुप्रभाव 
होता है। मूल्य-वृद्धि से देश मे वस्तुप्रों की उत्पाइन-लागत वढ जाती है और इससे 
निर्यात हृवोत्साहित होते हैं। इससे विदेशी-विनिमय का प्रभाव है भ्रौर ऐसी स्थिति 
में विनिमय नियल्नस्थ, विदेशी विनिमय में सट्टटी की प्रवृत्ति श्रौर विदेशी विनिमय- 
दर में गिराघट श्राती है, परिशामस्वरूप, निजी विदेश-पूजी भी हतोत्साहित 


होती है। 
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(९) ग्राथिक विषमता से वृद्धि--निरस्तर मूल्य-वृद्धि से आथिक विषपमता मे 

द्वि होती है क्योकि इस समय लाभो में प्रधिक बुद्धि होती है। ऐसी स्थिति में, सूल्प- 

वद्धि कतिपय व्यक्तियों को ही धनवान बनाती है गौर अधिकाँश को निर्घनता की 

शोर ले जाती है । भ्रत आधिक विकास की धित्त-व्यवस्था वरने का मुद्रा-प्रसारिक 

पद्धति से सामाजिक तनाद और संघर्ष बढ़ता है) यदि ग्राथिक विवास का आशय 

प्राय के न्यूनतम स्तर पर रहने वाले लोगो की सख्या में कमी करता है तो तीज 
मूल्य-वद्धि ऐते आथिक विकास के कदापि झनकूल नहीं है ) 


(४) ग्रतेक देशों के उदाहरण--यदि ग्राधिक विकास का आशय रष्जीय 
श्राय में वृद्धि से लें तो भी मूल्य-वुद्धि ग्राथिक विकास में प्रतिव्ये झूप से सहायक नहीं 
है । मूल्पश्वृद्धि के बिना भी राष्ट्रीय प्राय में वृद्धि हो सकती है औौर अधिक बुद्धि होने 
पर भी राष्ट्रीय झाय में बहुत कम वृद्धि हो सकेती है। उदाहरणार्थ मारत की प्रथम 
योजना में उपभोक्ता वस्तुप्रो के मूल्यों में 5% की कमी हुई, किन्तु राष्ट्रीय आ्राय 

[8 4% बढी । इसके विपरीत, द्वितीय योजना मे उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों से 
29.3% की क्रृद्धि हुई, जबकि राष्ट्रीय झ्राय मे 2। 5% की ही वृद्धि हुई । तृतीय 
योजना में तो मूल्य 36% बढ़े, किस्तु राष्ट्रीय आय में केवल 4% की ही दृद्धि हुई । 
अत मूल्य-वृद्धि श्राथिक विकास की कोई आवश्यक शर्त नहीं हो सकती । पश्चिमी 
जमेनी, जापान, कनाडा, इटली आदि के अ्नुमवों से भी यही बात सिद्ध होती है । 
सन्‌ 953-59 की ग्रवधि में पश्चिमी जमेती की राष्ट्रीय आय से ।2% वाबिक दर 
से बद्ध हुई, किन्तु इसी अवधि में मूल्यों में केवल [%& वाधिक की दर से वृद्धि हुई। 
जापान मे 950 प्रोर 959 की चक्त अवधि में राष्टीय आ्राय 42 3% बाधिक को 
दर से बढी, किन्तु इंस समस्त अवधि मे मूल्य केवल 20६, ही बढ पाए इंदली में तो 
इस अवधि में मूल्य स्तर में ) प्रतिशत की कमी आई, किन्तु फिर भी राष्ट्रीय आय 
4 प्रतिशत बढ गईं। ब्रन्तर्राष्टीय मुद्रा-कोष की प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार 
“युद्धोत्तर वर्षों मे ग्रत्प विकसित देशों मे औसत रूप से प्रत्ति व्यक्ति उत्पादन मे 4% 
की वृद्धि उस झवधि से हुई । जब उन्होने अपने यहाँ मौद्रिक स्थायित्व बनाए रखा । 
इन देशो में मुद्रा-प्रसार के समय उत्पादन में केवल प्रथम अ्रवधि की अपेक्षा आधी 
ही वृद्धि हुई । तीढ् मुद्रा-प्रसार के समय तो उत्पादन-वृद्धि की प्रवृत्ति उससे भी 
कम रही 

निष्कये 

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि मुल्य-वृद्धि ग्रायिक विकास के लिए ग्रतिवाये 

नही है । किन्तु फिर भी अधिकाँश लोगो का भत है कि गझ्राथिक विकास को तीद्र 
गति देने के लिए मूल्यों में ग्रत्यल्प वृद्धि [ठ&ीए णशण्तराआाणेल व्रटाध्व३फष्ट 
एत०८४) लाभदायक है। पूल्यो में । या 2". बुद्धि था 'रेगता हुआ सुद्रा प्रसार! 
(6८० ए[शएणा) अपरिहाये है | किन्तु, इस बात की सावधाती बरतना 
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प्रावश्यक है कि यह “रेंगता हुआ मुद्रा प्रमारा ((ाव््फगह तापिशधाणा) बूढते हुए 
और जुढ़कते हुए (00फञागड़ [तत्राठघ) मुद्दा-प्रसार में परिवतित नहीं हो 
जाएं। इस प्रकार की स्थिति होन पर सत्र आयिक प्रगति अवरुद्ध हो जाती है। 
भारत ज़से विकासोन्युख देशो में इस प्रकार का भय ग्रधश्यम्मावी है, जहाँ उद्योग 
भर मुख्य रूप से भारी तथा प्राधारभूत उद्योग क्रपि की अपेक्षा अधिक ठीक गति 
से विकसित हो रहे हैं। ऐमी स्थिति में खाद्य न्लो, उपभोक्त-वस्तुप्रो गौर ग्रौद्योगिक 
कच्चे माल की कमी उत्पन्न होकर, इनके मूल्य तेजी से बढ सकते हैं। अन्य कई 
बल्तुपओ और भ्रन्य सेवापो के मूल्य भी इत वस्तुप्रों के मृल्यों पर निर्मर करते हैं, 
अत मजदुरी और अन्य पदार्थों के मूल्य बढेंगे। इस प्रकार, मजदूरी सूस्य वद्धि 
(४०६४८-७7९४ 59779)) चक्त चलता रहेगा, योजनाओं के अनुमान गलत हो जाएंगे 
और विकास की आशाएं घूमिल हो जाएँगी । 

इस प्रकार एक ग्रोर यह मत व्यक्त किया जाता है कि मूल्य-प्रक्तिया को 
उत्पादन-बदद्धि करते और उत्पादन सरचना को वॉछित दिशा निर्देशन के उपयोग 
किए जाने के लिए मूल्य नीति में कुछ लोच होनी चाहिए। दूसरी झोर, आ्ाथिक 
विकास में निहित भारी पूजी विनियोग के कारण उल्लन्न खुद्रा प्रयारिक-प्रवत्तियाँ, 
मुर॒य रूप से, आवश्यक उपभोग वस्तुश्नी के मूल्यों को बढने से रोकने के लिए मूल्य- 
स्थायित्व बाछनीय है | किन्तु, दोनो ही स्थितियों थे झाघारभूत वाछनीय बात यह 
होती चाहिए कि बुनियादी उपभोक्ता-तरस्तुपो और पूजीगत वस्तुग्रो के उत्पादन मे 
प्रयाप्त ब॒द्धि बाँछनीय है । जो मूल्य-नीति इस उद्देश्यवी पति करे वही ग्राथिक 
विकास के लिए उचित नीति है। डॉ वी के प्रार, वी राव के मतानुवार “जिम 
सोमा तक मूल्यों वृद्धि उत्पादत-वृद्धि नहीं करे, उमर सीमा तक मूल्य-वद्धि द्यमुचित है 
प्रौर इसे रोकने के लिए यथासम्भव प्रयत्न किए जाने चाहिए + विन्त्‌ जिस सीमा तक 
मूल्य-बद्धि उपभोग या भनावश्यक्ष दिशाओं प साधनों के उपयोग में कमी लाती है. 
यह वांछनोय है और इसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए । मूल्प-वद्धि उत्प दल-दुद्ध 
नही करने पर भी उस समय स्वीराय है, जबकि यह बाँछीय ज्ियाग्रों में माँग का 
पुन निर्देशव, उत्पादक-श्राक्तियों का पुनवितरण झौर उत्पादन का नवीनीकरण 
करे |! 

मूल्य-नीति के दो पहल 
(छ0 8५59९८६ 0 77॥0९ 20॥69) 

उक्त व्रिवरणा से स्पप्ठ है कि निषोजित अर्थ-वत्यवस्या में आथिक विकास के 
लिए सहायक उचित मूल्य-नीति ग्रशनाए जाते वी ग्रावश्यक्रता है । डॉ दी. के. प्रार 
वी रावके भ्रनुमार इस नौति के बहु और सूक्ष्म (३८० 370 ६7०) दोनो 
पहलू होने चाहिए । 

चह॒तु पहल (१४४८० #५7९९०)-वहन्‌ पहलू में, मूल्य-नी ति, मौद्रिक नौति पौर 
राजत्रोपीय नीति का स्वरूप ग्रहद्या कर लेती है । ग्राथिक विकाप्त में भारी विनियोगों 
के कारण एक और तो समाज के सीमित साधनौ कौ माँग बढने से मूल्य-वृद्धि होती 
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है, दूसरी ओर रोजगार-वुद्धि के परिणामस्वरूप, व्यक्तियों की मौद्धिक आय में वृद्धि 
होती है जिसका परिणाम व्यय में चुद्धि के कारण मूल्य-वृद्धि हीता है । मूल्य-दद्धि 
से रोजगार-ग्राय और माँग पुन बढती है जिसके कारण पुन. मूल्य बढते हैं। इस 
प्रवृत्ति को रोकने के लिए बुनियादी उपभोक्ता वस्तुम्रो और आधारभून वितियोग 
दस्तुओं के उत्पादव को बढाया जाना आवश्यक है । विनियोग वस्तुओं के उत्पादन में 
वृद्धि, दीधंकाल में, भ्रधिक प्रभावशाली होती है, जबकि उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन 
में पर्याप्त वृद्धि मुल्य-वृद्धि को रोकने का तात्कालिक उपाय सिद्ध होती है । इसके 
विपरीत अ्रवावश्यक उपभोक्ता-वस्तुग्रों के उत्पादन में वृद्धि या साधतो के श्रवावश्यक 
उपभोक्ता और प्जीगत वस्तुओ के निर्माण हेतु उपयोग मुद्दा-प्रसारिक-प्रवृत्तियों को 
बल देता है, क्योकि सावन सीमित होते है | इस प्रकार, उनका मूल्य-वृद्धि को रोकने 
के लिए समुच्चित उपयोग नहीं ही पाता, किन्तु, विकासमान श्र्थ-ब्यवस्था से ऐसा 
होना स्वाभाविक ही है । अत. कुछ मौद्रविक और राजकोषीय उपायों की आवश्यकता 


होती है, जो आ्राय तथा ब्राय के उपयोग को सुप्रभावित करके वाँछित दिशा प्रदान 
कर सके ! 


भारत की तृतीय पचवर्षीय योजना की रिपोर्ट के अनुसार मुल्य-नीति के 
प्रमुख अग सोद्रिक और राजकरीपीय-प्रनुशासत है $ “मौद्विक नीति द्वारा ब्यय और 
तत्‌ूजनित आय को गलत व्यक्तियों के हाथो में जाने से रोकता चाहिए ।” इसके द्वारा 
वस्तुओ का सट्ठू के लिए संग्रह और उन्हे छिपाकर रखने की प्रदुत्ति पर कांबू पाता 
चाहिए। इस सब में उचित ब्याज-दर की नीत्ति' और “चयनात्मक साख नियन्त्रश 
(56९०७९९ (ह०छाां 0०70०।) के द्वारा सहायता ली जानी चाहिए। मौद्िक- 
नीति के साथ-साथ ही 'राजकोबीय-नीति का उपयोग भी किया जाना चाहिए। 
मौद्ििक-वीति बैकी आदि के द्वारा अतिरिक्त क्र-शक्ति के सूजन को नियमित और 
नियन्न्रित करती है, वो राजशोीषीय नीति में करारोपण (7४८०४४०४) इस प्रकार 
विया जाना चाहिए, जिससे व्यय क्ए जाने के लिए जन-साधारण के पास, विशेष 
रूप से ऐसे लोगो के पास जो अपव्यय करें, आय कम ही जाएं। इस उपभोग को 
सयमित और सीमित करने तथा बचत को अधिक प्रभावकारी ढंग से गतिशील 
बनाने में समर्थ होना चाहिए । इस प्रकार मौद्रिक और राजकोपीय दोनो नीतियो का 
उद्देश्य जनता के हाथ में कम झाय और क्रम-शक्ति पहुँचाना तथा इस आय में से भी 
ग्रधिकाधिक बचत की प्रेरणा देना होना चाहिए । प्रो वी के आर. वी. राव ने 
वृहत्‌ू-तीति (%(४००७ 7०॥09) के कार्य-वहन को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि 
“मूल्यो के भम्बन्ध में बृहत्‌ नीति ज्यवितगत मूल्यों पर प्रत्यक्ष प्रभाव के रूप में ही 
नही, भ्रपितु अप्रत्यक्ष रूप से आय सूजन और श्राय के उपग्रोग इन दो चल तत्त्वो 
पर प्रपने प्रभाव द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सचालित होती है, जो मूल्यों में समस्त 
परिव्तेतों के लिए मौद्धिक-सरचना को निर्षारित करते हैं ।! इस नीति का सार 
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प्रतिरिक्त आय के सृजन और उसके व्यय को प्रतिबन्बित करना है, जिससे माँग कम 
हो भर मूल्य वृद्धि व हो पाए । 
सूक्ष्म पहल (ांटा० 8५७०९५७) --मूल्य-नीति के इस पहलू के ग्रन्तगंत 
प्रथ-व्यवस्था में ग्राघारभुत वितियोग-वस्तुप्रो श्लोर ध्रावश्यक उपभोक्‍ता-बस्तुप्रो के 
उत्पादन में ग्रधिकाबित्त वृद्धि की जार, ताकि वह अतिरिक्त विनियोजन के 
परिणामस्वरूप बढी हुई श्राय एवं उपभोग व्यय के झनुझप हो जाए। इस उद्देश्य से 
नियोजन भ्रबिकारी को इस प्रकार की नीति प्रपतनानी पडेगी, ताकि एक और साधनों 
का उपयोग ग्राथिक विकास के लिए ग्राधारभूत विनियोजन वस्तुप्रों और बुनियादी 
उपभोक्ता वस्तुग्रो के उत्पादन में लगे तथा दूसरी ओर इन वहतुप्रो के अतिरिक्त अन्य 
वस्तुप्रो के उत्पादन में साधनों का उपयोग हनोत्साहित हो ग्रर्थात्‌ प्रथम स्थिति में 
मूल्य-तान्त्रिकता का उपयोग 'उत्तेजक' (धगणाग) के रूप मे और द्वितीय स्थिति 
में 'य्रवरोचक! (02८7८7॥) के रूप के किया जाए। परन्तु इस बात की सावधानी 
बरती जाती चाहिए कि ऊंचे मूल्यों के रूप में मूल्य-ताश्विकता का अनावश्यक 
चस्तुश्नो के उपभोग को हवोत्साहित करने के रूप में उपयोग से साधत इत आ्रोवश्यक्र 
बस्तुप्रो के उत्पादन की ओर आकर्षित नही होने लगें । इसी प्रकार, ऊँचे मूल्यों के 
रूप मे मूल्य-तान्त्रिक्ता का आवश्यक वस्तुप्नो के उत्पादन मे “उत्तेजक के रूप मे 
उपयोग का परिणाम यह नहीं होना चाहिए कि इससे वौछिन विनियोग वस्पुग्रों वी 
माँग में कप्ती की प्रवृत्ति और बुनियादी उपभोक्ता बस्तुग्रों में भुद्रा-प्रसारिक लागत- 
प्रत्तिक्रिपा उत्पन्न हो जाए । ऐसा होने पर मूल्य-बृद्धि द्वारा प्रोत्साहन तथा हतोत्साहन 
के परिणामस्वरूप वाँछनीय उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकेगी । अत सूक्ष्म पहुतू का 
इस प्रकार से उययोग किया जाना चाहिए ताकि कम से कम अवाछनीय बातो के 
साथ ग्रधिकतमभ वौछितीव परिणाम प्राप्त किए जा सके । 
इमके लिए गअ्नावश्यवा बहतुग्रो के मूल्यो मे वृद्धि की जानी चाहिए, कित्तु 

साथ ही, इस क्षेत्र मे ऊंचे कर लगाएं जाने चाहिए और साधतो का नियन्पिद श्रावटन 
किया जानता चाहिए। आवश्यक वत्तुप्रो प्लौर सेबागो के उत्पादत में वृद्धि के लिए 
मूल्यनृद्धि द्वारा प्रोत्साहन देने की प्रपेक्षा इनका उत्पादव सावंजनिक-झऔेव में क्रिया 
जाना चाहिए ! जहाँ यह सम्मव नहीं हो वहाँ भी उत्तादन-चबृद्धि के लिए ऊंचे मूल्यों 
की प्रेरणा की गपेकज्षा करो में रियादत देना अधिक थेवस्कर है। जहाँ कर सम्बन्धी 

रियायतों से भी आवश्यक वस्तुप्रो के उत्तादन को प्रोत्साहिल नहीं किया जा सकता 
हो वहाँ विक्य-प्रनुदान (59|65 $४05072५) दिए जाने चाहिए। ग्राधारभूत 
उषनऐत्का जएजुओ के उल्पाप्टत को ओोलपएकत डेते के मिएए इतकी पज्याकद्धि के बनता 
चाहिए और इसके स्थान पर इनकी उत्पादव-ल्लागत को कम्र करमै के लिए उत्पादन 

मे प्रयुक्त ग्रादानों (77095) वे मूल्य कम किए जाने चाहिए, विन्नु यदि मूल्यों में 

बद्धि से किसी प्रतार बचना सम्मद नहीं हो तो मूल्य-नियस्त्रण और विवरण राज्य 

को अपने हाथो मे ले लेने चाहिए और जनता को इन ग्रायारभून उप्मीक्ता वस्तुप्रो 

वी एक स्थूनतम झरावश्यक मात्रा स्थिर मूल्यों धर उमलठब कराई जानी चाहिए श्रौर 
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इस हानि की पू्ति, ब्यूततम प्रावश्यक्र मात्रा से अतिरिक्त पूर्ति के मूल्यों में दृद्धि 
द्वारा की जानी चाहिए । 
म्रिश्वित प्रथे-व्यवस्था में मुत्य-नीति के सिद्धान्त 
(?एमए०ंफ० ण एज0००-९णाएए धर 'शांड९१0 ॥९००7०॥5 ) 
झायिक विकास और नियोजन के सनन्‍्दर्म में मूल्य-नीति से सम्बन्धित उपरोक्त 
सेद्धान्तिक विवेचन के झ्रधार पर डॉ वी. के आर. वी. राव ने मूल्य-मीति सम्बन्धी 
निम्नलिखित सिद्धान्तो का निरूपण किया है--+ 


[., विक्रासा्थ नियोजन मे भारी पूजी विनियोग के कारण जनता की झाय 
मे वृद्धि होती है। भाय की इस वृद्धि के अनुरूप हीं उत्पादन-बुद्धि होनी चाहिए 
प्रस्य वा मूल्य-वृद्धि होगी | इस उत्पादन में वृद्धि का जितना भाग अद्ध-निर्मित 
भ्रवस्था मे हो या विक्रय के लिए उपलब्ध नही हो, ग्राय के उसी भाग के अनुरूप 
नकद सग्रह ((४४॥ 80078$) मे वृद्धि होती चाहिए । संक्षेप मे, किसी ऐपे व्यय 
की स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए जिससे या तो उत्पादन में झ्रथवा नकद सग्रह में 
वृद्धि न हो । 

2 अर्थ-ब्यवस्था के किसी भी क्षेत्र या समूह की श्राय में वृद्धि के अनुरूप 
उस क्षेत्र या समूह के उत्पादन में वृद्धि अ्रथवा अन्य क्षेत्रो या समूह से हस्तान्तरणश 
होना चाहिए ग्रन्यथा मूल्य-वृद्धि की प्रदृत्ति प्रारम्भ हो जाएगी । 

3 विनियोगो मे बूृद्धि के भ्रनुरूप ही बचत मे वृद्धि करने के प्रयत्न किए 
जाने चाहिए । यदि यहू सम्भव नहीं हो तो विनियोगो मे भावी वृद्धि को बचत मे 
सम्भावित बुद्धि तक्र सीमित कर देना चाहिए । 

4 बुनियादी उपभोक्ता-वस्तुप्रो के मूल्यों को बढने से रोकने का प्रयतत करना 
चाहिए, भले ही सामान्य भृल्य-स्तर को रोकने का प्रयत्न प्रावश्यंक नही है, क्योकि 
मूल्य-स्तर मे प्रत्येक वृद्धि सुद्रा-प्रसारिक नही होती। केवल आधारभूत उपभोक्ता 
वस्तुओं की मूल्य-वृद्धि ही लागत-मुद्रा-प्रसार ((०४८आव४070) के द्वारा ली 
मल्य वद्धि की जन्म देती है । 

$ आशिक विकास की अवधि से बुनियादी उपभोवता वस्तुओं की साँग 
की पूर्स सम्भावना होती है।अत इन बस्तुओ्रो के भूल्यों को बढने से रोकने के 
प्रयत्न तभी सफल हो सकते हैं, जबकि इन वस्तुओं के उत्पादन में पर्याच्त बुद्धि हो । 
यदि इन वस्तुओो के उत्पादन में बुद्धि हेतु मुल्य-वद्धि को प्रोत्साहन देता आवश्यक 
ही तो भअल्पक्रालीन नीति के रूप में इसका प्रवतम्बत किया जा सकता है। किन्‍्त 
इस बीच मूल्य स्थिर रखने के उद्देश्य को पूर्ति के करिए “मल्य-नियन्तण' और 
'नियन्न्रित-वितरण' झ्रादि उपायो को भी ग्रपनाया जाना चाहिए । 

6. जब तक अथे-व्यवस्था स्वय-स्फुर्त अवस्था मे नही पहुँच जाए, त्तब तक 
विकासशील ग्र्श-ब्यवस्था में मूल्य-बूद्धि की प्रवृत्ति जारी रहती है। किन्त्‌ कभी- 
कभी से प्राकृतिक आपदाओ या कमी वाले क्षेत्री पर कभ ध्यान दिए जाने के कारण 
श्रन्य कारण्णो से यह प्रवृत्ति बहुत हृढ हो जाती है और मूल्यों मे विभिन्न मौसमो, 


268 ग्राथिक विकास के सिद्धाग्त 


क्षेत्रो या प्रदेशों में भारी तेजी श्रा जाती हैं। इस प्रकार की समस्याओं के निराकरण 
हेत्‌ बफर स्टॉक (छर्णालि 90०४) का निर्माएँ किया जाता चाहिए। 'बफर 
स्टॉक द्वारा सरकार अ्ल्पकाल में पूर्ति को माँग के अनुरूप समायोजित ऋरने में 
सफन होती है | इस प्रकार, इतके द्वारा श्रल्यक्रॉलीत और भ्रस्यायी चुद्धिपो को रोका 
जा सकता है। 


विभिन्न प्रकार के पदार्थों से सम्बन्धित मृूल्य-नीति 

कृषि पदार्थ--ग्रद्धं-विकसित अर्थ व्यवस्थाग्रों में प्राथिक विक्रास के लिए 
उचित कृषि पदार्थ सम्बन्धी नीति का बडा महत्त्व होता है। इन पदार्थों के मूल्य 
माँग और पूछ्ति की स्थितियों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। प्रधिक्रांश पढे * 
विकसित देशों में राष्ट्रीय उत्तादन में कृषि-जन्य उत्पादत का भाग लगभग 50% 
होता है । अत देश में सामान्‍य मूल्य-ह्तर पर कृषि पदार्थों के मूल्य परिवर्गनों का 
डा प्रभाव पडता है। साथ ही, भारत जैमे अद्धं-विकसित देशों में उपभोक्‍वागण 
ग्रपनी आय का अ्धिकाँश भाग खाद्य-पदार्थों पर व्यय करते हैं जो मुस्यत क्ृषि- 
जन्प होते हैं । जब इन पदार्थों के मूल्पों में अधिक वृद्धि होती है, तो व्यक्तियों में 
अ्रपसतोष बढ़ता है । मजदूर भ्रपती मजदूरी बढ़ाते के लिए संगठित होते हैं । महेंगाई- 
भत्ते में वृद्धि के लिए दबाव बढ़ जाता है । कई उद्योगों के लिए कच्चा माल भी कृषि 
द्वारा प्राप्त होता है । इनके मूल्य बढने से इत उद्योगों की लागत बढ़ जाती है ग्रौर 
देश-विदेश में इनकी प्रतिस्पद्धा-शक्ति कम हो जाती है । झत इन विक्वासशौल देशों 
की योजताग्रों की सफचना के लिए क्ृषि-दार्थों के मूल्यों में स्थायित्व गौर तीद 
बृद्धि को रोकता झ्रावश्यक है । साथ ही, मूल्य इतने कम भी नहीं होते चाहिए जिससे 
उत्ादकों का प्रोत्ताइन मरमाप्त हो जाए । इम हृष्टि मे बहुचा कृषि-दार्थों के 
अ्रधिकवम और न्यूततवम मूल्य निर्धारित कर देने चाहिए। कृपकों को प्रोत्माइन देने 

के लिए ग्ररवश्यकतानुमार "९70८ 5009ण०४ की नीति को ग्रपताता चाहिए । 
इस सम्बन्ध मे इप्त बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि इन पदार्थों के 
मूल्यों मे म्रधिक उतार-चढाव नही हो । इन सेब हृष्टिकोणों से कृषि-पदार्थ सम्बन्धी 
मुल्य-नीति बहुत व्यापक होती चाहिए जिसमे उत्पादत से लेकर वितरण तक की 
उचित व्यवस्था सबन्नचिहित हो । उत्पादन बुद्धि के प्रवत्त क्रिए जाने चाहिए प्रौर इस 
हेतु भूमि-सुधार, प्रकृति पर कृषि की निर्मरता में कमी तथा उर्देरक, यत्त्र, साले 
आदि आवश्यक ग्रादानो की व्यवस्था की जानी चाहिए । मुख्य कृषि पदार्थों, विशेष 
रूप से खादात्नों की खूनतम और अधिकतम पुल्य निर्धारित कर देने चाहिए । न्यूनतम 
मूल्य इस प्रकार के होते चाहिए ताकि कृपकों मे अधिक उत्पाद की प्रेरणा बनी रहे 
ओर प्रधिकतम मूल्य इस प्रकार निर्धारित किए जाने चाहिए जिससे उपभोक्तायों पर 
श्रधिक भार नही पड़े । कृषि सम्बन्धी मूल्य-नीति का एक भहृत्त्वपूर्ण तत्त्व सरवार द्वारा 
व्वफर स्टॉक! का विस्तृत पैमाने पर निर्माण है। यटि स्वदेश में उत्पादन कम हो तो 
चित मूल्य पर इत पदार्थों को विदेशों से झ्रायात की उचित व्यवस्था होतीं चाहिए | 
कृषि पदार्थों के उचित वितरण हेतु धोक'स्तर पर राज्य व्यापार का विस्तार, छुदरा 
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बिक्रो के लिए स्थान-स्थान पर सहकारी और सरकारी वितरण एजेन्तियो की स्थापना 
की जानी चाहिए। सक्षेप में कृषि पदार्थों की मूल्य-नीति से सम्बन्धित निम्नलिखित 
बातो पर ध्यान दिया जाना चाहिए । 
(।) मूल्य-नीति ऐसी होनी चाहिए जिससे उत्पादक और उपभोक्ता दोनों 
पक्षों को लाम हो । 
(2) मूल्यों मे भारी उतार-चढाव को रोकने का प्रधास किया जाना चाहिए। 
(3) विभिन्न कृषि पदार्थों के मूल्यों मे सापेक्ष समानता रहती चाहिए । 
(4) कृषि पदार्थों और झौद्योगिक पदार्थों के मूल्यो मे भी समानता रहनीं 
चाहिए । 
(5) कृषि पदार्थों के उत्पादन-वृद्धि के सब सम्भव उपाय किए जाने चाहिए। 
(6] कृषि पदार्थों के वितरण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। इसमे 
राज्य-व्यापार, सहकारी तथा सरकारी एजेन्सिपों का विघ्तार किया 
जाना चाहिए । 
झौद्योगिक वह्तुझो का मूल्य-- प्रवावश्यक उपभोक्ता पदाथे, जो विन्ाशिता 
और झ्राराभदायक वस्तुग्रो की श्रेशियो मे आते हैं, का मूल्य निर्धारण बाजार-तान्त्रिकता 
पर छोड़ दिया जाना चाहिए) यदि ग्रावश्यकता हो तो इनमे भी मूल्य-वृद्धि की 
स्वीकृति दी जानी चाहिए, किन्तु साथ ही ऊँचे कर झौर साधनों को वियन्त्रितत 
वितरण किया जाना चाहिए। किन्तु ओद्योगिक कच्चे माल जंसे सीमेन्ड, लोहा एव 
इस्पात, कोयला, रासायनिक पदार्थ झादि के मूल्यों को नियन्त्रित किया जाना चाहिए। 
श्रौद्योगिक निर्मित वस्तुओं के मूल्यों मे वृद्धि को रोकने के लिए मूल्य नियमन भ्रत्यब्त 
महत्ववूर्स है । सम्बन्धित मूल्य-नीति इस प्रकार की होती चाहिए जिमसे मुद्रा 
प्रसारित प्रवृत्ति उत्पन्न नही हो । साथ ही, इनका उचित उपयोग श्रौर वितरण हो । 
घरेलू उपयोग को कम करने, निर्यात में पृद्धि करते, उत्पादन और विठियोपो के 
प्रोत्साहुत के लिए ग्रौद्योगिक पदार्थों के मूल्यो मे त्तनिक वृद्धि की नीति को हथीकरार 
किया जा सकता है, किन्तु साथ ही, मूल्य ऐसे होने चाहिए जिससे उत्पादको को 
अ्रत्यधिक लाभ (22702$9५8 ?700) नही हो । वस्तुत श्लौद्योगिक पदार्थों के क्षेत्र 
में भी उत्पादक और उपभोकता दोतो वर्गों के हितों की रक्षा होनी चाहिए । कृषि- 
क्षेत्र में न्यूनतम मूल्य अधिक महत्त्वपूर्ण हैं क्योकि कृपक्तों की मोल भाव क्षरते को 
शवित कम होती है । इसके विपरीत ग्रौद्योगिक क्षेत्र मे अधिक्रमम मुल्य अधिक 
झहल्लाएगो है | फ़िर क्री, ज्यून्नतए झज्कों क्रो फ्री जिफिक्षत् करना कोपणए ० जिपाकि फोप्पा 
पदार्थों के मूल्य, धरेलू उपभोकताम्रो के लिए अधिक रखे जा सकते हैं, शिससे उनका 
आाज्व रिक उपभोग कम हो | साथ हो, जितना हानि उठाए उसे विदेशियों को सप्ते 
मूल्यों पर बेच। जा सके । भारत में चीती के मूल्य तिर्धारण की नीति इसी प्रकार 
की रहो हैं । 
सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगो का मृल्या--निजी व्यक्तियों द्वारा उत्पादित 


]. जी एल गुप्ता आर्थिक ग्र्ीक्षा, सावेंगनिक क्षेत्र विशेषांक, 5 अगस्त, 969, पृष्ठ 25, 
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बस्तुझो और सावंजनिक उपत्मो द्वारा उत्पादित वस्तुओं के मूल्य-निर्धारण के लिए 
ध्रपनाई गई नीतियां भिन्न हो सती हैं। निजी-उपक्रमों मे मूल्य-निर्धारण इस प्रकार 
होता चाहिए जिससे कर-सहित उत्पादन लाग्रत निकलने के पश्चात्‌ इतना लाभ प्राप्त 
हो ताकि पू'जी तथा उपक्रम आकर्षित हो सकें । किन्तु सरक्षारी उपक्र्मों के समक्ष 
मुल्य-निर्धारित करते समय व्यावसायिक दृष्टिकोण की पझ्रपेक्षा जन-क्ल्याण का ध्येय 
प्रमुख होता है । इसीलिए, सार्वजनिक उपत्रमों की स्थित्ति बहुधा एकाधिकारिक होते 
हुए भी इनके मूल्य कम हो सकते हैं दयोकि सरकार का विचार इस रूप में उपभोकता 
को रियायतर देना हो सकता है । किन्तु विभिन्न विचारको में इस बात पर मर्तक्य नहीं 
है कि सार्वजनिक उपक्रमों की सूल्यन्नीदि लाम के आधार पर निर्घारित की जाती 
चाहिए झथवा नही ॥ 


मुल्य-नीति से उपकम को लाभ--कुछ विचारको के मतानुसार स्ा्वेजनिक 
उपक्र्मों द्वारा उत्पादित बस्तुग्रो और सेवाओ के मूल्य इस प्रकार निर्धारित दिए जाते 
चाहिए जिससे उत पर विनियोजित पूजी पर पर्याप्त लाभ हो सके। इससे जहाँ 
सरकार को विक्यस के जिए पर्याप्त धनराशि ध्राप्त हो सकेगी, बहाँ मुद्रा प्रधारित्त 
प्रवत्तियों के दमन से भी सहायता मिलेगी । इन उपज्मो पर हानि पर चलाने से मुद्रा 
प्रसा रित प्रवत्तियाँ उत्पन्न होती है, वयोंकि इस प्रद्भार कम मूल्य वसूल करने से जनता 
के पास व्यय करने के लिए अधिक राशि रह जाती है । साथ ही, राजकोप में कम 
राशि पहुँचती है, जिनकी पूति जनता से ग्रधिक बर वयूल बर की जाती है। इस 
उपत्नमी द्वारा उत्पादित वस्तुएँ और सेवाएँ कम मूल्य पर बेचने से इसका बोक 
सामान्य जनता पर पटता है, जबकि उसका लाभ उस वस्तु वा उपभोग करने बालें 
कुछ व्यक्तियों को हो मिलद्वता है। उपभोक्ताग्रों को एक वर्ग के रूप में इस 
प्रकार रियायत देना उपयुक्त नही है ॥ ग्रत इन उपष्तमो हारा उत्पादित पदार्थों और 
सेवाग्रो म मूल्य इतने होने चाहिए जिससे उन्हें सन्‍्तोपप्रद लाभ मित्र सक्रे । इससे 
देश की विक्रास योजनाग्रो के लिए सहन ही साधन उपलब्ध किए जा सकते हैं, यदि 
किन्‍्ही कारणोसे जिसी उद्योग को आथिक सहायता देना भी हा तो भी लाम-हाति 
का लेखा-जोखा स्पप्ट रूप से दिखाया जाना चाहिए और उपक्रम को दी गई सहायता 
को अलग दिखाया जाना चाहिए । 
लाभ-रहित स्थिति मे भी सवालत--उतत्र विवरशणा से स्पष्ट है वि इन 
उपक्तमों वी कुशलता वा मापदण्ड इनके द्वारा ध्राप्त लाभ है, किन्तु ऐसा झनिवायें 
मही है। नाभा गोपासदास के मतानुसार “एक सावेजनिक व्यवसाय हानि पर चलाया 
जा रहा है, विन्त वह सस्ती गैस, विद्युत, यातायात या डाक व्यय के रूप मे हानि से 
कभी अधिक सामाजिव कल्याण मे वृद्धि कर रहा हो ।” सादंजनिक व्यवत्तोयो के लिए 
यह वाँछनीय है कि वे स्वावलम्वी हो विन्यु व्यापक सामाजिक हितों की दृष्टि से कम 
पल्य वी नीति अपनाकर उन्हें “नियोजित हानि' पर भी संचालित क्या जाता 
झनुचित नही है। वस्तुत सरकार का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं प्रपितु अधिकाधिक 
सामाजिऊ कल्याण होता है । प्रत सरकार द्वारा उत्पादित ऐसी वस्तुशो शौर सेवाप्रों 
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के मूल्य कम लिए जाने चाहिए जिनका उपयोग मुख्यत समाज के निर्धन, शोषित 
झौर पीडित व्यक्ति करें। 


किस्तु इसका यह आशय कदापि नहीं है कि सरकारी उपक्रम कुशलततापूवेक 
नहीं सचालित किए जाने चाहिए ॥ उपक्रम की कुशलता एक अन्य वस्तु है जिसका 
मूल्यनिर्धारण से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है ! उत्पादन लाग्रव से कम मूल्य पर 
इनकी वस्तुएँ विक्रम किए जाने पर भी उपक्रम को निजी क्षेत्र को ऐसी ही इकाई की 
कुशलना के स्वर पर सचालित करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए । वाभ-रहित 
स्थिति भे संचालन के समर्थक इस तर्क को भी सन्तोपप्रद नही मानते कवि लाम-मूल्य- 
नीति (?7000ए668-९०॥:29 ) श्रपनाने ते उपभोक्ताओं के पास व्यय के लिए कम 
राशि बचेगी जिससे व्यय बम होगा और मुद्रा-पसारिक प्रवृत्तियों का दमन होगा। 
ऐमा तभी सम्भव है, जबकि बहू उद्योग एकाधिकारिक हो और उसकी माँग 
बेलोच हो | 
प्रत कभी-कर्मी यह विचार प्रस्तुत किया जाता है वि सार्वजनिक उपक्रमो 
की मुल्य-नीति का श्राधार न लाभ, न हानि! (२० ए7०॥, ॥२० 7.0$5) होना 
चाहिए । किन्तु नियोजन द्वारा विकासशील निधंन देशों के लिए यह नीति अ्रनुचित 
है ( अर्द्ध विकसित देशो में वित्तीय साधनो को जुटाने की समस्या होती है ओर 
अधिक मूल्य की नीति झपना कर सावंजनिक उपक्रमो के लाभ योजनाग्रो की वित्त- 
व्यवस्था का एक बडा स्रोत बन सकते हैं। यही कारण है कि नियोजन पर अखिल 
भारतीय वाँग्रेस कमेटी के ऊदी में होने वाले सेमिनार में डॉ वी के आर वी. राव 
ने 'न लाभ, ने हानि' की नीति को अस्वीकार करते हुए लाभ-मूल्य नीति का समर्थन 
किया । आजकल भारत में योजना-ग्रायोग भी इसी नीति वर चल रहा है श्रौर उसकी 
प्रत्येक योजना में सार्वजनिक उपब्रमों से प्राप्त लाभो पर उत्तरोत्तर अधिक निर्भरता 
प्रदशित की गई है । अन्य अर््ध -विफसित देशों के लिए भी यही सूल्य-नीति उचित है। 
वस्तु नियन्त्ररश 
((०्रश०पा। ("एप ॥) 
नियोजित गर्थ-ब्यवस्था मे नियस्व्र॒ण निहित है। कई बार नियोजित अर्थ- 
व्यवस्थाग्रो मे भेद, उनसे व्याप्त नियन्नण की प्रकृति और लक्षणों के आधार पर 
किया जाता है । नियन्त्रण जितने अधिक और कठोर होते है वहां नियोजन भी उतना 
ही कठोर होता हैं। इसके विपरीत जहाँ नियन्त्रण कम्म और सरल होते हैं, वहाँ 
नियोजन अधिक जनतान्त्रिक और कम कठोर होता हैं। इस प्रकार 'नियन्त्रणों 
नियोजन की एक प्रमुख विशेषता है । धॉमस बिल्सन के अ्रनुसार, “नियोजन और 
भौतिक तियन्‍्तए इतने अधिक सम्बन्धित हैं कि इन्हे लगभग अभित माना जा सकता 
हैं 7 इस प्रकार, नियोजन में कई प्रकार के नियन्त्रण होते हैं । वस्तुत नियोजित 
झर्य व्यवस्था का प्राशय ही नियोजन अधिकारी द्वारा निश्चित सामाजिक उद्देश्यों के 
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लिए नियन्त्रित अ्रय॑-व्यवस्था है पूर्ण नियोजित अर्थ-व्यवस्था अधिक निम्नत्त्रित रहता 
है, किन्तु सिश्चित जनतान्त्रिक-नियोजन में नियन्त्रण श्रधिक व्यापक नही होते । किम्तु 
फिर भी नियोजित प्रर्थ-व्यवस्थाश्रों मे वस्तु नियन्त्रण श्रावश्यक हो जाता है।इत 
प्रद्धू-विकपित देशों मे नियोजन अ्रवधि में उपभोक्तां श्रौर पूँजीगरंत दोनों प्रकार 
की वस्तुग्रो की माँग बढती है | विकास कार्यक्रमों के लिए कई परियोजनाएँ सचालित 
की जाती हैं, जिनके लिए विशाल मात्रा मे पूंजीगत वस्तुएं चाहिए । ये बस्तुएँ स्वदेशा 
तथा ग्रायातित दोनो श्रकार की हो सकती है। जि प्रकार बिकात्त के लिए वह 
झावश्यक है कि ये वस्तुएँ उचित मूल्यों पर प्राप्त हो, उसी प्रकार यहू भी प्रावश्यक्र 
हैं कि प्रच्छी किस्म की, पर्याक्ष मात्रा मे औौर समय पर निरन्तर ये बस्तुएँ उपलब्ध 
ही । म्ावश्यकतानुसार, विभिन्न क्षेत्रो, उद्योगों, व्यक्तियों श्रादि से इनका उचित 
आवटन हो और ग्रनुकूलतम उपयोग हो, इसके लिए इन वस्तुओं का नियन्ण 
ग्रावश्यक है । इसमे इसके निश्चित मूल्यों पर बिक्री के साथ-साथ विभिन्न फर्मा तथा 
उद्योगो का कोटा (07०४) भी निर्धारित किया जा सकता है | 


नियोजन के ग्रन्तर्गेत्त बहुधा उपभोक्ता वस्तुओं का भी झ्नभ्भाव रहता है। 
उत्पादन के अधिवाश साधनों का अधिकाधिक भाग विनियोग कार्यक्रमों म लगाया 
जाता है। प्रधिकाँश उपत्तब्ध, वित्तीय श्लौर भौतिक साधनों का उपयोग पूंजीगत 
बस्तुग्रो के उत्पादन मे लगाया जाता है । सिंचाई, विद्युत, सीमेन्ट, इस्पात, मशीन और 
मशीनी औजार भारी विद्युत सामग्री, भारी रसायन ग्रादि परियोजनाएँ प्रारम्भ की 
जाती हैं । इस प्रकार, नियोजित प्र॒र्थ व्यवस्था में साधन पूँजीगत परियोजनाओं मे 
लग जाते हैं ओर उपभोक्ता बस्तुप्रो के उत्पादन की ओर कम ध्यान दिया जाता है । 
देश के श्राथिक विकास को गति देने और उसे स्वय-स्फूर्ते-अवस्था में पहुँचाने के लिए 
यह ग्रावश्यक भी है, जिन्‍्तु इससे उपभोक्ता वस्तुओं की कमी पड जाती है । साथ ही+ 
नियोजन के परिस्पामस्वरूप व्यक्तियों कौ गाय भी बढती है, जिसे उपभोग पर व्यय 
किया जाता है | इससे उपभोग वस्तुमो की माँध बढ जाती है । इत देशों की तीव्रता 
से बढती हुई जनसंख्या भी इनकी माँग मे वृद्धि कर देती है। ऐसी स्थिति मे इनके 
मूल्य-वृद्धि की प्रवृत्ति होती है । चबहुधा उद्योगपति वर्ग वस्तु की स्वल्पता के कारण 
परिस्थितियों का नाजायज लाभ उठाकर प्रधिकाधिक मूल्य लेने का प्रयास करते 
हैं । इसके लिए कृत्रिम अभावों का सृजन भी किया जाता है। काला वाजार भ्रौर 
मुताफाखोरी को प्रोत्साहन मिलता है, जिससे निर्धन वर्ग को कठिमाइयों का सामना 
करता पडता है। उन्हे इन पदार्थों की आवश्यक न्यूनतम मात्रा भी प्राप्त नहीं हो 
पाती ऐसी स्थिचि मे इन उपभोक्ता वह्तुओ, विशेय रूप से आवश्यक पदार्थों हे, 
खाद्यान्न, चीती, खाद्य, तेल मिट्टी का तेल, सावुन वस्त्र श्रादि का नियत्रण तो 
प्रावश्यक सा हो जाता हैं ह केवल मूल्य नियेत्रण या मुल्य निर्धारण ही पर्पाप्त 
नहीं है, क्योंकि यदि वम मुल्य निश्चित कर दिए गए तो वस्तुएं छिपा जी जाएँगी 
ग्रौर काला बाजार (840: ४५7८८) में वेधी जाएँगी या वे अच्छी किस्म वी नहीं 
होंगी या फिर उतेके उत्पादकों को पर्याप्त श्रेरणा नहीं मिलने के कारण उत्पादन 
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कम होगा। अत. उचित मुल्य-नीति ग्रपनाई जाने के साथ-आथ यह भी आवश्यक है 
कि इन वस्तुप्रो के उत्पादन, उपभोग-विनिमय और विवरण पर पूर्णो नियस्तण रखा 
जाएं। उत्सादन-स्तर पर इनके उत्पादत मे कोई शिथिलता नही बरती जाए और 
क्षमता का पूरा उपयोग करके अधिकाधिक उत्पादन क्या जाए। साथ ही, उसे 
बाजार भे बिक्री हेतु उपलब्ध कराया जाए। इन वस्तुओं की बित्री भी नियन्नित 
रूप से स्वय सरवार द्वारा या सहकारी समितियों द्वारा नियन्तित एजेन्सियों द्वारा 
वी जाए । जो कुछ उपलब्ध हो उसके उचित वितरण की व्यवस्था को जाए ॥ 
यदि उचित वितरण व्यवस्था न हो, जैपे कुछ लोगो को कम और कुछ लोगो को 
भ्रधिक वस्तुएं मिल सके तो यह बात अधिक सहन नही की जा सकती । इन बस्तुग्रो 
के वितरण में राशनिग (६६०गाए्2) नौति भी श्रपनाई जा सकती है । 
भारतीय नियोजन में मूल्य श्रौर मुल्य-नीति 
(ए7665 गाप्र /॥0९-?०ण९७ 0७४ ?9्रणांएए पा वात) 
प्रथम पंचवर्षीय योजना--भारतीय नियोजन मे प्रारम्भ से ही मूल्य नियमन 

की ओर ध्यान दिया गया है! प्रथम योजना द्वितीय विश्वयुद्ध और विभाजन जनित्त 
वस्तुप्नो की कमी को दूर करने और मुद्रा प्रसारिक प्रवृुत्तियों को रोकने के उद्देश्य से 
प्रारम्भ की गई थी तथा झपने इस उद्देश्य को प्राप्त करने मे यह सफल भी हुई । इस 
योजनावधि मे मुद्रान्पूति मे भी 3% की वृद्धि हुई और 330 करोड रुपये की 
धाटे की ग्रर्थ॑-व्यवस्था की गई किन्तु मानसून की भ्रनुकुलता के परिणामस्वरूप उत्पादन 
में पर्याप्त वृद्धि हुई। खाद्यान्नो का उत्पादन 209८, कपास का उत्पादन 45% और 
तिलहुन का उत्पादन 8% बढ गया। योजनावंधि में कृषि-उत्पादन निर्देशाँक 
4949-50 बपं का श्राधार मानते हुए 96% से बढगर 47£ हो गया । औद्योगिक 
उत्पादन मे 8*4 पाइन्ट की वृद्धि हुई। उत्पादन मे इस वृद्धि के साथ साथ सरकार 
हारा किए गए प्रयत्नो, कीरिया-युद्ध की समाप्ति के कारण मूल्यों मे गिरावट भाई । 
सत्‌ 952 में थोक-मूल्य-निर्देशाँक मे कमी आई और कुछ समय तक मूल्यों मे 

लगभग स्थिरता रही | सन्‌ 953-54 में बहुत अ्रच्छी फसल हुई जिसके कारण 

यूल्यों मे बहुत गिरावट आईं। कुल मिलाकर योजना-काल में थोक मूल्यों के निर्देशाँक' 

में 20%, खाद्य-पदार्थों के मूल्य निर्देशॉक में 26%, नि्ित-पदार्थों के मूह्य निर्देशाँक 
में 3 6% और ओ्रौद्योगिक सच्चे माल के सृल्य-निर्देशॉक में 32% की कमी आई ॥ 

योजतावंधि में मूल्यों की इस गिरावट के वातावरख से राज्य ने यथोत्रित्‌ मूल्य 
निर्धारित करने और पझनेक कार्यवाहियों द्वारा मूल्यों को इस स्तर से नीचे नहीं 

गिरने देने के लिए प्रयास आरम्भ किए ताकि उत्पादको को सुल्यो के गिरने से 

हानि न हो । 

द्वितीय पंचवर्षोष योजना--यह योजना प्रथम योजना की अपेक्षा बहुत बडी 

थी । सावेजतिक क्षेत्र से 4,600 करोड़ रुपये व्यय किए गए | निजी क्षेत्र में 

3,!00 करोड रुपये का वितियोग हुआ | योजवावधि मे 948 करोड़ रुपये की घादे 

की श्रय॑ं-व्यवस्या की गई जो समस्त योजना व्यय का 20% था । साथ ही इस 
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झवधि में मुद्रा पति 2,26 करोड रुपये से बढ़कर 2 868 करोड रुपये हो गई | इस 
प्रकार सुद्रा पूर्ति मे 29% की वृद्धि हो गई । दुर्भाग्यवश कृषि-उत्पादन मे वृद्धि नही 
हो सकी श्रपितु कई वर्षों मे तो विगत वर्षों की अपेक्षा उत्पादत में कमी आई। 
उदाहरणाथ्थ, सब 957-58 भे खाद्यान्तो का उत्पादन गत वर्ष की अपेक्षा 60 नाख 
टन कम हुम्ना । सब्‌ 959-60 में भी खाद्यास्तों के उत्पादन में इसके पिछले वर्ष की 
प्रपेक्षा 40 लाख टन की गिरावट आई | इसी वर्ष जुट, कपास और तिलहद के 
उत्पादन में क्रमश ]2%, 8% झौर ]2% की गिरावट शभ्राई । इस प्रकार योजना 
ग्रपने उत्पादन लक्ष्यों भे काफी पिछड गईं | परिणामस्वरूप, द्वितीय योजना मे मूह्य 
वृद्धि होना स्व्राभाविक था । जनमरया वृद्धि ने भी इसे सहारा दिया । इस योजना में 
मूल्यों मे निरम्तर वृद्धि होती रही ) योजनावधि में थोक मूल्यों का सामान्य निर्देशक 
(एडाशवां वरावल्द् ० ज्ञाए६826 शाह) 33% बढ़ गया। इसी प्रकार, 
खाद्यान्नो, ओद्योगिक कच्चे माल, निर्मित वस्तुग्रो के मुल्य निर्देशाँक्ों में क्रश 48%, 
45% तथा 25% की वृद्धि हुई । 

योजनावधि में मुल्य तीति के शन्तर्गत खाद्य तथा अन्य सामप्रो मे उचित 
सन्तुलन बनाए रखने पर बल दिया गया। खाद्याज़ो के उत्पादत में वृद्धि करने के लिए 
प्रेरण्तास्प्रद मूल्य सत्र प्रावप्यक था और सरकार इम नीति को अपनाती रही ॥ इस 
योजना मे मूल्यों के अत्यत्िक उतार-चढाव को रोकने के लिए खाद्यास्तों के बफर- 
स्टॉक के निर्माण का पग्रायोजन किया गया । साथ ही, झ्ायात निर्यात कोटे मी मात्रा 
की समय से पुर्व घोषणा, श्रग्रिम सौदो पर निम्त्त्रणा साख का नियन्नण एवं अन्य 
वित्तीध कार्यवाहियों को श्रपताया गया। इसके बावजद 'भी मूल्य व्रद्धि को नहीं 
रोका जा सका । वस्तुत योजना के अन्तगेंत उद्योग खनिज यातायात विद्यत ग्रादि 
पर अधिक विनियोजन के साथ साथ मूल्य वृद्धि रोकने के लिए कृषि उत्पादन में 
बुद्धि आवश्यक है । किन्तु भारत मे कृ्रि उत्पादन की मात्रा मौसम और मानसून की 
अनुकुलता पर निर्भर करती है जो ग्रनिश्चित है। शभ्रत पृल्य नीति का झाधार 
कृषिगत परदार्थों के मडार पर्याप्त मात्रा मे बनाए रखना है ताकि कमी के समय 
मूल्यों को तियन्त्रित रखा जा सके । द्वितीय योजना मे मूल्य-नीति की निम्नलिखित 
कमियाँ थीं--- 

(0) मुल्य मीति को प्रभावशाली ढग से लागू नही किया गया और उपके 
क्रियास्वयन पर अ्रधिक ध्यान नहीं दिया गया । 

(7) मूल्य नीति से सम्बन्धित कार्यवाहियो में पारस्परिक समत्वय को 
अमाव था । 

(70) भूल्य-्नीति को दीघेकालीन दृष्टिकोण और ग्रावश्यक्रतांत्रों के अनुसार 
निर्धारित नही क्या गया । 

तृतीय पचवर्षोय योजना--डितीय योजना के प्रारम्म औौर तरतीय योजना के 
प्रारम्म के वातावरण मे पर्याप्त अन्तर था । जहाँ प्रथम यीजना मे मृल्यो में गिरावट 
प्ाई थी वहाँ ग्रन्य योजनाञो में मूल्य 35% बढ गए थे । इसलिए तृतीय योजना मे 
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मूह्य वियमन-तीति की झ्ोोर विशेष ध्यान दिया गया था। द्वितीय योजना मे मूल्य- 
नियमन के लिए सुहृढ नीति को कोई विशेष महत्त्व नहीं दिया गया, किन्तु इस बात 
का अवष्य प्रनुमान लगा लिया गया था कि विकास कार्यक्रमों के लिए विनियोजन की 
नई माँगे की तुलना में पूति कम ही होगी झोर इसलिए मुद्रा-प्रसारिक प्रवृत्तियों की 
सभावता और उनके नियन्त्रण की समस्याएँ उत्पल्त होगी । इसके बावजुद भी 
योजना-प्रायोग ने इन कठिताइयों के भय से विदास कार्यत्रमों को कम करना उचित 
नहीं समझा । इस प्रवार द्वितीय योजना-निर्माण में विकाप्त को ग्रधिक महत्त्व दिया 
गया और मूल्यों की स्थिरता को झाधारभूत झ्ावश्यकता नहीं माना गया । 


त्िन्तु तृतीय योजना के समय परिस्थितियाँ भिन्न थीं। देश का विदेशी मुद्रा- 
कोप भी बहुत कम हो गया था प्रौर इसलिए विदेशी परे अधिक माजा में पदार्थों का 
झायात करके व॒हतुग्रो की पूत्ति बढाना भी कठित था। विदेशी-विनिमय की स्थिति 
में सुधार हेतु निर्यात मे वृद्धि ग्रौर आयात में कमी करना झावश्यक्र था। मूल्य- 
वृद्धि से योजना के कार्यक्रमों पर भी अत्यन्त वुष्प्रभाव पडता है । योजना की सफ़लता 
सदिग्व हो जाती है। क्रिर तृतीय योजना में तो विकास कार्यक्रमों और विनियोजन 
की राशि द्वितीय योजना की प्रवेक्षा बहुत श्रधिक थी। तृतीय योजना में 0,400 
करोड छपग्रे के विनियोजन का लक्ष्य था। ऐपी स्थिति मे मुल्य-वृद्धि की सभी 
सम्भावनाएँ थी | ग्रत तृतीय योजना में एक सुदृढ मुल्य नीति वी आवश्यकता को 
स्वीकार किया गया था और सूल्य नियसत की आ्रावश्यकता झनुभव को गई थी 
किन्तु मूल्य-नियमन का आशय मूल्यों मे कोई परिवतंत नहीं होने देने से नहीं है । 
भारी पूँजी विनियोजन के कार्पेक्रम बाली विकासोस्मुख प्र्थव्यवस्था में थोडी-बहुत 
मुल्य वृद्धि ग्रप्रत्याशित और हानिकारक नही है, उिन्‍्तु मुल्यो मे अधिक चृद्धि को तथा 
उसमे झाने वाले उच्चावचनो को रोकने हेतु उचित यूट्य-तीति झ्ावश्यक थी । 
तृतीय योजना मे इसी ग्राघार पर मूल्य-नीति बनाई गई थी, जिसमे कर- 
नीति, मोद्रिक-नीतति, व्यापारिक-तीति, पदार्थे-वितरण नीति आदि को समश्वित रूप 
से अपनाने का आयोजन था । कर-व्यवस्था इस प्रकार की करती थी जिससे उपभोग 
को योजता के अनुकुल प्रतिबस्वित श्र सोमित किया जा सब्रे तथा विनियोजन हेतु 
पर्वाप्त साधव जुटाएं जो सकें | मौद्धिकजीति द्वारा साख का नियमन तथा नियन्त्रण, 
सट्ट्रे की सौदेवाजी तथा इस उद्देश्य से पदार्थों का संग्रह ह॒तोत्साहित हो । व्यापारिक 
नीति द्वारा विदेशों से आवश्यक बद्तूओ. का आयात करके बुनियादी वस्तुओं, की. कसी बे, 
दूर करना था। किन्तु इसके लिए दीघेकालीन आयात को कम करने की आवश्यकता 
पर बल दिया गया था । कुछ प्रत्यन्त आवश्यक वस्तुओ्री का मूल्य-नियन्त्रण अपनाया 
जाता था और इनके सुल्यो को एक स्रीमा से भ्रधिक नहीं बढने देना था। स्लाथ ही 
इनके समुचित वितरण के लिए राशनिग्र पद्धति को भी अपनाया जा सकता था । इस 
योजना मे मध्यस्थो और उनके लाभों को सीमित करने था समाप्त करने लिए 
सरकारी या सहकारी सस्थाग्रो द्वारा इनके वितरण को प्रोत्साहिंत किए जाने पर 
अधिक बल दिप्रा गया था । अझ्द्ध -विफसित देशो मे खाद्म-पदार्थों के पुल्यो मे स्थिरता 
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लाता बहुत आवश्यक होता है । झतव इस योजना में भी खाद्यान्नों के मूल्यों मे ययोचित 
स्थिरता लाना ग्रावश्यक था । इसके लिए सरकार द्वारा खाद्यान्नो के सग्रह को पर्याप्त 
मात्रा मे बढानाथा। साय ही, मूल्य-बृद्धि को रोकने लिए कृषि और औद्योगिक 
उतठ्ादन में पर्याप्त वृद्धि का ग्राप्रह था । 


इनके वावप्‌द भी इस योजवा मे निरन्तर तेजी से मूल्य वृद्धि हुई । मुण्यत 
कृषि पदार्थों के मूय काफी बढ गए। योजना के प्रथम दो वर्षों में तो मूल्य वृद्धि 
नंगण्य थी । सत्‌ !96]-62 में समह्त पदार्थों के मूल्य निर्देशांक में 46 पाइट वी 
गिरावट श्राई । किल्‍तू सन्‌ !962-65 से मुल्यनूद्धि शुरू हुई और यह वृद्धि योजना के 
प्रन्‍्त्र तक जारी रही । तृतीय योजना के इन पाँच वर्षों मे खाद्य पदार्थों से सम्बन्बित 
थोक मूल्य निद्शाक्त 484% बढ ग्रपा । औद्योगिक कच्चे माल, निर्मित माल और 
समस्त पदावोँ के थोक मूल्य तिर्देशाँक में क्श 32 6%, 22 3% ग्रीर 36"4% 
की वृद्धि हो गई | परिणामस्वरूप, अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य निर्देशाँक (6 
रात एणाहप्राश 770८न085) [ग्राधार वर्ष !949-- 00 ) योजना के प्रारम्भ 
मे ]25 से सद्‌ !7965-66 में 74 हो गपा। इसी प्रकार तृतीय योजता से भी 
मूल्यों मे बहुद वृद्धि हुई । इस मूल्यश्वरृद्धि के लिए पदार्थों की माँग गौर पूर्ति दोतो से 
सम्ब्रन्धित घटक उत्तरदायी थे । इस योजनावधि में चीती और पाकिस्तानी ग्राक्रमंए 
के कारण सुरक्षा-वपत्र मे भारी वृद्धि हुई | सावंजनिक झ्ौौर निजी दोनो क्षेत्रों मे वैसे 
भो पर्पाष्त पूंजी विनिप्रोजित को गई । जनसंख्या में निरस्तर वृद्धि होती रही, शिस्तु 
कृषि-उत्पांदन मे वृद्धि नही हो सकी | साथ ही !50 करोईइ झुपये के हीनार्थ- 
प्रबन्धन का सहशरा सिया गषा | मुददा-पूर्ति मे भी 5 8% को वृद्धि हुई । योजनावरधि 
में करो द्वारा भी पर्याप्त राशि एकत्रित की गई । विशेषत अप्रत्यक्ष करो का श्रधिक 
आश्रय लिया गया । इसी कारण मूल्यो में तेजी से वृद्धि हुई । 


योजजावर्धि में इस वृद्धि को रोझमे के लिए प्रयत्स किए गए | खाद्यान्नों के 
मूल्यों को नियन्वित करने की और विश्येप उ्पान दिया गया । उचित मूल्य की दूकानो 
(7०४॥ ?:05 50075) की सलहृ्या बढाई गई। सरकार ने ग्रनुदान देकर खाद्य जो 
को कमर मूल्य पर जनता को उपलब्ध कराने के प्रयास किए । इन उचित मूल्व वग्ली 
दूकातों से जतवा को वितरित ग्रवाज की मात्रा तिरत्वर बढ़ती गईं । यह सब [962 
में 43 लाख से बढ कर 965 में दुगुते से अधिक हो गई । खाद्यान्नो के सप्रहण के 
आअधपिक और अच्छे अ्यत्त किए गए। विदेशों से पर्याप्त मात्रा में अन का आयात 
छिपा वषा । बड़ेद३े नगरों में उचित वितरण के लिए खाद्यानरों के राशतिग का 
सहारा तिया गया । ख़द्यान्तों और प्रावश्यक पदार्थों के मूल्यों को निर्वारित हिया 
गषों और उन्हें वयुत्र किए जाने का आग्रह किया गया | आवश्यक उपभोग वस्तुप्ों 
के प्रधिक सून्य॒ लेते और उतके झनावश्परू सग्रढ को रोकने के प्रय्ल किए गए | 
रिजर्तये बैछ द्वारा समग्न्समय पर साख नीति में इस प्रकार के परिवर्तेत किए गए 
जितने बुनिधादी उतमोयन्वस्तुप्रो के श्रतावश्पक संग्रह को रोका जा सके । इसके विए 
आारत सुरक्षा नियमो (॥०४ ०६ [79॥4 ४८5) का सहारा लिया गया प्रौर 
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प्रमधिकृत सम्रहकर्ताप्रों दण्डित करने का ग्रायोजन क्रिया गया | कित्तु इसके बावजूद 
भी तृतीय योजना में भूल्य-वुद्धि को रोका नहीं जा सका | निम्नलिखित सारणी में 
विभिन्‍न पदार्थों की वाधिक दुद्धि दरें दो गई हैं-- 

शुल्य-निर्देशांकों से वाषिक वृद्धि दरें (प्रतिशत में)! 








पदार्थ द्वितोय योजना तुतोीय घपोजना ]960-07 
] सम्पूर्ण बस्तुएँ 70 64 5 0 
2. खाद्यान्न 77 8*) 38 4 
3 औद्योगिक कच्चा माल 94 66 20 8 
4 तिित वस्तुएं 49 का 92 


एकवर्षोप योजनाझो में सुल्य--उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि द्वितीय 
पोजना पें शुर हुआ मूल्य-दृद्धि का क्रम तृतीय योजना में भ्री जारी रहा भौर प्रथम 
एकवर्षीय योजना सब्‌ 966-67 में तो मूल्यों में वृद्धि-दरें सर्वोगरि रही । केवल इसी 
वर्ष में समस्त वरतुओं के मूल्यों में 77% भर खाद्यन्नो के मूल्यों में !8 4% की 
वृद्धि हुई । भौद्योगिक कच्चे माल के मूल्यों में भी तेजी से वृद्धि हुई। इसका मुख्य 
कारण सूखा था। सद्‌ 967-68 में,थोक मूल्यों में 7।% पौर खाद्य पदार्थों के मूल्यों 
में 2[% की वृद्धि हुई परन्तु सद्‌ 968-69 की अ्रवधि में मूल्यों में अपेक्षाकृत 
स्थिरता ग्राई। कुछ पदार्थों के मृस्यों में गिरावट आई । इसका एक प्रभुख कारण 
भानयुन श्रौर मौसम की प्रनुकुलता के कारण क्पि-उत्पादन में पर्याप्त चद्धि होता है । 
चोयो झौर एँचदों थीनताएँ--चतुर्प पंचवर्षीय योजना में स्थायित्व के साथ 
ग्राथिकर विकात (5670 एछापम शशातर 8(8097॥09) करने का उद्देश्य रखा मया । योजना 
से सम्बन्धित '8907042८॥ 2490४ में स्थायित्व को विम्नलिखित दो उद्देश्यों से 
सम्बन्धित किया गया--- 
(१) क्षषि पदार्थों की भौतिक्त उपलब्धि में आते वाले प्रधिक उच्चावचनों 
को रोकना । 
(॥) मूल्यों में निरन्तर मुद्रा-प्रसारित बुद्धि को रोकना । 
प्रथम उद्देश्य से सम्बन्धित मुख्य कार्यक्रम कृषि पदार्यों के दबफर-स्टॉक! का 
निर्माण करवा था | अत चतुर्थ योजता मे पर्याप्त बफर-स्टॉक का निर्माण करने का 
विश्चय किया गया ! मुझुष &उ से झनाजों के बफर-स्टोंक बताने पर ग्रधिक ध्यान दिए 
जाने की बात कही गई । यह आशा व्यक्त की गई कि सरकार मुल्य कृषि-पदार्थों को 
सायेक्षिक मूल्प-य रचने की ट्विर बनाने श्रौ र इन्हें इस प्रकार नियमित करने की 
स्थिति में होगी ताकि योजता के कई उद्देश्यों को पूरा करते मे योग मिले [£ 
दूसरे उद्देश्य के बारे मे यह मत व्यक्त किया गया कि मूल्यों में तिरन्‍्दर मुद्रा 
प्रसारित द॒ुद्धि को रोकता मुल्य रूप से हीना प्रबन्बत मे सयम पर निर्मेर करता है । 


[. रिजदें दंक जाक इण्डिया दुलेटित, जून 967, दुष्ट 742. 
2. गरण65 04 89970307 ६० थी एएचापरी छए99, (ए०एऋ५॥। € सकर्) [६५ 
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साथ ही, मूत्यो में सम्भावित वृद्धि को रोकने हेतु प्रन्य उपाय शोर मीतियाँ भी 
श्रपनाई जाएँगी । उचित मूल्य को दकाने' और उपभोक्ता सहकारी भण्डारों का 
पर्याप्त मात्रा में विस्तार किया जाएंगा ओर उनकी परिधि से अनेक नई वस्तुएँ भी 
लाई जाएँगी । इससे आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओओ के भूल्यों मे स्थायित्व लाथा जा 
सकेगा | इस प्रकार की व्यवस्था, विशेष रूप से मोसमी उततार-चढावो को रोकने और 
प्राकस्मिक दबावों (8700&॥ 97650705 ) का सामता करते के लिए ग्रधिक सहायक 
होगी । इस ओर किए गिए पृ प्रयत्तो का एकीकरण और विस्तार किए जाने का 
निश्चय किया गया त्तकि पर्याप्त व्यापक और कुशल सार्वजनिक वितरण प्रणाली 
(?ए०छा० $एशंशा) ०/ त॥77%प्ा०7) को जन्म दिया जा सके । विदेशों से वस्तुग्रों 
का ग्रायात और अर्थव्यवस्था के सुचालत हेतु आवश्यक बिदेशी पदार्थों की प्राप्ति 
सावजनिक क्‍्भिफरणों द्वारा किए जाने पर भी बल॑ दिया गया । 


उक्त योजना में यह माना गया कि मूल्य स्तर को स्थिर बताए रखने में कृषि- 
उत्पादन का महत्त्वपूर्ण भाग होता है । यह कहां गया क्रि हाल हो के अनुभवों से 
ज्ञात होता है कि जीवन-स्तर की लागत मे निर्देशाँक [९०६ एणी शाह [पट 
प्र) में खाद्यान्नो के मूल्य निर्णायक्र महृत््व रखते है । गत रहून सहन के व्यय 
को स्थिर बताए रखते हेतु खाद्यन्नो के मूल्यों जो स्थिर रखना आवश्यक है| अत 
योजना भे खाद्यान्नो के उत्पादन और मुख्य रूप से क्ृपि-उत्पादन मे वृद्धि की 
प्रनिवायेताः स्वीकार की गई । चतुर्थ योजना में कृषि-उत्पादत में 5% बापिक वृद्धि 
का लक्ष्य निर्धारित किया गया + साथ ही, श्रौद्योगिक उत्पादन में 9% प्रतिवर्ध की 
वृद्धि तथा भय्प क्षेत्रों मे पर्याप्त वृद्धि का लक्ष्य रखा गया । 


पाँचदी योजना मे इस बात पर विशेष घ्यान दिया गया कि आधिक विकरस 
इस ढंग से हो ताकि मुद्रा-स्फीति त होने पाए, मूल्यों के बढ़े हुए स्तर में गरिराबद 
श्राए नि्घन व्यक्तियों के लिए उचित मूल्यों पर उपभोग बस्तुएँ प्राप्त हो सके--इसके 
लिए पर्याप्त वसूली और उचित वितरण प्रणाली स्थापित की जाए। 

सरकारी प्रयत्व--सम्पुर्णा नियोजन की अवधि में मुद्रा-प्रसारित प्रवृत्तियों के 
दमन हेतु सरकारी प्रयत्न दोनों दिशाप्रो श्रे किए गए है। इसमे ग्रावश्यक बह्तुम्ों 
की पूर्ति बढाने और ग्रत्यधिक माँग को सयमित करने के प्रयत्न किए हैं। भ्रावश्यक 
वस्तुओ्ो की उत्पादत वृद्धि के लिए सभी उपाय क्ए गए है। क्ृपदों को उत्सादन 
हेतु आवश्यक प्रेर॑णा प्रदान करने हेतु वस्तुओं के न्यूनतम मूल्य निर्धारित किए गए 
है | खाद्यासतों के बफर-स्टॉक का निर्माण, उमप्तक श्रथिक अच्छा सम्रहण (7०८ए7०- 
फ्रथ्या), दतेका राजकीय ब्यापार और भारी मात्रा में विदेशों से ग्रायात वी व्यवस्था 
की गई है | ग्रास्तरिक्त वितरण के लिए सम्पूर्ण देश को खाद्यान्त क्षेत्रों में विभाजित 
किया गया और गेहूँ, खावल आदि ग्रावश्यक वस्तुओं के स्वतन्ध्र रूप से लाते ले जाते 
को नियन्त्रत किया गया । उपभोग वस्तुप्रौ की उचित बितरण व्यवस्था के लिए 
पसहुका री उपभोक्ता भण्डार' सुपर बाजार (577 ?४47:४७) पोर परयप्ति मात्रा 
में 'दचित मूल्य की दूकानें! स्थापित की गईं | सरवार को कृषि पदार्थों के सम्वस्ध 
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में सलाह देने के लिए सव्‌ 965 में 'कृषि मूल्य आयोग! (शैड/०्परपार्थ 77708 
(90प्र5॥णा]) तियुक्त क्रिया गया। वस्त्र, साबुत, वनस्पति धी, मिट्टी का तैल, 
खाद्य, तेल दुयूब, टायर प्रादि सामान्य उपयोग की बहतुप्रो के मूल्यी को नियन्त्रित 
भ्रौर निवर्मित किया गया | सीमेन्ट, इस्सात, कोयला, चीनी प्ादि के वितरण और 
मूल्पों के बारे में भी नियस्त्रण की तीति ग्रपनाई गई | उपभोग को सीमित करने 
के हेतु मौद्रिक श्रौर राजक्रीपीय नीतियाँ अपनाई गई | राजकोवीय नीति में कर- 
वृद्धि, गेर-विकास व्यय में कूटीती, कर-चो री को रोकना, काले धन का पता लगाना, 
ऐच्छिक बचने में वृद्धि करता श्रादि के उपाय अपनाएं गए । मौद्विक-नीति के अन्पंत 
साख-नियन्त्रण हेतु खुले बाजार की नीति (09ट7 फवा६६८ (092780075), बैक- 
देर (8॥ए 7२४४) में वृद्धि, चयनात्मक साख नियल्रण (58०८६ए९ टाल्व। 
(०7०) ग्रौर सुरक्षित कोष की ग्रावश्यकताओो में परिवर्तत आदि के सब उपाय 
झपनाएं गए। इसके बावहूद भी नियोजित विकास अवधि में भारत में मूल्यों में स्थायित्व 
नही लाया जा सका श्रौर मूल्यों में तेजी से दृद्धि हुईं। सव्‌ 972-73 और 
973-74 में तो थोक श्रौर फुटकर मूल्यों में भारी ब्रेद्धि हुई जिससे जन-साधारण 
के लिए जीवन-निर्वाह भी कठिन हो गया । 


सरकार ने मूल्य-वृद्धि को रोकने के लिए समुचित और तक सगत मल्य-सीत्ति 
को कदोरतापूरव॑क्क लागू करने का निश्चय किया । उत्पादन वृद्धि के लिए बचत दर 
अधिक करने ग्लोर मुद्रा-स्फीति को निष्प्रभावी बनाने के लिए 'हीवाये प्रवस्वन! की 
ब्यवस्था पर अक्रुश लगाने का निश्चय किया गया | मूल्य नियन्त्रण के लिए प्रशासकीय 
मगीनरी को अधिक प्रभावशाली बनाने पर ध्यान दिया गया । खाद्यातन्नो के उत्पादन 
के सम्बन्ध में व्यावहारिक ग्रमुमात लगाने और सूजा-प्रस्त क्षेत्र मे समय-समय पर 
खाद्यान्तों को पहुँचाने की नीति पर अधिक प्रभावी रूप में ग्रमल किया जाने लगा । 
सन्‌ 975-76 में मूल्य-नीति इस बात को ध्यान भे रख कर बनाई गई फि कृषि ग्रत 
वस्तुपो के मूल्यो मे स्थिरता झा सके । इसी हृष्टि से सत्‌ु 975 76 के बिक्री के 
मोसभ (प्रश्नेल भा्चें) के लिए गेहूँ की वसूली का मूल्य गत वर्ष के स्तर पर भ्रर्याव्‌ 
05 रुपये प्रति विवन्टल रखी गई | कछ्पि-मूल्य ग्रायोग!” मे भी महसूस किया था 
कि सरकार ते गत वर्ष जो वृद्धि स्वीकार की है, बह उद समय से कृषि उत्रादन 
लागत में हुई वृद्धि की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त है। अधिक वयूनी के लिए बोनस 
स्कीम पर ग्रधिक व्यवस्थित रूप में अमल किया गया ! मूल्य स्तर को रोकने के 
उपायो को सुरद करने के लिए खरीफ के अनाज के मूह्यों के बारे मे मल्य-नोतति 
निर्धारित की गई । कृषि मूल्य प्रायोग' की सिफारिशों के ग्रनुरूप खरीफ के ताज 
की वसूनी का मूल्य 974 के स्तर पर ही रखी गई | आयोग के सुकाव पर विचार 
किया गया कि चावल की वसूली के सम्बन्ध मे दो प्रकार की प्रोत्साहन बोनस स्कीमों 
को जारी किय्रा जाए और मिला दिया जाए त्ताकि लक्ष्य पूर्ति को सुनिश्चित करने 
में सहायता मभिले। क्ंपि-मूल्य-प्रायोग ते भ्रनाज को बसूली के मूल्यों मे तो कोई 
परिवतेत करने की सिफारिश नहीं वी थी, लेकिन अपनी रिपोर्ट मे गस्ना, जूट और 
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कपास के स्यूनतम समथित मूल्यों मे वृद्धि करने का सुझाव दिया था। सरकार ने 
स्थिति पर पुर्णोरूप से बिचार करने के पश्चात्‌ गरने का मूल्य ज्यों का त्यो रखने का 
फैसला किया क्योकि कृषकों के हित को ध्यान में रखते हुए कातूनी न्यूनतम मूल्य 
महत्त्वहीन था । निर्धारित न्यूनतम मूल्य मे वृद्धि करने का सबसे बडा प्रभाव यह 
पडता, कि लेवी चीती की लागत और मूल्य बढाने पडते और उपभोक्ता के लिए 
चीनी का मूल्य बढाना पडता । सद 974-75 के मौसम भे भी लेवी चीनी का 
भनुपात 70 से घटा कर 65 करके लेवी चीनी की एक समान भ्रखिल भारतीय 
कीमत बनाए रखी गई थी, जिससे चीनी मिल उद्योग को जो लाभ मिलता है, वह 
कम न हो | लेवी चीनी का अनुपात घटाने से सरकारी वितरण प्रणाली पर कोई 
वुष्रभाव नही पढ़ा, क्योकि सत्र )974-75 में 48 लाख मेंद्रिक टन चीतो का 
उत्पादन हुआ । कपास और ज़ूट के समर्थित मुल्यों के बारे में सरकार ने कृषि मूल्य 
श्रायोग” की सिफारिशें मान ली। कपास का उत्पादन प्रध्िक होने पर इसके मूल्य 
तेश्ली से नही घंटे और चालू वर्ष मे भी कपास की अ्रच्छी फ्सल होने पर मूल्यों में 
गिरावट नही भ्राई। इसके लिए श्रावश्यक कार्यवाही करने के प्रति सरकार सतर्क 
है । यद्यपि 975-76 में विकास की झावश्यकताप्नों के झनुरूप मूल्यों को स्थिर 
रखने पर अधिक जोर दिया ग्रया है, तथापि उत्पादन लागत में हुई भनिवायं॑ वृद्धि 
को ध्यान मे रखते हुए यह सम्भव नही हो सका है कि मूल्यों मे कोई परिवर्तद न 
किया जाए । उपभोग वस्तुओं के मूल्यों मे जमा-खोरी, तस्करी आदि के कारण 
वृद्धित हो, इसके प्रति सरकार आपातृकाल के दौरान बहुत ग्रधिक सत्रिय हुई है 
और इसके परिणाम भी सामने आए हैं। सावंजनिक वितरण प्रस्याली को सुदृढ 
बनाना, मूल्य-बुद्धि को रोकना सरकारी-नीति का एक महत्त्वपूर्ण अ्ग है। जहाँ तक 
भ्नाज और चीनी का सम्बन्ध है, इस व्यवस्था के अन्तर्गत इन चीजों के वितरण 
का कार्य उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम द्वारा क्या जाता है। सम्पूर्ण देश मे 
इन दुकानों का एक जाल सा बिछा हुग्रा है। आधिक समीक्षा ]975-76 के ग्रनुसार, 
इस समय ऐसी दूकानो की सख्या 2 लाख 23 हजार है भौर ये 45 36 करोड 
व्यक्तियों की आवश्यकताञ्रो की पूर्ति करती हैं। 


पफ्लरियोज्जला प्यूहयॉँव्कल स्के ्तान्नव्वप्ज्ड; 
लिज्ुछ्भ-लच्तेस्तात् स्घृल्सम जपौर प्रनल्िप्कत्क 
ब्की सलान्‍लरिक्-व्युण, प््नल्यक्य आलौरः 
सप्यस्यक्ष त्लाराल पए्ट् त्ताभ्य 


[एकस्‍पहलांव [0 2/0०९८६ 5९ पिवधंठ03 ४९६ ?7९४९॥६ 
एकेपर तत्व किपटागर्त रिव6 ० रिवाधातड़ 0॥९८९ 
धागव॑ (007९८८ ६05९5 ध्राय॑ 827०[१४5) 
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परियोजना मुल्याँकन के सानदण्ड 
((पराहांब (07 एल्‍मुं०ल :फ्व्ोप्थाता ) 


बिनियोजक के समक्ष प्रनेक विनियोग-विकल्प होते हैं। सर्वाधिक लाभदायक 
विनियोग सम्बन्धी निर्शाय ग्रत्यन्त कठिन होते है। विनियोजक के लिए यह निर्णय 
लेना कि किस परियोजना मे पुजी विनियोग करे, असेक मानदण्डो पर निर्मर करता 
है । वितियोग सम्बन्धी निर्णय लेने की श्रगेक विधियाँ हैं। इन विधियो के प्रन्तर्गत 
विनियोग परियोजना के लागत प्रवाह” (८05८ ॥0५5) तथा “प्राय प्रवाह 
([70075 4]095) का विचार किया जाता है। इन प्रवाहो के विश्लेषण द्वारा 
विनियोग निर्णय लिए जाते हैं । प्रवाहो के विश्लेषण की तकनीकी को प्राय 'लाभ- 
लागत विश्लेषण विधि! (005६ 8८0८६ (८४००) कहा जाता है। इस विधि का 
मुख्य आधार वितियोग के प्रतिफल की आतरिक दर को ज्ञात करना होता है । यह 
दर अनेक विधियों द्वारा ज्ञात की जा सकती है। इसे छ कल्पित विनियोग 
परियोजनाओं के एक उदाहरण द्वारा अग्नलिखित सारशी मे समझाया गया है| 
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सारणी 4 
परियोजना लागत एवं प्रतिफल दरों 
(77णु९९६ (7055 पे ०/९ ७ इ१९एक्‍ा5] 
शुद्ध अवधि शुद्ध आय 
परियोजना ]--5 0--$ 
(एशणंघध००) 9 8 2 ३3 4 5. (उ. (षर्ञाद्गणर5 
एटा+005) एश#0059) 
ि _-्)00 ॥00 0 -- - +- ]0 0 
8 ---00 50 50 0 70 -- 420 20 
(८ -7]00 40 30 30 20 -+- 830 30 
42 ---00 28 28 28 28 -- 40 40 
छ --00 ॥0 20 30 40 +-+- ]50 50 
यु --00 जता नअजः ना 40 60 60 











उक्त मारणी के माध्यम से परियोजना मूल्यांकन की भिम्त तीन प्रकार को 
प्रतिफल-दरों की गछाना वी गई है-- 

() औसत प्रतिफलन्दर (/१९१४९९ हा 04 दशया॥ ) 

(2) मूल-राशि की प्राप्ति से सम्बन्धित भ्रवधि बाली प्रतिफल"दर (99 

0 फृध्पा00 88 एी शएागा) 

(3) आन्तरिक प्रतिफल-दर ([7/टए व 580४ 072&एपा7) । 

(9) प्रत्वेक योजना का मूल लागत व्यय 00 रुपये है। (7) प्रत्येक की 
परिपकवना ग्रवधि 5 वर्ष है। (८) प्राप्त लाभों के पुन धिनियोग की सम्भावना पर 
विचार नही क्या गया है । 

] से 5 तक के वॉनमो में प्रति वर्ष होने वाले ग्राय-प्रवाहों को प्रदर्शित क्या 
गया हैं ॥ शून्य अवधि वाले कॉलम मे प्रत्येक परियोजना की लागत कम बताई गई 
है । अन्तिम कॉलम में कुल लाभों मे से मूल लागत व्यय को घटाकर विशुद्ध लाभ 
बताए गए हैं । अन्तिम से पूर्व वाले कॉलम मे परियोजना की पूरी 5 वर्ष को भवधि 
वाले दुल्ल लाभ बताए गए हैं । 

(#&) झोसत प्रतिफल-दर विधि 

(५६४९४ ९०6 ० ८प्ा 'ात१0०0) 

झसत प्रतिफल-दर निम्नलिखित दो प्रकार की होती है--- (2) प्रारम्भिक 
विनियोग पर कुल औद्त प्रतिफ्ल दर, (7) प्रारम्भिक विनियोग पर शुद्ध औसत 
ब्रतिफत दर । प्रारम्भिक विशियोग पर झुल औसत ग्रतिफल दर को प्रत्येक परियोजना 
के कुल लाभो वी योजनावधि से विभाजित करके निकाला जाता है। इस प्रकार 

8, 3, 0, 0, ४, ए परियोजनाओं के लिए यह दर क्रमशः 23, 24, 26, 28, 


.,. खल्नगंशउम्त 5 ९४९ 85४2क्रा5०९, ९व. 99 8. ३07४६४१, ए- 458 
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30, 32 होगी । प्रारम्भिक विनियोग पर शुद्ध औसत प्रतिफल दर ग्रन्तिम कॉलम मे 
दिए गए शुद्ध लाभो को अवधि से विभाजित करके ज्ञात को जाती है। उक्त 
एशियोजनाओ के लिए यह दर क्रमश: 2, 4, 6, 3, ।0 व 2 है ) 
(9) मूल लागत की प्राप्ति वाली प्रतिफल दर 

(789 0 एट्ञ0०9 ०8 0 कलाएा॥) 

मूल लागत की प्राप्ति जिस अवधि में होती है उत्तकी गणना करते हुए 
प्रतिफल दर इस प्रकार ज्ञात की जाती है--उन लाभो को जोड लिया जाता हूँ, 
जो मूल लागत के बराबर होते हैं। जिस अवधि तक लाभो का योग मूल लागत के 
बराबर होता है, उस ग्रवधि के झ्राधार पर प्रतिफल-दर का प्रतिशत ज्ञात किषा जाता 
है । उक्त उदाहरण मे परियोजना # के लिए केवल एक ही वर्ध में इसका दायत 
ध्यय प्राप्त हो जाता है। झत- इसे 00% के रूप में व्यक्त किया ज'येगा । 
छ परियोजना मे चूँकि भूल लागत दो वर्षो में प्राप्त होती है, प्रत प्रतिदर्प ग्रौसत ध्राष्ति 
दर 50% होगी । ( परियोजना मे मूत्र लागत को प्राप्ति में 3 वर्ष लगते है ॥ 


ः - [६ 200 
अत प्रतिवर्ष की ग्रोसत प्राष्ति-दर जज शा 333% होती है । इस प्रकार,स्रभी 


परियोजनाप्ो के प्रतिशत में ग्ोसत दर ज्ञात की जा सकती है, वह क्रमशः 28%, 
2 
25%, तथा 22-ठ7% होगी । 


घक्त विधियों मे एक गम्भीर दोप यह है कि इनमे शुद्ध ल्ञाभो की प्रश्येक 
श्रवधि का विचार नही किया जाता। केवल बाधपिक औसत निकाला जाता है | यद्यपि 
मूल्य राशि की प्राप्ति से सम्बन्धित ग्रवधि चाली प्रतिफल दर (798 9०9४ एणी एटाः08 
पर्दा 00 6६पाा) में समय का विचार किया जाता हैं, तथापि उस पग्रवधि को 
छोड दिया जात है, थित्तमे पूर्व लागत व्यय की वसूली हान के पश्चात्‌ भी लाभो का 
मिलना जारी रहता है । 
(() श्रान्तरिक प्रतिफल दर (ाशरमत रहा४ ० २0फ्ताा) 
प्रास्तरिक प्रसिंफल दर वाली विधि इन सभी से श्रेष्ठ मानी जाती है, क्योकि 
इसमे उन समस्त वर्षों की गखना से विचार किया जाता है, जिनमे स्वागत शोर 
लाभ होते रहते हैँ । ग्राम्तरिक प्रतिफल-दर की परिभाषा उस कटौती-दर के रूप में 
को जाती है, जो लाभ व लागत के प्रवाहों के वतंमाव कटौती मूल्य को शून्य के 
बराबर कर देती है । आन्तरिक प्रतिफल-दर (२8) विभिन्न परियोजनाग्रो के लिए 
निम्नलिखित सूत्र द्वारा ज्ञात की जा सकती है-- 
न्‍प 2 39 22 
१0 तह [+7)? 
जिसमे - 70 >>मूल लागत तथा ४] व 2, प्रथम व द्वितीय वर्ष के लाभ 


प्रकट करते है । 775आन्वरिक प्रतिफुल-दर । [त तप) >> रखते हुए उक्त 


समीक रण को निम्त प्रकार गस्तुतत किया जा सझता है-- 
- 7३ + ,४+- 72४१७0 
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इस समीकरण में परियोजना & के लाभ-लागंत राशियो को रखकर इत 
सोजना की पान्तरिक प्रतिफल दर निम्न प्रकार निकाली गई है-- 
- 00-[-00% + |0%2--0 


पा 40:2-- 00% -- 400--0 
या >2--]05 - ]0 --0 
ह 2४220 त0+«/ (0)£ -- 40 - ७१ 
] रंग ७एेनलनाशनणणनाताा 5 छा: 





[2५ ि 
अत “9]6 मान को, 7८ रखने पर झान्तरिंक प्रतिफल दर 


9-]% था 09 ग्रात्ती है। इसी प्रकार अ्रन्य परियोजनाग्रो की दर ज्ञात की जा 
सकती है, जो क्रम 0 7, -8, 2-4, 20 ब 0 4 है ! 
उक्त परिखामो को निम्नलिखित सारणी भे स्पष्ट क्या गया है--- 
सारणी 2 
परियोजना प्रतिफल दर 
(प्रतिणत मे) 
(8) (8) (८) 
ओऔप्तत प्रतिफल-दर मूल-राशि की प्राप्ति से आझान्तरिक 
| परियोजना (3) विनियोग(॥) विनियोग सम्बन्धित अवधि वाली प्रतिफल- 
पर कुल पर शुद्ध ॒ प्रतिफल दर (789 णएा दर (68?) 
प्रतिफल. प्रत्तिफन फुशाठव॑ खा ती ढापाए) 








खै 22 2 400 9] 
8 24 4 50 70 7 
ए 26 6 33+< )]*8 
छ 28 8 28 ॥24 
छ 30 0 25 42*0 
छ 32 2 22 प्र ]0 4 





उक्त विधियों के अतिरिक्त, वर्तमान मूल्यों के ग्राधार पर भी विभिन्न 
परियोजनाओं के तुलनात्मक लाभ देखे जा सकते हैं। परियोजना के वर्तमान मूल्य 


ज्ञात करने का सूत्र है-- 
५ एर नकल ४ कक नमक 
बतमान मूल्य चक्र खखआ नी तलाश ( के 7) ष् न 


+()॥907270 समीकरण के सूत -- /+ 22 7 हि के अनुसार > का मूल्य शात किया 


दर 
गया हैं। छ् 
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इस समीकरण में 7 का अर्थ ब्याज वी बाजार-दर से है । / परियोजना से 
प्राप्त लाभो को प्रकट करते हैं। दी हुई परियोजनाग्रो के वेतंमान पृल्य 23%, 8४ 
तथा 5%, के आधार पर वतिकाले ग्रये हैं। इत परिशामों को सारशी 3 में 
प्रदशित किया गया है । 
सारणी 3 
विभिन्न ब्याज दरो पर परियोजनाम्रों के वर्तेमान मुल्या 
(?70ु०स 77९९३ एक्नाप25 88 074/27 ॥7/९05॥ 709/९५$) 








. परियोजता.. 23%... 8$% . 5% 
8. 7 )2 -- 54 
छ पव 8 45 -- 64 
८ 22 4 80 -- 64 
एछ 30 ]8 -- 62 
ख् ३7०2 23 & ++ 587 
फ़ 423 84 | --7 4 





सारणी के भ्राधार पर विभिन्न परियोजनाम्रो को उन्नक्े प्रतिकल की ग्रधिकता 
के क्रम मे विभिन्न श्रेणियों मे विभक्त कर, यह देखा जा सकता है कि कौनसा वितियोग 
विकल्प ग्रन्य विक्रल्म से कितना अधिक लाभदायक है । 

सारणी 4 में इत श्रेशियो को दर्शाया गया है। 
सारणो 4 

निपषोजन की बेकल्पिक विधियों द्वारा परियोजनाओं को प्रदत्त श्रेणी: 











श्रेणी झौसत प्रतिफल भ्रवचि आन्तरिक ब्याज दरो पर वर्तमान मूल्य 
दर (2२५ एी ९४०० | प्रतिफल-दर 97%, 8% 5%, 


८ (श बे: ९४ 3 ४-+ 
(> छू (१ ए ऐप 7/गय॑ 
79" कफ की ७:34 
फ ॥। एड (0 एा ए 
> एप 0 ए एल 
> 0४ () | ए [7 
व 0 पाए 


इन श्रेणियों को ध्यान भे रखकर विनियोजक विंनियोग-विकल्प का चनाव 
करता है। सर्वेप्रथण वह प्रथम श्रेणी के विनियोग में श्रपनो पंजी लगाता है । 
उदाहरणार्थ वह झौत्तत प्रतिफल-दर घिथि का प्रयोग करता है तो सर्वप्रथम 
एछ परियोजना में विनियोग करेगा। ९४9 जी गअ्रदधि विधि के श्रन्तगत 


] 00, ७ ॥6१ 
२ एा0, ए 462. 
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& परियोजन मे तथा झ्रान्तरिक प्रतिफल-दर विधि में 9 परियोजना को विनियोग 
के लिए चुतेगा । इसी प्रकार, वर्तमान मुल्य विधि में विभिन्न विनियोग विकल्पों के 
चुनाव किए जा सकत है। 
परियोजना सुल्याँकन को वर्तमान कटौती-मूह्य-विधि 
(पा शरूश। 05000स्‍९0-एगराएर (शाम ए एरन्रोएग्राणा) 
लाभ-लागत विश्लेषण (8थआ०व-००६४ &7०५85) परियोजना मूल्याँकने 
की एक आधुनिक तकनीकी है | सवप्रथम इसका विकास व प्रयोग प्रमेरिका मे किया 
गया । इस विधि द्वारा अनेक विकास परियोजना प्रस्तावों का झाथिक मूल्यॉकन 
किया गया है । लाभ लागत विश्नेपण की गनेक विधियाँ है, जिनमे मुख्य () विशुद्ध 
बतमान मूल्य विधि (बिल ए65ढवा शाप एगाध्ा8) (2) प्रान्तरिक प्रतिफल दर 
(णांह्या)4। १४६४ 0 ए८पाा]) झादि है । 
विशुद्ध च्तेमान-मल्‍्य-विधि 
(९ 7?97९४९ए॥आ-५;९-(.९ए५) 
परियोजना मूल्यांकन की इस विधि मे परियोजना के आय प्रवाह (7०0008 
एा0४8), लागत व्यय (00४-0०7॥७५) तथा ब्याज ग्रथवा कटौती दर का विचार 
किया जाता है । इन तत्त्दों के श्राधार पर किसी भी परियोजना के वतमान कटौती 
मूल्य की गएाना तिम्नलिखित सूत्र के ग्राधार पर की जा सकती हं--+ 
प्स्ड ब्- 27 /५ 2५ __ऊ+_ 
फ़् शक त्ज गत सु तर्ज के. न ते ने 


म्रथवा 277-- - ४७-+- #£ ८ व 
४० ।(] ५-7) 
सूत्र भे 
27--दी हुई परियोजना का चर्तंम्राद कटौती मुल्य 
- 95-प्रारम्मिक लागत व्यय 
४, !,  #», क्रमश प्रथम द्वितीय तथागवर्पोंकीआय को प्रकट करते हैं 
75"ब्याज अथवा कटौती दर । 
मास लीजिए किसी परियोजना से सम्बन्धित निम्नलिखित सूचनाएँ दी हुई हैं-* 
थ्राय प्रदाहु+--00, 530, 450 
कटौती दर --१0% अथवा 4 (मूल-राशि के इकाई होने पर) 
- 709--प्रारस्मिक लागत व्यय तथा 50 वे 250 क्रमश पग्रवम्म वे 
द्वितीय वर्ष की झाय प्रकट करते हैं, अर्थात 7/5-550 व ”,5--॥50 
इन घूचनाओों वो उक्त सूत्र मे रखते हुए 2 धर्षों की प्रवधि पयं न्त परियोजना 
का वर्तमान शुद्ध कटौती मुल्य निम्न प्रकार ज्ञाव किया जा सकता है-- 
50 50 
वास्तव में, परिसम्पत्ति का कुल वतंमान मूल्य (7055 ?:८5९य 92|9८) 
उक्त उदादरण म॑ 66 5 होगा, किल्तु इसम से लागत ब्यय 00 के घढाने पर शेष 
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भूल्य को 'विशुद्ध वर्लमान-पुल्य/ (७ ए।८४5८०५ ४०४७] कहा जाता है| ग्रत 
विशुद्ध वर्तमान मूल्य 766 5--090 --66  है--- 

यदि एक लाभ के स्रोत (887०८ आाध्था) को 8५ 2), 28, .. 92, के रूप 
में प्रकट क्रिया जाता है तथा जिसमे सभी 2 घनात्मक अथवा शूत्य या ऋणात्मक हो 
सकते हैं । निम्नलिखित सूत्र द्वारा चर्तमाव वर्टौती-पूल्य प्रकट किया जा सकता है-- 


[| कर 
(।+-7) पृ्ावप हक ४ ४ (-+7) 
सक्षेप मे , 
जज 
+>0 (777?) 


जिसमे # कटोती दर को प्रक्ट करता है ॥! 


इस अ्रवधि में # का उपयुक्त चुनाव करना विशेष महत्व रखता है । सामान्यत 
यह माना जाता है कि ब्याज की सही दर वह है जो समाज के स्प्रय अधिमान की 
दर (१58 एा 800० ॥ए6 शिवल्षिधा०६) को दर्शाती है। उदाहरणार्थ यदि कोई 
समाज वर्तमान वर्ष के 00 र को दूसरे वर्ष के 06 रू के समान महत्त्व देता है 
तो उस समाज की समय अ्धिसान दर 6 / प्रति वये होगी । 

उक्त विधि के सम्बन्ध से निम्नलिखित त्तीम उल्लेखनीय प्रस्थापनाओो 
(?7079०800०ा) पर विचार करना आवश्यक है-- 

। विशुद्ध वर्तमान मुल्य अथवा लागत पर वर्समान मूल्य का अतिरेक कटौती- 
दर पर निर्मर करता है। यदि विशुद्ध लाभो का ग्रवाह --!00, 0 350 है, तो 
इनका बर्तेमान-मूल्य 7-5 ! होने पर 48 से कुछ कम होगा तथा 7-+ 5 की स्थिति मे 


00 
यह मूहय -- -- होगा ॥ 


2 वितियोग का कोन सा प्रवाह ग्रधिकतम्त वर्तमान कदौती-मूल्य उत्पन्न 
करता है, इस प्रश्त वा उत्तर सामान्यव कटौती दर पर निर्भर करता है | यदि प्रथम 
प्रवाह --90 29 और 80 तथा दूसरा प्रवाह --50, 20 तथा 70 हो त्तो प्रथम 
प्रवाह के अधिशासी (700पागप्र७॥ ) होने की स्थिति मे, किसी भी कटौती दर के, 
इसका कटीती मूल्य दूसरे प्रवाह के कटौती मुल्य की अपेक्षा अधिक होगा | यदि दो 
प्रवाहु- 700, 0 [80 और --00, 65 झीर 0 हो दो ॥ /. की कटौतो-दर की 
स्थिति में प्रथम कटौती मूल्य लगभग 76 तथा दूसरे का 63 होगा। भ्रत्त प्रथम प्रवाह 
को प्रथम श्रेणी (8०7४६ पाक) तथा दुसरे को द्वितीय श्रेणी (07 8४००७०) 
मिलेगी । 775४5 की स्थिति मे प्रथम प्रवाह का कटौती-मूल्य --२0 तथा इसवी 
श्रेणी द्वितीय होगी, जबकि दूसरा प्रवाह वर्तमान मूल्य के 40 होने के कारण प्रथप्त 
श्रेणी प्राप्त करेगा | 


]. खरए मशाआबा (08 फ्रेशा४0 4ए4985, 9 90 
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उक्त उदाहरणों से यह निष्कर्ष त्रिकलता है कि :/. व 5 /. के मध्य एक 
निश्चित सामाजिक कटोती-दर होती है, जिस पर दोनो प्रवाहों का वर्तमान क्टौती- 
मूल्य एक दूसरे के बरावर होता है। इस दर को हम 7* से प्रकट कर सकते हैं। 
#* को दोनो प्रवाहो के वर्तमात मूल्यों को एक दूसरे के समान समीकररा में रखते 
हुए सरलता से मालुम किया जा सकता है अर्थात्‌ उक्त प्रवाहों को निम्न प्रकार 


रुखने पर--- 





80 65 

--00 ---]00-- _05 _ 

40 अलंज 2 की 0 व] 
चित्र-7 





सामान्यत हम किसी एक विशेष विनियोग प्रवाह का कठौती-दर के अनुरूप 
वर्तेमान-मूल्य निर्षारित करते हैं । उक्त चित्र मे 3 परियोजना का उदाहरण लिया 
जा सकता है। चित्र मे सम्बग्रक्ष पर 27. था विनियोग का वर्तमाम मूल्य दर्शाया 
गया है तथा ल्षितिजीय ग्रक्ष पर सामाजिक कटौती-दर दिखाई गई है । < प्रवाह का 
बर्तेमान-मूल्य # के झाकार का विपरीत होगा प्रर्याव्‌ जितना अ्रधिक 7 होगा उतवा 
ही विनियोग प्रवाह का वर्तमान मूल्य कम होगा । इसीलिए ४ चक्र ऋणखात्मक ढाल 
वाला है | ऋण्यात्मक ढाल का क्षितिजीय ग्रक्ष को काट कर नीचे की ओर बढता बह 
प्रकट करता है कि 50 / क्टौती-दर पर प्रवाह का वर्तमान मूल्य ऋणात्मक हो जाता 
हैं (जैसे --00, 0, ।80 का 50 / से क्टोती-मूल्य----20) इसी भ्रकार का 
सम्बन्ध ४ प्रवाह के लिए स्थापित किया जा सकता है | 

यदि दोनो प्रवाहों मे से किसी एक प्रवाह की स्थिति प्रधिशासी (00727) 
होती है, तो प्रत्येक कटोती-दर पर इस प्रवाह की स्थिति सभी अन्य प्रवादों से ऊँषी 


$ # के लिए समीकरण कय हल, इसका मूल्य लगभग 9% प्रकट करेया। 
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होगी | भ्धिशासन की अनुपस्थिति मे और ४४ एक दुमरे को चित्र केयातों 
घनात्मक क्वाडरेंट (00०02) अथवा ऋणात्मक क्‍्वाडरेंट (0०४००) में 
कार्टेगे । केवल 7* को स्थिति के अतिरिक्त अन्य सभी स्थितियों में दोनों प्रवाहों फे 
वर्तमान मूल्य विभिन्न कटोती-दरो के ग्रनुसार भिन्-मिन्न होगे । #* पर दोनो के मूल्य 
समान होते हैं तवा * से कम पर “| का मूल्य ४ से प्रचिक होता है। भन्त में चित्र 
९५ वे 7 कटीती-दरो को देखा जा सकता है, जित पर दोतों प्रवाहो की कटोती-दर 
शुन्प्र है । 

पुर धणित निष्कर्षो के ग्रतिरिक्त इस विधि से किसी परिसम्पत्ति के विकास 
पथ के दिए हुए होने की स्थिति में वह ग्रवधि (0फ0एथं ह०४०॥०॥ 7क्षा0५) 
जिसमे सम्पत्ति का अधिकतम शुद्ध बतंमान-मूल्थ प्राप्त किया जा सकना सम्भव है, 
ज्ञात की जा सकती है। यह पथ निम्न चित्र भे दर्शाया गया है - 

चितन्र-8 


समय वर्को में (६३7 





चित्र मे क्ट्रौती-दर द्वारा किसी परिसम्पत्ति की उस प्रनुकुलतम या इष्ठतम 
परिपक्‍्व॒ता अवधि (0ञाप्ाग 8९४ 0०ा 9८॥00) का निर्धारण समकाया गया 
है, जिम्ममे सम्पत्ति का वर्तंमान-मूल्य अधिक्रतम होता है । 

तब उसका मूल्य पेड वी वद्धि के ग्रनुपात में बढ़ता जाता है। उदाहरणार्थ, 
जब टिम्बर का पौधा लगाया जाता है। 

900 हारा विकाप्त-पथ प्रकट किया गया है, 00, टिम्बर के प्रारम्मिक 
लागत को भ्रक्ट करता है। इसलिए इसे एक ऋणीात्मक मात्रा के रूप मे चित्र में 
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प्रदर्शित किया गया है। क्षितिजीय प्रक्ष से 0,6 वक्र पर डाले गए लम्ब किसी समय 
विशेष पर टिम्बर के मल्पोे को दर्शाते हैं। दो वर्ष की अवधि वाले विन्दु पर टिम्बर 
का शुद्ध-मूल्य होता है। विभिन्न लम्दों की ऊँचाइयाँ वेक॒ल्पिक विनियोगो के प्रवाह 
(4एडाएव्वाएह वार्ध्ायाधा। 8ाव८9॥) को प्रकट फरती है। यदि ०७५७०5० 
मानी जाती है, तो 4 वर्ष की झवधि वाला लम्ब टिस्बर के मूल्य को 00 के बराबर 
प्रकट करेगा । इसी प्रकार चित्र की सहायता से विभिन्न विनियोग विकल्पों के 
झाय-प्रवाहों को निम्न प्रकार प्रब॒द किया जा सकता है-- 


जब आय-प्रवाह्र 
7-5 50,0,0,0,0, 2 
£--6 50,0,0,0,0,0,20 


इसी प्रकार 7/--7,8,9 आदि की स्थिति मे विभिन्न विनियोग विकल्पों को 
प्रकट किया जा सकता है । किन्तु समझना यह है कि इन वितियोग विकल्पों में से 
कौतता विकल्प सर्वाधिक लाभदायक्र होगा। इसे हम सामाजिक कटोती-दर के 
आधार पर विभिन्‍त कटौनी-वक्रो की रचना करके ज्ञात कर सकते है। मात लीजिए 
#-२$ / दिया हुआ है | इससे 7224 कटौती वक्त की रचना की गई है। इस वक्र 
में यदि हम 272 पर 80 का भाष करते है तो /--। के बिन्दु पर लम्ब की ऊँचाई 
84, 7752 पर 88 2 और इसी प्रकार एक एक वर्ष से बढती हुई झवधि मे 5 / की 
अधिकता से लम्बों की ऊँचाइयाँ अधिक होनी चली जाएँगी। इस उदासीन वक्त का 
प्रस्येक बिन्दु समाज के लिए समान महत्त्व रखेगा, क्योंकि #--5 / होने पर वर्तमान 
वर्ष के 400 व आगामी वर्ष के 05 में विनियोजक कोई ग्रस्तर नहीं करेगा $ समान 
सन्तोध की पअनूभूति करते हुए इन बिन्दुओं के प्रति वहू उदासीब रहेगा । 


इसी प्रकार लम्ब झ्क्ष पर श्रन्य उदासीमता वक्तों की रचना की जा सकती 
है। चिन मे 7,072, व 737. इसी प्रकार के दो ब्रश्य उदासीन वक्त दिए हुए हैं) इन 
उदासीनता वक्रो में से हमको उच्चतम घक्न का चुनाव करना चाहिए जो विकास-पथ 
के वक् को स्पर्श करता है। 7,2, चित्र मे उच्चतम उदासीन वकर है । 2 स्पर्श विन्दु 
है, जहाँ 7-6 2 वर्ष है। निष्कवंत: शुद्ध श्वामी के प्रवाह का 5 / की कटौती-दर 
पर भ्रधिकतम वर्तमान-मूल्य 07, ऊँचाई द्वारा प्रकद होगा तथा परिपक्वता श्रवधि 
6-2 घप होगी | विशुद्ध वर्तमान मूल्य 07, - 00; द्वारा प्रकर होगा ॥ 

ग्रान्तरिक प्रतिफल-दर 
([[शात्रीं सिर एण रिश्रापा॥ ० वर ) 

ग्रान्तरिक प्रतिफल दर (796 वराधधवों सिह णी ४7 ) विनियोए 
मूल्याँकन की एक श्रेष्ठ विधि है। विनिधोजक के समक्ष पनेक विनियोग विकल्प 
हीते हैं । अपनी पूँजी को किस विनियोग में लगाएं, यह उसके सामते एक महर्व* 
पूर्ण प्र होता है । डदाहरणार्थ, दो वितियोग हैं--([। ) एक ट्रक का 

,।  वाडी का । 
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टुक से समात आय प्राप्त नहीं हो रही है, विस्तु पतवाडी से प्राप्त होने 
वाली आय की राशि सभी वर्षों मे समान है। झत समस्या यह है कि उक्त दोनों 
विनियोगो से प्राप्म आय की परस्पर तुलना किस प्रकार की जाएं। इस प्रश्न का 
उत्तर ग्राग्वरिक प्रतिफल दर द्वारा प्राप्त क्रिया जा सकता है ! श्रतिफल की 
प्रान्तरिक दर की सहायता से ग्राय-प्रवाह को वर्तमान-मूल्य मे परिवर्तित किया जा 
सकता है । तत्पश्चातु प्रत्येक परियोजना का वर्तमान मूल्य व उसक्नी लागत का 


अनुपात 5+ हे के रूप मे निकाला जाता हैं। जिस परियोजना का उक्त झनुपात 


प्रधिक होगा, उसे श्रेष्ठकर समझा जाएगा । 


ग्रतः ग्रान्तरिक प्रत्तिफल दर वह दर होती है, जौ विनियोग के ग्राय-प्रवाह्‌ 
व वर्तमान मूल्य को विनियोग की लागतो के वर्तमान मूल्य के ठीक बराबर कर देती 


है, अ्रथवा यदि लाभ-लागत प्रवाही के वर्तेमान-मूल्यों को जोडा जाता है, तो योगफल 
शुन्य के बरावर होगा 


इस दर को निम्नलिखित सूत-से ज्ञात किया जा सकता है--+ 


ए ॥$ छः ह$ 
5; ॥$ का न दा म्््न >---8.... हु हि हक अर कम कुम्भ 
०“ त+# “7 तल तकाछ 7७ म तक 


सक्षेप में 
छ है (० 
उन. ज् दि सियाा-त.>्राव कननन-++++>ध पाक. 
हि । (३-7) 


] 
हटा शा रखते हुए पूरे प्रवाह मे # का मान ज्ञात किया जा सकता है। “का 


मान हो आन्तरिक प्रत्तिफल दर कहलाती है । इसे कुछ विनियोग परियोजमनाम्रो के 
उदाहरण लेकर गणितीय रूप में भी अग्राकित प्रकार से सम्रक्ाया जा सकता है-- 
. *ग्॒ंदाएंशिणजवो 7868 छी /हाँपाए 530 796 ० त5९०प्ा एॉत्रढा ए१६८३ $6 0972520१ 
रशोत& 6 ऐड ढ्णाएड इडा|इव०-ऊँटछएआीड 30व5 ए058इ-ह53०ए स्वुप& $0 रषा0 " 


-- ही |, शवाीधत ६ (05(5ऊशशारली( 8&79955, ए 498. 
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लागत 2 बप की ! बप' का 
! परियोजना (रु. मे) आय (₹) आय (रु) 
प्‌ 0,090 ]0,0 30 0 
। ।0 000 0,000 3]00 
उक्त सूचनाओं को दिए हुए सूत्र मे रखत पर 
परियोजना & 
- 20,000-[-4 0,000 ४-० 
अच्न0 
7 या 7#7-- 0 
परियोजना 8 


“- [0000--0000४-+- ]00:8-50 
झथवा -5१]00+]00४-- 4:ऋ£ “50 
या 5 00--९/(00श--]] [004 
24) 
** आऋनू 90 <,. या 4४-- 0 
]-४ 





सक्षेप भे 7 07 उप 


इसी प्रकार सन्‍्य परियोजनाग्रो की प्रतिफत दर ज्ञात की जा सकती है । 
जिय क्रम में यह दर विभिन्न परियोजनाग्रो की स्थिति पे अधिक होगी. उसी क्रम में 
वितियोजक अपनी पूजी का विनियोग करेगा। उक्त उदाहरण में परियोजवा # वी 
अपेक्षा परियोजना ह श्रेष्ठ है। प्रतः पूँजी ब्विनियोजव परियोजना हे में दी होगी। 
झान्तरिक प्रतिफल दर को चित्र द्वारा भी समक्राया जा सकता है-- 
दित्र-9 


(0कर्णा 
॥#66४/27072 
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+ चित्र मे 0,0 विफ'म-ाथ दिया हम्वा है। इस पर ै६ से एक सीधी रेखा 
खीौची गई है| इस रेखा का विक्रासबक के किसी भी बिन्द्र पर जो ढाल (8098 ) है 
बड़ी आन्परिक प्रतिफन दर(2/77) को प्रकट करती है। चूंकि ढाल निर्धारण स्पशे 
बिन्दु मे किया जाता है. जो ४४! से प्रकद किया गया है। 2 बिन्दु पर 7९ से 
डालो गई सीधी रेखा 07,-:06, प्र्थाव्‌ लप्म लागत-प्रवाहो के वर्तमान मूल्यों की 
परस्पर बराबर प्रहट करती है। 000 परियोजना की. प्रारस्भिक लागत को प्रकट 


करता है तथा 0+?, परियोजना के लाभों के प्रवाह के वर्तमान-मुल्य को प्रकट 
करता है । 


चित्र मे-- 
0०/7% पर सप्य 
09 पर आगम (लॉग स्केल) 
07 -- उच्चनम वर्त्तमाद मूल्य 5% की सामगिक कठौंती दर के झनुसार 
02' -- प्रतिकृतम परिपक्ता अवधि (09॥709 08284॥07 #ह्ा7०५) 


वर्तमान मूल्य वाले मावदण्ड (शि७६या 0शए७ एप्ताधा0॥) के 
अनुसार । 


इसी परिणाम को गम न्‍्त्रिक प्रतिफत दर वाले मापदण्ड द्वारा भी ज्ञात 
किया जा सकता है लिकितर इस पूर्व हमे यह देवना है कि इस चित्र मे आभ्तरिक 
प्रतिफल दर को किस प्रकार दर्शाया जा सकता हैं । 

हम यह जानते हैं कि आन्वरिक ब्रतिफल दर के अवगत लाभ-प्रवाह के 
बतेप्रात मूल्य मे लागत-प्रवाह के वर्तेमान-मुल्य को घटाने से शुन्य शेष रहता है। 

चित्र में हम 06, व 07% के निरपेक्ष मूल्य समात मानते हैं, तो विक्रास- 
वक 6,6 पर #९, बिन्दु से खीवी गई सोधी रेखा (7४ बिन्दु पर) का ढाल को 
भ्रान्तरिक प्रतिफलन्दर का प्रतीक माना जा सकता है। 

ढाल को ज्ञात करने के लिए हम ६2॥ 6 निकालते हैं । 

सा85८5 गम ध /4  ॥4/--7४  # 


प्रापार_ फकत "6 7 
_.. कुल ग्रागम (048 (0990एा6८0 छट॥४0)---लागत 
(7४ प्रवधि 


(2॥ 8 द्वारा च्यक्त कटौती-दर को हम इसलिए आरान्तरिक प्रतिफल दर 
भातते है वषोकि यह दर ॥/॥/ भावी लाभो को 070, के बराबर वर्तेमान-मुह्य मे 
बदल देती है, जो प्रारम्भिक लागत 06, के बराबर होता है। उच्चतम सम्मव 
आान्तरिक प्रतिफल दर [साहझाहछ 05890 [679 ॥१४86 67 ऐेशप्रा0) 20, से 
2४ बिन्दु पर विक्रास-पथ 606 पर डालो गई स्पर्श-रेखा (7०॥2867+) से निर्धारित 
होतो है, क्योकि #९४ं को तुलना में क्स्ली भी झन्‍्य विकास-पथ पर डाली गई सीधी 
रेखा का दाल ग्रधिक नही हो सकता है ॥ यदि उच्चतम प्रतिफ़ल दर वाली अवधि 
को 'ग्रनुकुल॒तम विनियोग अ्रवधि' (0फएशएा ॥0ए४४;ए0थ०॥ एशा००) के रूप में 
परिभाषित किया जाता है, तो यह चित्र में 09 द्वारा प्रकट होता है, जो स्पष्ठत:ः 
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00 से कम है । यह वर्तमान-मुल्य मापदण्ड वालौ विधि की झनुझुलतम अदधि को 
दश)ता है ॥ 
पर वे र?ए पापदण्डों की तुलना 

विनियोग विकल्पों के दोनो मापदण्ड--आंच्त रिक प्रतिफ्ल दर (उएक) तथा 
शुद्ध वर्तमान मूल्य (7४०7) वैज्ञानिक हैं। विनियोग निर्णय में दोनों का ही सर्वाधिक 
प्रयोग किया जाता है। दोनो विधियों की झपनी कुछ ऐसी निजी विशेषताएं हैं कि 
स्पष्टत यह कह देना कि दोनो मे से कोन श्रेष्ठ है, भ्रत्यधिक कठिन है । इन विधियों 
मे दा भूल अन्तर हैं-- 

] श्राम्तरिक श्रतिफल दर थाले मापदष्ड में प्रयुक्त कटौती दर का पूर्व 
क्ञान नही होता है। यह दर स्वय-सम्पत्ति के कलेवर में अन्तनिहित होती हैं (778 
॥6 $ काव| था 8 9007 6 ३06 2552 ॥ै52] । वर्तमान गृल्य वाले 
मापदण्ड मे कठौती-दर पहले से ज्ञात होती है । प्राय ब्याज की बाजार दर के 
प्रनुसार, इस मापदण्ड में सम्पत्ति का मुल्य ज्ञात किया जाता है । 

2 प्रान्तरिक प्रतिफल-दर, एक ही विनियोग प्रवाह के लिएं, एक से 
झधिक हो सकती है | उदाहरण, 

विनियोग प्रवाह (7ए८डांप्राश्का शाह्था) 55० 00, 350, - 400 
47% की परिभाषा के प्रनुसार--- 


350 400 
- 00-- 0] कक एक, +)४5० 
दो दर प्राप्त होगी-- »वतत 46% 
25 456%, 
इस स्थिति को चित्र में तिम्न प्रकार दर्शाया जा सकता है-- 
चित्र-]0 


२४ -॥/) 
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दो ग्रान्वरिक प्रतिफन दरो का उक्त उद्दादरण एक विशेष प्रकार का उद्दहरणस 
है। ह' मूल्य वाने (० #" 7005) विनियोग प्रवाह (76४60 आध्क्या) 
की ४ ही आन्तरिक प्रतिफल दरें सम्भव हैं। ऐसी स्यिति में कोई भी इस तथ्य को 
प्रस्वीकार नही कर सकता कि इस हृष्टि से वर्तमान मूल्य मापदण्ड का पक्ष झास्तरिक 
प्रतिफत दर वाले पक्ष से अपेक्षाकृत अ्रधिक सशक्त प्रतीत होता है । 


दोतो मापदण्डों में से क्रिमत्रा चुनाव क्रिया जाएं, इसमे कठिनाई यह आती 
हैं कि अनेक स्थितियों मे दोनो मापदण्ड विनियोग प्रवाहो को समात श्रेणी (8278 
रिथ॥८5] प्रदान करते हैं | इस स्थिति मे किस मापदण्ड को श्रेष्ठ समझा जाए, यह 
समस्या सामने आती है । 

इस सम्रस्या के समाधान हेतु ग्रथंशास्त्री ० 77897 ने गह सुझाव प्रस्तुत 
किया है कि एक निश्चित बजट सीमा में कुछ विनियोग परियोजनाओो का छुनाव इस 
प्रकार किया जाना चाहिए ताकि विनियोजित राशि का प्रत्येक परियोजना पर इस 
प्रकार वितरण हो कि उस विनियोग प्रवाह को आस्तरिक प्रतिफल दर (08) 
वतंमाव मूल्य की कटौती दर से अ्रधिक हो | इस तथ्य को निम्नलिखित सारणी मे 
प्रस्तुत किया गया है ॥ 














सारणी 5 
7.(2-£) 
म 5 समय ग्राव्तरिक प्रतिफल दर #ऋ 
परियोजनाएँ हि हा हि (उस्फा) (770 03) 
39५६ से बतमान मूल्य 
कै -]00 0 0 0% _7_ 
00 
छठ --00 90 १5 7% _8_ 
65 
3 
८ --2700 06 0 6५%, छः 
] 
9 -- 59 52 0 49: गण 
-2 
छठ --200 2. 208 2. ज्ण्ण 


&, 3, 0, 0 व 8 पाँच परियोजनाएं दी हुई हैँ। प्रत्येक की आन्‍्तरिक 
प्रतिफत दर घरते हुए क्रम मे दिखाई गई हैं । वर्तेमाव मुल्य के अनुत्तार शुद्ध लाभ 
क्य अनुरात 3 / की कटोती दर के ग्राधघार पर दिया हुआ है । 

यदि 000 रुपये का बजट दिया हुम्ना है और उसमे से केवल 350 रुपये 
का विनिषोजन करना है तो &, छ, 0 व 0 परियोजनामप्रों का चुताव किया जाना 
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चाहिए, वयोकि & परियोजना की ग्रान्तरिक प्रतिफल दर वेदल 2 /. है, जो वर्तमान 
झूल्य बी कटोती दर 3 /. से कम है। यद्यात्रि दोनों मापदण्शी के ग्राघार पर चारों 
परियोजनाओं का श्रेणीक्रम (रिक्षाता8) सम्तान नहीं रहेगा, ते यादि दोनो ही 
भाषदण्डो के प्रन्दर्गंत प्रथम चार विनियोग विकल्प ही ग्रपताए जा सकते हैं । 


यदि 200 ₹ का बजट हो तो 7708 व खाट? दोतों मापदण्दो के परिणाम 
4 व 8 परियोजना प्रो वी समान श्रे शार्याँ प्रदान करते हैं। विस्यु यदि वजट कवते 
00 रुपये हैं, तो 77१7 के झनुपार # का तथा म?/क्रे ग्रतुवार परियोजना £ 
वा चुनाव किया जाना उपयुक्त समका जाएगा। 


परियोजता मूल्यांकन की लागउ-चाभ विश्लेषण विधि की आलोचना 
(5 (एरांधंपुपरर ण॑ (०४ +शाधी। शाधोएडं५) 

यद्यपि लागत-लाभ विश्लेषण विधि परियोजना मूल्याँकन वो एक श्रेष्ठ 

विधि है, तथापि प्रनेक पर्थशा स्त्रियों ने इस विधि की निम्न आलोचनाएं की हैं-: 

() परियोजनाओं की उचित प्रमाणित करने क्री हृशि से सरकार लागों 
को बटाकर दिखाती है हथा अनेक उचित लागतो बी उपेक्षा करती 
है (90शॉ- 7रतीभ९5 एश्शाटी5 शत 8006$ ८05६) । 

(2) वास्तव में सगणित शुद्ध लाभ [ (च्रॉटणाठ09. ॥6 9८०्थी।5) 
परियोजना की लाभदायक़ता को प्रमाशित नहों करते हैं। उनवी 
सगशाना यह ध्यान में रखते हुए वी जाती है कि परियोजना के 
सम्बन्ध मे लिया गया निर्णय उचित है । 

(3) लाभ-लागतों को सगणाना में ग्राथिक-तत्त्वो की उप्रेक्षा वी जाप है 

_ तथा राजनीतिक लक्ष्मों को भ्रधिक ध्यान मे रखा जाता है । 

(4) आर्थिक कुशलता की प्रपेक्षा सामाजिक मूह्यों पर अधिक बल दिया 
जाता है. [76 एथए6 एस 50८8) 80०35 १5 डॉडट5520 08 
पाता ८८070०7॥० शी८्यटााए७) ! 


उक्त आनोदनाग्रो के बॉवज्ूर, परियोजना मूल्याँकत की यह उत्तम विप्लि 
है । विनियोग निर्णोंरों में कुछ अवरोधों क्षा आना स्वामात्रिक है। इस प्रकार 
अदरोध ((/0750275 ), दुछ भौतिक (?795८2) , कुद प्रशामनिक (/0(77॥788- 
695८), कुछ राजनीतिक ([?एाएह०४), ऊईुछ वैधानिक (7.८82) तथा हुध 
वित्तीय (॥7027८3) होते हैं॥ भौतिक ब्रदरोयों के कारण तंकनी वी के से 
उपयुक्त (वच्टापाएशाप्र ४450०) विनियौग विवल्पों का चुनाव भी सीमित हो ८ 
जाना है, वैधानिक अवरोथों के कारण कादून में दिना संगोयत के उचित बिनियीग 
निर्शाय लेने मे कठिताइर्याँ आती हैं, प्रशासनिक अभ्रवरोय-निर्णयों मे विलम्व के लिए 
उत्तरदायी होते हैं, राजनीतिक ग्रवरोध, प्राथिक कुशलता की उपेक्षा बरते हैं तथा 
वित्तीय अवरोध व्यय राशि की एक निश्चित समा से बाहर निर्ठोय लेने के गतियोध 


उपस्थित करते हैं 
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प्रत्यक्ष व पझप्रत्यक्ष लागतें व लाभ 
(9#€७ शाए प्राए/९९। (058 शत 88895) 


घिचाई, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य ग्रादि परियोजवाग्रो का मल्याक्रिन इन 
से एक विशेष ग्रवधि मे प्राप्त लाभो तथा इन पर व्यय की गई लागतो के आधार 
पर किया जाता है । किन्तु परियोजना-मुल्याँकन मे जो लाभ व लागतें ली जाती हैं, 
दे सामान्य बाजार मूल्यों के आधार पर नही आँग्री जाती हैं उनके अकन का 
आधार सामान्य लेखा विधि नहीं होनी, प्रपितु 'छाया-मूल्यः [5॥309७ 90085) 
की झवधा रखा होती है । सामान्य लेखा-विधि द्वारा बाजार मूल्य के आषार पर 
सगरित लाभ व लागत प्राय प्रत्यक्ष लाम व लागतो की श्रेणी मे लिए जाते हैं । 
किस्तु, इस प्रकार की सगणख्यता से कोई झ्लाथिक निष्कर्ष निकालना सम्भव नहीं होता, 
क्योफि लेखाँकन लागतो के ग्रतिरिक्त अनेक ऐसी लागतें भी होती हैं जिनकी 
प्रविष्टि यद्यपि लेखा-पुस्तकों मे नहीं होती, किन्तु उनको गणना में लाए बिता 
लागत-प्रवाह का वर्तमान मूल्य निकालना आशिक हृष्टि से ग्नुपयुक्त समझा जाता 
है ) ठीक इमी प्रकार, लाभो के अन्पर्गेव भी परियोजनाओं से प्रत्यक्ष ्ूप में प्राप्त 
लागो के अझतिरिवत बाह्य बचतें ग्रादि से सम्बन्पित लाभ होते हैं। लाभो के सम्पूर्यो 
प्रवाह की सगणना में अन्य लाभो की भूमिका ग्पेक्षाकृत ग्रधिक महस्त्दपूर्ण होती है । 
ऐसे लाभो को सामान्यत '्रप्रत्यक्ष लाभो” की सज्ञा दी जाती है। इनकी सगण्यना 
छाया-पूल्यो' (50900७ ?॥॥८८) के ग्राधार पर की जाती है । 


प्रत्यन्ष लाभ [जिाश्ए छशाथा) - प्रत्यक्ष अथवा प्रायमिक्र लाभ उन 
बस्तुग्रो और सेवाग्रो के मूल्य को प्रकट करते हैं, जिदका परियोजवा द्वारा उत्पादन 
होवा है! जो लाभ परियोजना से घीक्र व प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होते हैं 'प्रत्यक्ष 
लाभ! कहलाते हैं। उदाहरणा् पिचाईन्यरियोजना में बाट नियन्त्रण सिंचाई, 
विद्य तू-उत्पादन कृषि-उत्पादन में वृद्धि पेषजल की सुविधा, इन लाभो का स्वरूप 
प्राय भौतिक होता है तथा इनकी माप-मुद्रा मे लेखा मूल्यों के श्राधार पर वी जाती 
है । विशेष प्रवधि भे होने वाले मूल्यों के परिवर्तनों का अवश्य ध्यान रखा जाता है । 
अत मूल्य निर्देशॉको के ग्राधार पर इन मूल्यों की सकुचित या प्रसारित (लीवाट्ठ 
० 260) ग्रवश्य क्या जाता है । इसी प्रकार, क्षिप्ती य'तायात परियोजना 
से कई प्रत्यक्ष लाम हो सकते हैं जैप्ते-यात्रियो को श्राने-जाने वी सुविधा, माल 
ढोने की सुविधा, व्यापार मे वृद्धि, कुछ मान्ना भे रोजग्रार-वृद्धि श्ादि । 

अप्रत्यक्ष सलाम ([7स्‍768९( छरैशाशी]--तकनी की परिवर्तन के कारण उत्पन्न 
बाह्म प्रभाव अप्रत्यक्ष लान' होते हैं। बाह्य-प्रमाव परियोजना के उत्पादन अथवा 
अन्प व्यक्तियों द्वारा इसके उपयोग के परिणस्याम होते हैं। जो लाभ परियोजना से 
सीधे प्राप्त नही होते, बल्कि जिनकी उत्पत्ति परियोजना के कारश होने वाले आधिक 
कारण विकास से प्राप्य होती है, उनको “अप्रत्यक्ष लाभ' कहते हैं। उदाहरणार्थ, 
सिचाई परियोजना के कारण सडक़्ो का निर्माण, नई रेलवे लाइनो का विद्याया 
जाना, नए नग्रो का विकास, रोजगार के अवसरो में वृद्धि, नए उद्योगो वी स्थापना, 


298 झाथिक विकास के सिद्धान्त 


आदि अप्रत्यक्ष लाभ के उदाहरण हैँ। इनके अतिरिक्त विनियोग की दर, जनसख्या 
वृद्धि दर, श्रम की कुशलता, लोगो के सामाजिक व साँस्कृतिक विकास ग्रादि पर 
पडने वाले परियोजनान्प्रभावों को भी अप्रत्यक्ष ल्ञामो की श्रेणी में लिया जा 
पकता है । 

अप्रत्यक्ष लाभ उत्पादन की अग्रिम कडियो (#0ज़ाएवं यर00एणाणा 
7.7:42०5) से भी उत्पन्न होते है, ये कडियाँ उन व्यक्तियो की आय में वृद्धि करतीं 
हैं, जो परियोजना के उत्पादन फी अध्यवर्ती-प्रक्रियाग्रो मे सलग्त होते है। उदाहरणार्ध, 
क्रिसी सिंचाई परियोजना के ग्रन्तगंत्त उत्पादित कपास, बाजार मे बिक्री हेतु प्रस्तुत 
होने फे पर्व ग्रनेक मध्यवर्ती प्रक्रियाग्रो मे से गुजरतय है । प्रत्येक मध्यवर्ती प्रक्रिया 
कत्ता बढी हुई व्यावत्तायिक प्रक्रियाग्रो से लाभ उठाता है। 

अद्रत्यक्ष लाभ', उत्पादन की पीछे वाली कडियो [830०८एब४20 शि00॥०॥०५ 
7.7:3265) के कारण भी प्राप्त होते है । इन कडियो के कारण उन्त व्यवितयों की 
झ्राय में वृद्धि होती है, जो परियोजनाल&्क्षेत्र में वस्तु और सेवाएँ प्रदान करते हैं। 
उदाहरणा्, परियोजना द्वारा उत्पादित कपांस के लिए मशीनरी, खाद तथा अन्य 
सामग्रियों की आवश्यकता होगी । इस प्रकार, विभिन्न प्रकार के ब्यवस्तायो की एक 
शव खला उत्पन्न होती है। सभी न्यक्ति, जो इस श्र तला के ब्रस्दगत विभिन्न प्रकार 
के व्यावसायिक काय करते है, परियोजना से अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होते हैं । 


लायत (८०४४5) --परियोजना १२ होने वाले प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष व्यय, 
'लागत' कहलाती है । 

प्रत्यक्ष लागत (फ०थ (०४५) --प्रत्यक्ष लागत बहू लागत होती है जो 
परियोजना क निमाण व कायान्वित करने मे उचित रूप से उठाई जाती है। 
मुख्यत ये लागतें निम्नलिखित हाती हैं--() निर्माण लाण्तें, (॥) अभियान्त्रिक 
द प्रशासनिक्त लागतें, (77) परियोजना के लिए काम में ली जाने धाली भूमि की 
श्रवसर लागत, (।५) परियोजना की त़्यिान्विति के लिए सडकें, रेलवे लाइनें, पाइप 
लाइनें, विद्य तु लाइतें पुल-तिर्माण यदि प्रावश्यक हो तो इन पर होत बाली लागते, 
(५) परियोजना के सचालन, सुरक्षा एवं पुनर्स्थापन सम्बन्धी लागते। 

भ्रप्र॒त्यक्ष लायत ([रत02८६ (०५७५) -- जो लागत अप्रत्यक्ष सवामों की प्राप्ति 
हेतु की जाती है, उसे अप्रत्यक्ष लागत' कहा जाता है । उदाहरणार्थ, परियोजना में 
काये करने वाले श्रमिको के लिए झ्ावास-स्ुविधाएं, प्रच्छी सडकें, बच्चो की शिक्षा 
के लिए पाठशाला, अस्पताल इत्यादि । 


स्यारा-2 


भारत में ग्राथिक नियोजन 


(६८०।३0|४)८ 7? »॥।॥3॥२५ )|४ ॥30|«) 


बभारसलीय ल्वियश्योजलत 


(697 ?०7770£2) 





स्वतन्त्रता के बाद भारत मे तीब्र गति से ग्राथिक विक्रास करने के लिए 
नियोजन का मार्ग अपनाया गया, किन्तु यह भारत के लिए नया नही था । स्वतन्तता 
से पूर्व भी भारत मे अनेक योजनाएं प्रस्तुत की गईं जिनप्रे विश्वेश्वरेया योजना, 
द्धम्बई योजता',जन-योजना ,'माँधीवादी पौजना?, आ्रादि के नाम उल्नेखनीय है,तथापि 
ये योजनाएँ कोरी कागजी रही, वास्तविक नियोजन काये राष्ट्रीय सरकार द्वारा ही 
प्रारम्भ किया जा सका । 


विश्वेश्वरेया योजना 
(५१५१९5एशा 9४9 ए)श॥) 

सर एम विश्वेशवरेया एक विख्यात इन्जीनियर थे। उन्होने ग्राथिक नियोजन 
पर सन्‌ 934 में “भारत में नियोजित व्यवस्था ( 780:60 7९00079 07 7704 ) 
नामक पुस्तक प्रताशित वी । इस पुस्तक मे मारत के ग्राथिक विकाम के लिए एक 
दस-वर्षीय झायिक कार्यक्रम वी रूपरेखा प्रस्तुत की गई जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय आय 
को दस वर्ष की झ्रवधि में दुगुना करना था । “विश्वेश्वरैया योजना' मे उद्योगी को 
विशेष महत्त्व दिया गया श्रौर साथ ही व्यवसायों मे सन्तुलन स्थापित करके आधथिक 
विकास को प्रोत्साहन देने का लक्ष्य रखा गया। 934-35 में भारतीय झ्राविक 
सभा (]00स्‍॥ र०070770 (णाद्ि€१०४) की वापिक बैठक में इन प्रस्तावों पर 
काफी विचार-विमर्श किया गया जिस्तु परिस्थितियाँ प्रतिकूल होने के कारण इस 
योजना के श्राथिक कार्येक्रमो की क्रियान्विति के प्रयत्त नही हो सके । परन्तु इस तथ्य 
को ग्रस्वीकार नही किया जा सकता कि इस योजना ने भारत मे आथिक-नियोजन की 
सैद्धान्तिक ग्राधार-शिला रखी तथा विचारको को नियोजन की दिशा मे चिन्तन के 
लिए प्रेरित किया । 

आधिक नियोजन पर प्रारम्मिक साहित्य के रूप में कुछ अन्य कृतियाँ भी 
प्रकाशित हुईं जिनमे पी एप. लोकनाथन्‌ वी 'नियोजन के सिद्धान्त! (छिप्रएएफ्रौ८5 
० ए]9078), एन. एस. सुब्वाराद की नियोजन के कुछ पहलू (80078 /$ए६८5 
०6 ए|भ॥0४8), और के- एन- सेन की 'प्राथिक पुर्ननिर्माण' (00070076 रि९९०॥5- 
#घ०॥०४) विश्येष रूप से उल्लेखनीय हैं । 


302 भारत में ग्राथिक नियोजन 


राष्ट्रीय श्रायोजन समिति 
(बिका 7शाएाए (०गरशा। ९८) 


भारत मे श्रांथिक नियोजन की दिशा में दूसरा कदम राष्ट्रीय श्रायोज॑न समिति 
की स्थापना करता था | अक्तृबर, 938 में भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के तत्कालीन 
अध्यक्ष श्री सुभाष चन्द्र बोस ने दिल्ली मे प्रान्तीय उद्योग मन्त्रियों का सम्मेलत बुलाया । 
सम्मेलन मे देश की ग्राथिक प्रगति के लिए सुझाव प्रस्तुत किए गए )। इन सुभावों 
को ज़ियान्वित करने के लिए श्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता मे 'राष्ट्रीय योजना 
समिति' का गठन किया गया। प्रो के टी शाह इसके महासचिव मनोनीत छिए गए 
इस योजना समिति ने विभिन्न आधिक विषयों का अध्ययन करके विकास योजनाएँ 
प्रस्तुत करने के लिए कई उप-समित्तियाँ नियुक्त की । बिन्‍तु द्वितीय विश्व युद्ध तथा 
काँग्रेस मम्त्रिमण्डलो के त्याग-पत्रे के बाद कौ राजनीतिक हलचल के कारण समिति 
का बायें रक गया और सब्‌ !948 मे ही "भारत में नियोजन” पर समिति के कुछ 
प्रतिवेदन सामने झा सके । इन प्रतिवेदनों मे शौद्योगीव रणा, सा्वजमिक-क्षेत्र के विस्तार, 
श्रमिकों के उचित प्रतिफल, निजी उद्योगों के राष्ट्रीयकरण, गृह-उद्योगो वे विकास, 
सहुकारिता को प्रोश्साहन सिंचाई व विद्यु त सुविधाश्रो के विस्तार, वनो की सुरक्षा 
भोर मू-सरक्षण ग्रादि से सम्बन्धित ग्राथिक सुझाव प्रस्तुत किए गए । 


बम्बई पोजना 
(507र9५ 'त्रा] 


स्वतन्त्रता से पूर्व भारत में आथिक नियोजन के क्षेत्र में 'बम्बई योजना” एक 
महत्त्वपूर्ण प्रयत्त थी । 7944 में भारत के आठ प्रमुख उद्योगपतियो--घनश्यामदात्त 
बिडला, जे झार, डी टाद्म, जॉन मथाई, ए डी श्रोफ, कस्तुरमाई लालभाई, सर 
आर्देशीर दलाल, सर पुरुपोत्तमद|स, ठाकुरदास और सर थीरम ने भारत के श्राधिक 
विकास की एक योजना प्रस्तुत की । यही योजना “बम्बई योजना' के नाम से प्रसिद्ध 
है । यह पन्द्रह-दर्षीय योजना थीं। इस योजना का अनुमानित व्यय 0 हजार करोड 
रुपये था । इसका लक्ष्य योजनावधि मे प्रति व्यक्ति आय को दुगुना अर्थात्‌ 65 रूपये 
से बढ़ाकर 30 रुपये करता और राष्ट्रीय ग्राय को 2200 से वढाकर 6600 करोड 
रुपये करके तिगुना करना था | इस योजना के श्रन्तर्गत 4944 के झकी पर कृषि-अ्रदां 
(#2प८पराएः४ 0पर5ए) में 30 प्रतिशत, ग्रौद्योगिक प्रदा (00॥॥॥79/| 077०४) 
मे 500% और सेवाओं के उत्पादन (0रएए ० 5धश०८5) मे 200% घृद्धि कै 
लक्ष्य निर्धारित किए गए थे । 


बम्बई योजना एक प्रकार से उत्पादन योजना थी ॥ योजना के सम्पूर्ण व्यय 
का 45% भाग उद्योगों के लिए निर्धारित किया गया था। उद्योग प्रधान होते हुए ही 
इस योजना में कृषि के विकास्त पर समुचित ध्यान दिया गया था । ढृषि के लिए 
240 करोड़ रुपये के व्यय का ग्रावटन किया गया । कृषि-उत्पादन मे 30% के वृद्ध 
के लक्ष्य के साथ ही सिचाई-सुविधाप्रो मे 200% वृद्धि का लक्ष्य भी रखा गया। 
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कृषि एवं उद्योग के ग्रतिरिक्त इस योजना मे यातायात के विकास पर भी 
पर्याप्त ध्यान दिया गया | इस योजना में 453 करोड रुपये के ब्यय से 400॥ मील 
लम्बी रेल ल।इनो को 6200 मील त्तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया तथा इसके 
अतिरिक्त 2,26,000 भील कच्ची सडको को पक्का बनाने, मुख्य गाँवों को महत्त्वपूर्ण 
व्यापारिक सार्यो से जोडने और बन्दरयाहों की सख्या में पर्याप्त बृद्धि करने का 
प्रस्ताव भी था। यातायात की मंद पर कुल व्यय 940 करोड़ रुयये निर्धारित 
किया गया । 
योजना की समीक्षा 


इस योजना मे निजी क्षेत्र को आवश्यकता से भ्रधिक महत्त्व दिया गया। 
योजना की वित्त-व्यवस्था के अनुमान भी महत्त्वाकाँक्षी थे । ग्रह-उच्योचों के विकास के 
लिए इस योजना मे तिश्चित कायक्रमो का आयोजन नहीं किया गया । व्यापार- 
सन्तुलन से छ सौ करोड रुपये, पौड पावने से 000 करोड रुपये और विदेशी 
सहायता से 700 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त करने के अनुमाव भी सरदिग्व थे | इन 
सब कमियो के बावजूद इस योजना ने राष्ट्रीय आशिक पु]नर्तिर्माण की दिशा में एक 
समन्वित प्रयास श्रौर साहुसिक दृष्टिकोश प्रस्तुत क्रिया । 


जन योजना 
(?€०फलाए5 एीज्ना) 
ध्म्बई योजना! के तीन माह बाद ही इण्डियन फैडरेशन ग्रॉफ लेबर की झोर 
से श्री एम एन. राय द्वारा जन-योजना प्रकाशित की गई । यह दस-वर्षीय योजना थी 
जिसके लिए प्रनुमानित व्यय की राशि 5000 करोड झवपये निर्धारित क्री गई। 
जन-योजना का मूल उद्देश्य जनता की तत्कालीन मौलिक आवश्यकताञ्रो की पूर्ति 
करना था । इस योजना के प्रथम पाँच वर्षों मे कृपि पर तथा ग्रगले 5 वर्षो मे 
उद्योगों के विकास पर बल दिया गया था। इस योजना में कृषि को सर्वोच्च 
प्राथमिकता दी गई थी । कृषि उत्तादन में वृद्धि के लिए भूमि मे 40 करोड़ एकड़ 
को व॒द्धि, सिचाई के साधनों में 400% की वृद्धि तथा श्रधिक साथा में अच्छे खाद 
और बीज के उपयोग के लक्ष्य निर्धारित किए गए थे । राजकीय सामूहिक कृषि के 
विस्तार, भूमि के राष्ट्रीयीरण झ्ौर राजकीय कृपि-फार्म की स्थापना क सुझाव भी 
इस योजना में रखे गए थे। इसके अतिरिक्त श्रौद्योगिक उत्दादन मे 600% की वृद्धि 
का लक्ष्य इस योजना मे रखा गया था भ्रौर निजी उद्योमो मे लाभ वी दर को 3%, 
तक सीमित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। 

यातायात के अन्तर्गंत्त इस योजना मे सडको व रेलो की लम्बाई में क्रमशः 
25% एवं 50% की वृद्धि के लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। सडको की लम्बाई में 
45,00,00 मील और रेलमार्गो मे 24,000 मील को वृद्धि करने का आ्रायोजन था । 

जहानी यातायात के विकास के लिए [55 करोड रु. निर्धारित क्रिए गए थे । 
जन-योजना मे ग्रामीण-क्षेतों की झय मे 300% झ्और झौद्योगिक क्षेत्र की 
झाय में 200% वृद्धि का ग्ननुमान किया गया था। सहकारी समितियों को प्रोत्ताहन 
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वित्तीय सस्थाग्रों पर राष्य का नियस्नणा, धन व व्यापार का समान बितरण, ग्रह 
निर्माण योजना ग्रादि कार्यक्रम भी इस योजना में सम्मिलित थे 


योजना की समीक्षा 


इस योजना में कृषि को सर्वाधिक महत्त्व दिया गया था। कृषि की तुलता मे 
झ्रौद्योगिक विकास की उपेक्षा की गई थी । कुटीर-उद्योगो की ओर इम योजना में 
यथोचित ध्यान नही दिया गया था, किन्तु इस योजना मे प्रस्तावित कृपक वर्ये की 
ऋण-ग्रस्तता तथा लाभ की भावना के नियन्त्रण सम्बन्धी ग्राविक सुझाव स्वागत 
योग्य थे ! 


गाँधीवादी योजना 
(छजथाप्रगांब॥ एजा, 944] + 


इस योजना के निर्माता वर्धा के गाँधीवादी नेता श्रीमन्नारायण प्रग्रवाल थे । 
यह योजना एक ग्रादर्शवादी योजना थी, जिसका निर्माण गाँधीजी के छिद्धाल्तो के 
श्राघार पर क्रिया गया था | इस योजना का अनुमानित व्यय 3500 करोड़ रु 
निर्धारित किया गया । इस योजना का मुल्य लक्ष्य ऐसे विकेन्द्रित आत्म-निर्मर कृषि- 
प्रमाज की स्थापना करना था जिप्तमे गृह उद्योगों के विकास पर बल दिया गया ट्टी। 


यह योजना दस वर्षीय थी । इस योजना के' लिए निर्धारित 200 करोड र 
की ग्रावत्तंक राशि (२८८पाराएढ़ 57077) को सरकारी उपक्रमों तथा > 500 
करोड रु की ग्रनावत्तक राशि ([]१०॥-१८८ए७श॥३ #४४०ए७) को आन्तरिक मुद्रा 
प्रसार झौर करारोपरा द्वारा प्राप्त किया जाना था | 


इस योजना में !75 करोड रू के अनावत्तंक और 5 करौड रु के प्रावत्तक 
ब्यय से सिचाई सुविधाओं को दुगुना करने का कार्यक्रम बनाया गया था। योजना का 
लक्ष्य दस वर्षों मे कृषि की आय के दुयुता करना था । योजना में गृह और ग्रामीश 
उद्योगों को महरवपूर्ण स्थान दिया गया था । साथ ही सुरक्षा, उद्योग. खानें, जन्न- 
विद्य त-्मक्ति, मशीन और मशीनरी झजार, रसायन इन्जोनिययरिंग आदि बड़े प्रोर 
प्राघारमत उद्योगों के विकास के लिए भी कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे। इसके 
अतिरिक्त रेल यातायात मे 25% वी वद्धि ग्रामौण-क्षेत्री मे 200 000 भील॑ लम्दी 
प्रतिरिक्त सडमीे का निर्माण तथा चिहित्सा व शिक्षा सुविधाशों में पर्माप्त विगास 
कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे । 
योजना की समीक्षा 
इस योजना के दो पक्ष थे-- एक ग्रामीण क्षेत्र वा विकास ग्रामीण जीवन के 
प्रतुतार व दूसरा नगरीय क्षेत्र जिसका विकास बड़े उद्योगों द्वारा किया जाता था । 
परन्तु इस प्रकार का समन्वय ग्रसम्भव था। घोजना में होनार्य प्रबन्धन ((८कता 
छाएथा० 78) को भी ग्यावश्यकता से अधिक महत्व दिया गया जिन्‍्तु एफ विशेषता 
हू थी कि इसमें भारतीय आदर्ओों को समाविष्ट करने का प्यस्त किया गया । 
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झम्य योजनाएँ 
(0प्राश एथा5) 
सन्‌ 944 में भारत की तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने सर श्रार्देशीर दलाल 
की ग्रध्यक्षाता में योजना विभाग स्यातवित क्रिया | इस विभाग ने गझ्रल्पकालीन 
व दोधकालीन कई योजनाएँ तैयार की जिनको युद्ध के पश्चातु तियान्वित जिया 
जाना था। किन्‍न्‌ युद्ध की समाप्ति के बाद परिस्यितियाँ बदल गईं, शत किसी भी 
योजना पर कार्य नहीं किया जा सका । 
सत्‌ 946 में भारत की ग्रन्तरिम सरकार ने विभिन्न विभागो द्वारा तेयार 
की गई परियोजनाग्रो पर विचार करने तथा उनके सम्बन्ध में रिपोर्ट देन के लिए एक 
ए[शाएपवड 4३४४०7७ 89270 की स्थापना की जिप्के ग्रधष्यक्ष थ्री के. सी तवियोगी 
नियुक्त हुए । मण्डल ने नियोजन के मुख्य उदंश्यों के रूप मे जनता के जीवन-स्तर 
को उठाने और पूर्ण रोजगार देने पर बल देने का सुभभव रखा ॥ मण्डल न एक 
प्राथमिकता बोर्ड (07065 9020) तथा एक योजना कमीशन (2]क्राएएट 
(०फछग्रा55707) की स्थापना के सुझाव भी दिए । 
स्वतन्त्रता के बाद नियोजन 
(एग्धशएए बरी ॥00एशातेशा९९) 

सन्‌ 947 में राजनीतिक स्वतम्नता ने ग्राथिक और सामाजिक न्याय के लिए 
मार्ग प्रशस्त किया । कृषि, सिचाई झौर खनिज सम्पदा के अनदोहित साधनों और 
उपलब्ध साधनो का आवटन करने की जरूरत थी । ग्रायोजन के द्वारा सुनिश्चित 
राष्ट्रीय प्रायमिकताओ के ढाँचे के अन्तर्गत तेज और सन्तुलित विकास सम्भव 
हो सकता था । नवम्बर, 947 में अखिल भारतीय काँग्रेस समिति ने श्री नेहरू 
की ग्रध्यक्षता मे ४0070णशाए शि०्ष्रा4णा८ ((०09०77(८९७ की स्थापना की जिसमे 
25 जनवरी, 948 को अपने विस्तृत सुभाव प्रस्तुत किए श्रौर यह अनुशसा दी कि 
एक हझर्थायी योजना झ्रायोग की स्थापना वी जाए । 

भारत सरकार ने देश के साधनों और आवश्यकताओं को घ्यान मे रखते 
हुए विकास का ढाँचा तैयार करने के लिए मार्च, 950 भे योजना झ्रायोग फी 
नियुक्ति की । आयोग ने मोटे तौर पर भारत में वियोजन के दो उद्देश्य बतलाए--- 

] उत्पादन में वृद्धि करना और जीवन-स्तर को ऊँचा उठाना । 

2 स्वतन्त्रता तथा लोकतान्त्रिक मल्यो पर झाधारित ऐसी सामाजिक और 
झ्राथिक व्यवस्था का विकास करना जिसमे राष्ट्रीय जीवत को सभी सस्याओ के 
अस्तगंत सामाजिक, आथिक एवं राजनीतिक न्याय प्राप्त हो । 

भ्राथिक नियोजन के लक्ष्य इस प्रकार रखे गए--- 

६. राष्ट्रीय आय मं अधिकतम चृद्धि करना ताकि प्रति व्यक्ति औसत झाय 
बढ सके । 


2. तीद झौद्योगीकरण एवं आधारभूत उद्योगो का शीघक्ष विकास । 
3. झ्रधिकृतम रोजगार | 
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4, ग्राय की असमानताओं से कमी एवं घन का अधिक समान वितरण । 
5. देश में समाजवादी ढंग पर ग्राधारित समाज ($00श|ह2 780856 0 
80८2९) का निर्माण ! 


इन सभी लक्ष्यों और उद्देश्यों की धाप्ति के लिए देश मे पचवर्षीय योजलाप्रों 
वा सूत्रपात हुआ ॥ भभी तक तीन पंचवर्षीय योजनाएं (95]-52 से !965-66 ), 
तीन एकवर्षीय योजनाएँ (7966 से !969) तथा चतुर्थ पचवर्षीय योजना 
(भ्रश्रेल, 969 से मार्च, 974) समाप्त हो चुकी हैं और ! अग्रेल, 974 से चालू 
को गई पाँचवी पचवर्षीय योजना के तीन वर्ष बीत चुके हैं 


प्रथम तीन पचवर्षीय योजनाएँ! 
(+पडा 3776९ ए९ ४६३४४ ?]87॥5) 


उद्देश्य (00]|८०६४०5)---प्रथम पचवर्षोष योजना (95-52 से 955- 
56 ) के दो उद्देश्य थे । पहला उद्देश्य युद्ध और देश के विभाजन के कारण उतने 
झ्राथिक अ्रसन्तुलन को ठीक करना था। दूपरा उहेश्य था, साथ ही साथ सर्वांगीण, 
सच्तुलित विकास की प्रक्रिया शुरू करना जिपसे निश्चित रूप से राष्ट्रीय गाय॑ में 
वृद्धि हो और जीवन-स्तर में सुधार हो । 95] # देश को 47 लाख टन साद्यात्त 
श्ायात करना पडा था झौर प्रर्थ व्यवस्था पर मुद्रा स्फीति का प्रभाव था। इसलिए 
योजना मे सर्वोच्च प्राथमिकता सिंचाई भर बिजली परियोजना सहित कृषि को दी 
गई झोर इतके विकास्त के लिए सरकारी क्षेत्र के 2069 करोड़ रु के कुल परिव्यय 
(जो बाद मे बढाकर 2,356 करोड € कर दिया गया) का 44:6 रखा गया। 
इस योजता का उद्देश्य निवेश को राष्ट्रीय आय के 5% से बढाकर लगभग 7% 
करना था। 
दिमम्बर, 954 में लोकसभा ने घोषित किया कि आयिक नीति का व्यापक 
उद्देश्य 'समाज के समाजवादी ढांचे” की प्राप्ति होता चाहिए | समाज के समाजवादी 
ढाँचे के ग्रस्तगंत प्रगति की छपरेखा निर्धारित करने की आ्राधा रभूत कसौटी निजी 
मुनाफा नही, बल्कि सामाजिक लाभ भ्रौर आय तथा सम्पत्ति का समात वितरण होता 
चाहिए ॥ इस धाव पर बल दिया गया कि समाजवादी अर्थ-व्यवस्था, विज्ञात और 
टेक्नोलोजी के प्रति कुशल तथा प्रगतिशील हृष्ठि अपनाए ग्रौर उस स्तर तक क्रमिक 
प्रगति के लिए सक्षम हो कि ग्राम जनता खुशहाल हो सके । 
द्वितोष योजना [956-57 से 960-6]) में भारत में समाणत्रादी 
समाज को स्थापना की दिशा मे विकास-ढाँचे को प्रोत्साहित वरने के प्रयत्न किए 
गए । इस योजता से विशेष बल इस बाल पर दिया गया कि ग्राथिक विकास के 
प्रधिकांधिंक लाभ समाज के श्रपेक्षाइत कम साधन-प्राध्त वर्यों को मिले और पग्ाय, 
सम्पत्ति और आधथिक शक्ति के चनइ हाथो मे छ्िमटते की प्रवृत्ति में लगातार कमी 
हो | इम योजना के उद्देश्य थे-- () राष्ट्रीय श्राय मे 25% वृद्धि, (2) प्राघारभूत 


].. 77004 4973 
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श्रौर भारी उद्योगों के विकास पर विशेय बल देते हुए द्वुत ओद्योगीकरण, (3) रोजगार 
के अ्वत्तरो मे वृद्धि और (4) आय श्रौर सम्पत्ति की विपमताओ में कमी तथा 
ग्राथिक शक्ति का और अधिक समान वितरण | इस योजना का उद्देश्य निवेश-दर 
को राष्ट्रीय आय के लगभग 7% से बढा कर 7960-6] त्क ]-/. करना था । 
योजना मे ग्रौद्योगीऋरण पर विशेष बल दिया गया। लोहे तथा इस्पात और 
नाइट्रोजव उदेरको सहित रसायनों के उत्पादन मे वृद्धि श्रौर भारी इन्जीनियरी तथा 
सशोन निर्माण उद्योग के विकास पर जोर दिया गया | यौजना में सरकारी क्षेत्र का 
बुल परिव्यय 4,800 करोड ₹ था। इसमे से 3,650 करोड रु. निवेश के लिए था 
और निजी क्षेत्र का परिव्यय 3,800 करोड रु था। 
तोघरी पंचवर्योय योजवा (2967-62 से 2965--66) शुरू हुई जिसका 
मुख्य उद्देश्य स्वय-स्फूर्त विक्रास्स की दिशा में निश्चित रूप से बढ़ना था। इसके 
तात्कालिक उद्देश्य ये थे--() राष्ट्रीय श्राय में 5 / वाघधिक से अधिक वी वृद्धि 
करना और साथ ही ऐसा निवेश ढाँचा तेयार करना कि यह वृद्धि-दर ग्रागामी 
योजना अवधियो मे बनी रहे, (2) खाद्यान्नों मे प्रात्मनिर्मरता प्राप्त करता और 
कृषि-उत्पादन बढाना जिससे उद्योग तथा निर्यात की जरूरतें पुरी हो भके, (3 ] इस्पात, 
रसायनो, इंघन और बिजली ज॑से श्राधारभूत उद्योगो का विस्तार करना श्र मशीन 
निर्मास-क्षमता स्थापित ब्रना ताकि भागमामी लगभग 22 वर्षों मे औद्योगीवरण की 
भावी माँगो को मुख्यत देश के अपने साधनों से पूरा क्या जा सके, (4) देश की 
जन-शक्ति के साधनों का अधिकतम उपयोग करना और रोजगार के अवसरो का 
पर्याप्त विस्तार करना, और (5) उत्तरोत्तर अवसरो की समानता में वृद्धि करना 
श्रौर आय तथा सम्पत्ति की विपमताझ्रो को कम करना और आशिक शक्ति का और 
अ्रधिक समान वितरण करना । राष्ट्रीय झ्राय में लगभग 30 प्रतिशत बृद्धि कर के 
960-6। में 4,500 करोड रु, से बढाकर (2960-6व के मूल्यों १९) 2965- 
66 भ्रे 39,000 करोड रु. करना और प्रति व्यक्ति श्राव भे लगभग 37 /. वृद्धि कर 
के 330 रु, के बजाय इस अवधि के दौरान लगभग 385 रू करना । 
परिव्यय श्रौर निवेश (07/-799 शाते [घए९४॥॥९४॥)--पहली योजना मे, 
सरकारी क्षेत्र मे 2,356 करोड रु के सशोधित परिव्यय के मुकाबले व्यय 960 
करोड रू हुग्रा । दूसरी योजना मे, सरकारी क्षेत्र मे 4800 करोड रू, की व्यवस्था 
के मुकाबले धास्तबिक खर्च 4,672 करोड रु रहा जबकि निजी क्षोत्र मे 300 
करोड रु का विनियोग हुआ | तीसरी योजना मे सरकारी क्षेत्र के लिए 7,500 
करोड ह, के परिव्यय का प्रावधान था ) दसके मुकाबले सरकारी क्षेत्र में वास्तविक 
खर्च 8,577 करोड ८. रहा। निजी क्षेत्र मे 4,900 करोड रु. से भ्रधिक का 
वितियोजन हुम्ना । 
तौनों योजनाओं में उपलब्धियाँ (#८०४ं०पशआाशा($ फिच्रातए 6 पशा९९ 
ए[205) --पन्द्रह वर्षों के प्रायोजब से, समय-समय पर बाधाओं के बावजूद अर्थ- 
व्यवस्था मे सर्दांगीस्प प्रगति हुई । झाधारभूत सुविधाएँ जैसे सिंचाई, बिजली और 
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परिबहत मे काफी विस्तार हुप्रा और छोटे बडे उद्योगो के लिए बहुमूल्य खनिज 
भण्डार स्थापित किए गए । 
पहली योजना में मुख्यत॒ कृषि उत्पादन में बढोत्तरी से, राष्ट्रीय ग्राय मे 
निर्धारित लक्ष्य 2 / से अधिक यानी 8 / वृद्धि हुई। दूसरी थोजना मे राष्ट्रीय 
श्राय में 25 / के निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 20 / वृद्धि हुई श्ौर तीसरी योजता 
में राष्ट्रीय आय (प्रशोधित) 960-6॥ के मूल्यों पर पहले चार बर्षों मे 20% बढी 
ग्रौर ग्नक्तिम वर्ष में इसपे 57% की कमी झाई । जनवश्या पें?25/ की वृद्धि के 
कारण ]965-66 मे प्रति व्यक्ति वाधिक ग्राय वही रही जो 960-6| मे थी । 
पहली दो योजनाग्रो में कृधि-उत्पादन लगभग 4! / बढ़ा । तीसरी योजना में 
क्ृधि उत्पादन सन्‍तोषजनक नहीं था | 965-66 झौर 966-67 में सूसा पड़ा 
और क्ृषि-उत्पादन तेजी से मिरा । इससे अ्थेज्यवध्या क्री विकास दर में ही की 
नहीं थ्राई, बल्कि खाद्यानों के आयात पर भी हमारी निर्भरता बढ़ी | तीसरी योजना 
में देश ने 270 लाख टन खाद्याखो का ग्रायातव किया । हमें कपाप्त की 39 लाख 
श्रौर पटसन को 5 लाख गाँठे भी आयात करनी पड़ी | 
पहुली दो योजनाग्रों में संगठित विर्माता उद्योगों में शुद्र उत्तादन लगभग 
दुगुना हुमा । इसमे सरकारी क्षेत्र के उद्योगों का योग, जो पहली योजना के शुद् में 
5 प्रतिशत था, दूसरी योजवा के झररत तक चड़ करे 84 प्रतिंगत हो गया । यह 
वृद्धि अधिकतर इस्पात, कोयला, खान, भारी रप्तायन जैसे आधारभूत उद्योगो मे हुई । 
तीपरी योजना के पहले चार वर्षों में संगठित उद्योग का उत्पादन 8 0 प्रतिशत 
वाधिक बढा । लेकिन योजना के अन्त्रिम वर्ष मे भारत-पाविस्तान युद्ध से हुई गडबडी 
झ्रौर विदेशी सहायता में ग्राई बाधाग्रों के कारण वृद्धि दर घट कर 5*3 प्रतिशत रह 
गई । कुल मिलाकर तीपरी यौजवा में सपठित ज़्य्रोंगों की बृद्धिदर ॥। प्रतिशत 
के लक्ष्य के मुकाबले 82 प्रतिशत रही लेकिन इस काल में एक उल्लेखतीय बात॑ 
उत्पादन-क्षमता में वृद्धि तथा विविधवा रही । यह़ बात प्रमुख रूप से इस्पात ग्रौर 
प्रल्यूपी नियम, मशीती श्ौजार, ग्रौद्योगिक मशीतें व्विजली और परिवहन उपकरण, 
उवेरको, औषध, आ्ौषधियों और पैट्रोलियम के उत्पादन में हुई । इन सब ने भ्ौद्योगिक 
ढाँचें को सुदृढ़ बताने मे योग दिया । 
प्रायोजन के इन वर्षों मे स्वास्थ्य और शैज्नणिक सुविधाग्रों का उल्लेखनीय 
विस्तार हुपआ । 950-5 में जन्म पर अपेक्षित ग्रायु 35 वर्ष थी जो 97व में 
50 वर्ष हो गई । स्कूनों में प्रवेश की सख्या |950-5] में 235 ल्लाख थी जी 
965-66 तक बढ़कर 663 लाख हो गई । अनुतवृवित जातियों थ्रोर अनुसूचित 
जन जातियो की दशा सुधारने के लिए विशेय कार्यक्रम बताए गए जिनसे उन्हें प्रतेक 
लाभ मिले प्रौर उतकी दशा बेहतर हुई । 
तीन वाधिक योजनाएँ (7|०७ 277एव४ 7]9॥5) 
तीसरी योजवा के बाद तीत एक वर्षीय योजनाएँ (966-69) कार्यास्ित 
की गईं | भारत-पाकिस्तान युद्ध से उत्पत स्थिति, दो वर्षों के लगातार भीपण सूखे, 


भारतीय नियोजन 309 


मुद्रा अवमुल्यन, मूर्यों मे वृद्धि और योजना के लिए उपजब्ध साधनों में कमी के 
कारणो से चौथी योजना को ग्रन्तिम रूप देने मे बाघा पडी। इस दौरान चौथी 
योजना के मसविदे को ध्यात में रखते हुए तीन एकत्र्पीय योजनाएँ बनाई गईं । 
इतमें तत्कालीन परिस्थितियों का ध्यान रखा गया। इस अवधि मे अर्थ व्यवस्था की 
स्थिति और योजना के लिए वित्तीय साधनों वी कमी से विकास न्‍्यय कम रहा । 
वाधिक योजनाग्रो में विक्रास की मुरय मदों का व्यय इस प्रकार रहा 
(करोड रू मे) कृपि और सम्बद्ध क्षेत्र | ।66 6, तिचाई झौर वाढ-नियन्त्रण 
457 ], बिजली !,82 2, ग्रात्न और लघु उद्योग 44, उद्योग और खनिज 
१57 0, परिवहन और सचार ],239 |, शिक्षा 3224, वेज्ञानिक प्रनुसस्धान 
5[ [, स्वास्थ्य ।40 [, परिवार नियोजन 75 2, पानी की सप्लाई और पफाई 
00 6, आवास शहरी और क्षेत्रीय विकास 634 विछठ्री जातियो का कल्यारा 
68 5, समाज कल्याण 2 ], श्रम कल्याण और कारीगरो का प्रशिक्षण 32 5 और 
प्रन्य कार्यक्रम 23 5 ] तीन वाधिक योजनागो का कुल व्यय 6,796 5 करोड 
रुपये रहा । 
चौंथी पश्रौर पाँचवी पचदर्षीय योजनाएँ 
(70फा0 7 शातव र। ४ाए& ४६४४ ?]478) 


चौथी पचतर्पीय योजना अप्रेल, 969 से शुरू होकर मार्च 974 त्तक रही 
गौर तत्पश्चात्‌ | ग्रप्रेल, 7974 से पाँचवी पंचवर्षीय योजना चालू की गई जिसके 
तीन वर्ष पूरे होते को हैं। इन दोनो ही यांजनाग्रों का विस्तृत विवेचत अगले भ्रष्याय 
में किया गया है । 

भारत मे नियोजन : समाजवादी समाज का श्रादर्श 
(एछजाएाए ॥ गातंतव त&्ों ए 50छ॑ंत्रोंबा९ 
796श/॥ ० 892४९) 

नियोजन का अभिष्राय एक ऐसी व्यवस्या का निर्माण है जिसमे व्यक्ति तथा 
समाज के लिए सुरक्षा, स्वतन्तत्ता और झ्रवकाश के लिए स्थान हो--जिपतमे व्यक्ति 
को उत्पादक दृष्टि से, तागरिक की हृष्टि से और उपभोक्ता की दृष्टि से समुचित 
सन्तोष मिले । स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ राष्ट्रीय सरकार के लिए अनिवार्य हो गया कि 
एक निश्चित जीवन-स्तर, पूर्ण रोजगार, ग्रांय का समान वितरणा झ्रादि की व्यवस्था 
करके देशवासियों को सुरक्षा प्रदान की जाए। यह तभी सम्भव था जब उत्पादन के 
मुख्य साधनों पर समाज का अधिकार हो, उत्पादन की गति निरन्तर विक्रासमान हो 
और राष्ट्रीय आय का उचित वितरण हो । ग्रत देश की भावी नोति को और देश के 
ग्राथिक तियोजन को इन्ही त्नक्ष्यो को पूर्ति के हेतु आवश्यक भोड देने का निश्चय 
क्या गया । ऐसे उपाय खोजे जाने लगे जिनसे अधिकतम लोगो का अधिकतम 
कत्याण हो सके १ 947 में दिल्‍ली काँग्रेत की बैठक में पारित प्रस्ताव में कहा गया 
था--हमारा उद्देश्य एक ऐसे ग्राथिक कलेवर का नव निर्माण और विकास होना 
चाहिए जिसमे घन के एक ही दिशा मे एकत्र होने की प्रवृत्ति के बिना अधिकतम 
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उत्पादन किया ज्ञा सके, जिसमे नागरिक एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था मे उचित 
सामचजस्य हो ४ ]954 के अजमेर प्रधिवेशन मे स्वर्गीय नेहरू ने कहा था कि 
बतंपान भारत की समाजवादी व्यवस्था वत्तुत गाँधीवादी समाज प्रौर विकासात्मक 
व्यवस्था के समन्वय का नया रूप है और देश के आर्थिक पुननिर्माण तथा देश में 
समाजदादी समाज की स्थापना के लिए यह आवश्यक है कि शीघ्रातिशीघ्न ग्राय के 
अ्समान वितरण को दूर किया जाए, प्राप्त साधनो वा विदोहन क्विया जाए, पूँञी 
को बाहर निकाला जाए, बेरोजगारी को समस्या को हल किया जाए तथा देश का 
तीब़ गति से श्ाथिक विकास किया जाएं। 954 मर ही लोक समा में पारित 
प्रस्ताव में कहा गया कि जन-समुदाय के भौत्रिक कल्याण से हो देश वी उन्नति 
*म्भव नही है, इसके लिए सामाजिक व्यवस्था में सस्थागत (वरध्धाप्र/079]] 
परिवतन करने होगे । संत्पश्चात्‌ 22 जनवरी, 955 को श्रवाडी ग्रधिवेशन में 
श्राथिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव अस्तुत्त हुआ जिसमे ऐसे समाज की स्थापना पर बल 
दिया गया जो समाजवादी शम्माज के निर्माण मे सहायक हो। उपयुक्त प्रस्ताव में 
समाजवादी समाज के इन मौलिक सिद्धास्तो को ध्यान मे रखा गया-- 

() पूर्ण रोजगार, (2) राष्ट्रीयी घन का अधिकतम उत्पादन, 
(3) झग्रधिकतम राष्ट्रीय आत्म"तिमरता, (4) सामाजिक एवं झ्राधिक न्याय, 
(5) शान्तिपूर्ण भ्रहिसात्मव और लोक्तान्त्रिक तरीकी वे प्रयोग, (6) ग्राम पचायतों 
७ । समितियों की स्थापना, एवं (7) व्यक्ति की सर्वोच्चिता एवं उसवी झावश्यकताम्रों 
को अ्रधिकतम प्राथमिकता । 

समाजवादी समाज के इन सिद्धालो को ध्यात मे रखते हुए ग्रवाडी भ्रधिवेशन 
से ससाज की स्थापना के लिए ये लक्ष्य रखे गए--(! ) जन साघारए के जोरेवत- 
स्‍तर में वृद्धि, (2) उत्पादन स्तर में वृद्धि, (3) दस दष मे पूर्ण रोजगार को 
व्यवस्था, (4) राष्ट्रीय घन का समाव बितरणा, एवं (5) व्यक्ति तथा सम्राज की 
भऔतिक पग्रादश्यकताग्री की पूर्ति श्रादि। योजना झायोग द्वारा इन सिद्धान्तों वा 
समर्थत किया गया और इस प्रकार की व्यवस्थाएँ की गई जो समाजवादी समाज की 
आधारशिला बन सकें । हितीय पचरर्षीय योजना का मूल ग्राधार समाजवादी क्षमाज 
वा निर्माण रखा गया और इस दिशा में आगे बढने के लिए तृतीय पचवर्षीय योजना 
की रूपरेखा के मुख्य निर्माता विस्यात अयशास्त्री महालतोबिस ने निम्नलिछित प्राठ 
उद्देश्यों पर विशेष बल दिया-- 

() सावजनिक क्षेत्र के महत्व श्रौर उत्की सीमा को विस्तृत करना । 

(2) भ्राथिक सुहृदता के लिए ग्राधारभूत उद्योगों का बिकास | 

(3) गृह उद्योगो एवं हस्तकला वस्तुओं का अधिकतम उत्पादन । 

(4) भूमि सुधारो की यति मे तेजी एव भूमि का समान वितरण । 

(5) छोटे उद्योगो का बडे उद्योगों से रक्षण करना भौर उन्हें पूरक बताता। 

(6) जन-साधारण के लिए आवास, स्वास्थ्य सेवाश्रो भौर शिक्षा सेवामों 

का विस्तार | 
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(7) वेरोजगारी समस्या की दस वर्षों मे समाध्ति । 
(8) इस प्रवधि ये राष्ट्रीय प्राय मे 25'. की वृद्धि तया राष्ट्रीय झाय का 
समान व उचित वितरण । 

973-74 तक नियोजन और समाजवारोी 
ग्रादर्श की प्राप्ति का मूल्यांकन 

स्पष्ट है कि भारत में नियोजन का आधार समाजवादी समाज का निर्माण 
रहा गौर इस दिशा में आगे बढने के लिए नियोजन में विभिन्न कदम उठाए गए । 
प्रगति भी हुई, राष्ट्रीय आय बढी जैसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट है--- 

आाविक प्रगति ऑसफरूडो मे! 


960-6] 963-66 973-74 





राष्ट्रीय भाय - 


शुद्ध राष्ट्रीय उत्तादन 3,300 करोड 5. 20,600 करोड 5. 49,300 करोड रु. 
वतंमान मूल्यों पर 


स्थिर मूल्यों पर 3,300 करोड रु. ]5,00 करोड रे, 9,700 करोड़ 5. 
प्रति व्यक्ति भाय 
बर्तेमात मूल्यों पर 306 रू. 426 द. 850 . 
स्थिर मूल्यों पर 306 ६ 34 2. 340 दब, 
औद्योगिक उत्पाइन का सूचक 
(।960--00) [00 < 54 ह. 20[ र. 
भुगतान सन्तुलन 
विदेशी मुद्रा कोष 304 करोड रु. 298 करोड रु, 947 करोड रू. 
विदेश व्यापार 
निर्यात 660 करोड रु, 80 करोड़ ₹€.._ 2,483 करोड रू, 
आयात ].40) करोड रू ],394 करोड़ र॒ 2,92] करोड़ रु, 


लेकितव नियोजन की वास्तविक उपलब्धियो को समाजवादी समाज के दर्पण 
में देखने पर अधिकाौशत निराशा ही हाय लगी । इसमे सन्देह नहीं कि सरकार ने 
समाजवादी समाज की स्थापना के लिए प्रयत्न किए गौर योजनाझो को इस दिशा 
में मोडने तथा गति देने के लिए विनिन्न कदम उठाएं, लेकिन विभिन्न कारणों से 
इसमे अपेक्षित सफलता तन मिल सकी | व्यवहार मे समाजवादी तत्त्वों को कोई 
प्रोत्ताहन नही मिल पाया और न ही आय तथा सम्पत्ति को कोई उचित वितरण हो 
सका | चार पचवर्पीय योजनाग्रो, तीन एक वर्धीय योजनाप्रों प्रौर पाँचवी योजना के 
प्रारम्मिक डेढ वर्ष के सम्पन्न होने के बाद भी यह देखकर सभी क्षेत्रों मे निराशा 
छाई रही कि भ्राय और घन वी असमानताओो में भारी वृद्धि हुई है तथा राष्ट्रीय 
आय का अधिकाँश भाग उद्योगपतियो और पूँजीपतियों को मिला है| यद्यपि निम्न 
वर्गों के रहन-सहन के स्तर में कुछ सुधार अवश्य हुआ है, लेकिन तुलनात्मक रूप से 


). भारत सरकार - सफलता के दस वर्ष ([966-]975), पृष्ठ 47-53. 


342 भारत में आधिक नियोजन 


यहू निराशाजनक है और अ्रसमानताग्री की खाई पहले से बढ़ी है। समाजवाद लाने 
की आशा जगाने वाले अनेक सरकारी सस्यानो में भी पूँजीपतियों का प्रभुस्द छाया 
हुपना है । देश मे न तो समाजवादी मनोवृत्ति ही जाग्रत हुई है और न व्यक्ति को 
आ्राथिक सुरक्षा ही प्राप्त हो सकी है | पूर्ण रोजगार की बात तो दूर रही, बेरोजगारों 
की फौज निरन्तर बढनी जा रही है जिसका सम्पूर्ण राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था पर प्रतिकूल 
प्रभाव पड रहा है । देश की श्रम-शक्ति को सदुपयोग न हो पाने से श्रोर बडी मात्रा 
में उसके ब्यर्थ पड़े रहने से राष्टर को कितनी झाविक, सामाजिक और नेतिक हानि 
होती है इसका ग्रनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र के विकास 
द्वारा निजी-क्षेत्र पर कुछ रोक झवश्य लगी है, लेकिन झ्ाथिक सत्ता के केल्द्वीयकरण 
पर कोई प्रभाव नही पडा है । क्षेत्रीय असमानताएँ भी बहुत कुछ यथापूर्वे बनी हुई हैं 
झौर एवाधिकारी शक्तियों में वृद्धि हो रही है । 


वस्तुत , समाजवाद की कल्पना कोरे काग्रजो पर ही हुई । देश में जिस दर से 
महंगाई बढी, वस्तुप्रो के भाव झ्राकाश छूने लगे और साधारण जनता जीवनर्ननिर्वाह 
की ग्रावश्यक वस्तुओं में भी जितते कष्ट का अनुभव करने लगी, उससे समाजवादी 
समाज का निर्माण कोसो दूर दिखाई देता था । मूल्य-बृद्धि का सामना करने के लिए 
सबसे सरल उपाय कमेचारियो के वेतन मे वृद्धि ग्रौर तद॒तुतार घाटे की प्र्थव्यवस्था 
समभा जाता रहा है । लेकिन इससे स्वभावत मुद्रा-प्रसार होता है और मुद्रा-प्रसार 
से हमे पुत मूल्य-वृद्धि के मबर म फेंसता पडता है । फलस्वरूप हमारे ग़रीदी के कष्ट 
और अधिक बढ जाते है। इसीलिए शहरों मे पाए जाने वाला गरीब-अ्रमीर का 
अन्तर गांवो मे भी काफी गहरा होता गया । ज॑सा कि योगेशचन्द्र शर्मा ने 22 प्रग्नेल, 
973 के योजना-प्र क में प्रकाशित एक लेख में लिखा--/'गाँवो में एक झ्रोर तो बडे- 
बडे भू-पति है, जिनके पास स्वयं अपने लाम पर था रिश्तेदारों के नाम पर दूर-दुर 
तक फंलो हुई कृपि-मूमि है ओर दूसरी झोर ऐसे किसान हैं जिनके पास केवल एक 
या दो बीघा जमीन है। बड़े भू-पतियों में या तो शहर के पूंजीपत्ति प्रौर पुराने 
जमीदार हैं श्रथवा ऐसे राजनीतिक नेता है जिन्होने अपने प्रभाव से काफी जमीन 
अपने पास बटोर ली है । ये भू पत्ति निश्चित रूप से मूल्य-वृद्धि से काफी ज्ञाभान्तरित 
हुए हैं और बढो हुई राष्ट्रीय आय की दोनो हाथो से वटोर रहे हैं। दूसरी भोर 
किसान हैं जो इस स्थिति में भी नही हैं कि पंदा हुई फसल्न को कुछ समय तक रोक 
कर अपने पास रख लें। उन्हे तो तत्काल पश्रपनी फल को बाजार में ले जाकर 
बैचता पडता है, ताकि झपने लिए आावश्यक्ता की वस्तुएं जुटा सके +” 
योजनाओं के ग्रॉक्डो से पता चलता है कि भूमि का वितरण भी उचित 
रूप से नही हुआ । उपर्युक्त लेख के झ्नुसार “देश भर में जुलाई, 4972 तक लगभग 
24 लाख एकड भूमि पर सरकार ने कब्जा किया, जिसमे सगभग श्राधा भाग ही 
वितरित किया जा सका ।/ यथार्थ रूप में कृषि-मजदूरों और पद्ठेदारों की सख्या मे 
क्षी सन्‍्तोपप्रद कमी नहीं आई ग्रामीण जीवन पर सहकारी सिद्धास्त का प्रभाव 
ध्यवहार मे निराशाजनक रहा । गाँवो मे जो भूमिहीन ब्यक्ति हैं, उन्हें रोजगार देने 
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के लिए बहुत कम सोचा गया तथा उसके व्यावहारिक स्वरूप को और भी कम 
महत्त्व दिया गया। न्यूनतम जीवन-स्तर की कल्पना कागजी ही अधिक रही । 
डॉ राव ने ठीक ही विचार व्यक्त किया कि “यदि समाजवाद के प्रश्न पर सरकारी 
दृष्टि से विचार किया जाएं श्रथवा केवल आँकडो की हृष्टि से देखा जाए तो ऐसा 
प्रतीत होता है कि इस दिशा में काफी प्रगति हुई है । लेकिन वास्तविकता यह है कि 
जितनी उम्मीद थी उतनी भी आशिक उन्नति नहीं हुई है ।““देश मे समाजवादी 
मनोवृत्ति एव प्रवृत्ति का स्पष्ठ रूप कही देखने को नही मिलता भ्रौर न इस प्रकार की 
प्रवृत्ति पेंदा करने की दिशा में कोई कार्यवाही की जा रही है | इसके विपरीत 
पूँजीवादी मनोवृत्ति एव प्रवृत्ति दिन पर दिन बढती जा रही है गौर सरकारी नीति 
तथा कार्यक्रम भी इनका उत्साह भग करने में सफल नही हो पाए हैं ।” डॉ राव का 
यह विचार निश्चय ही सारपूर्ण था कि “समाजवादी समाज के लिए आयोजन ब्यूह 
रचना और तकनीक में भूल तत्त्व का श्रभाव रहा है। मूल तत्त्व ये हैं कि हमजत- 
साधारण मे झास्था पैदा करने और जन-सहयोग प्राप्त करने मे सफल नही हो रहे है ।” 


भारत मे समाजवादी समाज की दिशा में नियोजन की सफलता का मूल्याँकत 
देग पे व्याप्त गरीबी” के ग्राधार पर क्रिया जाना चाहिए और इस कसौटी पर 
नियोजन एकदम फीका सिद्ध हुआ | एस एच. पिटवे ने 7 मार्च, 973 के योजना- 
झक मे प्रकाशित अपने एक लेख मे ठीक ही लिखा कि “गरीबी के रुतर को मापने 
का सरल निर्देशांक यही हो सकता है कि कुल उपभोक्ता व्ययों का बेंटवारा प्रमुख 
मदो में किया जाए, जैसे प्रन्न, इंघन, कपड़ा, स्वास्थ्य, शिक्षा, मतोरजन झ्रादि । भारत 
से इनमे से भोजन पर सर्वा।धक व्यय होता है । अनुमान है कि भारत में उपभोक्ता 
के कुल व्यय का 70 से 80 प्रतिशत तक मात्र भोजन पर व्यय होता है ।” 
प्रो दाण्डेकर ने भारत में गरीबी का जो विद्वतापूर्ण ग्रध्यवन किया उससे भी यह 
स्पष्ट है कि पिछले दशक के आधथिक विकास का अधिकतम लाभ ग्रामीण एवं शहरी 
दोनो ही क्षेत्रों मे उच्च, मध्यम श्रेणी तथा अमीर वर्ग को ही हुग्ना और गरीब वर्ग 
इससे कुछ भी लाभान्वित नहीं हो सका, बल्कि उसके उपभोग में गिरावट हुई | इस 
अध्ययन का स्पष्ट एव ताकिक निष्कर्ष यह निकलता है कि 973-74 तक झाय की 
प्रसमानता में थ्रौर वृद्धि होकर अमीर तथा गरीब के बीच की खाई और भी 
विस्तीर्ण हो गई | 


974 से झगस्त 976 तक का सूल्याँकन 


आशिक क्षेत्र मे महत्त्वपूर्ण प्रयतियो के बावजूद दुर्भाग्यवश हम समाजवादी 
समाज की स्थापना के उद्देश्य में श्रषफल रहे | लेकिन राष्ट्र ने बड़े सोच विचार के 
बाद एक ऐसे उद्देश्य को पकडा है जिप्तकी पूर्ति को झसम्भव नहीं माना जा सकता । 
वास्तव में सबसे बडो कमी सरकार के हृढ निश्चय की रही । सरकार द्वारा दी गई 
सुविधांग्रों को उन सभी तत्त्वों ने सरकार की कमजोरी समका जो सभी झ्तरो पर 
झपिक प्रश्यवस्था लाना चाहते थे और सम्भवत उनकी यहू भावना ही राजतीतिक 
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लत में व्याप्त वियन्वएदीनता का प्रतिबिम्व था| यह स्थिति पैदा हो गई कि देश 
को ह्थिरता को कमजोर क्रिया जाने लगा, देश के कई भागो मे हिसा का वातावरण 
फलाया गया, स्थिरता और प्रगति के विरोधी राजनीतिक तत्ततों ने ग्रस्त यहत्तत्ा 
झौर साम्प्रदायिक भावनायों को भड़काया। जय यहू स्पष्ट हो गया कि साम्राजिक, 
राजमीतिक और प्राथिक स्थिरता एवं प्रगति खतर में पड़ गई है तो सरकार ते 
26 जून, !975 को राष्ट्रोय आपातु स्थिति वी घोपरा की जो अभी ग्रवतूइ र |976 
तक जारी है और निकट भविष्य म जब तक कि राष्ट्र एकदम सुब्यवध्थित नहीं हो 
जाता, इमक समाप्त हान की सम्माबता नहीं दिखाई देती । इस आपावबू स्िति ने 
त्तोड फोड़ और हिसा की प्रवृत्तियों की रोकथाम कर दी और अ्नुशासत्र का एक 
कप बाबर पंदा क्रिया है जा भारत के विक्रास के लिए विशाल सम्भावना प्रौ को 
फ़िर से सही दिशा प्रदात करने के लिए गौर स माजिक तथा ग्राथिक न्याय के ढाचे 
में तेजी स वृद्धि के कायक्रम को लागू करने के लिए आवश्यक है । 

वास्तव मे ]974 के मच्य स ही सरकार समाजवादी समाज के घोषित लक्ष्य 
की पूति की दिशा मे विशेष रूप से सक्रिय हां गई | इन्दिरा सरकार द्वारा बैंकों के 
राष्ट्रीयकरस ने सरकार के इरादों को पहले ही स्पट्ट कर दिया था, 974 के मध्य 
मुद्दा स्फीलि को सोकने के लिए कुछ कठोर कदम उठाए गए [ग्रनिवायं जमा योजता 
लागू करता ग्रादि)। इसो प्रकार जुनाई ]974 म ही सभों बेको के सबसे वडे 
खातो पर रिजर्व बैंको के कठार निगराती सम्बन्धी प्रादेश लागू करिए गए | सबसे 
महत्त्ववृर्ण बात यह रही कि पाँचत्री पचवर्षीय योजना को समाजबादी लक्ष्य वीं दिशा 
मे यव्रार्थदादों बतान का प्रयास किया गया । पाँचवी योजना जित लक्ष्यों को प्राप्त 
करता चाहती है वे इस प्रकार है-- 

। एक ऐसा विकास कार्यक्रम, निम्के द्वारा विछडे तथा शोपित समुद्रायों 
को अपनी सामथध्य के ग्रनुवार पूरा बढ़ने का उपयुक्त अ्रवसर मिले शोर वे भी सबके 
कल्यारा के लिए किए जा रह कार्यों म हाथ बेंटा सके । 

2 एक इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था स्थापित करता जिसमे प्रत्येक 
वयस्क नागरिक को उसके योग्यतानुसार पूरा रोजगार प्राप्प हो सके झर वह राष्ट्र 
की प्रगति म सहयोग दे सके । 

3. घव उताजित करने की एक ऐसी व्यवस्था तैयार करता जिसके द्वारा 
अमीर-गरीब के बीच क्ी खाइ को वुछ समाप्त किया जा सके ! 

4 एक ऐसी जीवन धारा का निर्माण राजनीतिक, ग्राथिक्र तथा 
सामाजिक समानता ग्रयंयूर्ण और वास्तविक रूप में रहे । 

समाजवादी समाज की स्थापना के ज्क्ष्य की प्रगति के लिए सरकार को 
प्रपदी शिपिलता हा परित्याग करना होगा और ग्रवनी नीठियों को कठोरतायूवेक 
झमचीजामा पहिताना होगा | नौति निर्माण का उद्देश्य तव विफल हो जाता है जद 
उप्त नीति का संमुदित ढय से क्रिय खवयन नही हो पाता । सरवार से श्रपेक्षित है वि- 

] विल्ासिताओं पर भारी कर तागाया जाए। ज़ब हम शझावित्र तब्तत 


भर 
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प्राप्त करने गरर एक न्यायोचित समाज त्रा निर्माण करने के लिए प्रयत्नशील हैं त्तो 
यह प्रनुचित है कि समाज का एक विशेष व प्रदर्शत उपभोग मे व्यस्त रहे । न्याय- 
सिद्धान्त का तकाजा है कि समाज का जो ध्यक्ति जितना अ्रधिक कमाता है वह 
ग्रानुपातिक रूप से सामाजिक जिम्मेदरियों का भी उतना ही अधिक भार वहन करे 
गौर झ्रधिक्त कर देते समय कोई ग्सनन्‍्तोष महसूस न करे । 


2 सरकार कटठिबद्ध होकर उत्पादन के सभी साधनों भूमि श्रम पूंजी 
साहप और साठत को एकजुट करकऊे राष्ट्रीय आय में तीव्र वृद्धि के लिए प्रथलशील 
हो झौर राष्ट्रीय आय कर उचित वितरण क्र आय की अ्समानता कम करने के लिए 
युद्ध स्तरीय ठोस कदम उठाए । 

3 खाद्यान्न उत्तादन म तेजी से ग्रधिकाधिक वृद्धि के लिए ठोम और युद्ध 
स्तरीय कदम उठाए जाएँ। सिच ई खाद जोन गआादि के पर्याप्त साधन उपलब्ध 
कराए जाएँ | नहरो बाय कुप्रो झ्ादि का बडी सख्या में निर्माण कर मौसम पर 
निर्भर रहने की प्रवृत्ति करो ठुक्तराया जाए । 

4 प्रौद्योगिक विक्रास तीत्र गति से हो तथा कुछ समय के लिए एूँजी का 
निर्यात ब द करके उमसे अपने ही देश मे औद्योगिक विकास किया जाए | 

$ धाटे की प्रय्ग्यवस्था भर मुद्रा प्रसार की प्रदत्ति पर ग्रकुश लगाया जाए। 

6 काले धन को बाहर निकालने के लिए कठोर बैबानिक कदम उठाए ज एँ 

7 सम्पत किसानों की ग्राथ पर ऊँची दर से करारोपण किया जाए और 
प्राप्त ग्राय से ग्रापीण क्षेत्रो में नए रोजगार पैदा किए जाएं। 

8 देश के बड़े बड़े पूजीवतियों प्रौर उद्योगपतियों पर बेरोजगारी टैक्स लगा 
कर उप्त घन से बे )जगार व्यक्तियों को समुचित झाथिक सहायता दी जाए। 

9 हडतालो ग्रादि पर कुछ वर्षों के लिए कठोरतापूर्वक्ष रोऋ लगाकर देश 
के उत्पादत को बढाया जाए श्र श्रम शक्ति का पूरा पूरा उपयोग किया जाए । 
यदि ग्रावश्यक ही तो इसके लिए सविधान मे भी सशोधत किया जाए ॥ 

0 उद्यायों के राष्ट्रीयकरण से सरकार नए उत्तरदायित्वों से घिर गई है । 
सरकार इन उत्त रदाय्रित्रों को कुशनलापूवक निभाएं और सावजनिऊ क्षेत्र की 
कायक्षमता पर लोगे को सादेह न होते दे । ग्राधुनिक प्रउन्ध को प्रभावशाली बनाते 
के लिए सभी स्तरों पर सावंजनिक अनुशासन का पूरा ध्यान रखा जाए। यह भली 
प्रकार समझ लिया जाए कि यदि जन जीवन में सामन्‍्तशाही विशेषता घर करने 
लगेगी तो समाजवादी सम्राज की स्थापता के लिए झावश्यक सामाजिक परिवतन के 

अध्तित्व का अधार ही समाप्त हो जाएगा | 

[_ सरकार लघु योतनाग्रो गौर कार्यक्रों का जाल बिछाए ताकि बेकार 
पड़ी श्रम शक्ति का उपयोत जिया जा सक्के | बेरोजगारी को दूर करने के प्रत्येक 

सम्भव उपाय किए जाएँ । 

2 साम जिक सेवाओं का तेजी से विस्तार किया जाए पर इस्र बात का 
विशेष छा से ध्यान रखा जाए कि साधारसख जनता झौर पिछड़े वर्गों को उनका 
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समुचित लाम मिल पके। वस्तुप्रों के उत्तादव और उचित वितरण, दोनों पर 
प्रमावधाली टय से ध्यान दिया जाए ॥ 


3. वेंक राष्ट्रीयक्रण के प्रसंग में जो कमियाँ घर कर गई हैं उनका 
ययाशीघ्र निराकरण क्या जाए। प्रशाक्षतिक ब्यय को घटाया जाए। जो 'नए 
जमींदार और जागीरदार' बने हैं, जो 'नए-नए राजा-महाराजा! पनप गए हैं-- 
उनकी झाकस्मिक समृद्धि का प्रा लेखा-जो खा लिया जाए और सामाजिकनग्ररविक 
विपमवाग्रो की खाई कमर करन की दिशा मं महत्त्वपूर्ण कदम उठाए जाएँ।॥ उच्च 
पदाधिकारियों की वतन बुद्धि की प्रवृत्ति पर अजुश लगाया जाए और छोट राज्य 
कर्नबारियों की देतन-वूद्धि पर इस रूप में च्यान दिया जाए कि उससे मूल्य-वद्धि को 
प्रोत्साहन न मित्ते । इस दिखाग्रे सक्तिय रूप से विचार दिया जाए कि स्पृवतम 
बवत लगभग 250 रुपए हो और अधिक्तस वेतव लगभग 2000 रुपए से अधिक 
न हो ॥ रेलो म प्रथम एवं द्वितीय बेटी समाप्त कर दी जाए । 

यदि इन सभी और इसी प्रकार के प्रत्य॒ उपायो पर प्रभावी रूर में प्रमत 
क्या जाए तो इसम् सन्देह वहीं है कि हम नियोजन के माध्यम से समाजवादी 
समाज की स्थापना के लक्ष्य की ओर तेजी से वढ सकेंगे । इस लक्ष्य की पूर्ति वी 
दिशि में 2 जुलाई, 975 को 20 सूत्री आधिक कार्यक्रम की घोपणा की गई जिसने 
देय का ध्यान राष्ट्रीय पुनतिर्माण और विकर त के अधूरे कार्य पर केन्द्रित किया और 
जिसका समाज के सभी वर्गों न स्वागत छिया । इससे जनता में नई झाशा जाग्रत 
हड्है। 
पेया आशथिक कार्यक्रम? 
यह नया कार्यक्रम अधिक से अधिक तेजी और कुशलता के साथ प्रमल में 
लावा जा रहा है और लगभग एक वर्ष की अल्पावधि में ही इसके प्रभावशाली 
परिणाम भ्रान लगे हैं। झ्रावश्यक वस्तुपो के मूल्यों को कम करने के लिए जो उपाय 
किए गए थे उन पर जोर दिया जा रहा है और सादंजनिक वितररा प्रणाली झमल 
म लान में उल्नेखनीय सुधार हुआ है । जन-उपमोग की कई झावश्यक दस्तुप्रो के 
मूल्य काफी गिर गए हैं और वे भव पर्याप्त मात्रा म उपचब्ध होने लगी हैं / इसप़े 
जन-माधघारण को बड़ी राहत मिली है | इस वर्ष खरीफ की फसल रिकार्ड स्तर पर 
हुई है श्लौर आन वाली रवी की फल की सम्भावनाएँ भी बहुत अच्छी हैं। प्राशा 
है कि 975-76 मे भारत में पुवपिक्षा सर्वाधिक साथास्नों का उत्पादन [4] 4 करोड 
मी. टन) होथा । सवाधिक मात्रा में खाद्यालन की बयू ती और उनके पर्याप्त मण्डार 
जमा करने क मरपुर प्रयत्न किया जा रहे हैं । 
समी राज्यों म सहकारी समितियों के द्वारा छात्रावासो मे आवश्यक वस्तुप्रों 
वी पर्याप्त सप्लाई करने के लिए चिशेय प्रयात किए गए हैं। ईसों प्रकार नियन्त्रित 
मूल्यों पए किताबों और स्ट्शनरी की सप्लाई के लिए भी प्रवस्ध जिए गए हैं। 


], भारत सरकार ८ सफलता के दस वर्ष (!966-]975), दृष्ठ 42-46. 
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पाठ्य पुस्तकों और स्टेशनरी को तैयार करने तथा वितरण के लिए रियायती दरो 
पर केन्द्रीय सरकार न राज्य सरकार को कागज दिया है। कॉलेजों श्रौर 
विश्वविद्य लयो ऋ लिए पुस्तकों # मूल्य निश्चित करने के लिए भी कार्रवाई की 
गई है प्रौर विद्य वियो की झावश्यक्रताम्रो को पूरा करने के लिए सहकारी स्टोर 
खोने गए हैं ) विद्य थियो की सहायता के लिए विशेषकर प्रनुसूचित जातियो, 
प्रनुसुचित ग्रादिम जातियों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों के विद्याधियो ५ की 
मदद के लिए 70 हजार से अ्रधिक पुस्तक-कोय देश में कार्य कर रहे हैं । इन कार्यो से 
विद्य वियो में काफी सन्‍्त्रोष उत्पन्न हुआ है। विश्वविद्यालयों में अब प्रनुशासनहीनता 
का बातावर्ण नहीं है । , 
कृषि उत्तादन को और ग्रम्निक बढावा देने के लिए नए ग्राथिक कार्यक्रम में 
इस बात की व्यवस्था की गई है कि 50 लाख हैक्टेयर झधिक जमीन में तिचाई की 
जाएगी । बिजली के उत्पादन मे भी तेजी लाई जा रही है। श्रौद्योगिक क्षेत्र मे 
श्रये व्यवस्था के विभिन्न कमनोर क्षेत्रों भे महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई है । उदाहरणाथ, 
अप्रेल से अक्तूबर, ।975 के दौरान पिछले वर्ष की इसी ग्रवधि की श्रपेक्षा कोयले 
के उत्पादव में ।। 6% बिक्री योग्य इस्पात में 46 4%, प्रल्यूमीनियम मे 38 27, 
नत्र जनित रासायनिक खादो में 29 9% स्रीप्रेट में 5 3% श्रौर बिजली के उत्पादन 
मे 9 5% की वृद्धि हुई सावेजनिक क्षेत्र के उद्यमों के क्रियाकलापो मे हुमा सुधार 
जारी रहा और उत्त दव मे वृद्धि की समग्र दर श्रग्नेल श्रवदूबर, 2975 की भ्रबंधि 
मे पिछले वष की इसी अवधि की अपेक्षा 75% अधिक रही । रेलो और बन्दरगाहो 
की काय पद्धति मे सुधार हो जाने के कारण प्रब हमारे श्रौद्योगिक उत्पादन में 
यातायात की कोई बाधा नहीं रही । 
जबकि सावेजनिक क्षेत्र, प्र्थव्यवस्था के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों का नियन्त्रण करता 
है वो निजी क्षेत्र को भी देश के विकास के लिए एक विशिष्ट भूमिका सौंपी गई है । 
हाल ही में कुछ ऐसे परिव्तेत किए गए हैं जिससे कि ये क्षेत्र विशेष रूप से इस 
भुमिकरा को पुरा कर सके श्रौद्योगिक लाइसेमिंग नीतियाँ और प्रश्यालियाँ सरल की 
गई है ताकि छोटे-छोटे उद्यमी पूँनी विनियोग कर सक औौर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों 
में वृद्धि हो सके । सरकार ने आयात और निर्यात प्रश्ालियों को भी सरल कर दिया 
है भ्रौर नई वस्तुप्रो के निर्यात को बढावा देने के लिए कदम उठाए हैं। 
मजदूरों ने भी प्रधान मन्त्री की 'श्रौद्योगिक शान्ति की झ्यील पर शानदार 
ढंग से अगली प्रतिक्रिया व्यक्त की है। औद्योगिक शान्ति के कारण प्रापातु स्थिति के 
बाद जिन व्यक्ति दिनो की हानि हुई है वह पिछले वर्ष की इसी झवधि के व्यक्ति दिनो 
की हानि के !/0 भाग से भी कम है । इसी प्रकार अनुचित तालाबन्दियो, छटनियो 
झौर जवरत छुट्टी को रोकने के लिए सरकार द्वारा उचित कदम उठाए गए हैं। 
प्रबन्ध मे मजदूरों को प्रम्मिलित करने की हृष्टि से सयत्र स्तर पर और बिक्री स्तर 
पर उद्योगो में श्रमिकों को सम्बद्ध करने के लिए एक योजता कार्यान्वित की जा रही 
है | रोजगार और प्रशिक्षर्य को बढाने के लिए अप्रेन्टिसशिप योजना की समिक्षा 
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की गई झौर एक तिहाई से अ्रधिकत्त जो स्थान खाली रह जाते थे वे प्रब भरे 
जा रहे हैं । 
लाखो बुतकरो की सहायता के लिए हायकरघा उद्योग के लिए एक विकास 
योजना बनाई गई है जिसमे अधिकौँश भाग सहकारी समितियों का होगा और इसके 
हारा ध्रावश्यक चीजों की सप्नाई झौर निर्यात झादि को प्रोत्माहत दिया जाएगा। 
हाथकरभो के लिए एक पृथक विक्रास आयुक्त का सगठन बनाया गया है। मिलों के 
क्षेत्र मे निधन्त्रित कपड़े की योजना मे सुधार विया जा रहा है ताकि कपडे की क्स्मि 
बढ़िया हो सके । 
कृषि का उलादन बदाने के लिए और ग्रामीण समुदाय में ग्राय तथा सम्पत्ति 
की विपमताझ्रो को चटाने के लिए भूमि सुधार झावश्यक है । कई राज्यों ने विभिन 
प्रकार के भूमि सुधार सम्बन्धी कार्यों पर तेजी से ग्रमल करने के लिए और ग्रतिरिक्त 
भूमि को भूमिद्दीन लोगो को देगे के लिए कार्रवाई की है | झादिम-जाति के लोगो 
की जो जमीनें है वे उतस्ते न लो जा सके, इसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं गौर 
उतको अपनी धरेलू जमीनो के स्वामित्व के प्रधिकार दिए जा रहे हैं। इसके पलावा 
भूमिद्दीन और कमजोर वर्गों को 60 लाख से प्रधिक मकान बनाने की जमोनें दी 
गई हैं ! ग्रामीण मजदूरों का शोषण रोकने के लिए केन्द्रीय सरकार ने एक अध्यादेश 
द्वारा देश में सभी प्रकार को वन्धुवा मजबूरी समाप्त कर दी है। न्यूनदम मजदूरियों 
में सशोधन जिया गया है। साहुकारों के शिकजे से छोटे किसानो ओर भूमिहीत 
लोगो को छुटकारा दिलाने के लिए ऋणो पर पावर्दी श्गा दी गई है । कई राज्यों 
ने इन ऋणो को समाप्त करने के लिए कातुन भी वनाया है। इसके साष-साथ 
सहकारी ऋण सस्थाग्रो को मजबूद स्या जा रहा है और 50 ग्रामीण बँफो की 
योजना बनाई गई है जिसमे प्रत्येक बैक की 00 शाखाएँ होगी । इस प्रकार ग्रामीण 
कारीगरो भौर कृपक्ो को ऋण सम्बन्धी श्रावश्यकताग्रों को पूरा करने के लिए 
5 हजार बेंक होगे | ऐसे 5 बैक हरियाणा के भिवानी मे, राजस्थान के जयपुर मे, 
पश्चिमी बंगाल के मालदा में शौर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद प्रौट गोरखपुर म 
स्थापित हो चुके हैं । 
राष्ट्रीय जीवन के सभी ेत्रों मे सुध्ती और ग्रयोग्यवा को दूर करने के लिए 
कदम उठाए गए हैं। मनोद् त्तियों और प्रश्धालियो को बदलने के लिए प्रशासनिक 
ढाँचे पे कई सुधार किए जा रहे हैं | निकम्मे गौर वेईमान तत्वों वो हथापा जा रहा 
है । सभी सार्वजनिक एजेन्सियों मे ग्राहक सेवा का सुधार किया जा रहा है । इस 
समय का तारा है--“जनता की सेवा--क्राम॑ करके दिवलाना ।4” देश में उदासीनता 
झौर बेदसी का बातावरणा अब “विश्वास और पक्के इरादे! मे बदल रहा है । एक 
समभदार और साहसो नेतृत्व मे राष्ट्र शक्तिशाली ढग से प्रात्मनिर्मर मौर वुशल 
प्र्य-व्यवस्था की ओर बढ रहा है । 


स्तोजन्ाओं क्तपे लिक्रास्स, लच्चसत ए्ए्वओ 
खिल्वियोरा व्वसोें-ल्वियोजजित्त स्लश्या 
ब्थास्ल्तच्च क्ते प्रलाप्स्स्त 


(छा०्शपा-"7065 काव $कशागर्‌ [॥४९5घ्ाश्मा[[रि११४४--४ि0पारव॑ 
धचातत॑ #द्ा€शट्त॑ ॥7 ६8 #905) 


भारत मे चार पचत्र्पीय योजनाएँ और तीत एकत्र्धीय योजनाएँ पूर्णो करने 
के बद । अप्रेल 974 से पाँचवी पचवर्षीय योजता लागू हो गई है | झब तक पूरी 
की गई योजनाओञ्रो मे विक्रास-दर, बचत तथा विनियोग दरो को क्या स्थिति रही है, 
इसका पर्यवेशण करने से पूर्व विक्रास दर का अर्थ समझ लेता आवश्यक है। भ्राय 
विकास-दर वो निम्न प्रकार से फामुला द्वारा ज्ञात किया जाता है--- 

बचत 
पूँजी गुणाक या पुजा-प्रदा-अनुपात 
उदाहर णाथथ, किसी प्रथे-व्यवस्था में पूंजी-प्रदा-पनुपात 4 | है तथा जतसख्या 

को वाधिक वृद्धि दर 2%, है और बचत एवं विनियोग दर 8% है। इस स्थिति 
में उम राह की राष्ट्रीय आय 8/4--2% वाधिक दर से बडेगी । किग्तु जनसख्या की 
वृद्धि भी 2% होने के कारण क्षति व्यक्ति ग्राय में कोई वृद्धि नहीं होगी श्ौर इस 
प्रकार प्रति व्यक्ति आग्र की दृष्टि से देश की अर्थ-व्यवस्था स्थिर बनी रहेगी | चूँकि 
आझाथिक विकास का भअर्थ प्रति व्यक्ति श्राय में वृद्धि है, इसीलिए विकास मे बुद्धि के 
लिए बचत एवं विनियोग की दर 8% से भ्रधिक झ्रावश्यक होगी । विशास"दर को 
उपरोक्त परिभाषाओ से स्पष्ट है कि भारत की योजनाग्रों मे नियोजित विकास-दर 
के अध्ययत के लिए सर्वप्रथम इस देश की बचत एवं विनियोग की स्थिति जानना 
श्रावश्यक है |! यह देखता जरूरी है कि भारत की योजना मे बचत एवं विनियोग दरें 
क्रिस प्रकार रहो हैं। उल्लेखनीय है कि भारतीय मनियौजन भर प्रर्थ-व्यवस्था के 
सम्बन्ध मे विविध ख्रोतो के ग्रांकडो में प्राय न्यूनाधिक भिन्नता पायी जाती है। 
प्रस्तुत ग्रध्याय देश की पचवर्षीप्र योजनाग्रों और विख्यात अर्थशास्त्री प्रो विल्फ्रड 
मेलतबाम (५४६१ ]श4६४०४०5) के अ्रध्ययन पर झाघारित है। प्रो, मेलनवार्म 
का प्रध्ययन प्रथम तीत पचवर्षीय योजनाओो और चनुर्थ योजना प्रारूप (4966) 
के सनन्‍्दर्म में है। यद्यपि चतुर्थ पत्रवर्षीय योजना का प्रारूप बाद मे सशोधित कया 
गया तथापि अ्रध्ययत के लिए कोई विशेष अन्तर नहीं पडता ॥ 


विका प्त-दर -+ 


है 





ज्> 


320 भारत मे श्राथिक नियोजन 


भारत में नियोनित बचत एवं विनियोग की स्थिति 
यदि घरेलू बचतो को राष्ट्रीय ग्राय के भाग के रुप में देखें तो 95.52 में 
घरेलू बचतें राष्ट्रीय झाय का केवच 5 3« थी। यहू दर 955-56 में बढ़कर 
75% हो गई तथा 960-6] में इस दर की स्थिति 8-5% थी । 965-66 में 
ये बचतें कुल राष्ट्रीय श्राय का । 06 / थीं किन्तु ।968-69 में यह घठकर 8*8"/. 
ही रह गई। चतुर्थ पचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष 973-74 में इत दर की 
परिकल्पना 3 2 / की गई । 


जहाँ तक विनियोजन का प्रश्न है, 950-5] मे विमियोजन राष्ट्रीय आय 
का 3 6/ था जो वढकर 955-56 मे 73 /. हो गया, 960-6। में !!7/, 
965-66 में 3 / तथा 968-69 मे यहू कम होकर ] 2/ हो गया । 973- 
74 में यह दर 3 8 /. ग्रनुमानित की गई थी। बचत व विनतियोजन की उपरीक्त 
देगो को नीचे दी गई तालिका मे प्रस्तत क्रिया गया है? -- 


बष बचत राष्ट्रीय ग्राय का विनियोजन राष्ट्रीय प्राय का 
(प्रतिशत) अनन्त ++-+ ८ प्ले _ ४“ ४“ पिनिशय 5 0० 
3950--5 वन 56 
95]-52 5-3 धन 
]955--56 7-5 73 
960-6 85 ]॥*7 
4965-6%6 40 6 3 0 
968-69 88 4*2 
973-74 3 2 जे 5 32. . :  : ]3 78 अ्मानित): 


७₹्‌₹़-ो-+-तह88ह॥ततै80/.क्‍त.._ | _॒_|_|॒|॒॑ [३उऋउऔउऋफआ आ _ऑऔ्_औअ् ०७० ी और ऋऋ#ऑ#ी 


सितम्बर, 972 की योजना के ब्क में भी प्रचलित मूल्य-दर शुद्ध राष्ट्रीय 
उत्पादन के प्रतिशत के रूप मे बचत ग्रौर विनियोग को दरें प्रकाशित हुई थीं, वे 
निम्न प्रकार हैं... 
बचत और विनियोग की दरें 
प्रचलित मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन का प्रतिशत 


चषे विनियोग देशी छचत विदेशी बचत 
4960-6[ ]2*0 89 3व 
965-66 [3न्4 ॥ है क। 23 
]966-67 ]2 2 90 332 
967-68 0 6 759 27 
968-69 95 8-4 न] 
969-70 92 शव 08 
]970-7| 96 8575 ०३ 





१. प्रचवर्षीव थोजनाएँ 
2, थोजवा (प्वितम्बर, 4972) 


योजनाओं मे विकास, बचत एंव विनियोग दरें 32] 


तालिका से स्पष्ट है कि 960-6| श्रर्याव्‌ द्वितीय योजना के ग्रल्तिम वर्ष मे 
विनियोग दर 2:0% तक पहुँच चुकी थी, जो 965-66 श्रर्थार्‌ तृतीय योजना के 
प्रन्तिम व तक बढ़कर !3 40% हो गई। हिन्‍्तु इसके बाद विनियोम दर बजाए 
बढने के घटती ही चली गई और !969-70 मे यह निम्न स्तर 9:20 तक गिर 
गई। विनियोग दर मे कमी का प्रमुख कारण बचत दर मे गिरावट है। 965-66 
मे बचत दर प्रपने चरम स्तर !"]%, तक पहुँच गई। योजना श्रायोग का अनुमान 
था कि 968-69 मे विनियोग-दर 0 0%, तक बढ़ेगी श्रौर 973-74 तक 
]3*% तक पहुँच जाएगी । 

रिजर्व बैक ऑफ इण्डिया ने भी भारत में बचत की स्थिति का ग्रध्ययन किया 
है । इस अध्ययन के अनुसार बचत ग्राय-अनुपात 95-52 भे 5 %८ और 955-56 
में 9 0. था | 95-52 से 958-59 तक देश की ग्रौसत-बचत आयनअनुपात 
72% रही है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में यह अनुपात 6:6% और द्वितीय 
योजना के प्रथम तीन वर्षों मे 79% रहा है | इस प्रकार यदि इस दृष्टि से 
विचार करें तो वचत-प्रनुपात आ्राशाप्रद है मिन्‍तु सीमान्त बचत ग्राय अनुपात की दृष्टि 
से विचार करे तो भिन्न स्थिति प्रकट होती है । उदाहुरणार्थ 4953-54 से 955-56 
को ग्रवधि में सीमान्त-बचत प्राय अनुपात [श्वाहधाशं 52शाए?-[700॥76 २०॥॥०) 
]9 । था जो 956-57 से 958-59 तक्र की भ्रवधि में घट कर 4:2% 
रह गया। इस प्रकार कुल बचत में वृद्धि हुई किन्तु बढी हुई आय के अनुपात से 
बचतो मे वृद्धि बही हुईं है । 

द्वितीय पचवर्षीय योजना मे बचत अनुपात को 955-56 के 73% से 
बढ़ाकर  0%, करने का लक्ष्य रखा गया था | यह्‌ लक्ष्य कुछ महत्त्वाकाँक्षी 
था किन्तु जैसा कि प्रो शितार्थ ने पहले ही कह दिया था कि इस योजवावधि में 
घरेलू बचत के उक्त लक्ष्य की प्राप्ति नही की जा सकी । तृतीय योजना में विनिधोजन 
की राशि को राष्ट्रीय आय ] 0% से बढाकर ]4% से 5% , करने का लक्ष्य 
रखता गया था और उसके लिए घरेलू बचत को 8 5% से बढा कर 7 5% करने 
का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस योजता के अन्तिम वर्ष अर्थात्‌ 965-66 
से बचत को दर 0 4% रही जो अगले वर्ष अब्र्थाव्‌ 7967-68 से इसमे और 
कमी आई । योजना भझ्रायोग के अनुसार 967-68 भे बचत की दर राष्ट्रीय 
झाय का 8% थी | परन्तु इसमे फिर से वृद्धि होनें लगी हैं। [968-69 में यह 
90 थी 


विनियोग का क्षेत्रीय आ्रवदम 

अर्थव्यवस्था के कृषि, उद्योग, सचार आदि सेवा-क्षेत्रो भे भारत की विभिन्न 
योजनाओं में परिकल्पित विनियोग किस प्रकार आवटित हुआ है, तथा सा्वेजनिक 
क्षेत्र की इस दिशा में सापेक्ष भूमिकारं क्‍या रही हैं, उसका विश्लेषण विस्यात 
अथंशास्त्री विल्फ़ेड मेलनबाम (फज॥८१ ]४०श्ा/श्षाप) द्वारा कुछ महत्त्वपुर्ण 
सॉस्यिकी अको के आधार पर प्रस्तुत किया गया है-- 
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दी गई सारणी से स्पष्ट है कि योजनाप्रो मे आवश्यक विनियोग की वृद्धि 
वास्तविक झको में (॥0 729 (८४708) सारणी को पक्ति 0 मे प्र्दशित कुल 
विनियोग दर से बहुत कम रही है। तृतीय योजना मे द्वितीय योजना की पपेक्षा 
70 /. अधिक विनियोग की आवश्यकता परिकल्पित की गई है, और ड्रॉफ्ट चतुर्थ 
योजना (966) में तृतोय योजता से दुगुनी मात्रा मे विनियोग क्षे अनुमान लगाएं 
गए हैं। मूल्य स्तर में विस्तार के समायोजनों के पश्यात्‌ भी इन योजनाग्रो के लिए 
निर्धारित विनियोग मे 30 से 40 /, तक की वृद्धि अनुमानित्त की गई है । महत्त्वपूर्ो 
तथ्य वास्तविक तथा नियोजित कुल विनियोग राशि के अन्तर (090) पर कीमतों 
का प्रभाव है। सारणी की 9] 4 92 पक्तियों मे दिए गए कीमत अनुपातों पर 
ग्राघारित प्रको को एक उदाहरण के रूप मे देखने पर तृतीय योजना में नियोजित 
0,400 करोड रु. की विनियोग दर की पूत्रि लगभय ,500 करोडरु के 

विनियोगो द्वारा ही की जा सकती है । 


जहाँ तक विनियोग के क्षेत्रीय आरावटन का प्रइट है, सारणी की पत्तियाँ 
][ से ] 5 विनियोग के क्षेत्रीय आवटन भे एकरूपीय प्रवृत्ति (200छ/8शा८१) 
प्रदशित करती है । कृषि में कुल वितियोग का प्रनृपात उत्तरोत्तर कम होता गया है 
जव कि उद्योग मे यह अनुपात बढता गया है। तृतीय योजना मे अर्थव्यवस्था के 
इन दोगो मूल-क्षेत्रो के लिए कुल विनियोंग का 55% निर्धारित किया गया । इसमें 
से उद्योग का ग्ननुपात क़ृषि की अपेक्षा 75% ग्रधिक रहा | यातायात झौर सचार 
के विनियोग मे प्रनुपात द्वितीय योजता की लतुलना में तृतीय यौजना में 22% से 
घट कर केवल !7%, रह गया । सेवा-क्षेत्र को विनियोग 47% के स्थान पर 4]% 
रह गया विन्तु सरकारी सेवा व वस्तु-वितरणा सम्बन्धी सेवामो के लिए विनियोग के 
झनुतरात मे निरच्तर वृद्धि होती गई । 


सारणी पक्ति  0--] 5 में दिए गए विनियोग के आाँक़डो में सार्वजनिक 
एव निजी क्षेत्र सम्मिलित हैं, दोनो क्षेत्रो का अन्तर भारत की विकास नीतियों पर 
प्रकाश उलता है । पक्ति 20 में सावंजनिक क्षेत्र के बढते हुए सापेक्ष महत्व को 
देखा जा सकता है । 95]-56 मे सावंजनिक क्षेत्र का जो प्रतिशत 53 था वह घट 
कर 966-7 भे 64 प्रतिशत हो गया। प्रग्राँक्ति सारणी में कृषि, डद्योग, 
सेद्रा झादि क्षेत्रों मे सा्वेजनिक एबं निन्ी क्षेत्रों की सापेक्ष स्थिति को प्रदर्शित किया 


गया हैं: 
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विकास-दर 
((ज०ग्री। प्रैश्वां८) 

यदापि विवास-दर का निर्धारण ग्राधिक दृष्टि से साँख्यिकी अको पर निर्भर 
करता है तथापि व्यावहारिक रूप मे इस दर का निर्धारण मूलतः एक राजनीतिक 
निर्णय है, भ्रथवा यह निशांय देश की जन-धारणा के अनुसार लिया जाता है | किस 
भवति के साथ एक देश के निवासी अपनी प्रति व्यक्ति आय को डुगुना करना चाहते हैं 
प्रथवा धरोबी-उन्मुलन की ग्राकाक्षा रखते है, इस प्रश्न दा उत्तर उस देश की जन 
घारणा झयवा राजनेताओझो से सम्बन्बित है। जहाँ तक भारत का प्रश्न है, इसकी 
प्रत्येक योजना के साथ प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करने का प्रश्न जुडा रहा है । 
भारत की प्रत्येक योजना के मूल मे यह प्रश्न अन्तर्निहित है कि क्तिने वर्धों मे इस 
देश को अपनी श्रति व्यक्ति श्राय को दुगुना करना आवश्यक है। यह प्रश्न झाज 
भी निरुत्तर है। भारत वी प्रति व्यक्ति आय 600 रू से कुछ अधिक है, जबकि 
भ्रमेरिका की प्रति ध्यक्ति 4000 डॉलर पर विचार किया जा सकता है, ग्रर्थात्‌ 
हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति आय अमेरिका की तुलना मे तगभग /50वाँ जाग है । इसी 
पृष्ठभुमि में भारत की श्रोजनाञ्रो में नियोजित तथ्रा वास्तब मे प्राप्त विकाक्त-दरो 
का अध्ययन किया जा सकता है। 0 0 & 7? ४8 साहित्य में भ्रति ब्यक्ति ग्राय के 
दुगुना होने सम्बन्धी एक दिलचस्प सारणी प्रस्तुत की गई है, जिसका एक अश निम्न 
प्रकार है -- 





विकास-दर... जतसस्यान्वृद्धिदर .. प्रतिव्यक्ति.. प्रवधि जिसम यह. 

न कवि _ विश्ास-दर दुगवनो होतो है 
4720 28%, 2% 35 बे 
54% 23% 3९%, 23 वर्ष 
3496 24९ !९ 70 वर्ष 


यदि प्रति व्यक्ति आय 3९%, की दर से बढती है तो इसका तात्पर्य यह है कि 
राष्ट्रीय श्राय 55% की दर से बढ रही है | यह वह विक्रास-दर है जिप्की चतुर्थ 
योजना मे परिकल्पना की गई थी । इस दर के श्रनुसार प्रति व्यक्ति ग्राय 23 वर्ष 
मे दुगुनी हो सकती है। विकास की यह दर विशेष महत्त्वाकाँक्षी नहींहै दयोत्रि 
इस दर से भी हम श्रपनी प्रति व्यवित आय को 23 से 25 वर्ष की ग्रव्धि में दुगुना 
कर सकेंगे । पूर्व-योजनाग्रों की उपलब्धियो को देखने पर तो इस दर को भी स्थिर 
धनाएं रखना ग्रसम्भव प्रतीत होता है, क्योकि प्रथम योजना मे प्रति व्यक्ति विकास- 
दर %, द्वितीय मे ] 7% झौर तृतीय में केवल 0 4% रही है । 8-9 वर्ष की 
दीर्घावधि मे भी प्रति व्यक्ति प्रधिक्तम विकास-दर हम केवल 7 7% प्राप्त कर 
सके, जिसे भी स्थायी वही रखा जा सका ॥ इस स्थिति मे जब तक परिवार-नियोजक 
किसी प्रकार का कोई चमत्कार नहीं कर रहे हैं तव तक॒5 से 58% विकास दर 
को प्राप्त करना भ्रौर उसे स्थायी बनाए रखमा सम्भव प्रततीत नही होत्या है | यदि हम 
प्रथम तीत योजनाझो मे अधिकतम प्राप्त । 7९ वी विकास-दर को भी स्पिर रखें 
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पाते हैं तब भी हम 463 वर्षों में अपनी प्रति व्यक्ति आय को दुगुना कर सप्गे। 
इसका यह॒ग्रथ है कि सब्‌ 206 म हम इस स्थिति की प्राप्त कर पाएँगे । इन 
ग्राकडो को ष्यान में रखते हुए 4% विकास दर सम्भव व प्राप्ति योग्य प्रतीत होती 
हैं तवा 5 या 53% विकास दर वां प्राप्त किया जाना 5७व उपलब्धि की श्रेणी में 
प्राएगा । वित्रास दर के अनुमागों के रूप मे कतिपय वृद्धि सूचक अको को ध्य न में 
रखना आवश्यक है जो ग्रागे दिये जा रहे है । 
वृद्धि सूचक अक 

950 5] से 970 7] तक भारत की आय वृद्धि दर का अनुमाच वाई 
सूचको से लगाया जा सत्ता है। राष्ट्रीय आय की दर मे 3 6 वृद्धि हुई जबकि 
क्ृपि उत्पादन व झ्ौद्योगित्र उत्पादन में क्रमश 32 / और 64 / की वापिक दर 
से वृद्धि हुई | प्रति व्यक्ति आय के रूप मे राष्ट्रीय आय मे | 5 / प्रतिवप की दर से 
वृद्धि हुई है. जबकि अवाज के उत्लादन म [4/ वाधिक वृद्धि हुई | प्रति हैक्टर 
घनाज के उत्प दव से !9/ की वापिक दर से वृद्धि हुई । बचत आय अनुपात 
57/ से बढ़ कर 00 / ग्रर्थात्‌ लगभग दुगुना हो गया | प्रथम तीन णोजनाग्रो में 
हुईं विकास दर का सक्षेप में पहले ही विवेचन क्रिया जा चुका है। इन योजनाम्रो के 
अनुभवत्रो के आधार पर निर्मित चतुथ एवं पचम पंचवर्षीय योजनाओो मे विकास दरों 
का विश्नेषण ग्रागे प्रस्तुत किया जा रहा है । 
चतुथ पचपर्षीय योजना की ग्राय वृद्धि दर 

चौथी योजना पे विकास की वाधिक चक्रवृद्धि दर का लक्ष्य 55/ से 
प्रधिक अयात्‌ लगभग 56 / था जन्र कि 969 70 मे अर्व्यवस्था की वृद्धि दर 
53/ व 9707। पे 48/ रही। इस प्रकार अयथ यवस्था की औमसत वाधिक 
चक पृद्धि दर योजना मे प्रस्तावित तभ्य की तुलना मे केवल 5 / ही रही । 

कृषि म 5/ वाधिक हर निर्धारित बी गईथी पर वास्तविक वृद्धि दर 
969 70 पे 54 / और 970 7] में 5 3% रही । इस प्रकार कुल मिलाकर 
कृपि क्षेत्र की उपलब्धि लक्ष्यों के अनुरूप रही । 

खनन्‌ और विनिमाण (शीाएाह 76 शशाप्रव८४ए्जाह) में 7 7% वृद्धि 
का प्रावधान था जेकित 969 70 में 5%. और 3 2% की ही वृद्धि हुई। इस 
प्रकार दोनो वंधों की ग्रौसत वृद्धि दर 4 % रही । 

बड़े पैमाने पर ग्रौद्योगिक उत्पादन का यक्ष्य 9 3% था किलु वापिक वृद्धि 
शुद्ध मूल्य के रूप मे 969 70 मे 59% और 970 7] मे 3 65% रही । इस 
प्रकार दो वर्षों की वाधिक झौसन वृद्धि 4 7% रही । 

विद्युत गैस और जल आपूर्ति क्षेत्र में 9 5% बूद्धि दर रही और 970 7! 


में 790 | इस प्रकार औसत वृद्धि दर 8 7%, रही जो योजना के लक्ष्य 9 3% से 
कुछ कम थी । 


परिवहन और सचार के सेत्र मे योजवा का 6 4% वापिक चृद्धि का था लेकिन 
969 70 में परिवहद दे सचार की वापिक वृद्धि 5 9% रही श्रौर 970 77 में 
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क्वल 38%, रही। इस प्रकार दो वर्षों की औसत बापिक-बृद्धि दर 49%, रहो । 
अभी मुख्यतः इसलिए हुईं कि रेलो मे शुद्ध-वद्धि की दर केवल 04%, रही । 
बेक्गि और कीमा कै क्षेत्र प्रेवृद्धि योजना के अनुमान से ग्धिक रहे ! 
योजना का लक्ष्य 47% वाधिक-बूद्धि का था लेकिन 969-70 मे वाह्तविक वृद्धि 
2% ही झ्लौर 970-7] में 8:6% थी। इस प्रकार दो वर्षो के वृद्धि का 
श्रौसव 8 9% रहा जो कि योजना के वारपिक-बृद्धि के लक्ष्य से लगभग दुगुना था । 
सक्षेप में चोथी योजना में परिकल्पित 57% की कुल वृद्धि-दर की तुझना में 
अर्थव्यवस्था मे |969-70 में वृद्धि-दर 5 2%, रही | इसके दाद 970-7! में यह 
घट कर 4 2५0 औश्औौर 972-73 में 0 6%, रह गई । आवश्यक्तागो को देखते हुए 
चौथी थोजना की अ्रवधि की वृद्धि-दर बहुत कम और अप्रपर्थाप्त रही । पाँचवी योजना 
में 55% की वृद्धि-दर का लक्ष्य रग्या गया है | 
पाँचवी पंचवर्षीय योजना की वृद्धि-दरे 
चौंथी योजता का लाभ उठाते हुए, पाँचवी यौजना मे 5 5% की वृद्धि-दर 
का जो लक्ष्य रखा गया है, उसके लिए आयोजन प्रौर प्रमल भें कही प्रधिक कुशलता 
के प्रतिरिक्त कठित निर्शायो, कठोर अनुशासन और बहुल त्याग की आवश्यकता होगी । 
पाँचवी योजता के इस 55% की वृद्धि-दर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 
(क) पहले से झधिक पूँजी-निवेश, (ख) अधिक कुशलता,(ग) पहले से अधिक बचत, 
अ्रामदनी की भअ्रसमानताएँ दूर करने और उपभोग को इस ढेंग से घटाने की आवश्यकता 
पढेगी, जिससे समृद्ध वर्गों पर अधिकाधिक बचत करने का भार पड़े । 
योजना के लक्ष्य का इस ढंग से विकास करना है कि मुद्रा-स्फीति न होने 
पाए | कुछ क्षेत्रों जैसे इस्पात, कोयला, लोौह-धातुएँं, सीमेन्ट औरौर उर्वरक, उद्यागों में 
पूंजी बहुल उद्योगों के विकास के लिए तो पूँजी जुदाना अनिवाय है ही क्योकि इससे 
ऐसी वबस्तुप्रो का उत्पादन होता है जो रोजगार देने वाली है श्लौर जिनका कृषि में 
बहुत इस्तेमाल हो हा है । इसी प्रकार जन क्षेत्रो पर भी अ्रकुश रखना होगा जो न 
तो आदमी के उपभोग की वस्तुओं मेंआते है ग्रौरत ही जिनसे नियर्ति-वृद्धि में 
सहायता मिलती है। मुद्रा-स्फीति के ब्रिता विकास करने की नीति के अनुसार दी 
प्रवधि मे और भ्रल्पावधि भे फल देने वाली परियोजनाग्रों का सतुलित मेल रखने म्रौर 
रोजार देने वाले माल तैयार करने के उद्योगो और परमावश्यक मध्यवर्ती वस्तुएँ व 
पूंजीगत सामान बनाते वाले उद्योगों मे लगाई जाने वाली पूंजी का भी सन्तुलित पभौर 
उचित वित्तरण झ्रावश्यक है ॥ 
भारत के विक्ास्स कीं स्थिति के सिंहावलोकन के ख्िए राष्ट्रीय उत्पादन मे 
वास्तविक वद्धि तथा उत्पादन के तीन मुझ्य क्षेत्रो--कृषि-उद्योग, व्यापार तथा सचार 
के उत्पादत के आँवडो को एक सारणी में अस्तुत बिया जा रहा है 4 थम तोन 
योजनाओं मे वृद्धि के निर्धारित लक्ष्य :2%, 25% व 34% थे। वक्ष्यों वी 
ठलना में उपचब्धि का प्रतिशत क्रमश. 8, 2 व 3 रहा। प्रथम योजना को 
छोड कर॑ अन्य योजनागो मे प्राप्त बृद्धि-दर से कम रही । 
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योजनाओं में विकास, बचत एवं विनियोग दरें 33] 


सारणी में जनसख्या के वृद्धि-सूचकाॉँक भ्ौर ग्रौसत विक स-दर को प्रदर्शित 
किया गया है, जो प्रथम, ड्वितीय एवं तृत्तीय पंचवर्षीय योजेनाग्रो तथा एक वर्षीय 
थोजनाञ्री मे क्रश 7/, 2 "-/, 222 / व 25/. रही ॥ निरस्तर बढतों हुई 
जनसल्या भारत को आर्थिक प्रगति मे बडी बाधक है | शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन का 
वृद्धिसूचक्ांक सारणी के तीमरे खाने मे प्रस्तुत किया गया है। इसमें प्रदर्शित ग्रको 
से स्पष्ट है कि प्रथम और द्वितीय पचवर्षीय योजनाग्रों मे राष्ट्रीय उत्पादन की ग्रौसत 
वृद्धि दर अधिक रही, जिन्‍तु तीसरो योजना मे यह बहुत कम हो गई, बविन्तु पुनः 
एकवर्पीय योजनाम्रों में 22 / से बढ कर 4/ हो गईं। यह एक अच्छी स्थिति 
का पकेत थी | सारणी के शेप खानो में ग्रथ व्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रो--कृषि उद्योग 
तथा व्यापार-सचार आदि की विकास-दरों को दर्शाया गया है । कृषि की विकांस-दर 
तीसरी योजना तक निरन्तर गिरती गई । प्रथम योजना में यह दर जो 3 09% थी, 
द्वितीय योजना मे 2:8 / रह गई और त्तीसरी योजना में तो इसका प्रतिशत ऋणात्म 
(--0*9 /.) हो गया, किन्तु एक्वर्षीय योजनाओं में यह पुन बढ़ कर 5/- हो 
गईं | दूसरी ओर उद्योग के क्षेत्र मे विकास-दर द्वितीय योजना के बाद गिरती गई । 
द्वितीय योजना में यह दर 8 ]%६ थी जो घटकर तीसरी योजना में 79% और 
एक्वर्षीय योजनाओं में केवल 22%, रह गई । यह चिन्ताजनक्कत स्थिति का सकेत 
थी जिसमे सुधार के लिए औद्योगिक उत्पादन की दर को बढाना अनावश्यक था। 
व्यापार व्‌ सचार के क्षेत्र मे प्रगति का सूचकाँक सन्तोषप्रद स्थिति को प्रव्ट करता है । 


७--अ्ुक-“7““-- 


प्नध्यम्त सती प्म॑च्यव्यर्णीय प्योजन्ाएं-द्षेत्नीय 
ह्ठ&य्प , व्विस्लोच्य स्माअंव्टन्त ल्वथ्या र्ूप्नत्कल्ध्यियाँ 


(4750 ॥#76€९ (7४8 €७/# 7[8/४--$ ९८(०/०ा 702९६, 
विशक्षादांतों क्रएटक्क्‍ांला धगव॑ 4ै८ाा०एशा९7५) 





योजताओं के उद्देश्यों को जब सरयात्मक स्वष्टप प्रदान क्या जाता है तब॑ 
उद्देश्य बन जाते है। किसी ग्रर्थ-ब्यवस्था के कृषि, उद्योग, परिवहन तथा घचार आदि 
क्षेत्री से सम्बन्धित विकास लक्ष्यों (570७0 "्‌8(2८५४) को क्षैत्रीय लक्ष्य (5९८०४ 
प्रश28०८५) कहते हैं। इन लक्ष्यों के प्रन्तगंत मुलत क्षेत्रों से प्म्बन्धित भौतिक 
उत्पादन के लक्ष्य, क्षेत्रीय विकास दर, वित्तीय परिव्यय श्रांदि लिए जाते हैं। भारतीय 
प्रध॑-व्यवस्था को आधिक नियोजन के सन्दर्भ में कृषि, शक्ति, खनिज उद्योग, परिवहन 
तथा सचार, सामाजिक सेवाएं ग्रादि क्षेत्रों मे विभक्त किया जाता है । 

योज॑नाओ से वित्तोय श्रावंटम 
(स्वाज्ाएंद्वों 806पमा0॥ 77 ॥8 ?क्ञा5) 

योजनाओं में विभिन्न क्षेत्रों से सम्बन्धित निर्धारित विकास-लक्ष्यों तथा इनकी 
उपलब्धियों के विश्लेपण से पूर्व यह उपयुक्त होगा कि इन क्षेत्रों पर आवद्िित परिव्यय 
तथा इस परिव्यय की दित्त-व्यवस्था को जान लिया जाए (| इस संदर्भ मे सर्वप्रथम 
हम विभिन्‍न सारणियो द्वारा वितियोग, परिव्यय एवं वित्त-ध्यवस्थां को स्पष्ट करेगे। 
प्रथम तीन योजनाओ्री मे विनियोग 

सारणी-! में दिए गए विनियोंग के अको से सरकारी भ्ौर निजी क्षेत्र के 
विस्तार की सापेक्ष स्थिति स्पष्ट होती है । निरपेक्ष रूप मे यद्यपि दोनो ही क्षैत्रो में 
विनियोग दर में काफी दृद्धि हुई किस्तु दोनो क्षेत्रों का अनुप'त प्रथम तोन योजताप्नों 
में क्रश* लगभग !5 8 37 3॥ तथा 7 49 रहा । इन ग्रनुपादों से संपष्ठ है 
कि उत्तरोत्तर निजी क्षेत्र की तुलना में सरकारी ध्ेख का अधिक विस्तार हुआ्ला। यह 
स्थिति देश के समाजवादी दृष्टिकोण को स्पष्ट करती है । 





सारखणी- 
तीन योजनाश्रो मे सरकारो श्रौर मिम्री क्षेत्र मे विनियोग 
(करोड रू भे) 
शखण्एत खेल डे एरिएएण ज़िजली, छोव, में. थी जता 
योजना योजदा दास्तविक चालू विनियोग वितियोंग. का 
प्राधात व्यय व्यय बुल व्यय 


ब्रधथम पचवर्षाय योजना 2,356 ]960 400 4,560 ,800 3,760 
द्वितीय पचकर्षोंय योजना 4,800. 4,672 94] 3,73॥ 3,] 00. 7,772 
तृतीय पचवर्षषि योजना 7,500. 8,577 !,44ह 7,।29 4,90 2,767 
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प्रथम योजना का परिव्यय तथा वित्त व्ययत्या 
सारणी-2 (परिव्यत्न 2) के ग्रनुमार प्रग्मम योजना पर सरकारी क्षेत्र मे 
4960 करोड छ की राशि व्यय की गई ! सारणी मे दिए गए व्यय के आवटन से 
स्पष्ट है कि इस योजना में कृषि को सर्वाधिक महत्त्व मिला क्योक्ति योजना की कुल 
राशि का 37%, भाग कृषि, विचाई और बाद-नियन्तण पर व्यय किया गया। 
योजना मे घाक्ति, परिवहुन तथा संचार को भी आवश्यक महत्त्व दिया गया, जो इन 
मदों पर व्यय के क्रश 76% झोर 26 4%, से परिलिक्षित होता है ॥ शक्ति तथा 
परिवहन व सचार को दी गई प्राथमिक्ना का उद्देश्य भावी विकास के सिए ग्राघा र- 
ढाँचे ([04-$07९0(प:४) का निर्माण करता था | सभी प्रकार के उद्योगो व खनिजे 
पर कुल व्यय का केबल 4 90 ही व्यय फिया गया । शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसघान 
तथा स्वास्थ्य पर कुल राशि का त्रमश 76%, व 5% व्यय हुआ । इन मदी पर 
व्यय का बहू प्रतिशत यह प्रदर्शित करता है कि तियोजयो का इस योजना मे शिक्षा 
व स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाप्नो के विस्तार की और भी यथेष्ट ध्यान रहा । 
]960 करोड रु के न्‍्यय वी वित्तीय-व्यवस्था के लिए निजी साधनों से 
752 करोड रु, घरेलू ऋो से 00 करोड रू तथा विदेशी सहायता से ]89 
करोड हू प्राप्त किए गए । प्रत्शित के रूप में इन मदो का कुल राशि में योगदान 
क्रमणः 38 40% 52% तथा 96% रहा | घरेलू ऋणो की मद मे घाटे के वित्त 
के 333 करोड ह भी सम्मिलित हैं। प्रथम योजना के अन्तिम वर्षो मे घाटे की 
वित्त-ध्यवस्था का अधिक तेजी से उपयोग कसा गया किन्तु योजना की अवधि के 
दौराब उत्पादन मे पर्याप्त वृद्धि होने के कारण मूल्य-स्तर योजना की पूर्व श्रवधि 
वी तुलना मे 3% कम रहा तथा धुण्त्तान सम्तुलन वी स्थिति भी ग्रनुकुल रही ! 
द्वितीय बोजना का परिव्यव नथा वित्त-व्यवस्था 
द्वितीय योजना के लिए 4,800 करोड रु के व्यय का लक्ष्य र॒पा गया किन्तु 
घास्तव में कुध व्यय 4 672 करोड़ 8 हुमा, जिममे से राज्यों मे 2 589 करोड़ रु 
तथा केन्द्र ने 2,083 करोड रु, ब्यय किए । 4 800 करोड रु की प्रस्तावित राशि 
का कृषि व सामुदायिक विकास के लिए ] 8%, सिंचाई के लिए 7 9%, शक्ति के 
लिए 8 90: वाह-तियन्च्एा व प्रस्य प्रियोजनाग्रों के त्िए 2:20: उद्योग वे खनिज 
के लिए 8 5%, परिवहन व सचार के लिए 28 9%,, सामाजिक सेवाझों के लिए 
9 7% तथा शैेय 2 %, वित्रिघ कार्यों के लिए निर्धारित क्रिया गया | इन मंदों 
पर प्रस्तावित राशि की तुलना में जो राधि वास्तव में व्यप हुई उसे परिव्यय 
धारणी' की कालम मणझ्या पाँच में बताया गया है। प्रस्तावित तथा वाल्वविक व्यय 
प्रतिशतो वी तुलगा को सारणी-4 मे प्रस्तुत किया जा रहा है--- 
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सारणी-4 
द्ितीव योजना को संदो पर प्रस्तावित तथा वास्तविक व्यय के प्रतिशत 
सद प्रस्तावित व्यय बाह्तविक व्यय 
का प्रतिशत का प्रतिशत 

] ब्ृषि और सम्बद्ध क्षेत्र ]] 8 [[7 
2. धिचाई और चाढ-नियन्तण 404 92 
3. शक्ति (7096) 59 भ्र्य 
4 उद्योग व खनिज 8 5 24 
5. परिवहन व संचार 28 9 2709 
6. सामाजिक सेवाएँ 9 7 ]0 4 
य्र्ञ्न्य ३ 79 
कुल [00 0 00 0 





उपरोक्त प्तारणी से स्पष्ट है कि उद्योग व खनिज पर प्रस्तावित्त व्यय से 
वास्तविक ध्येय की राशि श्रधिक रही तया सामाजिक सेवाओं पर वास्तविक व्यय 
की राशि प्रस्तावित व्यय की राशि की तुलना में काफ़ी कम रही। ग्न्य मदो के 
प्रतिशत को मिला कर भी सामाजिक सेत्राम्री के वास्तविक व्यथ का प्रतिशत प्रस्तावित 
व्यय के प्रतिशत से काफी कम रहा है । इस योजना में सर्वाधिक्त प्राथमिकता यचवि 
उद्योग व खानिज क्षेत्र को दी गई, किन्नु कुल्न निरपेक्ष-राशि की दृष्टि से कृषि के लिए 
प्रथम योजना की बुलना में द्वितीय योजना में काफी बड़ी राशि का प्रावधान रखा 
गया । इसका अभिप्राय है कि उद्योग व खनिज के क्षेत्र पर अत्यधिक बल दिए जाने 
पर भी कृषि के महत्तय को इस योजना से पर्याप्त स्थान मिला । 
जहाँ तक योजना के परिव्यय की वित्त-ध्यवस्था का प्रयन है, 4,800 करोड 
रु. के प्रस्तावित व्यय के लिए !,200 करोड रु. की राशि का घाटे के वित्त के 
प्रन्तर्गत प्रावधान रखा गया तथा 400 करोड रु, के घारा [ (#८०रव्स्टत थीजए) 
के रूप मे घरेतू साथनों मे वृद्धि के अतिरिक्त उपायो द्वारा पूर्ति के लिए छोड दिया 
गया । 800 करोड रु विदेशों संघतों से त्तवा योजना की शेप 2,400 करोड़ छझ. 
की राशि को कर, जनता से ऋण, रेच व भविष्य-निधि प्रादि घरेलू साधतो से प्राप्त 
करने का प्रावधांत क्रिया गया | सरकारी छक्षेव के 4,800 ऋरगोइ हू के अतिरिक्त 
2,400 करोड रू का विनियोग निज्ञी क्षेत्र के लिए निर्घारित किया गया। 
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तृतीय योजना का परिव्यय तया वित्त-व्यवस्था 

सारणी--3 के अनुसार तृतीय योजना मे सरकारी क्षैन के लिए 7,500 
करोड़ रुपये तथा निजी क्षेत्र के लिए 4,00 करोड़ रुपये के परिव्यय का लक्ष्य रखा 
गया । 7,500 करोड़ रुपये के सरकारी ब्यय का विभिन्न ग्राथिक क्षैत्रो के लिए निम्न 
प्रकार आवदन किया गया--- 


सारणी-5 


तृतीय पंचवर्षोय योजना में प्रस्तावित सरकारी व्यय का 
विभिन्न आर्थिक मदो पर भ्रावटन 





मर्दे प्रस्तावित व्यय (करोड रुपये मे) कुल का प्रतिशत 
] कृषि व सामुदायिक विकास 068 4 
2. बडे व मध्यम धिचाई के साधन 650 9 
3 जक्ति व0।2 43 
4. ग्रामीण व लघु उद्योग 264 4 
5 संगठित उद्योग व खनिज पदार्थ 520 20 
6 परिवहन व सचार ]486 20 
7, सामाजिक सेवाएँ व विविध ]300 7 
8 इन्वेन्टरीज 200 3 
ए कुल... 7500 ७0७ 








तृतीय पचवर्षीय योजना के कुल प्रस्तावित व्यय का कृषि, सिंचाई प्रौर 
पघामुदायिक जिक्रास के लिए 25% व्यय निर्धारित क्या गया। इन मदों को इस 
घोजना में सर्वाधिक महत्त्व दिया गया। इस प्राथमिकता का गूल कारण दितीय 
योजना में कृषिगत उत्वादन के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जाना था | इसीलिए इस 
घोजना में खाद्यान्नों के उत्गादन मे वृद्धि की ग्रावश्यक्षता विशेष हूप से ग्रनुभव वी 
गई । सगठित उद्योगों तथा खतिजो व परिवहृत और संचार की मदों को समान 
ब्राथमिक्रता प्रदान की गई । इन मद्दो में से प्रस्येक के लिए कुल ध्यय का 20% व्यय 
निर्धारित किया गया । 

योजना की प्रस्तावित 7,500 करोड रुपये की राशि की वित्त-व्यवस्था के 
लिए चालू राजस्व की बचत से 550 करोड्‌ रुपये अभ्रतिरिक्त कराधाव से ,7 0 
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करोड रुपये, रेलो से 00 करोड रुपये, सा्वेजनिक प्रतिष्ठानों से 450 करोड रुपये, 
सावंजनिक ऋण से 800 करोड रुपये, छोटी बचतो से 600 करोड रुपये, राज्य की 
भविष्य निधियो से 265 करोड़ रुपये, इस्पात-समानीकरण निधि से ]05 करोड़ हपये, 
विविध पूंजीगत प्राप्तियों से !70 करोड रुपये, घाटे के वित्त से 550 करोड रुपये 
तथा विदेशी सहायता से 2.200 करोड झुग्ये, प्राप्त करने का प्रावधान रखा गया । 
इन झको को सारणी-3 में तृतीय पचवर्षीय योजना के शीर्षक के ग्रन्तंत प्रारम्भिक 
अनुमान वाले कॉलम में दर्शाया गया है । 


उपरोक्त वित्तीय मदो की मुज्य विशेषता ],740 करोड़ रुपय्ये का अतिरिक्त 
करामात तथा घाटे की वित्त-व्यवस्था की राशि को द्वितीय योजता की तुलना मे कम 
किया जाना है । इसके अतिरिक्त विदेशी सहापता की ग्रावश्यकता को अधिक ग्रनुभव 
किया गया । इस मद के अन्तर्गत द्वितीय योजना के आरम्भिक झनुमान जहाँ 800 
करोड रुपये के थे वहाँ इस योजना में इस भद से प्राप्त की जाने बाली राशि 2209 
करोड रुपये अनुमानित की गई । 


उपरोक्त विवेचन के ग्रन्तर्गंत सरकार अ्रथवा सार्वजनिक व्यय का ही 
विश्नेपण क्रिया गा है। सावंजनिक व्यय के अतिरिक्त भारत की प्रथम तीन 
योजनाप्नों भे निजी क्षेत्र का जो विनिमय हुआ है उसे सारणी 3 मे प्रदर्शित क्या 
गया है। इन योजनाओं में निजी क्षेत्र का विद्ििमय क्रश 2,800 करोड रुपये 
3,00 करोड़ रुपये व 4,90 करोड़ रुपये रहा। इस क्रम में यह भी ध्यान रखा 
जाना चाहिए कि प्रथम पचवर्षपीव योजता में ।960 के कुल व्यय मे से 400 करोड 
रूपये चालू व्यय पर खर्च हुए और इस प्रतार सरक्रारी क्षेत्र का इस योजना मे शुद्ध 
विनिमय | 560 करोड रुपये का हुम्रा | इसी प्रक्तार द्वितीय योजना के 4,672 
करोड झयय्रे मे से चालू व्यय के 94] करोड रुपये निकालने पर इस योजना की 
अवति में सरकारी क्षेत्र का विनियोग 3,73] करोड रु तथा तृतीय योजना मे व्यय 
की वास्तविक राशि 8,577 करोड रुपये में से चालू ब्यय की 4,448 करोड रुपये 
की राशि निकालने पर इस योजना में सरकारी क्षेत्र का विनियोग 7,829 करोड 
रुपये हुआ । 


योजनाश्रो में क्षेत्रीय लक्ष्य 
(5९९०पग्रा वश्ाए्‌र६5 ॥ 0]9॥5] 


प्रथम तीन्र प्रच्नर्षाय योज़तामो के वित्तीय झाव्टत के क्परान्त खझतक्त हुए इक 
योजनाग्रों के क्षेत्रीय लक्ष्पों का अध्ययन करेंगे | इन योजनाग्रो मे भारत के आिक 
विक्राप्त की क्‍या स्थिति रही, विभिन्न आथिक मे के ग्रस्तगंत क्या उपलब्धियाँ रही, 
उत्पादन के प्रस्तावित भौतिक लक्ष्यों को विस सीमा तक्र प्राप्त किया जा सका, ग्रादि 
प्रश्तों से सम्बन्दित तथ्यों को कृषिगत तथा औद्योगिक मदो के सन्दर्भ में प्रस्तुत किया 
जा रहा है। सर्वप्रथम कृपिगत मदो के लक्ष्यों तथा इनकी उपलब्बियो को स्लारणी-6 
में दिया जा रहा है । 
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सारतोौ--6 
चुनी हुई कुषियत वस्तुओं के उत्पादन-लक्ष्य तथा प्रयति 
95५0-9। | 39 >- 6 |990-6। | ॥ ५७७७-७७ 
_5 | उलान | आप | जा | बला | गण | प्रत्वादित | वाह मा प्रस्तावित । वास्तव 
के दाल्तदिक लध्य प्राप्द वास्तविक लब्य में प्रष्प्त 
लय 
खाद्यान्न 
(मिं टन)| 5492 660 | 6922| 820 7229 | 720 
$ लहन | | 
(मि न) 509 | 707| 563 70 807 63 
शता गुड | 


(गि ढ3व] 692  632| 729| 2 3 5 ]2 0 
कपास | । 


(मिं गा3) 262  423| 403| 53 860 48 
ज्ञठ 

“मम | 

(म गाडी) 357 539| 448| 4॥ 4 48 65 





40.76. ()६०0000१0८2 5पएा5५७४७ ]959 70 77 66-67 
(9) जी&का। उ|श्टाटा 09 ६. 9 32. 


प्रधम य्राजनावधि भे द्वपि उत्त दन म वृद्धि हृषिएच अभृमि के क्षेबफ्त म 
विस्तार करन 7 गई 4 हिन्‍्तु द्विताव बाजना क्राल मे क्वाप की उत्पादकता म दृठ्धि 
जल, रासायनिक खाद वीटनाशक दवातयो शक्ति आदि इृषिकत साधना दी पूवति 
दग्ा कर वी इ। इतने साधना वी पूति के विस्तार को तारणी-? म ग्रदरित 
कथा यया है-- 





सारणी-7 
ज्ञपिगत साधन 
मे ।950 5| 4965 66 
न न मी यम न का न 3 अप 
खाद [हजार टन नावटाजन ) २ 500 
विद्युत [मिं डिलोवबाद घटा ) 203 १730 
घपिचाइ नल हूए (से) 3500 ३2499 
स्घछद तल [मुल्य करार रू मे 45 277 


दाकलप्ट.. 5८०07०707 5957582४३ ॥969 70 7० 65-67 
लसारएणा 7 छू राष्ट है कि 950 5] बो तुलना मे 96< 66 म दृपिएत 
सावनों क प्रयाग में वृद्धि हुई है। खाद का उउ्योग दक्ष युता विद्यूद का ग्राठ गृता 
बडा । गलझूपों को सत्ण मे दस सुनी अधिक वृद्धि हेइ तथा इंघनन्तल का उपनाग 
औद्ध गूतरा ग्रविक्त किया बाने लगा। 





पर्दे 


] तैयार इस्पात (मिं टन) 
2 प्रत्यूभिनियम धातु 
(हजार टन) 
3 डीजल इजन (हजारो मे) 
स्टेशनरी 
4 कुत सोटरगा्डियाँ 
(हजारी भे) 
$ मशीनी औजार 
(मिलियन रू मे) 
6 छोती मिल मशीनरी 
(मिलियत रू में) 
7 मसाइक्रिल [हजारो मे) 
8 सलफ़्यूरिक एप्िड 
(हजार टन) 
9 सीमेन्स” (मर टन) 
]0 नाइट्रोजन उवरक 
(हजार टन मं) 
]। क स्लिक मोडा 
(हजार टन) 
बोयला (मि टन) 
(लिग्नाइट सहित) 
कच्चा लोह' (मि टन) 
(गोप्रा को छोडकर) 
परिशुद्ग पेटोल पदार्थ 
(मिलियन टन) 
5 उत्तन्न विद्य त्‌ 
(बिलियन कि घटा) 


]2 


]३3 


]4 


सारणी-8 
कु भ्रौद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन-लक्षेय 

04 4. 43 46 45] 
40 | [20 73 62] 
3 १0 0 85९0 93*-| 
86 5 2536 685 707 
30 78 | 230 0 2940 
9 | 800 770 

99 0 53 | 7700 574 
40व 662 
27 | 48 4९6 40-8 
90 233. 232 
]20 28 
328 38 4 703 
30 43 ]8 
02 36 94 
33 320 
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ऊजधा22. [9 ९9002 577५57 2969 70 97 66 67 


(छग रदका 3कश2/ट7. छत थरई ए 30 


शर्य व्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों के भौतिक लक्ष्यो को निरपेक्ष रूप मे उपरोक्त 
सारणियो में प्रदर्शित किया गया है । लक्ष्यों की सापक्ष स्थिति को और ग्रधिक 
स्पष्ट करने की दृष्टि से विकास लक्ष्यों को वापिक औमत विकास-दरो के रूप में 
सारणी-9 में प्रस्तत किया जा रहा है। यह अध्ययन एबश हा€८ंशा एवं 
(८७०४७ [/9009 या है $ इन विकास-दरो के प्राध्यप्र से मह सरलता से जाना जा 
सकता है हि कृषि, शक्ति, खनिज, उद्योग, यातायात श्ौर सचार झ्रादि ग्रार्थिक क्षेत्रों 
के विकास कौ सापेक्ष प्रवृत्ति प्रत्येक योजना प्रवधि में किस प्रकार की रही है । 


76६ 90८ ड््प 009 ष्टण 9%। 
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प्रथम तौन पंववर्षोय योजनाशों की उपलब्धियों का मुल्पॉकन 
(&व फबरापब्राणा ०0 ॥6 हैलांध्शाशा।5 ० ॥6 
पा प्रफ्राएल 7९8 या एंत्राई) ] 
प्रथम पचवर्षीय योजना मे राष्ट्रीय आय मे 8%, वृद्धि हुई | वृद्धि का 
लक्ष्य 7!0/ रखा गया था। ट्वितीय योजना मे राष्ट्रीण प्राय मे 25% वृद्धि के 
विरुद्ध वास्तविक दृद्धि केबल 20% हुई । तृतीय योजना में 30% वृद्धि के लक्ष्य 
के स्थात पर राष्ट्रीय प्राय में 3 8% वृद्धि हुई । प्रति व्यक्ति श्राय की दृष्टि से 
प्रथम पचरवर्षीय योजना भे !%, वृद्धि हुई, द्वितीय योजना में 5% वृद्धि के लक्ष्य 
के स्थान पर (% वृद्धि हुई । 960-6। के मूल्यों पर प्रति व्यक्ति ग्राय /900-6 
मे 306-7 रुपये थी। यह बढ़ कर !964-65 मे 3336 रुपये हो गई किन्तु 
965-66 मे पुन घट कर 307-3 रुपये रह गई । इससे स्पष्ट है कि तृतीय योजना 
के अन्त में प्रति व्यक्ति आय लगभग वही रही है जो योजना के प्रारम्भ मे थी । 
950 5] से 964 65 तक राष्ट्रीय श्राय मे 65% चुद्धि हुई तथा 
प्रतिवर्ष चक्र-बद्धि दर के हिंमाब से लगभग 38% की वृद्धि हुई। प्रति व्यक्ति 
वास्तविक श्रौसत दर लगभग । 8% रही । इत अकों की दृष्टि से यह कहना उपयुक्त 
नही है कि प्रथम तीन प्रचवर्षीय योजनाग्ो की 5 वर्षीय अवधि मे भारत में श्राथिक 
ब्रिकास नही हुप्रा। किसतु यह कहता सही है कि लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धि का 
स्तर कम रहा ॥ 
कृपि 
प्रथम पचवर्षीय योजना मे कृषि के उत्पादन मे 8% वृद्धि हुई । खाद्यान्नो 
का उत्पादन 5492 मिलियन टन से बढ कर 69 22 मिलियन ठन हो गया । दितीय 
योजना के अन्तिम वर्ष 960-6 मे खाद्यान्न का उत्पादन 82 0 मिलियन टन हो 
गया किन्तु तृतीय योजना मे खाद्यान्नो का उत्पादन घट कर केवल 72 मिल टन 
ही रह गया । औसत वाधिक विकास-दर की हृष्टि से प्रथम पचवर्षीप योजना में 
खाद्यान्नो के उत्पादन मे 34% ग्यौसत वापिक वृद्धि के लक्ष्य के स्थान पर 47% 
प्रौतत वाधिक वृद्धि हुई। किन्तु तृतीय योजना भें 40% झौसत वाधिक वृद्धि के 
लक्ष्य के विरुद्ध केवल 20% की ही वृद्धि हुई | खाद्यान्ों के उत्पादत की सफलता 
तथा तृतीय पचवर्षीय योजना की असफलता को प्रकट करते हैं। कुल मिलाकर 
जाद्यान्नों वी प्रति व्यक्ति उपलब्धि मे वृद्धि हुई। 95व में जाद्यान्नो की प्रति 
व्यक्ति उउलज्यधि जो 730 ब्राँत थी वह 7965 में बढ कर 68 ग्राँत प्रति 
व्यक्ति हो गई । 
तितदुन गजा, झूट वे कपास के उत्तादन की औसत वापिक वद्धि-दर प्रथम 
योजता में क्रण !9, 7:4, 49 व 66% रही। ग्रधिक्राँग क्बि-उपजो की 
झौसत वायिक वृद्धि दर लक्ष्य से अधिक रही, डिन्‍्तु तृतीय योजना मे जुट को छीड 
कर लगभग इन सभी कृषि-उपजों की औसत वाबिक वद्धि-दर कम हो गई | इस 
तथ्य शो सम्बन्धित सारणी मे देखा जा सकता है । 
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पघ्विचाई की दृष्टि से प्रथम तीन यौजनाग्रो मं बढ़ी व मच्यम श्रेणी वी विचाई 


के प्रतग्गंत 3 8 मिलियन एकड क्षेत्र व लघु विचाई के ग्रन््॑गंत 3"% मिलियन 
एकड क्षेत्र की वृद्धि हुई। भक्तिकरे ज्ेत्र मे !950 ७] मे जो प्रस्थापित क्षमता 
([798॥८७ (93८७५) 23 लाख क्रिलोबाट थी वह ।965 66 ग्रे बढ कर ।02 
लाख किनोव्रट हो गई । विद्युर क्षमता मे इस प्रकार पाँच गुती वृद्धि हुई । 
सक्षेप में भारत की तीन परदवर्षीय योजनाओं के दौरान कृपिगत उत्यादव 
का सूवर्नांक काफी ऊँवा रहा । 950 5। में 996 (949 50--00) से 
969-66 भ बढ कर 69 हो गया ! इस तरह वृद्धि का प्रतिशत लगभग 65 रहा। 
झ्ौद्योगिक क्षेत 
कृषि की तुलता में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धपियाँ प्रथम तीन यौजनाग्रों की 
पन्द्रह वर्षाव अरब में अधिक हुईं । औद्योगिक उत्तादन का सूवनाँक 95। में 00 
से वढ़ कर 96[ में 94 हो गया। !955 56 मे यह सूचनाँक 39 तथा 
श्रीद्याधिक उत्पादत का यह सूचनाक 956 के 00 से बढ कर !965 66 में 82 
हो गया। उपभोग उस्तुप्रों के उत्तादन का मूल्य 950 5]म (!960 6] के 
मूल्यों पर) जो 200 करोड़ रयये था वह 965-66 म बढ कर 488 करोड रपये 
हो गया। मध्यवर्वी वस्तुप्रो का उत्पादन मूल्य 90 करोड झपये से बढ कर 620 
करोड़ रपये तथा मगीदी उत्पाद का मूल्य 3। करोड़ रुपये से वढ़ कर 36 करोड़ 
हपये हो गया । इस प्रकार सर्वाधिक्ष वृद्धि मशीनी उत्पादन मे हुई । 
प्रमुख उद्योगों की प्रगति का उल्लेख सारणी 8 ब 9 में किया जा छुका 
है। सारणी के अनुसार ग्राविक नियोजन के प्रथम !5 वर्षों में डीजल इजन, 
मगीवी ग्रौजार, नेतजन खाद, पंट्रोल पदार्थों, प्रल्युमीनियम आदि के उत्पादत से 
काफी वद्धि हुई। ग्रल्यूमीवियम का उत्रादन 950 5] मे केवल 4000 टन था। 
965 66 मे बढ कर यह 602 [ हजार टन हो गया | डीजल इजत 950 5। मे 
5 5 हजार थे। उतक्ा उत्यादन 965 66 में बढ कर 93[ हजार हो गया। 
मशीनी झ्ौजारों का मूल्य 950-5व में जो केवल 3 मिलियत था वह [965-66 
में बढ कर 294 मिलियन हो यया । सौमेन्ट के उत्तादन मे भी काफी वृद्धि हुई ॥ 
]950-5] में इसका उत्तादन 27 मिलियन ठदन था। 4965 66 में बढ़ कर यह 
]0 8 मिलियन टबे हो गया । नेत्रजन खाद का उत्तादन 950-5। के 9 हजार 
टन के मुकाबने 955-66 में 232 हजार टन हो गया । झाथिक नियोजन की इस 
पम्दरह वर्षीर अवधि मे तंयार इस्पात का उत्वांदन लगभा चार गुना बढ़ा | डीजल 
इजतो की सख्या 7 गुदा बढ़ी । मशीनी ग्रौज से मं 98 गुना ब्रधिक बुद्धि हुई । 
नाइट्रोजन खाद का उत्पयादव 26 गुता गरधित्र होते लगा । पैट्रोल से बते पद्मर्थों का 
उत्पादन 47 गुना अधिक हुषभ्रा। 
ग्रौसत वापिक विकास-दरो की हृष्दि से कृषि की तुलना मे औद्योगिक वम्तुओो 
मे वद्धि की प्रौमत बायिक दरें अपेक्षाउत कही ग्रधिक रही हैं। इन वाविक दरी वो 
उम्न्धित सारणी से देखा जा सकता है । मशीनो-यस्नो की झौसत वार्षिक वृद्धि दर 
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प्रथम पचवर्पीय योजना के ग्रत्त म 6 7%, थी । तृतीय योजना के अन्त में यह 
38% हो गई । पझ्रल्युतीनिय की प्रौसत वायिक विकास-दर [959 56 में |2"8-. 
थी। !965-66 म॑ बढ कर यह 2।2 /. हो गई। इसी डकार प्रन्य श्रौद्योगिक 
म॒दो की स्थिति को आऑँका जा सता है । 

द्वितीय योजना मुरुय रूप से औद्योगीकरण की योजना थी | इस योजना की 
भ्रवधि में लोहा एवं इस्पात के तीन कारखान भिलाई (मध्य प्रदेश), रुरकेला (उडीसा) 
और दुर्गापुर (पश्चिम बगाल) मे स्थापित किए गए। इस योजना में चिवरजन, 
टाटा, लोड उद्योग में विघ्तार और इजोनिर्यारए उद्यागों का विक्रास क्रिया गया। 
लघु उद्योगों के विक्राप्त पर 80 करोड़ झपय व्यय किए गए तथा विभिन्न उद्योगों 
के विकास के लिए अखिल भारतीय बोर्डो वी स्थापना हुई । 
सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार 

आयवयिक योजनाग्रो के माध्यम से भारत म सार्वजनिक क्षेत्र का अत्यधिक 
विस्तार हुआ । झ्रव देश में एक सुटृढ सावंजनिक क्षेत्र की स्थिति विद्यमान है। 
सावजनिक क्षेतर में औद्योमिक प्रतिष्ठानो की सख्या म हुई उत्तरोत्तर बृद्धि को 
सारणी-0 म॑ निम्न प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है-- 


सारणी-0 
सार्वजनिक प्रतिष्ठानो की स्थिछ्ति 
प्रारम्भ मे प्रतिष्ठाना का सच्या कुल विनियोग 
(मिलिया रुपये मे) 
प्रथम योजना 5 290 
बइेतीय योजना 2] 80 
तृतीय योजना 48 9530 
चनुये योजना 85 59020 


97। 72 लक सावजनिक प्रांतष्ठानो को कोई लाभ नही हुझ्नाा अपितु 
भारी हानि हुई | 97] 72 में विशुद्ध हानि की राशि 9]5 मिलियत थी 
किम्तु 4972 73 में 0 प्रतिष्ठानों मे से 67 प्रतिष्ठानो में 044 6 मिलियन 
रुपये का विशुद्ध लाभ हुप्ला और 74 प्रतिष्ठानो मे 867 6 मिलियन रुपये वी हानि 
हुई | इस प्रकार सावंजनिक क्षेत्रका विशुद्ध लाभ ।776 मिलियन रुयये रहा । 
भरी उद्योग मतालय के ]973-74 के प्रतिवेदन के अनुसार 4 सार्वजनिक 
प्रातिष्शानों नो /#7५9 7४ के वर्षो दो 4७४४ क्िलियत रुपये के उत्पादन मूह्य का 
सानदण्ड स्थापित किया। विक्रास दर की हृष्टि से सावंजनिक क्षेत्र की विकास-दर 

हाँ 55/ रही वहाँ निजी क्षेत्र की विकास दर 97]-72 में / गौर 
972-73 मे 25 / रही । औद्योगिक उ पादन में सरकारी क्षेत्र का अश ।95] मे 
केबल 2/ था वह 970 भें बढ कर 5 | हो गया । 
यातायात एवं सचार-क्षेत्र की उपलब्भियाँ 
यातायात एवं पचार-व्यवस्था का विक्रास श्रौद्यीगीकरण को आधारशिला 
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है ! अत प्रथम योजना में रेल की 580 मील लम्दी तई लाइनें बिछाई गईं भौर 
रेल-ट्रेफिक मे 24 8 / की वद्धि हुई । 636 मील लम्बी सडकों का निर्माण हंग्रा 
जहाजरानी की क्षमता 39 लाख जी ग्रार टी. से बडा कर 48 लाख जी. झार' टी- 
कर दी गई। ]950 5| में रेल इहतों का वायिक उत्पादव 27 से बढ कर 
955-56 में 779 दजन हो गया | 
द्वितीय योजना मे रेलो सउक्तो और जहाजराती के विक्रास के लिए विस्तृत 
विकास-काय्य किए गए। 8000 मील लम्बी रेलवे चाइनो का सुधार, 2,300 मील 
लम्दी लाइनों का दोहरीक्रण श्र 500 मील नम्बी लाइनो का विद्यतीकरण शिया 
गया जिससे माल ढोने की क्षमता ! 6 करोट टन से बढ़ कर 5 6 मंद्विर टन हो 
गई । रेलो के विकास पर ! 044 करोड रुपये व्यय हुआ्ना | सडक-विक्रास पर 
224 करोड़ रफ्ये व्यय करते से कच्ची व पक्की सड़कों को लम्बादयाँ क्रमश 
294 000 मील और | 47 000 मील हो गई। इस प्रकार कच्ची एवं पक्तरी 
सडको में फ्मश 37 000 मील और 22,000 मौल की वद्धि हुई | जद्टांजरानी 
वी क्षमता 48 लाख जी ग्रार टी से बढ कर 8 6 लाख जी. प्रार. टी. हो गई | 
तृतीय योजना में यातायात एवं सचार के लिए ,486 करोड रूपये[कुल का 
20 / ) निर्धारित किया गया जब कि वास्तविक छयय 2]0 7 करोड रुपये हम्मा $ 
प्रधिक व्यय का कारण सैनिक दृष्टि से भौतिक चक्ष्यों एवं कार्यक्रमों में परिवर्तेन 
था ३ रेनो के माल ढोने वी क्षमता 450 लाख ध्न से बटा कर 2540 लाख टन 
करने का (59 / वृद्धि) लक्ष्यथा पर योजना के अन्त ने यह क्षमता सिर्फ 
2050 लाख टन ही थी। सडको वे निर्माण में 292 करोड़ रपये का व्यय कर 
2,70,400 मीन लम्बी कच्ची-पक्शी सडकें बनाई गईं। जहाजरानी हो क्षमता 
8 6 लाख टन से बढ कर 5 4 लाख टन कर दी गई। इस प्रकार लगभग 7 वाल 
जी. द्यार. टी. की वृद्धि हुई । 
सामाजिक सेवाझो के क्षेत्र की उपलब्धियाँ 
सामाजिक सेवाओं पर भ्रथम योजना में कुल योजना व्यय का 25/. भाग 
व्यय किया गया । प्राथमिक शालन्राग्रो की सत्या 2 09 लाख से बढ़ कर 2'8 लाख 
हो गइ । मेडिकल कॉलेजों की सत्या 30 से दढ़ झर 42 और विद्यायियों वी सख्या 
2,500 से बढ कर 3,500 हो गई । अत्पतालों की सग्या में 7,400 की वद्धि हुई 
झौर डॉक्टरों की ससया 59 000 से दढ़ कर 70,000 हो गई ४ 
५ द्वितीय घोजना में शिक्षा के क्षेत्र मे विस्तार एवं विक्ाम से छात्रो वी सख्या 
3 ]3 करोड से बढ कर 4 35 कोड, चिजित्सालयों की सख्या 70 000 से बढ कर 
3.26,000, सेरिविच बॉलेले ही सरण 42 से बढ कर 57, परिवार नियोजन 
बेसद्रो की सख्या [47 से बढ्कर 649 कर दी गई । गृह विनर्गिनगार्व पर 250 
करोड़ रफ्ये व्यय किए गए जिमसे ग्रावाम-गृहों को सल्दा में 5 लाख को वृद्धि हुई । 
विद्३े वर्गों मे 4800 छत्रौ को दात्रदृत्ति प्रदान की गई । 
तृतीय योजना में शिक्षा, स्वाम्थ्य चिक्रित्ता पर 7300 करोड़ रुपये ब्यय 
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करने का प्रावधान था पर व'स्तव्रिक व्यय 355 5 करोड रुपये हुश्ा। जिससे 
स्कूलो व शिक्षा प्राप्त करमे वालो की सख्या 4 लाख और 45 करोड से बढ कर 
5 लाख तथा 6 8 करोड़ हो गई । ग्रस्वतालो की सझ्या मे 2000 की वृद्धि हुई । 
परिवार-नियोजन केन्द्रों की सझया 649 से बढ कर 8,474 हो गई। मेंडियल 
कॉलेगो की सझ्या मे 30 को वृद्धि हुई जिससे मेडिकल कॉलेजो की कुल सख्या देश 
में इस योजना के अन्त मे 837 हो गई । 
बचत व विनियोग हे 
भारत मे ध्रायिक-नियोजन के प्रयम 5 वर्षों मे बचत व वितियोग के क्षेत्र 
में रहो ल्यिति को सारणी-॥ भे प्रदर्शित किया गया है--- 





सारणी-[] 
वष बचत-राष्ट्रीय आय के विनियोग राष्ट्रोीय-आय के 
प्रतिशत के रूप मे प्रतिशत के रूप में 
950-5] 553 544 
4955-56 926 986 
7960-6] 945 ]2 88 
965-66 0 5 ]4 00 


]965-66 के सूचनाँक से स्पष्ट है कि विनियोगों के लगभग 3 5 / भाग के 
लिए हमे विदेशी साधनों पर निर्म॑र रहना पडा है। घरेलू बचतों में वृद्धि श्रावश्यक 
विवियोगो के ग्रनुरूप नही हुई । 

इस प्रकार श्राथिक नियोजन की प्रथम ॥5 वर्षीय ग्रवधि मे कृषि, उद्योग, 
यातायात और सचार, सामाजिक-सेवाएं ग्रादि क्षैत्रो मे उक्त उपलब्धियाँ रही | प्राथिक 
नियोजन की इस अ्रवि में देश की प्रायथिक स्थिति सुदृद और गतिमान हुई है तथा 
विभिन्न झ्राथिक क्षेत्रो की उपलब्जियाँ उल्लेखनीय रहो हैं तथावि योजनाओो के लक्ष्यों 
झौर वास्तविक उपलब्धियों मे पर्याप्त प्रस्तर रहने, मुद्रा-स्फीति के कारण मूल्य-स्तर 
के ग्रसामान्य रूप से बढने, बेरोजगारी में निरन्तर बुद्धि, विदेश-विनिमय-सकट श्रौर 
उत्पादन के ऊेन्द्रीकरश से सर्साघारण का जीवन-सप्तर ग्रभी तक भी बहुत निम्न स्त॑र 
पर है। क्ृपि प्रवात ग्रथेव्यवस्था के होते हुए भी खाद्यान्नों के क्षेत्र मे आवश्यकता 
की पूति आपधातों से करनो पडनती है | ऐसी स्थिति में सर्वसाचारण के जीवन-स्तर 
को उठाने और गरीबी का उन्मूलन करने के लिए हमको योजना के त्रियान्विति पक्ष 
पर विशेष ध्यान देना होगा। प्रशासनिक-कुशलता एंव देंमानदारों में वृद्धि करनी 
होगी । गत वर्षों के योजनावद्ध श्राथिक्त विकास ने भारत की प्रथेव्यवस्था को स्वय- 
स्‍्फू्त तथा आत्म-निर्भरता की स्थिति की ओर बढाया है, किन्नु प्रायोजन के फलस्वरूप 
कृषि, उद्योग प्रादि क्षेत्रो में हुए रचनात्मक परिवर्तनो का लाभ उठाने के लिए हमको 
आधिक प्रप्णोजन के प्रति व्यावहारिक हृष्ठिकोरए अपनाना होगा १ 
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रही । दूसरी योजना मे भी विनियोग-दर की दृष्टि से स्थिति ग्राशाजनक रही । यह 
दर % के लगभग रही जो निर्धारित लक्ष्य के प्रनुरूष थी ! किन्तु तृतीय आह 
मे विनियोग व बचत दर मे प्रगति असन्तोषजनक रही । 965-66 में 4 से ! हे 
के लक्ष्य वी तुलना मे विनियोग-दर 3 4९%, के लगभग रही । प्रागे की तीन वापिक 
योजनाग्रो मे भी स्विति उच्तरोत्तर असस्तोपजनक होती गई । विनियोग-दर निरन्तर 
गिरती गई। 966-67 में यह गिर कर 2'2%, 967-68 मे 9 6% आर 
968-69 में 9:5% रह गई । विनियोग-दर की इस गिरती हुई स्थिति पर चोवी 
योजना में विशेष ध्यान दिया गया । फलस्वरूप स्थिति में पुन सुधार हुआ और 
विनियोग-दर बढ कर 970-7] मे 0 5% तथा 97-72 में ( 5% के 
लगभग हो गई । 

यदि आँकडों से हटकर भी देखें तो देश मे उत्तादकता भर मुद्रा प्रसार की 
जो स्थिति है उप्से यही निष्कप निकलता है कि राष्ट्रीय उत्पादन अपेक्षित स्तर से 
चहुत कम है, और इसके लिए विनियोग की ग्रसन्‍्तोषजनक स्थिति भी एक सीमा तक 
उत्तरदायी मानी जा सकती है। झव झ्ावश्यकता इस बात वी है कि एक शोर 
विनियोजित पूंजी की उत्पादकता मे वृद्धि की जानी चाहिए तथा दूसरी ओर उत्पादन 
में वृद्धि के लिए विनियोगो की दशा में ऐसे प्रयस्त करिए जाने चाहिए जिनसे 
विनियोगो मे वृद्धि हो सके | इससे पूर्व कि हम विनियोगो में वृद्धि के लिए सम्भावित 
उपायो पर विचार करें, उन तकनीकियो की जानकारी क्र लेना उपयुक्त है जिनके 
द्वारा देश की योजनाग्रों के लिए बचतो को बिनियोग-द्षेत्रों में ग्राकपित करने के 
प्रथत्त किए गए । योजनाग्रों के विभियोग-विश्लेपण प्ले स्पष्ट है कि बचलो को प्राप्त 
करने के लिए निम्व तीत तकनी कियाँ अपनाई गई-- 

() प्रत्यक्ष हस्तातरण विधि (पृटागरातु0० 0 76० ए४०४वि 

(2) अप्रत्यक्ष हस्तातरण विधि (वृलंग्रापुए& ्॑ [70॥760६ प"थ्माइ४7 ) 

(3) अनिवार्य हस्तातरण विधि (९८४गात०ढ ण ०7०८१ एक्षारडद ) 


प्रत्यक्ष हस्तातरण--बचतकर्त्तात्रों से साधनों के सग्रह के लिए पहली विधि 
जो योजनाप्रो मे प्रयुक्त हुई वह प्रत्यक्ष हस्तातरण की विधि थी। इस बिधि के 
अन्तर्गत किए गए प्रयत्नों का मूल उद्देश्य बचतकर्त्ताप्रों को वित्तीय सम्पत्तियों के 
क्रय के लिए प्रेरित करना था । राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, डाकघर जमा योजनाएँ 
क्रादि शुरू की गईं। इस विधि के अ्रन्त्रगंत विशेष रूप से यह प्रयत्त किया गया कि 
बचतो का उपयोग उत्लादक-क्षेत्रो (?0तप्रताए8ह (एथभ्ाश८ांड) मे हो तथा निजी 
क्षेत्र की अपेक्षा लोगो की बचतें सार्वजनिक क्षत्र मे प्रवाहित हो । 


भ्रप्रस्यक्ष हस्तांतरणय-जनता की वचतो को विनियोजन के लिए प्रोत्साहित 
करने के लिए दूसरी विधि अप्रत्यक्ष हस्तावरण की अपनाई गई । इस विधि के 
भ्रस्पर्गत कुछ राजकोीपीय तरीको (7528 |श८३5ए७ा८७) को प्रयोग भे साया गया । 
इन तरीबो के प्रन्तर्गंत वराधान, अनिवार्य जमा प्रादि के माध्यम से बचतो को 
विनियोग के लिए उपलब्ध कराने के प्रयत्त हुए तथा साथ ही जीवन-बीमा भुगतान, 
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प्रोवीडेप्ट-फड झादि (00माब"एश $बएशा85) के परिणाम को बढाने के प्रयत्त 
किए गए । इन सत्र प्रयस्तो का मुझुय लक्ष्य उपभोग्य आय (705905श पएणगा&) 
कौ कम करके #बनो का सूजव करनी तथा इन बचनो को ग्रनियाये एवं झ्रद्धे-अनिवार्य 
तरीको के माध्यम से सरकारी क्षेत्र पर पहुँचाना था द्वितीय योजना में इस सम्बन्ध 
में स्पष्ट क्रिया गया कि, पहला अनिवाय विर्दु यह है कि क्‍या निजी बचतें, निजी 
वितियोगो की प्रावश्यकता को पूरा करने के उपरान्त, इतनी अधिक हो सकती है कि 
राज्य की सम्भावित प्रावश्यकताप्रों को पूरा कर सके । बचतो मे पर्याप्तता की 
स्थिति तभी सम्भव है जब कि उपभोग को आवश्यक प्रतिबस्धों में रखा जाए । करो 
के झूप में या सार्वजनिक प्रतिष्ठानो के लाभो के रूप में जितनी कम मात्रा में बचतें 
प्राप्त होगी, उतनी ही अधिक आवश्यकता उपभोग को नियम्त्रित रखने की महसूछ 
की जाएगी। परिण्यामह्वरूप उपभोग पर निमन्तण रखते के लिए भ्रन्य तरीके काम 
में लिए जाएँगे । 
प्रनिवार्य हस्तातरण--बचतों को विनियोजन के लिए उपलब्ध कराने की 
त्तीपरी विधि प्रनिवाय हंस्वाँतरण की प्रयोग में ली गई | यदि सरवारी प्रतिभूतियों 
की सीधी खरीद के द्वारा निजी बचतें सावंजनिक क्षेत्र के तिए प्राप्त नही होती हैं तो 
बचतो की उपलब्धि के लिए स्वीकृत मात्रा से अविक मात्रा में निजी क्षेत्र से बैक 
नकदी तथा जमा को मप्रत्यक्ष रूप से प्राप्य करने का प्रयत्न करते हैं । 
विनियोगों मे वृद्धि के लिए उपरोक्त सैद्धान्तिक तकनीकियों के ग्रतिरिफ्त 
समय पर सरकार द्वारा तथा रिजव बैक द्वारा राजकोपीय ओर मौद्धिक तरीके घोषित 
किए जाते है। साख, ऋणा, कर झ्ादि नीतियो में सशोधत किए जाते हैं, बैंक-दर को 
चघटाया-बडाया जाता है। अनेक प्रकार के नए कर लगाए जाते है शोर पुरानी कर- 
व्यवस्था मे सुधार किए जाते हैं। बैक-दर, खुले बाजार की क्रियाएँ, तकद कोष 
झ्नुतात में परिवर्तत आदि वितियोग तथा बचनो को प्रभावित करने वाली विधियों 
तथा कर, ऋण एवं व्यय-नीति सम्बन्धी राजकोपोय तरीकों से प्राय सभी परिचित 
है। इत मीतियो के सैद्धास्तिक्त पहलुग्रो में जाकर हमको यह मान्यता लेते हुए कि 
विनियोग का वर्तेमान स्तर देश की आावश्यक्रताग्रों से बहुत कम है, उसे उपायों को 
देखना चाहिए जिनसे भविष्य में बिनियोग की दर में देश की श्रावश्यकताग्रो के 
अनुरूप वृद्धि की जा सके । 
विनियोग-यूद्धि के उपाय 
चतुर्थ पचवर्षीय योजता के प्रारूप मे विनियोगो वी वृद्धि के लिए साघन-सम्रह 
के कुछ सुझाव दिए गए हैं--- 
|, सावेजनिक प्रतिष्ठानों के अस्तर्गत सार्वजनिक उपयोगिता प्रतिष्ठान भ्रोर 
राजकीय क्षेत्र के भनय व्यावसायिक प्रतिष्ठान लिए जा सकते हैं । नियोजन मारते प्ले 
सार्वजनिक क्षेत्र का योजवामों में शिरम्तर विस्तार बिया गया है भ्ौर लगभग # हज: 
करोड से भी अधिक की राधि इस क्ैन मे विनियोजित की गई है विस्तु इस भारी 
विनिवोजन के यवेष्द लाभ प्राप्त नही हो पा रहे हैं । सावंजनिक दीन से मिलदे वाले 
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लाभ वितियोग योग्य साधन-सग्रह के लिए सर्वाधिक महत्त्व रखते हैं थ सार्वजनिक 
प्रतिष्ठानों के सम्बन्ध मे नियुक्त कुछ समितियों मे इन उपक्रमा के लिए निश्चित 
प्रतिफल दर की सिफारिश की है । 

2 जिन क्षैत्रो पर ग्रतिरिक्त साधन जुटाने के लिए विशेष रूप से ध्यात दिया 
जा सकता है, उनमे राजकीय विद्युत सस्थानों का प्रमुख स्थान है। बेक्ट रमन 
समिति की सिफारिशों के अनुसार विद्युत सस्थानो से कम से कम % की दर से 
प्रतिफल मिलना चाहिए। जहाँ यह दर !%, से क्रम है, वहाँ इसे कम से कम 
१% तक बढाया जाना चाहिए। धीरे धीरे शुल्क में वृद्धि अपेक्षित है तथापि 
बिजली दरो को इस प्रकार मिश्चित करना चाहिए जिससे प्राथिक हृष्टि से अच्छी 
स्थिति वाले उपभोक्ताओ्रों को श्रविक दाम चुकाना पड़े । 

3 सिंचाई परियोजनाओं के सम्बन्ध मे नियुक्त नि्जलिगप्पा समिति को यह 
सिफारिश भी विनियोग वृद्धि की दृष्टि से महत्त्वपूर्णा है कि सिंचाई की दरें सिचित 
फसलो से कृषतों को प्राप्त अतिरिक्त दिशुदध लाभ के 25-40 ९ पर निश्चित की 
जानी चाहिए । कृपको के उस वर्ग से साधन जुटाने के प्रयास बढ़ाने होगे जिन्हें 
सिचाई योजनाओ से प्रत्यक्ष लाभ मिलता है । 

4 चतुर्थ योजना मे अतिरिक्त साधन व्यवस्था की दृष्टि से इस बात को भी 
महत्त्वपूर्ण समझा गया कि सावेजविक उपयोग के लिए सचालित उद्योगों को छोडकर 
सावंजनिक क्षेत्र के ग्रोद्येगिक और वारशिज्य प्रतिष्ठावों मे लगी पूंजी पर होने वाली 
ग्राय को घीरे धीरे बढा कर 5 प्रतिशत करने का प्रयांस किया जाना चाहिए | 

5 साधनों को बढाने तथा साधनों मे वृद्धि परे विनियोगो का विस्तार करने 
का एक बडा उपाय करागोपण सम्बन्धी राजकोषीय साधन है। कृषि क्षेत्र अभी तक 
कर-पुक्त हैं । यद्यपि इस क्षेत्र में योजना काल के दौरान अरबो रुपयों का विनियोजन 
किया गया है श्रौर इस क्षेत्र म आय मे भी पर्याप्त वृद्धि हुई है। झनेक बड़े किसान 
समृद्ध पूंजीपति बन गए है श्रत बढती हुई झाय विषमताझ्रो को रोकने तथा 
मिनियोगो के लिए झावश्यक धन जुटाने के लिए कृषि-ज्राय पर कर लगाया जाना 
चाहिए । वस्तुओ पर भी करारोपस्थ की इस रूप म॑ प्रभावशाली व्यवस्था होनी 
चाहिए अ्रथवा श्रप्रत्यक्ष करो का ढाँचा इस प्रयार का होना चाहिए कि प्रदर्शवकारी 
डपभीग ((०05एाटप्रए०8 (१०४४एशाएता00) या विलासी उपभोग. (फरार 
(007स्‍507900०7] प्रतिबन्धित रहे । बिक्री कर की दरों में पायी जाने वाली विभिन्‍न 
राज्यों मे विषमता को दूर किया जाना चाहिए । बिकी दरो भें समानता लाने से भी 
एक बडी राशि प्राप्त की जाना सम्भव है । शहरी सम्पत्ति के मूल्यों मे अनाजित वृद्धि 

(008४3४॥7९0 प्राष/६०७६८) पर कर लगाया जाना चाहिए तथा आय शभौर घन पर 
करो की अधिक प्रभावकारी बनाया जाना चाहिए | मृत्यु कर तथा पूँजी लाभ करों 
को शक्ति से क्रियाशील बनाया जाना चाहिए । 


6. क्रो के सम्बन्ध मे करारोपण की भश्रपेक्षा करो की चोरी (7४०५ ८४४४07) 
वो रोकने के प्रयत्न भ्रधिक प्रावश्यक हैं । 
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7. ग्रामीण बचतो से विनियोग के लिए बहुत बडी राशि प्राप्त हो संकती 
है ग्रामीएए बचत को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण ऋण-पदत्र निर्गमित किए जाने 
चाहिए । इसके अतिरिक्त ग्रामीण जनता को ग्रामीण उद्योग, तिचाई कार्यक्रम, 
ग्राम-विद्युतिकरण, आवास एवं पेप-जल की प्रभावी व्यवस्था द्वारा प्रत्यक्ष लाभ पहुँचा 
कर उनसे समुचित मात्रा मे घन सग्रह किए जाने पर बल दिया जाना चाहिए | 


8 काले धन्र की वृद्धि को रोकथाम करने और काले घन को बाहर निबलबा 
कर विलियोग के लिए प्रयुक्त करने की नीतियों पर युवविचार आवश्यक है । ऐपा, 
करते हुए इन उपायो पर विशेष बल देना होगा--त्तस्करी की रोकथाम, महत्त्वपूर्ण 
क्षि जिन्‍्तों को सप्लाई पर और अधिक मात्रा मे सामाजिक नियन्त्रण, उचित शहरी 
भूमि सम्बन्बी नीति पर ब्रमल आदि । झतुमान है कि देश में ल्वाभग उसी मात्रा में 
लोगो के पास काला धन छिप्रा हुआ है. जिस सात्रा में देश में मुद्रा प्रचलन में है। 
ग्रत मौद्रिक तथा राजक्रोपीय नीतियो पर पुनविचार करके उन्हे इस रूप मे प्रभावी 
बनाया जाना चाहिए कि काले घन मे वृद्धि प्रम्भव न रहे | साथ ही काले घन को 
बाहर निकालने के लिए कठोर वैधानिक उपायो का आश्रय लिया जावा चहिए । 
इससे विनियोगो के लिए एक बडी राशि प्राप्त की जा सकती है । 


9. जित्त-व्यवस्था में घाटे को इस स्तर तक कम क्षिया जाना चाहिए कि 
जतता के पास धन-वृद्धि होने से वह अर्थ व्यवस्था की माँगो से श्राधिक नही बडे ताकि 
योजना के लिए घन की व्यवस्था करने मे मुद्रा-रफीति घी स्थिति न झ्राएं । 


0. राज सहायता पर पुनविचार किया जाकर इसमे यथासम्भव कमी से 
भी विनियोगनद्धि के लिए भारी राशि प्राप्त की जा सकती है। 


] निर्यात में तेजी से वृद्धि और ब्रायात प्रतिस्थापन की दिशा में बमजोर 
बिन्दुओओ को दूर किया जाना चाहिए । 


2 कुछ विदेशी सहायता की राशि को यथाशीघ्र इम स्तर त्व घटाने का 
प्रयत्व किया जाना चाहिए कि केवल ऋण के भुगतान के लिए ग्रावप्यक राशि ही 
विदेशी सहायता के रूप के स्वीकार वी जाएं । 


उपरोक्त विवेचन से हम इम निष्कर्प पर पहुँचते हैं कि योजनापों के लिए 
वितियोग-बुद्धि की दृष्टि से हमे कई दिशाग्री मे एक साथ काम करना होगा | लोगो 
की बढती हुई प्राय का एक बड़ा भाग विकास-कार्यों के लिए सम्रहीव करना होगा । 
घरेलू बचत की दर में पर्याध्त वृद्धि करनी होगी, क्योकि लगभग 288 प्रतिशत 
विनियोगे की पूर्ति घरेलू बचतो से को जाती है । उपायों वी क्रिय च्विति के लिए 
प्रशासनिक यन्त्र भे कुशलता लानी होगी । । अनुत्यादक व्यय पर नियत्बण लगाता 
होगा तथा उत्पादक व्यय की उत्पादकता में वृद्धि करनी होगी । एक झोर उत्तादकता 
पद्धि के प्रयल तथा दूसरी शोर अनुत्पादक व्यय पर नियन्त्रण सेही योजनाञ्रो के 
लिए प्रावशयक विनियोग की पति सम्भव होगी । 
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उत्पादकता-सुधार के उपायों 
(१६३४५प7९5 [0 779.770९४6 एा०्0ालाशा५ए) है 

भारत में उत्पादक अ/न्दोलन का इतिहास लगभग 7 दर्ष पुराना है किन्तु 
इसका प्रारम्भ अमेरिका मे कई दशको पहले हो चुका था । हितीय महायुद्ध के अन्त 
मे उत्पादकता की विचारथारा को पश्चिमी जगत मे व्यापक्र स्वीकृति मिली । जापान 
भे अमेरिका में जन्मी उत्पादकता की विचारधारा का पूरा लाभ उठाया । उसने अपने 
सभी स्तरों के प्रौद्योगिक कर्मचारियों को अमेरिका भेजा ताकि दे वहाँ के श्रौद्योगिक 
सयत्रों से अनुभव प्राप्त कर सकें तथा अपने देश में प्रयत्रो की कार्य-प्रणाली में कास्ति 
ला सके । भारत ने भी इसका अवुमरण किया गौर एक शिष्टमण्डल जापान वह 
ज्ञात करने भेजा कि किस प्रकार उस देश ने श्रपनी उत्पादकता मे शीघ्र वृद्धि की है । 
शिष्ट-मण्डल के प्रतिवेदन के ग्राधार पर भारत में 958 में राष्ट्रीय उत्पादकता 
परिपद्‌ (७009 शि000८५39 (८०एाटज्नीप?ए02) की स्थापना की गई । 
विख्यात अर्थशास्त्री पी एस लोकनाथव्‌ इसके अध्यक्ष मनोनीत किए गए । 


उत्पादकता का अर्थ 


भारतीय नियोजन के सम्द्म मे उत्पादकता-सुधार के उपायो पर आ्राने से पूर्व 
उत्पादकता का अर्थ समझ लेना उपयुक्त है | उत्पादक्रता से ग्राशय केवल बडे हुए 
उत्पादन से ही नहीं है श्रौर न ही श्रमिक की उत्पादकता से सम्बन्धित है | वास्तव 
में उत्पादकता का अर्थ कम से कम उपकरणों के साथ उत्पादन बढाने की एक विधि 
क्‌ रूप मे लगाया जाना उपयुक्त है ।| यह पूँजी के विनियोग, बिजली झौर ईंघन की 
खपत, वस्तु सूची, वित्त तथा प्रस्य साधनों के रूप मे मापी जा सकती है। 

प्राय उत्पादकत , प्रादा व प्रदा के अनुपात के रूप में परिभाषित वी जाती 
है | उत्पादकता के उच्च स्तर के लिए लागत को कम करने तथा उत्पादन को बढ़ाने 
पर बल दिया जाता है। स्युनतम लागत पर श्रधिक्तम उत्पादन साधनों के कुशल 
उपयोग (छेपिटाल्य६ धाता29009) पर निर्भर करता है| छिन्‍्तु लागत की कमी व 
उत्पादन की वृद्धि वस्तु की जिस्म को गिरा कर वी जानी चाहिए। उत्पादकता के 
भ्रन्तगंत कम लागत तथा अधिक उत्पादक के भ्रतिरिक्त माल की श्रेष्ठ किस्म का भी 
घ्यान रखा जाना है। उत्पादकता की इस भ्रवघारणा में भी एक कमी रहे जाती 
है । वह यह है कि उत्पादकता की उपरोक्त परिभाषा वितरण पक्ष को व्याख्या नही 
करती है | एक विकासशील देश भे उत्पादकता वृद्धि का परीक्षण उन वस्तुप्नो तथा 
सेवाओ के उत्पादन के रूप मे किया जाना चाहिए, जो सामान्य व्यक्ति के माँग-ढाँचे 
के ग्रधिक ग्रनुइल होती हैं। उत्पादकता के विश्लेषण के अन्तर्गत इस प्रकार की 
वस्तुप्री पर लगे साधत तथा इन साधनों के कुशलतम उपयोग को लिया जाना 


] (9) थोजना, 7 पितम्वर 972- विकास के दो दशक (डॉ थी वी भदूट) 
(0) योजना, फरवरी 97]-.उत्तादिता-विशेषांक 
(०) ॥70 39 973, 790॥8 974, 700॥9 4976 
(०) योडना, 3 फरवरी 972 (उत्तादिता के सिद्धान्त) 
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चाहिए । उत्पादकता और उत्पादन दो भिन्न दत्त्व हैं। इन्हे समाद अ्र्थों में प्रयुक्त 
नही किया जाना चाहिए । उत्पादकता तथा उत्पादन में एक महत्त्वपूर्ण अन्तर यह 
है कि उत्पादन शब्द वस्तुओरों के उत्पादन की भौतिक मात्रा के लिए प्रयुक्त होता है 
जवकि उत्पादकता शब्द का प्रयोग साधनों के उपयोग में दिखाई गई कुशलता तथा 
श्रेष्ठता के लिए किया जाता है । 
उत्पादकता का विचार उत्पादन-साधनों तथा श्राथिक विकास के कृषि, उद्योग 
प्रादिक्षेत्रों वे सादर्म मे क्या जाता है। उत्पादन के साधनन्श्रम का प्रति इकाई 
उत्पादन-भ्रम की उत्पादकता तथा प्रति इकाई पूँजी का उत्पादन पूंजी की उत्पादव ता 
वहलाता है | प्रति एक्ड प्रथवा प्रति हैबटेयर इंपि के उत्पादन को कृषि उत्पादकता 
बहा जा सकता है । इसी प्रकार प्रति इकाई पूँजी के रूप मे प्रथवा प्रति मानव घटे 
(४४० फ्र0ए) के हूप में श्रौद्योगिक उत्पादन को प्राय ओआद्योगिक उत्पादकता 
कहते है । 
भारतीय राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्‌ द्वारा उत्पादकता वृद्धि के प्रयल 
राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्‌ श्रमिवों, मालिकों और सरकार के प्रतिनिधियों 
का एक ऐसा स्वायत्त सगठत है, जिसका उद्देश्य देशभर में उत्वादकता की चेतना 
उत्पन्न करना और उत्पादकता के जरिए देश की प्रगति के पथ पर ले जाना है । 
राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्‌ वा मुख्य कार्यालय नई दिल्‍ली मे है झ्रौर इसके ग्राठ क्षेत्रीय 
निदेशालय बघ्वई, कलकत्ता मद्रास, बगलौर, कानपुर, दिल्‍ली प्रहमदाबाद गऔर 
चण्डीगढ जैसे महत्वपूर्णा भौद्योगिक नगरो मे स्थित है | इसके अतिरिक्त 49 स्थानीय 
उत्पादकता परिषदें भी हैं, जिनके निकर्ट सहयोग से उत्पादक्त्ता-कार्ये कमो का सचालन 
किया जाता है ६ 
राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की स्थापना सत्‌ 958 में हुई थी और तब से 
भ्रब तक उसका उद्देश्य रहा है कि कैसे उत्पादकता को राष्ट्रीय जीवन का अभिन्न प्रग 
यना दिया जाए, ताकि लोगों के रहत-सहत का स्तर ऊंचा उठे और देश खुशहाल 
हो । प्रबन्ध तथा उत्पादकता के क्षैतो मे गत 6 वर्षों से राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद 
ने ग्रपनी सेवाग्रो को विकसित किया है और उन्हे एक मानक रूप प्रदान क्र्या है। 
इन क्षेत्रों मे परिपद्‌ प्रशिक्षण तथा परामर्श सेवाएँ देती रही है । इसके ग्रलावा इसने 
नए क्षेत्रों मे प्रयनी उत्पादकता त्तथा विशिष्द सेवाड्ो को विकृप्तित करने का प्रयास 
क्या है! कुछ महत्त्वपूर्णो क्षेत्र निम्नलिखित है-- 
(१!) 'इंचत क्षमता' में दो वर्ष का प्रशिक्षणा-क्रार्ये क्रम 
(2) “प्राचरण विज्ञान में दो वर्ष का प्रशिक्षण-कार्यक्रम 
(3) “वित्तीय प्रवन्ध' में दो वर्ष वा प्रशिक्षण वायेत्रम 
(4) (क) निगमित योजना, (ख) उद्देश्यों के अनमार प्रदनुग 
(ग) सम्भावयता प्रध्ययत, (घ) यातायात उद्योग. (ड) नागरिक 
पूर्ति निगम तथा (च)] प्रस्ततालों में विश्थ्ट सेवाप्रों के विज्यास के 
लिए विशेषज्ञों के दलो का गठन ॥ 
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(5) प्रौद्योगिक स्नेहन, कम्पन तथा ध्वनि, औद्योगिक विद्युत यत्त्र, सयन्त 
रख-रखाव उपकरण तथा प्रक्रिया-नियन्तण भे श्रौद्योगिकी सैवाप्ो का 
विक्तास आदि विपयो में कई प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन । 


एवियायी उत्पादकता सगठन के कार्यक्रमों को हिन्दुस्तान मे कार्यास्वित करने 
तथा विभिन्न फैलोशिप कार्यक्रमों के अन्तर्गत विदेशों मे प्रशिक्षण के लिए प्रत्याशियों 
को प्रायोजित करने का काम रा उ प॑ क्र रही है। राउप के परामर्शदाताओो को 
समय समय पर प्रवस्तर मिलता है कि वे देश तथा विदेशों मे प्रशिक्षण लेकर प्रपने 
ज्ञान भौर कुशलता मे वृद्धि करे । 


आपाद्‌ स्थिति की घोषणा में सभी क्षेत्रों में ग्र्यव्यवस्था की उत्पादक तथा 
वितरण सम्बस्धी प्रणाली को कुशल बनाने के लिए जोरदार प्रयास की जरूरत पर 
जोर दिया गया है | देश को प्रगति के राघ्ते पर ले जाने के लिए जिमसे कि वह 
अनवरत वृद्धि करता हुआ तथा मुद्रा-स्फीति से बचकर राष्ट्रीय एकता की सामारप 
स्थिति प्राप्त कर सक्के, भर्यव्यवस्या के सभी आ्रधारभूत क्षेत्रों मे उत्पादक सामथ्य के 
पूरे उपयोग, सभी तरह के नुकमान से बचने, व्यापार के स्रोतो को प्रवाही बनाने, 
मजदूरों और प्रवर्धकों सभी के द्वारा समय का पूरा-पूरा उपयोग करने, काम को 
पूरी लगन और सामाजिक हृष्टि से करने समयनिष्ठा प्रवन्थ-मम्बनन्बी निर्णायों को 
उद्दे श्यपृर्ण ढग से श्ौर शीघ्र लेने तथा ग्राथिक विकास और सामाजिक कल्याण की 
प्राप्ति के लिए सम्पुर्णं रूप से आवश्यकता अनुभव करने की भावना पर जोर दिया 
गया है । राउप के प्रयासों का प्रभाव उसके वित्तीय खर्चो और प्राय को सामने 
रखकर नहीं मापा जा सकता, क्योकि इसका सुरुय उद्देश्य आर्थिक सगठतों की 
वुशनता और प्रणाली में सुघार करना है। श्रत लाभ उन संगठनों में ढूंढा जा 
सकता है न कि राउप के वित्तोय बजट भे । राउप ने उत्पादकता-चबृद्धि के प्रयास में 
जो कुछ व्यय किया है, वह सकल राष्ट्रीय उत्ताद का थोडा सा अश है, जबकि 
उत्पादकता वृद्धि का काये प्रयव्यवस्था में कुशलता का विकास करने का एक बुनियादी 
तत्त्व है । उत्तादद और वितरण और देश के सीमित वित्तीय तथा भौतिक साधनों 
के इस्तेमाल मे कुशलता बढाना अम्ततोगत्वा उन सभी लोगो की कुशलता झ्ौर रवैय्य॑ 
पर निर्मर है जो उत्पादन तथा वितरण के कार्यों मे लगे हुए हैं । राउप की भूमिका 
तो यह है कि वह प्रशिक्षण कार्यक्रमों, समस्याग्रों का निदान तथा तथ्यों को स्पष्ट 


करके मानव-तत्त्व की इस प्रकार सहायता करे कि कार्य को बेहतर ढग से क्या 
जा सके । 


उत्पादकता योजना को राष्ट्रीय आथिक योजनाओं से समन्वित करने की 
जरूरत हैं जिपसे हि ग्र्य्यवस्था के विस्तार और वृद्धि के लिए एक सुहढ आधार 
प्रदान करते में उत्पादकता-ग्रान्दोलन झ्रपनी भूमिका अदा कर सके और राष्ट्रीय 
आदधिक विकाप्त म भ्पना कारगर योगदान दे सके ) राउप श्रपने कार्यक्रमों का 
विस्तार और विकास करते की योजता राष्ट्रीय प्राथिक योजनास्‍मो की जरूरतों के 
प्रनुत्तार करती है। इसके ]975-76 के कार्यक्रमों कौ योजना को पहने ही 
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अन्तिम रूप दे दिया है, जिप्तका लक्ष्य है देश में उत्पादरुता-प्रान्दोलन की वृद्धि और 
विकास तथा उत्पादकता के माध्यम से राष्ट्र के ग्राथिक विकास की गति प्रदान करने 
में सहायता करने की इुनौतीभर भूमित्रा और बढती हुई जिम्मेदारी को सम्मालना । 


उत्पादकता-प्रान्दोलन का प्रभाव 

योजनावद्ध कार्यक्रमों के पश्चात्‌ अब यह कहा जा सकता है कि विकास के 
लिए विस्तृत स्तर पर आधारभूद ग्रौद्योगिक-ढाँचे का निर्माण किया जा इका है तथा 
प्रनेक प्रकार के नवीन प्रायिक कार्यक्रम श्रायोजित किए जा रहे हैं। 25 ,000 करोड़ 
# की महत्त्वाकाक्षी चौथी पचवर्षीय योजना तथा 50 000 करोड रू से श्धिक की 
ब॒तंमान पंचवर्षीय योजना अर्थव्यवस्था के उत्पादक-स्वरूप के ही प्रतिफल हैं। 
9 68-69 की अ्रवधि में झ्लौद्योगिक उत्पादत में 60% की व्रद्धि वितियाग की बिसी 
विशिष्ट वृद्धि के परिणामस्वरूप न हो कर उपयुक्त झ्ौद्योगिक क्षमता मे वृद्धि के 
कारण ही संमभ्भव हो सक्री थी । 

श्राज हम लोहा इस्पात खाद, रसायन, मशीती-यन्त्र, पट्रोटरटमायन भारी 
इम्जीनिर्यार्ग आदि उद्योमी की स्थापना करके देश के ग्राधारकूत झौद्योगिक ढाँचे का 
निर्माण करने मे हम समर्थ हो सके हैं। भारत इन वस्तुझो को उन्हीं देशों को निर्यात 
वर रहा है जिनसे वह 20 वर्ष पूर्वे आयात करता था। 20 व पूर्व सूती वस्त्र, इट: 
सीमेल्ठ झ्रादि कुछ एक उद्योगो को छोडकर प्रधिकाश प्रावश्यकताग्रो की पूर्ति विदेशी 
श्रायातों से होती थी । शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य आदि से सम्बन्धित सुविधाएँ प्राय- 
नगध्य थी । कुछ आवश्यक वस्तुम्नो की श्रति व्यक्ति उपलब्नि इस प्रकार है--* 


विद्युत्‌ 0 0063 किलोवाट 
मशीनी यब्न 00083 मि क 
इस्पात 00027 ठन 

रेल 0 0004 किलोमीटर 
क्रड तेल 00007 दन 


भारतीय राष्ट्रीय उत्पादक परिपद्‌ के प्रयत्तों तथीं पचवर्षीय योजनाग्रो मे 
किए गए प्रयासों के बाधदूद उत्पादकता कमी बहुत कम है | कुछ प्रपवादों को 
छोडकर भारत में निमित्त प्रत्येक वस्तृ की लागत अन्तर्राट्रीय लागत को तुलना मे 
बहुत ऊँची है। इमके ग्रतिरिक्त हमारी उत्पादन-क्षमता का भी पर्याप्त उपयोग वंहों 
किया गया | भ्रत उत्पादकता वृद्धि के लिए बुछ महत्त्वपूर्ण उपाय प्रस्तुत किए जा 
रहे हैं। 
क्रपि-उत्पादक्ता वढाने के उपाय 

गत कुछ वर्षों से कृषि के क्षेत्र में उसादत् ता में पयप्व दृद्धि हुई है । ईपि- 
उत्पादकता एक भ्रच्छे स्तर पर पहुँच गई है । नई शक्तितीति का दैके ज-डा ये क्रम 
कृपिगत ढाँचे मे उत्पादिकता की श्रोर सबेत करता है । इस समय लगभग 
मिलियन से ग्रधिक हैक्टेयर भूमि पर उन्नव जिस्म के बीजों का प्रयोग होता है " | 
गेहूँ वी क्छ स्स्मो में 5 से 6 टत प्रति हैवदेयर उत्तादन होने लगा है। जवां 


न 


विनियोग-वृद्धि के उपाय श्ौर उत्पादकता-सुधार के उपाय 36] 


इससे पूर्व घिचित भूमि मे भी केवल 2 टन की पैदावार होती थी। उन्नत किस्म के 
बीजो के कारण अन्य अनाजो की पैदावार मे भी काफी वृद्धि हुई है । चावल के क्षेत्र 
में '97280: '॥00१३४' की स्थिति है । इसलिए यह दावा उचित प्रतीत होता है कि 
खाद्यान्नो मे 20 से 50 मिलियन टत की वापिक वृद्धि कृषि उत्पादकता में सुधार के 
कारण ही सम्भव हुई है । 

इस स्थिति से प्रोत्साहित होकर ही योजना प्रायोग ने हृपि क्षेत्र में विज्ञान 
व तकनीकी प्रयोग को चतु>उन्‍योजना की व्यूह-रचना (50८8५) मे महत्त्व दिया 
था । हम उत्तरोत्तर इस तथ्प का अनुभव कर रहे हैं क्रि कृषि के क्षेत्र मे उत्पादक ता 
की ध्ृद्धि के लिए सबसे ग्रधिक ग्रवसर प्राप्त है तथा वास्तविक मजदूरी में वृद्धि के 
रूप मे और राष्ट्रीय बाजारों के विस्तार के रूप में कृपि-उत्पादकता मे वृद्धि में 
झ्राथिक विकास के ग्रनेक् प्रप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होते हैं। भारत मे कुछ भागों मे देखे 
जाने वाले ट्रैक्टर कृषि उपकरण तथा उच्चतर जीवन-स्तर कृषि के क्षेत्र मे नवीन 
उत्पादकता तकनी कियो के प्रयोग के ही परिणाम हैं। राष्ट्रीय उत्पादकता में कूपि- 
क्षेत्र के महत्व को ध्यान भे रखते हुए कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कूषि 
के लिए नियोजित विनियोग म्ती राशि को बढ़ाना प्रावश्यक है । 

उत्पादक वृद्धि के लिए निम्नलिखित सुझाव है-- 

] अनुसधान उत्पादकता वृद्धि का मूल आ्राधार है । भ्रत वैज्ञानिक ग्रनुसधान 
को बढावः देकर तथा उसे व्यवहार मे लाकर उत्पादकता मे वृद्धि की जानी चाहिए। 
योजता आयोग ने कृषि क्षेत्र मे विज्ञान व तकनीकी प्रयोग को घोयी और पाँचवी 
योजना को व्यूह-रचना में अ्रत्यधिक महत्त्व दिया है । 

2 कृषि के लिए नियोजित विनियोग (?]क760 ]70५८४0९7() क्के 
अश को बढाया जाना चाहिए। जबव-कभी योजनाग्ो के परिव्यय मे कमी करना 
झावश्यक समभा गया, योजना परिव्यय में कटौतियाँ कृषि के भाग यो कम करके 
की गईं तथा कृषि का वास्तविक भाग सगोधित प्रनुमानों में नियोजित ग्रथंवा 
प्रस्तावित राशि से बहुत कम रहा । वितियोग की अपर्याप्तता के क्रारण क्ृपि- 
उत्पादकता में अपेक्षित वृद्धि नही की जा सकी। प्रथम तीन योजनाम्रों मे कृषि- 
विनियोग की स्थिति कुछ इसी प्रकार की रही । 

3 मानव शक्ति का पूर्ण उपयोग क्रिया जाना चाहिए तथा सहकारी खेती 
को और अधिक प्रभावपूर्ण बनाया जाकर प्रेमाने, विनियोग और सगठन (5९४२, 
[दएरडपयाएई एप 0एदव24007) के समस्त लाभ कृषि क्षेत्र में लेने चाहिए । 

4, ग्रावश्यक्र प्रशिक्षण द्वारा क्ृपि-श्रमिको की उत्पादकता में वृद्धि की 
जानी चाहिए तथा कृषि के नए उपकरणो और नई तकनीकी प्रयोग के लिए इन्हें 
प्रेरित किया जाना चाहिए । 

5, कृषि मूल्य नीति इस प्रकार की होनी चाहिए कि किसान को अपनी 


उपज का उचित मूल प्राप्त हो सके । कृषि मूल्यों से ग्रनिश्चितता की स्थिति दुर की 
जानी चाहिए | 
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6 कृषि शिक्षा की सम्रुचित व्यवस्था की जानी चाहिए । देश के कृषि 
विश्वविद्यालयों को प्रयोगात्मक ज्ञान के ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम झ्लायोजित करने 
चाहिए कि जिनसे कृषि के छात्रो को कार्य करने का ग्रववर मिले तथा वे व्यवहार 
में लाकर कृषि-उत्पादकता वृद्धि में योग दे सकें | पाँचद्ी योजना में 25 500 कृषि 
स्वातक, 4200 पशु चिक्रित्तक और 400 कृषि इस्जीनियरों के बतने का पअनुस्ताद 
है । ऋषि के लिए प्रशिक्षित इस वे से कृ प-उत्तादकता में वृद्धि की भारी 
आशाएं है । 

7 रासायतिक खाद का प्रयोग बढाया जाना चाहिए । पाँचवी योजना के 
प्राघार वर्ष 973--74 में रासायनिक खाद की खनत लगभग 9 7 लाख टन थी। 
योजना के अन्त तक यह खपत 52 लाख टन तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। भ्राशा की 
जातो है कि रासयनिक खाद के बढते हुए इस प्रयोग से कृषि उत्पादिता में ग्रावश्यक्र 
चुद्धि सम्भव हो सकेगी । मिट॒टी परीक्षण की पर्याप्त सुविवाएँ बढायी जानी चाहिए, 
क्योकि मिट्टी के झाधार पर ही फसनों के उपाए जाने का नियोजन किया जा 
सकता है । पाँचवी योजना में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाग्रो को सुटढ बनाते झौर 
उतका उपयोग बढाने के अतिरिक्त 50 स्थायी मिट्टी परीक्षा प्रयोगरालाएँ स्थापित 
किए जाने का प्रावधान है । 


8. छोटे प्रौर सीमान्त किसानों (१४४षटा02 र्क्वाताद/5) को शामिल 
किया जाना चाहिए । बारानी खेती बडे पैमाने पर शुरू की जाती चाहिए। शुष्क 
खेती के विस्तार की भी बडी ग्रावश्यकता है ॥ 

9 पाँचवी योजना में कृषि-उत्पादकता बढाने के लिए खेती को रोकने 
तथा शुष्क भूमि के उचित उपयोग प्ौर बीहडो, सारी तथा रेतीली भूमि को खेती 
थोग्य बनाने का भी सुझाव है । 

0 विश्वविद्यालयों श्रौर अन्य शौध सस्यानों से किए अनुसन्धानों पर प्रयोग 
करने में जो कठिनाइयाँ स'मने आई है उन्हे दुर करने के प्रयत्व किए जान चाहिए । 
इमझे लिए विश्वविद्यालयों प्रतुपत्याव-परस्वातों प्रौर सरकार के वीव समखय 
स्थापित किया जाना आवश्यक है । 


7. शुष्क क्षेत्रो में घास, फसलों के पेड और वन लगाने पर घ्यान दिया 
जाना चाहिए । इन क्षेत्रों में सौर शक्ति के उपयोग तथा हवा भरे पोलोधिलीन के 
तम्बुओ में खेती करने का पाँचवी योजना में सुझाव दिया गया है। कुछ 
रैगिस्तानी इलाफ़ों मे इस तरह से खेती वी भी जा रही है । 

2 ऊँवाई वाले इलाकों मे भूमि के उचित उपयोग पर ध्याव दिया जाता 
चाहिए । उवेर भूमि क्षरण और भूम खेती की स्थातीग्र समस्याप्रों को भी ध्याव में 
रखा जाना ग्रावश्यक होगा । 

3 कृपि के भ्राधुनिकीक रस्स के लिए बडी मात्रा में [एरत050व वगएए|5 

की आवश्यकता है । 


क्र पा 
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4 कृषि ऋण व साख सुविधाग्रो का विस्तार किया जाना चाहिए। 
कृषि वित्त नियम, सहकारी बैक्क एवं राष्ट्रीयकत व्यापारिक वैको प्रादि वित्तीम 
सध्याग्रो द्वारा ऋण देते की सुविधाएँ है। इन सुविधाओं में पर्याप्त दृंद्ध की 
आवश्यकता है । 

सक्षेय में कृषि-उत्पादकता बढ़ाने के लिए कूषि-प्रशासन व सगठन को सुहृढ 
बनाने, ब्रामाशिक बीजों की पैदावार बढाने, रासायनिक्र खाद का अधिक मात्रा में 
प्रौर भली भाँति प्रयोग करने िचाई की उचित व्यवस्या, कटाई के बाद कृषि उपज 
रखने की सम्रइ-व्यवस्ता, बाजार-व्यवस्था ग्रादि की ओर ध्यान दिया जाता चाहिए। 
श्रम-उत्पादकता मे वृद्धि के उपाय 

भारतोय श्रम उत्पादकता का स्तर विकसित देशों की तुलना मे बहुत कम 
है। ब्रतः श्रम-उत्पादक्ता बढाने के लिए कुछ उपाय आवश्यक है--- 

श्रमिक की जै०7८त8ह (00070॥5 असस्तोषप्रद हैं। कार्ये करते के 
लिए अच्छी मशीनें और झजार श्रमिक को नहीं मिलते । कारखानो मे श्रमिक वो 
प्राथमिक आवश्यकृताप्रो का अभाव है। ग्रत श्रमिकों को भ्रच्छे वेतन, चिकित्सा, 
शिक्षा, सुरक्षा श्रादि की सुविधाएँ मिलनी चाहिए ताकि उनकी कुशलता ब उत्पादकदा 
में अपेक्षित वृद्धि हो सके । 

2, काये प्रध्यपत तथा प्रोत्माहन प्रुरस्कारों (शणार कीप्रदाट३ शा 
एए0&य76५) द्वारा भी श्रम-उत्तादकता भें बुद्धि की जा सकती है । 

3. उत्पादकता-वृद्धि के लिए पर्याप्त कार्यंशील पू जी (१०४ं०७ए8 (५७9॥/] ) 
प्रावश्यक है । 

4 उत्पादकता-बृद्धि में मानव तत्त्व ([छसपणशा दा) भी एक 
महत्त्वपूर्ण अग है। इसलिए सयत्र के फेच होने (0॥870 0४४८00७॥), बिजली 
ने मिलने, ग्रावश्यक्त निर्देशों के ग्रभाव के कारण व्यर्थ में खोए जाने वाले कायें के 
घण्टो पर सामग्रिक रोक लगाई जानी चाहिए साथ ही पदार्थ वे यन्त्र सम्बन्धी 
नियन्‍्ख ($ण००ारिए लात & 0० ०णाए०0) और उपयुक्त वकन्‍े-शॉँप 
सुविधाप्रो की व्यवस्था (श7/0श800 67 जछ07६-४४०७ 5शश८८४) भी श्रम की 
कुशलता को बनाए रखने के लिए झ्रावश्यक है । 

5 कच्चे माल तथा आधुनिक मशीनरी के ग्रभाव को दूर किया जाना 
चाहिए। समय पर कच्चा माल न मिलने के कारण बहुत से मानव घण्टे (॥/४॥- 
४०४5५) चेकार हो जाते हैं । 

6 श्रम-उत्तादकता के लिए अच्छे ग्रौद्योगिक सम्बत्यो का होना अत्यावश्यक 
है। प्रवस्व पक्ष की ओर से श्षमिकरी को प्रच्छे चेतन, सुविधाएँ तथ। कार्य करने की 
ग्रच्धी प्रतृश्थाएँ प्रशन कर उनकी प्रगति में शचि रखता है और श्रमिकों की ओर से 
सर्त्रिय सहयोग देना है ताकि उद्योग के लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। दोनो ग्ोर से भ्रच्छे 
औद्योगिक सम्बन्धी के कारण ग्रौद्योगिक एकता ([0405004 घद्धागा०णा५) विक्र्तित 


364 भारत में आधथिक नियोरन 


होती है । सामान्यत इस प्रक्तार की पृष्ठभूमि में दोनों वर्यों के हित साधन वी हृष्टि 
से निम्नलिखित क्षेत्रा को लिया जाना चाहिएं-- 

(।) झधिक उपादन, 

(2) सुरक्षापूर्णा व स्वाम्थ्य काय-दशाएं, 

(3) कमंचारियों को उचित प्रशिक्षण, 

(१4) झौद्यागिक इकाउयो का उचित विस्तार और स्थायित्व । 

इम प्रकार श्रम उत्तादकता म वृद्धि क जिए जहाँ एक ओर श्रमिक्रो के लिए 
कार्य की श्रेष्ठ अवम्याझ्ा और आवश्यक प्रशिक्षण की सुविधाशो की न्यवस्था करता 
आवश्यक है वहाँ दूपरी झ्रार कायशील पूंजी का पयाप्त प्रावधान तथा उत्पादत के 
सपत्र की क्षमता का नियमित रूप स कुशलतम उपयोग करना भी झत्यत्त झावश्यक 
हैं। इस सम्बन्ध म राष्ट्रीय उत्पादिता परिषर्‌ न श्रप्मिकों के प्रशिक्षण के लिए प्रदग्ध 
और निरोक्षस्प सवाग्रा के विकास, कयप अ्रध्ययन विधि, उत्पादिता-सर्वेक्षण भादि की 
दिया म॑ किए गए प्रयत्न महत्त्वपूर्ण हैं । 
गौद्योगिक उत्पादकता वृद्धि के उपाय 

कृषि उत्पादकता तथा श्रम उत्वावकता के अतिरिक्त औद्योग्कि उत्पादत्रता 
का विभ्लपण भी आवश्यक है ॥ ओऔद्यो)गक़ उत्पादकता का सामान्‍य झ्रये उद्योग मे 
लग साघनो की प्रति इकाइ उपादकता स लिया जाता है। ग्रौद्योगिक उत्पादत्रता 
से सम्बन्धित उपाया मे मुख्य हैं-- ४४७६४ (०पाा०) । वेस्ट कप्ट्राल” की प्रभाव- 
शाली व्यवस्था द्वारा उपादकता म वृद्धि की जा सकती है। पहला झावश्यक्र कदम 
हर प्रक्नार ५७४८ कया लेखा करके उसके काररा नया उत्क्रे प्रति उत्तरदापित्व वी 
विश्चपस्प करना है। यह सिद्धान्तव सरल प्रतीत होता है, दिन्‍्तु व्यवद्दार म॑ स्थिति 
दिपरीत देखते का मिलती है | अधिक्ाय लघु उद्याग इकाइयो के पास ऐसी वाई 
ब्यवस्या नही होती जिसके द्वारा यहू अनुमान लगावा जाए कि उनके साधन जिस 
सीमा तक वकार जात हैं । साथनो की वरवादी के नियन्त्रण के दो प्रभाव होते हैं। 
एंक और पहु लागत को कम करता है तया दूसरी ओर उत्सादन-वुद्धि म सहायक 
हाता है । साधनों की वरदबादी के मुख्य रूप हो सकते हैं--() व्यय मं जान वाले 
प्रयरत ([.05६ ८०75) , (४) गति मे रुकावट ([.05 79007075) (पा) अवधारणार्ग्री 
की अस्य्टना (8फएांइणाए एण (07०८८का5), एवं [॥४) वस्तुप्रो की अनावश्यक 
किस्म [एएवए३ एथ्वाएट[ए णी गद्वाध्याओड 300 छ000०४६] । इन सभी प्रकार नों 
“प/४५6५ को स्टेंडडाइजेशन (837दग्रधा5407) से नियन्त्रित किया जा सकता है 

'हट णए्डडाइिजयन तथा उयादिता' (डी3फैड4/59007 वार चिफएण्ए।ा 
की दृष्टि से एक ग्यौद्या गिक प्रतिप्ठान के कायक्रम को तीन बडी श्रे णियो मे रखा जा 
सकता है--प्रवस्य, इन्जीनिर्यरिंग और क्रय [/निक्ाउडशाशलता, लिएत8ग्राध्शात8 ध0 
ए0०७॥६६) ॥ प्रवन्य के अस्तगुव नियो मेन, संगठन, निर्देशन, तियस्वरप व अखिक्षण 
सम्बन्धी क्रियाएँ झाती हैं। यदि प्रवन्ध-व्यवस्था इन उत्तरदायित्वों को ठीक से 

निभाती है तो वह उत्पादिता वृद्धि म सहायक होती है । 
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इन्जीनियरिंग प्रक्रिया के भ्न्तर्गंत उत्पादन से सम्यन्धित डिजाइनिंग, निर्माण- 
कार्य, किस्म नियन्तण ((घशा५ए (००४०) आदि तकतीकी फत झते हैं। इन 
तकनीकी फलनों पर उत्पादिता निर्मेर करती है। ग्रत' उत्पादकता वृद्धि के लिए 
इन्जी नियरिंग पहुलुप्रों पर घ्यान दिया जाता श्रावश्यकर है 
क्रय नीति का भी उत्पादकता पर गहरा प्रभाव पडता है, क्योकि भ्राधुतिक 
उत्पादन-तकनी की ग्रधिकाँश कच्चे माल के स्तर पर निर्मर करती है | यदि स्टेंदड[ई३- 
जेशन को ध्यान में रखकर कच्चे माल वी खरीद की जा सक्रती है, तो उत्यादन- 
व्यवस्था से एक अनिश्चितता व असब्चुलन का तत्त्व आ जाता है। सामान्यत बिता 
स्टेण्डई की वस्तुएँ खरीदने पर उत्पादकता इस प्रकार प्रभावित होती है-- 
(7) समय पर ठीक ढग का सामान न मिलने से कार्य मे दीघेकालीन ग्रथव 
झग्रल्पकालीन रुकावट, 
(॥) क्षिसी काम की बार बार अस्वीक्षत्ति तथा उसे बारबार करना 
(%ए८४॥ए४ एशुल्लाता शाते ॥€ ४070॥72 ), 
(॥॥) दोप पूणा वस्तुप्रो (८९८४० ?700755) के उत्पादन को रोक्ते 
के लिए प्रतिरिक्त निरीक्षण कार्य 
(7५) उपरोक्त कारणशो से ऊपरी लागत में वृद्धि (फाद्र०३४आ8 0एटाहहथर्त 
एा्वा225 07 (8 8४00०२५६) । 
भारत अत्र कता से विक्रेता मे बदलता जा रहा है । दिन प्रतिदिन प्रतिस्पर्डा 
बढती जा रही है। झत व्यावसायिक सस्थानों के लिए श्रेष्ठ बिक्री-ब्यवस्था करना 


ग्रावश्यक है । बिक्री मे वृद्धि से लागत कम झाती है झ्लौर लागत मे कमी से उत्पादकत्ता 
बढती है । 


ज्वायस्तीय स्ोज्जन्वा-प्यदिल्ल्यय्य वे 
स्आा््ंठख्चय व्का घ्तृदयॉव्ड्ल्त 


(एलाप्नल्हाड तर शिक्रा 4॥9<द7्घ5ंणा गा #क्‍/गे 





योजना परिव्यय के ग्रावंटद का प्रश्त मूलत प्रॉथमिकताग्री (707८४) 
का प्रश्न है। प्राय प्रत्येक देश में साघन सीमित होते हैं अतः योजना मो मे किस मद 
(या) को कमर था अधिक महत्त्व दिय्य जाए प्रश्न ही योजनाओ मे प्राथमिक्ताप्रो 
का प्रश्न है। प्राथमिक्ताओ्रो वी समस्या में दो पक्ष है--प्रथम, बित्तीस साधनों की 
उपलब्धि (८४०७४०८ ४७7/७०१/७६५)] और द्वितीय, उपलब्ध वित्तीय साधनों का 
आवदन ([६९५०००७ #]|॥0०४४०॥ ) समस्या के दूसरे पक्ष का विश्लेषण प्राय: देश 
वी क्षेत्रीय आवश्यकता मो (८९४४००४। ॥९९05), उत्पादन तथा वितरण सम्बन्बी 
भ्रावश्यकताग्री [एएशाटलाएा ८ ए।धध7शर0॥ ॥£८05). प्रोद्योगिक स्थिति 
(80806 ० "९ण्यात0!०९2५), उपभोग तथा विनियोग सम्बन्धी आ्ावश्यक्ता्रों 
((एणाआजणाणा 0 ॥४८४पा८श 7९८65) तथा सामाजिक आवश्यकताओं 
(5०८७ ॥०205) को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। इन्ही के आधार पर 
योजना में प्राथमिकताएँ निर्धारित की जाती हैं । 

प्रथम पंचवर्षोप योजना की प्राथमिकताएँ 
(ए7076 ९5 0[ 0४ 7६९ ४८वा ?]90) 

प्रथम योजना में परिव्यय की राशि प्रारम्भ मे 2069 करोड रुपये प्रस्तावित 
की गई सशोधित अनुमानों मे यह राशि बढा कर 2378 करोड रुपये कर दी गई । 
योजना पर वास्तविक व्यय 960 करोड रुपये हुआ । 


कृषि व सिंचाई 

करूषि व सिंचाई के लिए प्रथम योजना के प्रारूप में 823करोड इपये प्रस्तावित 
किए गए थे, जो कुल प्रस्तावित व्यय का 3 5% था, विल्तु इस मद पर वास्तविक 
व्यय 724 करोड रुपये हुमा जो प्रत्तावित व्यय से 99 करोड रपये कम था। शिस्तु 
योजना वे कुल वास्तविक व्यय (960 करोड रु) में इस मद का प्रत्तिशत 37८6 
रहा जो प्रस्तावित प्रतिशत से 22६ प्रविक था । 

इस प्रकार प्रथम योजता मे कृषि और सिंचाई को सर्वोच्च प्राथप्तिकता दी 
गई ।यह प्राथमिकता उचित थी तथा योंजता को पूर्वेनिर्धारित ब्यूड-?चना [ इध9८९१) 
के अनुझल थी, क्योकि प्रथम योजना की व्यूह-रचना का मूल लक्ष्य देश से पे द्योगी- 
घरण वे लिए उपयुक्त पृष्ठभूमि तेयार बरवा था । इृषि के विक्ताप्त से ही बच्चे माल 
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की प्रावश्यक पूर्ति प्राप्त हो सकती थी त्था देश की ग्रतिरिक्त शम-शक्ति (5ण७ 05 
]90007 0728) को रोजगर के अवसर प्रदान किए जा सकते थे | कृषिगत विनियोग 
की गर्भाविधि (068900॥ ९क्ञा०0) भी औद्योगिक विनियोग की तुलता मे बहुत 
छोटो होती है । कृषिगत विनियोगो से शीघ्र प्रतिफल मिलने लगते है। झ्त देश वी 
राष्ट्रीय झ्राय मे वृद्धि के लिए भी कृषि के विकाप्त को सर्वोच्च प्राथमिकता का दिया 


जाना उचित या तथा ग्न्य मंदो की तुतना मे इस मद पर आावदित राशि का 
प्रायोजन योजना के उद्देश्यों के अमुक्ल था । 


परिवहन झौर सामाजिक सेवाएँ 
परिवहन तथा संचार के लिए इस योजना में 570 करोड रुपये प्रस्तावित 
किए गए जो कुल प्रस्तावित व्यय का 24 /. था । इस मंद पर वास्तविक व्यय 548 
करोड़ रुपये का हुआ जो कुल वास्तविक व्यय का 26 / था। सामाजिक सेवाग्नो के 
लिए प्रस्तावित व्यय 532 करोड रुपये का रखा गया था लेक्नि वास्तविक ब्यय 44 
करोड़ रुपये हुआ्ला | इस प्रकार प्रथम योजता में परिवहन तथा सचार का द्वितीय 
तथा सामाजिक सेवाओं का तीसरा स्थान रहा । 
परिवहन तथा सामाजिक सेवाग्रो की प्राथमिकता को सरकारों क्षेत्रों मे उचित 
ठहराया गया | परिवहन तथा सचार को दी गई प्राथमिक्ता को उचित कहा जा 
सकता है, क्योकि झआथिक विकास में परिवहन तथा धचार की सुविधाग्रो के विस्तार 
का बड़ा महत्त्व है। कृषि, उद्योग भ्रादि किसी भो क्षेत्र मे प्रगत्ति के लिए बुूशल 
परिवहन तथा सचार सेवाएँ ग्रावश्यक है | बाजारों के विस्तार तथा देश के विभिन्न 
भागो को एक दूसरे से जोड़ने मे श्रौर नवीन आर्थिक क्रियाओं के सचालन में इनका 
हृत्वपृर्ण योगदान होता है । किन्तु सामाजिक सेवाग्रो के लिए निर्धारित व्यय तथा 
इसको दी गई ग्रावध्षिकता को उचित नहीं कहा जा यक्तता | यह तो उकित है कि देश 
के विक्रोस के लिए मानव-तत्त्व को कुशलता वो बढाने के लिए भ्रधिक से अधिक 
शिक्षा भौर चिकित्सा की सुविवाएँ मिलनी चाहिए । किन्तु भारत जेसे देश में इस 
मद पर किए जाने वाले व्यय का अधिकाँश भाग प्रशासनिक व्यय के रूप में जाता 
रहा । सामाजिक कल्यारय के नाम पर देश में करोडो रुपयो का अ्रपन्यय हुझ्ला इस 
मद में से कटौती कर उद्योग तथा खतिज के विकास परिब्यय की मात्रा बढाई जानी 
चाहिए थी । विक्राप्त की प्रारम्भिक ग्रवस्था में आर्थिक ऊपरी पूँती (80070णा९ 
०५्ट्टानी2805$) का निर्माण सामाजिक ऊपरी पूँजी (500०७ 0०५थ-॥६90$) की 
तुलता में अधिक मह्त्त्वपूणं होता है । 
उद्योग तथा खनिज 
उद्योग तया खनिज पर इस योजना मे 88 करोड रुपये का व्यय प्रस्तावित 
किया गया था किन्तु वास्तव में केवल 97 करोड़ रुपये ही व्यय हुए । इस मद पर 
इतना कम राशि का आावटन अनचित था । 
हितीय पचवर्षोष योजना की प्राथमिकताएँ 
(एस०णाञग९६४ 06 ह6 5९एणाएऐ एड शा एक्षा) 
द्विदीय मोजता में 4809 करोड रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया । 


368 भारत मे ग्रायिक नियोजन 


इस प्रस्तावित राशि के मुक यले वास्तविक व्यय 4672 करोड रुपये का हुआ | यह 
उद्योग-प्रधात योजना थी | इस योजना मे कृषि की प्राथमिकता को कम किया गया 
तथा प्रथम योजना की तुलता में उद्योग तथा खनिजों के लिए एक बडी राशि 
निर्धारित की गई । 
कृपि तथा विचाई 

क़षपि तथा सिन्नाई के लिए योजना मे 0 करोड रुपये की राधि प्रस्तावित 
की गई थी जो कुल प्रस्तावित व्यय का 23 प्रतिशत थी । इस मद पर वास्तविक व्यय 
279 करोड छूपये का हुग्रा जो कुल योजना-परिव्यय का 2 भ्रतिशत था। प्रथम 
योजना मे इस मद पर व्यय का प्रतिशत जहाँ कुल व्यय का 37 था, वहाँ यह प्रतिशत 
धट कर इप्त योजता में केवल 23 रह गया। क्रंपि के घिनियोग को कम करना 
नियोजको की अदुर्र्दशिता को दर्शाता है। पहली योजना के दोरान खाद्यास्त वी 
प्रचद्धी श्यिति होने का कारण अच्छी वर्षा का होता था, किल्तु त्ियोजकों ने योजना 
की सफलता मान कर. द्वितीय योजना में कृषि पर कमर ध्यान दिया । कृषि विनियोगों 
मे कमी का यह परिणाम निकला कि दूसरी योजता मे कृषि के लक्ष्य पूर्ण रूप से 
श्रसफल रहे और खाद्यान्दो का उत्पादन मिर गया । 
परिवहन तथा सचार 

परिवहन तथा सचार के लिए योजना में 385 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए 
गए थे कुल परिव्यय के 29 प्रतिशत थे | इस मद पर वाशह्तविक व्यय 26] करोड़ 
का हुग्ना जो कुल वास्तविक व्यय का 27 प्रतिशत था | जहाँ तक व्यय के प्रतिशत 
का प्रश्त है, पहली योजना की तुथना में इसमे कोई विशेष अन्तर महीं ग्राया । पहली 
| योजना में यह प्रतिशत 26 था । किस्तु निरपेक्ष श्रको के रूप मे पहली योजना मे जहाँ 
इस मद पर हुए वास्तविक व्यय की राशि केवल 58 करोड रुपये थी, वर्हा इस 
योजना मे यह राशि 26] करोड़ रुपये ही थी । इस मद के लिए इस बडी राशि 
का प्रावधान इस योजना में परिवहन व सचार को दिए गए ऊँचे महत्त्व को स्पष्ट 
करता है। इस योजना में पत्च्यय की हृष्टि से सर्वोच्च प्राथमिकता इसी मद को दी 
गई। यह प्राथमिकता उचित थी, बयोकि ग्राथिक विकास की गति को तीब्र करने के 
लिए परिवहन तथा सचार के कुशल तया देज रफ्तार वाले साधनों के रूप मे झआधिक 
ऊपरी पूंजी का होना श्रत्यावश्यक था । 
उद्योग वथा खनिज 

द्वितीय योजना मे इंस मद के लिए 825 करोड झपये की राशि निर्धारित 
की गई । वास्तविक व्यस को राशि तो इससे कही अधिक (25 करोड रुपये ) 
थी। कुल प्रस्तावित व्यय में इस मद के प्रस्तावित व्यय का प्रतिशत 9 तथा ठुल 
वास्तविक व्यय मे इस मद के वास्तविक व्यय का घतिशत्त 24 रहा | इस श्रकार 
वास्तविक ब्यय का प्रतिशत प्रस्तावित व्यय के प्रतिशत से 5 यधिक रहा । ये प्राँव हे 
इस योजना मे उद्योग तथा ख़बिजों को दिए गए महत्त्व को प्रकट बरते हैं। इस मर्द 
वो योजता में दूसरा स्थान मिला । उद्योगों के क्षेत्र मे भी मूत्र व भारी उद्योग्रो जंसे 
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लोहा व इस्पात, मशीन, इस्जीनियरी, रासायनिक आादि उद्योगों को विशेष स्थान 
दिया गया । निर्धारित विनियोगो का अधिकाँग भाग इन उद्योगों के लिए प्रस्तावित 
किया गया । श्रौद्योगीकरण की मति मे तीब्नता लाने के लिए इस मदद के लिए बडी 
राशि का ग्रावटन उचित था। पहली योजना में इस मद की उपेक्षा की गई थी 
जिसके कठु-प्रनुभव का लाभ उठाते हुए इस योजना में इस मंद के लिए क्रिया गया 
वित्तीय ग्रावरन (पाक्षाटा॥। #॥02707) सर्वेधा उचित था । 

सरकारी क्षेत्र मे किए गए उपरोक्त व्यय के अल्रिक्त निजी क्षेत्र में सगठित 
उद्योग और खनिजो पर 575 करोड रुपये व्यय किए गए । देश को औद्योगिक दिशा 
देने के लिए प्रायम्किता का यह परिवितेव योजना के उद्देश्यों के अनुझूल था । 
सामाजिक सेवाएँ तथा विविध 

सामाजिक सेवाग्रो के मद के लिए योजना मे 044 करोड रुपये की राशि 
का प्रस्ताव किया गया था । इस मद पर वास्तविक व्यय 855 करोड रुपये वा हुग्ना 
जो कुल वास्तविक योजना परिवयय का 3 प्रतिशत था । प्राथमिक्ताओं की हृष्टि से 
इस मद का योजना भे क,फी ऊँचा स्थान रहा । पहली योजवा में सामाजिक सेवाग्रो 
के व्यय का प्रतिशत जहाँ 2। था, वहाँ इस योजना में इस मंद के व्यय का प्रतिशत 
]8 रहा | पहली योजना की तुलना में व्यय के प्रतिणत मे यह गिरावट उचित थी, 
क्योकि प्रथम योजना के सन्दर्भ से यह स्पष्ट किया जा चुका है कि देश के वित्रास 
की प्रारम्मिक अवस्थानञ्रों भे साधनों का अधिक भाग सामाजिक मदो की अपेक्षा 
आधिक मदों पर अ्रधिक लगाया जाता चाहिए | सामाजिक सेवाओो के ध्यय मे अनेक 
प्रकार की ॥.८४)४४26७५' का रहना स्वाभाविक है। 

तृतीय पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकताएँ 
(ए70गरा6€5 ० पर पंत] 7५6 वा शात्रा) 

तृतीय योजना मे स व॑जनिक क्षेत्र का परिब्यय 7509 करोड रुपये का 
निर्धारित किया गया | सावेजनिक क्षेत्र में इस योजना के दौरान वास्तविक व्यय 
8577 करोड़ रुपये का हुझ्ना । 
कृषि और सिंचाई 

कृषि और द्चिचाई के लिए 7]8 करोड रुपये प्रस्तावित किए गए ) कुल 
प्रस्तावित व्यय का यह 23 प्रतिशत था । इस मद पर वास्तविक व्यय 753 करोड 
रुपये हुआ जो कुल वास्तविक व्यय का 2] प्रतिशत था । प्रतिशत व्यय की हृष्टि से 
योजना में इस मद को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ । 25 प्रतिशत पर प्रथम परिवहन 
घ सवार को तथा 23 प्रतिशत पर हितीय स्थान उद्योग गौर खनिज को मिला । 

इस योजना में दृपि-ल्ैत़् को ड्ितीय योजना वी अपेला झधिक महत्त्व दिया 
गया । क्पि विकास के लिए ]068 करोड़ रुपये तथा पसिचाई-बिकास के लिए 
650 बरोड रुपये का निर्धारण इस स्थिति को स्पष्ट करता हैं कि इम योजना मे 
समस्त व्यय का एक चौथाई भाग कृषि विकास के लिए रखा गया । यह वित्तीय 
प्रावधान उचित था। देश वी दढती हुई झाबादी की ग्रावश्यकता-पूर्ति के लिए 
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खाद्यान्नो के उल्ादन में भारी वृद्धि अपक्षित थी। कृषि के क्षेत्र में रही दितीय 
योजना की भ्रसफचताओं की पूद्धि के लिए भी तृतीय योजना मे कृषि को प्रायमिकता 
दिया जाना उचित था । 
उद्योग और खनिज 
इनतीय योजता की भाँति इस योजना में भी उद्योग गौर खनिज को प्राथमिकता 
दी गई । इस मद के लिए 784 करोड़ रू प्रस्तावित किए गए जो कुल प्रस्तावित 
व्यय का 24 प्रतिशत था तथा वास्तविक व्यय इस मद पर 967करोड रू. हुआ जो 
कुल वास्तविक व्यय वा 23 प्रतिशत था । द्वितीय योजना में देश द्रत झौद्योगीकरण 
(७.00 07509580॥079) के लिए लोहा ब इस्पात खाद, क्षारी मशीनरी ग्रादि 
के कारखानो के रूप मे ऊपरी आाधथिक पूंजी (7009०ाग० ०शक्षा।६8५$) का एक 
सुदृढ आधार निर्मित हों चुका था। ग्रत इस ऊपरी झ्लाथिक पूजी के ग्रवेक्षित 
उपयोग के लिए यह ग्रावश्यक था कि अधिक से प्रधिक उद्योय स्थापित किए जावे 
श्रौर औद्योगिक आधार को अधिक सुहृढ बनाने के लिए नए खनिजों की खोज वी 
जावे तथा पुराने खनिजो का उद्यादव बढाया जावे । इसलिए इस योजना में उद्योग 
तथा खनिज पर किया गया वित्तीय ग्रावटव उचित था । इस मद पर बडी राशि का 
प्रावधान तीन अधिक विकास और ग्रात्म निर्मरता के लिए झ्रावश्यक या । 
परिवहन तथा सचार 
परिवहन तथा सचार के लिए 486 करोड रुपये प्रस्तावित किए गए, विस्ु 
वास्तविक व्यय 2]2 करोड़ रु का हुआ जो सभी मदो की भपेक्षा अधिक था ! 
दिन्‍्नु वास्तविक व्यय के प्रतिशत की दृष्टि से इस मद का स्थान पहला रहा । तीत्र 
श्रौद्योगीकरण के उद्देश्य की हृष्टि से परिवहन तथा सचार को ग्रधिक महत्त्व दिया 
जाना ग्रावश्यक था । अंत इस मद के लिए किया गया वित्तीय आयोजत उच्चित था। 
सामाजिक सेवाएँ ४ 
सामाजिक सेवाग्रौ पर योजना से !493 करोड रू व्यथ किए गए जबकि 
प्रस्ताव 300 करोड रू का रखा गया था । इस योजना में सामाजिक सेवाओ को 
वित्तीय प्रावटन कौ हृष्टि से चौथा स्थान दिया गया । दो योजताग्री के वाद कृषि 
तथा उद्योग का जो गआ्रधारभूत ढाँचा निर्मित हुश्ना, उसके अनुरूप कार्यक्रमों को भागे 
बढाने के लिए ग्रधिक सख्या में कुशल श्रमिकों, इजीनियरों एव कृषि विशेषज्ञों की 
ग्रावश्यकता थी भ्रत इस ग्रावश्यकता की पूर्ति के लिए सामान्य तथा तकनीकी शिक्षां 
ग्रादि सामाजिक सेवाओो के लिए निधारित 300 करोड रू की राशि उचित ही थी । 
विद्यत शक्ति 
+ तीन शद्योगीकरण वे लिए विद्युत्‌ शक्ति को भी प्राथमिकता दिया जानो 
उचित था। इस मद के लिए प्रथम योजना मे 479 करोड रु, द्वितीय योजरी में 
380 करोड द तथा इस योजना मे 02 करोड़ ह निर्धारित किए गए । ध्रवमर 
योज॑वा की तुलना मे इस योजना मे देश मे बढायी हुई प्रावश्यकताओा थी पूति वे लिए 
6 गुना व्यय वृद्धि का प्रावधान भ्रावश्यंक था | 


भारतीय योजना-परिव्यय के झ्रावटन का मूल्यांकन 37] 


शक्ति विनियोग के औचवित्य का (]6027 शशहएइ५ डिप्राए:ए (०प्णा्आा/०८) 
द्वारा परीक्षण किया गया । इस समिति के रिपोर्ट की श्रनुसार देश के सम्मुख 
प्रौद्योगिक तथा पारिवारिक आ्रावश्यकतामो की पूर्ति के लिए बिद्युत्‌ शक्ति उत्तादन 
के लिए बड़ी राशि की झ्रावश्यकता थी ) 


चतुर्थ योजना मे प्राथमिकताएँ 
(एा09॥65 ॥॥ शा ए0णाए ९४९ ४९श ?!9॥॥) 

चतुर्थ योजना मे सार्वजनिक क्षेत्र मे 5 902 करोड रू. का व्यय प्रस्तावित 
किया गया । तृतीय योजना की भाँति इसमे उद्योग तथा खनिजों का महत्त्वपू्णो स्थान 
रखा गया । कृषि तथा उद्योग को लगभग समान महत्त्व दिया गया । तृत्तीय योजना 
की अश्रवधि में श्राथिक सकटो के परिणामस्वरूप 'योजना अवकाश" (?'कष-0॥099) 
की स्थिति हो गई तथा पंचवर्षीय योजना के स्थान पर तीन बाथिक योजनाएं अत्तः 
कृषि श्रौर उद्योग पर लगभग समान विनियोग के कार्यक्रम योजना के उद्देश्यो के 
ग्रनुरूप थे। कृषि तथा सिचाई के लिए 385 करोड़ ₹ तथा उद्योग और खनन के 
लिए 363! करोड रु प्रस्तावित किए गए । 


परिवहत तथा सचार को दूसरा स्थान दिया गया। विद्युत्‌ शक्ति के लिए 
2448 करोड रु का प्रस्ताव किया गया तथा सामाजिक सेवाप्नो के लिए 277 
करोड रू प्रस्तावित किए गए | इन मदों पर प्रस्तावित ब्यय की उपरोक्त राशियाँ 
प्राथमिकता के क्रम में श्रनुरूप थी, किन्तु मूल्य-स्तर की दृष्टि से इन राशियों को देश 
की आवेश्यक्रताश्ो के उचित नहीं कहा जा सकता । विशेष रूप से विद्युत शक्ति के 
विकास के लिए ग्रधिकतम साधनों की प्रावश्यकता थी । 


(्‌ 5] 
चलुथ य्योजचन्या व्का च्नूज्याँव्कल 
(अ्प्रेल 969 से मार्च 974]) 


(4###वांध्रण णी ४7९ 6००३9 707) 





उद्देश्य (00]2८0ए25 ) 

चतुर्थ योजता क्वा लक्ष्य स्थिरतापूर्दे विकास की गति को तीत्र करना, कषि 
के उत्तादव में उतार-चडाव को कम करता तथा जिदेगी सहायता की अ्रनिश्चितता के 
काररा उसके प्रसाव को घटाता था । इसता उद्देश्य ऐसे कायक्रम्तों द्वारा लोगो के 
जीवन स्तर को ऊेंचा करना था जिपसे समातता और सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन 
भी मिले ) इस योज॑ता में रोजगार और शिक्षा की ध्यंत्स्था द्वारा कमझोर और कम 
सुविधा प्राप्त वग की दशा को सुवारने पर विशेष बल दिया गया। इस योजता से 
सम्पत्ति आय और झ्ायिक शक्ति को अधिवाधिक लोगो मर प्रत्तार॒ करने और उन्हें 
कुछ ही हायो में एकत्र होत से रोकने के प्रयतप्त भी किए गए । 

योजना का लक्ष्य शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाइत को, जो सब 969-70 में 29,07 
करोड़ हू था, बढाकर सन्‌ 973-74 में 38 306 करोड रू करते का था । इसका 
अर्य था कि सतव्‌ 4960 6 के मूल्यों पर 4968-69 के 7,357 करोइर के 
उत्पादन को सत्‌ 973-74 मे 22862 करोड रु कर दिया गया। विकास थी 
प्रस्तावित ग्रोत्तत वाघषिक चक्रवृद्धि दर 57 प्रतिशत थी ॥? 


परिष्यय प्रौर निवेश (0फ083ए धाएं [॥५65४77677|) 

प्रारम्म में चतुर्ये योजना के लिए 24 882 करोड रू का प्राववान रखा गया 
था । इसमे सरकारी क्षेत्र के लिए 75 902 करोड़ र (इसमे 3,655 करोड़ 
का निवेश शामिद है) श्रौर तिजी क्षेत्र मे लगाने के लिए 8,980 करोड रु की राशि 
थी । सब 97 में इस बोजवा का मब्यावधि मसूल्पाकन क्रिया गया झौर सरकारी 
क्षेत्र के परिव्यय को बढाकर 6,20] करोड रु कर दिया गया ॥ 


॥. [5803 ]976, ए ॥7 


घतुर्थ योजना का मूल्यांकन 373 


चतुर्थ योजना से सरकारी क्षेत्र का परिव्ययां 


(करोड २० में) 
मद केन्द्र राज्प योग 

] कृषि और सम्बद्ध क्षत 4,233 १,508 2743 
(76) (9-3) (69) 
2 सिंचाई और बाढ नियन्त्रण ]7 ,88 ध,205 
(07) (73) (74) 
3. बिजली 50 2,370 2,990 
(32) (46) (7:8) 
4. ग्रामीण और लघु उद्योग 32 22 254 
(०8) (०7) (४5) 
5. उद्योग और खनिज 2,772 2] 2,983 
(7) ]4) (]8"5) 
6 यातायात और संचार 2,345 638 2,983 
(!4"5) (39) (78 4) 
4. अन्य 54] ,6]2 353 
(9९6) (99) (9%5) 

जिपमे से 
(प्र) शिक्षा और देशानिक अनुतवान 375 529 904 
(2-3). (33) (56) 
(ब) स्वास्थ्य १5] 86 337 
(09) (74) (2०) 
(स) परिवार नियोजन 262 न 262 
(6) (6) 
योग 8552 १,649 6,20 
(529) (474]) (000) 





कोष्ठफो में दिए यए आरके सम्बद्ध क्षेत्रों से परिन्यय का प्रतिशत बताते है । 
शेब आँकड़े जि हुद तक राज्यों के हिस्से का कुल परिब्यय 4,600 
करोड़ रुपये (जो बाद मे सशोधित कर 4,672 करोड रुयये कर दिया गया) जिसके 
लिए केन्द्र प्रौर राज्य-्वार ब्पौरा उपलब्ध नही है मे से है, उठ हद तक केद्ध का 


प्रिव्पय अधिक हो सकता है । 


परिव्यय की वित्त-व्यवस्था 
(एाग्रकरणाए ०॥ 0]87 0७8९) 


चनुर्थय योजना में सरकारी क्षेत्र मे परिव्यय की वित्त-व्यवस्था अग्रानुसार रही-- 


]. 584 4976, 7 ॥72, 


374 भारत में झाविक नियोजन 


चतुर्थ घोजना में सरकारी क्षेत्र में योजना परिव्यय की वित्त-व्यवस्थाँ 





(करोंड रु० मे) 
मद बआारम्भिक अनुमान अन्तिम उपलब्ध 
बन न न मम या 8 यम ला 
4, मुख्यतया भ्रपने साधनों से 7,!02 5,475 
(44*7) (339) 
() कराधान की योजना पूर्व दरो पर 
चालू राजस्व से बचत ],673 (-) 236 
(2) प्रतिरिक्त कराघान, जिसमे सार्वजनिक उद्यमो 
की बचत बढाने के उपाय शामिल हैं 3,98 4,280 
(3) रिजवं बैक के लाभ 202 296 
(4) योजना के लिए अ्रविरिक्त साधन जुटाने के लिए 
किए गए उपायो से हुई भ्राय को छोडकर 
सांवेजनिक प्रतिष्ठानों की बचत 2,029 3,835 
(क) रेल 265 (-) 7065 
(ख) प्रन्य ,764 ,300 
2 मुस्यत॒या घरेलू ऋणो के जरिए 6,486 8,598 
(389) (53 2) 
() सार्वजनिक ऋण, बाजार और जीवन बीमा 
निगम से सरकारी उद्यमों द्वारा लिए गए 
ऋरो सहित (शुद्ध) 2,326 3, 435 
(2) छोटी बचतें १69 ,62 
(3) दापिकी जमा, अनिवायें जमा, इनामी बौंड 
भ्ौर स्वर्ण बीड (-) 04 (-) 98 
(4) राज्य भविष्य निधियाँ 660 874 
(5) इस्पात समानकरण निधि (शुद्ध) ना का 
(6) विविघष पूंजीगत प्राप्तियाँ (शुद्ध) ,685 8,455 
(7) घाटे का वित्त 850 2060 
3. कुल घरेलू साधन (--2) 3,288 ,4073 
(87) 
4. विदेशी सहायता 26]4 2087 
(।6 4) (72-9) 
5 कुल साधन (3--4) 85 902 ]6 60 
(00 0) (।00 0] 


कौष्ठको मे दिए गए झाँकडे “या ज्ञात मे डिए गए म्रक्ड कुन के प्रतिशत है। हैं । 


]. 770,8 976, ए ॥73 


चतुर्य योजना का मुल्याँकत 375 


उपलब्धियाँ (8०॥४०४2४॥॥९१$)! 

चतुर्थ योजना के ग्रन्तर्गत वृद्धि की दर का लक्ष्य 577 /. वापिक था, वर्न्छु 
969-20 मे यह 5 7-/. रही । 7970-7व में यह श्रटकर 4 9 /.. 97-73 
मे 4 /., 972--73 में (-) 0५ झौर 973-74 मे 3:/ रह गई। योजना 
के प्रत्येक बर्ष मे क्रपि प्रौर उद्योग जैसे मुह्य क्षेत्रो मे निन्न प्रकार के एख दिंखाई दिए। 

चौथी योजना मे खाद्याग्द उत्पादन का लक्ष्य ।2:9 करोड टन था । भ्रस्तिम 
अनुभानों के अनुसार 973-74 में यह उत्पादन ]0 4 करोड टन था। उत्पादन 
कम होने का भुख्य कारण मौसम था । योजना मे प्रपनाई गई नई कृषि नीतियों से 
गेहूँ के उत्पादन मे नई सफलताएँ मिली । हालाँकि चावल का उत्पादन सतल्तीषजनक 
था, परस्तु इस क्षेत्र मे कोई उल्लेखनीय तकतीकी सफलता प्राप्त नहीं हुई। दालो श्र 
तिश्हतों के उत्पादन मे वृद्धि की दर योजना मे प्रपेक्षित बूद्धि की दर से कम थी 

जब चौयी पचवर्षीय योजना बनाई गई थी तव आयिक स्थिति अच्छी नहीं 
थी प्रौर औद्योगिक क्षेत्र की बहुत क्षमता का उपयोग भी नही हो रहा था । इसलिए 
मौजूदा क्षमता का भवी प्रकार प्रयोग इस योजवा का एक मुझुय उद्देश्य था | योजना 
के वर्षों मे प्रौद्योगिक क्षेत्र में बुद्धि की दर श्रॉकि गए 8 से ]0/ से कम थी । 
योजना के पहले चार वर्षों मं यह क्रमश 73, 3], 33 श्रौर 53|« 
थी। 973-.74 में केवल नाममात्र की वृद्धि (एक प्रतिशत से भी कम) हुई | कुछ 
उद्योगों मे तो उत्पादन की क्षपता कम थी, परन्तु कई अन्य प्रवुख उद्योगो--जैसे 
इस्पात ग्रौर उवेरक की उत्पादन क्षमता का उपभोग करने मे बिजली झौर बच्चे 
माल की कमी झीर सचालत की समस्याद्रों के कारण रुकावट पड़ी । 

बाघाप्रो के बावजुद योजता काल की उरलब्धियाँ सराहुतीय रही और राष्ट्र 
शक्तिशानी ढग से ग्रात्मनिर्भर तथा कुशल अ्र्थें-ग्यवस्था की श्लोर बढ़ा | ! जुलाई, 
975 को 20- सूती झ्राधिक कार्यकम के बाद तो देश ने एक नई करवट सी ही है, 
लेकिन इससे पुर्दे की प्रथति को भी हमे स्त्रीकौर करना होगा । 

भ्राथिक प्रगति श्ॉकड़ो सेट 


मद १960-6[ 963-66 973-74 
राष्ट्रीय ग्राय 
शुद्ध राष्ट्रीय उल्पादव 
वर्तमान मूल्यो पर ]3,300 करोड़ रु. 20,600 करोड रु 49,300 करोड रु. 


ह्थिर भूल्यो पर 33,390 करोड़ रझ. 45,09 करोड रे 49,700 करोड रु, 
प्रत्ति व्यक्ति आय वर्तमान 

मूल्यों पर 306 € 426 रू. 850 # 

स्थिर मूल्यों पर 306 रू 3]| € 340 * 


4... 700॥9 976, ए ॥74. 
2. भारत सरकार , सफ़्त्ग के दस्त वर्ष (!966-]975), पृष्ठ 47-53. 


376 भारत मे आधिक नियोजन 


मद 
कृषि 
कुल बोया गया क्षेत्र 


एक से अधिक फसलो 


वाला क्षेत्र 
शुद्ध सिचित क्षेत्र 


उर्वरको की खपत 


खाद्याननो का उत्पादन 


पशुग्रो की सख्या 


सहकारी ऋण 


।930-6] 


]3 करोड़ 


30 लाख हैक्टेयर 650 लाख हैक्टेयर 


983-66 


3 वरोड़ 


2 करोड हैक्टेयर | करोड 


2 करोड 
50 लाख हैवटेयर 
3 लापस 
० हजार ठन 
8 करोड 
29 लाख टन 
33 करोड 
60 लाख 


प्राथमिक कृषि सहकारियाँ 


सस्या 
सदस्य सख्या 


दिए गए ऋणा ( अल्पावधि 


प्रोर मध्यावधि ) 
उद्योग श्रौर खनन 
कोयले का उत्पादन 
शूड पेट्रोलियम 

लौह अयस्क 

प्रल्युमी नियम 

चीनी 


चनस्पति 


चाय 


2 लाख 
) करोड 
70 लाख 


203 करोड रु 


5 करोड 
650 लाख टन 
4 लाख 
54 हजार टव 
4 करोड 
70 लाख टन 
]8 हजार ढन 


26 लाख 
99 हजार टन 
3 लाख 
40 हजार टन 
32 करोड बिग्या. 


90 लास हैक्टेयर 
2 करोड 

70 लाख हैक्टेयर 
7 लाख 

286 हजार टन 
7 करोड 

20 लाख टन 

34 करोड 

४0 लाख 


2 लाख 
2 करोड 
64 लाख 


342 करोड रू 
7 करोड 


309 लाख 

22 ह॒चार टन 
] करोड 

80 लाख॑ टन 

62 हजार टन 


33 लाख 
88 हजार टन 
4 लाख 
| हजार टव 
47 करोंड 46 
30 लाख जिग्रा 


4973-74 


सन सपनफपा मन न आस 353 
“तह ९०० ३ [99-0० _ ॥9३-+ _ 


4 करोड़ 

0 लाख हैक्देयर 
2 करोड 

60 लाख हैक्टेयर 
3 करोड 

20 लाख हैक्टेमर 
28 लाख 

39 हजार टन 
]0 करोड़ 

36 लाख टन 

35 करोड 

50 लाख 


2 लाख 
3 करोड़ 
6568 लाख 


375 करोड़ रू 


8 करोड 
70 लाख टन 
7 लाख 
98 हजार टन 

3 करोड 
40 लाख टन 

॥। लाख 
48 हजार टत 
37 लाख 
45 हजार टन 

4 लाख 
49 हजार दन 
46 वारो्ड 
50 लख किग्रा. 


मद 


काफी 
सूती कपड़ा 


।960 6[ 
54 हजार टन 


670 करोड़ मीटर 


5 करोड 


जूते (चमड़े और रबड के )40 लाख जोडे 


कागज और गत्ता 
(पेपर बोर ) 


टायर (साइकिल, ट्रेक्टर 


भौर विमानों के ) 


ट्यूब (साइकिल, ट्रैक्टर, 


और विमानो के) 
झमोनियम सल्फेट 
सुपर फास्फेट 
साबुन 

सीमेन्ट 

तैयार इस्पात 
डीजल इजन 
शक्ति चालित पम्प 
सिलाई मशीनें 


घरेलू रिफ्रिजरेटर 
बिजली के मोटर 


बिजली के ल॑म्प 
दिजली के पे 
रेडियो सेट 


साइकिलें 


3 लाख 
50 हजार ठन॑ 


] करोड 
]2 लाख 


] करोड 
33 लाख 
80 हजार टत 


52 हजार टन 


लाख 
45 हजार टठने 
80 लाख टन 


24 लाख टन 
55,50 लाख 
[ लाख, 9,000 
3 लाख 3,000 
]4,700 
7 जाख 
28 हजार 
ग्रश्व शक्ति 
4 करोड़ 
85 लाख 
0 लाख 
29 हजार 
2 लाख 
82 हजार 
0 लाख 
74 हजार 
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]965 66 


62 हजार टन 
740 करोड मीटर 
6 करोड 
90 लाख जोड़े 

5 लाख 
58 हजार टन 


] करोड 
86 लाख 


] करोड 
87 लाख 
84 हजार टन 


] लाख 
0 हजार ठने 

4 लाख 
67 हजार टन 

! करोड 

8 लाख टन 
45 साख टन 
लाख ,200 


973-74 


92 हजार टन 
780 करोड मीटर 
5 करोड 
40 लाख जोडे 

6 लास 
5] हजार दनत 


2 करोड 
2] लाख 


] करोड 

46 लाख 
लाख 

24 हजार ठन 
। लाख 

20 हजार ठन 
2 लाख 

4] हजार टन 
4 करोड 

47 लाख टन 


47 लाख टन 
। लाख 37,700 


2 लाख 44 हजार 3 लाख27 हजार 
4 लाख 30 हजार 3 लाख 


30,600 
7 लाख 
53 हजार 
अश्व शक्ति 
7 करोड 
2] लाख 
3 लाख 
58 हजार 
5७ लाख 
6 हजार 
]5 लाख 
74 हजार 


] लाख व3,300 
29 लाख 

8 हजार 

ग्रश्व शक्ति 
]3 करोड 
32 लाख 
23 लाख 
20 हजार 
87 लाख 
74 हजार 
25 लाख 
77 हजार 


378 भारत मे ग्राथिक नियोजन 


मद ]960-6] 
बिजलो उत्पादत ,700 करोड 
केडब्ल्युएच. 


श्रौद्योगिक उत्पादत का 
सूचक (4960--400) 00 


सामान तेयार करने वाले उद्योग 


पजीकृत कारखाने 43 हजार 
उत्पादत पूँजी 2,700 करोड 


रोजगार में लगे मजदूर 33 लाख 


965-66 


3,682 करोड 
केडब्ल्युएच. 


54 


48 हजार 
8 000 करोड रु 
39 लाख 


व्यावसायिक शिक्षा पाने वाले व्यक्ति [इजीनियर रिंग) 


स्नातक 7,500 
स्नातकोत्तर 500 
चिक्रित्सा 

स्तातक 4,700 
स्नातकीत्तर 500 
कृषि 

स्वतातक 2,600 
स्नातकोत्तर 600 

पशु चिकित्सा 

स्नातक 83 
स्नातफोत्तर ]04 

रेले 

रेलमार्ग की लम्बाई 57 हजार किमी 
यात्री किलोमीटर 7,800 करोड 
माल भाडा 

(टन किलोमीटर ) 8,800 


चालू रोलिग स्टाक इजन 7[ हजार 


यात्री डिब्बे 28 हजार 
माल के डिद्दे 3 लाख 
8 हजार 
संडके 
प्रवकों 2 लाख 
63 हजार क्मी- 
सडकों पर मोटर 6 लाख 
गाोडियों की सत्या. 94 हजार 


2,900 
,000 


7,300 
],00 


4,900 
3,200 


589 
90 


59 हजार किमी. 
9,700 करोड़ 


,700 करोड़ 
2 हजार 

33 हजार 

3 लाख 

70 हजार 


3 लाख 

43 हजार कमी 
]0 लाख 

99 हजार 


]973-74 


7 275 करोड़ 
केडब्ल्युएच 


20॥ 


80 हजार 
]4,800 क्रोइरु 
60 लाख 


]4,300 
,400 


]0,200 
,900 


4,600 
7,700 


924 
244 


60 हजार विमी- 
3,600 करोड़ 


42,200 करोड़ 
।| हजार 

3७6 हजार 

3 लाख 

88 हजार 


4 लाख 

74 हजार विमी* 
20 लाख 

88 हुजार 


चतुथथ योजना का मूल्याकच 379 


ननन-.--मनन..€ु€>44ननननननननननन-.3-नममकमनन--नननयनममनननन-न;<८नयननननननन-4# नम +-म-नननीीीी मीन नी थवरनतत तन तन न+स्‍+5ज-सफउककस :डीसससफस्‍सओओी--:73ल3:  _ _ _ ा््छ० 





मद 960-6] 3965 66 973-74 
जहाजरानी 
जहाज ]72 22] 274 
सकल रजिस्टर्ड टन-भार 8 लाख ]5 लाख 30 लाख 
58 हजार 40 हजार 90 हजार 
डाक और भप्रन्य सेवाएँ 
डाबंघर 77 हजार 97 हजार 4 लाख ॥7 ह॒जार 
तार घर 32 हजार 43 हजार 27 हजार 
टेलीफोन 4 लाख 8 लाख 6 लाख 
63 हजार 58 हजार 37 हजार 
समाचार-पत्रो की 
प्रचार सख्या 2 करोड 2 क्रोड़ 3 करोड 
0 लाख 50 लाख 37 लाख 
रेडियो लाइसेंस 20 लाख 40 लाख ] करोड 
40 लाख 
टेलीविजन लाइसेंस न-+ 200 ] लाख 
63 हजार 
भुगतान सन्तुलन 
विदेशी मुद्रा कोष 304 करोड रु 298 करोड हू 947 करोड 
विदेशी व्यापार 
निर्यात 660 करोड रु 80 करोड रू 2,483 करोडरु 
ग्रायात 240 करोड रू 


,394 करोड रु« 


2,92! करोड रु 





तोढड--973-74 के आँकडे स्थायी हैं ॥ 


च््ीं प्यंध्नव्व्नीय योजना (974-79) 


(6 ह[( ॥76 ६४४ #0०7) 





पाँचवी पचवर्षीय योजना, (]974-79) । ग्रप्रेल 974 से लागू हुई है । 
योजना अपने तीमरे वर्ष में प्रवेश कर चुकी है तथापि, विभिन्न कठिनाइयों के कारण, 
योजना के मधौदे को अ्रभी प्रन्‍्तिस रूप तहीं दिया जा सका है। भारत सरकार की 
पाँच सितम्बर 976 की सूचना के प्रनुसार योजता आयोग ने 4 सितम्बर, 976 
को पाँचवी पत्रवर्षाव श्ोजता के ससौदे के श्रल्तिम रूप पर विचार किया | इस वेठक 
की ग्रध्यक्षता प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने वी जो योजना प्रायोग की प्रष्यक्ष 
भी हैं। मसतौदे पर झन्तिम रूप से विन्ञार करने के लिए राष्ट्रीय बिकास परिषद्‌ की 
बैठक दिल्‍ली में 24 और 25 सितम्बर को बुलाई गई और श्रॉवश्यक निरणंयलिए गए। 


योजना के उद्देश्य 


पाँचवी योजना के हृष्टिकोशा पत्र को 'गधिक स्वष्तस्पता का घोषणशा-पत्र 
कहा गया है । इस योजना के दो मुख्य उद्देश्य है--गरीबी का उम्मुलन और ग्रॉत्म- 
निर्भरता | इस योजना का उद्देश्य है क्ति जो 30/ लोग इस समय 25 ₹ प्रतिमास 
के सूपतम उपभोक्ता स्वर पर हैं,उनका स्तर बढाकर 40 66 प्रतिमास([972-73 
के मूल्यों पर) कर दिया जाएं यह न्यूततम वाछुतिीय त्वर है। सुझुष प्रयत्त यह 
होगा कि आयिक हृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए--विश्वेषतया सैनिहर मजदूरों श्रौर 
छोटे और ग्रति लघु किसानो के लिए बड़े स्तरों पर रोजगार उपलब्ध कराया जाये । 

राज्यों की योजनाग्रो के समेकित भाग में कुछ विशेष कार्यक्रम हैं। उनमे 
ऐसी उपयोजनाएँ तैयार की गई हैं जिनसे पिछड़े वर्गों का उत्थान हो भौर पिछड़े करों 
का विशेषतया पर्वतीय तथा ग्रादिम जातियो के क्षेत्रों का विकास हो । प्रधिक निर्बंत 
लो की ज्यूडहहम आवश्यकृवापों को पए_रट्ा करते के लिए एश शाध्षीय कार्यका भी 
बनाया गया है ! योजना का लक्ष्प एक और तो कृषि और ग्रौद्योगिक उत्पादन की 
वृद्धि को दर की तेजी से बढ़ाना है औरदूमरी झ्ोर विकास के कार्यों में इस तरह 
घन लगाना है कि पुद्रा स्फीति न हो । राष्ट्रीय उत्पादद मे वापिक वृद्धि की दर की 
लक्ष्य 5 5 /- रखा गया है । 


पाँचवी पचवर्षीय यीजन 38| 


प्रन्‍्य बातो के अलावा पाँचवी योजना को रीतिनीति भे ये बातें श्रौर 
उल्लेखनीय हैं--(। ) उत्पादन बढाने वाले रोजगार का विस्तार,(2)समाज वल्याण 
कार्य कमो को और झागे बढाना, (3) गरीब लोगो के लिए उचित मागो पर उपभोग 
वस्तुएँ मिल सकें, इसके लिए पर्याप्त वसूली और वितरण की प्रणाली (4) निर्यात 
की वृद्धि और भ्रायात होने वालो चोजो की जगह देशी चीजें पंदा करने का जोरदार 
प्रयतल, (5) अनिवार्प उपभाग पर कडाई से पाबन्दी, (6) कीपतो, वेत्तनी और 
आयो का समुचित सम्तुलन तथा (7) सामाजिक, आविक रोर क्षेत्रीय असमानताएँ 
घटाने के लिए सप्यागत, वित्तीय तथा! अन्य उपाय । 


स्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 


पाँचवी योजना में सम्मिलित करने के लिए जो राष्ट्रीय न्यूनतम गब्रावश्यदता 
कार्यक्रम सोचा गया है, उप्तके ग्रनुपार साधन चाहे किवमे हो, फिर भी सामाजिक 
उपभोग के सब क्षेत्रों के लिए पर्याप्त संसाधन भी रखे जाएँगे। राष्ट्रीय न्यूनतम 
श्रावश्यकता कार्यक्रम मे निम्नलिखित प्रावधान हैं-- 


() 4 वर्ष तक की उम्र के बच्चो को प्रारश्मिक शिक्षा की सुविधाएँ 
(70] 03 करोड रुपये), 

(2) रोगो की रोकथाम, परिवार नियोजन, पोषाहार, बाल-मृत्यु के कारग्य 
पता लगाने भ्रौर गम्भीर रोगियो को भ्रच्छे इलाज की सुविधाएँ जुटाने 
समेत सार्वजनिक स्वास्थ्य की स्यूनतम और समान सुविधाएँ 
(82] 67 करोड रुपये), 

(3) जिन गाँवों में पानी वी हमेशा से शिललत रही है, या जहाँ शुद्ध जल 
नहीं मिलता, उनके लिए पीते के पाती की सुविधा (554 करोड 
रुपये), 

(4) ,500 या इससे झ्ृधिक झाबादी वाले गाँवों पे हर मौसम में काम 
देवी वाली सडके (498 करोड रुपग्ने), 

(5) भूमिहीन मजदूरों के वास्ते मकान बताने के लिए विकसित जमीन 
(07 95 करोड रु ) 

(6) गन्दी बस्तियों की सफाई गौर सुधार (94 63 करोड रुपये), 

(7) लगभग 40% देहाती ग्राबादी को लाभ पहुँचाने के लिए. बिजली देने 
का प्रजन्‍्व (276 03 करोड़ रुपये जिसमे केन्द्र शासित क्षेतों के लिए 
नियत राशि भी शामिल है) । 

वृद्धि-दर 

चौथी योजना के ग्रनुमवों से लाभ उठाते हुए, पाँचवी योजना मे 55% की 

वृद्धि-दर का जो लक्ष्य रखा गया है, उसके लिए आयोजन और ग्मल में कही भ्रधिक 


कुगलता के झलावा कठिन निणुंयो, कठोर अनुशासन झौर बहुत त्याग की ग्रावश्यवत्ता 
होगी । 
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पाँचदी योजना के इस 55% वद्धि-दर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 
पहले से अधिक पूंजी निवेश, अधिक कुशलता और पहले से झ्रधिक बचत करनी होगी । 
इस ढग से आय की ग्रत्मानताएँ दूर करने भौर उपभोग की असमानता को घटादे की 
जरूरत पढ़ेगी, जिससे सम्रृद्ध वर्गों पर ग्रधिका धिक बचत करने का भार पड़े । 
योजना का लक्ष्य यह है कि मुद्रा-स्फीति न होने पाएं। इस्पात, कोयला, 
अ्रलौह घातुएँ, छीमेट और उर्वरक उद्योगो जैसे पूंजी-बहुल उद्योगी के विकास के लिए 
तो पूँजी जुटाना ग्रनिवाय है ही क्योकि इनसे ऐसी वस्तुझो का उत्पादन होता है, जो 
रोजी देने बाली है और जिनका खेती-बाडी मे भी बहुत उपयोग होता है | इसी प्रकार 
उन वस्तुगो पर नियन्त्रण रखना होगा, जो न जनसाधघारश के उपभोग में ग्ञाती हैं 
आभोर न जिनसे निर्यात-वृद्धि में सहायता मिलतो है । 
पाँचवी योजना में उत्पादन वृद्धि इन बातों पर निर्भर करेगी--() जो 
प्रियोजनाएँ हाथ मे लो जा चुकी हैं, उनका पूरा होना, (2) उत्पादन-क्षमता का 
पूरा-पूरा उपयोग, (3) प्रर्थ-व्यवस्था को ऐसा रूप देना कि जिससे तकनीकी तौर- 
तरीकों और लोगो के भ्रम व्यवहार मे परिवर्तन ग्राए तथा (4] झौर प्रधिक निर्यात 
करने की हमारो क्षमत्ता । 
सावंजनिक उपभोग 7% वाधपिक औसत से बड़ेगा । 
विकास परिव्यय 
पाँचवी योजना के लिए 53,4]] करोड रुपये का परिव्यय निर्धारित है। 
इनने 37,250 करोड रुपये सावेजनिक क्षेत्र के लिए श्लौर 6,6 करोड़ रुपये 
निजी क्षेत्र के लिए हैं। 
(क) सार्वजनिक क्षेत्र-सावंजनिक क्षेत्र के अन्तगंत विभिन्न मदो और क्षेत्रों 
के लिए निर्धारित परिव्यय की राशि तालिका के अनुसार है--- 
सार्वज्निक (सरकारी) क्षेत्र के लिए प्‌ रिव्यया 





(करोड रू मे) 

मद वेल्र (कक). राज्य सघ राज्य क्षेत्र भोग 
. कृषि १946 277 67 4730 
2, सिचाई 440 2545 26 268] 
3 बिजली 738 5343 09 690 
4. खनन तथा उत्पादन 880 742 ]7 8939 
5. निर्माण 25 न््दे बन 25 
6 परिवहन तथा सचार 5727 297 9] 7745 
फ, च्यापार तथा भण्डारण ]94 !4 न 205 
8, आवास तथा सम्पत्ति 237 338 25 600 
9. बैंकिंग तथा बीमा 90 पे बन 90 


१. ]99॥9 4976, ए 75. 
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मद वेन्द्र (क) राज्य संघ राज्य क्षेत्र योग 

0 प्लावजनिक प्रशासन तथा सुरक्षा 00 30 8 98 
[[ ग्रन्य सेद्रार 4953 3580 257 5790 
(।) शिक्षा 484 55 87 ]726 

(7) स्वास्थ्य 253 57 26 796 
(॥॥) परिवार नियोजन 5]6 बन दि 56 
(।॥५) पोषण 70 330 न 400 
(५४) नगर विकास 232 272 9 543 
(५४) जल प्रदाय 6 924 82 ]022 
(५॥) समाज कल्याण 200 26 3 229 
(५॥।) पिछड़े वर्गों का कल्याण 55 67 4 226 
(7४) श्रमिक कल्याण 5 38 4 57 

») प्रन्य 92 5 32 275 

]2. विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी (छू) 49 न न 4]9 
]3 परेतीय व आदिप जाति क्षेत्र >- 500 नज- 500 
योग 49577 7073 600(ग१) 37250 (घ) 


(ख) निजी (गेर-सरकारी) क्षत्र--पाँचवी योजता के दौरान गरर-सरकारी 
क्षेत्र मे 6]6] करोड रु व्यय किए जाते का प्रावधान है। खान और विनिर्माण 
क्षेत्र में कुल मिलाकर 6 250 करोड रु, लगाए जाएँगे जिनमे से 5,200 करोड रू. 


बड़े औ्रौर मध्यम पैमाने के कार्यो मे और |,050 करोड ₹ छोटे और ग्रामोद्योगो में 
लगाए जाएँगे । 


वित्तीय स्रोत 


पाँचवी योजना के लिए 53 4व। करोड हू के परिव्यय के लिए वित्तीय 
स्नीतो की न्यवस्था इस प्रकार की गई है--- 


] चालू परिन्यय के लिए बजट ध्यवस्था 5850 करोड रू 
2 देशीय बचत (सरकारी क्षेत्र) ]5 075 करोड़ रू, 
3 देशीय बचत (गैर सरकारी क्षेत्र) 30 055 करोड रु 
4 कुल विदेशी सहायता 243] करोड़ रु, 

योग 53 4]] करोड रु 


सरवारी क्षेत्र मे योजना परिष्यय की वित्त व्यवस्था 
सरकारी क्षेत्र मे योजना १रिव्यव की वित्त व्यवस्था इस प्रकार की गई है--- 


मद करोड ₹ में 972-73 के मूल्यों पर 
। 973 74 के करो की दरो पर केन्द्र और राज्य 

सरकारा के राजस्व खाता साधन 7348 

(क) चालू राजस्व से बचत 565]2. 


(ख) चालू राजस्व से निधियो को स्थानानतरण . 736 
(।) शोघन निधि (प्विकिंग फण्ड) 484 
(॥) झन्य निधि (शुद्ध) 252 
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रद करोड रु. मं 972-73 के मूल्यों पर 
2. सरकारी से दुल बचत 5988 
(व) केरद्र 433] 
(ख) राज्य 657 
3. झतिरिक्त साधन जुटाने से 6850 
(क) कन्द्र 4300 
(ख) राज्य 2550 


4. सरवारी, सरवारो उद्चमों ठया स्थानतिक निदहा दो 
द्वारा बाजार से लिए गए ऋखण 


5. छोटी बचें 
6. राज्य भविष्य निधियाँ 
(क) केन्द्र 580 
(रख) राज्य 600 
7 कित्तीब सस्थाओं से लिए ग्रए सावधिक ऋण (शुद्ध) 
(द) जीवन वीमा नियम और रिजर्व देक से तय 
किए गए ऋण 755 
(ख) ग्नन्य सावतपिक ज्ण 500 
(ये) घटा वित्तीय भब्याग्रों को ग्रदायगी (-) 360 
$. दैंकों से किए गए व्यापारिक ऋणा (घुद्ध) 
(क) वोंतों के बकाया ऋण मरे वद्धि 500 


(ख) घटा वेदों में जवा रकम में वद्धि (-) 345 


9 रच जया पूंजी तथा प्ब्प 
(व) करा वित्तीय सस्धाओ द्वारा सांवेधिक 
ध्गगों की अदायगी 
(व) अन्य प्राधप्दियाँ (शुद्ध 
0. जनता में सिक्री की सपत (पुद्ध) 
(क) जतता में खपे कुल मिक्‍्दत 
(ख) घंटा खजानों और सरकारी उस्थाग्रों की 


दक्दी में दृद्धि (-) 


[. ज्जिवें देंक़ से हृण्डियों के एवज में लिया गया ऋरा 


१2, सादंजनिक बैगिंग तथा जऊित्तीय सस्याओझों के साधनों 


का संवन-निर्माण कार्यों में निवेश 

२७. उमार है बच्चा दस दो आपगित्यए एफ) 
(क) देन में नए एण्ड ग्राव से 
(ख) पअ्रमेरिका वी “रुपयय-राज्ि' से 


कुल याग 
ननमन-मनननमननननननन मन ननननननीनननवनीनीननीरन॑3लत3ल्‍न्‍ 22  '' हरररो स  .-ोोीोी.नगेेती। डे डस्‍ड,:ओआअ डी आओ 5 
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नोट---इठमे दामान देने दा्दों से मिला 400 करोड *<. का उधाए छामिल है । 
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निर्देशक सिद्धान्त 

(१) परियोजनाओं को शीघ्र पुर करना, (2) दर्तंसान क्षमता का भरपूर 
उपयोग, (3) मुष्य क्षेत्रों में आवश्यक स्यृनतम लक्ष्यों की प्राप्ति और (4) झाधिक 
रूप से दुर्वच वर्गों के लिए एक निश्चित न्यूनतम विकास-स्तर की प्राप्ति । 
विदेशी सहायता 

प्रनुमान है पाँचवी योजना में विदेशी सहायता कुल पूंजी निवेश का केवल 
3] प्रतिशत होगी झ्लौर सावेजनिक निवेश का 46 प्रतिशत, जबकि चौथी योजना 
मे यह क्रमश 82 श्रौर 3 6 प्रतिशत थी | श्राशा है कि ।985-86 तक देश इस 
स्थिति में होगा कि अपने साधनों से ऋण सेवाग्रो और विदेशी मुद्रा की अन्य 
ग्रावश्यकताएँ पूरी कर सके । लेकिन सामान्‍य व्यावसायिक शर्तों पर विदेशी पूजी 
देश में आने की गुञ्ताइश रहेगी । 985-89 तक झ्राधिक विकास के मामले मे 
ग्रात्मनिर्भमर हो जाने और 62 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से विकास करने की 
परिकल्पना की गई है । 

अनुमान है कि देश के विदेशी मुद्रा कोष मे 978-79 भे 00 करोड रुपये 
रहु जाएगी और 985-86 तक यह बिल्कुल समाप्त हो जाएगी । 
निर्यात 

पौचवी भ्रीर छठी योजवाओ मे निर्यात मे 7 6 प्रतिशत पअ्तिवबषे की दर से 
वृद्धि होते क' अनुमात किया गया है और इसके पश्चात्‌ 7 प्रतिशत की दर से । 
दूसरे शब्दों में देश का निर्यात 973--74 के 2,000 करोड रु से बढकर ! 978-79 
में 2890 करोड रु और 983-84 में 470 करोड रु और 985-86 मे 
4 770 करोड़ रु का होने की सम्भावता है। इत वस्तुप्रो के निर्यात में बहुत अधिक 
बढीत्तरी की ग्राशा है इग्ीनियरी का सामान, खनिज, लोहा, दस्तकारियाँ (मोती, 
रत्न ग्रौर जेव॒रात समेत), सूती कपड़ा, इस्पात, मछली झौर मछली से बनी चीजें, 
श्रौर चमडा तथा चमड़े का सामात्र । पाँच वर्षों की ग्रवधि मे जिस 890 करोड रु. 
की निर्यात वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है, उसमे से लगभग दो तिहाई इन्ही सात 
चस्तुओ से प्राप्त होगा 
ग्रायात 

पाँचत्री योजता के प्राय में श्राशा की गई है कि घरेलू उत्पादन मे वृद्धि 
झ्रौर विकास द्वारा प्रवेक वस्तुप्रो जैसे मुलायम इस्पात, नाइट्रोजन झौर फॉस्फेट युक्त 
उर्वरक तथा कारखानो के लिए कई सामानों तथा उपकरणों का आयात बन्द किया 
जा सकता है । इसके अतिरिक्त कई वस्तुप्रो-जैसे अलौह वस्तुप्तरो का झ्राधात कम 
क्या जा सकता है + देश भे दी उत्तादित कोयले और पनबिजली का बड़े पैमाने पर 
श्रायातित तेल के स्थान पर ईंघन के छप म प्रयुक्त किया जा सकेगा | ताँबे के स्थान 
प्र झल्यूमीनियम्त का प्रयोग किया जा सकता है | 

घातुझ्ने, खनिजो और घातु की छीलत का श्रायात 978-79 के 380 करोड 
रु से घटकर 983-84 में 340 करोड रु रह जाने का अनुमान है, लेकित इस्पात 
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के आयान में कमी को सम्भावना नहीं है । अलौह घातुग्नों के आयात से वृद्धि होने 
वी सम्भावना है। 

मशीनों सौर परिवहत उपकरणों का ग्रायात 978-79 के 964 करोड रू 
से बढ़कर 983-84 में 400 करोड रू और 4985-86 में 4035 करोड रू 
हो जाने का अनुमान है । 

दिता साफ किए पेट्रोलियम, पेट्रोलियम से बसे पदार्थों झोर मणीनें चिक्ती 
रखने वाले पदार्यों के कुत आवात में भी वृद्धि की सम्भावना है जो [978-79 के 
8] करोड € से बढ़कर )983-84 मे ,240 करोड रु और !985-86 में 
4,500 करोड ₹ का हो जाने का अनुमान है $ 

उर्वरको और उत्ररक्रों के लिए कह्चे माल के ग्रायात में भी बढ़ोत्तरी को 
वल्पना वी गई है। इनका आयात 7978-79 क्रे 270 करोदर रु से बडरर 
983-84 में 330 करोड़ रू होने की सम्भावता है । 

ग्रन्य प्रायातित वस्तुरप्रों में महत्त्वपूर्ण वस्त्र रत्त आदि झौर कच्चा वातू 
है । इनका आयात हमारे वहाँ से निर्वात होते वाले तंबार जवाहरातों और का की 
गिरी के लिए आवश्यक कच्चे माल की पति के लिए झनुमात क्रिया गया है। हंपे 
]983-84 सक अखवारी कागज और लुग्दी के मामले मे आत्मनिर्मर हो जाएंगे । 
कपास झौर वतत्यति तेत के मामने में हम लगभग अ्रत्मति्भेर वन गए हैं । 

जड़ाजरानी भर पर्वेदन का विक्राम क्रिया जाएगा और प्रवासी भारतीयों 
द्वारा भेजे जाते वाने घत में होने बाती पडंबडी रोकने को प्रयात्त किया जाएगा । 
वचन और विनियोग 

योजनावधि में पूजी निर्माण की दर में लगातार वृद्धि होते की झ्राणा है । 
प्नुमान है कि पूजी निर्माण जी दर भी कुत्र राष्टीय उत्पादन के 3 700 से बढवर 
978-79 में 46 50८, 983-84 मे 8 7% और 985-86 में 9 7% 
हो जाएगी । 

बचत दर भी बढ़ने की झाशा है। यहु 973-74 के कख राष्ट्रीय उत्तादन 
के 722/ से बढ़कर 978-79 मे 757/ 983-84 में 9% प्रीर 
]985-86 मे 20 / हो जाएगी 

इस अवधि में दब का प्रनुमात बहुत कुछ जतमाधारण की बचत पे 
श्राघारित है। कुल बचत मे 78 /, की वृद्धि का जो झनुमान लगाया गया है उसमे 
5 4/ अंग जन साधार ए की बचत का होता । अनुमात है कि सा्वे हनिक बचत दर 
973-74 के झुंच राष्ट्रीय उत्पादन के 28/ से बढकर 98586 म82/ हो 
जाएगी । 
काले धन की वृद्धि की रोकथाम 

काले घन की उत्पत्ति रोरने के लिए प्रश्ामकीय, वित्तीय और मूल्प सम्वन्दी 
मीतियों पर कार्य किया जा रहा है--(क) शहरी भूमि सम्बस्थों नीति जिसमें भूमि 
था समाजीक्रण शामिल है, (ख) कप्नस या तिलदन जैसी महत्त्वपूर्णा इृपि िस्मों 
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के वितरण पर झौर ग्रधिक परिमाण मे सामाजिक नियस्नण, और (ग) तस्करी की 
रोकथाम के लिए कारगर उपाय । 
पर्यटन 

पाँचवी योजना मे विदेशी पर्यटकों को आक्ृष्ट करने के लिए होटल परिवह 
और अन्‍य सुविधाओं को बढाया जा रहा है । इसके साथ ही इस बात के लिए भी 
प्रावश्यक कदम उठाए जा रहे हैं कि पर्यटन से होते वाली झाय गेर-सरकारी हाथी 
प्रेन चत्नी जाए। ऐसा निर्णय किया गया है कि भारतीय होटलो में ठहरने वाले 
परयेटको को अपने बिल विदेशी मुद्रा में चुकाने होंगे । थ्रनुमाव है कि विदेशी पर्येदकों 
से होने वाली आ्राय जो 773-74 में 34 करोड रु. थी, ग्ह 978-79 में बढ़कर 
49 करोड रु. हो जाएगी । पाँचवीं योजना की अवबि में विदेशियों के भारत यात्रा 
करने से कल 00 करोड रु. की प्राप्ति होने का अनुमान है ॥ 
क्ष्पि 

पाँचवी योजना में भ्रनाओे की उपज में वापिक व॒द्धि-दर 42%, रखी गई है 
झ्यो चौथी योजना की दर से बहुत कम है। यही बात अधिकाँश फसलो पर लागू 
होती है । योजना में फसलो की उपज के मुख्य लक्षय पूरे पाँच वर्षों के लिए निर्धारित 
ज्िए गए हैं, जबकि शझ्रब तक कि योजनाग्रों मे ऐसा नही किया गया था १ ये लक्ष्य 
नम्नाक्ति तालिका में स्पेष्ट है-- 








क्रम फसल इकाई चौथी योजना के प चर पाँचवी योजना के 
सख्या वर्षों दी सभावित उपज पाँच वर्षों के लक्ष्य 
त]. चावल लाख टन में 2,080 00 2,540 00 
2 केहूँ ,260 00 ,680 00 
3 मक्का गज 300 00 370 00 
4 ज्वार है 420*00 5]0 00 
5 बाजरा डरे 300 00 370 00 
6 अन्य गप्रनाज 95 290 00 33000 
7. दाले हर 550 00 650-00 
कूल यांग अनाज 5 200 00 _लयाग अनाज 520000....... 6,45060 
8. तिलहन लाख टन में 4]5 00 55000 
9. गन्ना डे 6,350 00 7,750 00 
]0. कपास लास गाँठे 28 00 360 00 
]]., पंटनसन और सन , 320 00 36000 





फसल की पंदाबार बढाने के लिए इन बातो पर विश्प ध्यान दिया जा रहा 
है--(!) क़िन्ही विशिष्ट समस्याप्रों को सुलभाने के लिए झअनुसघान में बढ्धि, 
(2) कृषि विस्तार और प्रशासन को मजबून करना, (3) प्रमाणित बीजों की 
पैदावार बढाना तथा इन्हें ग्लौर ग्रधिक किसानों को देना, (4) राप्तायनिक खाद का 
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प्रधिक मात्रा में और मली माँति प्रयोग, (5) पाती प्रवन्ध, (6) वित्त सस्थाप्रों 
हारा ऋण देने की घुवियाएँ बढ़ाना, (2) कटाई के बाद फसल रघने ग्रादि वी 
सुविधाएँ बढ़ाना तथा इसकी बिक्री का प्रबन्ध करना, (8) बाजार व्यवस्था के 
समर्थन के लिए फसल रखने के लिए पर्याप्त गोदामों की व्यवस्था । 
कार्य पद्धति--कृषि की कार्य पद्धति में भी क्रान्तिकारी सुधार किए जा रहे 
हैं। पिछले प्रनुभवो के परिणामस्वरूप खेतो में छोटे भौर सीमास्त किसानो को शाभिल 
करने के दृष्टिकोण में परिवर्तत किया जाएगा । बारानी खेती बड़े प्रैमाने पर शुरू 
की जाएगी | छोटे क्रिसानो और सीमाब्त किंस्तानों से सम्बद्ध योजनाएँ मिलात का 
विचार है। इन योजनाओरो को बढाया भी जाएगा। पिछली योजनाग्री के दौरान 
प्रधिक पंदावार देने वाली जो किसमें विकमित की गई श्र जो अच्छी भी साबित 
हो चुकी हैं, उन्हे पाँचवी योजवा के दौरात सिंचाई के कमाण्ड क्षत्रों के और अधिक 
इलाकों में बोषा जाएगा। पौँचवी योजना में सिचाई वाले कमाण्ड क्षेत्री का समन्वित 
विक्रास करने के लिए विशाल कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। यह वायत्रम 
50 बड़ी भिचाई परियोजनाम्रो पर लागू होगा और इससे 4 करोड़ हैक्टर भूमि में 
सिचाई की व्यवस्था हो जाएगी । इससे मे केवल चाबल की उपज बढ़ाने में ग्रपितु 
कई फसलें बोने में सहायता मिलेगी | सिंचाई वाले इन इलाको में व्यापारिक फर्म 
बोने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा । 
योजला के अन्य महत्त्वपूर्ण पहलुग्रों मे 'मुप' खेती रोकमा तथा "मूर्मा भूमि 
का उचित उपयोग प्रायोगिक्र योजनाग्रों के अधीन बोहडो, खारी और नमकीन तथा 
रेतीली जमीनो को खेती योग्य चनाना भी है । 
पहांडो, विशेषकर हिमालय के इलाकों में श्रोर दक्षिग भारत के मालनाड़ 
इलाके में बागवानी बड़े पैमाने पर बढाई जाएगी । वागों में पैदा हुए फलो ग्रादि की 
बिक्री तथा इससे अन्य साथ पदार्थ बनाने पर भी ध्यान दिया जाएगा 4 
विश्वधिद्यालयों और अन्य सस्थाओ्रो में किए गए अनुसघानों पर प्रमल करने 
के वारे मे जो कमियाँ प्रौर कठिनाइयाँ सामने झाई है, उ है दूर किया जाएगा | इसके 
लिए विश्वविद्यालयों अ्रमुमधान सस्थाम्रो और सरकार के विस्तार विभागों के बीच 
समसखय स्थापित किया जाएगा । कृषि अनुपधान के मुख्य उद्देश्य होगे -- [ ) पे शवार 
बढ़ाकर अनाजो की उपज बढाते जाना, (2) भूमि और जल का वेज्नानिक ढंग 
से उययोग कर परिस्थितियो तथा प्राथिक्त लाभ को ध्यान मे रखकर फरमलें बोने 
का क्रम भिश्चित करता, (3) उर्बर भूमि की देखभाल ग्रौर इसे उपजाऊ व्दाए 
रखना, (4) माता डबन्य, और (5) वियात को जात द्वाक्ली फ़ग्मक्ो की विशम ग्रौर 
उपज में सुधार | 
सवायनिक खाद--पाँचवी योजना केआधार वर्ष (973 74) में रासायनिक 
खाद कौ खपत लगभग 9 7 लाख टन होने का अनुमान था। पाँचत्री योजना के 
प्रन्‍्त तक यह खपत 52 लाप टन तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। रामायनिक खाद वो 
संतुलित प्रयोग बढाने के जिए मिट्टी-परीक्षा की सुविधाएँ काफी बढाने वा विचार है। 
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बढ़िया बीज--पाँचवी योजना मे बीज टंक्‍्नोलॉजी मे अनुसंधान करने पर 
काफी ध्यान दिया जाएगा ताकि अच्छे बीज मिल सकें | पाँचवी याजनां में 4 लाख 
टन की ग्रतिरिक्त क्षमत्रा स्थापित करने का प्रस्ताव है। ये प्लाँट मुख्य रूप से 
साबंजनिक और सहकारी क्षेत्रो में होगे । 
कृषि उपकरण और मशीरनें--अनु मान है कि पाँचवी योजना के दोरान देश 
में ट्रेवटरों को सख्या 2 लाख से वढकर 5 साख हो जाएगी। इसी तरह 
शक्ति चालित जुताई की मशीतों की सख्या 0 हजार से बढकर लगभग एक लाख हो 
जाएगी । कृषि उपक्ररणों भौर मशीतो का उत्पादन बढाने के कार्यक्रम को ध्यान में 
रखते हुए पाँचेदी योजना में करधषि इजीनियरिंग की नई केन्द्रीय सस्था खोलन का 
विचार है । इन मशीजों को चताने घालो और इनकी मरम्मत करने वालो को ट्रेंतिग 
देने के लिए सुविधाएँ बढाई जाएँगी । 
उबर भूमि और याती सरक्षए--पाँचवी योजना में लगभग 90 लाख हैक्टर 
क्षेत्र मे उबर भूमि और पानी के सरक्षण पर ध्यान दिया जाएगा। इस प्रकार 
पाँववी योजना के झ्न्‍्त तक उर्चर भूमि और पानी सरक्षण उपायों से लाभान्वित 
इलाका एक करोड 80 लाख हैक्टर से बढ़कर ढाई करोड हैक्टर ही जाएगा। सारे 
देश की भूमि और जल के बारे मे सूचना एकत्रित करने और इनका विश्लेषण करने 
के लिए केन्द्रीय उर्देर भूमि सर्वेक्षण संगठन बताया जाएगा। पांचवी योजना के 
दौरान बड़ो सिंचाई योजनाप्रो के नौ नए जलग्रह क्षेत्रों मे उर्वेर भूमि के सरक्षण का 
कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। 
फषि ऋण--अनुमाव है कि पाँचवीं योजना के अन्त तक उपज के लिए 
प्रतिवर्ष लगभग 3 हजार करोड रुपये के अल्पावधि ऋणो की जरूरत होगी । 
978 79 में सहकारी और व्यावधायिक डैकों द्वारा लगभग 700 करोड झुपये 
के अल्यावधि उत्तादत ऋणा दिए जाने लगेंगे। पाँचवी योजना मे पूँजो लगाने के 
लिए ऋण लेने का योजना के पाँच वर्षों के लिए लक्ष्य 2 400 करोड रुपये 
रखा गया है । याजना के प्रन्तिम वर्ष में सहकारी और व्यावसायिक बैडों द्वारा 
। 700 करोड़ रुपये के जो अल्यावाद ऋण दिए जाएंगे उनमे से 680 करोड झपये 
छोटे क्रिसानों को दिए जाएँगे । व्यावसायिक बैंक देश के और अधिक देहाती इलाकों 
मे झपनी शाखाएं खोलन की नीति जारी रखेंगे । आशा है पाँचवी योजना के दौरान 
कृषि वित्त तिगम कृषि विक्राप्त कार्यो के लिए 600 करोड रुयये से अधिक रुपये 
लगाने की सुविधाएँ दे सक्रेगा । 
कृषि मूल्य नौति--यौजना के दौरान अनताजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य और 
खरीद मूल्यों म भ्रस्तर बनाए रखना होगां। उत्पादन लागत और अन्य बातो को 
ध्यान मे रखकर सभी महत्ततपूर्ण फपलो का ब्यूनतम समर्थन मूल्म बुझआाई शुद्द होने से 
पहले घोषित कर दिया जाएगा । बाद में खरीद मूल्य की घोषणा की जाएगी और 
हू आमतौर पर न्यूमतम समर्थन मूल्य से अधिक ही होगा। कपास, पदटंसन महत्त्वपूर्ण 


तिलहनो और प्रव्य व्यापारिक फपन्ो के लिए पाँचद्री योजना मे स्यूनतम समर्थन 
मुल्य निश्चित कर दिया जाएगा। 
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गोदाम भरता-योजना मे विभिन्न सगठनों की सम्रह-क्षमता योजना के प्रारम्भ 
में लगभग 3। लाख टन से बढाकर योजना के अन्त तक लगभग 28 लाख टत 
करने का लक्ष्य है ! खेती में अन्न सुरक्षित रखते वी सुविधाएँ बढाई जाएँगी ॥ 
सहकारिता और सामुदायिक विकास 

पाँचवी योजता में सहकारी विकाप्त के चार विशेष उद्देश्य होगे--() कृषि 
सहकारी समितियों (ऋण, सप्लाई, विपस्मत और तैयारी) को सुदृढ करना, जिससे 
लम्बे समय तक कृषि क्रा विकास होता रहे, (2) विद्याप्त क्षम उपभोक्ता सहवारी 
प्रवृत्ति का निर्माण जिससे उपभोक्ताप्तों को ठीक भाव पर सामान मिलता रहे, 
(3) सहकारी विकास के स्तर में, विशेषकर कृषि ऋणा के क्षेत्र में, क्षेत्रीय असस्तुलन 
टूर करना, भौर (4) सहकारी समितियों के पुनर्गठन की दिशा मे विशेष प्रयास, 
जिससे वे छोटे श्रौर सीमान्त किसानो तथा गरीब लोगो के लाभ के लिए वाम कर 
सकें । योजना में भ्नुसूचिद जनजातियों की भलाई के लिए काफी कार्यक्रम होगे। 

पाँचवी योजना के ग्राम-विक्रास कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य खेती की पैदावार 
बढादा भश्रौर गाँव वालो को और श्रधिक्त रोजगार जुटाना है। ग्रलग-अलग कार्यों 
के बजाए समूचे गाँव के विक्लास के लिए कार्यक्रम बनाए जाएँगे ताकि सभी 
ग्रामवासियो को उनका लाम पहुँचे । इस दृष्टि से कार्यक्रम में इन उपायो को प्रमुख 
स्थान दिया गया है--(]) जमीतों की चकबन्दी, (2) पाती के इस्तेमाल पद 
भ्रधिकवम नियथ॑न्त्रर॑ और सूखे इलाकों में जमीन की नभी कायम रखने की दृष्टि से 
भूमि का समग्र विकास, (3) प्रिचाई का अधिक्रतम विकास और (4) सारे गांव 
के लिए फसलों का कार्यक्रम भौर यह ध्याद रख कर कि घ्विचाई का सबसे अधिक 
उपयोग कंसे हो । समूचे गाँव सम्बन्धी इस कार्यक्रम को आजमाइशी तौर पर विहार, 
उडीसा, उत्तर प्रदेश प्रौर तमिलनाडु के 29 गाँवों म शुरू करने का विचार है । 
ग्राम विकास 

पाँचवी योजना के मुझ्य उद्देश्यों में से एक देहातो के रहने वाले सबसे 
गरीब 20 प्रतिशत लोगों की माम्िब खर्च करने की श्रतिव्यक्ति सामर्थ्य बढाता है | 
इसका अभिप्रायथ है कि लगभग ढाई करोड परिवारों की झ्रामदती काफी बढती हीं 
चाहिए | यह कार्य निम्नलिखित तीन दिशाओं में यत्न कर पूरा किया जाएगा-- 

, छोठे और सीमान्त किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर दुधारू पशु पालने का 
कार्यक्रम | पशुपालन प्रौर मत्य्य पालन के कार्यक्रमों में इस प्रकार के परिवर्तेन किए 
जाएँगे ताकि इनसे कुल उत्पादन बढने के साथ-साथ छोटे भ्रौर सीमान्त किसानो तथा 
कृषि मजदूरों को आधिक ग्रवस्था भी सुघरे । ह 

2 यॉवियीं वजन यों छुपी हुई विव्याई परसट्थेजनाओं के जाए क्षेत्र 
विकसित किए जाएँगे तथा देश के जिन इलाकों मे अक्सर सूखा पडता है उनकी 
हालद सुधारने पर भ्रधिक ध्यात दिया जाएगा | 

3. क्ृपि अर्थ-व्यवस्था के अपेक्षाकृत दमजोर वर्गों की हालत सुघारने के 
लिए विशेध रूप से तैयार किए गए कार्यक्रमों को बढ़ाता तथा इस पर पूरी तरह 
ध्यान देकर अमल करना | 
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सिचाई तथा बाढ-नियन्तस 

घिचाई क्षमता में पर्याप्त बुद्धि की जाएगी। विशेष तौर पर सूबे से ग्रस्त 
इलाको में | योजना में बडी श्रौर मझौली योजनाओं के लिए 2,40 करोड रुपसे 
को परिव्यय निर्वारित किया गया है और उनसे 62 लाख हैक्टर और भूमि की 
पिचाई हो सकेगी ! इसम्रे बाबू योजनाग्रो से होने वाली स्रिचाई भी सम्मिलित है| 

पाँचवी योजना के आरम्भ में 235 लाख हैकक्‍्टर कृषि भूमि में छोटी सिघाई 
योजनाप्रों से खेती की जा रही होगी | योजना के दौरान 60 लाख हैवटर ग्रतिरिक्त 
भूमि में लघु भिचाई योजनाग्रों से मिचाई की व्यवस्था हो जाएगी । 

निर्मित सिचाई क्षमता का अधिक्ररम उपयोग करने के लिए पाँचवी योजना 
में कुछ नहरी सिंचाई क्षेत्रों मे निम्नलिखित कार्यवाहियों द्वारा एकीकृत क्षेत्र विकास 
के लिए प्रायोगिक परियोजनाएँ प्रारम्भ किए जाने का प्रस्ताव है--() जोतो की 
चकबनन्‍्दी (2) भूमि को समतल बनाना और सही ग्राकार देना, (3) पाती की 
घारा को निर्धारित करना, (4) नालो की सफाई और उनका निमरन्त्ररा (5) खाइयो 
की सफाई की व्यवस्था, (6] जहाँ कहीं ग्रावश्यक हो, वहाँ भूमिगत जल से पूरक 
शिचाई युविधा की व्यवत्य/, (7) उत्तादत बढाने में अडचन डालने वाले और पुराने 
सिचाई नियमो श्रौर कानूनो मे सशोधन । 

पाँचवीं योजना मे ब्राढ-नियन्त्रण के लिए 30॥ करोड रुपये का परिव्यय 


निर्यारित किया गया हैं, इससे 8 लाख हैक्टर भूमि के बचाव की व्यवस्था 
हो सकेगी । 


विद्युत 

इस क्षेत्र में देश को बडी चुतौती का सामना करना है। इसी उरेष्य से 
पाँचवी योजना में ये लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं--बिजली पूति का स्थिरीकरण, 
कार्यक्रम के कार्यान्वयन मे प्रगति, इस्पात उर्चरक तथा कोयला जैसे प्राथमिक उद्योगों 
के लिए विजली-पूछ्ति सुनिश्चित करना, सामाजिक उद्देश्यों के अनुकूल विजलोी-विकास 
का नवीनीकरण तथा विज्ञान श्रौर टेक्नोलॉजी के विक्षास मे तालमेल रखते हुए 
छूटी योजना के लिए पर्याष्त रूप से अग्निम कार्यवाही सुनिश्चिचद करना । यह प्रस्ताव 
किया गया है कि पाँचव्री योजनावधि में 65 5 लाख किलोवाट की नई क्षमता 


योजना के ग्रन्तिम वर्ष में 330 लाख किलोवाट की क्षमता के प्रभावी सचालन के 
साथ बढा दी जाए । 


उद्योग तथा खनिज 

ग्राॉद्योगिक और खानिज क्षेत्र के विफास से सम्बन्धित क्षैत्रों के विकास के 
लिए पाँचरी योजना के दौरान कुल परिव्यपय ! खरब 35 ग्ररव 28 करोड रुपये 
रखा गया है जिसमे 83 अ्रत 28 करोड रुपया भर्थाव्‌ कुल का लगभग 62 प्रतिशत 
परिव्यय सार्वजनिक छक्षैत की परियोजनागो के लिए है और शेष 52 अरब रुपया 
निजी तथा सहकारी क्षेत्र की परियोजनाग्रो के लिए | सार्वेजनिक क्षेत्र भे 78 ग्रव 
29 करोड रुपया केन्द्रीय परियोजनाम्रों मे तथा थ भ्ररव 49 करोड़ रुपया राज्यो 
प्रौर केन्द्र प्रशास्ित प्रदेशों की परियोजना थो मे खर्च करने का प्रस्ताव है । 
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सावंजनिक क्षेत्र में कैंन्द्रीोय निवेश की ग्रधिकतम राशि इस्पात, अलौह 
घातुएँ, उर्वरक, कोयला, पंट्रोलियम शऔर श्रौद्योगिक मशीनरी जैसे उच्च प्राथमिकता 
प्राप्त उद्योगो में खर्च की जाएगी । 

हल्के इस्पात से सम्बन्धित प्रमुख कार्यक्रमों म भिलाई का 40 लाख मीट्रिक 
टंद तक विस्तार, एक नियमित झ्राघार पर बोकारों का 475 लाख मीट्रिक टन तक 
विस्तार और विशाखस्रापत्तनम्‌ श्रौर विनमतगरम्‌ इस्पात परियोजनागम्रों के कायास्दयत 
भ उज्नेखवीय प्रगति शामिल्र है। प्रिश्वित इस्पात के लिए सालेम, दुर्गापुर और 
मैसूर की परियोजनाझो को शुरू किया जाएगा। सरकारी क्षेत्र के इत्पात कार्यत्रमो 
के लिए 6 ग्ररव 22 करोड रुपये की व्यवस्था है । 

अलौह धातुग्रो के लिए सावंजनिक क्षेत्र में 443 करोड रुपये की व्यवस्था है। 
पाँचवी योजना मे जो नई परियाजनाएँ शुरू की जाएँगी, उनसे ताँबा, जस्ता, सीसा 
झौर प्रल्युमीनियम के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि होने की सम्भावना है। इन्जोनियरी 
उद्योगों के लिए जो कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं उनके परिणामस्वरूप उत्पादनों 
में काफी वृद्धि होगी । इनका उत्पादन 973-74 में 2700 करोड़ रुपये से बढकऋर 
978-79 मे 5200 करोड रुपये हो जाने का झनुमान है । इस वृद्धि का शर्य 
श्रायात मे कमी होने के साथ नियात बढाना भी है । 

वास्तव में पाँचवी योजना मे झौद्योगिक विकास वे बार्यक्रमो के लिए 
झरात्मतिमरता झौर सामाजिक न्याय के साथ विकास इन दो उद्देश्यों को सामने रखा 
गया है । औद्योगिक तथा खलिज क्षेत्र से सम्बन्धित योजना का लक्ष्य वार्षिक विकास 
दर 8 | प्रतिशत प्राप्त करना है । इसमे एक ऐसा निरेश तथा उत्पादक प्रणाली की 
कल्पना की गई है, जो निम्नलिखित बातो पर बल देती है-- 

() आधारभूत प्रोद्योगिक क्षेत्र का तीब्र यत्ति स विकास, 

(2) निर्यात उत्पादन 

(3) आप उपभोग की वस्तुग्रो की पर्योष्त सप्लाई, 

(4) प्रनावश्यक वस्तुओं के उत्पादन पर नियन्त्रण, 

(5) ग्राम तथा लघु उद्योगो को प्रोत्साहन, 

(6) झौद्योगिक रूप से पिछड़े हुए क्षत्र का विक्रास और 

(7) झौद्योगिक विक्रास के लिए विज्ञान तथा टेक्नोलॉजी का प्रयोग । 


ग्रामोद्योग और लघ उद्योग 

योजना में लघु उद्योगो पर कुल मिलाकर लगभग !960 करोड रुपये व्यय 
किए जाएँगे । पिछड़े क्षेत्रों पर विशेध घ्यान दिया जाएगा और यह भाशा है कि 
60 लाख अतिरिक्त लोगो को रोजगार मिल सकेगा ॥ यह विश्वास प्रकट शिया गया 
है कि गरीबी झौर उपभोग मे झसमानता जम करन की दिशा म सघु झौर ग्रामोद्यायो 
का विकास बडा सहायक होगा । इस सम्बस्ध मे, योजना मे, नीति सम्बन्धी मार्गदर्गी 
सिद्धान्त इस प्रदार निर्धारित किए गए हँ-- 

(4) सही उद्योगों का चुनाव किया जाएगा पीर उन्हें सलाहकार प्रौर 
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विपणन सेवाग्रो की सहायता दी जाएगी, (2) लघु उद्योगो और बडे उद्योगो के 
बीच समुचित सापके स्थापित किया जाएगा। इसमे सरकार उपयोगी भूमिका 
निमाएगी, (3) वित्तीय रियायतें देकर पिछड़े क्षेत्रों मे श्रौद्योगिक विकास को बढावा 
दिया जाएगा, (4) श्रौद्योगिक विकास के लिए बुनियादी अवस्थापता का विस्तार 
किया जाएगा और बारानी खेती की नई विधियाँ अश्पनाकर तथा सिंचाई की नई 
क्षमताग्रों के उपयोग से उपज बढाई जाएंगी गौर पूंजी विवियोग की बाघाएंँ दूर 
की जाएँगी । 

लघु श्र प्रामोद्योगों के विकास की दशा मे की जाने वाली कुछ महत्त्वपूर्ण 

कार्यवाहियाँ निम्नलिखित होगी--- 
(।) उद्यमियों को प्रोत्साहुव देना ग्रौर उनके लिए विभिन्न सलाहकार 
सेवाग्रो की व्यवस्था जिससे रोजगार के लिए प्रधिकतम अवसर मिल 
सके, विशेषकर स्वय-रोजगार के ग्रवसर । 
(2) वत्मान जानकारी और उपकरणो के भरपूर उपयोग की सुधिघा । 
(3) उत्पादत तकनीक में सुधार और इसे विकास-क्षम बनाना ! 
(4) पिछड़े इलाकों सहित कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों के चुने विकास छेन्‍्द्रो 
मे लघु उद्योगों को बढावा देना । 
श्राधुनिक लघु उद्योगों का बड़े उद्योगो के सहायक के रूप में और विस्तार 
किया जाएगा । 
परिवहन 

पाँचवी योजना में सावेजनिक क्षेत्र मे परिवहन पर कुल परिव्यय 5697 
करोड रुपया रखा गया है जिसमे 4343 करोड रुपया केन्द्रीय क्षेत्र मं और ।354 
करोड रुपया राज्यों तथा केद्र शासित क्षेत्रों म होगा । परिवहन सम्बन्धी ग्रर्यव्यवस्था 
में रेलो का स्थाव सर्वोपरि बना रहेगा और अरब तक की मुख्य प्रवृत्तियाँ भविष्य मे 
भी जारी रहेगी । परिवहन प्रणालियों मे समन्वय पर जोर दिया जाएगा और सभी 
परिवहन दिशाश्रो में विकास किया जाएगा । सडक सम्बन्धी उन कामो को प्राथमिकता 
दी जाएगी जो चौथी योजना से चले आ रहे है । 
शिक्षा 

पाँचवी थोजना में पिछले अनुभवों से सबक लेने और शिक्षा के ढाँके में कुछ 
अ्निवाय परिवर्तन करने का प्रयत्न है। शिक्षा व्यूह-रचना में मुख्य जोर चार बातो 
पर रहेंगा--(!) शिक्षा सम्बन्धी श्रवसरों को सामाजिक न्याय सुनिप्रिचत करने की 
प्तमग्र योजना का अंग समझना, (2) शिक्षा-प्रणशाली, विकास की झावश्यकताओं 
और रोजगार के बीच निकट का तालमेल रखना, (3) शिक्षा स्तर में सुधार, और 
(4) विद्याथियों समेत शिक्षा से सम्बद्ध समुदाय को सामाजिक और झाथिक विकास 
के काम में शामिल करना । 

शिक्षा और रोजगार में निकट सम्बन्ध स्थापित करने के लिए पाठ्यक्रम में 

ऐसे सुघार किए जाएँगे जिनसे विद्याथियों में रोजगार के अनुकूल प्रवृत्ति पैदा हो और 
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थे कुछ हुनर मीख़ सके । उच्चतर माध्यमिक शिक्षा को व्यावत्ताथिक रूप दिया जाएगा 
झौर विश्रविधालय स्तर पर भी कुछ व्यावसायिक पाठ्यक्रम चालू किए जाएँगे तथा 
व्यावसायिक शिक्षा को देश की जनशक्ति सम्यन्धी आवश्यकताम्रों के अनुसार 
ढाला जाएगा । 
प्रमुख गुण सुधार-कार्यक्रमो में, पाठ्यक्रम तथा परोक्षा में सुधार, अ्रध्णपत 
तथा शिक्षा ग्रहण के तरीकों में सुधार, अध्यापकों का प्रशिक्षण, पराण्य-पुस्तकों में 
सुयार, शिक्षा प्रक्रिया में जन सचार साधतो का श्रधिकाधिक उपयोग ग्रौर भौतिक 
सुविधाग्रों में सुधार उल्लेखनीय कदम हांगे । 
पाँचवी थोजना में प्राथमिक शिक्षा को प्राथमिकता दी गई है झौर इसके 
लिए चौथी योजना में जहाँ 237 करोड रुपये के परिव्यय का प्रावधान रखा गया 
था, पाँचवी योजना मे 743 करोड रुपये का प्रावधान है। पिछड़े हुए इलाकों और 
देश के सबते असुविधाग्रस्त बर्गो मे शिक्षा के विघ्तार पर मुझ्य जोर दिया गया है । 
पाँचवी योजना मे शिक्षा के लिए 4,726 करोड़ रुपये का प्रावधान है! इसमें 
743 करोड रुपया प्रारम्भिक शिक्षा 24] करोड़ रुपया माध्यभिक्त शिक्षा भ्रौर 
]64 करोड रूपया तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए हैं । 
विज्ञान और टैकक्‍तोलॉजी 
वेज्ञानिक श्रनुसधान के क्षेत्र में प्रगति अपर्याप्त और असन्तोषजनक रही है । 
इस सन्दर्भ मे पाँचवी योजना के मुस्य उद्देश्य ये हैँ---() अर्थव्यवस्था के आधारभूत 
क्षेत्र मे आत्मनिमेरता के प्रयत्नों का समर्थन, (2) परमाणु ऊर्जा, बाह्य अन्तरिक्ष 
और इलेपट्रोविक्स जेसे क्षेत्रो मे और अछिक प्रगति वी व्यवस्था, (3) मकात, 
स्वास्थ्य श्लौर शिक्षा आदि जनता की ग्राधारमूत आवश्यकताएं पूरी करने में योगदान, 
(4) जिन चुने हुए क्षेत्रों मे सामथ्य है, उनकी क्षमता बढाना, (5) डिजाइन 
इन्जी नियरी झौर सलाह, प्राकृतिक साधनों का अनुमान लगाने तथा इनका उपयोग 
करने कोयले का उचित उपयोग करने और विश्वविद्यालयों मे युवकों को प्रशिक्षित 
करते जैसे महत्त्वपूर्णा क्षेत्रों की कपियाँ दूर करता । 
वैज्ञानिक अनुसधान के लिए जहाँ चौथी यीजना भे कुल 373:57 करोड ₹ 
(योजवा++42 27 करोड रुपये +गेर योजनान+23 30 करोड रुपये) व्यय 
किए गए वहाँ पाँचवी योजना में कुल 568*:22 करोड रुपये (योजनार033 29 
करोड रुपये-|-गैर योजना--+534 92 करोड रुपये) का प्रावधान रखा गया है | 
स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और पोघाहार 
चौथी योजना मे स्वास्थ्य कार्यक्रों पर कुल 433 53 करोड रुपये वी 
व्यवस्था की गई थी जिसमे से वास्तव में लगभग 343 9] करोड़ रुपये ही खर्च 
हुए, जबकि पाँचवी योजना मे स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर 796 करोड़ रुपये व्यय विए 
जाएँगे । इन कार्यक्रमो पर पाँचवी योजना के मुल्य उद्देश्य ये हैं-- मे 
() न्यूनतम सा्वेजनिक स्वास्थ्य सुविधाशों की व्यवस्था, जो परिवार- 
मिपोजन और गर्भवती माताओ्रों तथा बच्चो के लिए पोषक प्राह्मार 
की सुविधाओं से सम्बद्ध हैं। 
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(2) देहाती इलाकों मे और खासकर पिछुडे तथा जन-जातियो वाले 
इलाको मे स्वास्थ्य सुविधाप्रो मे बुद्धि तथा प्रादेशिक असब्तुलन 
दूर करना । 
(3) छूत की बीमारियों, विशेषकर मज़ेरिया और चेचक पर नियन्त्रण पाने 
ओ्रौर उन्हें समाप्त करने के प्रयत्नों में वृद्धि | 
(4) स्वास्थ्य सेवाग्रों से सम्बद्ध व्यक्तियों की शिक्षा और द्वेनिंग में 
गुणात्मक सुधार । 
(5) विशेषज्ञ सेवाप्रों का विशेषक्षर देहाती इलाऊो में विस्तार । 
योजना में स्यूनतम ग्रावश्यकता कार्यक्रम इस प्रकार रखा गया है--- 
(।] प्रत्येक सामुदायिक विकास खण्ड में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, (2) 0,000 
वी आबादी पर एक उप-केन्द्र, (3) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की कमियाँ समन्वित 
रूप से दूर करना, (4) प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए और अधिक दवाइयो की 
व्यवस्था, (5) चार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो म से एक को 30 रोगी शैय्या वाला 
ग्राम चिक्त्सालय बनाना । 
शहरी विकास, भ्राधात श्रौर पीने का पाती 

शहरी विक्लास--पाँद्वी योजना में शहरी विकास के लिए कूल 578-55 
करोड रुपये रखा गया है । 252 करोड रुपये केन्द्रीय क्षेत्र में श्रौर 326 55 करोड 
रुपये राम्यो और केन्द्र शाप्तित क्षेत्रा के लिए हैं। इसके सुकावले चौथी योजना से 
708 करोड़ रुपये रखा गया था । 

शहरी विक्रास परियोजनाओं में अन्य बातो के श्रलावा बड़े पैमाने पर भूमि 
प्रधिग्रहणा और विकास का कायक्रम शामिल होगा । गन्दी बस्तियो के वातावरण 
क॑ सुबार कार्यक्रम पर विशेष बल दिया जाएगा । अनुमान है कि लगभग 7 लाख 
गन्दी बस्ती-वासिया को लाभ पहुँचेगा । 

श्रावास--पाँचवी योजना मे आवास पर कुल 4,670 करोड रुपए खर्च 

किया जाएगा । इसमे 580 6 करोड़ रुपये सरकारी क्षेत्र मे और 3,640 करोड 
रुपये निजी क्षत में होगा । इसके अलावा रेल, डाक तार आदि विभागों द्वाय 
450 करोड रुपये श्लौर ख्े किया जाएगा । योजना के मुरुष उद्देश्य हैं-- 
() वत्तेमान मकानों की सुरक्षा और सभाल-सुधार, (2) भ्ृमिहीनो को गाँवों मे 
मकानो के लिए करीब 40 लाख प्लाट देने की व्यवस्था, (3) समाज के कुल दुर्बंल 
वर्यों के लिए सकान बताने के लिए सहायता देने की वततेमान योजनाओो को जारी 
रखना, (4) ऐसी सस्थाग्रो या अभिकरणो जेसे कि आवास तथा शहरी विकास 
निगम को जारी निम्न गाय और मध्य ग्राय धर्म के लोगो को सहायता देने की 
योजनाग्रो के लिए मदद जारी रखना, और (5) सस्ते इमारती सामान के विकास 
और अनुमधान को झौर तेज करना । 

जलपूति--इस क्षेत्र मे योजना के मुरय उद्देश्य हैं--() व6 ज्राख़ 

समस्याप्रस्त गाँवों में पीने के पाती की व्यवस्था करना, (2) शहरी इलाको मे 
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जलपृत्ति योजना जह्दी पूरी करना विज्ञेपकर ग्रयुरी योजनाएं प्री करना, (3) जिन 
इलाको मे सीवर व्यवस्था नही है, वहाँ आम शौचालयों की जगह सफाई वाले 
शौचालय बनाना, (4) क्रूडा इकट्ठा करमे धौर इसको फैकने के आधुनिक तरीके 
प्रपताने के लिए प्रोत्साहन । 
रोजगार, श्रभ-शक्ति और श्रमिक कल्याए 

पाँचदी योजना में कारोगरो के प्रशिक्षण, रोजगार सेवाग्रो और श्वमिक 
कल्पारा कार्यक्रमों के लिए 57 करोड रुपये की व्यवस्था की गई है । रोजगार नीति 
मे ()) वेतन पर रोजगार और (2) स्वय रोजगार सुविधांग्रों के विकात दोनो पर 
बल दिया जाएगा ॥ 

भारतीय श्रमिक सस्था का पुनर्गठन कर और इसका विस्तार कर राष्ट्रीय 
श्रमिक सस्था बनाई जाएगी । यह सस्था श्रमिकों से सम्बद्ध मामलों में अनुसधान के 
दारे में समन्वय स्थापित करने वाली सह्था होगी ॥ 
समाज कल्यारण 

इस क्षेत्र मे कुल परिव्यय 229 करोड रुण्ये का हैं। इसमें से 200 करोड 
रुपये केन्द्रीय क्षेत्र के लिए रखे गए हैं। योजना का लक्ष्य कल्याएा और विकात्त 
सेवाओ का समायोजन करना है और इसके लिए ये उपाय सोचे गए है-(क ) समाज- 
कल्याण के विकास और रक्षा के कार्येक्रमो का विस्तार, (ख) दुर्बंल वर्गों, विशेषकर 
बच्चों और स्त्रियों के लिए किए जाने दाले सामाजिक और ग्राथिक ग्रायोजवो में 
समन्वय, (ग) रोजगार के कार्यक्रमों के जरिए कल्याणा सेंवाग्रो की वृद्धि, 
(घ) परिवारों को बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएँ मुहैया करता, और (ड) जिन स्वियों 
श्रौर बच्चों को सरक्षण की ग्रावश्यकता है, उनके लिए कल्याशा के कार्य क्रम और 
वृद्धो तथा अशक्तो के लिए सहायता । 
पुनर्वास 

विभिम्न प्रकार के विस्थापितों की समस्याएं सुलमकाने के लिए प्राँचवी योजना 
में अस्थाथी हूप से 70 करोड रुपये खर्च करने की ध्यवस्था की गई है ॥ 

पाँचवीं योजना के कुछ प्रश्न चिह्ध 

देश के अर्थशास्त्रियो और विचारको ने पाँचवी योजना के दृष्टिकोण-प्रत और 
प्रारूप को गहराई से जाँचा और उसकी कुछ प्ाधारशूत शञ्रान्तियो तथा कमियों की 
झोर सकेत किया । डॉ ईश्वरदर्तामई ने अपने एक लेख 'पाँचवी योजना कुछ पश्न* 
चिह्न के अस्तर्गत इन अआरान्तियो की ओर ग्रच्छा सकेत दिया | श्राथिक और राजनीविक 
दोनो क्षेत्रो में ऐसी शकाएँ प्रकट की गई कि पाँचवी योजना भी सम्भवत्त पिछली 
योजनाओं कौ तरह “बात वडी और काम छोटा! बाली कहावत चरितार्थ करेगी | 
प्रालोचना के कुछ प्रमुख बिन्दु ये रहे हैं-- 

]. योजना मे प्रस्तावित ब्यय के आधार पर प्राप्त किए जाने वाले भौतिव 
लक्ष्यो का सवेत किया गया है पर “बढती हुई कीमतों के कारर परिव्यय भौर 
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भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के सम्बन्ध मे किए जा रहे आकलन प्रूग-मरीचिका के सहश 
दीख पडते है ।” कीमतें जिस तेजी से बढ रही है, वह प्रस्तावित लक्ष्यों को निरर्थक 
सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं । 


2. योजना के सूल में यह मान्यता निहित है कि गरोबी निवारण के लिए 
तीव्र दर से आथिक विक्रास ग्रावश्यक है । योजना-कान्न में 5 5 प्रतिशत वाषिक 
विकास की दर का लक्ष्य रखा गया है । पिछले दो दशकों मे विकाप्त की दर लगभग 
38 प्रतिशत रही है ग्रौर विकास की दर का कम होना देश की गरीबी का एक बडा 
कारण रहा है। वास्तव मे, गरीबों को आधारभूत ग्रावश्यक बस्तुपीनो की पूर्ति के लिए 
55 प्रतिशत विकास की दर (यदि प्राप्त भी हो जाए तो) भ्रपर्याप्त दिखाई देती 
है । दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य योजना के अनुसार पाँचिवी योजना मे कम-से-कम 62% 
विक्रास की दर होती चाहिए थी । 


3. योजना-प्राहूप मे आय वी विषमताप्रो को घटाने की बात की गई, पर 
जब तक ग्राथिक विकास की गति तीब्र न हो, सम्भव समानता के सिद्धान्त पर 
ग्राधारित नीतियाँ भी परिस्थितियों में बुनियादी परिवर्तन नहीं ला सकती। 
डॉ ईश्वरदर्त्तातह का तक है कि यदि विकास की दर मुश्किल से 5 5 प्रतिशत तक्न 
ही प्राप्त की गई झोर समानता के सिद्धाध्त पर आधारित नीतियाँ भी परिस्थितियों 
में परिवर्तत नहीं ला सकेंगी तो गरीबी-निवारण कंसे होगा ? वाह्तव मे गरीबी 
तनिवारसा! का नारा देना ह्रौर गरीबी निवारण के लिए कार्य करना दो अलग 
बातें हैं । 

4 योजवा-प्रारूप भे कीमत मजदूरी-आ्रय नीति का सकेत है तथा इन तीनों 
में एक उचित सतुलन बवाए रखने की बात कही गई है। व्यापार, वशुली और विक्रप 
के कार्यों मे सा्वेजनतिक क्षेत्र के हस्तक्षेप को बढ़ाकर कीमतो में स्थायित्व लाने की 
चर्चा सशोधित परिकल्पना में है। एक राष्ट्रीय मजदूरी ढाँचा बनाने की भी बात की 
गई है | काले धन की मात्रा को भी घटाने का भी सकेत किया गया है । इस प्रकार 
ये विचार निश्चित रूप से अच्छे हैं, लेकिन प्रशन व्यावहारिक्ता का है | व्यापार एव 
विक्रय के काये को सरकारी कमंचारियों के हाथ मे देने से कीमतो का क्या हाल हो 
सकता है, कहना कठिन है | डॉ ईप््व्रदत्तसिह के शब्दो मे, सरकारी प्रशासन भे 
पलते हुए भ्रद्टाचार, कार्यकुशलता एव व्यापारिक अनुभवों की कमी और प्ररणा के 
ग्रभाव वाले वातावरण में राजकीय व्यापार से सामाजिक कल्याण बडेगा, यह नहीं 
कहा जा सकता । सम्रात राष्ट्रीय मजदूरी का प्रश्त की अभी तो दिवा-स्वप्त सा ही 
लगता है | वेत्ते कानुती तौर पर तो निम्नतम मजदूरी अधिनियम भी बहुत दिनों मरे 
लागू है, लेतिन बहुत से क्षेत्र इससे अउूते हैं। अभी तो इसका भी दीक़-ठीक ब्यौरा 

उपलब्ध नही है कि देश में काला घन कितना है। सरक्वारी ग्रफतरो और कर्मचारी 
की छत्र छाया में ही काले घन का बहुत कुछ अर्जन एवं सवद्धंन होता है। यदि 
काले धन पर अक्रुश लगाना है तो सरकारी तमन्‍्त्रपर स्पष्ट और कड़े अकुश की 
आवश्यकता है!” 
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5. बेकारी निवारण के प्रश्न पर योजनाक्वारों का स्वर बहुत ऊँचा नहीं 
दिखाई पडता ॥ वहा गया है कि गैर-कृषि क्षंत्रों मे पर्याप्त रोजगार के अवसर देने के 
प्रयात होगे । लेकिन बहुतो को स्वव अपने को साकार बनाने के लिए लघु उद्योगों, 
कृषि, सेवाकार्य, निर्माख-कार्य आदि में झ्रवसर इंडने होगे। शिक्षित वेकारो के बारे 
में योजनादार निराश लगने हैं कि सार्वजनिक सेवाग्रों मे तो विश्वविद्यालयों और 
कॉलिजों स नए निकलन वालो को भी जगह देना मुश्किल होगा | वर्तमान वे रोजगारो 
का तो प्रश्त ही श्रलग है| 

6 43 जनवरी, !974 के साप्ताहिक दिनमान में रामावतार चोधरी के 
लेल पाँचवी योजना के लक्ष्य कब पूरे होगे ?” में गरीबी उन्मूलत कार्यत्म की 
तकंप्वगत रूप में भ्रालोचता वी गंई। थोजना आयोग की गणानाझों के अनुसार देश 
को लगभग 30 प्रतिशत जनसख्या गरीबी के अत्यन्त खौफवाक दायरो मे है, कुछ अन्य 
अमुमाना के अनुसार यह प्रतिशत 50 से 55 के बीच है । गरीबी की सरकारी माप 
को हम सही मान भी ले तो करीब 7 करोड़ लोगी को जीवन की च्यूततम 
झावश्यव॒ताएँ प्रदान करनी होंगी । यह निश्चय ही एक दुष्कर कार्य है । पिछले बीस 
वर्षों म ग्राथिक विपमता सूचक अक्तो में कोई खास परिवर्तेन नहीं हुम्ना है 3 प्रामीण 

क्षेत्र के लिए पहले तीन योजना कालो म यह सूचक अक क्रमण 035, 0 30 त्तथा 
030 रहा है। शहरी क्षेत्र के लिए यह 038 (पहलो योजना), 0 36 (दूमरी 
योजना] व 036 (तीसरी योजना] था। इन तथ्यों से जाहिर है कि सामाजिक 
न्याय के झतवरत नाप के बाव (द प्रसमानता में कोई सूजभूच परिवर्तत नहीं हुप्ना 
है । पाँचवी योजना ऊराल क दौरात आय के पुतवितरणा के कार्यत्रम इस कल्पना पर 
आधाद्ति हैं कि यह विपमता सूचक्र अक 0 32 (973-74) से घट कर 0 20 
(978-79 ) हो जाएगा । अब तक की उपलब्धियों की पृष्ठभूमि में तो यह असम्भव 
हो लगता है ! 8 करोंड लोगो की रोजी-रोटी की जरूरतें केवल राद्वीय प्राय के 
सकल्पित श्रतिरिक्त उत्पादन से ही नहीं पूरी हो पाएँगी। इसके लिए समाज के 
उच्चतम 0 प्रतिशत लागो को ग्रपन विलासी उपभोग में भारी कभी करनी पडेगी। 
यह सत्ताशील वर्ग ऐसा होन देगा, इसमें सन्देह है । 

प्र श्री चौधरी के अनुसार ही, योजना के प्राल्प में सरद्ारी खच में भारी 
कमी करने वी बात भी की गई है | यह कहा गया है कि सावजनिक उपभोग व्यय 
केवल 7 प्रतिशत की सालाना रफ़्तार से बद्ेगा पर पिछले दशक का अनुभव तो कोई 
और ही कहानी कहता है । सार्वजनिक उपभोग व्यय इस दौरान 25 प्रतिशत वी 
वाधिक की गति से बढ ग्हा है ॥ 

8. कृषि की पाँच प्रतिशत सालाना वहीत्तरी के लिए प्रद्नति की कूप्रा पर 
बहुत अधिक निर्मर रहना पडेंगा। पिछले थीस वर्षों में कृषि उत्पादन तीन प्रतिशत 
सालाना से अधिक नही वढा है । 

9 प्रारूप के ग्रनुसार यदि आय के पुनवितरण का ज्रम सम्मव हो गया त्तो 
भो ]978-79 के अन्तर तक 8 करोड 64 लाख लोग गरीबी वी सीमा से नीच हैं 
रहेंगे । गरीबी समाप्त नहीं हो पाएगी । 
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]0. योजना प्रारूप में प्रायात माँगो का ग्रल्पानुमान किया गया है। कच्चे 
माल, मशीनी उपक्तरण तथा विद्युत शौर परिवहन उपकरणों की आयात माल 
अल्पानुमा निस हैं। पुनश्च, भारतीय झ्रायातों का ढाँचा ऐसा है कि पाँचवी योजना के 
पाँच वर्षों मे ग्रायातो में केवल '5 प्रतिशत की कमी होने की ग्राशा की जा सकती 
है | निर्यातों की 7 5 प्रतिशत वृद्धि-दर भी कल्पनातीत लगती है | इसऊे ग्रतिरिक्त 
निर्यातो को अन्तर्राष्ट्रीय मण्डियों मे प्रतिस्पर्द्धा बनाने की बात दबकर रह गईं है | कई 
बार तो निर्यात की जाने वाली वस्तुझ्नो की कीमत उनके निर्माण हेतु आयात किए 


गए कच्चे माल की लागत से कम होती है ! इस प्रक्रिया मे हम विदेशी मुद्रा श्रजित 
करने की बजाए खोते हैं । 


]! योजना में जो बिपुल राशि सरकार को देश के ग्रन्दर जुढानी होगी, 
उसमे करो का ग्राश्नय लिया जाना बडा असन्तोघषजनक होगा । रिजवं बैक की “रिपोर्ट 
आन कैरेस्सी एण्ड फाइनेस्स' में कहा गया कि आय एवं निगम करो को पुन बढाने से 
करो की चोरी को प्रश्नय मिलेगा । रिपोर्ट के अनुसार देश मे अप्रत्यक्ष करो को लगाने 
को अब कोई गुजाइश नही रह गई है। उन्हे बढाने से सरकार को घनराशि घटती 
हुई दर पर प्राप्त होगी । करो को बढाने से एक ओर तो लोगो पर करो का बेतहाशा 
बोऋ बड़ेगा और दूसरी ओर कीमतों का भी बोझ बढ्गा वयोकि घाटे की वित्त-व्यवस्थए 
झ्रपनानी होगी । 
कुछ सुझाव 

यद्यपि योजना मे अनेक भ्रान्तियाँ एव कमियाँ हैं तथापि पिछली योजनाग्रो 
की भ्रपेश्ञा यह ग्रधिक दूरदर्णी है, इसमे सन्देह नहीं और फिर सरकार इस बात 
को बारम्बार दोहरा रही है कि इस बार योजना के क्रियान्वयन मे पोल नही की 
जाएगी । फिर भी, योजना की सफलता के मार्ग में उपस्थित बाधाओं का तो 
निराकरण करना ही होगा । इस दृष्टि से निम्नलिखित उपाय करने होगे-- 

, सरकार भूल्यों को नियन्त्रित करके मूल्य-स्थिरता प्रदान करने की दिशा 
में आवश्यक कदम उठाएं । 

2 जनसल्या वृद्धि पर प्रभावशाली ढग से रोक लगाई जाए और यदि उचित 
हो तो कानुनी व्यवस्था रा भी ग्राश्नय लिया जाए | 

3 मजदूरी तो दिन-प्रतिदित बढ रही है लेकिन उसके अनुपात में उत्पादन 
बहुत कम हो रहा है । श्रत सरकार को प्रूर्णो सजग रहना होगा कि देश मे औद्योगिक 
हडतालें न हो । यह उचित होगा कि सरकार पाँच दर्पों के लिए हइ॒तालो को 
श्रवंघानिक ठहरा दे ! 

4. नौकरशाही की सकोणों मनोवृत्ति भी सावेजनिक क्षेत्र की असफलता का 
एक प्रमुख कारण रही है। सरकार नौकरशाही के इस हृष्टिकोण को बदलने का 
प्रयास करे कि केवल नियम झौर स्वीकृति के पालन से ही कर्तव्य की इतिश्री नही 
हो जाती । 


5 योजना की सफलता के मार्ग में एक प्रमुख बाघा यह भी है कि राज्य 
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वेन्द्रीय सहायता की माँग मे एक दूपरे से प्रतियोगिता मे फेंसे हैं । प्राकडो को बढा- 
चढ़ा कर पेश करके कन्द्र से अधिकाधिक सहायता की माँग की जाती है । केद्ध को 
चाहिए कि वहू राज्यो की इस मनोवृत्ति पर अकुश लगाए। राज्य-सरकारों को भी 
चाहिए कि वे सयम्र से काम लें ग्रौर योजना के लाभकारी ढंग से क्रियान्वयन पर 
बलदें | 
6 एकाधिकारी उद्योगों का राष्ट्रीयकरश करता भी यीजना की सफलता 
की दिशा में और झाथिक न्याय की स्थापना की दिशा भे एक उपमोगी कदम होगा । 
7. खाद्यासतों का धुर्ण रूप से शाट्रीयकरण कर दिया जाए । 
वास्तव में कोई भी योजना तभी सफल हो सकती है जब देश में उपलब्ध 
साथनो का समुंचितं विदोहन और उपयोग किया जाए । योजना के निर्धारित लक्ष्य 
तभी प्राप्त किए जा सकते हैं जब जनता केन्द्रीय शासन, राज्य प्रशासन घौर तिजी 
क्षैत्र परस्पर सहयोग से काम करें । 26 जुन 975 को राष्ट्रीय आपायु की उद्घोषणा 
ब्रौर ] जुलाई, 4975 से 20 सूत्री ग्राथिक कार्यक्रम लागू करने के बाद से देश मे 
बहुमुद्दी प्रगति प्लौर अनुशासन का एक नया वातावरण बना है और एक वर्ष के 
पल्पकाल में ही उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल की गई है। पाँचवी योजना के 
मसौदे पर पुनविचार कर उसे ग्रश्तिम रूप दिया जा रहा है । 
4974-75 ग्रौर 975-76 के लिए वाधिक घोजनाएँ 
(4&ाएग 7]4॥5 00 4974-75 शाए 4975-76) 
पाँचवी पचवर्षीय योजना के आग के रूप मे [974--75 के लिए जो वापिक 
योजना बनाई गई, उसके परि&्यप के रूप मे 4,844 करोड रु की राशि रखी गई। 
योजना का मुख्य उद्देश्य धा--देश के भीतर झौर बाहर से उठते हुए उत दबावों वीं 
सामना करना, जो हमारी प्रर्थ-ब्यवस्था को आ्राधात पहुँचा रहे थे । बढती हुई महंगाई 
झ्ौर मुद्रा स्फीति पर भ्रमावी श्रकुश रखने के लिए योजनाकाल में कुछ कठोर कदम 
उठाए गए । इस वापिक याजना में इस्तातत, विद्य्‌ त्‌ उत्तादन, बाताबात और कीयला- 
उत्पादन क्षेत्रो पर विशेष छघ्यान दिया गया | अन्‍्तर्राष्टीय त्तेल स्थिति को ध्याम में 
रखते हुए यह आवश्यक भी था। अधिक निर्घन व्यक्तियों की न्यूनतम झावश्यकताग्रो 
को पूर्णे करने हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम की पूति की दिशा में भी प्रभावशाली कदम उठाए 
गए । परिस्पामस्वरूप, प्राथमिक शिक्षा, ग्रर्मीण स्वास्थ्य, पेय-जल, गन्दी वस्तियों 
को सफाई, ग्रामीएं सड़कों तथा विद्य त्तीकरण की स्थिति म पर्याप्त सुधार हुआ । 
सत्‌ 975-76 की वाधिक योजना के लिए परिव्यय की राशि 5,278 
करोंड रु रखी गई । इत्त योजना का मुल्य लक्ष्य स्थायित्व के साथ ग्राथिक विकास 
को गति देना था । बिक्रात्त रणनीति की प्यूह रचना करते सम्रम वितरणात्मक 
स्थितियों पर विशेष ध्यान दिया गया | इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया कि सभी 
पेत्री मे उपलब्ध क्षमत्ाप्रों का पूर्ण उपयोग हो, भ्रायात मे बचत और निर्यात में बुद्ध 
की जाए । उन परियोजवाम्रो को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई, जो दीघेकालीन 
परियोजनाओं की अपेक्षा प्रल्पवाल में ही लाभ देने वाली हो । सबू 975-76 की 
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वाधिक योजना में विभिन्न मदो पर परिव्यय की राशियाँ निम्न सारणी द्वारा 
स्पष्ट है । 


वाषिक थोजना (975-76) के प्रन्तमंत बिभिन म॒दो के लिए परिव्यय 





(करोड़ रु० मे) 
क्‌ द्रीय ओर कृद्ग 
विकास की मंद प्रस्तावित राज्य संघीय-ल्षेत्र योग 
योजनाएँ 
] कृापि और सम्बद्ध क्षेत्र 278 56 400 26 72359 8947 4] 
2 सिंचाई और बाढ नियच्चण. 742। 453]8 383 468 32 
3 बिद्यू त्‌ 849 0] 9566 4] व766 १व]0]-58 
4. ग्रामीण और लघु-उद्योग 40 49 3073 267 73 89 
5 उद्योग और खनिज ]534 9 ]0935 048 ३3644 02 
6 यातायात और सचार 83508 49043 4 93 040 44 
4. शिक्षा 9207 ]037 ]65 ै१84 09 
8 विज्ञान तथा प्रौद्य'ग्रिकी 7] 27 ०->+ >> 7] 27 
9 स्वास्थ्य 44 09 45580 526 95 45 
]0 परिवार नियोजन 5320 --- ल् 65320 
]] पोपण 395 44 95 046 ]9 36 
]2 जल प्रदाय ] 03 ]23 28 3 54 37 82 
3. झावास और नगर विकास 34 59 9864 893 [42व6 
4 पिछड़े वर्गों का कल्याण 7 00 3]34 079 49 43 
5 समाजन्कल्यरसा 4] 00 238 040 3 78 
6 श्रम और श्रसिक-कल्याण ।54 488 047 686 
॥7 ग्रच्य 22 26 4498 3 97 74 2] 
]8 रोजगार-वृद्धि कार्यक्रम 0 00 44 50 जा 54 50 
9 प्वतीय व आदिम जाति क्षेत्र -- 40 00 --+> 40 00 
320 उतरी पी परिषद 5 5 5 /0 00, 
योग 3,।06 5] 2,7] 48 960 5978 09 





976-77 के लिए वाषिक योजना का दस्तावेज? 
४26 मई को ससद्‌ के समक्ष जो वाधिक योजना का दस्तावज रखा गया, 
उससे पूर्वापेक्षा ग्रधिक झ्राधिक विकास दर के साथ साथ ]] करोड 60 लाख टन 
ग्रनाज के उत्पादन तथा झ्ौद्योगिक शाच्ति की ग्राशा व्यक्त की गई है । योजना आयोग 


के अनुसार, सदि मूल्य स्थिर रहे, तो वापिक योजना से सार्वजनिक क्षेत्र में तीब्र 
विकास होगा ॥ कुल योजना का लक्ष्य 7,852 करोड़ रुपये रखा गया है। सावजनिक 


] रुनू 976-77 की वाषिक योजना का दस्तावेज (दिनमाव 6-]2 जून 976)-थोजना 
मत्नी डॉ शकर घोष $ 
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केंत के अतिरिक्त निजी-क्षेत्र मे भी तीत्र विकास करने के सम्बन्ध मे उठाए गए कदमों 
को महत्त्वपूर्ण समझा जा रहा है और यह ग्राशा की जती है कि पिछले दशक में 
अ््ृत्तत्त्र में जिस दर से पूँजी लगाई गई थी प्रव अपेक्षाकृत अधिक दर से लग सहती 
है । उद्योग मे इस प्रकार का प्रस्तावित विकास मूल्यों के वर्तमान टाँचे मे कोई बाघा 
उत्तन्न नही करेगा, क्योकि देश मे पर्याप्त ग्न्न बा भण्डार बन गया है और विदेशी 
मुद्रा की स्थिति भी सत्तोपजनक है | मूल्यों को स्थिर रखने हेतु झ्रावश्यक वस्तुग्रो 
की उपलब्धि में काफी सुधार श्रा गया है तथा उद्यागो में जाने वाले बच्चे माल जप 
लोहा, कोयला, बिजली इंघन तथा परिवहन श्रादि तन्‍वों में पर्याप्त सुघार भ्रा गया 
है, इनके अतिरिक्त, सरकार द्वारा उठाए गए वित्तीय कदम मुद्रा स्फीति रोकने के 
लिए पर्याप्त सम जाते हैं। 

ससद में योजना मन्त्री डॉ. शकर घोष द्वारा रखे गए दस्तावेज के अनुमार 
प्रापातू-स्थिति तथा बीस सूत्री आर्थिक कार्यत्रम के कारण ग्रौद्योगिक शान्ति पैदा हो 
गई है ) वर्तमाव वापिक योजना के लिए पूँजी देश में आर्थिक त्ोतो के द्वारा ही प्राप्त 
की गई है | पचवर्षीय योजना के प्रास्प में जो प्रनुमान लगाया गया था, प्रथम तीन 
वर्षो मे स्थानीय खोतो से प्राप्त पूँजी कर दर उससे काफी अधिक रही है । ऐसा 
प्रनुमान है कि केन्द्रीय और राज्य-सरकारों के सरकारी उद्यम्म से 974-75 और 
!975-76 के बीच 2,450 करोड रु. वर्तमान वर्ष कै लिए श्रौर 6 850 करोड रु 
पच-वर्षीय योजना की पूरी अ्रवधि के लिए प्राप्त होगे । बांपिक योजना में बीस-्सूली 
प्राथिक कार्यक्रम के लिए कुल 2,337 करोड रु रखे गए है । 

इस सन्दर्म भे विभिन्न सुहो पर व्यय का आवण्टन इस अकार है-- भूमि घुधार 
37 26 करोड, छोटी शिचाई 49 04 करोड, बृहद्‌ और मध्यम सिंचाई 63 63 
करोड, सहकारिता 57 52 करोड, विद्युत 289 69 करोड, हाथकरघा-उद्योग 
] 70 करोड़, मूमिहीनो के लिए भवन-निर्माण 9 97 करोड, नव-उद्यमी योजनाएँ 
95 लाख गरीब बच्चों के लिए मुफ्त करितावें कागज पग्रांदि और पुस्तक बैक 427 
करोड रुपया । 

इसके ग्रतिरिक्त, राज्यो और वेन्द्र शासिद क्षेत्रो वी योजना से !63 करोड 
से अधिक रुपये निश्चित किए गए हैं। दस्तावेज में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि 
बीस सूती प्राथिक कार्यत्रम वो सामान्य आयोजना वा वित्र॒ल्प नहीं बनायांजा रहीं 
है, बल्कि यह उसका पूरक है । 

देश में प्राथिक-विकास और मूल्य-वृद्धि पर तथा ग्रावश्यक वस्तुओं वीं 
उपलब्धि हेतु जो कदम उठाए गए है, उनमे प्राधिक प्रपरादियों, कालाबाजारियों, 
जमाखौरी झौर तस्करो का दमन, सभी प्रकार के भाल का निश्चित मूल्य घोषित 
करने वो कानूती व्यवस्था झ्ादि भी शामिल है। इसके स्राथन्साथ 975-76 मे 
देश मे हृपि-उत्पादन में काफी वृद्धि ते एक ग्रच्छा वातावरण पैदा कर दिया । ईम 
सन्दर्म मे मूल्य-वृद्धि पर रोकथाम का हवाला देते हुए दताया गया है कि इस वय 
थोक मूल्य निर्देयाँक मे 9 % की गिरावट झा गई । ग्रौद्योगिक कार्यकर्त्ताश्रो के लिए 
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ग्खिल भारतीय उपभोक्ता-मूल्य-सू चक्नाँक मे गत वर्ष जुन से इस वर्ष के बीच 2 8 
प्रतिशत की कमी हुई ग्रोर कृषि-मजदूरों के लिए 22:% की । 


खरीफ की अच्छी फसल के साथ-साथ पर्याप्त मात्रा मे अनाज की वसूली का 
क्रा्यंकम इस वर्ष सफनतापूवक चल पडा है | 7 मई तक खरीफ की फसल का 66 
करोड 70 लाख टन वसूल क्षिया गय,, जबकि इसी अवधि म॑ गत वर्ष 34 करोड 
50 लाख टन ही खरीदा जा सका था। अर्थात्‌ देश मे ग्रन्न का पर्याप्त भण्डार 
स्थारित हो रहा है । ग्रामीण क्षेत्र म भूमि-सुवार पर बल दिय्रा जा रहा है, श्रौर 
ग्रामों में अधिक रोजगार उत्पन्न करने को योजनाओं पर कार्य हो रहा है । इस सम्बन्ध 
मे, राज्यों मे बहा जा रहा है कि भूमि सुधार और प्रतिरिक्त भूमि के बटवारे का 
कार्य तेज करें| छृपि क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए सिंचाई के थिकाप्त पर बल दिया 
जा रहा है। 4975-76 म 25 लाख हैक्टेयर गतिरिक्त-भूमि को सिंचाई के प्रन्तगंत 
लाया गया । अब 50 लाख हैक्टेयर अतिरिक्त-मूमि की सिंचाई योजना पर श्रमल 
हो रहा है । 

विभिन्न ग्रौद्योगिक उत्तादनों में उत्साहवद्धक वृद्धि रही है । इस सन्दर्भ 
में कोयला, इस्पात, अल्यूपीनियम, नाइट्रोजन उवरक, सीमेट तथा विद्युत महत्त्वपूर्ण 
हैं। सावजनिक क्षेत्र के उद्यागों ने भ्रच्छी प्रगति दशायी है। इसमे राष्ट्रीय टेक्सटाइल 
कारपोरशन क॑ कारखाने भी सम्मिलित हैं। रेलो, बन्दरगाहो के कुशल कार्य के 
कारण ग्रब व्यापार के प्रवाह में भी गति झा गई है। अब रेलमार्गों से पुबषिक्षा 
]2% ग्रधिक वेंगन गुजरते है। बेन्द्रीय मरकार ने स्थानीय सडक परमिट जारी 
करन की नीति श्रपनाई है | अ्रभी तक 5300 परमिट दिए जा चुके हैं ! 

ग्रौद्योगिक वातावररस्प में क्रान्तिकारी परिवतंन ग्राया है, परिणामस्वरूप, 
उत्पादन बढ़ गया है। मजदूरों को उद्यागो में ग्रपनत्व का ग्हसास दिलाने के लिए 
मजदूरों की सहूुलियत का एक व्यापक कार्यक्रम तेयार किया जा रहा है ताकि 
उद्योगों के सचालत में भी उनका पूरा-पूरा हिस्सा हो । 

विछडे क्षेत्रो और वर्गों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है । इस 
सम्बन्ध में 95 4 करोड़ रुपये पिछड़े वर्गों के प्राथिक विव्गस हेतु निश्चित क्रिए गए 
हैं। इनमे जनजाति सम्बन्धी छोटी योजनाप्रो पर 40 करोड का व्यय भी शामिल 
है । 4 करोड ]4 लाख अनुसूचित वग॒ श्र जनजातियो के छात्रो को इस योजना से 
लाभ पहुँचने वाला है । इसके भ्रन्तगंत उन्हे विभिन्न प्रकार की छात्रवुत्तियाँ मिलगी । 
इस पर !4 करोड रुपये व्यय होंगे । राज्यो और केन्द्र शाप्तित क्षेत्रों को इसी कार्य 
के लिए 39 करोड 49 लाख रुपये दिए जा रहे हैं। प्रोफेमर दाँतवाला की अ्रध्यक्षता 
मे एक समिति का गठन क्रिया गया है जो सम्पूर्ण देश मे विभिन्‍न ग्रामीण रोजगार 
काय क्रमो के सामाजिक आविक प्रभावों का अध्ययन करेगी । 

यद्यपि बल इसी बात पर दिया जा रहा है कि योजनाप्रो के लिए घरेलु 
स्रोतो से घन प्राप्त किया जाए, तथापि विक्रासशील देश होने के नाते विश्व बैक की 
सहायता से भी वहुद सी योजनाएँ और विकास-सम्बन्धी कार्यों को चलाने की झाशा 
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करना अल्वाभाविक नही है । इस वर्ष भारत मे आथिक विकाप्त की ग्रभूतपूर्व प्रगति 
को देखते हुए विदेगो मे मी भारत को ग्राथिक सहायता देने के बारे मे अच्छा 
वातावरण बन रहा है। भारत को सहायता देने वाले सहयोगी सगठन ने 976-77 
के लिए 70 करोड डॉलर देने का निश्चय किया है। 3 सदस्यीय सहयोगी समिति 
के सदस्ते ने कुल 00 करोड़ डॉलर देने की घोषणा की है, जबकि शेध 70 करोड 
डॉलर विश्व बैंक ने देने का वायदा किया है । यद्यपि यह गत वर्ष वी राशि से 20 
करोड डॉलर कम है, तथापि वास्तव में सभी देशों ने गत वर्ष की अपेक्षा ग्रयनां 
हिस्सा बढ़ाया है। किन्तु अमेरिकी डॉलर की मजबूत स्थिति के कारण डॉलरों मे 
यह कुल राशि कम हो जाएगी । इस सम्बन्ध में यह महत्त्वपूर्ण है कि झ्रधिसख्य देशों 
ने किसी न किसी रूप मे अधिक रियायतें देने की घोपणा की है । उदाहरणाथ, 
बेल्जियम ने ऋरा पर ब्याज 2 से ।% कर दिया है । पश्चिम जमंनी फा कर्जा 0 
वर्षों की ब्याज मुक्त ग्रवधि के आघार पर दिया जा रहा है जबकि इसकी प्रदायगी 
की ग्रवधि 50 दचं है । फ्राँस ने सहायता की राशि में 8% की बुद्धि की है। पहले 
के समान ही ब्रिटेन, डेनमाक और नावें की सहायता पूर्णाकह्प से प्रनुदान के रूप में 
है । स्वीडन ने प्रथम वार अच्य स्कडेनेवियाई देशो का झ्ननपरख किया है | जापान ने 
सहायता को राशि में कुछ वृद्धि की है। यद्यपि अमेगिका ने इस प्रकार की कोई 
वृद्धि की घोषणा नहीं की है, तथापि उसने भारत के साथ पी एल 480 का एक 
समझौता अवश्य जिया है| 

इस अस्तर्राष्ट्रीय समूह ते झ्राथिक क्षेत्र मे प्रगति और मूल्य बुद्धि की रोकथाम 
की सराहना करते हुए यह आशा व्यक्त की है क्लि भारत सरकार अपने प्राथमिकता 
वाले क्षेत्री, जसे--निर्यात, कृषि और ऊर्जा पर अधिक ध्यात देती रहेंगी तथा 
परिवार नियोजन के कार्यक्रम को भागे बढायेगी । 

इसन इस बात पर जोर दिया है कि भारतीय ग्राथिक विकास में वमंजोर 
वर्गों का सहयोग आवश्यक है। व3 राष्ट्रो वी इस बैठक में सभी देशों ने भारत के 
बारे मे अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्त क्रिया । भारतीय प्रतिनिधि 
श्री एम जी कौल ने इस प्रश्तोत्तर को मित्रतापुर्ण बताया | विश्व बैक के उपाध्यक्ष 
थ्री प्रनेस्ट स्टन ने इप बात पर सन्‍्तोप व्यक्त क्रिया कि आयिक क्षेत्र मे भारतीय 
कार्यक्रमों की सफलता के प्रसंग मे सभी सदस्य देश एक्मत थ । 

ग्राज का श्रायोजन 

976 77 की वाधपिक योजतवा, शिसके मसौदे का विवरण ऊपर दिया जा 
चुका है, प्रयेव्यवस्था म॑ हुए सुधारों को पृष्ठभूमि में तैयार की गई हैं झौर इसी 
मूल मुद्दा स्थिरता तथा सामाजिक न्याय के साथ सम्बृद्धि को प्रोत्साहन देता है । 
योजना मस्त्री डॉ शकर घोष ने योजना पत्रिका के 7 जुलाई, 976 के भक मे 
प्रकाशित झपने लेख 'झयज का झ्रायोजन' मे योजनाप्रो को रणनीति, 976 77 वी 
योजना वी सम्भाविन सफ्लताग्रो भ्रौर 975-76 की उपलब्धियों दा मूल्यौरन 
प्रस्तुत किया है। इस लेख के आ्राधार पर हम सुगमत पूरक यहे भ्रनुमान लगी सजते 
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हैं कि पाँचवी योजना के शेप वर्षों में श्रायोजन के प्रति सरकार की नीति क्‍या होगी। 
प्रत उपयुक्त होगा कि हम, कुछ पुनरावृत्ति के दोप का सतरा उठाकर भी, डॉ धोप 
के इस लेख का अवलोकन करें । 

भारत ते नियोजित आथिक-विकास के 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। सन 
95 में हमारी प्रथम पचवर्षीय योजता प्रारम्भ हुई थी । तब से चार पचवर्पीय 
पोजनाएँ और तीत वापिक योजनाएँ पुरी हो चुकी हैं। पाँचवी १चत्रर्पीय योजना का 
तीसरा वर्ष चल रहा है | ये सभी योजनाएँ निरन्तर विकासन्यक्रिया वी कड़ी हैं। ये 
मूलभूत सामाजिक आथिक नीतियों मे विकास क्रम की एक नस्वीर पेश करती हैं । 
योजना के प्रत्येक्त चरण में, बदलती स्थितियी नये झ्रनुभवों व मूल्यांकन के बाद 
परिवतेन हुए हैं । 

प्रत्येक पचवर्षीय योजना एक दूरगामी परिश्रेक्ष्य फो हृष्टि में रखकर तेयार 
की गई है । प्रथम योजना 95] भे 98] तक 30 वर्षो के ग्राथिक विक्रास्त के 
ग्राघारभूत रप में बनाई गई थीं। द्वितीय योजना का आरायाम 976 तक का था 
श्रौर तृतीय योजना 96-76 की )5 वर्षीय योजना के प्रथम चरणगा के रूप मे 
बनाई गईं थी । 

इसके पश्चात्‌ 965 के युद्ध मे सहायता देने वाले देशों ने सहायता करने से 
इस्कार कर दिया । इस कारण 965 66 तथा 966-67 की फसले खराब हो 
गई । उन स्थितियों में तियमित्र पंचवर्षीय योजना के स्थान पर त्तीम (966 69) 


वापिक योजनाएँ बनाई गईं । उसके बाद ही अगली पचवर्षोय योजना प्रारम्म करने 
की ग्रनुकूल स्थितियाँ उभर सकी । 


ग्राजकल णँचवी पचवर्पीय योजना का तीमरा वर्ष चल रहा है। इस सन्दर्भ मे 
यह उल्लेखनीय है कि देश 97 72 से ही ग्रापिक विपमता के दौर से गुजर रहा 
है । बगलादेश को भशुक्ति से पूर्व वहाँ से बहुत अधिक शरएार्थी भारत श्राएुं, फिर 
देश के बड़े भागों मे अनावृष्टि और बाढ़ वा प्रकोप आया | खनिज पेट्रोलियम के 
अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य एकाएक आसमान छूते लगे । साथ ही अनेक वस्तुग्नो के राष्ट्रीय 
एव अस्तर्राष्ट्रीय मूल्यों मे भी खूब उछाल आया । तस्करी, काला बाजारी, कानून 
व व्यवस्था के प्रति घटती झास्था से स्थिति और शी बिगड़ गई | 
लेकित आपात्‌-स्थिति लागू होन और प्रधानमस्त्री द्वारा बीतमत-सूत्री श्राथिक- 
कार्यक्रम की घोषणा से आथिक तथा राजनीतिक झनुशाप्तनहीनता पर अक्कुश लग 
गया । देश की व्यवस्थित प्रगति के लिए उचित परिस्थितियां बन गईं। 975-76 
में सबसे उल्लेखनीय घटना मुद्रास्फीति पर काबू पाना था। अक्तूबर, !974 से 
मूल्यों से गिरावट का रुख आया था, वह 975-76 के दौरान भी बना रहा और 
प्रक्तूबर, 4975 के बाद से गिरावट-दर और भी त्तेज हो गई। मार्च, 976 के 
प्रन्‍्त मे थोक-मूल्य निर्देशॉक 2829 था जो पूर्व वर्ष की अपेक्षा 79% और 
सितम्बर, 974 को अपेक्षा 4 4%( कम था। 975-76 का औसत निर्देशाँक 
3974-75 की अपेक्षा 33% कम था। राष्ट्र की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के सन्दर्भ में 
मुद्रास्फी ति का बढाव उलट जाना कोई छोटी उपलब्धि नही । 
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974 के मध्य मुद्रास्पीत्ति पर वियन्तण हेतु कुछ कदम उठाएं गए थे ! 
झ्रापात्‌ स्विति की घोपणा के पश्चात्‌ कुछ नए कदमों की घोषणा की गई, ताकि 
मुल्य-स्थिरता बनी रहे । ये निम्नलिखित थे--कालाबाजारी, मुनाफ़ाखोरी, और 
तस्करो के विरुद्ध जेहाद, काले धन के उपयोग पर अकुश, व्यापारियों के लिए कुछ 
अ्निवाय वस्तुओ की मूल्य-सूची टागना और स्टॉक वी स्थिति बताना काबुतन 
प्रनिवार्य क्या जाना, चीनी, वनस्पति, सीमट, कागज, जैसे उद्योगो मे सोल सेविंग 
एजेन्सी प्रणाली की समाप्ति आदि | साथ ही सरकार ने जखीरेबाजों के विरुद्ध 
विस्तृत पैमाते पर अनियान चलाया । इससे व्यापारी वर्ग और उपभोक्ता वर्ग दोदो 
वध मनोयृत्ति बदली है । 

आवश्यक उपभोक्ता-वस्तुओ की सार्वेजनिक-वितरण-प्रणाली को भर भी 
मजबूत किया गया है ताकि गाँवों, पहाडो और कमी वाले तटीय क्षेत्रों मे रहने वाले 
समाज क कमजोर वर्गों के व्यक्तियों व छात्रों को लाभ पहुँचे | वितरणा-प्रणाली में 
सहकारी उपभोक्ता भण्डारों की भूमिका बढी है । नागरिक आपूर्ति विभाग कुछ विशेष 
प्रनिवायं वस्तुश्नो के उत्पादन, मूल्य झ्ौर आापूर्ति-ब्यवस्था की देखरेख कर रहा है । 
दिल्ली व नेनीताल म एक मॉडल यांजना' प्रारम्भ की गई है, जिसे बाद में श्रत्य 
स्थानों पर भी ज्लञागू क्या जाएगा । 

रत्री और खरीब फ्सलों के वसूली मुल्य गत वर्ष जितने ही रखे गए | 
ये स्थिर-मूल्य-नीति के महत्त्वपूर्ण मुद्दे है। साथ ही, सरकार यह भी चाहती है कि 
कृपको को उनकी मेहनत का उचित फल मिले । इसलिए रबी की, जो व चने वी 
फसलो के लिए भी समर्थन दिया गया | ईख, पट्तत और नियन्तित कपड़े का मूल्य 
भी अपरिवरत्तित रहे। इसके अतिरिक्त पर्याप्त मात्रा मे खाद्यान्न व खाद्य तेलो के 
प्रायात की भी व्यदस्था वी गई, ताकि सुरक्षित भण्डार चताकर उतर बस्तुग्नो की 
उपलब्धि बढाई जा सके । 

सन्‌ 976-77 की बाधिक योजना, पश्रय॑-व्यवस्था में हुए इन सुधारो कीं 
पृष्ठभूमि में तैयार की गई है। इस घात का विशेष ध्यान रखा गया है कि मोजता 
व्यय में बुद्धि से मुद्रास्फीति को प्रोत्साहन न मिले । 

इस धापिक ग्ोजना का मून्न मुद्दा, स्थिरता और सामाजिक न्याय के साथ 
सम्व॒द्धि को प्रोत्माहन देवा है । इंसक् लिए 78 अप्रब 52 करोड सप्यो की व्यवस्था 
की गई है जो गत वर्ष की अपेक्षा 3। 4% प्रचिक है | इसमे कृषि, सिंचाई, ऊर्जा, 
उद्योगों गौर घतिज-क्षेत्रो बे लिए विशेष व्यवस्था है । ये ग्रर्थनव्यवस्था के प्राधारभूत 
क्षेत्र हैं। कृपि व सम्बद्ध सेवाओं पर पूर्व वर्ष के 6 शभ्ररव 94 करोड 4 लात 
स्पयो क्तो अपेक्षा 8 ग्ररव 96 करोड 22 लाख रुपयो, सिचाई व बाढ़ निम्नन्त्रण पर 
4 अरब 658 करोड 22 लाख रुपयो वी भ्रवेक्षा 6 अरब 86 करोड 79 लास हुपयी 
ग्रौर ऊर्ना पर ]] अरव | करोड 58 लास म्पयो वी प्रपेक्षा 44 झरब >> बरोड़ 
40 लाख झूपयो के परिव्यय की व्यवस्था की गई है । 

सत्‌ 976-77 मे खाद्यान्न करोड 60 लास टत, ईख 73 करोड टर्ने 
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कपास 75 लाख गाँठें (प्रत्येक ।70 कि.ग्रा की), पटप्तन व सन 65 लाख गाँठे 
(प्रत्येक 80 किग्रा. की) का उपज लक्ष्य निर्धारित क्रिया गया है। यदि मौसम गत 
वर्ष के समान ही अनुरूल रहा, तो सम्मव है, उत्पादन लक्ष्य से भी अधिक हो । इसके 
लिए यह नीति तथ की गई है कि उर्वेरको की खपत बड़े, सिंचाई के ग्रन्तगंत क्षेत्र बड़े, 
अधिक उपज देने वाली क्सिमों को अधिक विस्तृत पैमाने पर उगाया जाए और 
सरक्षय के उस्तत तरीके ग्रपनाएं जाए । 


छोटी, मंझनी व बडी सिचाई योजनाग्रो से 20 लाख हैक्टेयर अ्रतिरिक्त भूमि 
में सिचाई-व्यवस्था की जाएगी । 975 में 40 जिलो में दालो का सघन विक्रास- 
वार्यक्रम चल रहा है । इसके भ्रतिरिक्त तिलहन, कपास, पटसन आदि प्रमुख नकदी 
फमलो के साथ-साथ, चीनी मिलो के आस पास के क्षेत्र में गर्ता विकाप्त का कार्यक्रम 
भी तेज किया जाएगा । 
छोटे व सीमास्त-किसानो, विशेष रूप से श्रद्ध शुघ्च क्षेत्रों के, की उत्पादकत्ता 
बढाने पर विशेष घ्यान दिया जा रहा है । इसके लिए विभिन॑ विकास कार्यों पर 
93 करोड़ 83 लाख रु व्यय किए जाएँगे । 
उद्योगो व खनिजो के लिए गत वर्ष, जहाँ 76 ग्ररव 44 करोड 2 लाख स्पये 
व्यय किए थे, वहाँ इस वर्ष 2! श्ररब 85 करोड 34 लाख ह की व्यवस्था की गई है । 
ग्रौद्योगित वित्रास के तेज होने के आसार है | इस्पात कोयला सीमेट, ऊर्जा 
व यातायात जैसे उपादानों में पूर्वापिक्षा सुधार आया है | स्थिति के और भी सुधरने 
की आशा है । 976-77 में विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता मे 25 लाख 
किलोवाट की वृद्धि होने की सम्भावना है | रेजो में भी पूरी तेयारी है कि गत वर्ष 
ची 2६ करोड 40 लाख टन माल दुताई की अपेक्षा इस दर्ष 22 करोड 50 लाख 
टन माल की दुलाई का लक्ष्य पूरा किया जाए | इन सबसे यह ग्राशा बधती है कि 
इस वर्ष आशिक वृद्धि की दर गत वर्ष की अपेक्षा अधिक रहेगी । 
इस वापिक योजना मे बीस सूत्री ग्राथिक कार्यत्रण के अनेक मुद्दो को विशेष 
महत्त्व मिला है। इन कार्यक्रमों को वर्तमान योजनाओ्रो मे समाहित करने के प्रयास 
किए गए हैं | धीस सूत्री झआथिक कार्यक्रम से सम्बद्ध विभिस्त योजनाग्रों के लिए 
| ग्ररद 63 करोड 7। लाख रु रखे गए हैं | हमारी योजना-नीति मे खाद्य व हृषि 
क्षेत्र अधिक महत्त्वपूर्ण है । खाद्यान्न की उपज व वितरण, स्वावलम्बी होने के लक्ष्य 
से ग्रनिवायेत. जुड़े है और ग्राय. व. रोजज़ार, के वॉह्ड्ज्नीय. स्तूर, जुटे, हैं, हउ्गरि, णम्पत:एणण, 
के लक्ष्यों से । 
वर्तमान योजना मे इन क्षोत्रो पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है । बडी, 
मभली व छोटी सिंचाई योजनाग्रो मे हर मामले की जाँच करके खर्च की स्वीकृति दी 
जा रही है, ताकि चालू योजनाएँ शीघ्रता से पूरी की जा सके । मूगत जल के श्रन्वेषण 
व उपयोग पर भी विशेष ध्णन दिया जा रहा है | वर्तमान स्थिति में ऊर्जा के अन्य 
स्रोतो को ढूंढना राष्ट्रीय आयोजना का गअत्यस्त महत्त्वपूर्ण उद्देश्य है। इमके लिए 
कोयला क्षेत्र मे और अधिक पूंजी लगानी होगी तथा इप्त क्षेत्र का समन्वित विकास 
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करना होगा । साथ ही पैट्रोलियम की खपत घटानी होगी। यह उद्देश्य पेट्रोलियम 
का विकल्प ढूंढ कर, झआधिक उपाय ग्रपनावार और देश मे पैद्रोलियम के बडे हुए 
उत्पादन द्वारा प्राप्त करना होगा । 
ग्रायोजना की सफलता को लिए यह ग्रावश्यक है कि राज्य व उप दोत्ीय 
रतर पर आयोजना तन्व को सुदहद किया जाए और राष्ट्रीय व प्रादेशिक योजनाग्रो मे 
निर्दिष्ट कृषि-नीतियों वो घ्यःत मे रखते हुए, फसलो की योजना पर तथा कृषि पर 
आधारित क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाए भारत पे रोजगार देने की योजनाओो को 
प्रन्य योजनाग्रों से सम्बद्ध करता होगा तथा यह भी ध्यान रखना होगा कि उत्पादन 
पर इनका अनुकूल प्रभाव पड़े | हमारी योजना में छोठे व सीमान्त कृपवी व 
भूमिहीन मजदूरों की सामथ्यं बढाने पर विशेष बल दिया गया है ताकि योजना-कार्यों 
में लगने वाले धन का छाम कमजोर वर्गों को मिले सके | बीस सुत्री आधिक कार्येक्रम 
भे भूमि पुथार पर विशेष बल दिया गया है और ग्रामीण जनसझ्या के दलित बर्गों 
के अधिकारों की रक्षा पर भी ध्यान दिया गया है । 
हमारी झ्रांज की नियोजित प्रक्रिया का मुझुय उद्देश्य प्र्य-व्यवस्थां के मुलभूत 
लक्ष्यो को पूरा करना है | ये है--गरीबी उन्मूलन और स्वावलम्बन की उपलब्धि । 
झाथिक कायापलट के प्रति निराशा का कोई कारण नहीं 
972-74 हमारे देश के लिए घोर प्राथिक सवट के दिन थे । इन दितो 
उत्पादन मे ठहराव के साथ-साथ स्फीतिकारी परिस्थितियाँ पेदा हो गईं थी । इस 
सवृट पर विजय प्राप्त करने मे हमारे देश को जो सफलता मिली, उससे हमारे देश 
कौ ऐसी क्षमता का सकेत मिलता है कि यदि राजनीतिक स्ल्‍प बना रहे तो वह 
सक्ट की प्रत्येक स्थिति क। डटकर सामना कर सकता है | ग्रवतुवर, 975 से मूल्यों 
के गिरते रहने, वप 975 76 में वृद्धि के लिए ग्रनुइल परिस्थितियों के उत्पन्न 
हाने ग्रौर नए झाथिक कायक्म के लागू किए जाने के कारण ग्राधिक सयम १९ 
बहुत भ्रधिक जोर देने से अधिक उद्दृश्यपूर्ण रीति से विकासोन्मुख नीति भ्रपनान के 
लिए हमारा मांग अब साफ हो गया है | 
यद्यपि बिजली उर्वरक ग्रौर अच्छे बीजो की सप्लाई में सामान्यत सुधार 
होता 976 77 में खेती की अच्छी पंदावार होने की दिशा से एक शुभ लक्षण है, 
तथादि खेती की पंदावार मं हर वर्ष घट-बढ का होता स्वाभाविक है। हिल्तु, 
श्रागामी वर्षों मे 50 लाख हैकट्रेयर अ्रधिक क्षेत्र मे सिचाई के बड़े और मध्यम दर्जे के 
साधनों वी व्यवस्था किए जाने के लक्ष्य को, जो नए झाथिक कार्यक्रम का एव 
प्रावश्यक प्रग है, सफलतापूर्वक प्राप्त करने से कृषि की पैदावार मे ने वेवल वृद्धि 
होने लगेगी, बल्कि पैदावार में बहुत अधिक घट बढ होने की जो प्रवृत्ति है, वह भी 
कम हो जाएंगी । हाल मे भ्न्तर्राज्यीय जल विवादों का जिस गति से निषदॉरा हुग्रा 
है, उससे राष्ट्रीय जल साधनों के तेजी से और युक्ति सगत विव्रास्त में सहायता मिलनी 
चाहिए । भधिक याँत्रो मे विजली लगाने से सिचाई सम्बन्धी छोटे निर्माण बार्यों, 
जैसे--पम्पिग-सेद लगाने मे भौर अधिक धन लगान को पझौर बढ़ावा मिलेगा | 
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विद्युत, लोहा, इस्पात तथा सीमेट के उत्पादन में उत्साहवर्धक वृद्धि होने के 
कारण, यह आशा बघ गई है कि उद्योगो मे काम झ्ाने वाली वस्तुओं की कमी से 
976-77 और बाद के ग्रौद्योगिक उत्पादन में कोई विशेष बाधा नहीं पडेगी । 
कृपि से प्राप्त होने वाले औद्योगिक कच्चे मात का जितना भण्डार मिलेगा उससे 
प्राण है कि क्रप पर आधारित मुख्य उद्योगो के विकास पर कच्चे माल की कमी 
का प्रभाव नहीं पडेगा । वर्तमान स्थिति में 976-77 के दौरान ग्रौद्योगिक उत्पादन 
की सम्भावता काफ़ी आशाजनक है | अनाज की वसूली प्रौर अनाज के ग्रायात वी 
सम्नावित मात्रा को ध्यान मे रखते हुए यह कहा जा सकता है कि देश के पास प्रव 
प्रभूत मात्रा मे ग्रनाज का स्टॉक होना चाहिए । अन्तर्राष््रीय बाजारों की भ्रनिश्चितता 
और मन्‍्दी की स्थिति के कारण, निर्यात की सम्भावनाएँ हालाँकि यद्यपि कुछ 
ग्रनिश्चित बनी हुई है, लेकिन देश की विदेशी मुद्रा प्रारक्षित-निधि की स्थिति ऐसी 
है कि निवेश के क्षेत्र मे और अधिक बुद्धि करने के लिए सुन्योजित तरीके से वुछ 
उपाय किया जा सकता है | इस समय देश मे और विदेशों मे ऐसी परिस्थितियाँ हैं, 
कि भविष्य में उत्पादन के लिए काफी पूँजी लगाई जा सकती है । 


वर्तेमान सकेतो के अनुस"र 976-77 में पाँचवी योजना के शेप बर्षोंमे 
और भ्रर्थ-व्यवस्था मे वृद्धि की प्तमग्र दर मे विगत 5 वर्षों की दीर्थ भ्रवधि से चली 
थ्रा रही दर की अपेक्षा स्पष्ट सुधार होता चाहिए । लेकिन हमे समग्र विक्रास-दर 
को 5 5 |. के सुनियोजित लक्ष्य के ग्रास-पास तक स्थिर करने के लिए श्रभी लम्बा 
रास्ता तय करना है। भविष्य की अपनी नीति निर्धारित करते समय हमे यह नहीं 
भूलता चाहिए कि 975-76 और 976-77 में जो इतता अधिक शभ्राथिक विक्रास 
हुआ है, वह बहुत हुंद तक मौसम के अनुकूल रहते के कारण भी हुआ है । इसीलिए 
ग्रधिक गतिशील अर्य-व्यवस्था प्राप्त करने के लिए जो कार्य करना है, उसकी गुझुता 
के मारे मे हमे किसी श्रम मे नही पडे रहना चाहिए । 


बतंमान के वर्षों मे भारत मे जो ग्रौथिक प्रगति हुई है, उसके विश्लेषण से 

प्रकट होता है कि आगामी वर्षों मे, ग्रथिक विक्रास की दर को अपेक्षाकृत अधिक 

ऊँचे स्तर पर बनाए रखने हेतु निम्नलिखित क्षेत्रों मु और अधिक प्रयत्न करने होगे- 
) घरेलू बचत-दर मे उत्तरोत्तर वृद्धि, 

(ख) निर्यात-सवर्धत का और जोरदार कार्यक्रम बताकर तथा विदेशों से 
आयात वी जाने वाली वस्तुओं के स्थान पर देशी वस्तुप्रो के प्रयोग 
को प्रोत्साहन देकर देश की भुगतान-क्षमता को और हृढ करना, 

(ए) दुनियादो बिन्नी-योग्य बस्तुप्रो का और अधिक उत्पादन तथा उनके 
समान रूप से वितरण की अधिक कारगर व्यवस्था; और 

(ध) इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करने के लिए ग्रौर ज्यादा कारगर 
उपाय करना कि हमारे प्तमाज के विर्शन वर्मो के व्यक्तियों को 
झ्राथिक विकास से प्राप्त लाभो मे पर्याप्त हिस्सा मिले । 


40 भारत में ग्राथिक तियोजन 


के इस्त बात पर जितना जोर दिया जाए उतना ही कम है क्योक्ति सुनियोजित 
वास के किसी कार्य को सोहेश्य रूप मे पुन; प्रारम्भ करने हेतु देश मे पर्याप्त हूप 
से प्रासरिक बचत के जुटाए जाने की आवश्यकता है। सरकारी क्षेत्र के बड़े हुए 
परिस्यय वी वित्त-व्यवस्था करने के लिए पिछले ग्रनुभव के ग्राधार पर, धाटे की 
वित्त व्यवस्था पर बहुत ग्रधित्र निभर करना उत्पादन के विरुद्ध और हानिकारक 
घिद्ध हो सकता है । मुद्रा-स्फीति किए बिना पर्याप्त घरेलू साधन न जुटा पाता ही 
हमारी विक्रास-प्रक्रि! वी सवसे वडी कमजोरी रहे है । ग्रद ॒वतंधान वर्षों म, 
मल्पो 2 स्थिरता के सन्दर्भ म आथिक विक्ञास में तेजी लाना मुख्दत देश मे 
श्रासा रिक-बचत के साधत जुटाने के लिए नई नीतियाँ बनाने की हमारी क्षमता पर 
कापी अधिक निर्भर करता है । 
हमारी नई नौति मे बचत बरने पर ही अधिक वल नही दिया जाया चाहिए, 
बल्कि उत तिजी-बचव की ग्रधिक्रॉंण राशि को उच्च प्राथमिक्रता बल्ले क्षेतों पर 
लगाते के लिए प्रोत्साहन भी दिया जाना चाहिए, जो इस समय ऐश प्राराम वी 
व्यवस्था करने वाले मकानो के निर्माए, भूमि के पट्टे के सौदे प्रौर जेबरो जैसे कम 
प्राथमिकता वाले क्षेत्रो पर खर्च हो जाया करता था | हमारी झ्रारथिक नीतियाँ ऐसी 
होदी चाहिए ताकि उतसे काला घत इकट्ठा करने की प्रयृत्ति मेन केवल बी ही 
ग्राएं, बल्कि ग्राय के शेप भाग को सामाजिक हित के उत्पादक कार्यों पर लगाने को 
प्रवृत्ति को प्रोत्साहन भी मिले । सगठित क्षेत्रों में काये करते वाले व्यक्तियों के वेतन में 
वृद्धि की जाए, बह राष्ट्रीय उत्पादकता में होने वाली वृद्धि के एक निश्चित प्रनुपात 
से होनी चाहिए । आािक प्रगति के कार्य से जो बोझ पड़ता है वह बोक भी एक 
समभाव पड़ना चाहिए औ्रौर ग्राथिक प्रगति से जो लाभ मिलते हैं वे भी सवक्ो समा 
रूप से मिल्नने चाहिए । 
सरवारी बचत मे वृद्धि करते से निवेश-दर को बढाने मे महत्वपूर्ण मद३ 
मिलेगी श्रौर उससे आय तथा सम्पत्ति वी विपमता भी नहीं बडेगी । हम यह ब्रच्छी 
तरह जानते हैं कि सरकारी बचत में तब तक अधिक वृद्धि नहीं वी जा सकती, जब 
तक सरकारी क्षोत्रो मे किए गए निवेश से हमे भ्रधिक आय प्राप्त न हो। बुध हैई 
तक इसके लिए उपल्तस्त्र क्षमता वागअविक अ्रच्छे ढग से उपयोग किया जादा 
प्रावश्मफ है । इसके झ्तिरिक्त अवितर युक्ति सगत मूल्य तौति निर्धारित करने की भी 
आवश्यकता है | पहले भी, इन प्रश्नों पर प्राय चर्चा बी गई है शोर उनको अनेक 
बार तदर्थ ग्राधार पर अ्रसयत्र तरीके से निपठाया गया है। बिगव दो वर्षों म, 
सरकारी-क्षेत्र के उद्यमों वी आय मे घृद्धि करने के लिए वापी मधिक हल दि 
गए है और इस प्रयत्तों के प्रव सुपरिणाम प्राप्त होने लगे हैँ। झय सम भा गया है 
कि हम सभी सरकारी उद्यमों की मूल्य-उत्रादतन्तीतियों वी सुख्यवस्यवित समीशा के 
तथा उस समीक्षा के झ्राघार पर एक ऐसी युक्तिवयत नीति चैंथार मरे यों कापी हद 
तक स्थायी रह से । 
इस वात पर टीक ही जौर दिया गया है दि हमारी योजागा का धरमुप स्ददुस्प 
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झ्ात्मनिर्भरता प्राप्त करना आ्ञाहिए | लेकिन इस उद्देश्य को प्राप्द करने फ्रीदिशाम 
श्रौर प्रगति तभी की पकती है, जब हम झरने निर्यात के परिमाण में 8 से 0 / 
तक की बापिक वृद्धि कर सके तादि हम विदेशों से झर्जा ग्रायात करने पर हम हे 
कम तिर्मर रह सह्नें | देश में तेह की खोज और विकास कार्यक्रम वो भुम्तेंदी प्रीर 
तेजी से फ्रिया जा रहा है | झत्र तक जो परिशाम प्राप्त हुए हैं, बह काफी उत्साह- 
जनक हैं ) विगद दो वर्षों पे निर्यात-सम्बन्धी नीतियो गौर प्रक्रियाप्रों दो सरल बनाने 
के लिए गम्भीर रूप से प्रयत्त किया गया है। परिणामस्वकहूतव 974 75 और 
975-76 में भारत के निर्यात के परिणाम में दीर्घावधि औसत से लगभग 40 | को 
वृद्धि हो जाने को सम्भावना है। निर्यात के सम्ब्रस्थ में मस्तिमण्डल समिति नी 
स्थापना विए जाने वे फलस्वरूप निर्यात के लगातार विकास के लिए सक्षम नीति का 
आधार निर्धारण करने के लिए नए सिरे से विचार करने में सहायता मिली है 
लेकिन झभी काफी कुछ किया जामा बावी है जिससे निर्यात के नए क्षेत्रों में पर्याप्त 
गति से दृद्धि होती सुनिश्वित की जा सके । 
भारत जैसे ग्रद्धां विकप्तित देश में विकाप्त की गति को तीब्र करने में श्रमिक" 

धस्तुश्नो की कमी को दूर क्या जाना बुनियादी तौर पर कृपि क्षेत्र में की गई प्रगति 
पर निर्मेर है । यह भी एक सर्वंसम्मत राष्ट्रीय उद्देश्य है क्रि देश की सबसे तिम्त 
धर्गो की 40 / जनता की श्रोर हमारी प्रायोजना सम्बन्धी नीतियो गौर प्रक्रियाओं 
में सर्वाधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। यह भी सर्वेमान्य है कि भारत जैसे इपि- 
प्रधान देश में प्राणीण विकास के एच्रीकृत कार्यक्रम के माध्यण से ही इस उद्दं श्य को 
प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन गाँगो रा एकीकृत विकास तब तक्र नही क्रिया जा 
सकता, जब तक विस्तृत राष्ट्रीय श्रायोजन के पूरक के रूप में निचले स्तर से झ्रायोजन 
करने पर जोर दिया जाए | प्राय सभी यह मानते हैं कि हमें पर्याप्त परिणाम तब 
तक प्राप्त नही हो सकते जब तक हम स्थानीय झावश्यकताम्रो साधनों और 
सम्मवनाप्रो की विस्तृत जानकारी के ग्राघार पर अपनी योजवताएँ तेयार न करें | इन 
क्षेत्रे में भ्रभी तक प्राशातीत प्रयति नही हुई है । पहले कृषि वी पैदावार में वृद्धि के 
जो लद्षय निर्धारित किए जाते थे, वे भाफी हंद त्तक वास्तविक नहीं होते ये, वयोकि 
वे खेती में काम भ्ााने वाली वस्तुग्रो और उत्पादन के ब्यौरेवार विश्लेषण तथा देश 
के विभिन्न क्षेत्रों में फसलों वी अनुझलतम वास्तविक स्थिति तथा फसलो के ज्रम्त के 

झाधार पर नही निर्धारित क्ए जाते थे। इन कम्ियो को दूर करने के लिए 

सामाजिक और आ्राधिक परव्ियेनों के महत्त्वपूर्ण साघन के रूप में बिक्रे द्रीकृत प्रायोजन 

पर ग्रधिकर बल देना चाहिए । 

प्रतिरिक्त ज शक्ति और भ्रन्य उपलब्ध स्थानीय साधनो का पूर्प्ण उपयोग न॑ 

किया जाना हमारे ग्रामीण विक्रास कार्यक्रम की एक बड़ो कमजोरी रही है | कृषि 

के काम प्राने वाली वम्तग्रो को विदेशों से विशाल मात्रा में मगाकर प्रयाग करने के 

स्थाग पर भािष्य में हमें स्वानीय जनभतक्ति और उपलब्ध स्थादोय साधनों के 

अधिराधिक उपयोग पर अधिक जोर देना पड़ेया। यह प्रावश्यक नहीं है कि 
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बाठिताइयाँ जिय रू में राष्ट्रीय स्तर पर सामने आती हैं, उसी रूप में स्थानीय स्तर 
पर भी झआाएँ, जहाँ उपप्रुक्त सवठवात्मक् औौर आयोजनात्मक उपायों द्वारा स्थानीय 
से पत्तों की सद्ाथत' से केस्रीय आयोचना में उपलब्ध स्व्रर्मी का प्रयोग इस क्षेत्र वी 
समस्य प्रो को त्रभावपूर्ण तरीके रे हल करने से क्रिया जा सकता है। छोटे ग्रौर 
सीोम'न्तिक कुपको तथा कृषि मचदूरों के लिए बताई गई विशेष योजता/प्रो से, ग्रामीण 
समाज के ग्रपेक्षाकृत निधन वर्ग के व्वक्तिटों के सामने आने वाली समस्पादों का 
व्यावहारिक हल ढूँनने में अत्यम्त उपयोगी सहायता मिली है । लेकिन ग्रनुभव से मिद्ध 
होता है कि इस प्रकार की योजनाओ से सर्वोत्तृप्ट परिणाम तभी निकल सतते हैं जद 
उन योजनाथो को एक क्षेत्र-विशेष के विकास सम्बन्धी कार्येक्रम का ग्निवायें अंग बना 
दिया जाए । इसलिए प्रावश्यक्तता इस बात की है कि स्थानीय आवश्यकताओं साधनों 
तथा सम्भावनाग्रों का व्यापक सर्वेक्षण कर, उसके प्राधार पर ग्रामीण विकरात्त के वाय॑ 
को समेक़ित प्रयाप्त से पूरा किया जाए। कृषि वे झआधुनिकीकरण के प्रत्येक सफल कार्य क्रम 
के ग्रत्वगंत, उत्पादन-सम्बन्धी तकनीक म॑ उत्तरोत्तर सुधार लाने तथा क्ृपक्रों द्वारा उर्फ 
तकनीक के झ्रपताए जाने के लिए समुचित झाथिक प्रोत्साहनो वी व्ययस्या पर बल 
दिया जाना चाहिए । इस सन्दसे मे श्रधिक महत्त्व इस वात को दिया गाएगा कि 
अनाज की खेती भूमि की उत्पादकता में वृद्धि की जाए और अधिक उलाद् कई 
किस्मों के गेहूँ क्री खेती की भूमि की उत्पादकता की बृद्धि मे रुकावट की, जितशा 
आभास वर्नेमात मे ही मिला है, समाप्त कर, उसकी उत्पादकता में बुद्धि की जाए। 
यद्यपि 950 के पश्चात के कुछ वर्षों मे देश को मिचाई-प्रणाली में कापी 
विस्तार हुम्रा है, तथायि देश की सिंचाई-क्षमता का पूर्ण उसयोग नहीं किया ता 
संका है । इस कमी को सिंचाई के बढ़े बडे निर्माण-कार्यों के प्रलगंत प्राते वाले 
मिचितन्क्षेत्रों के समेकित विकास कायेक्रम के द्वारा पूर्णो करने का प्रवास क्ष्यांता 
रहा है ग्रागामी इछ वर्षों में शिचित-क्षेत्रों की विक्राप्त-क्षमता का उपयोग करता। 
कृषि की पैदावार बढ़ाने और सावेजनिक-वितरण हेवु अधिक से झ्रविक प्रंताज बी 
खरीद करने के लिए बनाई जाने वाली कृषपि-नीति का प्रमुख अंग होता चाहिए। 
इस कार्यक्रम मे झाशानुकूल प्रगति नहीं हुई है । इसलिए यह ग्रावश्य% है कि पिचिते- 
क्षेत्र के विकाम प्राधिकरणो की शौध्र स्थापना झिए जाने के सम्बन्ध मे जो बाघाएं 
थ्रा रही हैं, उनको दूर किया जाए 
यदि दम्त चाहते हैं कि सक्षम सार्वजनिक वितरखु-प्रयाली, हमारी झर्येव्यवस्दा 
का स्थाई भग वन जाए तो हमे अवाज की खरीद के कार्यक्रम को भी बापी कारगर 
बनाना होगा । विश्व की ग्रनाज की पैदावार तथा व्यापार की वर्तेमान प्रजृ्ति के 
कारण दीर्पावधि के लिए पर्याप्त-मात्रा में विदेशों से झवाज प्राप्त करना प्रतिश्चिते 
हो गया है, चाहे हमारे पास उसे खरीदने के लिए साधन ही क्यों ने हो, पी 
सरकारी-वितरण भरणाली का बनाए रखने के लिए श्रायात पर बहुत भ्रधिक तिर्मर 
रहने कौ प्रवृत्ति को विरुत्माहित किया जाता चाहिए । 
प्रगर भ्रदंव्यवस्था वी वृद्धि की दर को, 5 से 6 /. के प्रासन्यास रखता है, 
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तो औद्योगिक उत्पादन में विगत वर्षों में जो वृद्धि हुई है, उससे द्ुगुनी वृद्धि करनी 
होगी । अभी कुछ भ्रश तक औद्योगिक उत्पादन की भावी प्रगति पर सरकारो क्षेत्र 
की सम्मावित निवेश दर का प्रभाव पड़ता रहेगा । फिर भी विदेशों से वस्तुप्रो के 
प्रायात करने के स्थान पर देश मे बनती वस्तुप्रो का प्रयोग किए जाने के पहल दौर 
के समाप्त हो जाने से भविष्य में औद्योगिक उत्यादन में बराबर वृद्धि प्राय तभी की 
जा सफती है जब पव॑-साधारण के प्रयोग की उपभोक्ता-बस्तुग्रो की माँग मे वृद्धि 
हो, यह कृषि की उपज बढा कर और. प्रौद्योगिक माल के निर्यात में तेजी से वृद्धि 
करके की जा सकती है । ग्रौद्योगिक-विकास मे तीव्र वृद्धि करने हेतु आयोचन करते 
हुए उपयु क्त बातो को ध्यान मे रखना प्रावश्यक है । 

फिर भी, सदियों पुरानी गरीबी और जड़ता ग्रल्प समय से दूर नही की जा 
सकती, लेकिन यदि आवश्यक राजनीत्तिक सकल्‍प बना रहे श्रौर आशिक ग्रनुशासम 
का कठो रतापुर्वक पालन किया जाए, तो हम काफी हुद तक घोर निर्धनता की 
खाइयो को पाट देने की आशा कर सकते है । यही नवीन प्राथिक वपर्येक्रम का 
वास्तविक उद्देश्य है। इसलिए श्रव यह झ्रावश्यक हो गया है कि हाल के महीनों मे 
जा ठोस सफलता मित्री है, उमे उप्तके आधार पर हम ग्ागे बढ, और आत्मनिर्भरता 
से विकास करने हेतु मध्यम भ्रवधि की एक व्यापक नीति बनाएं | 


क्‍्नाचइत्स बनते सोज़ल्वा-ल्नि्नाणा-प्रक्रिया और 
क्िल्याल्लसन्पन्त क्को प्नश्याच्तत्कीयन क्तब्यीलरी 





(86 #ढकांकाइधव१ढ /शचवताकाथए [शि 40॥ ठि7एॉ०ऐॉंएा 
#-6265ड ला फ्रारकशतरव६०४ 77 |॥070) 
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यदि ग्रद्ध-विऊसित देश दुत आधिक विकास करना चाहते हैं तो उन्हे म्पनी 
भरे थिवध्योजनाएँ बनाकर क्रिय न्वित करनी चाहिए । सोवियत रूस ने भी आदविक 
योजनाप्रो द्वारा हो आिक प्रगति की है। किन्तु आर्थिक विक्ास हेतु जहाँ योजतामों 
का महत्त्वपूर्णो स्थान होता है वहां इनके विवेकपूर्ण निर्माण और उनके उचित 
किपाल्वयन का भी कम महत्त्व नही है । बस्तुयव योजता की सफलता उत्के युक्तियुक्त 
निर्माण तथा उसकी क्रियाख्िति पर निर्भर करती है। उदाहरणार्थ योजना निर्माण 
झौर क्रियान्वयन में अधिझावरिक व्यक्तियों को भागीदार बनाए जाने पर इसकी 
सफलता का अश बढ जता है। किल्तु यदि योजना के लक्ष्य श्रौर कार्यक्षम सरवार 
द्वारा केवल ऊपर से जवता पर लादे जाएं तो योजना की सफलता सदिग्ध हो जाती 
है । भारतीय योजना श्रायोग के उपाध्यक्ष डी. ग्रार गाडगिल के प्रनुमार “क्सी 
योजना के तिर्मास्य की अवस्था और तत्पश्चात्‌ इसके क्रियान्ययन में जितना अ्रधित 
प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होगा उतना ही अधिक ग्च्छा हमारा नियोजन होगा ।”! 
ध्रत थोजना के निमाण और फ्रिपान्बयन में अपनाई गई प्रणालियों का भी बहुत 
मद्ृत्त्व है । 

भारत में योजना-निर्माण की प्रद्धिया 
(7]्ञा॥ंएह #एण्राषोशाएणा-200९५५ ॥ पाता?) 

भारत में योजना-निर्माएं कय कार्य “भारतीय योजना शझ्रायोग द्वारा विया 
ज्ञाता है । भारत वी राष्ट्रीय योजना में एक ग्रोर केख्द्ध और राज्य सरकारो की 
योजनाएँ तथा दूसरी ओर निजी क्षेत्र की योजनाएँ सम्मिलित होती हैं। भारत में 
मोजन। स्वीकार किए जाने से पूर्व निम्नलिखित ग्रवस्थाग्रों मं होबर गुडरती है-- 

सामान्य दिशा निर्दशा (एशाक्षत #एएा०४2९३)--प्रत्॒स झवस्धा में योजना: 
निर्माएं हेतु सामान्य दिशा निर्देश” पर विचार विया जाता है। योजना प्रारम्भ 
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योजना-आयोग इन सभी सस्थाप्रो हारा श्रस्तुत अर्थव्यवस्था के विभिन्न 
क्षेत्रों सम्बन्धी कार्यक्रों के भ्रावार पर 'सक्षिप्त ड्राफ्ट मेमोरेण्डम (00शी 
(३० ०ःथ्यार्तत ) तैयार करवा है। इप भेमोरण्डस में योजना के झ्राकार, नीति 
सम्बन्धी मुझ्य विपय, अर्व्यवस्था की झावश्यकताग्रों ही अपेक्षा योजना के प्रयत्नो 
में कम पड़ने वाले सम्भावित क्षेत्रों ग्रादि करों भी प्रस्तुत क्रिया जाता है। ड्रापद 
मेमोरेण्डम मे निजी-श्षेत्र के कार्यक्रों का भ्रधिक ब्यौरा नहीं रहदा है। यौजना- 
श्रायोग द्वारा यह ड्राफ्ट मेमोरेण्डम केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल के समक्ष बिचारर्थ प्रस्तुत 
किया जाता है, तललश्वातु यह 'राष्ट्रीम विक्ाप्त परिषर' (8000४ 08एश0कुएशाए 
(०एपथ८ा) में प्रस्तुत किया जाता है । 
ट्रापट प्रारूप का निर्माण --इस अवस्था का सम्बन्ध ड्राफ्ट आउट-लचाइन 
(0शा 000॥76) के निर्माण से है। राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ द्वारा सुझाए गए 
प्रस्तावों तथा परिवतेनों आदि के ग्राधार पर योजना की डफ्ट ग्राउट-लाइन तैयार 
की जाती है | डाफ्ट मेमोरेण्डम की अ्रपेक्षा यह अधिक व्यापक और बडा दस्तावेज 
(श९7००ाश्ातणा) होता है जिममे विभिन्न क्षेयें ($८८०5) के लिए विभिन्न 
भथोजनाओं और परियोजनाग्रो का ब्यौरा तथा मुख्य नीति सम्बन्धी विषय, उद्देश्य 
और उनवी प्राप्ति के तरीके दिए होते हैं। इस दस्तावेज को विभिन्न मन्‍्त्रालयों भौर 
राप्य सरकारो के पास ममीक्षार्थ भेजा जाता है । इस पर केन्द्रीय मन्तिमण्डल में भी 
विचार किया जाता है । इसके पत्चाय्‌ राष्ट्रीय विकास परिषर इस पर विचार करती 
है, जिसकी सहमति के पश्चात्‌ योजता की इस ड्राफ्ट श्राउट-लाइन का जनता एव 
विभिन्न सत्याओ, विश्वविद्यालयों द्वारा विचार-विमर्श एवं सम्रालोचना के लिए 
प्रकाशित किया जाता है गौर जनता के सुझाव और विचार आमम्त्रिव किए जाते 
हैं। राज्यो मे राज्य-सतर पर और जिला-स्तर पर तथा राष्ट्रीय स्तर पर ससई के 
दोनों सदनो द्वारा विचार किया जाता है। ससर्‌ में पहले इस पर पुछ दिनो तक 
सामान्‍य विचार-विमर्श चलता है उसके पश्चात्‌ कई सस्रदीय समितियों द्वारा प्रविक 
विद्यास्पूर्वंक विचार किया जाता है । 
राज्य सरकारों से विवार-विमर्श--इस बीच जबकि थ्ोजना के इस प्रारुप 
पर देश भर मे विचार होता रहता है, योजना शायोग विभिन्न राज्यों से उनती 
भोजनाओं के सम्बन्ध मे विस्तृत वार्तालाप करता है । वार्ता के मुख्य विपय उत्तके 
विफ्राप्त की सविध्वार थोजवाएँ, वित्तोव ससाधन झौर ग्रतिरिक्त साधनों के जुदान 
सम्बन्धी उपाय आदि होते हैं। योजना-प्रायोंग श्ौर राज्य सरवारों वा यहू परामश 
विशेषज्ञ और राजनीतिज्ञ दोनों स्तरों पर चलता है | ग्रल्तिप निर्णय राज्य के 
मुख्य मन्‍्त्री से सलाह-मशविरे वे पश्चानु ही लिए जाते हैं । 
नया मेमोरेण्डम--इस अवस्था वी मुख्य बात योजना-प्रायोग द्वारा योजना 
के सम्बत्य मे नया मेमोरेण्डम तैयार वरना है, जो राज्यन्सरकारों के राय सविद्यार 
बार्तालाप जनता ग्रौर संगठित सम्याग्रों द्वारा बी गई समीक्षा तथा विभिन्न पतल 
एवं कार्यशील दरों द्वारा दिए गए विह्तृत सुभा वो वे्माधार पर तैयार किया जाता 
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है । इस दस्तावेज में योजना को मुझु्य विशेषताओं, नीति-सम्बन्धी निर्देश, जिन पर 
बल दिया जाता है तथा उन विषयो का वर्ण होता है जिन पर योजना के अन्तिम 
रूप से स्वीकार किए जाने के पूव विचार को आवश्यकता है | इस मेमोरेष्डम पर 
पुन. केन्द्रीय-मन्त्रिमण्डल और राष्ट्रीय विकास्त परिषद्‌ द्वारा विचार किया जाता है । 
घोजना को प्रत्तिमप रूप दिपा जाना--वेन्द्रीय म्स्त्रिमण्डल और राष्ट्रीय 
विकास परिपर्‌ द्वारा लिए गए निर्शायो के श्राधार पर योजना शभ्रायोग याजता की 
झ्रन्तिम रिपोर्ट तंयार करता है। यह प्रन्तिम रिपोर्ट बहुत व्यापक होती है औौर 
इसमे योजना के उद्देश्य, नीतियो, कार्यक्रम और परियोजनाभ्रो का विस्तृत वखन 
होता है । यह अन्तिम योजना पुनः केन्द्रीय-मन्त्रिमण्डल और राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ 
के समक्ष प्रस्तुत की जाती है, जिसकी सहमति क॑ पश्चात्‌ इसे ससर के समश्न प्रस्तुत 
किया जाता है | दोनों सदनो मे कई दिनी के वाद विवाद के पश्चात्‌ दोनो सदनों 
द्वारा स्वीकृति मिल जाने के बाद इसे लागू कर दिया जाता है तथा राष्ट्र से 
इसके क्रियान्वयन और उद्देश्यों तथा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपील की जाती है । 


योजना निर्माणश--भारत मे उपरोक्त प्रकार से ऊपर से केन्द्र द्वारा योजना 
बसाने के साथ-साथ सुंगठत की निचली इंकाइयो की आवश्यकताग्रों, उनके द्वारा 
लक्ष्यो के मूल्यांकन तथा सुझावों के अनुसार सरकार इस योजना में परिवर्तन या 
सशोधन करती है। विभिन राज्यो, जिलो और विक्रास-खण्डो द्वारा योजना के 
प्रारूप म निर्धारित व्यापक लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए योजताएँ तैयार करने के 
लिए कहा जाता है। उनमे ग्रावश्यक्रतानुमार परिवतन करके अन्तिम योजना मे 
समायोजन कर लिया जाता हैं।योजना-ग्रायोग, राज्यों, जिलो और परचायत 
समितियों द्वारा प्रस्तुत आ्रावश्यक्रताओ, प्रस्तावों, कायक्रमों और परियोजनाओो की 
ग्राथिक और तकनीकी हष्टियो से सावयानीपूवेंक जाँच करता है और उनके आधार 
पर याजना-निर्माण्य किगा जाता है। 


सप्तय समय पर पुनरावलोकन--योजना-निर्माण मे काफी समय लगता है 
और इस बीच तथा योजना दी पचवर्षोथ् अवधि मे भी परिस्थितियों में परिवर्तन हो 
संक्ता है। ग्रत योजना-प्रायोग एक बार पचवर्षीय योजना बना देने के पश्चात भी 
देश और ग्र॒र्थन्यवस्था मे समय-समय प्र होने वाले परिवर्तनों पर निगरानी रखता 
है, तत्सम्बन्बी अध्ययन करता है और भझ्ावश्यकतानुसार योजना मे परिवर्तन और 
संशोधन करता रहता है। इसक अतिरिक्त पचवर्षीय योजना को वापिक योजनाग्रो 
मे विभाजित कर दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष नवम्बर था दिसम्बर म योजना-ग्रायोग 
और केन्द्रीय-मस्तालयो तथा राज्य-सरकारों के बीच गत प्रगति की समीक्षा, 
ससाधनो की स्थिति, लक्ष्यो के समायोजन वी तकनीकी सम्भावताओो और झ्ागामी 
ब्ष की योजता की आ्रावश्यकतापग्रो पर विचारार्थ परामशे चलता रहता है । केन्द्र 
श्रौर राज्य सरकारो के बजट इन्ही वाधिक योजनाओो को घ्यात मे रखते हुए आगामी 


दे फरवरी में बनाए जाते हैं | ये चापिक योजनाएँ ञब भारतीय नियोजन की 
विशेषता बन गई है । 


4]8 भारत में आविक नियोजन 


भारत में पोजना-निर्मा छा को तकनोक 
(श्शाग्रांपाक्‍९5 एा शिक्षा्नण्रशोत्रांणा 0 परातां4) 

भारत मे योजना आयोग द्वारा मध्यम और दीघकालीन योजनाओं के निर्माण 
में निम्तलिखित तकनीकों का प्रयोग किया जाता है-- 

] प्र्थव्यवस्था की स्थिति का साँसल्पिकोय विश्लेषश-पर्याप्त और 
विश्वसनीय आकडो के प्रभाव में कोई नियोजन सफल नही हो सकता ! साँछियकी 
झ्राधारशिला पर ही नियोजन के प्रासाद का निर्माण होता है। ग्रत* भारत में 
पचवर्षीय थोजना के निर्माण में सर्वप्रथम अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं का 
सांख्यिकी विश्लेषण किया जाता है। ऑऑॉक्डो के भ्राधार पर भूतकादीन प्रवृत्तियो 
औ्रौर प्रगति की समीक्षा की जाती है और मुख्य प्राथिक समस्याग्रो का अनुमात लगाया 
जाता है । इन सबके लिए देश की अर्थव्यवस्था के समस्त क्षैत्रो के बारे मे साँस्यिकी 
एकत्रित किए जाते है । यह कार्य भारत मे कई सरकारी और गैर-सरकारी सस्थाश्रों 
द्वारा किया जाता है और थयोजना-निर्माण में इनका उपयोग किया जाता है। भारत 
में सॉँह्यिकी सम्बन्धी स्थिति सुधारने हेतु विगत वर्षों मे बहुत प्रयत्न किए गए 
हैं। केतद्रीय साँस्यिको सगठना ((०आाधा 887०8) (089089007) सन्‌ 
948-49 से राष्ट्रीय आय के आँकठे तैयार करता है। रिजव बैंक ऑफ इश्द्िया 
गौर केन्द्रीय सॉल्यिकी सगठन द्वारा भ्र्थव्यवस्था में बचत श्रौर विनियोग के अनुमान 
तैयार किए जाते है। रिजवे बैक के द्वारा व्यापक मौद्रिक और वित्तीय साँस्यिकी 
एकत्रित विए जाते हैं। कृषि और श्रौद्योगिक साँख्यिकी सूचताञ्नों के सुधार के लिए 
भी विगत वर्षों में ग्रच्छे प्रयात किए गए है। योजन। ग्रायोग की प्रनुख्रधान वायें क्रम 
समिति' द्वारा भी विभिन्न समस्याझ्रो के सम्बन्ध मे श्रध्ययन अनुसधान किए जाते रद 
तथा यह विकास से सम्बन्धित ग्रध्ययत अनुसघानों के लिए विश्वविद्यालयों और अन्य 
शिक्षण सस्थाग्रो को अनुदान भी देती है ॥ योजना आयोग के “कार्यक्रम मूल्यांकन 
सगठत' (088॥776 [2४४ॉए३४707 (089॥580707 ) द्वारा भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था 
सम्बन्धी समस्याप्रों का अ्रध्ययन किया जाता है। श्रनमेक विशिष्ट सस्थाएं जैपै-- 
केन्द्रीय जल श्रौर शक्ति आयोग (एल्आाएथ एंकर शात ए0चछा (एणा09055007 )५ 
'जिपोलॉनजीकल सर्वे आफ इण्डिया! (5९ण०8209] ईए"ए९४ ० पात9), “ब्यूरो प्रॉफ 
माइन्पा (807७0 0 //(४९५), जनगणना विभाग, घाइल एण्ड नेच्यूरल सं 
कमीशन (0॥) 2०0 प्रात 585 0०07॥5807) प्र'क्ृतिक साघतो सम्वन्धी 
समिति ((१०पप्या[९6 07 'पिश्वणव। रिट४0ए70०९५) झादि ने सम्बन्बित साधनों एव 
समस्पाग्रो के बारे म॑ विस्तृत अध्ययन किए हैं और करती रहती है । इसके प्रतिरिक्त 
प्रत्येव मच्रालय में सांरियकी-क्क्ष होते हैं जो ग्पने घिधय पर सभी प्रकार की सूचनाए 
एकत्रित वरते हैं। योजनान्ग्रायोग इन सभी स्रोतों द्वारा साँस्यिकी सूचनाग्रो गौर 
भ्रध्ययनों के श्राधार पर अर्थव्यवस्था की स्थिति वा विश्लेपणा करता है शोर योजना- 
निर्मास प्रत्निया में आगे बढती है । 

2 प्राधिक विकास की सम्भावताओं का पनुमान लगाना--उपरोक्त प्रष्ययत 
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के आधार पर देश की ग्रावश्यक्रताग्रो का ग्रनुमान लगाया जाता है । इस पर विचार 
किया जाता है कि विकास की वॉछतीय दर क्या होनी चाहिए। साथ हो नियोजन 
की प्रमुख प्राथमिक्रताएँ सथा नीतियो के बारे में निश्वय क्रिया जाता है | उदाहरणार्थ 
जनसख्या और उसकी ग्रायु-सरचना सम्बन्धी भावी अनुमान योजना के दौरान 
खाद्यान्न, वस्त्र, निवास आदि की झ्ावश्यकताग्रो का अनुमान लगाने में सहायक होते 
हैं । इसी प्रकार विकास की वाँछतीय दर के आधार पर योजनावधि में बचत और 
विनियोग को ग्रावश्यकताग्रो पर निशुंय लिया जाता है। त्तत्तश्चातु योजना निर्माण 
सम्बन्धी इन आवश्यकताओं की योजनावधि में उपलब्ध होने वाले वित्तीय स धनो 
के सन्दर्म मे छानवीव की जाती है| इस प्रकार, वित्तीय साधनों का अनुमान लगाया 
जाता है। निजो-जैत्र के वित्तीय साधनों का अनुमान रिजर्व बैक के द्वारा शौर 
सार्वजनिक क्षेत्र के साधनो का अनुमान योजना-ग्रायोग झौर वित्त मन्नालय द्वारा 
लगाया जाता है । साथ ही इस बात की सम्भावना पर भी विचार क्रिया जाता है 
कि योजनावधि में केन्द्र और राज्य-सरकारे अ्रतिरिक्त करारोपण द्वारा कितनी 
राशि जुटा पर्केगी । भारत जैसे भ्रद्धंनविकसित देश में, जहाँ जन-साधारण का 
जीवन-स्तर बहुत नीचा है, मनमाने ढग से कर नहीं लगाए जा सकते, झत इस 
बात पर सावधानीूर्वेंक्त विचार करना होता है। योजना आयोग विदेशी मुद्रा की 
9 वश्यकताग्रो और सम्भावित विदेशी सहायता के बारे मे भी अनुमान लगाता है। 
सार्वजनिक उपक्रमों के लाभों से नियोजन की कितनी वित->्यवस्था हो सकेमी तथा 
किस स!मा तक दीनतार्थ-प्रबन्धन (छ9ीीलां क्‍ण/बएशण्ट) का लाभपूर्वक आश्रय 
लिया जा सकता है। हीतार्थ प्रबन्बन को कम से कम रखने का प्रयत्न क्या जाता है 

अन्यथा मुद्रा प्रसारिक भूल्य-वृद्धि होने से योजना-निर्माण के प्रयत्न विफल हो जाते 
हैं । इस प्रकार पहले विनियोग की आ्रावश्यक्रताग्रो श्रौर उप्तके पश्चातु वित्तीय साधनों 
का अनुमान लगाया जाता है। तत्वश्चात्‌ योजना आयोग क्रिसी एक को दूसरे से या 
दोनो म सशोधन करके समायोजन करता है। साथ ही, थोजना प्रायोग विभिन्न 
प्रकार से इस बात की जाँच करता है क्रि तैयार की जाने वाली योजना मे कही 
ग्रसगति तो नही है । उदाहरणाथ, यह देखा जा सकता है क्रि प्रस्तावित विनियोग 
उपलब्ध बचतो के ग्रनुरुष है या नही, बिदेशी विनिमय की आवश्यकता के ग्रनुरूप 
इसकी उपलब्धि हो सकेगी या नही, आधारभूत कच्चे माल का झ्रावश्यकतः के श्रनुरूप 
उत्पादन होगा या नहीं। इस प्रकार, योजना आयोग विभिन्न कार्यक्रमो की प्तगति 
की जांच करता है ताकि अर्थव्यवस्था में असतुलन उत्पन्न नहीं होने पाए । 


3 आरयिक श्रोर सामाजिक उद्द श्यो का निर्वारण--योजना निर्माण के लिए 
प्रमुख आथिक और सामाजिक उद्देश्यों के निर्धारण का कार्य भी बहुत महत्त्वपूर्स है, 
अतः भारत में योजना निर्माता इत उद्देश्यों के निर्धारण पर भी बहुत ध्यान देते 
हैं। इन उद्देश्यों के निर्धारण्प मे उपलब्ध समय तथा भौतिक और वित्तीय दोनो 
प्रकार के साधनों के सन्दर्म मे विचार किया जाता है, विभिन्न उद्देश्यों मे परस्पर 
बिरोध होता है उनमे समायोजन किया जाता है। उदाहरणार्थ, अल्पकालीन और 
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दोधेकालीन उद्देश्यों तथा वई आथिक तथा गेर-ग्रायिक उद्देश्य परस्पर विरोधी होते 
है । ग्राथिक विक्रास श्रौर सामाजिक कल्याण, ये दो उद्देश्य भी परस्पर विरोध 
प्रस्तुत कर सकते है। आधथिक विकानम पर अधिक महत्त्व देने से सामाजिक ऋल्याण 
बी अवहेलना हो सकती है और साम।जिक कल्याण के कार्यक्रम अधिक प्रारम्भ करते 
पर प्राथिक विक्रास की भति धीमो भी हो सकती है। ग्रत्त योजना-निर्माता इन 
उद्देश्यों मे सामजस्य और समन्वय स्थापित्त करने का प्रयत्व करते हैं । 

4 विभिन्न क्षेत्रों मे लक्ष्य निर्धारएणं--इसके पश्चात्‌ विभिन्न क्षेत्रों जैस्ले-- 
कृषि, उद्योग, विद्यत्‌ तिचाई, यातायात, समाजन्सेवाओ आ्रादि में लक्ष्यी का विर्धारण 
किया जाता है श्रौर यह कार्यंशील दलो (ए०छा(छा8 (ऊूए०७४] द्वारा किया जाता 
है। इन कार्यशील दलो के सदस्य, विभित्त मन्‍नालयो और अन्य सगठतों से लिए गए 
विशेषज्ञ होने हैं। लक्ष्य निधारण करते समय यह कार्येशोल दल योजना आयोग 
द्वारा दिए गए निर्देशों और पथ-प्रदर्शन के अधीन कार्य करते हैं तमा जनमत्त पर भी 
ध्यान देते हैं। विभिन्‍न क्षेत्रों में लक्ष्य निर्धारण के इस कार्य के पूर्ण होने के पश्चात्‌ 
योजना आयोग समस्त अर्थव्यवस्था के हृष्टिक्रोस्य से इन लक्ष्यों की जाँच करता है 
ओर देखता है कि विभिन्‍न लक्ष्यों मे परस्पर प्रगति (॥720#थ/#९॥09) तो नही 
है । योजना के लक्ष्यों के तिधरिण की विधि का वन पिछले अध्याश मे किया जा 
चुका है । 

योजना को भ्रन्तिम रूप दिया जाना--प्रथथव्यवस्था के विभिन्‍न क्षेत्रों जैसे-- 
कृषि, उद्योग, विद्य तू, सिचाई, यातायात, सपाज-सेदाओं पग्रादि में भिन्‍्त भिस्न लक्ष्यों 
के मिर्धारणा के पश्चातु इन सबको मिलाया जाता है और मूल ग्रनुमानों से तुलना 
की जाती है 4 इस झवस्था मे उपलब्ध होने वाले पूँजीगत साधनों ग्रौर विदेशी मुद्रा 
के सन्‍्दम से इत लक्ष्यो पर विचार किया जाता है तथा साघनो को और अधिक 
गतिशील बनाने या लक्ष्यों को घटाने-बढाने की गुन्जाइश पर विचार किया जाता है । 
साथ ही, योजना के रोजगार-पसम्बन्धी प्रभावों तथा बुनियादी भौतिक पदार्थों, जैसे - 
लोहा, इस्पात, सीमेन्द प्रादि की आवश्यकताओं प्र ॒ सावधानीपूर्वके बिचार क्रिया 
जाता है। इन सबके झ्राधार पर सरकार और योजना आयोग द्वॉरा योजना की 
नीति, झ्राकार, क्षेत्र, वितियोगो के आवटन, प्राथमिक्ताओं के निर्धारण प्रादि के 
सम्बन्ध मे निर्णोय लिए जाते है ग्रौर योजना को भ्रन्तिम रूप दिया जाता है, जिसे 
कऋमश केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल, राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ और ससद्‌ द्वारा स्वीकृति दिए 
जाने पर लामू किया जता है । 

चतुर्थ यीजना निर्माण तकनीक--चतुर्थ योजना के निर्माण में ग्रपनाई गई 
तकनीक के अध्ययन से भारतीय नियोजव निर्माण की तकनीक सरुपष्ट रूप से समझी 
जा सकती है। चनुर्ये यौजदा पर प्रारम्भिछ्क विचार योजवा आयोग के दीघंकालीत 
नियोजन समाग (फटा5इफच्णाए6 शेक्षायया्ध एशशण्व ३ ए 9.0.) में 7962 मे 
शुरू हुआ । योजना निर्मां के समय एक हृत्वपूर्ण निर्ण हे इस सम्बन्ध में लेना 
होता है कि राष्ट्रीय श्राय का क्तिना भाग बचाया जाए और कितने का विनियोजत 
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क्रिया जाए ? बचत-दर अधिक बढाने पर जनता को उपभोग कम करना पड़ता है 
इस प्रकार, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्रतः इस सम्बन्ध में बहुत 
सोच-विचार की आवश्यकता होती है । दीर्घकालीन नियोजन सभाग ने योजना निर्माण 
की प्रारम्भिक अवस्था में, मुख्य रूप से इसी समस्या पर विचार-विमर्श किया कि 
योजना मे विनियोजन-दर क्‍या हो ? विनियोग-दर के निर्धारण हैतु जनता के लिए 
उपभोग-स्तर का निर्धारण भी आवश्यक हैं | योजना आ्रायोग के दीघेकालीन नियोजन 
सभाग (?, ?, 70) ने इस्त वात का निर्णय किया कि जमसख्या को न्यूनतम जीवन- 
स्तर उपलब्ध कराने के लिए 960-6] के मूह्य स्तर पर 35 रुपए प्रति व्यक्ति 
प्रति माह आवश्यक होगे । अतः यह निर्णय लिया गया कि नियीजन का सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण उद्देश्य जनता के जीवन-स्तर को उक्त 35 रुपये के स्तर तक ऊंचा करना 
है | किन्तु यदि इस उद्देश्य को 975 तक प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय-आय मे 40% 
या वर्ष ।96-75 में 40% से 20% वापिक वृद्धि ग्रावश्यक थी । किन्तु ये लक्ष्य 
ग्रत्यम्त महच्वार्काँक्षी थे । अत न्यूनतम 35 झूपये के जीवन-स्तर प्रदान करने का 
लक्ष्य छोडना पडा | इसके पश्चात्‌ प्रमुख अर्य-शास्नियों श्रोर राजनीतिज्ञों का एक 

प्रन्य अ्ध्ययन-दल नियुक्त किया गया, जिसने 5 व्यक्तियों के परिवार के लिए 00 
रुपये अर्थात्‌ 20 रुपये प्रति व्यक्ति के न्‍्यूबतम जीवन-स्तर का प्रबन्ध किए जाने की 
घपिफारिश तथा यह लक्ष्य 975-76 तक अर्थात्‌ )965-66 से 0 वर्षों मे प्राप्त 
करने ये । इस झ्राधार पर दीघंकालीन नियोजन सभाग ने चतुर्थ और पाँचवी योजना 
में राष्ट्रीय आय में 75 या 77% वद्धि के लक्ष्य का सुझाव दिया । समग्र राष्ट्रीय 
ध्राय सम्बन्धी निर्णय कर लेने के पश्चात्‌ दूसरा कार्य अ्र्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रो 
में तत्सम्बन्धी निर्सय लेना और उत्पादन-बुद्धि के लक्ष्यों को पूर्णा करने हेतु आवश्यक 
विनियोगो का विस्तृत ग्रनुमान लगाना था | इसके पश्चात्‌ दोधेकालीव नियोजन 
सभाग ते भ्रसर॒य सूक्ष्म योजनाओं (/४८० ?]७॥5) को समस्त अथ्थं-व्यवस्था के लिए 


एक पूएंसतगत योजना मे समावेशित करने का कार्य किया । इसके लिए निम्तलिखित 
तकनीक भ्रपनाई गई--- 


(7) सूक्ष्म या व्यष्टि स्तर (शाए7०-.८९४९८) पर सभी प्रकार के भावी 
अनुमान लगाना, 


(४) सूक्ष्म या व्यष्टि स्तर पर बडी मात्रा मे भौतिक सतुलनो का प्रयास 
करना । 


प्रथम तकनीक के ग्रन्तगंत कुल घरेलू उत्पादन और व्यय तथा इसके प्रमुख 
भागों के सम्बन्ध में मणनाएँ की गई | चतुर्थ और पाँचवी योजना मे विदेशी-सहायत्ा, 
शुद्ध विनियोग-दर, सार्वजनिक उपभोग-स्तर और व्यक्तिगत उपभोग के भ्रनुमान लगाए 
गए । इसके पश्चात्‌ समय-समय पर कूल घरेलू मांग की वृहत्‌ वस्तु सरचना' 
(87080. (0ग्रगाण०ताए एबाध्शए ० गाढ (7055 0ण्राल्शाट [9६09790 2 
पं्ा005 ए०णा$ एण प्राग्मा6) को ज्ञात करने के लिए कदम उठाया गया । दीर्घ- 
कालीन नियोजन सभाग ने विभिन्न व्यक्तिगत पदार्थों के लिए लक्ष्यों को ज्ञान किया । 
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तिर्मित वस्तुओ्नो मे 65 इस्तुग्रो, खनिज-पदार्थों में [6 चस्तुप्रो प्रौर कृपिनदार्थों मे 
40 से अधिक पदार्थों के लक्ष्य निर्धारित किए | जिस प्रकार 'दीघेकालीव नियोजन 
सभाग! (? 7, 0) न उतसादतन्लक्ष्य निर्धारित किए, उसी प्रकार प्रत्येक 
व्यक्तिगत पदार्थ उत्प दन के दौरान उत्पन्द होने वाली राष्ट्रीय आय होगी । इस 
प्रकार दीघ्रकाल्लीन नियोजन सभाग ने समस्त भ्रथथ-व्यवस्था और उसके विभिन्‍द क्षेत्रों 
में उत्पल्त होने वाली राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया। सूक्षद्ध या व्यप्टि स्तर 
(धाल०-.४९८) पर भौतिक सठुच्चनो के लिए अनेक पदार्थ चुने गए ! एक पदार्थ 
के लिए भौतिक सतुलनों का आशय उस विस्तृत ज्यौरे से है जिसमे मुख्य उद्योगो मे, 
जिनमे उत्त पदार्थ का उपयोग होता है, माँग दिखाई होती है | साथ ही, इस बात 
दा भी सद्देत होता है कि किस प्रकार उस पदार्थ की उतनी मात्रा का उत्पादन किया 
जाएगा या विदेशों से आयात किया जाएगा। चतुर्थ योजता भे कोयला पंट्रोल के 
पदार्थ, विद्युत, कच्चानलोहा, मैगी ज, सीमट, रबर ग्रादि कई वस्तुओं के लिए 'मौतिंक 
सतुलन' तैयार किए गए थे । ध 
इन सभी विस्तृत अध्ययनों एवं तैयारियों के पश्चात्‌, एक और योजवा 
भ्रायोग तथा दूपरी स्‍ग्रोर केन्द्रीय सरकार के विभिन्‍न मत्रालयों मे परामर्श और 
विचार-विमर्श प्रारम्भ हुआ । योजना का झाकार निश्चित करने में वित्त मत्रालय 
का मदहृत्त्वपूर्णा योगदात्त भरा ॥ परिणामत्वरूप, चतुर्थ बोजना की प्रमुख रूप रेखाएँ 
प्रकट हुई, जिनके झाधार पर चत्‌र्थ थांजना का मंमोरेण्डम (दस्तावेज) ठंधार हुआ, 
तब राष्ट्रीय परिषद्‌ ने इस मेमोरेण्डम पर विचार किया | इसने कृषि, सिंचाई 
उद्योग शक्ति, यातायात, सामाजिक सेवाएँ सुमाधन और पहाडो क्षेत्रों क विकासार्प 
पाँच समितिया नियुक्त कौ, जिन्टोन योजना पर विचार क्या और अगस्त, 7966 में 
चतुर्थ थाजना का प्राहृूप प्रकाशित क्रिया गया, किल्तु अनक कारणों से यह ग्रोजना 
लागू नही कौ जा सकी | चतुर्थ योजना का निर्माण पुन किया गया । 'इस नई चतुर्थ 
योजना की नीतियो और कार्यक्रमों का दिशा-निर्दशपतर (8 ए99709०) ० 8 
ए0जाा छाए ४टश ?|80) 27 वे 48 भई की राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ की बैठक 
में प्रस्तुत किया बया । उसके ग्राधार पर नइ चतुर्थ योजना 969-74 का निर्माण 
किया गया, जिसे 2] अप्रल, 969 को ससद मे प्रस्तुत क्या गया । 
योजना-निर्माण और फ्ियास्वयन की प्रशासकोीद मशीनरी 
(व॥6 #ैशेजांफंडान्वा॥ € एिम्ररातवाशए 0 शेक्रा 
फ़्णाग्राप्तोब्राणा 990 प्रगएीधाशात्रा07) 
भारत में. योजना निर्माण एवं क्षियास्वंयन के लिए प्रशाप्तकीय मशीनरी 
तथा योजना-तन्न के मुख्य अग निम्तलिखित हैं-- 
() योजना-ग्रायोग (शिश्राशधाड (०पाश्ा$६07 ) 
(2) राष्ट्रीय योजना परिषद्‌ [भिधा०ए०) एंशिाएण 8 (7०एएटा) 
(3) योजना-आयोग के विभिन्‍न सम्माय (उभ्श्न्न०घ5 रथ काशाणए 
(:070758707) 
(4) अन्य सस्थाएं (00८: [5ध।एं:075) 
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योजना ग्रायोग (९ग्ंप्हु 00फ्ाशांडइशंणा]) 

भारत में योजना-निर्माण सम्पन्धी उत्तरदायित्व योजना झायोग का है, 

जिपकी स्थापना मार्च, !950 में की गई थी । योजना आयोग ही हमारे नियोजन 

तन्त्र का महत्त्वपूर्ण अग है । भारतीय सविधान मे योजना प्रायोग की नियुक्ति की 
कोई व्यवस्था नही है, अत इसकी स्थापना भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा की 
गई थी । 

श्रायोग के प्रमुख कार्य--थोजना-प्रायोग की स्थापना के समय ही झायोग के 
प्रमु्ष कार्यों का स्पष्ट सकेत दिया गया था । तदनुसार शभ्रायोग के मुख्य कार्य सक्षेत 
भे निम्नलिखित है-- 

] प्रथम महत्त्वपूर्ण कार्य देश के साधदों का अनुमान लगाना है। थोजना- 
ग्रायोग देश के भौतिक, पूँजी-सम्वन्धी और मानवीय साधन को अनुमान लगाता हैं । 
वह ऐसे साधनो की बढीत्तरी की सम्भावना का पता लगाता है जिनका देश में प्रभाव 
होता है । साधनों का अनुमात और उनमे अभिवुद्धि का प्रयत्न अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
कार्य है क्योकि इसके अ्रभाव में कोई भी नियोजन असम्भव है । 

2 योजना-श्राथोग का दूसरा कार्य है योजना-निर्माण । योजना-प्रायोग 
देश के ससाधनो के सर्वाधिक प्रभावशाली और सन्तुलित उपयोग के लिए योजना- 
निर्माण करता है । 

3. थोजना-ञ्रायोग का तीसरा कार्य है--योजना को पूरा किए जाने की 
ग्रवस्थाओ्रों को परिभाषित करना तथा योजना की प्राथमिक्ताभ्रों का निर्धारण करना | 


4 इसके पश्चातू योजना-प्रायोग इनके श्राधार पर देश के साधनों का 
समुचित आवटन करता है । 


5 योजवाअ्ग्रायोग का पाँचवाँ कार्य है. योजता-तन्न का निर्धारण । आयोग 
योजना की प्रत्येक अवस्था के सभी पहलुओ में सफल कियान्विति के लिए योजना-तस्न 
की प्रकृति को निर्धारित करता है । 

6, योजना-आझ्ायोग समय-समय पर योजना की प्रत्येक अवस्था के क्रियान्बयत 
से वी गई प्रगति का मूल्याँक््न करता है । इस मूल्यांकन के श्ाधार पर वह नीतियो 
श्रौर प्रयत्नो में परिवर्तत या समायोजन वी सिफारिश करता है । 

7 योजनानग्ायोग का सातवाँ कार्य सुाव और दिशा निर्देश सम्बन्धी 
है । योजना-ञ्रायोग झआथिक विकास की गति अ्रवरुद्ध करन वाले घटको को बताता है 
धौर योजना की सफ़लता के लिए ग्रावश्यक स्थित्रियों का निश्रीरिण करता है। 
योजना-निर्माणु कार्य को पूरे करने हेतु ग्राथिक परिस्थितियों नीतियो, बिकास- 
कार्यक्रमों झ्रादि पर थोजना-आयोग सरकार को सुझाव देता है। यदि राज्य या 
केन्द्रीय सरकार किसी समस्या विशेष पर सुभाव माँगे तो आयोग उस समस्या विशेष 
के समाधान के लिए भी अपने सुझाव देता है । 


अपने कार्य के सफल-सम्पादन की दृष्टि से योजना-आयोग को कुछ ब्न्य कार्य 
भी सौंपे गए हैं, जेसे-- 


(!) सामग्री, पूंजी और मानवीय साधन का मूल्याँकन, सरक्षण तथा उनमे 


424 भारत में आधिक निषोजन 


बुद्धि की सम्भावताग्रो आदि को ज्ञात करता । इस सम्बन्ध में योजना-पआ्रायोग का 
कत्त-य है कि वह वित्तीय साबनों, मूल्य-स्तर, उपभोग प्रतिमान आदि का तनिरत्तर 
ग्रध्ययन करता रहे । 

(0) साधनों के सन्तृलित प्रयोग की दिशा में योजना-प्रायोग को इसे प्रकार 
की विधि अपनानी चाहिए जिससे एक झोर तो विकास की अधिक्तम-दर प्राप्त की 
जा सके तथा दुसरी ओर सामाजिक न्याय की स्थापना भी हो पके । 

(॥॥) योगना-ग्रायोग, योजनाग्रो की सफ्लता के लिए, सामाजिक परिवतंदो 
का झ्रध्ययन कठता रहे । 

(॥४) योजना ग्रायोग ग्राथिक एवं अन्य नीतियों का स्ामयिक मूल्यांकन करे 
श्र यदि नोतियो मे किन्‍्हों परिवतंनों की प्रावश्यकता हो तो इसके लिए मस्त्रिमण्डल 
को सिफारिश करे । 

(५) नियोजन की तकनीक का झ्रावश्यक अध्ययत करते हुए उसमे सुधार 
का प्रयत्न करे | 

(५) योजना के सफ्ल क्रियान्वयन के लिए जन-सहयोग प्राप्त करे ताकि 
प्रत्येक व्यक्ति भ्रपनी दायित्व महसूस करते हुए थोजना के कारों में भागीदार 
बन सके । 


सगठन--योजना-ग्रायोग की रचना करते समय यह उद्देश्य रखा गया था वि 
आयोग ग्यौर मत्त्रि-्परिपद्‌ मे परस्पर घतिपष्ठ सम्बन्ध हो | यही कारण है कि आरम्भ 
से हो आयोग मे अन्य सदस्यो के ग्रतिरिक्त मन्त्रि-परिपद्‌ के केविनेट स्तर के दुर्ल 
मन्त्रियों को सदस्यता प्रदान वी गई। प्रधान मन्त्री आयोग का अध्यक्ष होता है । 
सितम्बर, 967 में पुनगठन के बाद से प्रधान मन्न्री और धित्त मन्त्री के अतिए्फि 
श्रस्य सभी सदस्य पूर्राकालीन (५४॥०!० ध7०) रहे हैं और वे सरकार के मन्त्री नहीं 
होते । यद्यपि प्ोजना झायोग के सभी सदस्य एक निकाय (8009) के रूप में वार्ये 
करते हैं तथापि सुविधा वी दृष्टि से प्रत्येक सदस्य को एक या अधिक विषयो की 
उत्तरदायित्व खौत दिया जाता है। वित्त मन्‍्त्री योजनता-ञ्रायोग के आर्थिक सम्माग 
(7९०7०7० 0श507) से निकटतम सम्पर्क रखता है । 


यह प्रश्त विवादास्पद है कि मन्त्रियों को योजता झायोग का सदस्य बदाना 
कहाँ तक उचित्त है । कुछ का मत है कि योजना झायोग का पूणत स्वतन्त्र संगठन 
होना चाहिए! योजना आयोग का प्रमुख का देश की प्राथिक समस्याओं पर 
सरकार को परामर्श देना है, श्रत यह उचित है कि इसका सदस्य उन्ही को बनाया 
जाए जो ख्याति प्राप्त ही | साथ ही सदस्यों को स्वतन्त्र किन्तु संयुक्त रूप से कार्ये 
करने का ग्रधिकार दिया जाएं । प्रधान मन्‍्त्री व अन्य मम्व्रियो को ग्रायोग का सदस्य 
बनाना उचित नहीं है, क्योंकि इससे झायोग की स्वतत्यता कम होती है । लेकित 
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इस प्रकार का मत बजनी नही रखता है | वास्तव में मन्त्री जनता के निकट सम्पर्क मे 
रहते हैं भौर जनता की नब्ज को भ्रधिक अच्छी तरह पहिचानते हैं, प्रत जनता के लिए 
बनाई जाने वाली योजनाप्रो और योजना-मशीनरी से उनका लिस्ट-सम्पक होना 
चाहिए । वैसे भी अ्रधिक प्रभावशाली मत यही रहा है कि मन्त्रियों का प्रायोग के 
साथ निक्टतम सम्पर्क होता चाहिए ताकि मन्त्रिमण्डल और ग्रायोग के मध्य ताल मेज 
बना रहे | इसके प्रतिरिक्त योजना के ज्ियान्वयत के लिए अन्तिम उत्तरदायित्व 
मन्त्रि-मण्डल पर ही होता है। प्रशासन ही वह यग्त्र है, जो योजना को सफल बनाने 
ओ्रौर क्रियास्वयन की दिशा में सर्वोपरि भूमिका निभाता है| श्रत नियोजन ग्रायोग 
में मन्त्रियों को सदस्यता देना बाँछित है)वी दी क्ृष्णमाचारी के मतानुसार 
योजना का क्रियान्वयन उसी स्थिति मे श्रच्छा हो सकता है, जब मन्त्रि-मण्डल के 
सदत्य भी आयोग के विचार विवेचन और निशांयों मे भाग र लें । 

प्रशासन सुधार झ्रायोग की सिफारिशें और योजना श्रायोग भा पुनर्गेदन-“ 
सितम्बर, 967 में योजना-प्रायोग का पुनर्गठन क्या गया । योजना-आ्रायोग का 
यह पुनर्गठन प्रशासनिक सुधार ग्रायोग ( ॥0फआग99(96 (रेट 0705 (९090550॥ ) 
को सिफारिशो के ग्राघार पर क्या गया था, जो निम्नलिखित थी-- 

(॥) झायोग के उपाध्यक्ष तथा अन्य सदस्य केस्द्रीय मन्त्रियो में से नही लिए 
जाने चाहिए ।! 

(॥) योजना श्रायोग केवल विशेषज्ञों की ही सस्थाों नहीं होनी चाहिए श्रौर 
इसके सदस्यों को विभिन्न क्षेत्रो वा ज्ञान और अनुभव होना चाहिए । 

(॥0) राष्ट्रीय नियोजन परिषद्‌ थोजनाश्रो के निर्माण में बुनियादी निर्देश 
देती रहे। उसकी और उसके द्वारा नियुक्त विभिन्न समितियों वी नियमित रूप से 
प्रधिक बेठकें की जानी चाहिए । 

(।५) योजना आयोग को सलाहकार समितियो वी नियुक्ति में मितव्ययिताी 
करनी चाहिए श्रौर उनकी स्थापना सोच विचार करके वी जानी चाहिए। नियुक्ति 
के समय ही समितियों के कार्येक्षेत और कार्य-सचालन विधि निर्धारित कर दी जानी 
चाहिए | योजना ग्रायोग को अपने कार्य के लिए केन्द्रीय मन्त्रालयों में वार्य कर रही 
सलाहकार समितियों का अधिकाधिक सहयोग लेना चाहिए। 

(५) लोकसभा की सार्वजनिक उपक्रम समिति के समान लोकसभा के 
सदस्यों की एक झनन्‍्य समिति बनाई जाती चाहिएु जो योजना भ्रायोग बे दाधिक 
प्रतिवेदन तथा योजनाश्रो के मूल्यांकन से सम्बन्धित प्रतिवेदनो पर विचार करे । 

(४) ग्रायोग के लिए सलाहकार विषय-विशेषज्ञ एव विश्लेपणकर्त्ता इस 
प्रकार के तीन पूर्णो स्तरीय प्रधिकारी होने चाहिएँ १ 

(श॥) विकास से सम्बन्धित विभित्र विषयों में प्रशिक्षण देने हेतु दिल्ली 
में एक प्रशिक्षण-सस्थान स्थापित किया जाना चाहिए। 

(५॥) उद्योगों के लिए स्थापित विभिन्न विक्लस परिषदों के साथ एक 


योजना समूह सतग्न रहना चाहिए जो निजी क्षेत्र के उद्योगों से योजना निर्माण मे 
परामश एवं सहयोग प्राप्त कर सत्ते हैं । 
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(५) एक स्टेन्डिग कमेटी की स्थापता की जाती चाहिए जो केन्द्रीय सरकॉर 
के विभिन्न ग्राथिक सलाहकार कक्षो में श्रधिक समस्य झौर सम्पर्क का कार्य करे । 
इसके सदस्य भिन-भिन्न मन्त्रालयों लथा योजता-आयोग्र के झआाथिक एवं सॉँल्यिदीय 
कक्षो के ग्रध्यक्ष होने चाहिए ।॥ 
(६) प्रत्येक राज्य में निम्न प्रकार के ब्रि-स्तरीय नियोजन तन स्थापित किए 
जाना चाहिए--- 
(2) राज्य योजना परिपदु-यह विश्येपज्ञो की सस्था होनी चाहिए। यह 
परिषद्‌ राज्य में यौजना-प्रायोग के समान योजना सम्बन्धी कार्य करे, (9) विभागीय 
नियोजन सस्थाएँ--ये सम्दन्धित विभाग की भिन्न-भिन्न विकास परियोजनाओं में 
सम्रद्धय स्थापित करने प्रौर उनके क्रिक्वयन की देखनाल करने का कार्य करे; 
(०) क्षेत्रीय तथा जिला-स्तरीय नियोजन सस्थाएँ--इसक्ते लिए प्रत्येक जिले में 
एक पूछोंकालोन योजना झर विकास झधिकरारी तथा एक जिलान्योजता समित्रि 
होती चाहिए । समिति मे पचायतों और नगरपालिकाओो के प्रतिनिधि एवं कुछ 
ब्यावेश्नाधिक विशेषज्ञ भी होने चाहिए 
झ्प्रेच, 4973 मे पु्र्मयझतक--योजना झासोग की रचता और कायें विभाजन 
में ग्रप्रेल, 973 को पुत परिवर्तन छिया गया। तदनुखार आयोग के सगठत वी 
रूपरेखा इस प्रकार रही-- 
() प्रधान मन्द्री, पदेन ग्रध्यक्ष । 
(2) एक उपाध्यक्ष (योजना मस्ती स्वर्गीय दुर्याप्रताद घर उस समय 
उपाध्यक्ष थे) 4 

(3) उपाध्यक्ष के अ्रतिरिक्त आयोग के 4 और सदस्य (जितमे कोई भी 
मनन्‍्त्री शामिल नहीं था, यद्यपि वित्त मन्त्री ग्रायोग की बैठक्षों मे भाग 
ले सक्तता था $ ये सभी सदस्य पूर्ण हालिक थे) । 


जुचाई, 975 में झ्ायोग का गठन--जुलाई, 4975 में आयोग का गंठत 
शत प्रकार था--- 


, श्रोमतो इन्दिरा गाँधी भ्रधान मन्त्री तथा अध्यक्ष 
2 प्री एन हकक्‍तर उपाध्यक्ष 

3 सी सुव्रह्मण्यम वित्त मन्त्री 

4. इन्द्रकुमार गुजराल योजना राज्य मन्त्री 

5 एस. चक्रवर्ती सदस्य 

6, बी शिवरामन सदस्य 


झायोग में कार्य विभाजन 
प्रशामनिक सुधार झायोग के सुझाव के अनुमार, आयोग के कार्यों को 
भागों में विभाजित किया जाता अपेक्षित है--यजता-निर्माणं-कार्प, सूल्याँकन राय 


तीन 


ध., ॥703 ॥976, 9 ॥70० 
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एवं प्रतिष्ठापन-कार्य | विकास से सम्बन्वित विप्रयो में प्रशिक्षण देने हेतु एक प्रशिक्षण 
सस्थान भी अपेक्षित है । वर्तेमान मे दिल्‍ली मे स्थापित इन्ह्टीटयूट ऑफ इकोनॉमिक 
ग्रोथ, कार्य कर रहा है | 973 के मध्य आयोग के सदस्यो में कायेवविभाजन की 
रूपरेखा इस प्रकार थी-- 

(!) सदस्य डॉ. मिन्हास के पास सामाजिक सेवाएँ (शिक्षा को छोडकर ), 
गृह-निर्माण और शहरी-विकास, श्रम, रोजगार एवं मानव शक्ति, 
यातायात एवं सन्देशवाहन तथा पर्वतीय विकास सम्बन्बी कार्य थे । 

(2) सदस्य प्रो चक्रवर्ती के पास दीधकालीन नियोजन, श्राथिक-विभाग, 
शिक्षा और बहुस्तरीय नियोजन सम्बन्धी कार्य थे । 

(3) सदस्य श्री शिवरामन के पास क्ृपि श्रौर सिंचाई तथा योजना- 
क्रियान्वयन के प्रबन्ध सम्बन्धी कार्य थे | 

(4) सदस्य श्री एम. एस. पाठक के पास उद्योग, खनिज एवं शक्ति-सम्बन्धी 
कार्य थे । 

योजना आयोग के कार्यों के सचालन हेतु आन्तरिक संगठन की दृष्टि से 

विभिन्न विभाग हैं, जा चार भागों भे विभाजित है-- 

| समन्वय विभाग (00-00एशथ्याणा एोंशंआं०00)--इसके दो उप-विभप्ग 
हैं---योजना समन्वय विभाग (शुशा (00-णरतगरक्ाणा 5९८(००) तथा कार्येक्रम 
प्रशासन विभाग (08ध्षा॥76 हवाई वए8 िश$डा07) । जब श्रायोग को 
विभिन्न विभागों में सहयोग की भावश्यक्रता होती है, तो समन्वय विभाग श्रपनी 
मूमिका निभाता है। प्रशासन विभाग के कार्य बापिक श्रौर पचवर्षीय योजनाश्रो 
में समन्वय, ऋविकस्तित क्षेत्रों का पता लगाना, प्रदेशों को केक्द्रीय सहायत्ता के तरीकों 
तथा योजना को कुशल प्रभावपुर्ण ढ़ग से कार्यास्वित करने के सम्बन्ध में परामर्श 
देना ग्राद्वि हैं। 

2, सापारश विभाग (ठथाश्षश शंञ00) --योजना से सम्बन्बित विभिन्न 
कार्यो के लिए झनेक साधारण विभाग है। प्रत्येक विभाग का अध्यक्ष एक निदेशक 
होता है । मुझ्य साधारण विभाग ये हैं--दीर्घकालीन योजना विभाग, ग्राथिक विभाग, 
श्रम एवं रोजयार विभाग, प्राकृतिक एवं वैज्ञानिक अनुसधान विभाग, साँख्यिकी तथा 
सर्वेक्षण विभाग, प्रबस्ध एवं प्रशासन विज्ञाग 

3. विषय विभाग (5ए7०८ एशंशंणा)--आथिक गतिविधि के विनिश्न 
क्षेत्रों के लिए विपय-विभाग 0 हैं जो ग्रपने बिषय से सम्बन्धित योजना के लिए 
कार्य और शोध करते हैं--कृषि विभाग, भूमि सुधार विभाग, शिचाई और शक्ति 
विभाग, ग्राम श्यौर लघु उद्योग विभाग, समाज सेवा विभाग, गृह विभाग, यातायात 
एवं सचार विभाग, उद्यीय एवं खनिज पदार्थ विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग । 

4 विशिष्ट विकास कार्षक्रम विभाग (5फश्ठंग 08एश0:ए९ा शि०- 
हाशाएा8 )शंह्र०ए)--कतिपय विज्ञेष कार्यक्रमों के लिए (विशेष विकास कार्यक्रम 
विभाग बनाए गए है । ये दो हैं--प्रमी ण कार्य विभाग, एवं जन-सड्वा रिता विभाग । 
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योजना भ्रायोग से सम्बद्ध श्रन्य संस्थाएँ 

[. राष्ट्रीय नियोजन परिषद्‌ (ैशांणा्ग शिक्षाएणंणटशफ (0शाी )--३ 
सस्था को स्थापना सरकार द्वारा फरवरी 965 मे योजता आयोग के सदस्पों की 
सहायता से की गई । जिसमे सावधानीपूर्वऊ चुने हुए सीमित सख्या में विशेषज्ञ तिशुक्त 
किए जाते हैं। “राष्ट्रीय नियोजत परिषर्‌! योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अ्रध्यक्षता 
में कार्य करता है । 

हि 2 कार्यशील दल [ 'एक्राधंएए (7०॥5 ] योजना प्रायोग समय-प्तमय पए 
'कार्यशील समूह' नियुक्त करता है, जिनका कार्य प्र्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रो के लिए 
योजना-निर्माण में योजना ग्रायोग ह्रौर विभिन्न केन्द्रीय मत्तालयों मे समस्दख करता 
है। इन कार्यशील समूहो के सदस्य योजना आयोग झौर विभिन्न केन्द्रीय मस्दातयों से 
लिए गए तकनीकी विशेषज्ञ, प्र्यगास्‍्त्री और प्रशामनिक अधिकारी होते हैं। इसके 
प्रतिरिक्त कुछ उप-समूह (5७७ 7००७५) भी नियुक्त किए जाते हैं । 

3, परामशंदात्रों सस्याएं(॥0१5079 800९$] ---इन्हे ?िश्ाश! छा (00॥ए- 
ध्था।४८ 80065 भी कहते हैं ॥ ये स्थाई त्षस्थाएँ होती है जो सरकार की 
विभिन्न नीतियो और कार्यक्रमों पर सुझाव देती हैं। इसके अ्रतिरिक्त, ससई सदस्यों ते 
परामर्श लेने की व्यवस्था की गई है | इसके जिए (07डणाक्ञ।॥८ 0०एगप्रा[ट रण 
शाफएटा$ड 0 फ््वाव्गाशा। 00 शेक्ञाधताएह 0०गए5डाणा त्तथा ॥ 38० 
600॥586778 [भव 0350 द्चाएट (एगावए९४ ।ण ?)807॥78 बनाई गई है। 

4 एसोसिएटेड बॉडीज (॥६६०९४९१ 80305) --इनमे से प्रमुख केन्द्रीय 
मन्तालय, रिजवे बैंक ऑफ इण्डिया और केन्द्रीय सॉस्यिरी सगठन [(८०॥/४। 
ध95८8 0947758॥07) हैँ। रिजर्व बैक के श्राथिक विभाग से योजता आयोग 
निकट-सम्पयक रखता है तथा उसके द्वारा किए गए भ्रध्ययन योजना झायोग के लिए 
उपयोगी होते हैं। रिजवे बैंक के इस विभाग का सचालक योजता झायोग के लिए 
प्रथे-शास्त्रियों के पैनल का सदस्व होता है। झायोग के लिए ग्रावश्यक सॉह्य एक व्ित 
करने का कार्य केन्द्रीय साँख्यिकी सगठन करती है । 

5. सूल्याकन समितियाँ (सर्शगथां०ण0. (2०घाणया॥९९5) >-योजनास्वर्गत 
प्रारम्भ की गई विभिन्न यरियोजनाग्रो के कार्ये-्सचालन के मूल्याँवन हेतु “मूल्याकत 
समितियाँ' नामक विशिष्ठ सस्था्रो का निर्माण किया गया है । (.०00777/08 0 
[8 ९0८८७ इस प्रकार का उदाहरण है । 

6 श्रतुसंधान संह्थाएँ (]2९६६घ४८४ 95600807५) -- योजना आयोग ते इस 
सम्बन्ध में 'अनुसवान कार्यक्रम समिति" (0९8६७7०७ 7०8/ाएणए॥० (००05८) 
नामक विशिटट संस्था की स्थापना की है, जिसका अध्यक्ष झ्रायोग का उपाध्यक्ष होता 
है । इसमे देश के सुपाति प्राप्त समाज वैज्ञानिकों को भी सदस्य नियुक्त क्या जाढा 
रहा है । इसी प्रकार प्राकृतिक साधनों के सरक्षण, विकास गौर उचित विदोहन भादिं 

के लिए प्राकृतिक सप्ताधद समिति ((०शतणाएह्‌४ एए !९७(४:०७) ?६5०070८5 ) 
स्थावित की गई । इसके प्रतिरिक्त, भारतीय साँट्यिकी सस्थात, भारतीय व्यावहारिक 


भारत मे योजना-निर्माए-प्रक्रिग 429 


ग्रयिक अनुर्मघान परिपर्‌ [[क्‍9॥ 00एाणों  सैए|8व 8४००१०श० ऐि८४४ ९) ) 
श्रौर आर्थिक विकाप्त सस्वान [वाइधएॉ८ छत 8०णाणाए 070फध) मादि सम्थाएँ 
महत्त्वपूर्ण प्राथिक-सामाजिक अनुसघान कार्य करती हैं जिसक। उपयोग योजना ग्रायोग 
करता रहता है। 

7. राष्ट्रीय विक्षास परिषद्‌ (फिशाणायएों ऐ0थशेण्ाशा। एण्राएँ[ जन 
राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ योजना झायोग की सर्वोच्च नीति-निर्धारक सस्था है | यह 
योजना श्रायोग और विभिन्न राज्यो मे समस्वय स्थापित करने का भी कार्य करती है । 
इमके मुझुय कार्य हैं--- 


(7) समय-समय पर राष्ट्रीय योजना के कार्य-सचालन का पर्यावलोकन 
करना । 
(0) राष्ट्रीय बिकास को प्रभावित करने बाले सामाजिक और ग्राथिक- 
नीति-सम्बन्धी महत्त्वपुर्णो प्रश्नो पर विचार करना । 
(70) राष्ट्रीय योजना में निर्धारित उद्देश्यो और लक्ष्यों वी भ्राप्ति हेतु उपाय 
सुभागा । 
(५) जनता का सक्तिय सहयोग प्राप्त करता । 
(५) प्रशासनिक सेवाग्रो की कुशलता में धृद्धि करना । 
(५) प्रत्प विकसित समाज के वर्थों और प्रदेशों के पूर्ण विकास के लिए 
प्रयत्न करना । 
(शा) समस्त नागरिकों के समान त्याग के द्वारा राष्ट्रीय विकास के लिए 
सम्ताधनों का निर्मासण्य करना । 
योजता ग्रायोग की तरह राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ के पीछे भी साविधानिक या 
कानुनी सत्ता नहीं होती, किन्तु इसक्री ्तिफाश्शि का केन्द्रीय और राज्य सरकारों 
द्वारा आदर किया जाता है । इस परिषद्‌ मे देश के प्रधान मन्त्री ग्रौर योजना भ्रायोग 
के सदस्य होते हैँ । 
योजना का क्रियान्वयन 
(रफछशाश॥49॥070 0 ॥6 एग) 
भारत में योजना आयोग बिशुद्ध रूप से परामशंदाती सस्था है । इसका कार्य 
योजनापग्रों का निर्माण करता और उनका मूल्याँकन करना है। इसके पास कोई 
प्रशासनिक शक्ति नही है भ्रव योजताग्रों के क्रियान्वयन का कार्य कैन्रीय सरकार और 
राज्य-सरकारो का है। योजना निर्माण के पश्चापु वेन्द्रीय और राज्य सरकारें अपने 
विशिन्न मन्तालयों और उनके झधीन विभागों द्वारा योजना के लिए निर्धारित 
कार्यक्रमों और लक्ष्यो की प्राप्ति की कार्यवाही करती है । कृषि, स्िचाई, सहकारिता, 
विद्य तू, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के कार्येक्रमों को प्रमुख रूप से राज्य सरकारें क्रियान्बित 
करती है क्योकि ये राज्य-सूची मे शभ्राते हैं। भ्न्व॒ विषयो ज॑प्ते--वृह्‌-उद्योग, रेलें, 
राष्ट्रीप राजमार्ग, प्रमुख बन्दरगाह, जहाजरानी, नागरिक उड्ुयन, सचार आदि से 
सम्बन्धित योजना्रों के क्रियास्वयन का उत्तरदाधित्व केस्द्रोय सरकार पर होता है । 
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भारत मे तियोजन सम्बन्धी परियोजनाओं में से ब्रुछ का केवल केन्द्रीय सरकार 
क्ियान्वित करती है छुछ को राज्य सरकारो द्वारा क्रियान्वित किया जाता है ग्रौर 
कुछ को केन्द्रीय और राज्य सरकारें दोतो मिलकर करती हैं। उदाहरणार्थ, भारत 
में प्रिश'्ल नदी-घाटी थोजनाग्रों मे से कुछ का निर्माण गौर सचालन पूर्स रूप से 
केन्द्रीप सरकार द्वारा, कुछ का केवल राज्य सरवारों द्वारा और कुछ केग्द्र और राज्य 
सरकारो ने तथा एफ से अधिक 'राज्य यरकारों ने मिलकर किया है। निजील्‍-्षेत्र वो 
योजनाओं का क्रियास्वयद निजी-क्षेत्र द्वारा किया जाता है यद्यपि सरकार इस का्ये 
में निरी क्षेत्र को ग्रावश्यक वित्तीय, तकनीकी तथा अन्य प्रकार को सहायता देती है । 
सार्वजनिक क्षेत्र की योजनाओो का ज्ियान्बयन सरकार द्वारा किया जाता है | कई 
भ्रन्य देशो के समान भारत में भी योजनाकरणा मे विवेष्द्रीकरणा की प्रवृत्तियाँ 
परिलक्षित होती हैं । लोकताग्त्रिक विकेन्द्रीकरण द्वारा जिला-स्तर पर जिला-परिपषर्दे 
तया खण्ड स्तर पर पचायत समिति है, जो खक्ड-स्तर पर योजमाग्रों के निर्माण और 
क्रियान्वयन का कार्य करती है। 


इस प्रदार भारत में यौजना का त्रियाध्वयन केन्द्रीय और राज्य सरकारों के 
विभिन्न मस्त्रालयो और उनके ग्रधीनस्थ विभागों द्वारा किया जाता है । योजना की 
सफठता इन विभागों के भ्रधिकारियो और श्रन्य सरकारी कर्मचारियों को रुशलता, 
कत्तंव्यपरायणुत्ता तथा ईमानदारी पर निर्भर करती है। योजनाञो वी सफ्लता 
सामान्यत जनता के सहथोग पर निर्भर करती है । 


प्रधति की समीक्षा---योजना वे त्रियात्वयन के लिए उनवा नमिरस्तर निरीक्षण 
श्रौर प्रगति की समीक्षा आवश्यक है ताकि योजना की झसफलतापो और उसके 
क्रिथास्वयन के मार्ग में भ्राने वाली बाधाप्रों का पता लगोया जा सके | भारत मे 
योजना झ्रायोग का योजना निर्माए के अतिरिक्त एक प्रमुख कार्य “योजना की प्रत्येक 
ग्रवस्था के क्रियाग्वयन द्वारा प्राप्त प्रगति का समय समय पर ब्यौरा रखना तथा 
उम्क्ते अनुसार नीति मे समायोजन तथा अन्य उपायो के लिए सिफारिशें करना है ।” 
प्रतः योजना ग्रायोग समय समय पर पर्ध॑ब्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों मे योजना के 
क्रियास्वपत और सफलता का पर्यवेक्षण करता है। जब वापिक यौजला वा निर्माण 
किया जाता है और उसे वापिक बजट में सम्मिलित क्या जाता हैं तो झायोग बेस 
झभ्ौर राज्य सरकारो से गत वर्ष की प्रगति के प्रतिवेदन मगाता है। इसके झाधार 
पर योजना प्रायोंग गत ब की प्रगति प्रतिनेदन तैयार करता है । इसके अतिरिक्त 
बेस्रीय मस्त्नालयों और राज्य-सरकारो हारा विभिन्न क्षेत्रों मे विकात-कार्येक्रमों के 
व्यक्तिगत सम्बन्ध मे विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाती है । कार्यक्रम मूल्यांकन सर्गठन 
तथा योजना की परियोजना समित्ति योजमाप्रों के क्रियास्वयन से सम्बन्धित समस्याप्रों 
का अध्ययत करती है । इत प्रध्ययतो का उद्देश्य परियोजनाश्ों की विलम्ब पूर्ति, 
प्रपर्याप्त सफलता, ऊँची लागतो ग्रादि के कारणों वी जाँच करना और इन्हे दर 
करने के उपाय बतलाता होता है॥ योजना प्ायोग योजना झ्रवधि के मध्य में ही 
विभिष्न क्षेत्र मरे योजना कार्यत्रमो वी पूर्ति के सम्बन्ध में "/॥0 प्र्ा०' श्रतिवेदत भी 


भारत मे योजना-विर्भाए-प्रक्रिया 43 


प्रकाशित करती है जिममें प्रागे की कार्यवाही की दिशाड्रों का भी सकेत होता है । 
प्रत्येक पचवर्षीय योजना के भ्रम्त मे योजना आयोग श्रव्धि वो समग्र समीक्षा, विकास 
सम्बन्धी तथ्यों तया आई हुई बढिताइमरो और भविष्य के लिए सुरावो सहित 
प्रकाशित करता है। निद्ी-क्षेत्र मं योजना की प्रमति की समीक्षा झौर मूल्यांकन के 
लिए और अधिक प्रपत्नो वी ग्रावश्यकता है । 

भारतीय नियोजन की विशेषताएँ--भारतीय नियोजन की निम्नलिखित प्रमुख 
विशेषताएँ है--- 

(7) भारतीय नियोजन जनतास्विक नियोजन है । 
(४) भारतीय नियोजन सोवियत रूस और चीन की तरह पूर्ण या व्यापक 
((०7्रप्ाभाशा$।४०) नियोजन नहीं है । 

(70) भारतीय नियोजन का उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना है! 

(7९) भारतीय नियोजन केन्द्रित प्रौर विकेन्द्रित दं।नो प्रवार का है । 

भारतीय योजना-निर्माण प्रक्रिप्रा को समोक्षा 

]. कई झालोचको ने योजना ग्आरायोग को “प्मानान्तर सरकार (?29[[४[ 
(90५थ८८7॥570), 'सुपर केबिनिट' (5पएथ८ (४७४४) और 'गाडी का पांचरयाँ 
पहिया! (%६ 70% ज़राफच्छ रण भा (००८७१) कहा है। किन्तु इस प्रवार की 
श्रालोचनाएँ अ्रतिरजित हैं । भारत में सम्पूर्ण आयोजन इस प्रकार का है कि राष्ट्रीय 
योजना भी कार्यान्वित होती है भ्रौर राज्यिक योजनाएँ भी । इस प्रकार, राष्ट्रीय हितो 
बी पूति भी होती है और ध्रात्तीय एवं स्थानीय हितो की भी । मुख्य उहश्य यही 
रहता है कि दोतो एक दूसरे के पूरक बनें । यदि इस उद्देश्य वी पूति मे वेन्द्रीकरण 
को पुछ प्रोत्स'हुन मिलता है और वेन्द्र और राज्य सम्बन्ध एकात्मकता के लक्षशों से 
प्रभावित होते हैं तो इसमे अशुभ कोई बात नहीं है। इसके अतिरिक्त योजना ग्रायोग 
एक परामशंदात्री सस्था रहा है, इसके पास प्रशासनिक श्रधिकार नही हैं। थोजना 
श्रायोग केन्द्र तथा राज्यों के विभिन्न स्तरों पर व्यापक विचार-विमर्श के पश्चात्‌ ही 
निर्णय पर पहुँचता है | इस प्रफार राज्य के सम्बन्च में आयोग नियोजन-क्षेत्र मे जो 
कुछ भी कहता है, उममे राज्यो की पूर स्वीकृत्ति प्राप्त होती है । 

2 कुछ आलोचको के झनुस्तार, योजना ग्रायीग एक स्वतन्त्र और परामशंदात्री 
सस्था के रूप में कार्य नहीं कर पाता। मन्जियो को योजना आयोग का सदर्य 
लिए, किया, जाता, ख्य, दे... हए प्रमाए, गछ साएए, हउउतमीहि ऐेम्स्ट, है ओर यहूं 
विशेयज्ञ सस्था नहीं है । योजना आयोग की इस परम्परा का भी प्रतिरोध क्या 
जाता है कि जब कभी किमी मन्वरालय से सम्बन्धित विषय घर आलोचको का सुकाव 
हैं कि राष्ट्रीय विकास परिपरर और भन्त्रिमण्डल को तो राष्ट्रीय योजना सम्बन्धी 
प्रमुख रेवाओ्नी और विशिट्ट सीमाग्रो का ही निरूपण करना चाहिए। इसके पश्चात्‌ 
योजना निर्माण और बिल्तृत ब्यौरा तयार करने, प्राथपिकताओो और लक्ष्यो का 


]. बही, ५८5 32-33. 


432 आारत भे झ्राथिक नियोजन 


निर्धारण करने विभिन्न वेशल्यिक उपायो मे से विकास की किसी विशिष्ट पद्धति को 
प्रपनाने आदि के कार्य पूगारूप से योजना ग्रायोग पर छोड दिए जाने चाहिए, क्योकि 
ये तकनीकी मामले हैं । योजना प्रायोग के सदस्य सुविस्यात तश्दीकी विशेषज्ञ होते 
चाहिए। 

सन्त्रियों वी सदस्यता न होने सम्बन्धी आयोग का तर्क सैद्धान्तिक रूप मे 

उठा है ग्रोर कुछ वर्षों पूव प्रशासविक सुघार आयोग ते भी सिफारिश की थी कि 
भन्त्रियो को आयोग का सदस्प नहीं बताया जाना चाहिए । लेकिन व्यावहारिक 
स्थितियों का तकाजां है कि आयोग मे मन्त्रिमण्डल को स्थान दिया जाए, क्योकि 
नीतियो और निर्णंयों के क्रियास्वयन का अन्तिम उत्तरदायित्व मस्त्रियो पर होता है। 
योजना की असफलता के लिए जनता प्रधानमस्नी झौर योजना मन्त्री को ही दोषी 
ठहराएगी, झ्रायोग के विश्वेपज्ञों को नहीं। भन्त्रियों का जनता से निकट सम्पर्क होता 
है, वे जनता की आवज्ञाओं से परिचित होते है परत ग्रायोग के तकनीकी विशेषज्ञों 
के विचारों को अपनी सलाह से अधिक व्यावहारिक और जनानुकूल बना सकते है । 
एक परामशंदात्री ससया मे परामर्श के खोत जितने प्रभावशाली होगे निणशाय उतने 
ही अच्छे हो सकेंगे। हाँ, इस प्रक्तार के रक्षा कवच अवश्य द्वोने चाहिए ताकि 
मन्त्रियों की उपस्थिति से आयोग के तकनीकी विशेषज्ञों श्लौर स्वतस्त्र सदस्यों की 
स्थिति पर प्रतिकूल प्रमाव पडने की आशका न रहे । 

3 यह ग्रालोचना की जाती है कि आयोग का श्लराक्रार यतावश्यक छफ से 
काफी बडा हो गया है और इसमे पदाधिकारियों, कर्मचारियों, विभिन्न उमितियों 
ओर सस्थाओं मे पर्याप्त मितव्यथिता किए जादे की ग्रुजाइश है। आयोग की कई 
विभागीय शाखाओं मे कार्यों का स्पष्ट वर्गीकरण नही हैं और उनके कार्य एक दूसरे 
की परिधि मे झ्रा जाते है। ग्रत प्रत्येक विभाग मे विवेकीकरर्प किया जाना चाहिए। 
विषय सम्मागों पर अभ्रधिक ध्यान दिया जाना च हिए और साधारण सम्भागो की 
सख्या कम की जानी चाहिए । हैं 

4 अ्रधिकाँश राज्य ससाघनों को गतिशील बनाने प्रोर उत्तके एकत्रीकरण 
के मामलों मे राष्ट्रीय और दौ्घकालौन दृष्टिकोण से कार्य नहीं करते हैं । झनेक 
राज्य सरकारों मे योज्ना के समस्वय सम्बन्धी प्राथमिक विचारों का भी झभाव है 
श्रौर सौजता आरायोग को दूध देने वाली गाय समभते हैं । उनमे से अ्रधिकाँश के लिए 
ग्रायोग ऋण हा प्ररितम नही प्रथम झ्राश्रयदाता है । झ्॒न्न तक राज्य सरकारें योजना 
ग्रायोग से अधिक से अधिक ग्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रही हैं प्रौर स्वय ने कम 
प्रयात्त किए हैं 

बहुधा ऐसे प्रवसर भी प्राते हैं जबक्ति योजना प्रायोग वो राज्यों के झुहय- 
मम्त्रियों को, ससाधनौो के आवटन को गतिशील बनाने के सम्बन्ध में अ्रप्रसन्न करना 

* बड़े ग्रोर ऐमा तभी हो सकता है जबकि ग्रायोग के सदस्य ग्रैंर राजनीतिक क्षेत्र से 
लिए गए हो । तृतीय योजना में कृषि पर कर द्वारा साधनों के एव द्रीयर रा के बारे 
में एक भी बात नहीं कही गई यद्यपि ऐसा करना नितात्त झ्रावश्यक था। यहू कहां 
जाता है कि ब्रायोग मे ऐसा राजनीतिव कारणो से नही विया । 
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5, इसके अ्रतिरिक्त पंचवर्षीय योजनाग्रों के निर्माण और क्रियान्वयन में 
और भो कई कमियाँ हैं॥ कई श्रालोचको के ग्रनुसार सरकारी नीतियो और योजना 
के उद्देश्यों के बीच पर्याप्त अन्तर रहता है। सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियाँ 
ग्रौर किए गए उपाय योजना के सामाजिक न्याय-दीत को और अधिक व्यापक 
बनाने की योजना के उद्देश्य के विपरीत पडती है ! यह भूमि-सुवारों को क्रियान्वित 
करने, निभी-क्षे त्र मे कारपोरेट उपत्रपत के विकास और युद्वा प्रसारिक प्रवृत्तियों के 
नियन्त्रण आदि से सम्बन्धित समस्या्रो को हल करने के सरकारी विधियों के बारे 
में ग्रधिक मही हैं । राज्यन्सरकारों मे बहुधा योजना के क्रियान्वयन में निर्धारित 
प्राथमिकताग्रों का अनुपालन नही क्रिया । बहुधा विशिष्ट परियोजनाश्रो हेतु राज्यों 
को दी गई केन्द्रीय सहायता का उपयोग निश्चित उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया । 
योजना के क्रियान्वयन में एक और कमी पह अनुभव की गई कि योजना व्यय को 
सम्पूर्ण गोजनावधि में समान रूप से वितरित नहीं कया गया। बहुधा योजना के 
प्रथम दो तीन वर्षी मे कार्य घीरे चलता और अ्रन्तिम वर्षो भे निर्धारित व्यय शी घ्रता 
ने पूरा क्रिया जाता है। इससे सरकारो का ध्यान योजना के भौतिक लक्ष्यों की 
प्राध्ति की अपेक्षा निर्धारित राशि को योजनावधि में व्यय करने पर अधिक केन्द्रित 
रहता है। परिणामस्वरूप, उतनी ही राशि व्यय करने पर भी अ्रपेक्षाकृत कम लाभ 
रहता और प्रगति की दर कम रहती है । अब पचवर्षीय योजनाग्रो को एक वर्षीय 
कार्यक्रमों में विभाजित करके क्रियान्वित करने का निश्चय किया गया है जिससे 
उपरोक्त समस्या का उचित समाधान हो जाएगा । योजना झ्रायोग के अध्यक्ष 
श्री गाडगिल से इसको अनुपस्थिति के अनुपार “होत्ता यह है कि पचर्वर्षीय योजनावधि 
के प्रारम्भ में प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक प्राप्त करते श्रौर अपनी इच्छानुसार 
कार्य करने के लिए दोड-घूप करता है, क्योकि यह कार्य ग्रभी नहीं होने पर पाँच 
वर्ष तक प्रत्ती ज्षा करनी पड़ती है । इससे तनाव बढता है | इससे योजना निर्माण में 
एक कठिन स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिससे हम बचना चाहते हैं”! और एक वर्षीय 
योजनाएँ इससे बचने का एक उपाय है । 

6. भारतीय नियोजन मे अब तक भी प्राथमिकताशो के भूल्याँकन के लिए 
कोई कसौटी उदोहरणखाथ्थ, लागत लाभ विश्लेष्स (00४ ए८ए८ँ५ &प्र४प्र५) 
ग्रादि का व्यवह्मर भ्रभी तक नही क्रिया गया । है यह ग्रावश्यक है कि इस प्रकार के 
भाषदण्ड का उपयोग किया जाए, अन्यथा प्रत्येक विशेषज्ञ अपने विभाग के लिए कुछ 
न. कुल, प्राप्त, कर, लेत!, हे, ।. दस, पार भासतीए, जि/्पेजन, सभी, पज्दार नदी, त्थिए/्यो, पे 
बनाई गई विभिन्न योजनाओं का सम्रह है। इसका कारण यह है कि हमारे पास 
परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए कोई उपयुक्त मापदण्ड नही है जिससे विभिन्न 
विकल्पों मे से कुछ विकल्पो का चयन किया जा सके । इस प्रकार, हमारे साधनो का 
ग्रपन्‍्यय होता है। उदाहरणार्थ, सामाजिऋ कल्याण मे बाल अपराध (उधएटक्राड 
(०।7दप८7०५ ), परित्यक्त बच्चे, भिक्ष्‌क, वेश्याएँ, अपग व्यक्ति, तथा श्रम्य कई 
प्रकार के पहलू ग्रापे है और यदि हम इस सम्बन्ध में अपने देश की ग्रन्य देशों से 
॥. +# के, (च्वव३/ं , छत्शाभ्पवााणएर पढ़ ए०चाप्रा छुछ0, शएणाए०8, 7६७, 23, 969, 9 8. 
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तुलना करें, तो हमारे विशेषज्ञ स्वाभाविक रूप परे यही कहेगे कि ये सब पहलू अत्यन्त 

महत्यपूर्स हैं, किन्तु यदि हमारे साधन सीमित हैं तो हमे इनमे चुनाव करना पड़ेगा | 
उदाहरणार्थ, हम पहले बाल श्रपराधियों गौर परिव्यक्त बच्चों पर सारी राशि ब्यम 
कर सकते हैं भौर भिल्लारियो और वेश्याओं के लिए अ्रधिक चिन्ता नही करें| यद्यपि 
कुछ वर्गों की इस प्रकार उपेक्षा करना एक कठोर निर्णाष है, किस्तु हमे ऐसा करना 
ही पढेगा | इस प्रकार सभी क्षेत्रों मे सब कार्यक्रमों को अपनाने की अपेक्षा कुछ 
महत्तपूर्ण कार्यक्रमों में ग्रधिकराधिफक साधन लगाएं जाने चाहिए झन्यथा विशेष 
परिणाम नहीं निकल पाएंगे । 

7. हमारे योजना निर्माण की एक कमी यह है कि यद्यपि हमारा देश एक 
ग्रत्यन्त निर्धन देश है किन्तु वित्त मन्तालय झर योजना आयोग के प्रतिरिक्त नियोजन 
के सभी स्तरों पर सस्ताधनों के उपयोग में सयम की आवश्यकता को अनुभव नहीं 
किया गया है श्रौर ससाधनों का कई जगह अपव्यय किया गया है | हमें इस बात को 
झनुभव करना चाहिए कि हपारा देश विश्व के निर्धेनवम देशों में से एक है, ग्रत 
हमें देश के साधनों का भत्यन्त मितव्यपितापूर्वक कार्पे करना चाहिए। साथ ही, 
प्रबन्धात्मक प्रयत्तो ([/वन१ए८शाढएं 8॥0705) में प्रधिक सतर्कता की आवश्यकता 
है । राज्यों को सहायता दने की प्ररपाली भी उचित नहीं कही जा सकती । प्रशासनिर्क 
सुधार प्रायोग ने विभिन्न प्रकार के 'प्रनुरूप ग्ननुदान'! (/४०ीाए४ 07875) प्रौर 
सहायता की वर्तमात पद्धति में परिवर्तन का सुकाव दिया है। ग्रौभाग्य से इसे 
राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ की बैठक में मुख्य मस्त्रियों ग्रौर केन्द्रीय वित्त मस्तालय ने भी 
स्वीकार कर लिया है। श्रव राज्यों को 'प्रमापीकृत योजनाग्रों' ($(व008 
$८0ाथ्य65) से युक्त योजनामों को बनाने की आवश्यकता नहीं है। वे प्रपनी 
इच्छानुसार योजनाएँ बना सकते है | केबल उन्हे योजना प्रायोग को उतके उद्देश्य 
बताने, श्रोर यह बताने की श्रावश्यकता है कि वे उने योजनाग्रों को किस प्रकार 
क्रियान्वित करेगे ? भ्रव राज्यों को निश्चित रूप से यह बता दिया जाएगा कि उन्हें 
क्रितनी सहायता मिलने वाली है ? उसके पश्चात्‌ उन्हे श्रपने प्रयत्नो द्वारा भाष्त॑ 
राशि का ग्रनुमान लगाता होगा झौर उसके प्रनुरूप वे ग्रपनी योजताएँ बना सके । 
भ्रत राज्यों की योजनाप्रों का प्राधार उनके स्वय के प्रयाप्तो द्वारा साधनों 
गतिशील बताने पर निर्मर करेगा क्योकि उन्हे केन्द्रीय सहायता का स्पष्ट अनुमान 
पहले ही प्राप्त हो जाएगा और राज्य १7460 ९3॥$' प्रस्तुत नही करेंगे | 

वास्तव में इस बात से इन्कार नहीं किया जा सक्रता कि झ्रायोग के गठने 
प्रौर योजनाश्रो के क्रियान्वयन में अनेक गम्भीर दाष रहे हैं प्रौर राष्ट्र को इनत्री 
कीमत चुकानी पडी है। लेडित 26 जूज, 975 को राष्ट्रीय आपात स्थिति की 

उद्घोषणा और | जुलाई, 975 से बीस-सूत्री श्राथिक कार्यक्रम लागू दिए जाने 
पश्चात्‌ राष्ट्रीय अयन्‍्यचस्था ने 'एक नथा मोड लिया है चहुषुली सुधार ॥४१ 
प्रति की एक लहर चल पड़ी है। योजना आगोग का पुनर्गेठत किया गया हैः 
पचवर्षीय योजना का पुनभूल्याक्रित किया जा रहा है प्रौर ग्राशा है कि तितस्व॒ण, 
9 76 में राष्ट्रीय विक्रास परिषद्‌ की बैठक के बाद निकट भविष्य में योजना वा जी 
तथा हूप जनता के समक्ष रहेगा वह विगत दर्षों की अ्रपेक्षा अधिक व्यावहारिक रहेगा । 





ब्फारल्त स्वपें बारीत्वी जोर अस्वक्ताल्यत्ता 


(0ए67६/ गाव ॥7९4४%१९१ 7 [74०) 





भारत मे गरीबी और असमातता इस हद तब व्याप्त है कि विश्व के आाथिक 
रगमच पर भारत की भूमिका के महत्त्व की बात करना हास्यास्पद लगता है। झाथिक 
श्रॉकडे, देशवासियों का जीवन स्तर, आथिक विपमताग्रों की गहरी साई, गरीबी के 
मुह बोलने चिह्न इस बात की स्पष्ट कलक देत हैं कि भारत विश्व का एक ग्रत्यघिक 
गरीद देश है । भारत मे गरीबी की व्यापरता प्लरौर भयावहता का अनुमान सरकार 
के गरीत्री हटाग्नो' के नारे से भी व्यक्त होता है । देश की पाँववी पचवर्षीय योजना 
का मूल उदेश्य ही गरीबी और असमानता पर प्रह्मर करता तथा देश को श्रात्म- 
निर्मेरता के स्तर पर पहुँचाना है | योजना-प्रारूप म॑ यह निश्चय व्यक्त किया गया है 
कि ब्रति>्भयावह निर्धतता अथवा गरीबी का जीवन-यापन करने वाले व्यक्तित्रों के 
जीवन स्वर को एंक न्यूनतम स्तर पर लाया जाएगा । 
भारत से गरीबी औौर विपमता की एक भलक 
विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित सूचना के अनुसार, विश्व के लगभग 22 देशों में 
प्रति व्यक्ति आय के सम्बन्ध में भारत का स्थान 02वाँ है । हमारे देश' मे प्रात्त 
व्यक्ति ग्रौसत वाधषिक आय 525 रु, है और विगत दस वर्षों भे देश के आथिक 
विकास में मात्र ] 22 प्रतिवर्ष की दुढ्धि हुई है ४ एक ग्रन्य भ्रध्ययन के भ्रनुस्तार 
विश्व में 25 देश ऐसे है, जो बहुत ही गरीबी की स्थिति मे हैं ग्रौर इन देशों मे भारत 
का स्थान प्रमुख हैं । इन गरीब देशो मे उद्योगों का राष्ट्रीय श्राय मे अशदान 0% से 
भी कम है तथा 5 साल से बडी उम्र की 20% से भी अधिक जनसख्या श्रशिक्षित 
है । सयुक्तराष्ट्र के श्रनुसार इन देशो के 20% व्यक्तियों को पूरा भोजन नहीं मिलता 
ग्रौर 60% लोगों को ग्रपीष्टिक भोजन प्राप्त होता है । प्रतिवर्ष 30 लाख टन प्रोटीन 
वाल औद्योगिक राष्ट्र इन देशो में खाद्यान्न भेजते है ।£ भारत, जो गरीब देशो में 


॥, डॉ रामश्य राय, तिदेशक भारतीय सामाजिक अनुसधान परिपद्‌ का लेख 'देश के जिले 
और विकास के आयाम--साप्ताहिक हिन्दुस्तान 23, सितम्बर, ]973, पृष्ठ 3 


2. जी आर बर्मा “समाजवादी समाज की स्थापना के लिए यरीदी हृगाना आदश्यक' योजना 
22 मार्च, 973, पृष्ठ 2, 
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प्रमुव है, विश्व की 5% जनप्तछया का उपके / क्षेत्रफल मे भरण पोषण कर रहा 
है, किन्तु राष्ट्रीय उत्पादन की दृष्टि से विश्व के 22 देशो में उमकरा स्थान 95वाँ 
तथा एशिया के 40 देशो मे 30वां है । भारत की 4 5 करोड जनता किस्ती न किसी 
रूप मे बेरोजवार है। 38 करोड़ 60 नाद व्यक्ति निरक्षर हैं। प्रत्येक भारतीय 
लगभग ,34 रु. के विदेशी-ऋणुभार से दब्वा हुआ है |? रूपये की क्रम-शक्ति मई, 
974 मे, मात्र 33 9 पेंसे (प्राघार |959 वर्ष) थी ।2 देश के चगभग 22 करोड़ 
व्यक्ति गप्रत्यन्त गरीबीपूर्ण जीवन बिता रहे हैं | देश में श्राथिक विषमतता चौंका देने 
वाली है | जहाँ एक श्र गगनवुम्द्ी अद्टालिकाएँ हैं प्रौर वैभव भ्रठखैलियाँ करता है 
बही दुपरी ओर व्यक्तियों के पास रहने को 'कोपडी भी नही है। वे सडक पर ही 
जभ्प लेते हैं, सडक पर ही पलते हैं औौर सडक पर ही मर जाते हैं । 


(क) दॉडेकर एवं भीलकण्ठ रथ का पभ्रध्ययम 


दाडेकर एवं रथ ने अपनी बहुचचित पुस्तक “भारत मे गरीबी” मे देश की 
निर्धतता (960-6] की स्थिति) का चित्र खीचा है झौर यह्‌ चित्र वर्तमान स्थिति 
में भी बहुत कुछ सही उतरता है। इसके अनुसार, देश की निर्घनता ही देश की 
गगीबी का प्रमुझ कारण है । ससार के सभी देशों में भारत अत्यन्त निर्धन देश है । 
प्रफीका, दक्षियी-प्रमेरिका तथा एशिया के अनेक अविऋतित देशों की अपेक्षा भी भारत 
गरीब है । निर्धनता में भारत की बराबरी केवल दो ही देश--प्राक्रिस्तान प्रोर 
इण्डोनेशिया कर मत्रते हैं। यदि इस गरीबी को आँकरडो में स्पष्ट करना हो तो बोगो 
का जीवन-स्तर देखना होगा | सव॒ 960-6 में देश का ग्रौसत जोवन-स्तर बर्थार 
प्रति व्यक्ति वाषिक निर्वाह-व्यय लगभग केवल 275 से 280 रुपयो तक ही था | 
ग्र्थात्‌ प्रति दित ग्रौसतन 75-76 पैसों मे लोग जीवन-यापन करते थे। इस श्ौसत 
को ग्रामीण एवं शहरी भागों के लिए भिन्न-भिन्न करके बताना हो तो यह कही जा 
सकता है कि देहाती भाग मे प्रति व्यक्ति वाधिक निर्वाह व्यय लगभग 260 रुपये या, 
वार्षिक तौर पर देखते से ऐसा प्रतीत होता है कि शहरी भाग का जीवव स्तर ग्रामीण 
भाग के जीवन-स्तेर की अपेक्षा लगभग 40%, झधिक था। परल्लु जीवनोपोगी 
वस्तुप्रो के मूल्यों मे ग्रामीण एवं शहरी भागों मे विद्यप्तान अस्तर को छ्यात में रखा 
जाए तो दोनो विभागों का श्रौसत जीवत स्तर लगभग समान हो जाता है । सक्षिप मे 
सन्‌ !960 6! भे ग्रामीण जनता प्रतिदिन लगभग 75 पैसों में ग्रौर शहरी जवता 
संगभग । रुपये भे जीवन-यापन करती थी । 

“समाज में विद्यमान असपानताग्रों को ध्यानमे रखा जाए तो स्पष्ट है कि 
आते से ग्थिक व्यक्ति ग्रौपत से नीचे होगे बल्कि लगभग 2/3 व्यक्ति झ्रौमत से मी ये 
थे। पर्थात्‌ ग्रामीण भाग मे दो-तिहाई व्यक्तियो का देनिक सर्च 75 पैत्तो से भी कम 
था और शहरी भाग मे दो तिहाई लोगो का दैनिक व्यय एक रुपये से भी कम था। 


8,. वही, पृष्ठ 2! 
2. केन्द्रीय बिच मन्त्री श्री चद्धाण की सूचना--हिनदुस्दाव, 27 जुआाई 974. 
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इनमे से झ्रनेक व्यक्तियों करा देनिक व्यय इस औसत से बहुत हो कम था । सक्षेप मे 
40 प्रतिशत ग्रामीण्य जनता प्रतिदिन 50 पैसों से भी कमर खर्च मे जीवन-यापत करती 
थी । इसमे घर का अनाज या अन्य कुपि-उपज, दूध वगरह का जो प्रयोग घर में 
किया जाता है उसका बाजार मुल्य शामिल है । शहरी भाग में 50 प्रतिशत जनता 
प्रतिदिन 75 पैसों से भी कम खर्च मे निर्वाह चलाती थी | दोनों भागो के बाजार- 
मूल्यों के ग्रन्तर को ध्यान मे रखा जाए तो ग्रामीण भाग के 50 पँसे और शहरी 
भाग के 75 पैसे लगभग समान थे ।” 
इस गरीबी का जिन लोगो को प्रत्यक्ष अनुभव नही है, उन्हे इन ग्रॉकडो पर 
सहसा विश्वास नहीं होगा। स्वर्गीय डॉ. राममनोहर लोहिया ने कुछ बर्ष पूर्वे 
लोकसभा में यह कह कर सनसनी उत्पन्न कर दी थी कि भारतीय ग्रामीण की औत्त 
ग्राप 9 पैसे प्रतिदिन है । जैसा होता चाहिए था सरकारी स्तर पर इसका प्रतिवाद 
क्रिया गया । परन्तु कुछ समय पश्चाव्‌ सरकारी स्तर पर ही यह माता गया कि 
भारतीय ग्रामीण की ग्रौसत आय 37 पैसे प्रतिदिन है झ्ौर यह माना जा सकता है 
[कि सरकारी आँकडो और वास्तविक आँकडो में कितना ग्रन्तर होता है ॥ दाँडेकर 
एवं रथ की टिप्पणी है कि “अनेक व्यक्तियों को इसका विश्वास ही नही होता था झौर 
अब भी अनेक लोग इसकी सच्चाई में सन्देह करते है। परन्तु देश की गरीबी का यह 
सच्चा स्वरूप है, इत आँकडो में पँप्ते-दों पैमो का भ्रस्तर पड सकता है। प्रतिशत में 
एक-दो अ्रकों का भ्रन्तर हो सकता है किन्तु स्थुल रूप मे यह आँकडे तथ्य-प्रदर्शक 
है 
“प्रश्न उठता है कि इतने से खर्चे मे ये लोग कैसे निर्वाह करते है ? एक दृष्टि 
से इस प्रश्न का उत्तर बडा सरल है | इन लोगो के सामने यह सवाल कभी खड़ा 
नही होता कि पंसो का क्या क्रिया जाए ? शरीर की न्यूनतम श्रावश्यकताओं की 
पूर्ति करने मे ही उनका सारा पैमा खर्च हो जाता है। उदाहरणारय 960-6। साल 
के मूल्यों को ध्यान मे रखा जाए तो ग्रामीण भाग में प्रति व्यक्ति 50 पंसो में निर्वाह 
करना हो तो 55 से 60 प्रतिशत श्वचे केवल गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा ग्रादि 
खाद्यान्नो पर, 20 से 25 प्रत्रिशत तेल, नमक, मिचे, चीनी, गुड आदि खाद्य बस्तुओ 
पर, और 7 से 3 प्रतिशत ईबन दीया बत्ती ग्रादि पर करना पड़ता है ग्र्थार्‌ कुल 
निर्वाह व्यय का 35 प्रतिशत भाग केवल जीवित रहने पर ही व्यय होता है | उसमे 
पह सोचने के लिए अवसर ही नहीं हीता कि क्या खरीदा जाए और कौन-सी वस्तु 
नली जाए; शेख 35 द्रतिशत मे कपड़ा, साथुव, तेल, पान, तम्बाकू, दवा-दारू 
ग्रादि का खर्च चलाना पडता है | उसी में कुछ कमी-बेसी हो सकती है ।/3 
दाडेकर एवं रथ ने प्रपने अध्ययन से निष्कर्ष निकाला है कि “960-6 मे 
उस्त समय के मूल्यों को ध्यान मे रखा जाए तो ग्रामीण भाग मे न्युनतम झ्रावश्यकता 
. डॉ रामाश्रय राय वही, पृष्ठ 3. 


2. दडेकर एवं रथ वही, पृष्ठ 2 
3. वही, पृष्ठ 3 
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को पूतरि करने के लिए प्रतिदित 50 पैसे या वापिक 80 र॒ लगते थे श्रौर इस 
हिसाब से 960-6] मे देश की 40 प्रतिशत जनता गरीब थो | इन लोगो को 
साल भर भे दो जुन सोजन नहीं मिलदा या ग्र्थाव्‌ उसका विश्वास नहीं था। शहरी 
भाग से जोबनोपयोगी वस्तुप्रो के मूल्यों को ध्यान में रखा जाए तो वहाँ प्रतिदिन 
75 पैसे या वापिक 240 रुपये लगते थे । शहरी जनता म॑से 50 प्रतिशत व्यक्तियों 
को वे उपलब्ध नही ये । सक्षेप मे गरीवी बी इस श्यूततम परिभाषा के झनुसार भी 
]960 60 प्ले श्लर्थाद्‌ स्वाधीनता-प्राप्ति के 0-2 दर्ष बाद श्र प्राथिक्ष विकास 
की पंचवर्षीय योजनाझो के पूरा हो जाने के बाद नी देश वीं 40 प्रतिशत देहाती 
जनता ग्रौर 50 प्रतिशत शहरी जनता ग्ररीद थी । इन सभी व्यक्तियों का हिसाब 
लगाया जाए तो उतकी संख्या 8 करोड से अधिक हो जाती है। 960-6 में 
देश के लगसंग 43 करोड लोगो म से 8 करोड लोग गरीब ये, भर्वातु भूखे थे । 


“गरीबी को यह मात्रा देश के सभी भागों में ते समान थी और न है। 
साधारणतपा उत्तरी भारत में, ग्रथातवु पजाब, हरियाणा, राजस्पान, उत्तर-प्रदेश, 
गुजरात झादि राज्यो में गरीबी कम है | इस प्रदेश की देहाती जतता में गरीदी वी 
जझात्रा 20-25 | से शधिऋ नहीं है। इसके दिउरीत दल्चिफी ऋरत में अर्थात 
तमिलनाडु, केरल, पश्रान्प्रप्रदेश, महाराष्ट्र झादि राज्यों को देहाती जनता में गरीबी 
की मात्रा 50-60 /. या उससे भी झविक है। पूर्वी भारत में, प्र्धाव बिहार, उडीसा 
पश्चिमी बगाल, ग्रसम आदि राज्यों मा भी देहाती जनता मो गरीबी की मांत्री 
40 50 / है । देंह्मती व्यक्तियों मो से प्रधिकतर व्यक्ति रोटी वी तलाश में शहये 
को ओर श्राते हैं, इसलिए भारत के विभिन्न प्ररेशा मे शहरी जनता में गरीबी की 
मात्रा भो उसके झनुंसार कम या अधिक है । 


“रोटी वी झाशा में यही गरीबी जब शहरों में पहुँच जाती है तव उठता 
स्वरूप घुणित हो जाता है ॥ गन्दी बस्तिया या फुटपाथ पर बैठकर सामने को 
झालीशान इमारतों की तडक-भडक देखते हुए, वहाँ के बिलासी-जीवन के सुरो की 
सुनते हुए, इससे पैदा होने थाली लालसा एवं ईर्ष्या को दबाते हुए या उसका शिवरार 
बन कर यह गरीबी बुरे मागगं पर चलने लगती है । 

“प्‌ 960-6व मे, श्र्धाव योजनावद्ध विकास की दो दचवर्षीय योजनाग्ों 
के पूरे हो जाने के पश्चात्‌ भी देश की 40% देहाती और 50% शहरी जतठा इस 
ह्यूनदम जीवन-स्तर वी यन्यण में फंसी हुई थी ॥//* 

सव्‌ 960-6] को स्थिति वा चित्रस्म करने के उपरास्त दौाडेकर और रथ ने 
प्रायामी दस वर्षों के ग्राधिक विकास पर हृष्टि डाली है भ्रौर बताया है कि (960 6! 
पे 968 69 तक विकास जी गति शतिदर्ष 3%से अधिक नहीं होती झर्याद 
शाष्ट्रीम उत्पादन मे प्रतिवर्ष 3% से अधिक वृद्धि नहीं हुई ॥ राष्ट्रीय उत्पादन मे 


]. वही, पृष्ठ 3 
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की यह गति या दर देश की गरीबी को हटाने के लिए पर्याप्त नही है, क्योकि 
उत्पादन मे वृद्धि के हिसाव से हो या 3 /- के हिंसाव से, जनसख्या प्रलग से ग्रपनी 
स्वतन्त्र गंति से बढ रही है। इसके अ्रतिरिक्त विकास योजनाप्रो में से भ्रनेक उत्पादन 
कार्यक्रम प्राशानुकूुल फवदायी नही हुए हैं । देकर एवं रथ ने अपना निष्कृपं 
व्यगात्मक शब्दों में ग्रभिव्यक्त करते हुए लिखा है कि “]960-6] में जिम्त गरीब 
का देनिक व्यय 50 पैसे था वहू 8 वर्षों के उयराशत 968-69 में 52 पैप्ते हुप्रा है, 
यहू उस्त बेचारे के समझो में कंते श्राए? और 960-6[ में जिमक्ना दैनिक व्यय 
50 पँँपते भी नही था, जो प्रधपेट रहता था, उप्ते यदि कोई भ्राॉकड़ो का यह जादू 
बताकर यह पूछे कि, भरे बाबा बहुत आर्थिक प्रमति हुई है, विक्रास हो रहा है, हरति 
ऋान्ति का नारा बुलर्द हुप्रा है, फिर भी तुम इस तरह उदास क्यो हो ? क्‍या तुम 
यह नही जानते कि दप्त साल पहले तुम 50 प्रतिशत भूरे रहते थे, जबकि ग्रब केवल 
48 प्रतिशव ही भूले रहते हो ? तो यह सब उस गरीब वी समभ मे कंसे श्राएं ? 
देश की निर्घनता का यह स्वरूप देखने पर ऐसा लगता है कि मानो आर्थिक विकास 
के चूहे ने पहाड खोदना शुरू कर दिया है।” 


(ख) राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण का भ्रध्ययन 


राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण ने प्रति-व्यक्ति उपभोक्ता व्यय सम्बन्धी शौकड़े सकलित 
करके देगवासियों के जीवन-स्तर पर झोर इस प्रकार देश मे गरीबी की व्यापकता 
पर प्रकाश डाला है। इस श्रव्ययन को सक्षेप मे एस एच. पिटवे ने योजना में 
प्रकाशित भ्रपने एक लेख मे व्यक्त हिया है--- 


“राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षय का अनुमान है कि 960 6 मे प्रति व्यक्ति 
उपभोक्त-वब्यय 278 8 रू दाषिक था। प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय के ये झ्ँकड़े 
ग्रामीण तथा शहरी दोनो क्षेत्रों से श्रलग-अलग उपलब्ध किए गए है। 960-6। में 
43 27 करोड जततस्या मे से 35:54 करोड जनसझया ग्रामीण क्षेत्र मे और 7 73 
करोड शहरी क्षेत्र मे रहती थी | भ्रनुमान के ब्नुमार ग्रामीण जनसल्या का औमतन 
प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय 26] 2 ह था और ग्रामीण क्षेत्र की लगभग दो-तिहाई 
जनसद्पा इस श्लौसत स्तर से नीचे का जीवन व्यतीत कर रही थी | शहरी जनमख्या 
का प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय झ्रौपत 359 2 रु. था और ग्रामीण क्षेत्र के समान 
ही शहरी क्षेत्र की भी दो-तिह!ई जनसख्या इस स्तर से नीचे क्रा जीवन ब्यतीत कर 
रही थी | ग्रामोण और शहरी क्षेत्रों के उक्त निम्नस्तरीय उपभीक्ता व्यण ही इस बात 
के सूचक हैं कि मारत एक अत्यधिक गरीब देश है और जनसख्या का एक बडा भाग 
निम्न स्तर पर जीवन व्यतीत कर रहा है । 

“गरीबी की व्यापकता का यह एक बहुत ही दुखदायी तथ्य (हैं कि 960-6[ 
मे ग्रामीण क्षेत्र के लगभग 2:27 करोड व्यक्तियों मे प्रति व्यक्ति मासिक व्यय 8 रू. 


]. योजना दिवाँक 7 मा, 973, पृष्ठ 9--एस, एच पिटवे का लेख “भारतीय गरीबी 
का विवेचन, रहत-सहन का स्तर तथा जोवन-यापत की दशा 
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से भी कम या भ्र्यात्‌ 27 पैसे प्रतिदिन से भी कम। यदि हम पाँचवी पत्रवर्षीय 
योजना की छपरेखा में निर्धारित गरीबी के न्यूनतम उपभोक्ता व्यय (960-6[ के 
मूल्यों के अनुसार 20 ४. प्रत्तिदाप और श्षक्तूबर 972 के सूल्यो के ग्रतुतार 
लगभग 40 रू ) को यहां लागू करें तो विदित होगा कि 960-6 में ग्रामीण क्षेत्र 
के 22 49 करोड व्यक्ति अबवा लगभग 63 /, जनसरया उस स्तर से भी नीचे का 
जीवन यापत कर रही थी । शहरी क्षेत्र का भी यही हाल था, किन्तु उनकी स्थिति 
उतनी बदतर नहीं थी। सत्‌ 960-6] में 86 प्रतिमाह तक अर्औात 27 पैसे 
प्रतिदिन से भी कम खर्च करने वाले व्यक्तियों की सख्या वहाँ 7 लाख अथवा 
2 20 प्रतिशत थी ! इसे भी यदि गरीबी की परिभाषा के उसी परिप्रेक्ष्य में देखें तो 
विदित होगा कि शहरी क्षेत्र की लगभग 44 /. ज़नसख्या निम्त-स्तर पर सपना 
गुजारा कर रही थी। उत व्यक्तियों को जो जनसरूया के इत गरीब बर्गों तभा ग्रामीण 
क्षेत्रके लगभग 63/ झोर शहरी क्षेत्र के 44/ से अछूते है, उन्हे यह अत्यल 
ग्राश्वयं जनक व कल्पनातीत लगेगा कि ये अ्रत्यचधिक गरीब लोग इस स्तर पर किस 
प्रकार झ्रपना जीवन यापव कर रहे होगे । इम्रोलिए जब कोई व्याक्ति गरीबी के ये 
तथ्य जनता के सामते उजागर करता है तो कुछ व्यक्ति स्तब्द रह जात॑ हैं और 
सम्यक दृष्टि से उप पर अपना रीव प्रक” करते हैंतथा कुछ लोग तो इस पर 
विषरास ही नही कर पाते । फिर भी, इस देझ् मे इस प्रकार गरोदी एक भयावह 
सत्य है ।7 
(ग] डॉ. रामक्षय राख का प्रर्णथिक वियम्तता पर शबष्ययन 


देश में व्याप्त आथिक विपमता का बडा विद्वतापुर्णो अध्ययन डॉ रामाश्षय 
राय (निदेशरु, भारतीय सामाजिक अनुसधान परिषर) ने साप्ताहिक हिन्दुस्तान 
दिनाँक़ 23 सितम्यर, 973 मे प्रकाशित अपने लेख 'देश के जिले और विकास के 
झ्रायाम मे प्रस्तुत किया है । इस अ्रध्याय के कुछ मुरय उद्धरण नीचे प्रस्तुत किए जा 
रहे हैं-- 

|[ समाज के विभिन्न वर्गों, देश की भौगोलिक इकाइयों में सुलभ भ्रार्थिक 
साधनों एवं सुविधाग्रो के वितरण के ढग में यह विपमता ठीक प्रकार परिलक्षित 
होती है। यहू सर्वमान्य तथ्य है कि भारतीय जनता का जीवन स्तर बहुत ही निम्ते 
है । जहाँ ग्मेरिका में प्रति व्यक्ति झ्राय का औसत 6000 डॉलर (लगभग 43,000 
रू ) है, वहाँ हमारे देश मे मात्र 00 डॉलर (लगभग 725) है। ऐसी विपन्नता 
की स्थिति में यदि प्राप्य साधनों के वितरण में विपमता हो तो स्थिति क्तिनी 
घोचनीय हों जाएंगी, इसकी कल्पना मात्र से समिहरन उत्पन्न हो जाएगी ! 

साधनों के वितरण की विषमता का झनुमात इस वात से लगाया जो सर्वता 
है कि 960-6] के मूल्यों के आघार पर ग्रामीण क्षेत्रों मे प्रति ब्य प्रति व्यक्ति 
ग्रौसत उपभोक्ता व्यय केवत 258 8 रु स्राव था और 967-68 तक इसमे मात्र 


], एस. एच पिठवे . बढ़ीं, पष्ठ 9-20 
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0 ₹ की वृद्धि हुईं जबकि तृतीय पचवर्षीय योजना तथा उसके पश्चात दो बापिक 
योजनाग्रो मे कुक मिलाकर लगभग ?5,000 करोड़ रु देश के विकरास पर व्यय 
किए गए । अधात्‌ प्रति व्यक्ति औसतन 300 ह व्यय किए गए! झत स्पष्ट है कि 
विज्रासत का लाभ सम्पन वर्ग ने उठाया | इसका एक ही निष्क५प निकाला जा सकता 
है कि जितकी ग्राय की मात्रा जिवनी अधिक है उतको विकास ह्वष्पर प्राप्त लाभ मे 
से उतना ही अधिक्र ग्रश प्राप्त होता है । 


2. आयिक साधनों एवं सुविधाओं के विकास के साथ माथ घनहीन एवं धनी 
वर्ग के अन्तराल मे वृद्धि हुई है । ऐसी वात नही कि यह विपमता ग्रामीण क्षेत्रो तक 
ही सीमित हो । शहरी क्षेत्रों मे भी इम अर्तराल में व्यापक वृद्धि हुई है । एक भोर 
जहाँ प्रालीशान कोठियो का निर्माण हुप्ना है, जहाँ एक वर्ग अत्यधिक ग्राधुनिक एव 
सम्पन्न ग्जर आ रहा है वहाँ भूखे पेट या आ्राधा पेट खा कर सोने वालो की सल्या 
मे भी आशातीत वद्धि हुई है । 

3. यदि भौगोलिक इकाइयो के पम्बन्ध मे विषमता को लें तो भी बड़े रोचक 
9क्िध्य सामने भाते हैं | देश के सभी राज्यों मे लगभग 350 जिले हैं। इनमे 303 

जिलो में क्रिए गए सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ है कि केवल 30 जिले ही ऐसे हैं जिन्हें 
श्रौद्योगिक एवं विकास की हृष्टि से शीर्षस्पय माना जा सकता है। कुल 34 जिले ऐसे 
है, जिन्हे कषि-विकास की दृष्टि से उच्चक्रोटि का माना जा सकता है। औद्योगिक 
एवं कृषिजक्षेत्र में विकाप की दृष्टि से सम्पन्न जिलो की सख्या मात्र 53 है श्रौर 
श्रौद्योगिक दृष्टि से मध्यम किन्तु कृषि विकास की दृष्टि से उच्चकोटि में रसे जाने 
वाले जिलो की सख्या केवल 86 है । 

भ्रत स्पष्ट है कि कृषि विकास की प्रक्रिया केवल उस्ही जिलो मे चल पाती है, 
जिनमे ग्रौद्योगिक विकास द्वारा कृषि विकास में सहायक्र ढाँचे का निर्माण हो चुका 
है ग्र्थातव्‌ औद्योगिक दृष्टि से विकसित जिलो में ही कृपि-विकास का कार्य होता है । 
कुछ ऐसे भी जिले है जो झोद्योगिक हृष्ठि से कम विकसित है परल्तु कृषि क्षेत्र मे 
काफी विकसित हैं। लेकित ऐसे जिले केवल वही हैं जिनके निकटवर्ती जिलो में 
झौद्योगिक एव क्षि विकास हो चुका है और वे निक्रटवर्ती होने का लाभ उठा रहे 
हैं। जो जिले आरम्भ से ही श्राथिक विकास की हृष्टि से पिछड़े हुए थे उनमे पिछली 
दोनो दशाब्दियों में विक्राम क्रम य! तो आरम्भ ही नही किए गए या बहुत कम किए 
जा सके हैं। इस प्रकार यह स्प॒ट् है कि विपमता ग्रारथिक क्षेत्र में ही नहीं, भौगोलिक- 
कषैत्र के मे व्यापक रूप से व्याप्त है ॥ 

4. हम एक प्रस्य त्तरीके से भी इस विषमता को मान लें कि हम इन 303 
जिलो को 6 वर्गों मे बाँट लें और प्रत्येक वर्ग का 6 विशेषताओ् के झाघार पर 
ग्रध्ययन करें । ये 6 वर्ग हो सकते हैं--पद्योगिक विकास, आयुस्तरण, कृषि-विकास, 
धामिक विविधता एव आ्िक हीतता, ग्रचल जनप्ख्या तथा सामाजिक पिछंडापत । 
यो चाहे तो अ्रन्य वर्ग भी हो सकते हैं । 


प्रथम वर्ग मे 58 जिले हैं जिनमें औद्योगिक विकास नाममात्र को भी नहीं 


अ 
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हग्रा और कृषि-विकास के नाम पर भी इंन 58 भे से केबच 8 जिलो ने थोडी- 
बहुत प्रगति की हैं। अष्युस्तरण की हैष्टि से श्रमम-द्वायें हेतु मातव-्शक्ति का श्रभाव 
है, ग्रौर जो मानवर-्शाक्ति मुतम है, वह केवल जिये में ही रोजगार खोजती है । जिले 
के वाहर जाना उमके स्वभाव के विरुद्ध है । सामाजिक हृटि से इन जिनो के विवासी 
एकलप हैं । 

छित्रोय वर्ग में 54 जिले हैं। शितवमें शौधोंगिक विक्ाप्त तो काफी हुम्ना है, परस्तु 
कृषि-विक्राप के काम पर थोडा-बडुद हो कार्य हो पाया है ! मारनतव-सम्पदा भी कम 
है ।॥ फिर इनमे से 40% जिलों की श्रम-शक्ति कार्य की खोज में अस्यत्र च्री जाती 
है । सामाजिक दृष्टि से पर्योप्त मात्रा मे घामिक विविधता विद्यमान है ग्रौर वाफी 
जिलों में समाज करे पिछ) वर्गों की सझ्या अधिफ है। 

तृतीय वर्ग में 68 जिने हैं, जो कृपि-क्षैत में काफी विकसित हैं। इनमें से 
30 जिले ऐसे हैं, जो औद्योगिक विक्रात्त वी हृष्टि से बहुत दिछड़े हुए हैं। यहाँ 
धम-शक्ति पर्याप्त माता में उपलब्ध है । केवल 4 जिलो को छोड कर शेप जिलो 
के श्रमिक अपने जिनो से अन्य कही वहीं जाते । सामाजिक दृष्टि से 23 जिली मे 
घापिक विविवता पाई जाती है और 53 जितो में विछूड़े वर्ग के व्यक्ति ग्रधिक 
सरया मे हैं । 

चतुर्थ वर्ग मे 45 जिने हैं । यह झौद्योगिक विकास की दृष्टि से उद्नत हैं, 
परल्तु १8 जिन्ने कृषि वित्रास में पिछड़े हुए हैं । ] जिते ऐसे हैं जहाँ श्रम-शक्ति का 
अभाव है, फ़िर भी ग्राप्रे से अधिक जियो में श्रमिक का बी खोज में इधर-उधर 
चले जाते हैं । सामाजिक हृष्टि से घामिक विविधता बहुत अधिक पाई जाती है और 
9 जिलोी मे पिछड़े वर्गों की जतपल्या अधिर है ) 

पाँचवीं श्रेणी के 45 जिलो में से 4! जिले श्रौद्योगिक विकास की दृष्टि से 
तथा 5 जिले क्ृपि-दिकास की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं | इस श्रेणी के अ्रधिकतर जिवों 
मे श्रप्त शक्ति प्रचुर ग्राता मे उपलब्ध है और ॥3 जिलो के केवल थोड़े से श्र 
श्राजी बिका की खोज म॒ इबर-उपर जाते हैं। सामाजिक हृष्टि से 42 जितो में घार्मिज 
विविधिता बहुत अंबिक है और 29 जिलो में पिछडे वर्गों की सख्या काफी हैं । 

पन्तिम वर्ग मे 33 जिले ग्राते हैं। इत सभी जिलों न आ्रौद्योगिक दृष्टि से 
काफी भ्रमति जी है । कृषि-बिक्रास में भी कैडल 2 जिले ही पीछे हैं । श्रम-शर्ति भो 
सभी जिलो में प्रचुर माना में उपलब्ध है, लेक्ति आ्राथिक विज्रास के बावरद श्षमिक 
आजीविदा के लिए ग्रन्‍्य छैत्रो मे जाते रहते हैं । बेवल 8 जिलो से घामिक विविधता 
आँधिक है और 26 जिलो में पिछंडे वर्यों वी सूख्या अधिक है। 

ग्राथिक श्रसपरानता यहाँ तक बढ़ गईं है वि सरकारी क्षेत्र में इस वीते 
पर डिस्ता प्रकट की जाती है कि देश के भिने चुने हाथो मे आशिक शक्ति का सकें देश 
होता जा रहा है। अत्यन्त प्रल्प-सख्यक वर्ग उत्पादत के यच्जो पर एकाविकार रख 
हुए है तथा एकाधिकारी-पूजी का तीब विकास होता जॉ रहा है । नियाजत वा एक 
मूलभूत उद्देश्य देय में व्याप्य आशिक विपमयाग्रो को अधिक्राधथिक कम करके 
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समाजवादी ढंग से समाज वी स्थापना दी ओर प्रागे बढ़ना है। हमारे देश मे 
एक श्रोर तो कुछ प्रतिशत लोग वैभव का जीवन विता रहे हैं तो दूसरी ओर जनता 
का अधिकाँश भाग प्रभाव वी छाया में पल रहा है। न उन्हे भोजन की निश्चिस्तता 
है और न आवास वी ! खाने और तन ढकने की पुविधा भी देश के करोड़ो लोगों 
को ढग से उपलब्ध नही है। लाखों लोग “फुट-पाथों पर पैदा होते हैं पनपते हैं, 
मुर्भाते, मर जाते हैं ।7 


(घ) भारतीय व्यापार एवं उद्योग भण्डलों के 
महासंघ द्वारा किया गया भ्रध्यधन 


भारतोय व्यापार एवं उद्योग मण्डलो के महासध ने जो अध्ययत्त विया 
तंदनुमार ग्रॉकडो का जादू बुछ भिन्न बैठता है | इस ग्रध्ययन का सारांश 6 श्रवतूबर, 
972 के दनिक हिन्दुस्ताम से निम्नानुसार प्रकाशित हुमा था-- 

देश मो दम व्यक्तियों में से चार पते अ्रधिक व्यक्ति गरीबी की निर्धारित 
सामान्य सीमा से भी नीचे है। वे प्रतिमात़ देहात के लिए अपेक्षित राष्ट्रीय न्यूदतभ 
राधि 27 रुपये प्रति मास और शहरो के लिए 40*5 रुपये प्रतिमास से भी कम व्यय 
करते हैं। 969 के श्रन्त मे कुल 52 करोड 95 लाख की जनसरया में 2। करोड़ 
83 लाख व्यक्ति अर्थात्‌ 4] 2 प्रतिशत गरीबी की निर्धारित सीमा से नीचे हैं । 


सख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश और बिहार में सर्वाधिक गरीब व्यक्ति हैं । 
उत्तर प्रदेश में 3 करोड्ड 86 लाख व्यक्ति गरीद है | देश के गरीबो का 30 प्रतिशत 
इन दोनो राज्यो में रहता है। परन्तु प्रतिशत की हृष्टि से सर्वाधिक गरीब लोग 
उडीसा में है । वहाँ 647 प्रतिशत व्यक्ति गरोबी की निर्धारित सीमा से नीचे हैं | 
इसके पश्चात्‌ अरुणाचन प्रदेश का स्थान है । वहाँ 574 प्रतिशत व्यक्ति गरीबी की 
सीमा से नीचे हैं । नागालेठ्ड मे 529 प्रतिशत व्यक्ति गरीयी की सीमा से वीज़े हैं + 
दस ग्रन्य राज्यों मे गरीबी की सीमा से नीचे वाले व्यक्तियों वा प्रतिशत 40 से 50 
बे बीच है। भ्रन्य राज्यो का प्रत्तिशत इस प्रकार है--आन्ध्रप्रदेश 42 9, असम 406, 
विहार 49 4, जम्मू व कश्मीर 4-6, मध्य प्रदेश 449, मणिपुर 42.7 मंसूर 
(कर्नाटक) 4) 3, राजस्थान 45 6, उत्तर प्रदेश 44 8 और तमिलनाडु 40 4॥ 
राजधानी दिल्‍ली में गरीबी का प्रतिशत सबसे कम श्रर्थात्र 2 2 प्रतिशत है । गोग्रा, 
दमन भ्ौर दीव का प्रतिशत 4 8 है। प्रति व्यक्ति वाधषिक ग्राय दिल्‍ली में सर्वाधिक 
१,]85 रुपये, और गोत्रा, दणन व दीय मे ,30 ब्रतिशत है जवकि सम्पूर्श देश 
की श्रौयनत प्रति व्यक्ति श्राय 589 रुपये है। पजाव व हरियाणा से प्रति व्यक्ति औसत 


भ्राय क्रण | 002 हुये श्रौर 903 रुपये है जबक्ति वहाँ गरीबी की सीम। के नीचे 
श्रपेक्षाकृत बम लोग अर्थात्‌ 20 8 प्रतिशत हैं । 


7. सी शम चरद्रशेखर (सयक्त मुख्य नगर तियोजक, सेन्ट्रल टाउन एण्ड क॒म्ट्री प्लानिंग 
बआगेनाइजेशन) से थार्ता पर आधारित लेख के अनुमार--प्रस्तुतकर्त्ता पुष्पेश पतत-- 
साप्ताहिक -हिन्दुस्‍्तान, दिनाक 23 सितम्बर, 973, वष्ठ 33, 

3 5 
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ग्रन्प राज्यों के आँकडे इंस प्रकार हैं--- 


राज्य प्रति व्यक्ति वापिक गरीबी की सीमा 
भय (रुपये) (प्रतिशत में) 
गुजरात 745 333 
हिमाचल प्रदेश 725 34*] 
केरल 645 57 9 
मह राष्ट्र 439 33 $ 
तिपुरा 680 360 
पश्चिम वगाल 405 34 9 
अ्रण्डमान व निकोबार द्वीप 800 30 5 
दादर व नागर हवेली 792 307 
चण्डीगढ 82 29-8 
लक्षदीव दीप 746 429 
पाण्टिचेरी 770 4] 8 





न --..-.................. 0  आछछ ऋ ऋ.--रनम-म-मनननमनननमन-ममकननम नमक 
(ड) भारत में गरीबी की 974-75 में श्थिति 


भारत मे व्याप्त गरीवी और गसमानठा के जो विभिन्न अध्ययन ऊपर अष्तुत 
किए गए हैं उतके ऑकरटों में थोड़ा-बहुत अन्तर अवश्य है, लेकिन उनसे इस तथ्य 
की नित्रिबाद रूप से पुष्टि होती है कि देश भयावह गरीबी की छ्िति मे है| 
]960 6( में देश जिस भयानक गरीदी से ग्रस्त था, लगभग उतनी ही भयादई 
गरीबी से आज भी है ॥ नियोजन का ग्रधिकाँश लाभ सम्पन्न वर्गे को मिला है. विपक्ष 
वर्ग को बहुत कम, और लाभ का यह वितरण कुछ इस रूप मे हुआ है कि ग्र।विक 
विप्र्नना की खाई पुवरपिक्षा अधिक्न चौड़ी हो गई है। केन्द्रीय सरकार के भूपर 
योजना-राज्य मन्त्री श्री मोहन घारिया ने | अगस्त, 974 को राज्य-सर्मा मे 
स्वीकार क्रिया था कि मारतीय जनता का छ भाग (प्र्यात्‌ 67 प्रतिशत भग्ग) 
गरीबी की सीमा-रेखा से नीचे (8200४ ?0रथयग% ।ग्रा०) जीवन व्यतीत कर 
रहा है-यदि 960-6 के मूल्यों पर 20 रुपये माप्तिक श्रतति व्यक्ति उपभोग को 
लिया जाए 7 

सयुक्त राप््सथ की 3 अगस्त, 974 की सूत्रता के झ्ननुमार सुक्त रा 
महासचिव बुर्त वाल्दद्वीम न भारत की गणना विश्व के 28 निर्धंवतम देगो में रो 
है । देनिक हिन्दुष्तान, दिताँक 4 झगस्त, 4974 मे यह जानवारी इस प्रशाद 
प्रवाशित हुई थी*-- 


3... 06 ए८णा० ए८ वदगा९$5, ह॥9639, #एछठ्४७०४४ 2, 94-- वछए-हिएत रण 5 
ए0०एणागाएा। ४35 ए059 राह फडेएए छए०१८॥७ परत, एदतड 5 00779 ए. 
एएा ३ जार्यार ९ण5ए३ 8 ०१, एण॑ ए5 20 5॥ 4960-6। 9776५ 35 83 द्ाद्यादं24/ « 


2. द्विदुस्वान, 4 बग्रस्त, 974, १९५ 4. 
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"सयुक्तराष्टर महासचिव बुर्ते व ल्दहीम ने भारत, पाकिस्तान तथा बगालदेश 
को उन 28 देगी की सूची मे रसा है जो खाद्य तथा ईंधन की महंगाई से बुरी तरह 
पीडित हैं । डॉ वाल्दहीम ने बताया कि एक ही झाविक धरातल पर स्थित ये देश 
प्रन्‍थिक सकट के परिणामस्वरूप उत्सन्न कठिताइयो का मुत्राबला कर रहे हैं । 

“24 देशों की जिनका प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय उत्पादन 200 डॉलर से नीचे है 
तया चार देशों का 200 से 400 डॉलर के बीच है, सूची सयुक्तराष्र के आपात्‌ 
सहायता कार्यक्रम में दानदाताओ्ो के सूचना प्रदान की गईं । झकडे 97 से हैं । 
संयुक्तराह् महासचिव ने बताया कि यद्यवि प्रत्यक देश की वास्तविक स्थिति भित्र 
है लेकिन विश्वास क्या जाता है कि वे सभी गम्भीर समस्या्रो का सामना कर रहे 
है तथा कुछ मामलों मे तो स्थिति इतनी चिन्ताजनक है कि लोगो को अत्यधिक 
छीवा-फपटो तथा भुखमरी का सामना करना पड़ता है। 24 देश जिलका प्रति 
व्यक्ति बाविक राष्ट्रीय उत्पादन 200 डॉलर से कमर है उतमे , केमछन, मध्य 
ग्रफ़ोका गणुतन्त्र, चाँद, इयोपिया, क्वेनिया, लेघोवा, मालागासी गरएतम्त्र, माली, 
मसेरिटानिया नाइमर, सिएराधिप्रोन, सोमालिया, सूडान तब्जानिया तथा ग्रपर 
बोल्टा | एशिया मे बगलादेश, भरत, खमेर गणुतन्त्र, लाओस, पाकिस्तान, श्रीलका, 
उत्तरी यमन तथा दक्षिणी यमन । 

"चार अतिरिक्त देश जिनका प्रतिव्पक्ति राष्ट्रीय उत्पाददय 200 से 400 
डॉलर तक है, उनमे सेनेगफ, एच साहदा डोर, गुयाना तथा होम्डूरास है ।” 


गरोदी का मापदण्ड झौर भारत में गरीदी 


गरीबी एक सापेक्षिक चीज है । वस्तुतः गरीबी का मापदण्ड देश और कार्ले 
के ग्रनुप्तार परिवर्तित होता रहता है । “964 प्रे अ्पेरिका के राष्ट्रपत्ति को प्रस्तुत 
किए गए एक सरकारी प्रतिवेदन के झनुसार वहाँ के 20 प्रतिशत लोग गरीबी की 
स्थिति में जीवन-यापन कर रहे थे | यदि गरीबी जांचने के उसी पैमाने को यहाँ भी 
लागू किया जाए तो कतिपय व्यक्तियों के अतिरिक्त देश की सम्पूर्ण जनपख्या गरीब 
प्विद्ध होगी ।” विवरण को अधिक स्पष्ट #प मे लें तो अ्रमेरिका जेैठे समृद्ध देश मे भी 
गरीबी विद्यमान है। अमेरिकी शासन ने मुछउत. यह निर्धारित किया है क़ियदि 
किसो परिवार की वाधिक आय 3,000 डालर से कम है तो उप्ते 'गरोब' परिवार 
साता जाएगा। अमेरिका 'प्राथिक भ्रवसर' के सघ कार्यालय ने प्रनुमान लगाया है 
पक 987 में अ्रमेरिकर में कुल 2 करोड 20 लाख प््योक्त गरीबी को श्रेणी मे 
आते थे । अमेरिका सामाजिऊ सुरक्षा प्रशासन के अनुमार पाँच व्यक्ति वाले एक 
ग़रीय खेतिहर परिवार की न्यूनतम आवश्यक आय 2,750 डॉजर वापिक गर्थाव्‌ 
लगभग 20 000 हायये दापिक आँक़ी गई है ६ यदि इंस आँकडे को भारत के 
सन्दर्भ में देखें तो यहाँ के इस आय वाले पाँच सदस्यीय खेतिहुर परिवार को देश के 
संवाधिक सम्पन्न परिवारों की श्रेणी में रखा जाएगा प्र्थात्‌ अ्रमेरिका में गरीबी 


]. डॉ के. एुत. राज : 'गरीदी और आयोजन”, योजना, 22 सितम्बर, 972. 
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की जो सीमा रेखा है, भारत मे वह अमौरी वी सौमा रेखा है ॥ श्रत स्पष्ट है 
हि हमे अपने देश की हिथिति के ग्रनुरूप अपने ग्रॉकड़े रखने होगे, भले ही ग्रप्रिय 
और कट्ठ लगे । 

देश मे विगत कुछ वर्षों से गरोडी को मापने हेतु उचित झाँकडे खोजने का 
प्रयास किया जा रहा है, जिसके आधार पर देश की गरीबी का आकलन किया जा 
सके और उम्तका समाधान ढूंढा जा सके । योजना झायोग ने न्यूनतम मासिक 
उपभोक्ता-व्यय की आवश्यकताग्ो' के आधार पर प्रतिमात को स्वीकार किया है, 
थ्रौर पांचवीं पंचवर्षीय योजना के हृष्टिकोश-पत्र से गरीबी की परिभाषा और समस्या 
निम्त प्रकार से दी गई है-- 

उपभोग के निम्नतम स्तर के रूप मे गरीबी के स्तर को स्पष्ट करना है । 
चतुर्थ योजना दत्तावेज मे, 7960-6] के मूल्यों के प्रनुसार 20 झुपये प्रतिमास 
निजी-उपभोग को वाछित निम्नतर स्तर माना गया था | वर्तमान (अक्तूबर, 7972) 
के मूल्यों के अनुसार यह राशि लगभग 40 रुपये होगी। ग्रत गरीबी के उन्मूलन 
के लिए यह आवश्यक है कि हमारे अपसख्य देशवात्ती जो इस समय गरीबी के स्तर 
सभी निम्न जीवन-निर्वाह कर रहे हैं उन्हें ऊपर दर्शाएं गए निम्नतमा निजी-उपभोग 
का स्तर प्राप्त हो सके । समस्या की प्रचण्ठता और प्रभावित लोगो की सख्या प्रत्येक 
क्षेत्र में भिन्न-सित्र है। परल्तु प्रत्येक क्षेत्र मे गरीबी प्रमुख समस्या है । 


गरोबों और शभ्तसमानता के मापदण्ड 


गरीबी और असमानता एक सापेक्ष भाव है, जिसका ढीक-ठीक पता लगाबा 
कठित होता है / किम्तु लोगो के नीविक्रोपाजेन से सम्बन्धित क्र्याप्री का तुलनात्मक 
प्रध्ययन करके हम झमीरी और गरीबी के बीच एक सम्भावित सीमानरेखा खीच 
सकते हैं । कुल गरीवी सूचक-स्तर निम्नलिखित हैं... 

(7) श्राय-व्यय स्तर--गरीबी सूचक पहला हतर झ्ाय व्यय पर आधारित 
होता है । भारत मे सर्वाधिषः सम्पन्न वे भाते जा सकते हैं, जिनकी वाधिक-आय 
20,000 रु से अधिक है, किन्तु अमेरिका मे इस ग्राय से कम वाले गरीब समभे 
जाते हैं, प्र्थात्‌ भ्रमेरिका मे जो गरीदी की सीमा रेखा है वह हमारे देश से अमोरों 
की सीमा-रेखा है । दौडेकर और रथ के श्रध्ययन के अनुसार 960-6 मे गाँवों मे 
50 पैसे शोर शहरों में 85 पैसे प्रतिदिन प्रति व्यक्ति व्यय था । उस समय ग्रामीरा 
जनसख्या की 40% और शहरी जनसस्या की 50%, जनसझ्या गरीदी का जीवन 
बिता रही थी। 967-68 के सरकारी श्रौजडो के अनुयार 5% व्यक्ति प्रतिदिन 
20 पसे, 5-0 4 व्यक्ति प्रतिदित 27 पैसे और 40-50 % व्यक्ति प्रतिदिन के 


]. एस एच पिटवे वही पृष्ठ ]9. है 

2... भारत सरकॉर थोजना आंयोग पाँचदी योजना के प्रति दौटकोश 974- हे पड ।. 

3 जी आर वर्मा वा लेउ>>समाजवादी समाज कौ स्थापना वे लिए गरीबी दृटाना 
क्षावश्यक'-- योजता, 22 मच, !973 पृ्ठ 2!-22 
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5 पैसे व्यय करते है। यदि प्रतिव्यक्ति 20 रपये मासिक खर्च मानें तो 60% 
प्रागीण और 40% शहरी जनसख्यां गरीबी की रखा से नीचे आएगी । 


(2) उपभोग और पोौष्टिकता का स्तर एक स्वस्व व्यक्ति के लिए 
सामान्यत 2,250 कंलोरी बुराक् प्रतिदिन ग्रावश्यक मानी गई है, किन्तु रिजर्व बेक 
के एक अध्ययन, जिसम ग्रामीण और शहरी क्षेर्रों मे क्रश. 00 और 500 
कंलोरी सुराक प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आवश्यक मानी यई है, के अनुसार 960-6[ 
में गाँवों मे 52. जनसख्या इससे कम भोजन पाती थी। सरकारी झ्ाँकडो के 
अनुमार वर्तमान में 70% ग्रामीण जनसस्या छुराक के सम्बन्ध में गरीबी मे पल 
रही है तथा शहरी जनसश्या का 50 से 60%, भाग भोजन प्लौर पोषण वी कमी में 
पलता है । 

(3) भूमि-जोत-ह्तर--देश की जनसख्या का 80 प्रतिशत या 44 करोड 
व्यक्ति गाँवो में बसते हैं, जिनमे से 70 प्रतिशत कृषि पर निर्मर हैं ॥ इनम 5 एकड 
से चम जोत्त वलि 5 करोड 3! लाछ या 74 प्रतिणत्त हैं। 2":5 करोड़ एकड से बस 
जोत वाले 4 करोड 45 लाख या 58 प्रतिशत है श्ौौर | करोड 58 लाख या 22 
प्रतिशत बिल्कुल मूमिहीन है। इस प्रकार भूमिहीनों से लेकर 5 एक्ड से कम जोत 
वाले ! करोड से भी अधिक लोग है, जो ग्रत्यन्त गरीबी को हालत में जीवन बिता 
रहे हैं । 

(4) रोजगार-स्तर--सम्पन्न या विकसित देश वे हैं, जहाँ रोजगार-स्तर 
ऊँचा होता है अ्ववा उत्पादन के सभी साधनों को उनकी योग्यतानुसार रोजगार 
प्राप्त होता है, विन्‍्तु भारत में पिछले 25 चर्षों में बेरोजगारी !0 लाख से बढ़कर 
4 5 करोड तक पहुँच गई है। इनमे लगभग 23 लाख शिक्षित बेरोजगार हैं । 
बेरोजगारी और अद्ध-बेरोजवार के कारण देश की लगभग 22 करोड जनता की 
आमदनी एक रुपया रोज से भी कम है । विनियोग और रोजगार के ग्रभाव में 70 
प्रतिशत श्रौद्योगिक क्षमता बेकार पडी है। विनियोग, झाय और रोजगार की यदि 
यही स्थिति रही नो गरीबी हटाओ! का स्वप्न 20वीं धात्ताब्दी तक भी साकार नही 
हो सकेगा । 

भारत भे गरीबी और झतमानता के काररण 

योजना झायोग ते पाँचत्री पचवर्षीय योजना के प्रति हृष्टिक्रोण 974-79 
में गरीदी के दो मुख्य कारण बनतलाते हुए मिस्नलिखित टिप्पणी की है--- 

“गरीबी के दो मुख्य कारण हैं--( ) झ्पूर्णा विकास तथा (2) श्रसमानता । 
इन दोनों पक्षों मे से किसी एक को कम मानना या उपेक्षा करना उचित नहीं है | 
अधिकाँश जन-मणुदाय देनिक जीवन की झनिवाय आवश्यकताओं की पृत्ति भी नहीं 
कर पाता । वधोकि प्रथम बहुत बडी जनसल्या को देखते हुए कुल राष्ट्रीय ग्राय और 
इस प्रकार कुन उपभोग बहुत ही कम है। द्वितीप इस आय और उपभोग का 
वितरण एक समान नहीं है । केबल एक ही दिशा # प्रयत्न करने से इस समस्या पर 
काबू नही पाया जा सकता ६ यदि असमजता उतनी ही विकट रही, जितनी कि इस 
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समय है, तो वास्तविक रूप से परिकल्पित विकास दर से इस समस्या का समाधान 
सम्भव नही । इसी प्रतार, विकास दर में त्ीत् वद्धि किए बिना सम्भावित समतामय 
नीतियाँ स्थिति मे किसी प्रकार का यरिवर्तेत नही ला सकती | अत व्यापक गरीदी 
को दूर करने के लिए विकास करना तथा ग्रसमानताएँ घटना झावश्यक हैं । 


गरीबी और असमानता कै उपसोेक्त प्रमुस कारणों से सम्बद्ध भ्रन्य सहायक 
कारण मी हैं। सक्षेप्र मे अन्य कारण निम्नलिखित हैं-- 

() यद्यपि पिछले दशक में शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन दुगुने से भी प्रधिक हो 
गया वित्तु इसी अवधि भ वस्तुओं के मूल्यों मे भी दुगुनी वृद्धि हो गई तथा मूल्यों मे 
घृद्धि क्री गति शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन से बहुत अधिक है। जनसख्या में 25 प्रतिशत 
प्रतिवर्ष वी दर से वृद्धि होना, जवक्ि प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में झनुकूल 
रूप मे विशेष वृद्धि न हो पाता देश की प्राधिक भ्रवनति ग्यौर गरीबी के प्रसार का 
परिचायक है। 

रे (2) नियोजन के फलस्वकूप जो भी ग्राधिक विकास हुआ है। उसत्त पता: 
बृद्धि का लाभ सम्पन्न वर्ग को भ्रधिक हुआ है पश्रर्थाव्‌ सम्पन्नता से वृद्धि हुई है 
भौर विपन्नतत्ता पूवपिक्षा ग्रधिक बढी है । 

(3) जनसस्या वृद्धि को देखते हुए कुल राष्ट्रीय प्राय गौर इस प्रकार ऊर्ते 
उपभोग बहुत ही कम है । इसके अतिरिक्त प्राय और उपभोक्ता वितरण एच समस्त 
नही है । व्यावहारिक रूप मे प्रान्तरिक उत्पादन-दर में बुद्धि के साथ-साथ जबस्झगा 
की वृद्धि दर को घटाने के प्रयत्व अधिकाशत अ्रसफल ही रहे हैं । चतुर्थ घोजनावर्धि 
में भी प्रयंब्यवस्था का वास्तविक सचालन इसी प्रकार हुआ जिससे प्रास्तरिक उत्पादन 
दर काफी घट गई । 

(4) पिछले पृष्ठो में दिए गए श्रॉकडे सिद्ध करते हैं कि देश मे ग्रामीश 
और शहरी दोतो ही जनसल्या के सभी वर्गों मे उपभोक्ता ध्यय मे पिरावद हुई है । 
वास्तव भे प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय ही व्यक्तियों का जीवन स्तर प्रदर्शित करता 
है । गाँवों और शहरों दोनो मे ही गरीब वर्ग बहुत बुरी तरह प्रभावित हुप्ा हे । 
राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के ग्रनुसार ग्राय की श्रस्तमानता में कमी होने वी भपेक्षा 
वृद्धि ही हुई है। दॉडेकर एवं रथ के अनुसार झ विक विकास का झधिकतम लगे 
प्रामीस्प भौर शहरी दोनों ही क्षेत्रो मे उच्च मध्यम श्रेणी तथा अमीर वर्ग की हो 
हुआ है और निर्धन वर्ग को इससे कुछ भी लाभ नहीं हुमा है, बल्कि उनके उपभोग मे 
गिरावट ही हुई है । 

(5) प्रति व्यक्ति गन उपभोग को जीवन निर्वाह का मापदण्ड लिया जाय 
प्रौर पौपरियक स्थिति देखी जाय तो भी 960-6] की अ्रवेक्षाकृत स्थिति बदतर 
हुई है । 960-6] मे ग्रामीण क्षेत्र मे पौपरियक न्यूनता ग्रामीण जनसरया व 
52 प्रतिशत थी जो बढकर 967-68 में 70 प्रतिशत तक पहुँच गई। इसके 
पश्चाद्‌ भी स्थिति उत्तरोत्तर गिरी ही है। प्रत स्पष्ट है कि देश वी गरीब 
झ्रामीण जनसख्या घोर अपोपण की स्थिति में जीवन निर्वाह दर रही है । 
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(6) राष्ट्रीय आय मे वृद्धि को बढी हुई जनसख्या वृद्धि खा गई है या वह 
देश के बड़े-बड़े पूंजीपतियों, व्यापारियों ग्लौद एकाधिक्रारियो वी जेबो में चली गई 
है । इसके ग्रतिरिक्त, मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी, महगाई भौर रिश्वतखोरी ने जनता की 
कमर तोड़ डाली है । उत्यादन को तहखानो मे छिप्राकर काला-बाजारी करने, मूल्य 
वृद्धि करने और मुनाफा कमान की प्रवृत्ति ने विपन्नता को बढाया है। इसलिए 
एसह्कारियाँ, सुरर बआजार और सरते मूल्य की दुकानें भ्रसफ़ल रही हैं। सम्पत्ति की 
अ्समानता और गरीबी को बढाने में हडतालें, तालाबन्दी, घेराव ग्रादि की घटनाएँ 
'भी सहायक रही है 

(7) साधनों का अभाव भी गरीबी श्लौर असमासता को बढ़ाने से सहायक 
रहा है । योजना बनाते समय साधन एक्न करने के सम्बन्ध मे बढ़ा-चढ्या कर अनुमान 
लगाए जाते हैं श्नौर प्रनेक प्रशासकीय तथा राजनीतिक वाधाग्रों का ध्यान नही रखा 
जाता है। परिणामस्वरूप प्रस्तावित कार्यक्रमों का एक भाग कार्यान्वित नही हो 
पात्ता और जो कार्यक्रम लागू हाते भी है, उतका चह प्रभाव और परिणाम नही हो 
पाता जो ग्रधिक नियत्रित और सतर्क हृष्टिकोश भ्पनान से होता । 

(8) पूँजी और भूस्वामित्व में अन्तर झाथिक विषपमता का एक प्रमुख 
कारण है । झ्धिक भूमि और पूंजी वालो को बिना विशेष परिश्रम किए ही लगान, 
ब्याज, लाभ श्ादि के हूप मे आय प्राप्त होती है और उनबी जाय भी काफी अच्छी 
होती है। भारत में जमीदारी-प्रथा के उन्मूलन से पूर्व कृपक-क्षेत्र मे घोर विपम 
वितरण था | जमीदारी-अप्रथा के उन्मूलन के पश्चात्‌ नता औौर पूजीपति नए जमीदार 
ग्रौर भू पति बन गए हैं, जिनमें से अधिकाँश का कार्य है रुपया उधार देना, डटकर 
ब्याज लेता और निर्घनो का शोपरा करता । औद्योगिक क्षेत्र भे भी हम देखते हैं कि 


देश के प्रमुख उद्योगो पर कतिपय लोगो का ही एकाधिकार है, जो प्रतिवर्ष करोड़ो 
रुपयो का लाभ अर्जित करते हैं । 


(9) ग्राथिक विपमता का द्वितीय प्रमुख कारण्य उत्तराधिकार है। प्राय. 
घनिक पुत्र, उसकी सम्पत्ति विना किसी परिश्रम के उत्तराभिकार में प्राप्त कर लेते 
है और धनी वन जाते हैं। इस प्रकार, उत्तराधिकार के माध्यम से, आय की 
विंपमता फलती-फूलती आती है । दूसरी झोर निर्धन बच्चो को न तो समुचित 
शिक्षा ही मिल पाती है श्रौर न ही उनके लिए कमाई के लाभकारी उत्पादन-क्षेत् 
ही सुलभ होते हैं । 

(0) झाथिक विपमता का एक बडा कारण घनी व्यक्तियों की बचत- 
क्षमता का अधिक होना है। उनकी झाय प्राय; इत्तनी अधिक होती है कि 
प्रावश्यक्ताश्रो की पू्ति के पश्चातु भी उनके पास पर्याप्त धन बचा रहत्ता है। धनिको 
की यहू बचत ग्राथिक विषमता को बढाती हैं। यह बचत विभिन्न उत्पाद-क्षेत्रों मे 
पूँजी का रूप घारण करती है तथा किराए, ब्याज या लाभ के रूप मे आय को और 


प्रधिक बढाती है । दूसरी झोर निर्धध शोषण की चक्की मे विसते रहते हैं, श्रत 
उनकी बचत-क्षमता नगण्य होती है । 
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(]) औथिक शोषण को प्रचुत्ति प्राथिक विपमता का प्रवल कारण है। 
श्रमिकरी की सौदा करने की शक्ति कम होने के कारण ग्रायिक शोपरा की प्रवृत्ति का 
प्रादुर्भाव हुमआ और पूँजीपति इसी कारण उनको उनकी स्लीमन्‍्त उत्पादकता 
से कम मजदूरी देकर उनका झाथिक शोपरा करते हैं। फलस्परूप पूँजीपतियों का 
लाभ दिन प्रतिदित वबढता है जबकि श्रमिकों की स्थिति प्राय दीन हीत (विशेषकर 
अद्ध विकसित समाजों में) बनी रहती है। इस प्रकार आर्थिक असमानता निरलर 
बढ़ती जाती है । 

गरोबो एवं अभ्रमम्तानता को दूर श्रथवा कम करने के उपाय 

भारत सरकार देश को गरीबी श्रौर आशिक विपमता को दूर करने के लिए 
कृत मक्‍लप है । श्रीमती गाँधी ने भारतीय गरीबी क्री तस्वीर कौ पहचाना है श्रौर् 
गरीदी हटाग्रो' का संकल्प लिया है। भारतीय इतिहास में अपने ढुग का यह पहला 
ग्रौर महत्वपूर्ण सकलप है झौर इसी मारे को साकार बनाने के लिए सरकार एक के 
बाद एुक कदम उठा रही है तथा पाँचदी पवर्धीय योजना को इसी रूप में ढालते को 
प्रयहन क्रिया गया है कि वह गरीब्री और ग्रममानता को दूर करने वाली तथा देश को 
झरात्म निर्मेरता की सीढियो पर चढाने वालौ सिद्ध हौ। गरीबी और असमात॑ता को 
मिदाने अथवा यथासाध्य कार्य करने के स्वप्न की साकार बनाने हेतु ही भारत सरकार 
ने 4 बड़े बैश्ने का राष्ट्रीयरण किया । राजा महाराजाय्ों को श्या जाने दाना 
मुप्रावत्ा प्रौवीयर्स बन्द किया है। भूमि की अधिकतम जोत सीमा तथा शहरी सम्पत्ति- 
निर्धारण के ऋषत्तिकारी कदमो पर सत्रिय विचार हो रहा है झौर कुछ दिशाओं में 
भ्रावेश्यक कदम भी उठाए गए हैं। पॉचवी योजना “गरीबी हटाओ” के उद्देश्य की 
लेकर चली है । भ्रपिक्त सत्ता के केन्द्रीकरण को रोकने हेतु सरकार ने विभिन्‍न कदा 
उठाएं हैं--जैले ग्रोयोगिक लाइगेम नीति भे समुखित स्ोधन करना जमाखोरी भौर 
कालेबाजारी के विधद्ध कठोर वैयानिक कदम उठाना रिजवं बैक द्वारा देश के बैको की 
550 बड़े खातों पर सतर्क हृष्टि रखने के आदेश देना झादि । 

गरीबी ग्रौर ग्रसमानतां को कम करने की दिशा से निम्नलिखित प्रपेक्षित 
कदमों को उठाना ग्रावश्यक है-- 

। निजी-पम्पत्ति की सौमा कठोरतापूर्वक निर्धारित कर दी जाए । ऐसे 
कानून बनता दिए जाएँ ताकि भूमि, नकद पूँजी मंक्रान झ्रादि के रूप में एक सीमा से 
झधिक सम्पत्ति कोई नही रख सके ॥ विपमता का सूल झ्राधार ही निजी सम्पत्ति वा 
स्वामित्व है अन इसकी सीमा रेखा निर्धारित करना गअनिवार्य है । 

2 इस प्रकार के चैधानिक उपाय किए जिनसे निजी सम्पत्ति के उत्तराधिवार 
और सम्पत्ति प्रन्तरण की प्रथा समाप्त हो जाएं ग्रथवा वौछित रूप से सौमित शो 
जाए। यह उपयुक्त है कि उत्तराधिक्रार म सम्पत्ति प्राप्त करते वालो पर भारी 
उत्तराधिक्रार कर लगा दिए जाएँ । धनिकरो पर ऊँची दर से मृत्यु क्र लगाया जाए। 
सम्पत्ति अ्न्तरण पर मेंट कर लगा विया जाए ताकि किसी भी घनिक दा 7 अपनी 
सम्पत्ति अन्य के नाम अन्तरित करते समय उसे कुछ झणश सरवार को देता पड़े । 
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3. यद्यपि वर्तेमान कर-नीति समाजवादी समाज की स्थापना की दिशा मे 

सहयोगी है, तथापि यह अपेक्षित है कि धमिको पर प्रधिज्ञाधिक कठोरतापूर्वक भारोही 

कर लगाए जाएँ। दूसरी ओर नि्घंनी को करो में भ्रधिकाधिक छूट दो जाए, लेकिन 
उद्देश्य तब निष्फल हो जाएगा यदि बसूली ठीक ढंग से न की गई । 


4. यद्यपि सरकार एकाधिकारी प्रवृत्ति पर निमन्त्रण के लिए प्रगस्‍त्न्ील है, 
तथापि अपेक्षित है कि बिना किसी हिचक के कठोर एकांथिकार विरोधी कादून लागू 
क्या जाए झौर मूल्य-सन्वियों को रोका जाए | जो कदम उठाए जा चुके हैं उम्हे इस 
दृष्टि से अ्रधिक्राधिक प्रभावी बनाया जाए जिससे धनी व्यक्ति एकाधिकार-गुट का 
निर्माण न कर सके | यह उपाय भी विचारणीय है कि सर॒फार एकाधिकारी द्वारा 
उत्पादित वस्तु का प्रधिकतम मुल्य निर्धारित करें | 


5 विभिस्त साधनों के अधिक्तम और न्यूत्तम मूल्य निर्धारण की नीति 
द्वारा श्राय वी असमानताएँ कम की जा सकती हैं । इस नीति का ज़ियान्वयन प्रभावी 
ढग से होन पर झ्ाय की असमानताओ का कम होता निश्चित है । लकिन साथ ही, 
घध्स नीति से उत्पन्त समध्याग्रो के निराकरण के प्रति सजग रहना भी आवश्यक है । 


6. ग्राय और सम्पत्ति की विपमता को कम करने हेतु ग्नाजित आयो पर 
प्रत्यषिक उच्च दर से प्रगतिशील करारोपए ग्रावश्यक है | भूमि के मल्यो मे दृद्धि 
प्रथवा लगान से ग्राप्त आय, ग्राकस्मिक व्यावसायिक लाभ, काला बाज़ारी से प्राप्त 
धाय, एबाधिकारी लाभ, झादि पर अत्यधिदद ऊंची दर से कर लगाया जाना चाहिए। 


7 सरकार को मिजी-सम्पत्ति का राष्ट्रीयकरण करके झाय विपसता का 
निराकरणा करना चाहिए। लेकिन यह उपाय एक बडा उम्र-प्रस्त्र है, जिसे भारत 
जैसे अद्ध -विक्रसित और रूढिवादी समाज के प्नुकुल नहीं कहा जा सकता । इस बात 
का भय है क्रि इस उम्र उपाय से देश में व्यावस्तायिक उद्यम को भारी आघात पहुँचे । 


भारत वी सामाजिक और आशिक परिस्थितियाँ निनी सम्पत्ति के राष्ट्रीयवरण के 
प्रतिकूल है 


8 सामाजिक सुरक्षा-सेवाग्नी का विस्तार किया जाए। यद्यपि सरकार इस 
दिशा में प्रवत्तशील है, तथापि कार्यक्रमों को अधिक प्रभादी रूप मे लागू करना 
प्रपेक्षित है। बेरोजगारी, बीमारी वृद्धावस्था, दुर्घटना और मुत्यु--इन सक्टो का 
सर्वाधिक दुष्प्रभाव निर्धेन वर्ग पर ही पड़ता है, भ्रत इनसे सुरक्षा हेतु सरकार बी 


विस्तृत सामाजिक घुरक्षा योजना कार्थान्वित करनी चाहिए ताकि निर्धनो की आय में 
वृद्धि हो सके । 


9 यह भी कहा जाता है कि सरकार की निर्घत-बर्म को कार्य की गारण्टी 
देनी चाहिए । सरकार को रोजगास्न्वृद्धि वी प्रभावशाली थोजना अपनाकर यह 
निश्चित करना चाहिए कि बेरोजगारो को रोजगार उपलब्ध हो और यदि वह सम्मध 


न हो तो न्यूनतम जीवन स्तर निर्वाह करने हेतु उन्हे प्रतिवाये श्राथिक-श्रह्ययता सुलभ 
हो पके । 
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0 सरकार कानूती रूप से अधिक सन्त्रानोतत्ति पर नियन्त्रण लगाए। 
वह निश्चित कर देना उपयुक्त होगा कि तीन बच्चों से अधिक सन्तान उत्पन्न करना 
कानूनी ग्रपराध माता जाएगा । परिवार नियोजन के वारय॑क्रम मे शिथिलता-विरुय्रो 
क्रों दुर करने की प्रभावी चेष्टा की जाए । 

4. उत्पादन-बृद्धि दर और सार्वजनिक निजीक्षेत्रों की बचतन्दर 
प्रमत्तोषजनक है, ग्रत उसमे वृद्धि करने के हर सम्भव उप्राय किए जाएँ ग्लौर यदि 
इस दृष्टि से कु ओर अश्रिय साधनों का प्रयोग करना पढ़, तो उत्तभे भी हिचक ने 
की जाए। 

82 ढोम कायेक्रमों को लागू किया जाए। विक्रास कौ रोजगार बहुल मर्दों 
जैसे छोटी सिचाई योजताएँ भू सरक्षण, क्षत्रीम विक्रास, दृग्ब-उद्योग और पशुपालन, 
बन-उद्योग, मत्स्य-उद्योग गोदाम व्यवस्था प्रणान कृषि आधारित उद्योगों समेत लघु- 
उद्योग, सडकें, तथा अन्य विशेष-क्रार्यज्मो पर झधिकाधिक बल दिया जाए। दडेकेर 
एवं रथ के प्रनुमार “उन समस्त ब्यक्तियों को जो कार्य करने की तैयार हैं, तत्काल 
शुरू हो सकने वाले कामों में न्यूनतम मजदूरी देकर लगा दिया जाए जैसे भूमिः 
विकास, कृषि, वन-बुद्धि, सडक-निर्माण आदि । 

3 नैतिकता और न्याय की माँग करते हुए दारेकर एवं रथ ने गरीबी 
हटाने की दिशा मे सम्राज के समृद्ध वर्मों स्रे त्याग की माँग की है । उनके श्रनुंधार 
समाज के समृद्ध वर्गों को जो आज उस न्यूद्तम स्तर से कहीं अधिक ऊंचे स्तर पर 
जीवनयापन कर रहे हैं, जिसका हम श्राज गरीबो को आश्वासन देना चाहते है 
इस कार्यक्रम का बोभा उठाना हो वडेगा। गांव और शहर की जनसस्या ने समृद्ध 
वर्ग मे से पहले 5./ लोगो के प्रतिदिन के व्यय मे ।5 / की कटौती तथा उससे बाद के 

(कम समृद्ध) 5 / लोगो के प्रतिदिन के ब्यय मे 7 / कटौती कर देने से ही काम 
चन जाएगा । यह बोक बडा नही है, बशतें क्रि प्रमीर लोग इत्पाफ़ और वुद्धि से 
क्राम लें । साथ दी आवश्यक विनीय-उपाय भी करने होगे ताकि उन अमीरो से 
गरवश्यक ग्राथिक साधन प्राप्त छिए जा सकें । 


पाँचवों पंचवर्धो प योजना के प्रति हृष्टिकोश मे गरीबी और 
श्रसमानता को दूर या कम करने सम्बन्धी नीति 

देश की पाँचदी पचवर्षीय योजना के कार्यक्रमों मे गरीबी उन्पुलन भौर 
ग्रसमानताप्रो में कमी के सन्दर्म में कुछ नीति सम्बस्धी पहलुप्रों का उल्लेख 'पाँचवी 
योजना के प्रति दृष्टिनोण !974-79' में निम्नलिखित दिए गए हैं-- ; 

3, अप्मानताओं से कर्मर--व्यापक गरशेञों उन्मूलन हतु आवश्यक डू, (ड, 
विकास उससे प्रधिक दर पर किया जाए जिस पर उस वर्ष के दौरान हुश्ना है । यहें 
भी पर्याप्त लही है । चतुर योजना के दस्तावेज में यह स्पट कर दिया गया था कि 
यदि उपभोग स्तर में उसी प्रकार असमानता बनी रही, जो कि )907-6£8 मे थी, 
तो 969-70 से 980-84 की अवधि के लिए विकास के उच्चतर कौ जो कल्पना 
की गई है, उसके बावदद 968 69 के मूल्यों के प्नुसार जनसख्या के दूसरे गरीब 
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दर्शांश का प्रति व्यक्ति उपभोग 27 रुपये प्रतिमास होगा | यदि 2960-6। के मूल्यों 
के अनुमार, उपभाग-स्तर 5 रुपये प्रति मास होगा । इस प्रकार, एक दशक तक 
तीश्र विकास करने पर भी दूसरे द्शांश को )960-6 के मूल्यों के श्रनुमार 20 रुपये 
प्रति व्यक्ति प्रति मास उपभोग का स्तर प्राप्त करना सम्भव न होगा, जो निम्नतम 
बाँछित उपभोग का स्तर माना गया था * अत स्पष्ट है कि विकासोन्मुख नीति मे 
पुनवितरण के उपाय भी दिए गए ही । इसके लिए न केदल उच्च-दर से श्रायोजन 
की आवश्यकता है, बल्कि उस विशेष वस्तु, जिसे समाज के निर्बल वर्म चाहते है, की 
उत्पादन वृद्धि भी आवश्यक है। इस प्रक्नार वांछित विकास बढ़े प॑माने पर रोजगार 
के अ्रवप्तर सुलभ करने दी नीति का ग्रनुमरण कर किया जा सकता है| इससे जन- 
उपभोग के समान और सेवाग्नरो की आ्रावश्यक्ता बनी गरहेगी। सामाजिक उपभोग 
श्रौर विनियोजन में वृद्धि भी ग्रावश्यक है ॥ जिससे बृहद जन-समुदाय की कुशलता 
प्रौर उत्पादकता का स्तर बना रहे तथा उनके जीवन-स्तर में भी सुधार ही। 
सामाजिक उपभोग रोजगार उत्पन्न करने वाले इन कार्यत्रमो को तैयार करते समय 
यह जछरी है कि पिछड़े क्षेत्रो भौर जातियो को उच्च प्राथमिकता प्रदान की जाए। 
वास्तव भे, जी ग्रसमावता कम करने के लिए बनाए जाने वाले किसी भी कार्यक्रम 
की नीति का आवश्यक पहलू यह होना चाहिए कि वे पिछड़े क्षेत्री और जातियो पर 

विशेष रूप से कार्यान्वित हो । अत विकास के उचित स्वरूप की परिभाषा में केवल 

वस्तुएँ और सेवाएँ ही नहीं होनी चाहिएँ, बल्कि विवास की परिभाषा से यह भी 

निश्चित किया जाना चाहिए कि तुलनात्मक रूप से पिछड़े क्षेत्रो और जातियो को 

बुद्धिधील उत्पादन और बढती भ्राय में उचित भाग प्राप्त होगा । 

2 जनसंण्या बुद्धि को रोकना--निरन्तर जनसख्या वद्धि हो रही है। 
जनसख्या का इस प्रकार बढ़ता गरीबी उन्मूलन के मार्ग में सबसे वडी बाधा है। 
इसका ग्राम्तरिक बचत पर कुप्रभाव पडता है और विकास हेतु घातक है। इसके 
ग्रतिरिक्त, विकास प्रक्रिया १२ कुप्रभाव पडे बिता नहीं रहता, क्योकि जीवन-निर्वाह 
के लिए वाँछित झ्रावश्यक वस्तुमो के उत्पादन पर ग्रधिक ध्यात दता पढ़ता है। 
राष्ट्रीय श्राय वृद्धि की किसी विशेष दर के ग्रनुतार जितनी भ्रधिक्त जनसख्या बड़ेगी 
उतनी ही प्रति व्यक्ति आय घटवी जाएगी । इन सभी कारणों से, गरीबी-उन्मूलन के 
लिए यह ग्रावश्यक है कि जनसखस्या की वृद्धि को ठोक ढग से रोका जाए। अत. 
परिवार-नियोजन कार्यक्षम के विभिन्न पहलुगप्रो की सावघानीपूर्वक मल्याँकन करने की 
आरवष्यकता है ताकि इस प्रकार की व्यवस्था की जा पके जो सुखद भविष्य का सकेत 
देता है । पाँचदी पचवर्षीय योजना मे प्रिवार-नियोजन कार्यक्रण् के लिए विशाल 


राशि अर्थात्‌ 500 करोड रुपये रखे गए है| इससे प्रभावी कार्यक्रम आसानी से 
चलाया जा सक्रता है। 


3 गरीबी उन्मूलन--भारत मे गरीबी की समस्या बहुत व्यापक तथा जटिल 
है । अतः इसका क्रिसी एक योजतावधि मे समाधान करना सम्भव नहीं परल्तु 
वर्तमान परिस्यिति हमे इस बात के लिए मजबूर करती है कि पाँचदी योजना को 
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इस प्रसार का भीड़ दिया जाए हा्कि गरीबी-उन्पमूलन की प्रक्रिया भे तेजी लाई जा 
सके और जनता की आर्राक्षाओ्रो वी पूति हो सक्के। ऐसी परिस्यितियों में जबकि 
मानवीय ससाघनों का पूर्ण उपयोग नही हो रहा है. यदि झायोजना और कार्यल्रयन 
ठीक झाधार पर चलाना है तो विकास दर और उपयोग के झनुमार अधिक समानता 
प्राप्य करना दोतों ग्रन्योस्थाधित हैं। दश्टिफोण, दस्तावेज में दी गई प्रस्तावित विकास 
टर व प्रणालो विक्राप्त प्रक्रिया को विदेशी सहायता वी निम्मरता से भुक्ति, अधिक 
बारार और सम्रेत्रित जनसस्यथा पर बल, रोजगार के अ्वससों पर बल, निम्मतम 
आवश्यक्ताओं के राष्ट्रीय कार्यत्रम वी व्यवस्था, पिछदे वर्गों की उन्नति और पिछड़े 
धैतो का धिकास ग्रोर सावंजनिक पसूली दया बेटवारे वी पद्धति की इस प्रकार 
व्यवम्या की गई जिससे गरीव जनता को अन्योस्यादित सीति-तत्त्यो के रूप में 
ग्रावश्पक्र सामग्री उचित एवं स्थिर मल्यों पर प्राप्त हो सके । निश्चित अवधि में 
गरीबी उन्मुलन करना पाँचदी योजदा की सुख्य कार्य नीति है । 

4. गरीबी-उन्मूलन वीं विधयालता को घ्यान में रखना आवश्यक है| जब 
तक कतिफ्य शर्तों की पूर्ति नहीं क्री जाती तब तक योजना चाहे क्तिनी भी ग्रच्छी 
हो देश प्रपना उद्देश्य प्राप्पम नही कर सकता । सबसे बडी झावश्यक्ता हृढ स्वावलम्बत 
की भावता से कृषि, फैक्टरी और कार्यालय में कार्य करने को है ॥ जीवन और 
कार्येक्लाप के सभी क्षेत्रों में सापाजिक अनुशासन बनाए रखता भी आवश्यक हैं। 
इसके लिए बलिदान करना पड़ेगा ॥ विश्येपक्तर उन व्यक्तियो को जो अच्छी स्थिति में 
हैं । इन मामलो पर काफ़ों जनचेतता पंदा ही चुकी है और गरोबो की चुनौती का 
सामना करने के लिए प्रत्येक नागरिक को झपना योगदात करना पडेगा। सम्बन्धित 
वाघाग्रों वो देखते हुए काफी घेप से कांये करना होगां। शताब्दियों पुरानी गरीबी 
को टूर करना कोई भासान काम नहीं है । अत राष्ट्र को सुनिश्चित कार्यवाही द्वारा, 
ग्रपने सबलप की पूर्ति हेसू तत्पर हो जाना चाहिए । 

बीस-सूत्री झर्शवक कार्यक्रम और गरीबी पर प्रहार 

26 झूंन, 975 को राष्ट्रीय आपात की उद्घोषशा के दतुरत्त बाद 
[ झुलाई, 975 को प्रधान सब्दी श्रीमती गाँघी दाशा बीस-सूत्री आर्थिक कययत्रम 
घोषित किए जाने से पूर्व ठक भारत की गरीब जनता निराशा मे डूबी रही ग्रौर 
गरीदी का कुचक अपने पाँव पसारता रहा । लेकित नवीत झाविक वॉर्सेत्रम लागू 
किए जाने के पए्चात्‌ एक समतापूर्ण नवीन समाज की रचता ओर गरीबी उन्मूलन 
वी दिशा मे एक के बाद एक कठोर, किन्तु रचवात्मक, कदम उठाए गए झोर कुछ 
ही महीनो में भारत के पिछड़े और गरीब वर्म में यह आशा वस गई कि 2 कान 
उनके बुरे दिन निकट भविष्य में समाप्त हो जाएँगे, वे निधेनता कया कुचक् तोदने ने 
सफल हो सर्गगे | देश में व्याप्त गरीबी को समाप्त कर देना कोई एक दि वी 
भ्रथवा कुछ महीनो की बात नही है, इसके लिए दैय॑पूर्चे वर्षों तक निरन्तर प्रयात 
करने होंगे । प्रयाप पहले भी किए गए थे लेकिन उत्मे दम नही धा, प्रशासनिक 
शिथिलता और समाज के धविक वर्ग के शोपण का बोलबाला था। लेकित 397 5 
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के उत्तराद् से अनुशासन प्रौर जागृति का नया वातावरण बताने झौर फलस्वरूप 
सरकार के कानूनों को ठोस रूप मे कार्यान्व्रित किया जा रहा है । भारत वी वर्तेमान 
स्थिति में गरीडी हटाने का प्रमुस रूप से यह प्रर्थ है कि गांवों के गरीब लोगो, 
विशेषकर भूमिहीन मजदुरे, छोटे और सीमास्त-विसानो तथा गाँवों के कारीगरो की 
स्थिति सुधारी जाएं। इसीलिए प्रधान मन्त्री ने नए झ्राथिक कार्यक्रम मे और अपने 
विभिन्‍न भाषण मे इत बातों पर जोर दिया है--भूमि के कागजात स्थानोय लोगो 
के सहयोग से तैयार विए जाए, जोत की झ्रधिकतम सीमा काबून का परिपालन या 
जाए, भूमिहीनों को आवास्त हेतु स्थान दिए जाए, कृषि के लिए निर्धारित न्यूनतम 
वेतनो पर पुन विचार किया जाए, जाग्रीरदारी प्रथा के भ्रन्तगंत बन्धक मजदूरों की 
प्रथा समाप्त की जाए, गाँवो भे महाजनों वे लिए ऋण को अदायंगी में छूट दो 
जाए, ग्रादि । इन सभी बातो पर जोर देन का ग्र्थ यही है कि गाँवी में स्तामाजिक 
प्रौर आर्थिक शक्तियाँ सुविधाहीन वर्गों के हित में ग्रधिकाधिक कायें करने लगे । 


श्रीमती गाँधी के कार्यक्रम को साकार हूप देने हेतु न केवल सरकारी 
मशीनरी, बल्कि समाज की रचनात्मक शक्तियाँ पूर्णांप मे सक्रिय हो उठी हैं। 
निजी-क्षेत्र को जमाखो री, कालाबाजारी और सरचना ग्रादि समाज बिरोधी प्रवृत्तियो 
से मुक्त करने हेतु कठोर कानून बनाए गए हैं। ग्राथिक अपराधों के लिए कठोर दण्ड 
की व्यवस्था भी की गई है। तस्करों की कमर तोड दी गई है। बेकार भूमि के 
स्वामित्व को और कब्जे की सीमा को निश्चित कर देने के लिए तथा शहरी और 
शहरोकरण के योग्य भूमि को सार्वजनिव-सरम्पत्ति बताने के हेतु कानुनी व्यवस्था की 
जा रही है। झ्रौद्योगिक शान्ति की स्थापना कर प्रत्मेक दिशा में ग्रौद्योगिक उत्पादन 
तीब्रता से बढाया जा रहा है ताकि राष्ट्रीय श्राय में वृद्धि के साथ-साथ प्रति व्यक्ति 
आय भी ठेजी से बडे प्रौर व्यक्ति गरीबी के न्यूनत्तम स्तर से ऊँचा उठे । राज्यों में 
भूमि सुधार सम्बन्धी कायत्रमो पर तेजी से अमल क्या जा रहा है ग्रतिरिक्त भूमि 
को मूमिद्दीत लोगो को देते के लिए सक्रिय रूप मे कार्यवाही की जा रही है। प्र दिम 
जाति के लोगो को अपने घरेलू जमीनो के स्वामित्व के ग्रधिकार दिए जा रहे हैं । 
भूमिहीन ग्रौर कमजोर बर्मों को भवन निर्माण हेतु मूमि दी जा रही है। ग्रामीण 
मजदूये का शोपरय रोकने के लिए सभी प्रकार की बस्धुश्न मजदूरी कानुतन म्तमाप्त 
कर दी गई है | न्यूनतम मजदूरियों में सशोधन किया गया है प्रौर ग्रामीण क्षेत्रो मे 
सतपूपरस रेलवे शेश्यर, के/तियए७ बठेार पपूनि। भंचभ उठाए गगएहै। साहुफारे। के 
शोपणवारी ऋणो पर पाबन्दी लगा दी गई है तथा सहकारी ऋण सस्थाओं को 
सजवूत किया जा रहा है। ग्रामीण कारीगरो और प्ीमान्त कृपक्रो की ऋण सम्बन्धी 
प्रावश्यकताओ को पूरा करने के लिए ग्रामीण बैंको का जाल बिछाया जा रहा है । 
ये सब कार्यवाहियाँ कोरी कामजी नहीं हैं, व्यवहार पे क्ठोरतापूर्वक्ष इन कदमों क्रो 
झमल मे लाया जा रहा है फ्लस्वहूप, सुपरिस्याम भी सामने गाने लगे हैं। यही 
कारण है कि देश भे उदाप्तीतता और बेबसी का वातावरण अब॒ विश्वास और पक्के 
इरादे की लहर मे बदल रहा है 
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प्रधान मन्त्री वा आ्राथिक वार्थच्रम हमारे चिरनभिनापित लक्ष्यों को प्राप्ति 
की दिशा में प्रयत्न है । यदि इसे सहो ढय छे कार्यान्दित किया गया तो उससे भारत 
को विशाल जन और भौतिक साधनों का उपयोग टॉाप्ट्रीय पुन्निर्माण और विकास 
कार्यों मे हो सक्तेगा | प्रधान मसन्‍्त्री का कहना है कि समृद्धि पाने का कोई छोटा 
रास्‍्तता नहीं है । उन्होंने बताया है कि कंवल एक ही जादू है जो गरीबी दूर कर 
सबता है, वह है, वड्ढी मेहनत जिसके साथ जहरी है--दुरन्दृष्टि, पक्‍््रा-इरादा भौर 
कड़ा अनुशासन । प्रधान मन्‍नी ने एक कार्यक्रम तंयार किया है जिंससे समग्र राष्ट्र 
एब-सूत्र में क्‍ग्रावद्ध हो सकता है भले ही राजनीतिक्त विचारघारा मिन्‍न क्यो न हो | 
यह सन्देश वढा स्पष्ट और वल्गाली है। उनका श्राद्वान है कि सभी देशभक्त 
भारतीय देश को शोपण झौर अभाव से मुक्त करने हेतु सिलज़ुल कर काये करें। 


सस्‍्वाइल्प में ल्ले बे जज रा सो-स्तस्तस्या व्छा सरूव्यरूप्य 


] [] सलथ्या लऑकहिप्निक स्ोोजथार च्वीज्िियाॉँ 
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भारत एक विकांसमान इहिन्तु ग्रद्ध-विकशित देश है जहाँ वेरोजगारी वा 
स्वरूप औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशो की अपेक्षा भिन्न है | देश में काफी बडो 
सखझया में श्रमिक और शिक्षित बेरोजगार है अथवा अल्य-रोजगार वी स्थिति से है । 
ऐसे श्रमित्रों की सख्या में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है, जो वर्ष के बुछ महीनो में तो 
कार्यरत होते है और शेप महीनों में वेकार रहने हैं । भारत में बेरोजगारी की समस्या 
इतनी विंकराल बन चुकी है कि उससे हमारा सम्पूर्णा अर्थ तन्‍न बुरी तरह प्रभावित 
हो रहा है । समाजवादी समाज की स्थापना के लिए, लोगो के जीवत स्तर को ऊँचा 
उठाने के लिए, देश की वहुमुवी प्रयति और समृद्धि के लिए बेरोजगारी की प्रम्रस्या के 
प्रभावी हल ढुँडना भारत के लिए निस्सदेह एक आवश्यक शर्ते और गम्भीर चुनौती 
है । इस ओर पूरा-पूरा ध्यान दिया जाना परमावश्यक है, तथा प्रमस्या का चिन्ताजनक 
पहलू यह है कि अब तक किए गए प्रयत्न बेरोजगारी की बढती फौज पर अवुश नही 
लगा सके हैं। बुद्ध दृष्टियों से रूफलता मिली है, पर कूल मिलाकर बहू लगभग 
निष्प्रभावी ही मानी जानी चाहिए क्योकि प्रत्येक योजना के अन्त में बेरोजगारों की 
बूल सख्या पू्पिक्षा अधिक ही मिलती है । 

जद भारत में बेरोजगारी का स्वरूप और किसमें 

(रिश्नापा९ 200 प्रण्ञा९5 ण धाश॥एौ०१गआशा। ग॥ वातांत्) 

भरत मे बेरोजगारी के कई छूए हैं | इनमे खुली बेरोजगारी, ऋशिक 
बेरोजगारी, ग्रामीण अल्प-रोजगारी, शिक्षित वर्ग की दे रोजगारी, ग्रौद्योगिक-क्षेत्र मे 
बेरोजगारी श्रादि प्रमुख है। इन्हें दो मोटे वर्गों मे रखा जा सकता है--ग्रामीण 
बेरोजपएरी एवं शहरी बेरोजगारी । भारत मे बेरोजगारी के जो विभिन्‍त रूप उपलब्ध 
हैं, वे कृषि प्रधान अ्रद्धं-विकमसित अर्थव्यवस्थाओ में प्राय: देखने को मिलते हैं । 

सरचनात्मक बेरोजगारी (ड$दरशंगाओ: ऐ॥रध्याफ्रोीएडण९४॥)--भारत में 
बेरोजगारी का विशेष पहलू यह है, कि यह बेरोजगारी 'सरचवात्मक' (50प्रतधाथ ) 
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किस्म की है झर्याद्‌ इसका सम्बन्ध देश के विछड्े आयिक ढाँचे के साथ है। इसीलिए 
यह बेरोजगारी दीघेंकालिक प्रकृति ((फ्राणाा०८ 'िक्वाएा७) की है ॥ अर्थात्‌ भारत मे 
श्रमिकों की सझगा की अपेक्षा रोजगार के अवसर अथत्रा रोजगार-मात्रा न क्रेवल बहुत 
कम है बरव यह कमी देश की पिछड़ो प्रथ॑व्यवस्या से सम्बंद्ध भी है। पूंजी निर्माण 
दर बहुत नीची होने से रोजगार-मात्रा का कमर पाया जाता स्वाभाविक है | 
इस दीधेकालिक प्रकृति की वेरोंजगारी का हल यही है कि देश का तेजी से झ्राधिक 
विकास क्ियः जाए । 
थिपी या प्रच्चन्न बेरोजगारी (0स्‍5205९७ एशशा 9एएएशा )--भारत मे 
बेरोजगारी के इस रूप से श्रमिक्रों का बड़ा भाग प्रभावित है । यह बेरोजगारी 
मुज्यत ग्रामोण क्षेत्रों मे पाई जाती है। ऊपर से तो ऐसा लगना है कि थ्यक्ति 
काप्रत है किन्तु वास्तव म वबे-ोजगार होत है ग्रर्थात्‌ कार्यरत रहने वेबावद्टद उनसे 
उत्पादन में कोई वास्तबिक योगदान नहीं मिलता | प्रो नर्कसे के मतानुसार 
अ्रद्ध -विकशित प्रर्थव्यवस्थाप्रो भे कृषि क्षेत में सलग्त अ्रधिकाँश श्रमिक ऐसे होते हैं 
जिन्हे यदि कृपि-आय से हटा लिया जाए तो कृषि उत्पादद मे कोई कमी नहीं होगी । 
ग्राथिक हृष्टि से ऐसे श्रम्रिको को बेरोजगार ही कहा जाएगा, क्योकि यह उत्पादन- 
कार्य मे कोई योग नहीं देते प्रथवा इनका सीमास्त उत्पादन शूस्य होता है। ज् कि 
ऊपर से देखने पर ये श्रमिक काम मे लगे होते हैं किस्तु वास्तव मे उत्पादन कार्य में 
कोई योग च देने से ये वेरोजगार होते हैं. उसीलिए इनकी बेरोजगारी को (प्रच्जात 
बेरोजगारी' कहा जता है। ऐसी बेरोजगारी के सम्बन्ध मे यह कहना बहुत कठिन 
होवा है कि कितन व्यक्ति इस छूप में बेरोजगारी के शिक्ार हैं । 
प्रत्प-रोजगार (एआएंश-९क|ी०फप्रात्४)--जे गो चंगारी का 'गल्प रोजगारी' 
स्वछप भी देश में पाया जाता है। इसके अन्‍्तर्ग्र जे अमिफ जाते है जिस्हे थोडा बहुत 
काम मिलता है और वे थोडा वहुत उत्पादन में योगदान भो देने हैं, झिन्‍्तु जिसे वस्तुत 
अपनी क्षमतानुसार कार्य नही मिलता अथवा पूरा कार्य नही मिल्लता । ये श्रमिक 
उत्पादत में अपता कुझ न कुछ योगदान तो करते है, लेकिन उतता नही कर पाते 
जितता कि वे वस्तुत कर सकव है। बेरोजगारी का यह रूप भी एक प्रकार से प्रच्छ/न 
बेरोजगारी का ही एक अग है । 
मौत्तमी वेरोजगररी (56857 ह०णएछ/०४४००४) --बेरो जगारी पी यहे 
स्पकृूप भी सुख्यत ग्रामीण क्षेत्रों मे ही देखने को मिलता है । कुषि में सतम्त 
प्रधिकाँश श्रमिर ऐसे होते हैं, जिन्हें वर्ष के कुछ मदोनों मे काम उपलब्ध नहीं हीता । 
ये श्रमिक वर्ष के कुछ मौसम मे तो पृर्णोरूप से कार्ये मे व्यस्थ रहते हैं और कुछ मौसम 
में विल्कून बेरोजगार हो जाते हैं॥ साथ हो कृषि छोडकर दूसरे काम की तलाश में 
बाहर भो नहीं जा पाते | 
खुली बेरोजगारी ((9फुशा फ़ाशाकाएएणथा ) ---इसका अनिप्राय ऐसी 
बेरोजगारों से है जिसमे श्रमिकों को कोई रोजगार मही मिलता, वे पूर्तों रूप ते 
बेरोजगार रहते हैं। गाँवो से अ्रमेक व्यक्ति रोजगार की तलाश मे शहरो में जाते है. 
लेकिन कार्य न मिल्ल पाने के कारण देरोजगार पडे रहते हैं । 
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शिक्षित बेरोजगारी (सिकास्श०्त एशशाए0१एशा]--शिक्षा के प्रसार के 
साथ साय इम प्रकार की बैरोजगारी का कुछ वर्षों से ग्रविक प्रसार होने लगा है । 
शिक्षित व्यक्तियो या श्रमित्नो की हाये के प्रति प्रत्याशाएँ श्रल्ग सी होती है और वे 
विशेष प्रकार के कार्यों के योग्य भी होते हैं। शिक्षित वेरोजगारो मे अधिकाँश ऐसे हैं 
जो अल्प रोजगार की स्थिति मे है और विशाल सख्या मे ऐसे है जो खुली बेरोजगारी 
की गअवस्पा मे हैं। शिक्षित बेरोजगार ग्रधिक्तर शहरों म पाए जाते हैं| शिक्षित 
ग्रामीण भी रोजगार की तलाश से प्राय शहरो भें ही भटवते रहते हैं । 

बेरोगगारी की माप 
(शिल्वष्प्राशाशा ए एञाशाएीएशाशा) 

भारत में बेरोजगारी के विभिन्‍न प्ररारों को देसत हुए प्रश्न उठता है कि 
बरोचगारी की कौन सी क्स्मि मं कितने बेरोजगार हैं प्रथवा देश में कुल बेरोजग'रो 
की वास्तविक सख्या कितती है ? लेकिन इस प्रश्त का उत्तर सरल नहीं है क्योकि 
देश मे बेगोजग्गरी की उचित माप झसम्भव सी है | हमारे यहाँ देरोजग री कुछ इस 
प्रवार की है कि ग्रभी तक ठीक ढग से इसकी माप नहीं को जा सबी है और इम 
सम्बन्ध मे उपस्थित विभिन्‍न कठिनाइयों को देखते हुए ही 974 की जनग्णना में 
बेरोजगारों के आगमन झा कार्य बन्द कर दिया गया है। दाँतेवाला समिति की 
]970 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार देश में बेरोजगारी के सम्बन्ध में जो भी 
अनुमान लगाए गए हैं वे थ्विश्वसनीय हैं मोर समुचित ग्रवधारणा मर तथा विधियों 
के सहारे नही लगाए गए हैं । 

भारत में इृपि क्षेत्र में प्रच्छन्‍न्न बेरोजगारी को मापना एक वहत ही कठिन 
समस्या है कगीकि इस दाल का पत्रा लगाना लगभग असम्भव ही है कि कृषि क्षेत्र से 
कितने व्यक्तियी की वस्तुत आवश्यरता है । इसके अतिरिक्त देश में कृषि मौसम पर 
निर्मर है और काम काज मौसम के अनुसार चलता है ग्रर्थात्‌ वर्ष के कुछ भाग में 
ग्रत्यधिक श्रमिको की आवश्यकता है तो कुछ भाग में बहुत कम | अत जो श्रमिक 
क्रिसी एक समय में उत्पादन-हृष्टि से बहुत आवश्यक होने है वे क्रिसी दूमरे समय में 
गुर जरूरी बा जाने हैं। यह भी एक बडी कठिनाई है कि ग्रामीण बेरोजगारी के 
सम्बन्ध में सही ग्रॉकडो का अभाव है | शहरी बेरोजगारी के सम्बन्ध में भी ग्रांकडो 
का अभाव है जो ग्रौकड़े उपलब्ध है वे रोजगार कार्यालयों द्वारा तेयार किए गए हैं । 
इन कार्यालयों में मुब्यत शहरी लोग हो ग्रपता नाम दर्ज कराते हैं और वह भी प्राय 
कम सखया मे | देश में बेरोजगार व्यक्तियों के लिए इन कार्पालयों में नाम दर्ज कराना 
प्रनिवायें ही है, अत विशाल सख्या में लोग अपना नाम इन कार्यालवो में दर्ज नही 
करवाते । एक अध्ययन के अनुसार, भारत में लगभग 25" बेरोजगार हो--औौर 
दे भो शहरी--इन कार्यालयों मे श्रपना नाम दर्ज कराते हैं। ग्रधिकाँश व्यक्ति ऐसे भी 
होते हैं जो कार्यरत तो होते हैं लेकिन वेरोजगारो की सूची में श्रपना नाम इसलिए 
दर्ज करा देते हैं कि उहेँ पधिक ग्रच्छी नौकरी का अवसर मिल सके । सक्षेय मे 
बेरोजगारी की माप सम्बन्धी विषम कठिनाइयों के परिणामस्वरूप ही देश में 


बैरोजगारो के सम्बन्ध मे अधिक अनुमान उपलब्ध नही है भौर जो थोडे बहुत हैं उनमे 
भी परस्पर बहुत अन्तर है । 
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भारत में बेरोजगारी के अनुमान 
(फ्यावरव्रा९5 ए एाधाएं०ज्ाश्यां ॥ पाएंंम) 

यद्यपि बेरीजगारी के बारे में विश्वस्त अनुमान और आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं, 
तथापि इसमें सदेह नही कि देश के ग्रामीण तया शहरी क्षेत्र मे बहुत अधिक संख्या 
में श्रमिक ग्रौर शिक्षित व्यक्ति वेरोजगार हैं | दतिवाला समिति के जो भी विचार 
रहे हो, लेकिन ये विचार श्रम बाजार मे विद्यमान परिस्थितियों पर प्राधारित नहीं 
हैं और इस निष्कप॑ से बहुत कम लोगो की सहमति होगी कि 'ग्रामीस क्षेत्रों मे 
बेरोजगारी की समस्या गम्भीर नही है ।” बेरोजगारी के सम्बन्ध मे सही अनुभाग न 
होते हुए भी इप तथ्य पर पूर्गात विश्वास किया जा सकता है कि पत्रवर्षीय योजनाएँ 
बेरोजगारी-समाधान का उद्देश्य प्राप्त करने में असमर्थ रही है। इसके विपरीत, 
प्रस्येक उत्तरोत्तर योजना के साथ बेरोजगारों की सरुया मे बद्रोत्तरी होती गई है । 
एक प्रध्ययन के अनुसार, प्रथम गोजना के अन्त तक वुल श्रम शक्ति में से केवल 
29% व्यक्ति वेरोजगार थे, तृतीय योजना के ग्रस्त तक वेरोजगारी की मात्रा बढकर 
45% हो गई और भाच, 969 तक यह 9 6: के ग्राश्चर्ंजनक झँकड़े तक पहुँ 
गई ।! चतुर्थ योजना के प्रारम्भ मे ही लगभग 00 लाख व्यक्ति वेरोज्गार ये प्रौर 
भह अनुमान था कि चनु्ये योजना के दोरान लगभग 230 लाख नए श्रमिक भ्रम 
बाजार मे प्रवेश कर जाएँगे । अत नौकरियाँ प्राप्त करने वालो की सख्या 330 लाख 
हो जाएगी । नौकरियों की इस माँग के विरुद्ध, 85 से लेकर 90 लाख तक 
मनौझरियाँ कायम की जाएँगी, जिनमे से 40 लाख सैर-कृषि क्षेत्र भे और 43 से 50 
लाख कृषि-न्षेत्र मे होगी । चतुर्थ योजना के अन्त पर 40 लाख ब्रेरोजयार व्यक्ति 
शेष रह जान की सम्भावना ब्यक्त को गई । 

भगवती समिति की रिपोर्ट मई, 9 73 मे प्रकाशित, तथ्यी के ग्नुसार सद्‌ 9 7 [ 
मे देश भे वेरोजगार व्यक्तियों की सख्या लगभग 57 लाख थी । इनमे से 90 लाख 
तो ऐपे व्यक्ति थे जिनके पास कोई रोजपर सही था और 97 लाख ऐसे थे, जिनके पास 
4 घण्टे प्रति सप्ताह का कार्य उपलब्ध था झौर जिन्हे बेरोजगार ही माता जा 
सकता था । इनमे से 76] लाख बेरोजगार व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों से थे श्रौर 
26 लाख शहरी क्षेत्रो से । कु श्रम-शक्ति के प्रतिशत के रूप मे वे रोजगार व्यक्तियों की 
मात्रा 404 प्रतिशत थी ६ ग्रामीण क्षेत्रों से बेरोजगारी की मात्रा 709/ शोर 
सगरीय क्षेत्रों गो 8 !/ थी। यह विचरण निम्तलिखित सारणी के स्पष्ट हैः 

97॥ में भारत में बेरोअगार श्रभिक 


(लाखो मे) 

मद कुल ग्रामी ए्‌ नगरीय 

कुल बेरोजगार व्यक्तियों की सद्य्रा 87 ]6] हा 
कूल श्रम शक्ति 803 7 483 7 22 

40 4 ]0 9 8 


बरोजगार श्रम धरकिकै प्रतिशत रूप में 704 [0 ८ श्रम शक्ति के प्रतिशत रूप में 


, दुद्वइत्त एव सुन्दरम : भाददीय अभ्रन्यवस्था, पृष्ठ 642. 


भारत मे वेरोजगारी-समस्या का स्वरूप 467 


अन्‍्तर्राद्रीय श्रम-यप (! 7. 0) के एशिया सम्पस्धी एक सर्वेन्षण के 
प्रनुधार, भारत मे 962 में 9 0 प्रतिशत बेरोजगारी विद्यमान थी, किस्तु 972 मे 
कुल श्रम शक्ति के अनुपात के हूप में [ प्रतिशत व्यक्ति वेरोजगार थे ) भरत स्पष्ट 
है कि ग्रत्तर्राद्टीय श्रम-सघ का यह अनुपात भगवती समिति के अनुमान के अनुरूप 
ही है । 

जहाँ तक शिक्षित वर्ग मे बेरोजगारों की सख्या का सम्बन्ध है एक अध्ययन 
के ग्रनुतार, 395। मे यह सख्या लगभग 2 4 लाख थी, जो 972 मे 32 8 लाख 
हो गई ग्रर्थात्‌ इसमे !3 गरुता से भी अधिक वृद्धि हुई। 970-72 के बीच शिक्षित्त 
बेरोजगारो की सख्या से लगभग 4 6 लाख की तीत्र बुद्धि हुई । 
प्रवर्षीय योजनामञ्रो के दौरान रोजगार-विनियोग श्रनपात 

रिजव बेक के विनियोग और रोजगार के अनुमान के अनुसार प्रथम याजना 
के दौरान एक नई नौकरी कायम करने के लिए औदस्नतन 5,854 रुपये का विनियोग 
करना पडा और दितोय योजना भी एवं ग्रतिरिक्त नौकरी कायम करने वे लिए 7 03] 
रुपये का विनियोग करना पडा ।॥ तृत्तीय योजना मे एक ग्रतिरिक्त नौकरी कायम करने 
के लिए श्रौसतन 6 939 हप्रे का विनियोग हुप्रा । प्रथम तीन योजनाग्रों के 
5 वर्षों मो कुल 35 लाख नई नोकरियाँ कायम की गईं जिनमे से 225 लाख 
झर्यतिी लगभग 72/ गेरक्ृपि क्षेत्र में कायम की गई प्रथम तीन पंचवर्षीय 
यो 280 के दौरान रोजगार और विनियोग का यह चित्र निम्नलिखित सारणी रे 
स्पष्ट है!-- 

पचरवर्षोप योजवाशो के दौरान रोजगार शौर विनियोग 





प्रथम ट्विंततीय नीय 
की योजना योजना बीजों 
व स्थावत अतिरिक्त रोजगार... ः 
(लाखो मे) 
(क) गैर-कृषि क्षेत्र 55 65 05 
(ख) कृपि क्षत्र 5 35 40 
कुल (कर+ख) 70 १00 45 
2 कूल विनियोग (करोड रुपये) 3,360 6,750 ,370 
३, ३१६॥, 6, के. पूछ, पएए त्पित्एपिएण, 
का सूचकाँक 82 96 ]]8 
4 ]960-6] के मूल्यों पर विनियोग 
(करोड रुपये ) 4,098 4,93] 40 062 
5 रोजगार विनियोग झनुपात ] 5854 ]703 ] 6939 


] रिजवें बैंक ऑफ़ इण्डिया बुलेटिन, दिश्षम्बर, ]959--रुद्दत्त एव सुदरम्‌ से उदघृत, 
पृष्ठ 546 ४ 
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भारत में ग्रामीण बेरोजगारी 
(सिक ए[त्शाए0च्राशा  ॥709) 

भारत से ग्रामीण वेरोजगारी के सम्बन्ध मे तथ्य न तो स्पष्ट है और न 
यथार्थ ही | ग्रामोण बेरोजगारी के सम्दस्य से रहस्य भ्ब भी वना हुग्ना है परस्तु 
बाई बातें अरब विल्कल स्पष्ट हो गई है!- 

(क) परम्परागत भ्र्य मै इतनी वे रोजगा ये नही है जितनी कि हम कल्पता 
करते हैं। सम्भवत हम ऐसी परिस्थिति मे हो जबकि बेशोमगारी तो कम हो 
परन्तु रोजगार मे ग्र'्मदनी का स्तर बहुत निम्न हो । 

(ख) परम्परागत बरोजगारी ग्रौर गरीदी सम्भवत इतने घनिष्ठ रूप सें 
सम्बद्ध न हो जेसाकि विशुद्ध ताक़िक हृष्टि से लगता है--यह एक ऐसी सम्भावता 
है जिसके सत्य होने की स्थिति मे बहुत दूरगामी परिणाम हो सकते हैँ । 

(ग) प्रामीणा अर्थव्यवस्था मे रोजगार और बेरोजगारी के स्वरूप वी तह 
मे जाने और छातद-बीत करने की आवश्यकता झब भी बनी हुई है और हमें यह मान 
हर चलना होगा कि हम इस समस्या को मात्र “धरम शक्ति' की घारणा से, घाहे वह 
कितनी ही परिष्कृत हो नही सुल भा सकेंगे । 
रोजगार सृजन की योजनाएँ 

ग्रामीण वेरोजगारी के सम्बन्ध में छान बीन तो जारी है परन्तु सरकार ने 
शामीण रोजगार के लिए अनेक योजनाएँ चालू की हैं, जिनमे से निम्नलिखित श्रधिक 
महत्त्वपूर्ण हैं-- 

ग्रामीण रोजगार बोजना--यह योजना 97-72 हे एक तीस वर्षीय 

योजना के रूप में आरम्भ की गई थी । इस योज॑ना का उद्देश्य श्रम-प्रधान 
परियोजनाएँ चलाकर देश के प्रत्येक जिले से रोजगार के नए अवसर पैदा करना 
और स्थानीय विकास योजनाओं के माध्यम से दिकाऊ परिसम्पत्तियाँ पैदा करना है। 
योजना आरम्भ करते समय इसका लक्ष्य प्रत्येक जिले मे प्रति वर्ष 300 दिनो के 
लिए कम से कम एक हजार व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने क्य था | देश में 
कूल 355 जिले हैं भौर इस्र प्रकार 3 55 000 लोगो को 300 दिनौ के लिए 
अर्थात्‌ 0,65,00 000 जन दिनो का रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया । योजता 
को पूर्णतया केद्धीय क्षेत्र योजना का रूप दिया भया और इसके लिए 50 करोड ₹ 
की राशि क प्रावधान रखा गया । 

ग्रामीण रोजगार योजना, जो 97-72 मे एक ठौन वर्षीय थोजना के रूप 

में प्रारम्भ की गई, काफी प्रभावशाली सिद्ध हुई । 973-74 तक की प्रगति का 
ब्यौरा निम्न सारणी से स्पष्ट है? 


].. वोजना--22 मार्च, 4973-...'बेरोजगारी' पर व्यावहारिक गारयथिक अनुसाधान की राष्ट्रीय 
परिषद्‌” के निदेशक श्री आईं जैंड़ भटटी का लेख | 
2. कुष्णेत्र--अप्रेत, 974--'ग्रमीण रोजगार योजना' पर थी ही सी पाण्डे का लेख | 


भारत में बेरोजगारी समस्या का स्वरूप 463 


निधि का पब्रावटन दयय और रोजगार 


निधि का दी गई राशि किया गया पैदा पिया गया 
वर्ष आवदन (लास रू मे) वाह्तविक ब्यय रोजगार 
(लाख रु मे) (लाप ₹ मे) [लाख जम दिनो मे) 
97]72 5000 00 3373 43 3,6 38 789 66 
972 73 4885 00 4 74 395 5,339 57 ]322 5 
(बाद में 
5 040 745 
हो गया ) 
4973 74 4745 55 । 595 74 976 3 256 3] 
(30 9 73 तक) 


ग्रामीण रोजगार की प्रभावशाली बोजता से क्षेत्रीय कायकर्साग्रो का ग्रामीण 
विक्राप्त के लिए सामुदायिक विक्रास कायक्रमों के प्रलगत बेरोजगार जन शक्ति वा 
उचित उपयोग करने तथा उसे उत्पादा और निर्माणात्मक कार्यों में लगाने दी 
दिशा मे सफल अनुभव हुप्रा है। श्रत्म मेघालय, तमिलनाडु बेरल प्रान्न्न प्रदेश 
गुजरात, उत्तर प्रदेश श्रौर राजस्थान के 40 से प्रधित जिलों का पयवेद्षण यही 
सिद्ध करता है कि ग्रामीण रोजगार योजता काफ़ी स्रफल रही है ग्रौर इसे समाप्त 
ने करके अधिक प्रभावी रूप मे भ्र गे भी जारी रखा चाहिए । 

2 छोटे किसानों की विकास एजेन्सी--इस योजना का लक्ष्य थोडी 
सहायता देकर छोटे किप्तानो को अपने पैरो पर ख्डा होने के योग्य बनाता है । 
छोटे किसानो के अ्रस्तगंत वे किसान आते हैं जिनके पास 25 से 3 एकड सिचित 
(या सिचाइ के योग्य) या 7 5 एकड तक अधिचित भूमि है । यह सहायता भ्रादानों 
या ऋण के हूप म हाती है ताकि विसान नए बीजो और सांदो का पूरा पूरा लाभ 
उठा सकें |! 

3 सीमानत कृषक और कृधि श्रमिक एजेम्सी--इस योजना के भी बही 
लक्ष्य हैं जो छोटे किसानो की विकास एजे सी के हैं। प्रस्तर केवल इतना है त्ि यह 
योजना छोटे किसानो वी विकास एजेन्सी के अन्तर्गत न झ्राने बाने छोटे किसानो 
और कृषि श्रमिकों के लिए है | इसलिए यह छोटे क्सानों की विवास एजेम्सी की 
पुरक् हैं । शामीण कार्यो के माध्यम से कृपि अमिकोी को अतिरिक्त रोजगार उपनकब्य 
कराना और छोटे क्सिानो को उसी प्रवार ऋण शभ्रादान तथा ग्राथिव सहायता 


उपलब्ध कराना जिप्त प्रकार वे छोटे किप्तानों की विद्राप एजेन्सी के ग्रच्तमत उपपब्ध 
कराई जाती हैं इस योजना का लक्ष्य है ।2 


| योजना दिनाक 22 माच [973--थ्वरोजगारी पर आई जेड भट्टी (व्यावहारिव 


आधिक अनुमधान की राष्ट्रीय परिषद्‌ के निदेशक) रा लेख युष्ठ 6 
2. चही, पृष्ठ 6 
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4 सूलाग्रस्त क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम--प्राम्य निर्माण फार्यक्षम नामक योजना 
वे लिए यह नया नाम है, जो 54 सूखाग्रस्त जिली तक सीमित है । इस योजना का 
लक्ष्य “उत्पादन प्रधान' ऐसे निर्माण-कार्यों को हाथ भे लेया है जिनमे श्रमन्ग्रधान 
त्कनीशो का प्रयोग हो, ताकि सूखे के कारण पंदा होने बाली कमी की भीपणता 
वो कम किया जा सके [7 

उपरोक्त विभिन्न रोजगार-सृजन-योजनाएँ काफी उपयोगी सिद्ध हुई हैं। 
व्यावहारिक आर्थिक पअ्नुमवान की राष्ट्रीय परिपदट के निदेशक श्री आई. जंड भट्टी ने 
22 मार्च, 973 के योजना“ग्रक़ मे तक प्रस्तुत किया हैं कि यदि हम परम्परागत 
बेरोजगारी के स्थान पर रोजगार की प्रमावशालिता पर विचार करें तो ग्रामीण 
बेरोजगारी सम्बर्वी रहस्य काफी मात्रा तक लुप्त हो जाएगा और हम गरीबी की 
समस्‍या से भी अधिक ग्रच्छी तरहू निपटने में समर्थ होगे । उपचार की दृष्टि से हम 
रसवय उलादत के सृत्तत पर उतना बल नहीं देंगे जितना कि संभाधी के विकास पर | 
उपरोक्त सरकारी योजताओं में यद्यपि दोनो ही तत्त्व हैं, दथधापि ससाधनो का विकास 
बस्तुत इनमे गरोएा महत्त्व रखता है। श्री भट्टी के अनुमार गाँवो की गरीबी की 
समस्या का सही दशन हे इस बात के लिए प्रेरित करें क्रि हम समाधनतों के विक्रास 
गौर तत्काल ही सत्थापक ढाँचे के विक्राम पर अबया छ्यान कन्द्रित करें । इसके लिए 
नीति पथ्यत्यी कुछ क्र स्तिकारी परिवतंत करने होगे । 
ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करने के उपाय 

ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करने और ग्रामीण जन-शक्ति हा समुचित उपयोग 
करने के लिए सरकारी क्षेत्र मे योजताओो द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों के प्रत्वर्गत 
सघन कृपि-कार्पों में सजदू सें का उपयोग करता, तिर्माए-सुविधा म्रों को बढाता, गाँवों 
में ल्पु और ग्राम्प उद्योगों को समठित करना ग्रादि ग्रनेक कार्य सम्मिलित हैं। 
सरकार को यह नौति रही है कि जहाँ तक हो सके मानव-श्रम-क्षमता का पूर्ण 
उपयोग किया जाए तथा आ्राधुनिक मशीतो और यन्त्रो का उपयोग केवल उन्ही क्षेत्रों 
में किया जाएं जहाँ मानव-श्रप्त विक्ास-काबक्ों को पूरा करने में समर्थ नहों। 
लेकिन इन सब्र बातो के बावब॒द ग्रामीण बेरोजगारी कम होने के स्थान पर ही है । 
भरत आवश्यक है हि पूरी ग्रामोण शक्ति का उचिद उपयोग करने के लिए विशाल 
पैमाते पर कार्य किए जाएँ । इसके लिए कुछ उपयोगी सुझाव तिम्नलिखित हैं-- 

] ग्राम-पचायतों के अन्तर्गत जो विभिन्न कर्यक््म (नालियाँ खुदवॉना, 
तालाब ख़ुदवाना, सडके बताना, छोदे-छोद़े पुन्त बचना, भवन तिर्मारेण करना ग्रादि) 
अय सहे हैं. उन्हें शधिर दयाएक इतर पर और किक प्रशपदी रूद में ऋएे भी जारो 

रखा जाएं । 

2 पचायतों को सौते गए कार्यों के ग्रतिरिक्त स्थायी रूप से चलने वाले 
प्रम्य रोजगार-साधन भी गाँवों में प्रारम्म किए जाने चाहिए तथा इनके लिए 


६. वचहाी, पुष्ठ 7. 
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सेवा-सहकारी मस्या्रों को उत्तरदायी बनाया जाए। देश का समस्त ग्रामीण क्षेत्र 
सेवा-सहकारी संस्थाओं से सम्बद्ध है। उनका उपयोग कृषि-ऋण वितरण के लिए तो 
किया ही जाता है, किन्तु इनके अतिरिक्त ग्रामीण उद्योगोन्‍जेसे पशुपालन, दुग्ध 
व्यवप्ताय, मछली-पालन, मुर्गीपालम, टोकरी बताना, साबुन बनाना, मिट्टी के बतन 
बनाना, घुनकर उद्योग, लुद्वारी, सुनारी, झ्रादि के लिए साख की पूर्ति तथा अन्य 
सुविधाप्रो की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। इन ग्रामीण उद्योगों एवं ब्यवसायों 
का व्यापक रूप से विस्तार शिया जाए अधिक से अधिक ग्रामीण जन-शक्ति का 
स्थायी उपयोग उन्हे इन उद्योगों में लगाऊर ही किया जा सकता है। इससे गाव में 
रोजगार के अवसरो के साथ ही उत्पादन में भी वृद्धि होगी । 


3 सहुकारी सयुक्त क्रपि समिति या सामूहिक यहकारी क््पि समिति, मछली 
पालन समित्ति, विचाई समिति, श्रम-निर्माए सामति, औौद्यागिक एवं बुनकर समित्ति 
ग्रादि की स्थापना गअलगसे भी गाँवों में करना उपयोगी है। इन समितियों द्वारा 
गाँवों में रोजगार को व्यवस्था को जा सकती है | 

4. गाँशगो के 0 से 8 वर्ष तक के बच्चों को इस प्रकार के काम देने 
चाहिए, जिन्हें वे अपने विद्या-प्रध्ययमन करने के साथ-साथ कर सक । इससे उन्हें 
भ्रौर उनके परिवार को गत्तिरिक्तआय प्राप्त हो सकेगी । पाठशाला भवत की सफाई, 
उसकी मरम्मत, उप्रमें फूलों का बाग लगाना, गाँव में मन्दिरों तथा पचायत्त घर 
झादि के आस-पास दाग बगीचा लगाना, मिट्टी के खिचौीने बनाना, काष्ठ की वस्तुएँ 
एवं खिलौने बनाना, कढ़ाई, ड्राइग, सिलाई, कटाई, महिला एवं बच्चो कु बचत बंक 
खोलना, पाठशाला में सहकारी उपभोक्ता भण्डार खोलना एवं उसका सचालन करना 
प्रादि ग्रनेक कार्य हैं, जो विद्याध्ययन के साथ-साथ किए जा सकत हैं । 


5. भूमि के चकबन्दी-कार्यक्रम को तेजी से अमल में लाया जाए ताकि 
किसान उसमें कुआ्मा बनाकर डीजल-इजन या बिजली की मोटर से सिंचाई कर सके । 
सिंचाई की व्यवस्था होने से किसान वर्ष में दो या तीन फसल तंयार करके अपने 
बेकार समय का पूरा उपयोग कर सकेंगे | साथ ही, एक जगह सारी भूमि इक्ट्ठी 
होने से भूमि की देखभाल भी अच्छी तरह हो सकेगी । 

6. सरबार ऋण प्रश्माली को सुगम बनाए। सरकार ने कृषि की उचन्नत्ति 
के लिए ऋण व्यवस्था तो की है परन्तु उसकी विधि इतनी पेचीदा, उलभनपूर्ण 
श्ौर जटिल है त्रि साधारण कृषक 6 माह तक अथक्‌ परिश्रम करने के पश्चात भी 
ऋण) प्राप्त नही कर सकता ॥ अत. सरकार को चाहिए के ऋणा स्वीकार करने की 
विधि को भ्रधिक सरल बनाया जाएं। प्रत्येक पचायत स्तर पर एक ऐसा चलत्ता-फिरता 
कार्यालय बनाया जाए जो निश्चित तिथि पर भाँव में जाए और पटवारी, ग्राम सेवक 
तथा सहकारी समितियों से आवश्यक सूचना एकच्रित करके ऋशा उसी स्थान पर 
स्वीकार करे | किसान को उसकी जमीन सम्बन्धी जानकारी के लिए पास बुक दी 
जाएँ, जिसमें ऋण, यदि कोई लिया हो, तो वह भी लिखा जाए । 


7. शिल्पी वर्ग जिसमें लुहार, खाती, बुनकर, चमंकार झादि सम्मिलित हैं, 


डा 
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[५ 
बहुत दयनीय अवस्था में है । इस बथर्ग के लोगो के अपने धन्ये बन्द होने जा रहे हैं 
फलस्वरूप ये लोग शहरो में जाकर नौकरी की तलाश में मटकते किरते हैं या गाँवों 
में रहकर अपना निर्वाह वडी ही दु सूद स्थिति में करते है ध्रत ग्रावष्यक है कि इस 
वर्ग के लोगों को उचित ट्रेनिंग देकर उनकी अपनी सहकारी समितियाँ बनवाई जाएँ 
तथा उनके धन्यों का ग्राघुनिवीकरण करन में उन्हे धन और ग्रावश्यक साज-सामान 
की सुविधा दी जाए। 

8 जो ग्राम शहरों के पास्त स्थित हैं, जहाँ आवागमन के साधन सुलभ हैं, 

वहाँ मुर्गी पालत और डेरी उद्योग को प्रोग्माहत दिया जाता चाहिए ॥ भारत सरकार 

द्वारा गठित भगवती समिति ने भी अपनी सिफारिश में यह सुझाव दिया था । 


शिक्षित बेरोजगारों 
(+त7९4९१ एपरशाधरा)05700॥:) 


भारत जैसे अद्ध विकसित किन्तु विकासशील देश में जहाँ 3/4 जनमख्यां 
अशिक्षित है, सामान्य लिखते पढने वाले व्यक्ति वो भी शिक्षित कहा जा सकता है। 
लेकिन शिक्षित बेरोजगारी के अन्तर्गत वे ही व्यक्ति माने जाएंगे जिन्‍्होने कम से कप्र 
मेट्रिक परीक्षा उत्ती्ण करली हो | मारत मे अधिकाँश शिक्षित व्यक्ति बेरोजगारी के 
क्सो[न छिसी हूप से पीडित है | परकार के पास इतने साधन नहीं हैं कि बह अल्पवाल 
में प्तमी शिक्षितों को अथवा शिक्षित बेरोडगारो क्यो रोजगार या पर्याप्त बेकारी भत्ता 
आदि दे सक्ते । उपलब्ध ऑक्डो के अनुसार 972 में लगभग 32 8 लाख शिक्षित 
बेरोजगार थे । 970 मे लगभग 63 हजार इजीनियर बेरोजगार थे । कुछ वर्षों पूर्व 
प्रकाशित पुस्तक भारत में प्रशिक्षितों की बेरोजगारी मे यह बताया गया है कि 
मार्च 970 से 34 5 लाख शिक्षित व्यक्ति रोजगार वी तलाश में थे जिनकी सल्या 
मार्च, 797] तक 44 4 लाख हो गई ग्रर्थात्‌ ) वर्ष मे 22 2 प्रतिशत की वृद्धि हो 
गई । इस पुस्तक के अन्तिम ग्रध्याय में चेदावनी देते हुए लिखा गया है, “हमारे 
शिक्षित युत्रको भे बढती हुई बेरोजगारी हमारे राष्ट्रीय स्थायित्व वे लिए जबरदस्त 
खतरा है | उसे रोकने के लिए यदि समयोचित कदम नहीं उठाया गया सो भारी 
उथल पुथल का झन्‍्दशा है ॥7 
शिक्षित बेरोजगारी को दूर करने के उपाय 

देश मे शिक्षित बेरोजगारों की समस्या को दूर करने के लिए सरकार यद्यवि 
विभिन्न तरीको से प्रयत्नशील है, तथापि निम्नलिखित सुभाव दिए जा सकते है-< 

] देश में शिक्षित व्यक्तियों के लिए रोजगार के अंदर पत्र तक नहीं बढ 
सकते जब तक कि द्वत झौद्योग्िक विकास नहीं हो। यदह्योप सरकार आषपशीर्गि् 
विंकांस के लिए स्चेष्ट है, लेकिन उच्च स्तर के कराधान की नीति इत्त मार्य मे एक 
बही बाघा है। अधिक कराधान से बचत को प्रोत्साहन नहीं मिलता ओर जद तक 


].,  योजता, 22 मार, 4972 जी सी जायसवाल का लेख शिक्षित बेदोजगारो वी समस्या 
राष्ट्रीय स्पायित्व के लिए खतरा है?' पृष्ठ 8 
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बचत नही होगी तथा उसका उचित विनियोग नहीं होगा, तब तक रोजगार नही 
बड़ेगा । ग्रतः आवश्यक है कि कराधात दर को कम करके औद्योगिक श्िकास को 
प्रोत्ताहन दिया जाए । 

2 देश में उद्ादन-क्षमता का हाल ही के वर्षों म द्वास हुग्ना है। उत्पादन क्षमता 
तो विद्यमान है, लेकिन विभिन्न कारशों से उसका पूरा उपयोग नही हो पाता * साथ 
ही, उम्तमे उदामीनता वी प्रवृत्ति भी बढ रही है। ग्रत इस प्रक्वार के उपाय किए 
जाने चाहिए कि उत्पादन क्षमता के झनुमार पूरा उत्तादन हो सक्के ताकि अतिरिक्त 
रोजमार के अवमर उपलब्ध हो । देश में अनेक ऐसे झ्ौद्योगिक सस्थान हैं जितमे पूर्ण 
उत्पादन नरी हो रहा है । सादेजतिक-क्षेत्र इस रोग का सबसे बुरा शिकार है। 

3 देश भें लघु एवं कुटीर उद्योगो का विकाप्त अपेक्षित गति से नही हो पा 
रहा है, जबकि इन उद्यागों की रोजगार-देय-क्षमता काफी भ्रधिक होती है | जापान 
ज॑से देश मे लघु उद्योगो मे लगभग 70 प्रतिशत लोगो को रोजगार मिलता है तो 
भारत जैसे विशाल देश मे, जहाँ इन उद्योगों के प्रसार की गुजाइश है, बहुत बडे 
प्रतिशत मे रोजगार के अ्बसर बढाए जा सकते है । 

4 इलैक्ट्रोनिक उद्योग का विकास भारत के लिए नया है। यदि इसका 
विस्तार कया जाए तो हजारो इजीनियरो या डिप्लोमा होल्डरो को रोजगार मिल 
सकता है । 

$. तकनीकी विशेषज्ञों के लिए सेवा-क्षेत्र, रोजगार के पर्याप्त प्रवमर प्रदान 
कर सकता है। वर्तमान मे ट्रॉजिस्टरो, डीजन-इजनो, वाहनो, रेफ़िजरेटरो आदि 
क्षेत्रों मे उपयुक्त सेवा एवं सुधार वी व्यवस्था उपलब्ध नही है । प्रत इस सेवा-क्षेत्र 
को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए । 

6 रोजगार की दृष्टि से वनो का समुचित प्रयोग नहो क्या जाता है | अन्य 
राज्यो को चाहिए कि वे भी पश्चिमी बगाल राज्य के समान वन्यगहन प्रशिक्षण, 
जगजी जड़ी बूटी की खोज, पशुपालत एवं चिकित्सा जैसे कार्यो को प्रोत्साहन देकर 
शिक्षित व्यक्तियों के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करे। 

7. सरकार सभी शिक्षित लोगो को न तो नौकरी प्रदान कर सकती है 
श्रौर न ही बेरोजगारी का भत्ता दे सकती है । यह बात प्रघानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा 
ग्राँघी एक बार नहीं कई बार कह चुकी है। अत, विभिन्‍न क्षेत्रों के ततनीकी विशेषज्ञों 
को चाहिए कि वे अपना रोजगार स्वय खोलें तथा अन्य सस्थाओ से पूँची तथा कच्चे 
माल की व्यवत्था करें । 

8 49वी शताब्दी की शिक्षा प्रशालोी को यथाशीघ्र बदला जाए, क्योकि 
यह नौकरशाही वर्ग को पंद्ा करने वाली है जो वतंमान स्थिति में निष्क्रिय सिद्ध हो 
चुकी है। नवीन शिक्षा पद्धति मे श्रम को महत्ता प्रतिष्ठित की जानी चाहिए तथा 
तोकरियो बे पीछे दौड़ने बाली शिक्षा को तिलाँजलि दी जानी चाहिए । 


9. एक परिवार में जितने कम बच्चे होगे, उनबी शिक्षा दीक्षा का उतना ही 
उचित प्रबन्ध हो सकेगा तथा उचित नौकरी मिल सकेगी । जहाँ बच्चे अधिक ** 
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वहाँ शिक्षा ग्रपूर्ण होगी और ग्रल्प शिक्षित लोग शिक्षित बेरोजगारों की संख्या को 
बढाएँगे । ग्रत. परिवार सीमित होना झावश्यक्र है । 

0, शिक्षित वेरोजगारों द्वारा स्वय के उद्योग धन्धे चालू करने के लिए 
प्रेरित क्रिय/ जाना चाहिए ॥ इस कार्य के लिए उन्हे कम ब्याज-दर पर बैक एवं अन्य 
सम्थाग्रों से ऋण दिलाए जाने वी व्यवस्या की जानी चाहिए | सरकार द्वारा उन्हें 
सुविधाएँ भी दी जानी चाहिए, जैसे प्रायकर की कुछ छूट, कच्चे माल की सुविधा, 
लाइसेंस की व्यवस्था आदि । 

] देश में कृषि-शिक्षा का प्रसार क्रिया जाना चाहिए, विश्येप रूप से 
ग्रामीणु-क्षेत्री मे, लाकि शिक्षित लोग कृपिन्यवह्था की ओर अग्रसर हो सकें । 

42 सरकार द्वारा चाबू किए गए कार्यक्रमों की उपलब्धियों से सम्बन्धित 
पर्याप्त आँकड़े एकत्रित किए जाने चाहिएँ और उनके ग्राघार पर भविष्य के लिए इस 
समस्या से सम्बन्बित कार्यक्रम तैयार किए जाने चाहिएँ ठथा उन्हे कार्याम्वित क्या 
जाना चाहिए । 

यदि इन विभिन्न उपायी पर प्रभावी रूए से श्रणल किया जाए कौर जो उपाय 
किए जा रहे हैं उन्हे अधिकाधिक व्यावहारिक तथा प्रभावशाली बनाया जाएं प्रो 
शिक्षित बेरोजगारी की समस्या दुर की जा सकती है | 

बेरोजगारी के कारण 
((-बरपा5९५ ०0 एाशाएएशआशा) 

कारत में फैली वज्यावक बेशशगारी के लिए उत्तरदायी प्रमुख वारण 
निम्नलिखित हैं-- 

] झनसख्या-त्रृद्धि की तुलना से झ्ल्प झ्राथिक बिकास--देश में प्रतिंवर्ष 
2 5% वी दर से जनसख्या बढ़ रही है, लेकित द्वुत प्राथिक ब्िकास न हो पाने के 
कारण जनसख्या-वद्धि के अनुपात मे रोजगार की सुविधाओं भें वृद्धि नहीं हुई है ! 
परिणामस्वरूप, श्रम-शक्ति के बाहुल्प की समस्या उत्पन्त हो गई है।॥ स्वतस्जता से पूर्व 
कई दशाब्दियों तक देश की शब्र्थ-प्यवस्था के स्थिर २हने, परम्परागत उद्योगी का पर्तन 
होने भौर साथ ही झ्राधुरिक ढंग के विस्तृत पैमाने के उद्योगों के विकसित न हो सक्रने 

के कारण देश में बेरोजगारी अढती गईं। स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ यद्यपि पचवर्षीये 
योजनाग्रों के माध्यम से देश के' श्राथिक विकास के प्रयत्न किए गए हैं, लेकिन भरा थ्िक्रि 
विक्रास की गति बहुत धीमी रही है । साथ ही मोजनाग में रोजगार प्रदाद ब्रसे 
के सम्बन्ध में कौई व्यापक एवं प्रगतिशील नीति ग्रपनाई जाने सम्बन्धी कसी भी रही 
है । फलस्वरूप, देश मे बेरोजगारी का निरन्तर विस्तार हुआ्ना है। ग्रायोशित विकास 
कार्यक्रमों के भन्‍्तर्गंव बढ रहे रोजगार के अवसर श्रमिक सख्या में हो रही वृद्धि वी 
तुलना में कम हैं अ्रत बेरोजगारी कम नड्ी हो पाती, वरव्‌ निरन्तर बढ़ती जाती है। 
जनसख्या-वर््धि बा! एक प्रभाव यह हुप्रा है कि उपभोग व्यय में भारी वृद्धि होते लगी 
है और पूंजी निवेश के लिए बचत प्रावश्यक्तानुमार उपलब्ध नही हो पा रही है । 
2 दोषपूर्ण श्रायोजन--रोजगार की दृष्टि से भारतीय ग्ायोजन मुख्यतः 
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दो प्रकार से दोपपुर्ण रहा है । प्रथम, रोजगार नीति से सम्बन्धित है और द्वितीय, 
परियोजनाग्रो का चयत । पचवर्षीय योजनाप्रो मे एक व्यापक प्रभावी ग्रौर प्रथतिशील 
रोजगार नीति का बहुत बड़ी सीमा तक प्रभाव रहा है। प्रारम्भ मे यह विचार 
प्रबल रहा क्षिआशथिक विकास के परिणामस्वरूप रोजगार में वृद्धि होगी, ग्रतत 
विकास नीतियाँ बनाते समय रोजगार के उद्देश्य को लेकर अलग्र से विचार नी 
किया गया और न ही इस बात वे लिए कोई नीति निर्धारित की गई कि योजनावाध 
में कितने लोगो को रोजगार दिए जाने है । रोजगार को योजना के मूल उद्देश्यों में 
प्रवश्य सम्मिलित क्रिया गया, लेक्नि इसे उच्च प्राथमिकता नहीं दी गई । रोज्गार 
को केवल परिण्याम के तौर पर समभने और मापने की नीति रही | केवल योजना- 
बायेक्मो के फलस्वरूप उपलब्य होने वाले रोजगार के अ्रनुम न लगाएं गए । यह 
सोचकर नही चला गया कि योजनाग्रो के माध्यम से इत्तती सख्या में लोगो को 
निश्चित रूप से रोजगार दिपा जाना है। अब आगे चलकर द्वितीय योजनावधि में 
लघु उद्योगो पर जोर दिया यया त्तो रोजगार के अबसर बढने लगे, लेक्नि इस 
योजना के दौरान भी मूलत रोजगार-उदृश्य को सामने रखकर इन उद्योगों को 

महत्त्व नही दियां गया । श्रायोजन की दूसरी ग्रम्भीर तुटि परियोजनाम्रों के चयव 
सम्बन्धी रही। कुछ विशेष उद्योगों को छोडकर, जहाँ पूंजी प्रधात तकनीक वा 
अपनाया जाता ग्रनिवाय था, अन्य बहुत से उद्योगों के सम्बन्ध में वेक॒ल्पिक उत्पादन- 
तकतीकों के बीच चय्नत करने की झ्लोर समुचित ध्यात नहीं दिया गया। विदेशी 
तकतीको पर निर्मरता बती रही और कम श्रम प्रधान उत्पादन विधियों को भान्यता 
दी जाती रही | चतर्व योजना काल से सरकार ने रोजगार नीति में स्पष्ट और 
प्रभावी परिवर्तेन किया । लधु उद्योगों को प्रोत्माहुन दिया गया ग्लौर ऐसी योजनाएँ 
चालू की गई जि नक्की रोजगार देय क्षमता अधिक हो । रोजगार के लक्ष्य निर्धारित 
करके निवेश कार्यक्रम तैयार किए जाने और उसे कार्यहूप देने की दिशा में सक्रिय 
कदम उठाए गए। पाँचवी योजना का सुख्यत रोजगार सवद्ध क बनाने की चष्टा 
को गई है। 

3 दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति-भारतीय शिक्षा पद्धति, जो मूलत ब्रितिश देन 
है दफ्नरी 'बावबुप्रो" को जन्म देती है । यह शिक्षा पद्धति छात्रो को रचनात्मक कार्यों 
की ओर नहीं मोडती तथा स्वावलम्धी बनने की प्र रणा भी नही देती । यह शिक्षा- 
पद्धति 'कुर्सो का मोह जाग्रत वरती है, इस प्रद्वार की भाववा पैदा नही करती कि 
सभी प्रकार का श्रम स्वागत योग्य है । 

4 क्रूदि का पिछडापत--भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन यहाँ वी 
कृषि पिछडी हुई है और कृषि उत्पादन अन्य देशो की अपेक्षाकृत बहुत कम है । कृषि- 
प्यवसाय मे ग्रामीण क्षेत्र मे लगभग 70% लोग लगे हुए हैं और प्राय दूसरे प्यवसायो 
से प्राय दूर भागते हैं । इस प्रकार भूमि पर ही लोगो की आत्म निर्भरता बढती जा 


रही है फलस्वरूप देश मे अल्प रोजगार, भ्रच्छन्न वेरोजगारी झादि में काफी वृद्धि हो 
रही है । 
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बेरोजगारी के उपरोक्त मूलभूत कारणो मे ही अन्य सहायक अथवा गोण 
के रख निहित हैं। श्रतिवृष्टि ग्रथवा ग्रनावृष्टि, भ्रन्य प्राकृतिक प्रकोप, लोगो में 
आलसोपन की प्रवृत्ति, सयुक्त परिवार भ्रस्याली, “धर से चिपके रहने” को बीमारी, 
भादि कारण भी बेरोजगारी के लिए उत्तरदायों हैं । 

बेरोजगारी : उपाय ऋर नीति 
( एगश्गी०णश्ाशा : िश्क्ाए5 थाएं 20॥09) 

बेरोजगारी की समस्या के निदान हेतु आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों से 
विभिन्न सुझाव दिए जाते रहे हैं और सरकार द्वारा भी निरंस्तर प्रयत्व किए जाते रहे 
हैं । ग्रामीण बेरोजगारी और शिक्षित बेरोजगारी तिवारण के सदर्भ में निम्नलिखित 
सुझाद विचारणीय है-- 

() भ्रध्िकतम झ्राय स्तर पर अधिकतम रोजगार की व्यवस्था करने के 
लिए जनसख्या-वृद्धि पर तेजी से और क्ठोरता से नियश्तण लगाना पड़ेगा। इस 
सम्बन्ध मे परिवार नियोजत सम्बस्ती कार्य कमो को व्यापक बनाना और कठोरतापूर्षेक 
लागू करना हागा । यह भी उचित है कि कानूनी रूप से तीन से अधिक सन्तान 
उत्पन्न करने पर प्रतिबन्ध लग्रा दिया जाएं । 

(2) लघू एवं कुटीर उद्योगो क तीब्र विकास के साथ ही मिश्रित कृषि को 
अपनाया जाए अर्थात्‌ कृषि के साथ-साथ पशुपालन और मुर्गीप/लन झ्ादि उद्योग भी 
श्रपनाए जाएँ। 

(3) मानवीय श्रम पर अधिकाधिक बल दिया जाए, जहाँ मशीतोकरण 
से कोई विशेष बचत न होती हो, वहाँ मातवीय ख्वम का अधिकाधिक प्रयोग 
किया जाए । 

(4) अधिक जनसर्पा वाले क्षेत्रों में किसी बड़े विकास कार्मक्रम के 
क्रिपान्चधन के बाद भी यदि बेरोजगार व्यक्ति बचे रहे तो उन्हें एक बड़ी सटया में 
काम सिखा कर उन क्षेत्रों मे भेजा जाए, जहाँ ऐसे प्रशिक्षित कारीगरों की कमी हो । 
इसके लिए प्रश्क्षिण एवं म गे-दर्शन योजनाएं प्रारम्भ की जानी चाहिए ।? 

(5) ग्रामीण औद्योगीकरणा एवं विद्युतीकरण का तेजी से प्रसार किया 
जाए । प्रत्येक क्षेत्र में ग्रौद्योगिक विक्रास का एक-एक केन्द्र कायम किया जाए ग्रौर 
इन्हे परिवहन तथा भन्य समुचित सुविधाश्रों के माध्यम से एक कडी के हप मे जोड़ 

दया जाए | ऐसे केन्द्र उन शहरोया गाँवों में स्थापित किए जाएँ, जो कुशल 
कारीगरो तथा उद्योगपतियों को खींच सकें श्रौर उन्हे बिजली तथा अन्य सुविधाएँ दी 
जा सर्वे ।7 
(6) शिक्षा-पद्धति को इस प्रकार “यवस्थित किया जाय जिससे कर्मचारियों 
वी आवश्यकताओं के बदलते हुए ढाँचे से उसवा मेल बैंठ सके । कुछ चयनित क्षेत्रों 


]... ग्रोजरा, दिनाँक 22 माव, 973 मे चत्द्रपकाश माहेशदरी का लेख “बेरोजगारी की समस्या 
पर एक विद्वगम दृष्टि, पृष्ठ 25. 
2, वही, पृथ्ठ 25. 
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मे जन-शक्ति सम्बन्नी प्रध्ययतों वा प्रायोजन और तकनीकी शिक्षा-क्षेत्रों का बिस्तार 
करने की नीति पर तेजी से ग्रमल क्रिया जाए । 

(7) कृफिल्षेत्र मे दृद्धि की जाए। भारत्र मे लाखो एकड जमीन बजर 
और बेकार पडी है जिसे अल्प प्रयात्व से ही कृषि-योगए बनाया जा सकता है। इससे 
एक प्रोर तो श्रमिक्रों को रोजगार मिलेगा तथा दूसरी ओर ऋृपि-झ्षेत्र मे वृद्धि होकर 
क्रपि-उत्पादन बडेगा । 

(8) ग्रायोजन के निवेशाँचे मे, रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, 
मुख्यत दो प्रकार के परिवतंत लाना झावश्यक है--(क) उद्योगों का चयन- 
ग्राधारमूलक ढांचे पर अन्न तक काफो निवेश हो चुका है और भ्रब आावश्यबता इस 
बात की है कि प्रन्य उद्योगो--विशेष रूप से उपभोग-वस्तु-उद्योगो की प्रोत्साहन 
दिया ज्ञाए। ऐसे उद्योगो की रोजगार देय क्षमता अधिक होती है । इनके अन्तर्गत 
उत्पादन के अतिरिक्त वस्तुश्रो के वितरण आदि सेवाग्नो मे भी रोजगार के अवसर 
बढ़ते हे । (ख) तकनीक का चयन-रोजगार-हृष्टि से श्रम-प्रधान तकनीकों के चयन 
को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए | इन दोनो प्रकार के परिवतनों द्वारा निवेश-ढाँवे 
को प्रभावित करने के लिए यह आवश्यक है कि सरकार वी विक्राम-नीति को मोड 
दिया जाए । उत्पादन पर बल देने की नीति के साथ ही साथ रोजगार बढाने वाले 
उद्योगो और तकनीकी को प्रोत्साहन देने वी नीति अपनाई जाए । 

(9) रोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए सस्ताधवों का अ्धिक्राधिक प्रयोग 
करने के लिए तेजी से कदम बढाए जाएं । झल्प रोजगार में लगे लोगो के काप-काज 
को बढाया जाए ताकि पहले से लगे समांधनों का अधिक उत्पादक प्रयोग सम्भव बन 
जाए। कपि सम्बन्धी उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जए तथा स्व-नियोजित ब्यक्तियो 
के लिए ग्रधिफ काम-फाज की व्यवस्था की जाएं ताकि उनकी ग्ल्प रोजयार की 
ए्थिति को दूर किया जा सके । 

(१0) विकेन्द्रित उद्योग नीति अ्पताई जाए ताकि बडे बड़े शहरो की ओर 
बेरोजगार लोगो का जाना रुके अधदा कम हो । यह उचित है कि गाँवों और छोटे- 
छोटे शहरो के आस पास्त उद्योगों का विक्राप्त किया जाए। उद्योगों के विकरेन्द्रीकरण 
के फलस्वरूप दो बातें मुख्य रूप से होपी--प्रथम, श्रमिकों का स्थानान्तरण रुकेगा 


कप ०8 ब्रल्य-रोजगार में लगे उन श्रमिकों की स्थिति सुधरेगी, जो बाहर 
ही जाते । 


बेरोजगारी दूर करने के लिए उपरोक्त उपाय इस प्रकार के है कि रोजगार- 
नीति केवल रोजगार-नीति न बनी रह कर एक बहुमुवी नीति का रूप धारण कर 
लेती है श्र इस प्रकार को रोजगार को उपलब्धि हमारी अर्थव्यवस्था के व्यापक 
विकास-कार्येक्रम का एक अभिन्न भ्ग बन जाती है । 

दे रोजगारी सम्पन्धी भगवती समिति! की स्िफारिशें 
(क्‍7९९८णाफ्शातत्राता5 ण छाद्मएज्तवां (0णणाष्रा।०९) 

भारत सरकार ने बेरोजगारी के सम्बन्ध म दिसम्बर, 970 में जो "भगवती 

समिति! नियुक्त की थी, उप्तने अपनी अस्तर्रिमि रिपोर्ट मे आगामी दो वर्षों मे सभी 
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क्षेयो मे 40 लाख व्यक्तियों को रोजगार देने की विभिन्‍्दर योजनाओं के लिए 
20 ग्ररव रुपये की व्यवस्था का सुझाव दिया था। इस विशेषज्ञ समिति ने झत्तरिम 
रिपोर्ट में जो प्रमुख ध्िफारिशं की वे वेरोजगारी-तिवारण की दिशा में आज भी 
महत्त्वपूर्ण सार्गद्शंक् यत्ज हैं। इन प्रमुख सिफारिशों का साराँश मार्चे, 972 के 
गोजना गझऊ पे क्ली वेदारनाथ गुप्त के एक लेख मे दिया गया है, जो निम्न है-- 

() छाटे क्सानों श्रौर भूमिहीन मजदूरों की दुग्धशालामो, मुर्गीपरालन 
ओऔर सूझनर पालन केन्द्रों के उत्पादनो के विधायन और हाट व्यवस्था के लिए आवश्यक 
सगठन बनाएं जाने वी आवश्यकता पर राज्यों को विचार करना चाहिए । 

(2) किपानों को सहायता देने वाली सस्थाओं को, वटाईदारो झौर पट्ट दारो 
को क्रपि औ्रौर प्रन्य सहायक्ष उद्योगों के लिए ग्रल्प अवधि के और मध्यावधि कर्ज 
दिलाने म सहायता करनी चाहिए । 

(3) प्रत्येक जिले के गाँवों में रोजंगार के ग्रधिक अवसर पैदा करने धाले 
कार्यक्रमों के लिए राशि, उसको जनसरया, वहा कृपि विभाग की स्थिति और भअन्य 
भह्त्वपूर्णे बराती को ध्यान मे रख कर नीति पुननिर्वारित की जानी चाहिए । 

(4) कुछ चुने हुए जिलो में श्रायोगिक परियाजवाएँ शुरू की जानी चाहिए 
ताकि उस क्षेत्र का बहमुखी विकास हो सके । 

(5) कृपि-सवा-केस्द्रों को स्थापना को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, 
क्योकि इनम बहुत से इन्जी नियरों को काम मिलेगा ॥ 

(6) लघु घिचाई योजनाओो मे अश्रवेक लोगो को रोजयार मिल सकता है, 
भ्रत अधिकाविक अतिरिक्त भूमि योजना के ग्रन्तर्गव लाई जावी चाहिए | समिति 
का सुझाव था कि झागामी दो वर्षो मे एक झरब रुपये वी लागत से 5 लाख हैक्टेयर 
अ्रतिरिक्त भूमि योजना के अन्तगत लाई जाना प्रपेक्षित हैं। यह थोजना चतुर्थ 
योजता मे निर्षारित कार्यक्रम के झ्तिरिक्त होनी चाहिए । 

(7) समिति में खुझाव दिया कि चतुर्थ यीजना मे निर्धारित लक्ष्यों के 
अतिरिक्त 37 हजार और गाँवों भे ब्रिजलो एवं 3 लाख नल कूपो को बिजली दी 
जानी चाहिए । 

(8) गाँवों मे बिजली लगाने के कार्यक्रम को इस प्रकार लागू क्या जाना 
चाहिए ताकि ग्रपक्षाकृत पिछडे राज्यों मे अधिक विकास हो सके श्रौर वे राष्ट्रीय 
स्तर पर लाए जा सके । 

(9) राज्य सरकार सडक-निर्माण-कार्य के लिए विर्धारित रकम उसी काम 
में खर्च करें और उस रकम को अन्य मदों म व्यय न करें। 

(0) अस्तरदेशीय जल-परिवहत-योजना से भी श्रनेक लोगों को रोजगार 
मिलेगा, ग्रत सरकार को चाहिए कि वह ग्रन्तरेंगीय ज्थयल-परिवहन-्समिति की 
सिफारिशो पर अमल करे | 

(।) गाँवों मैं झ्रावास की विकट समस्या को देखते हुए सरकार को तेजी 
से भवन-निर्माण कार्य क्रम शुरू करना चाहिए । 
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(2) सरकार को गाँवों में मक्नान बताने के लिए व्यापक्र कार्यक्रम शुरू 
करना चाहिए तथा प्रचार साधनों के माध्यम से इस कार्यक्रम को प्रोत्साहन देना 
चाहिए । 

(3] प्रत्येक राज्य मे एक ऐसी एजेन्सी होती चाहिए जो ग्रामीण क्षेत्रो मे 
वह कार्य करेगी जो कार्य इस समय ग्रावास-मण्डल नग्रों मे कर रहे हैं। ये कार्य 
हैं-भूछि वा अधिग्रहण और विकास करना तथा आवास योजनाएँ तैयार करके 
उन्हे क्रियान्वित करना | 


(4) जीवन बीमा तिगम को भी गाँवों मे आवास-कार्यक्रों के लिए 
सहायता देनी चाहिए । 

(5) गाँवों में पेषणल सप्लाई करने की चालू थोजनाग्रों को तुरन्त 
त्रियान्वित करना चाहिए तथा इनको ग्रधिकाधिक क्षेत्रों में लागू करना चाहिए । 

(76) प्रत्येक राज्य में एक ग्रामीण भ्रावास वित्त-निग्रम बताया जाना 
चाहिए जो सहकारी समितियों, पचायती-राज सस्थाओ्री तथा व्यक्तियों को मकान 
बनाने के लिए वित्तीय सहायता देगा । 

(7) प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के लिए एक ब्यापक कार्यक्रम जल्दी ही 
प्रारम्भ करना चाहिए । 

(१8) जन साक्षरता के लिए जल्दी ही एक कार्यक्रम प्रारम्भ किया जाना 
चाहिए १ 

(9) औद्योगिक क्षेत्र मे व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए कारखानो की 
वास्तविक उत्पादन क्षमता को ग्रधिकतम सीमा तक बढ़ाना अत्यन्त आवश्यक है । 


(20) आशिक दृष्टि से भ्रक्षम मिलो के बन्द होने की समस्या से निपटने हेतु 
सरकार को एक सस्था बनानी चाहिए, जो बन्द हो जाने वाले कारखानो की ग्राथिक 
स्थिति तथा श्रत्य पहलुग्रो की जाँच करे। इस सस्था को एक ऐसी विधि अपनानी 
चाहिए, जिसके श्रन्तगत कारखाने के बन्द होने के सम्बन्ध मे समय-समय पर सूचना 
दी जा सके । 

(2() बेको को भी चाहिए कि वे अपना धन्धा स्वयं शुरू करने वाले लोगों 
को वित्तीय सहायता दे । बैंक अभ्रधिकारियो को चाहिए कि वे ग्रधिक रोजगार देने 
वाली योजनाएँ शुरू करें श्र बैक की प्रत्येक शाखा के लिए निश्चित लक्ष्य निर्धारित 
करें, जो उन्हें पूरा करना होगा । अतिरिक्त साधनो का काफी हिस्सा इन योजनाग्रों 
के लिए निर्शरित्त कर देना चाहिए । बढ़े हुए कुल साधनों की 25 से १0 /* राशि 
इन योजनाग्रो के लिए निश्चित की जा सकती है। 

(22) बैंकों को स्वय धन्धा शुरू करने वाले लोगो की वित्तीय सहायता करने 
में ग्रधिक उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए ताकि किसी भी श्रेणी के व्यक्ति को 
अपना धन्धा श्रथवा व्यवसाय प्रारम्भ करने के लिए ऋण लेने मे कठिताई न हो । 

(23) विशेष वित्तीय सहायता का अ्रधिक्राधिक लाभ उठाया जा सके, इसके 
लिए ग्रहु प्रावश्यर है कि ब्याज-दर, घन लोठाने की अ्रवधि ग्रादि ऋणा की शर्तें 
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प्रौर झ्धिक उदार बनाई जाएं । इसके अतिरिक्त ऐसे ऋण लेने वाले की आवश्यकता 
तथा उप्तकी मजबूरियों को भी ध्यान भे रखा जादा चांहिए। समितति का विचार है 
कि सम्बन्धित अधिकारियों को परथज्ञ ब्याज-दरों से सम्बद्ध समिति की पस्िफारिशें 
तुरन्त लागू करने वी दिशा म॑ प्रयास करने चाहिए । 

(24) उद्योगषतियों को विशेष क्षेत्र या उद्योग मे कच्चे माल के सम्बन्ध में 
जिन वठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उनको दूर करने के लिए उद्योगपति 
प्रपने सघ बना सकते है, जो लघू उद्यागों की बच्चे माल घन, उत्पादित बर्तुओ की 
बिक्री आदि समस्याझ्रो का समाघान कर सकते है तथा आवश्यकता पडने पर मामले 
को उपयुक्त श्रधिकारियो के पास ले जा सबते हैं! सरकार को भी इस तरह के 
सगठन बनाने की दिशा मे प्रोत्साहुन देना चाहिए । 

(25) बेरोजगार व्यविनवी के लिए आवेदन-पत्र निशुल्क होना चाहिए। 
यात्रा व्यय देने के सम्बन्ध मे भी विशेष परिस्थितियों पर घ्यात रखा जाता चाहिए | 
केवल उस मामले भें, जहाँ चुनाव के लिए माक्षात्तार आ्रावप्यक है, बेरोजगार व्यवितयों 
को यात्रा-व्यय दिया जाना चाहिए, ठाकि ने साक्षात्कार के लिए उपस्थित हो सकें । 
हाँ, यदि चुनाव वे सम्बन्ध भे सन्ती प्राजियों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा ग्रावश्यक 
है तो सभी उम्मीदवारों को याना न्यय द्वेना आवश्यक नही है । 


भगवती समिति की अन्तिम रिपोर्ट, 973 
(7779] ॥१९७०7 0॥06 ब्र/एछ०॥ (0७70#7706, [973) 

भगवती समिति ने 6 मई, 973 को पअ्पती अन्तिम रिपोर्ट भारत सरकार 
के समक्ष प्रस्तुत कर दी जिसमे आँकडो के आधार पर 97 भे बेरोजगार व्यक्तियों 
की सरया 87 लंख झांकी गई । इनमें से 90 लाख व्यक्ति तो ऐसे थे जितके पास 
कोई रोजगार नहीं था और 97 लाख व्यक्ति ऐसे थे जिनके पास 4 घण्टे प्रति 
सप्ताह का कार्य उपलब्ध था अर्थात्‌ वे बेरोजगार-से हीथे। अ्म्तिम रिपीर्ठ के 
भ्रन्तगंत बैरोजगा री की समस्या को दूर करने के लिए भुख्यत निम्नलिखित सुकराव 
दिए गए।--- हि 

[ वेरोजगारो को काम की गारण्टी देने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम लागू 
किया जाए । जो व्यक्ति रीज़गार में सलग्न है उन्हे रोजगार की हानि (7-०७४३ 
छएणए09४१९४) की स्थिति में बीमा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। 

2 कार्याधिवार योजना (क्था8ए॥ 00 ए०7: 8८॥6778 ) सम्पूर्ण देश में 
लागू जो जाए । 

3 देहातों के विद्यूतीकरण, सडक-निर्माण, ग्रामीण मकानों ओर वर्ष 
सिखचाई योजनाओं को आगामी दी वर्षों मे तेजी से लागू किया जाएं। रोजगार 
कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त साधन जुटाने मे कोई हिचक न की जाए और यदि 
ग्रावश्यक हो तो विशेष वरो तथा चालू करो म वृद्धि का मार्ग अपचाया जाए । 


.. 96 700ए5णगाए० 77565, १३५ 7, 973 
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4. काम के घण्टो को सप्ताह में 48 से घटां कर 42 किया जाए और 
फैक्टरियों को सप्ताह में यूरे 7 दिन तक प्रभावी रूप मे चालू रखा जाए ताकि 
रोजगार मे वृद्धि है । 

5. रोजगार एवं श्रम-शक्ति-नियोजन पर एक राष्ट्रीय आयोग गठित किया 
जाए 

6. विवाहआयु लडको के लिए 2] वर्ष और लडकियों के लिए 8 बं 
करदी जाए। 

भगवती समिति ने अपनी सिफारिशों मे लघू सिंचाई और प्रामों के 
विद्य त्तीकरण के कार्यक्रमों को सर्वाधिक महत्त्व दिया । समिति का विचार था कि 
इन कार्यक्रमों और सडक-निर्माण, ग्रामीण ग्रावास ग्रादि की योजनाग्रो से ग्रामीण 
बेरोजगारी तथा ग्रल़्प रोजगार की समस्याग्रो पर गहरा प्रभाव पड़ेगा | समिति ने 
सुझाव दिया कि श्रम्-प्रधान उद्योगो के लिए करो में छूट ग्औौर रियायत वी व्यवस्था 
की जाए तथा बड़े-बड़े नयरो से उद्योगों का विकिरण किया जाए। यह सिफारिश 
भी की गई कि कृपि-क्षेत्र मे श्रम बचाने वाली भारी मशीनों के प्रयोग पर नियन्त्रण 
लगाया जाए, विशाल पैमाने पर ग्रामीण निर्माण कार्य फ्रमो का सचालन किया जाए 

(जिसका सक्ेत ऊपर किया जा चुका है), कानूनों द्वारा इन्जीनियरों एवं तकनीकी 
श्रमिकों के लिए रोजगार को व्यवस्था की जाए । समिति का एक महत्त्वपूर्ण सुझाव 
यह भी था कि शिक्षा एव प्रशिक्षण के क्षेत्र मे वापिक्न दर से 5 लाख नौकरियों के 
लिए प्रबन्ध किया जाएं। रोजगार एवं श्रम शक्ति नियोजन के लिए राष्ट्रीय आ्रायोग 
की स्थापना के अनिरिक्‍त केन्द्र एवं राज्य स्तर पर ऐसे पृथक्‌ विभाग खोले जाएँ, 
जिनका कार्य केवल रोजगार एवं श्रम शक्ति-नियोजन सम्बन्धी कार्यो की देखभाल 
हो । जा पिछड़े इलाके है उनक लिए पृथक्‌ विकास-मण्डल [प्रादेशिक विकास बोड ) 
बताए जाए । वेरोजग़्ारी पर विभिन्न समितियों और श्रध्याय मे दिए गए ग्रन्य 
सुझावों पर ध्यान देने तथा उन्हें ग्रावश्यक्तानुस्तार प्रभावी रूप म अमल में लाने 
पर भ्रामीण एवं शहरी बेरोजगारी की समस्या का प्रभावी सम्राधान सम्भव है । 

पाँचवी पंचदर्षीय घोजना और बेरोजगारी 
(फकाफि फाएह ४६शआव ए)श & एाशाफी0शाशाई) 

95] के पश्चात्‌ प्रथम बार देश की इस योजना प्रे बेरोजगारी दुर करने 
पर विश्वेप बल दिया गया है और विकास के अतिरिक्त अधिक रोजगार उपलब्ध 
कराने के उद्देश्य क! एक मूल उद्देश्य माना गया है। पाँचवी योजना मे रोजगार के 

दृत्त्व को ठीक़ परिदृश्य मे रखते हुए इस तथ्य को स्पष्टत स्वीकार किया गया है 
कि बेकार श्रम-शक्ति को समुचित रूप में प्रयोग मे लान पर विकासदक्षेत्र मे पर्याप्त 


मदद मिलगी । योजना के हृष्टिकोस-पत्र मे रोजग्रार-विषयक महत्त्वपूर्ण पहल सक्षेप 
मे अग्र।नुसार हैं!-- रे 


]. [भर) भारत ४ योजना आयोग ; पाँचवीं योजना के प्रति दृष्टिकोण, 974-79, 
पृष्ठ 3- 


(ब) भोजन, दिलाँक 22 दिसस्वर, 973 (धाँचवी योजना हारूप विशेषांक), पृष्ठ 36. 
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। देश को रोजगार के इच्छुक लोगो वी बढ़ती हुई सस्या की भीषण 
समस्या से निपटने के लिए योजना बंवानी होगी ताकि विकास के मार्ग भे बह 
भयकर खतरा न बने ग्रौर इनका देश की प्रगति तथा खुशहाली के सशक्त सहायक 
के रूप में उपयोग क्या जा सके । 


2 विझास की गति बढ़ाने तथा ग्रस्ममानताएँ धदाने के लिए उत्पादक 
रोजगार का विस्तार करना बहुत महत्त्वपूर्ण है। बेकार जन-शक्ति बेरोजगार, 
अपुर्ण रोजगार बर रहे तथा केवल ऋशकालीन रोजगार कर रहे लोग, विकास का 
ऐसे सक्षम साधन हैं जिनका थदि उचित उपयोग किया जाए तो द्रुत विकास किया 
जा सकता है | इसके साथ-साथ असमानताओ का मुख्य कारण व्यापक बेरोजगारी, 
अपूर्ण रोजगार का विस्तार कर उसे उचित ग्राय-स्तरों पर सुलभ किया जाए। 
रोजगार ही एक ऐसा निश्चित तरीका है, जिसके द्वारा गरीबी के स्तर से नीचे 
जीवन-निवह करने वालों का स्तर ऊँचा उठाया जा सकता है । आय का पुत्र 
बेटवारा करने के लिए जो प्रचलित कर-नीतियाँ हैं वे स्वयं मे इस समस्या पर कोई 
विशेष प्रभाव नहीं डाल सकती । 


3 रौजगार नीति इस प्रकार की होनी चाहिए, जिससे वेतन पर मिलने 
वाला रोजगार तथा अपना धन्धा आरम्भ करने का रोजगार, इन दीनो का विस्तार 
हो सके श्रौर उनकी उत्पादकता बढ़े ।॥ णैचवी थोजना मे कृषि-क्षेत्रो यानी निर्माण, 
खनन झौर निर्मित माल का उत्पादन, परिषरा झ्लोर वितरण परिवहत और सचार, 
व्यापार भण्डारण, बैंकिंग बीमा तथा समाज सेथ्षाओं मे वेतत पर मिलने वाले 
रोजगार मे काफी वृद्धि होने की सम्मावना है | कृषि, कुटीर उद्योग, सडक पस्विहंत, 
व्यापार और सेवा क्षेत्रों मे अधिक धूर्णा और उत्पादक घन्धा प्रारम्भ करने की 
सम्भावनाएं हैं । 


4 उत्पादन प्रणाली को चूम कर ही विशेष विकास की दर पर रोजगार 
का विस्तार किया जा सकता है। परन्तु यह प्रणाली श्रम-सघन होनी चाहिए! 
श्रथवा ऐसी प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए, जो दुलंभ पूँजी या श्रम 
द्वारा कृषि करने का स्थान ले ॥ इन तथ्यो को घ्यास मे रखते हुए चतुर्थ योजता मे 
्रनेक रोजगार उम्मुख करर्यक्रमो का सून्रपात किया गया । आशा है कि इन स्कीमो 
को पाँचवी योजना मे ऐसा रुप दिया जाएगा जिससे ग्रधिकाधिक स्थायी उत्पादर्त 
परि-मम्पत्तियों के निर्माण के साथ-साथ इनमे सुलभ होने वाले रोजगार के ग्रवसरों 
मे कमी न आए । इन दो उद्देश्यो को ध्यान मे रखते हुए इंस प्रकार के कार्यक्रम 
तैयार करने होगे, जिससे वर्तमान किस्मों को प्रत्येक क्षेत्र की विकास-प्रक्रिता की 
खभिन्न अंग वनाया जा सके । 

5, निर्माण कार्य में बहुत श्रधिक मजदूर कार्ये करते हैं। भ्रत रोजगार बुद्ध 
कै दष्टिकोंण से निर्माण को महत्त्वपूर्णा क्षेत्र मानना चाहिए। निर्माण कार्य लागप 
था विस्तार कुल नियतकालीन पूँजीरननर्माण के विस्तार से सम्बन्धित हैं । 
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6. वेतन वाले रोजगार के अबस्तरो में वृद्धि वी जाएगी तथा ग्रपता 
धन्धा शुरू करने के लिए ग्रधिक व्यापक स्तर पर सुविधाएँ प्रदान की जाएंगी । 
समस्त कृपि-क्षेत्र के विकांपत पर बल दिया जाएगा और अतिरिक्त स्व-रोजगार को 
सम्भावनाग्रो का विकास किया जाएगा । बढती हुई श्रम-शक्ति को कृपि-क्षेत्र मे ही 
रोजगार पर लगाए जाने का प्रयास किया जाएगा । 


7. कृषि तथा सम्बद्ध कार्येकलापो के लिए भूमि उत्पादन का बुनियादी 
ग्राधार है । परन्तु इसे बढाया नही जा सकता । ग्रत जिन लोगो के पास अत्यल्प 
मूमि है उन्हे मूमि देने का एक ही तरीका है कि जिनके पास बहुत भ्रधिकर मूमि 
है या जो ग्रन्य काम कर रहे हैं, उनसे भूमि लेकर इन लोगो को दे दी जाए। इस 
तथ्य को ध्यान में रखते हुए उच्च प्राथमिकता के प्राघार पर भूमि-सुघार पर बल 
दिया गया है। दूसरे, यहू निश्चय किया गया है कि जो बेकार भूमि प्राप्त हो उसे 
भुमिहीन खेतिहर मजदूरों को देने के काम को प्राथमिकता दी जाए। तीसरे, जिन 
लोगो को भूमि दी जाए उन्हे भरपूर सगठन, ऋण, निवेश तथा विस्तार की सुविधाएँ 
प्रदान की जाएँ ताकि ये कृषि-कर्म सफलतापूवंक कर सके । 

8 योजना में बडी, मभोली और छोटी सिंचाई, उर्वरक, कौटताशंक, 
ग्रनुसधांत और विस्तार, फसल की कटाई के बाद के क्राम तथा नई प्रौद्योगिकी को 
समर्थन प्रदान करने और उसका विस्तार करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है । 
पशुपालन, दुग्ध उद्योग और मछलीपालन जंसे जिन कामों के लिए भूमि होनी 
आवश्यक नही है, को बढावा देने पर बल द्विधा जाएगा। झाणशा है कि कृषि-दैत्र 
में रोजगार को प्रोत्साहन देने को ध्यान मे रखते हुए अनाप-शनाप यन्त्रीकरणु नहीं 
किया जाएगा । केवल इस प्रकार यन्त्रीकरण की प्रोत्साहित किया जाएगा, जो केवल 
श्रम को बचत करने की अपेक्षा भूमि के प्रति एक समस्त उत्पादन में वृद्धि करेगा । 

9 कतिपय विशेष कार्यक्रम, जैसे--लघु कृषक-विकास ग्रभिकरण और 
माममात्र कृषि-श्रमिक परियोजनाएँ, ग्रामीण रोजगार की त्वरित स्कीम और 
सुखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम चतुर्थ योजना में श्रारम्म किए गएं। कुल मिलाकर, इन 
कार्यक्रमों को पृथकू-पुथक्‌ तैयार किया गया तथा इनका संचालन भी स्थिति के 

अनुमार छितरा पडा रहा । पाँचवी योजना मे, न केवल इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन 
में तैजी लानी होगी बल्कि विशिष्ट सचारात्मक सुधार भी करने होगे । इन कार्यक्रमों 
से, प्राष्त, ग्रनुभज्न, यह, बाला, दे, लि. यह प्रशणत्ल, एरिल्ारिपिता सग्ज्या, है, शो, सणशफात्पराण; 
विकास कार्यक्रम और विशेष रूप से विशेष कार्यक्रो को एक साथ मिलाना 
होगा । इन क्षेत्रीय लधु और सीमान्त कृषक तथा कृषि-श्रमिको वी भ्रथे-व्यवस्था मे 
सुधार लाने के लिए यह भ्रावप्यक होगा कि समेकित-क्षेत्र विकास की दिशा परे प्रयत्त 
किया जाए | 

]0 कृतिपय क्षेत्रों मे, शारीरिक श्रम करने वालो को रोजगार की गारन्टी 
देनें की दिशा मे छोटा-सा प्रयास किया गया है । 

4. ग्रामोद्योग और लघु उद्योग, सडक परिवहन, फुटकर व्यापार व सेवा 
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व्यवसाथ ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जितमे अझपता धन्धा आरम्भ करते को सम्भावताएँ 
विद्यमान है) अतः जदसखर्या के महत्त्वपूर्ण अश अर्थात्‌ शहरी जनसख्या, शिक्षित व 
तकतीकी दृष्टि हे प्रशिक्षित, ग्रामीण कारीगयर और ग्रामीण क्षेत्र में ग्रन्य भूमिहीत 
तत्त्व ऐसे हैं जिनके लिए पूर्ण रोजगार की व्यवस्था करने के लिए उप क्त क्षेत्रों मे 
रोजगार का बिस्तार करना होगा ॥ 


2 अअथेव्यवस्था भें यद्वि रोजगार के साधन तथा ग्रन्य क्लेत्रों के मध्य 
बेढगा विकास होता रहा, तो दससे रोजगार बढने की अपेक्षा 'रोजगार कम होगा । 
प्रत; रोजगार और अन्त क्षेत्रीय सन्तुलन में तालमेल होता चाहिए। सुविचारित 
रोजगार-उन्मुक्त योजना के रोजगार-सघत तथा पँजी सघन क्षेत्रों के मध्य ठीक 
प्रकार का तालमेल अपेक्षित है । 

3. रोजगार वृद्धि की सामान्य नीतियों को विशिष्ट कार्यक्रमों के साथ 
जोड़कर उनका तालभेल विद्धाना होगा ताकि शिक्षित बेरोजगारो को उत्तत[दन काये 
पर लगाया जा सके । इस प्रयोग के लिए कुशलता प्राप्त तथा अन्य सामात्य वर्गो में 
अन्तर करना होगा । 

4 द्वुत औद्योगिक विकास करने और उत्पादक्त अनुसधान तथा विवरास 
कार्मकलापो को कारगर ढ़ग से आग्रे बढाने से वैज्ञानिक्रो इत्जीनियरों और 
तकती शियनों को पु्णा रोजगार दिया जा सक्रेता | यदि परिकल्पित औद्योगिक विकास 
की दर श्र प्रणाली सही उतरती है और अनुसतधान और विक्रास के कार्यकलाप 
सभावना के अनुरूप विस्तार करत्ने हैं तो इन्जीनयरों तकनीशियनों और सुयोग्य 
वेज्ञानकी को रोजगार देन की समस्या नही रहेगी | प्राकृतिक घसाधतो के सर्वेक्षण 
के लिए जो कार्यक्म बनाया जा रहा है, उससे भी रोजगार के भ्रवसर॑ सुलभ होन 
की सभावता हैं । 

]5. सार्वजनिक सेवाएँ, प्रशासनिक सेवाएँ तथा समाज सेवाएँ शिक्षित 
व्यक्तियों को रोजगार देने के मुख्य केन्द्र हैं। पाँचवी योजना के दौरान समाज सेवाओो 
के तीद्र विस्तार करने का विचार है। परम्तु इस पर कि इस प्रवधि के दौरान 
रोजगार के इच्डुक शिक्षित लोगो की सख्या इससे काफ़ी अधिक होगी । यहूं मानवा 
अब्यावहारिक होगा कि रोजगार की स्थिति में केवल सार्वजनिक सेवाग्रो के विस्तार 
से कोई सुधार किया जा सकता है, क्योकि अथ-ध्यवस्था के सामग्री तथा सेदा 
क्षेत्रो मे भी समुचित सन्‍्तुलत बनाए रखता जरूरी है | ग्रत विशेष प्रशिक्षण हारा 
कुशलता प्रदान कर तथा श्रन्य नीति सम्बन्धी परिवर्तन कर इन्हे समात बनाने वाले 
क्षेत्रो मे काम देना होगा | 

6. दीर्घकालोीन सम्मावनाओं के अनुसार, नौकरी के इच्छुक व्यक्तियों की 
समस्या वा तिदान बंवल माँग पक्ष से विचार कर नहीं किया जा सकता । जहाँ तक 
कुशल कर्मचारियों का सम्बन्ध है, प्रशिक्षण प्रदान करने वाले सस्थातों मे प्रवेश की 
सख्या घटानी पड रही है, ताकि समस्या को सुलक्लाया जा सके । जहाँ सेर्क आम 
लोगो का सम्बन्ध है, इम बारे मे भौर भी तीज्ता से कार्यवाही करनी होगी ताकि 
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समस्या पर वाबू पाया जा सके । विश्वविद्यालय की शिक्षा को इस प्रत्रार विनियमित 
करना होगा जिमसे उतनी ही सड्या मे शिक्षा प्राप्त कर लोग विध्रवविद्यालय से 
निकले, जितने लोगो को रोजगार पर लगाया जा सके । इसके लिए न केवल 
विश्वविद्यालय शिक्षा पर रोक लगानी होगी वल्कि माध्यमिक शिक्षा को ग्रधिक 
विविधता प्रदान कर उसे व्यावसायिक बनाना होगा ताकि उच्च शिक्षा प्रदान करने 
वाली सत्याओ में प्रवेश की भीड-भाड को घटाया जा सके । इसके झतिरिक्त वे सभी 
नियमित उपाय अन्यायपूर्णो हैं जो समान शिक्षा अवसर सुलम करने से इन्कार करते 
हैं। समतल गतिशीलता प्रदान करने में शिक्षा, शक्तिशाली तत्त्व के रूप में कार्य कर 
सकती है। वर्तेमान शिक्षा इस सम्बन्ध मे कारगर न होने के कारणा यह ग्रावश्यक 
हो गया है क्लि ठोम निर्सेय लेकर उचित रीति-नीतियाँ ग्रपनाई जाएँ। 
यदि निर्धारित नीति गौर कार्यक्रमों को प्रभावी रूप में क्रियान्चित किया गया 
तो, कठिन परिस्थितियों के बावमूद यह आशा है कि पाँववी योजना की समाप्ति से 
पूर्द रोजगार की स्थिति मे बहुत सुधार हो चुका होगा! 
भारत के संगठित क्षेत्र मे रोजगार (4974-75)! 
(-रप्ाण्श्ाक्ा ज 6 072975९0 8९207 ॥ ॥॥8॥2) 
सगठित क्षेत्र मे, 974-75 में रोजगार में लगभग 2 प्रतिशत वृद्धि हुई । 
यह सारी वृद्धि लगभग सरकारी क्षेत्र मे ही हुई । सभी मुझुय उद्योग-समूहो ने (निर्माण 
को छोडकर ) रोजगार की इस वृद्धि मे योगदान दिया ! सेवा क्षेत मे जिसके ग्रन्तर्गत 
कुल रोजगार के लगभग 2/5 भाग के रोजमार की व्यवस्था है रोजगार मे 2 3 /. 
वृद्धि हुई है । निर्माण सम्बन्धी उच्चाय समूह के क्षेत्र मे रोजयार में 07/ की मामूली 
वृद्धि हुई और वह भी सरकारी क्षेत्र के कारण्प हुई, किल्तु गैर-सरकारी क्षेत्र मे रोजगार 
में कुछ कमी हुई। लेकिन खानो तथा पत्थर की खानो के क्षेत्रों मे रोजगार में 
(+-76/) तथा व्यापार और वाणिज्य मे (+-8 8/) रोजगार में उल्लेखनीय 
वृद्धि हुई, खानो में रोजगार में वृद्धि मुख्यतः कोयले के उत्पादन में हुई महत्त्वपूर्ण 
वृद्धि हो जाने के कारण माल का लदान करने तथा माल उतारने के लिए अधिक 
मात्रा में कार्मिकों की आवश्यकता हो जाने के कारण और व्यापार तथा वाणिज्य 
क्षेत्र के रोजगार-बुद्धि. वैकिग सम्बन्धों क्रियाकलाप में विस्तार होने के कारण हुई । 
बागानो तथा वनो आदि क्षेत्रों में, रोजगार मे 05/ वृद्धि हुई, जो सबसे कम थी । 
मकात निर्माण के कार्य में लगे हुए कामिक्री की सखया मे 24 / की कमी हुईं क्योकि 
तिमणि-फार्य पर, विशेषत सरकारी-क्षत्र में निर्माण के कार्य मे प्रयोग की जाने 
वाली सीमेट और इस्पात जैसी दुनियादी चीजो की कमी हो जाने के कारख पाबन्दी 
लगा दी गई थी । 
प्रादेशिक क्षेत्रों के ग्रनुसार, 974-75 में समगठित क्षेत्र मे रोजगार मे 
सर्वाधिक वृद्धि पूर्वी क्षेत्र मे ( +2 5/.) हुई और उसके बाद रोजगार मे सर्वाधिक 
वृद्धि दक्षिसी क्षेत्र मे (24/ ) हुई। लेकिन पश्चिमी क्षेत्र (-- 6 प्रतिशत), 


। आशिक समीक्षा, 975-76, पृष्ठ 3 
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उत्तरी क्षेत्र (+- 5 प्रतिशत) भौर मध्यवर्ती दोत्र [! 3 प्रतिशत) रोजगार में जो 
वृद्धि हुई, वह अखिल भारतीय स्तर की रोजगार क्री ग्रौमत वृद्धि से कम थी । उत्तरी 
क्षेत्र मे, राजस्थान, हरियाणा तथा जम्मू और कश्मीर मे, रोजगार मे, क्रश 
52 प्रतिशत, 48 प्रतिशत और 28 प्रतिशत वृद्धि हुई, किन्तु दक्षिणी क्षेत्र मे, 
कनटिक तथा ग्रान्श्र प्रदेश मे क्रश 39 प्रतिशत तथा 3 8 प्रतिशत वृद्धि हुई । 
पश्चिमी क्षोत्र में [जिसमें गोवा, दमन और दीव को शामिल नहीं किया गया है) 
गुजरात सबसे भ्रागे रहा, जहाँ रोजगार मे 3 0 प्रतिशत वृद्धि हुईं ॥ इसी प्रकार पूर्वी 
क्षेत्र मे, उडीसा में रोजगार में सर्वाधिक बुद्धि (--4 प्रतिशत) हुई और इसके 
बाद पश्चिमी बगाल में सर्वाधिक वृद्धि (+-3 0 प्रतिशत) हुई । 

सितम्बर, 4975 के ग्रन्त में रोजगार कार्यात्रयों में नौकरी के लिए नाम 
लिखवाने वालो की सख्या 92 54 लाख थी, जो एक वप पहले से 7 ] प्रतिशत 
अधिक थी | इससे रोजगार में कुछ कमी होने का पता चलता है, क्योंकि पिछले 
]2 महीनों में 54 प्रतिशत वृद्धि हुई थी । यह कमी, निश्संदेह 975 के मध्य तक 
उद्योग की धीमी गति के विक्रास से जुडी हुई है । तब से औद्योगिक उत्पादन में 
सुघार हुप्रा है जिसका पता, अ्रधिसुच्चित खाली स्थानों गौर दी गई नौकरियों के 
आँकडो से चलता है, जो जुलाई-सितम्बर, 975 में 974 को इसी तिमाही की 
अपेक्षाकृत श्रधिक थी । 

नए श्राथिक कार्यक्रम में रोजगार के अवसर में, अ्रप्रेटिमो के मौजूदा सभी 
रिक्त स्थानों को तेजी से भर कर, रोजगार मे वृद्धि की, विशेष रूप से शिक्षित युवकी 
के रोजगार की, परिकल्पना की गई है । जब यह॒ कार्यक्रम घोषित किया गया था, 
उत्त समय एक लाख उपलब्ध स्थानों में से केवल लगभग 2/3 स्थान वास्तव में भरे 
थे | सितम्बर, 975 को समाप्त हुए तीन महीनो की प्रवधि में लगभग सभी रिक्त 
स्थानों में नियुक्तियाँ कर दी गईं | भ्रभी हाल में, अधिसूचित उद्योगो झौर व्यवस्तायो 
की सूची में वृद्धि की गई है। परिणामस्त्ररूप, प्रप्रेटितों की सख्था मे काफी वृद्धि 
होने की सम्भावना है । 

राष्ट्रीय रोजयार सेवा 
(ब३0०॥7] पापा 0एगाशा 50९श९९. प.? 5) 

राष्ट्रीय रोजगार सेव 945 से शुरू को गई थी । इसके अन्तर्गत प्रशिक्षित 
कर्मचारियों द्वारा चलाए जाने वाले अनेक रोजगार कार्यात्रय खोले गए हैं । ये 
रोजगार कार्यालय रोजगार की तलाश में सभी प्रकार के व्यक्तियों की सहायता करते 
हैं, विशेपक्र शारीरिक रूप से बाछित ब्यक्तियो, भूतपूर्व सैनिकों, झनुसूचित जातियों 
और जव-जातियो, विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों तथा व्यावत्तायिक और प्रवन्धक पदों 
के उध्मीदवारों कौ। रोजगार सेवा अन्य कार्य भी करती हैं जैसे रोजगार सम्बस्धी 
सूचताएँ एकत्र भर प्रचारित करना तथा रोजगार और धम्धो सम्बन्धी अनुसघान के 
क्षेत्र मे सर्वेक्षण और अध्ययत करना | ये अनुत्ततान तथा अध्ययन ऐसे झाधा रभूत॑ 
आँकठे उपलब्ध कराते हैं, जो जन-शक्ति के कुछ पहलुओं पर नीति निधरिण से 
सहायक होते हैं । 
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रोजगार कार्यालय अधिनियम 959 (रिक्त-स्थान सम्बन्धी अनिवाये ज्ञापन) 
के ग्रस्तगंत 25 या 25 से अधिक श्रमिकों को रोजगार देने वाले मालिको के लिए 
रोजगार कार्यालयों को अपने यहाँ के रिक्त स्थानों के बारे भे कुछ भ्रपवाद के साथ 
जशञापित करता और समय-समय पर इस बारे में सूचना देते रहना आवश्यक है ॥ 

3] दिसम्बर, 974 को देश भे 535 रोजगार कार्यालय (जिनमे 54 
विश्वविद्यालय रोजगार तथा मार्ग दर्शन ब्युरों भी शामिल हैं) थे ।१ निम्तलिखित 
सारणी में रोजगार कार्यालयों की गतिविधियों से सम्बन्धित आँकडे दिए गए हैं--- 

रोजगार कार्यालय तथा प्रभ्यर्थो2 





रोजगार रोजगार 
रोजगार पजीक्ष पाने वाले घालू रजिघ्टर कार्यातयोंका _ ज्ञापित 
बष॑. कार्यालयों सख्यपा अभ्यथियों की में अभ्यधियो लाभ उठाने वाले रिक्त स्थादों 
की सख्या सख्या की सख्या मालिको का की सख्या 
मासिक औसत 


956 ]43 6,69 985 ,89,855 7,58,503 5,346 2,96,68 
968 325 32,30,34 404,707 8,32,703 0,397 7,08,379 
]966 396 38,7,62 5,07,342 26,22,460 2,908 8,52,467 
897] 437 5,29,857 5,06,973 50,99,99 2,90 8,3,603 
]972 453 58,26,96 5,07,] 68,96,238 3,।54 8,58,82 
]973 465 6!,45,445 5,8,834 82,7,649 3,366 8,7,398 
]974 48] 5,70,274 3,96,898 84,32,869 2,775 6,72,537 


नवम्बर, 956 से रोजगार कार्यालयों पर देनिक प्रशाप्तनिक नियन्त्रण का 
काये राज्य सरकारो को सौंपा गया है। श्रप्रेल, 969 से राज्य-सरकारों को जन॑- 
शक्ति और रोजगार योजनाग्रों से सम्बद्ध वित्तीय नियन्त्रण भी दे दिया यया । 
केन्द्रीय सरकार का कार्य-क्षेत्र अस्िल भारतीय स्तर पर नीति-निर्धारण, कार्य-विधि 
श्रौर मानको के समन्वय तथा विभिन्न कार्यक्रमों के विकास तक सीमित है ॥ 

229 रोजगार कार्यालयों तथा सारे विश्वविद्यालय रोजगार सूचना तथा 
मार्ग दर्शन ब्यूरो मे युवक-युवतियों (ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें काम का कोई श्रनुभव नहीं 
है) भ्रौर भौढ व्यक्तियों (जिन्हे खास-खास काम का ही अनुभव है) को काम-घन्धे से 
सम्बद्ध मार्ग-दर्शन और रोजगार सम्बन्धी परामशं दिया जाता है । 

शिक्षित युवक-युवतियो को लाभदायक रोजगार दिलाने की दिशा मे प्रवृत्त 
करने के लिए रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय के कार्य-मार्गेदशंत्र और 
ग्राजीविका परामर्श कार्यक्रमों को विस्तृत और व्यवस्थित किया गया है। 'रोजगार 
सेवा अनुसधघान श्रौर प्रशिक्षण के केन्द्रीय सस्यान मे एक ग्राजीविका अ्रध्ययन केन्द्र 


स्थापित किया गया है जो युवक-युवतियो तथा भन्य मार्गेदर्शन चाहने बालो को 
व्यवसाय सम्बन्धी साहित्य देता है । 
2७+मन-+-+-+-ायूछओ,ही..8७७०2७ जमाकर. 
]. उच्ता& 976, 9 343. 
2 १900, 9, 343. 


बअाजस्थालन स्नें जाशिक्रर-ज्ियोजन् 
। | च्का स्त्मिण्ल सध्षणएण 


([# 5 5४९९ री ६<८०7०णर्वांप-थिक्ागोग[ड्‌  रिशुऊीया) 





भुलावी नगर जयपुर राजधानी वाला राजध्यात भारत सत्र के उन्नत राज्यों 
की श्रेणी में झ्ाने के लिए योजना-बद्ध प्राथिक विकास के मार्ग पर अग्रमर है । 
राजस्थाद का क्षेद़फत 3,42,24 वर्ग किलोमीटर और जनसख्या !97। की 
जनगणाना के ग्राघार पर 2,57,65,806 है | भारत की प्रथम पचदर्षीय योजता 
के स्राव हूं। 2957 में राजस्थान राज्य ये नी आतिक नियोजन का सूत्रपात हुआ । 
राजस्थान राज्य ग्रव्र तक चार पचवर्षीय योजनाएँ श्रौर तोत वापिक योजनाएं पूरी 
कर चुका है। ? अप्रेल, 974 से राज्य मे पाँचड़ी परचवर्धोव् योजना लागू हो चुकी 
है | !974 75 से जो एक वर्षीय योजनाएँ कार्पानिदित की जा रही हैं, दे राज्य की 
पाँचवी योजना के श्रग रूप मे हैं । 

शाजस्थात में अर्पयक तियरोशन के सर्वेक्षण को निम्त शीपडों में विभाजित 
किया जा सकता है-- 

(!) राजत्याव की प्रयम तीन पचवर्पीय योजनाएं, 

(2) राजस्थान की तीन व छिक योजनाएं, 

(3) राजस्थान की चतुर्थ पचत्र्पीय योजना, हे 

(4) राजमयात की पाँचतरी परचतर्योरं योजना और वाधिक सोजनाएं 

( 974-75, )975-76 ॥4976-77 ) 
(5) राजस्यान में सम्पूर्ण योजना-काल में आ्िक प्रगति । 
राजध्यान प्ले प्रथन त्तीन पचवर्धाय योजनाएँ 

राज स्थान को तीनों पचरवर्षीय योजना की प्रस्त/वित और दास्तविंक व्यय 

राशि इय प्रभार रही--- 


योजना ब्रस्ताविंतं अ्ययन्राधि वास्तविक व्यय-राशि 
(करोड रुपये म) (करोड रपये में) 
]. प्रथम योजना 5450 54*।4 
3 द्वितीय योजना १05 १7 02 74 


आती योनी कि या कक तुतोय योजना 236 00 242 63 
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पूर्तक्त सारणी से स्पष्ट है कि योजना“यय की राशि उत्तरोत्तर बढ़ती गई । 
प्रयम योजना मे सावेजनिक-जैत मे व्यय की राशि लगभग 54 करोड झयये से बढकर 
द्वितीय योजना में लगभग 03 करोड रुपये शभ्ौर तनीय योजना म॑ लगभग 23 
करोड रुपये हुए । 


तीनो योजनाओ मे प्तार्वंजनिर-व्यय को स्थिति 
राजस्थान की प्रथम तीनो योजवाग्रों में विकास के विभिन्न शीर्षको पर 
सावेजनिक व्यय की स्थिति (सब्या और प्रतिशत दोतों मे) निम्न सारणी से 
स्पष्ट है-- 
(करोड रुपये मे ) 











प्रथम योजना. द्वितीय थराजना तृतीय |... प्रथम योजना द्वितीय थाजना... तृतीय योजना 
विक्रास के रुपये... कुल व्यप रुपय कु व्यय रुपये. कुल व्यय 
शीपक (वास्तविक) से प्रतिशत (वास्तविक) से प्रतिशत (वास्तविक) से% 
] 2 3 ] 5 6 7 
| क्रूपि एवं सामुदायिक 
विकास 699 290 2545 2477 4065 ॥9]|] 
2 सिचाई 3024 5586 230 2257 7623 35 85 
3, शक्ति 24 227 45]5 4474 3964 १8 64 
4 उद्योग तथा खनि#न 046 085 338 329 33 450 
$ सड़कें 555 ]025 ॥4047 990 975 459 
6 सामाजिक सेवाएं 942 684 2437] 2367 4203 977 
7 विविध 955 30] ]09 4406 4व%02 0948 
योग 34 44 0000 ।0274 00 00 2]263 00 ७७० 





उपरोक्त आकऋडो से स्पष्ट है कि राजस्थान की आधथिक योजनाश्रो में सर्वोच्च 
प्राथमिकता सिंचाई एवं शक्ति की दी गई है। प्रथम योजना मे कुल व्यय का लगभग 
53 /, दिदीय योजना मे लगभग 37 / और तृतीय योजना में कुल व्यय का सयभय 
54 / सिंचाई एवं शक्ति पर >पय किया गया है। प्रथम योजना मे द्वितीय प्राथमिकता 
सामाजिक सेवाग्रो को रही जिस पर बुल वास्तविक व्यय का लगभा 7% खर्च 
किया गया। द्वितीय योजना मे इस मद पर लगभग 24 / व्यय हुआ शौर इस हृष्टि 
से यह व्यय कृषि एवं सामुदायिक विकास में किए गए व्यय (लगभग 25 प्रतिशत) 
के सजिकट रहा । तृतीय योजता मे भी सामाजिक सेवाओ झ्औौर कृषि एवं सामुदायिक 
विकास पर लगभग बरावर ०प्य किया गया । सामाजिक सेवाग्नो पर 20/ से कुछ 
कमर तथा कृषि एवं सामुदायिक विकास पर 9 / से कुद अधिक व्यय किया गया । 


484 भारत में झाथिक नियोजन 


सार्वजनिक व्यय के इस आवटन से स्पष्ट है कि राजस्यान ने भ्पनी तीनों योजनाग्रो 
में एक ओर तो स्िचाई एवं विद्युत-विकास का पूरा प्रयत्व किया और दूसरी शोर वह 
जन-वल्याण के लिए सामाजिक सेवाग्रों के विस्तार को भी ऊँची प्राथमिकता देता 
रहा । परिवहन में प्रथम दोनो योजनाभो से सडको के विकास पर काफी बल दिया 
गया और तृतीय योजना मे भी कुछ-वयय का 6/ से कुछ कम दस कार्यक्रम पर व्यय 
किया गया। 
प्रथम तीनी पोजनाओ में आधिक प्रगति 
राजस्थान की तीनो पंचवर्षीय योजताप्रो से प्रर्थात्‌ नियोजन के 5 वर्षों में 
(।95!-66) हुई कुल उपलब्धियों का सामूहिक सिद्दावलोकत वरता शध्ययत वी 
हृष्टि से विशेष उपयुक्त होगा | इन त्तीतो योजनाओं में पिचाई एवं शक्ति को सर्वोच्च 
प्राथमिकता दी गई ग्रीर उतके बाद प्राथमिकता से सामाजिक सेवाग्रो, कृषि कार्यत्रमो 
सहकारिता एवं सामुदायिक विकास, य्रातायात एवं सचार तथा उद्योग झौर खनिज 
का क्रमण हितीय, ततीय, चतुर्थ, पचम्र्‌ एवं पष्टम्‌ स्थान भाता है | 
इन प्राथमिकताओं पर झ्ाथिक विकास व्यय से प्रथ॑व्यवस्पा के धिभिन क्षेत्रों 
का विकास निम्न तथ्यों से स्पष्ट है-- 
राज्य की प्राप एवं प्रति व्यक्ति आाप--राजस्थान राज्य की 954-55 मे 
कुल आय (96[ के मूल्यों के आधार पर) 400 करोड झपये थी। वह प्रथम 
योजना की समाप्ति पर 456 करोड, ह्विंठीय योजना की समाप्ति पर 636 6 करोड 
रू श्रौर तुतीय योजना के प्रग्त गो बढकर 84! 8 करोड र हो गई। प्रति व्यक्ति 
झाय क्रमश 260 रु, 323 रू शोर 38! 6 हो गई। 966-67 में राज्य को 
कल आय ,05 करोड तथा प्रति ध्यक्ति आय 449 रू हो गईं ! 
कृषि-विकास--कृषि-विकास को भी इन तीनो योजनागो से महत्त्वपूर्णो स्थान 
दिया गया । भूमि-व्यवस्था मे काश्तिकारी एवं प्रगतिशील सुधाशें के परिणामस्वरूप 
जमीदारी तथा जागीरदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ । छोटे-छोटे झौर विखरे खेतो 
की समस्या के लिए कानून तथा 8'8 लाख हैक्टर भूमि की चकवरुदी का वार्ये 
पूरा किया गया । 
क्षपि उत्पत्ति मे वृद्धि के लिए सुधरे बीज, रासायनिक खाद तथा मैज्ञानिक 
कृषि को प्रोत्साहंत मिला । राज्य मे 50 बीज-विज्ास-फार्म स्थापित किए गए झोौर 
30 29 लाख हैकटर में सुघदे बीजों का प्रयोग होते लगा। नए ओऔजारों और 
यजत्नोकरणश को प्रोत्साहन देने के लिए कृषि मन्त्रालय की स्थापना और रूस दी सहायता 
से 956 में सूरतगढ में कृषि फरमें, जेवसार में कृषि-फार्म का दूसरा प्रयास 
भोजनाओ की महत्त्वपुर्णो उपलब्वियाँ रहीं । 
कृषि के लिए प्रशिक्षित प्रधिक्ारियो व कर्मचारियों के लिए उदयपुरुमस 
कृपि-विश्वविद्यालय, जोबनेर मे कृषि महाविद्यालय का ब्िस्तार, बीकानेर ले 
पशुचित्ित्सालय प्रशिक्षण सस्याओं की स्थापना इपि-विकास की दिशा में लामदायक 


नंदम रहे । 
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पशु घन के विकास के लिए 7 केन्द्रीय ग्रामखण्ड स्थापित किए गए । जहाँ 
राजस्थान के निर्माण के समय पशुधन के रोगो की रोकथास के लिए राज्य से 57 
ग्ौषधालय, 88 चिकित्सालय और 2 चल चिक्त्सिलय थे, वहाँ उनकी सख्या तृतीय 
योजना के प्रन्त में क्रश 204, 29 और 24 हो गई । 
सारांशत राजस्थान के आथिक नियोजन के 5 वषे में राजस्थान मे खाद्यान्न 
की उत्पादन क्षमता लगभग दुगुनी, तिलहन की तिंगुनी, कपास्त की दुगुनी हो गई । 
राजस्थान मे जहाँ सामाश्य समय में भी 50 हजार से एक लाख टन खाद्याप्त का 
प्रभाव रहता था, वहाँ प्रव ग्ात्मनिर्मर होकर श्रश्य राज्यों को निर्यात करने की 
क्षमता हो गई । पशु-रोग निवारण, विकास तथा बीजों के सुधार की दिशा में 
उल्लेखनीय प्रगति की गई । 
सिंचाई एवं शक्ति--राश्य के प्राथिक नियोजन में सिंचाई साधनों के विवासत 
को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई । तीनो योजनाओो के कुल वास्तविक व्यय 369 58 
करोड रुपयों में से 729 66 करोड रु केवल सिंचाई पर व्यय किया गया । फलस्वरूप, 
सिचाई-क्षेत्र ( 74 लाख हैक्टर (950 5) से बढ कर तृतीय योजना के अच्त 
तक 20 80 लाख हैक्टर तक पहुँच गया । 
शक्ति के साधनों पर कुल व्यय की गई राशि 56 62 करोड रू के बराबर 
थी। सन्‌ !550-5] में विधुतर्‌ उत्पादन-क्षमत्ता 7*48 मेगावाट थी, जो 967-68 
में बढ़कर 63 सेगावाट हो गई । 950 में केवल 23 दिजली-धर थे जो 967- 
68 मे 70 हो गए । प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग भी 965-66 तक 3 06 
किलोवाट से बढकर 5 37 क्लोवाद हो गया । 
सहकारिता एवं सामुदायिक विकास--राजस्थान में जनता के सर्वांगीश विकास 
और जनसहयोग बुद्धि के लिए 2 प्रक्तूबर, 962 को सामुदायिक विकास कार्य प्रारम्भ 
हुआ ! अब राज्य की समस्त ग्रामीण जनसरज्या सामुदायिक विकास की परिधि मे झा 
गई । राज्य मे 3965-66 तक 232 विकास खण्डो की स्थापना हो चुकी थी । इनमे 
83 प्रथम चरण खण्ड, 95 द्वितीय चरण खण्ड और 66 उत्तर द्वितीय चरण 
विकास खण्ड थे । 
विक्रेन्द्रीकूरण के अश्तगंत योजनाग्रो की समाप्ति पर 26 जिला परिषई, 
232 पचायत समितियाँ और 7,382 ग्राम पचायतें काम कर रही थी । 
सहकारिता का क्षेत्र भी बहुत बढा है ॥। जहाँ 3950-5 म्रे राज्य में 
सहकारी समितियों की सरया 3,590 थी पग्लौर सदस्य सख्या 45 लाख थी, वहाँ 
965 66 में क्रश 22 57] तथा सदस्य सख्या 433 लाख हो गई है । तृतीय 
योजना के झश्त तक 33 प्रतिशत ग्राम्य परिवार सहकारिता आन्दोलन के अन्तगंत 
लाए जा चुके थे जबकि 950 5] में यह 5% ही था । 
प्रशिक्षण के लिए जयपुर मे सहकारिता प्रशिक्षण स्कूल तथा कोटा, दूँगरपुर 
च्‌ जयपुर मे प्रशिक्षण केश्द्र शुरू किए गए । 
सामाजिक सेवाएँ--प्ीनो पंचवर्षीय योजनाग्रों के अन्तर्गत साभाजिक सेवा 
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शेत्व पर 75 46 करोड रु व्यय क्रिए गए ग्रर्थात्‌ कुल ब्यय का 20 42% भाग 
शिक्षा, चिकित्सा व श्रम कल्याण झादि पर व्यय किया गया | फलस्वरूप, शिक्षण- 
सस्थाप्रो की सरया 6,029 (वर्ष 950-5व ) से बढ कर 32,826 (वर्ष 965-66) 
हो गई । इसी प्रकार, चिक्त्सिलयो व डिस्पेन्सरियो की सख्या भी 366 से बढ़कर 
535 हो गई । जल-पूि की योजनाएँ भी 72 ग्रामीण और शहरी बेन्द्रों मे पूरी को 
इई। इसके अतिरिक्त, राज्य में 3 विश्वविद्यालय, 5 मेडिक्ल कॉलेज, 3 इजीनियरिंग 
कॉलेज भ्रौर 4 कृपि-कॉलेज भी स्थापित हुए । लगसग 40 ह्थानों पर पचायतीराज 
प्रशिक्षण केन्द्र कार्य करने लगे और 5 ग्रम्म सेवक प्रशिक्षक केन्द्र भी कार्यरत हुए 
योजनाकाल मे ग्रृह-निर्माण के कार्यो में काफी प्रगति की गई। अल्प-पअ्राय- 
गृह-निर्माण-योजता के अन्तगंत 7, 6 2 ग्रहु-निर्मास्स किए गए । ग्रौद्योगिक गृह सोजना 
के अन्तर्गत 3,974 मकान बनाएं गए ॥ 
पिछड़े वर्ग वी जनसंख्या राज्य की जनसस्या का लगभग व/4 भाग है| 
एकीकरणा के समय इनकी एिथाति आथिक और सामाजिक, दोनों दृष्टियों से बहुत 
पिछेडी हुई थी । इनकी स्थिति सुधारने के लिए छात्रवृत्तियाँ, गृह निर्माण, आवास 
ब्यवस्था और अन्य प्रकार की वित्तोय सहायता प्रदात वी गई | तृतीय योजना के 
झअत्त में इस क्षेत्र के अन्तगंत ! रिमांड होम, एक प्रमाणित शाला, | झाफ्टर केयर 
होम, । दुद्ध एव दुंबलो के लिए एवं 3 रेस्क्‍्यू होम काम कर रहे थे । इसके गतिरस्ि 
9 परिवीक्षा भ्रधिकारी भी परिदवीक्षा सेवाएँ कर रहे थे । 
परिवहन एवं संचार--राज्य के बहमुखी विकास के लिए सडक निर्माण प₹ 
घ्यान देना बहुत आ्रावश्यक भा, क्योंकि राज्य के पुनर्गेठन के समय प्रति 00 वर्ग 
मील पर 5 35 मील लम्बी सडके थी | सन्‌ 95] में कुल मिलाकर सडको की 
लम्बाई 8,300 किलोमीटर थी, वह तृतीय योजता की समाप्ति पर बंढकर 
30,586 किमी हो गई | प्रथम, द्वितीय झौर तृतीय योजनाझो में क्रशः 55 करोड 
रू, ।0 2 करोड ₹ और 9 7 करोड रु व्यय से प्रत्येक योजना के प्र्त मरे सडक्री 
की कुल लम्बाद 955-56 मे 22,5)] किलोमीटर, 960-64 में 25,693 किली- 
सौटर और तुततीय योजना के अन्त 965-66 में 30,586 किलोमीटर हो गई, 
अर्थात्‌ तीम योजनायो में 25 4 करोड रु के विकास व्यय से सडको की कुल लम्बाई 
में ।2,000 किलोमीदर से अ्रधिक वृद्धि हुई। प्रति 700 बर्ग किलोमीटर पर 
५ क्रिलोमीटर लम्बी सडकें हो गईं। इस प्रकार लगभग वुछ तहसील मुख्यालपो की 
छोड़कर सभी तहसील मुख्यालयों को जिला मुरयालयों से जोड दिया गया । 
केन्द्रीय सरकार के अन्तगत रेल परिवहन मे फतहपुर-चुह, उदयपुर” 
क्हम्मतवगर झौर गगानगर-ीहन्दूमल कोट रेल लाइने बाई ग्रे । 
उद्योग--तीनो योजनाओं दी अवधि मे उद्योग एव खनन्‌ पर 7 5 करोड रु. 
ध्यय किए गए । योजवा के दौरान कई औद्योगिक नगरो, जैसे-कोटा, गंगानगर, जयपुर 
उदयपुर, 'भीलवाडा, भरतपुर, डीडबाना, खेतडी ग्रादि का विकास दे ॥ रजिह्डर्ड 
फुँकिट्रयो की सख्या जहाँ प्रथम योजना के श्रन्त में 368 घी वहाँ डितीय योजना 
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के ध्न्त में 856 झौर तृतीय योजना के पस्त में 564 हो गई। राज्य में औद्योगिक 
इकाइयो की बुल सख्या नियोजन ग्रवधि में लगभग 76%, बढी । 


रोजगार--प्रत्येक योजना दा प्रमुख उद्देश्य प्रत्यक्ष रूप से अपनी मानव-शक्ति 
का पूर्ण उपयोग करने का होता है । राजस्थान की पचवर्पीय बोजनाग्रों में भी इस 
उर्ेश्य वी ओर उचित ध्यान देने की चेट्टा की गई है । द्वितीय योजना में 3-77 लाख 
व्यक्तियों को ग्लौर तृतीय योजना में 6 50 लाख व्यक्तियों को झ्तिरिक्त रोजगार 
प्रदात किया गया | 


उक्त विवरण से स्पष्ट है कि राजस्थान ने विभिन्न कठितादयों के बावदृद भी 
प्राथिक नियोजन के 5 वर्षों में महत्त्वपुर्णो प्रगति की । मियोजन काल में की गई 
पर्षागीण प्रगति के ग्राघार पर ही राजस्थान क्रमश: तेजी से ग्राधिक व सामाजिक 
समृद्धि के मार्ग पर बढ़ रहा है । यह आशा है कि निकट भविष्य में राजस्थान 
ग्रौद्योगिक एवं सामाजिक दृष्टि से विकसित होऊर देश के ग्न्‍रन्य उन्नत राज्यो की 
भ्ेणी में शा खड़ा होगा । 


राजस्थान की तीन वाषिक योजनाएं (966-69) 


तृतीय पचवर्षीय योजना को समाप्ति के उपरान्त, विकट राष्ट्रीय सकटो और 
भारत पाक संघर्ष ग्रादि के कारश चतुर्थ पच्वर्षीय योजना । प्रप्रेल, 966 से 
ल॑गू नहीं की जा सकी, किन्तु नियोजन का क्रम न हूटने देने के लिए, 966-69 
की ग्रवधि ने तीत वापिक योजनाएँ कार्यात्वित की गई ) तीनो वायपिक योजनाग्रों में 
कु व्यय लगमग 37 करोड रुपये हुआ । पहले ही की भाँति सिचाई एवं शक्ति 
को प्राथमिकता दी गई और कुल व्यय करा लगभग 6%, इस मद पर खर्च हुप्रा $ 
सामाजिक सेवाओं पर ज़गभग 5 55% व्यय हुआ ओर इस प्रकार प्रायमिकता की 
गष्टि से इस मंद का दितीय स्थान है । कृधि-कार्य पर कुल व्यय का लगभग 45% 
व्यय हुम्रा । परिवहन, सवार आदि पर लगभग 3% व्यय किया गया | इन वाधपिक 
योजनागो मे कृषि सिचाई व शक्ति को यहले से दी जाने वाली प्राथमिकता से और 
भी वृद्धि कर दो गई, जबकि सामाजिक सेवाप्रो पर क्रिया गया प्रतिशत व्यय द्वितीय 
और तृतीय पचवर्षीय योगनात्रो की अ्रपेक्षा कम रहा | वास्तव मे साधनों के श्रभाव 
में द पिंक योजनाओं की प्राथमिकरताग्री मे कुछ परिवर्तत करना स्वाभाविक था । 


विभिन्न कठिनाइयो के बाव रद वापिक योजनाम्रों में कुछ क्षेत्रों में प्रगति 
जारी रही | 968 69 के अन्त में विद्युत-उत्यादत 74 मेगावाट तक जा पहुँचा ॥ 
खाद्यान्नो के उत्पादत में प्रथम वायिक्त योशता में स्थिति आशानुकूल नही रही, 
द्वितीय बापिक योजना मे खाद्याज्नो का उत्पादन लगभग 66 लाख टन हुआ, 
किन्तु तृतीय वाधिक्त योजताओो मे खाद्यान्नो का उत्पादन प्रथम वाधिक योजना के 
लाभग 43 5 लाख टन से भी घंटकर केवल 355 लाख टन पर झा गया। 
सामाजिक सेवा क्षेत्र मे प्रगति हुई, परिवार-नियोजन कार्यक्रम आगे वढा और ग्रामीण 
तथा शहरी जल-ूर्ति कार्यक्रम भी सन्‍तोपजनक रूप में झागे बड़े । 
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राजस्थान की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (969-74)7 

राज्य की चतुर्थ पत्रवर्षीप योजना की झवधि ॥ ग्रप्रेल, 969 से झारम्भ 
हो गई, लेकिन कुछ कारणी से इसे अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका । योजना आयोग 
ने पाँचवें वित्त-आयोग की सिफारिशों की ध्यान मे रखते हुए देश के विभिन्न राज्यों 
की योजनाझ्नों का पुतमू ल्याँकन किया और 2 मार्च, 970 को राजस्थान राज्य को 
सशोधित चतुथं पचवर्षीय योजना का आकार 302 करोड झुपये निर्धारित किया 
जबकि राज्य-्सरकार ने 36 करोड रुपये की योजमा प्रस्तुत की थी । 

इस योजदा मे राज्य द्वारा प्रस्तावित व्यय-राशि का झावटनत [प्रतिशत 
सहित ) इस प्रकार था ॥? 














(करोड़ झुपयो में) 
विकाप्त कौ मद चतुर्थ योजना का च्यय 
व्यय कूल व्यय का प्रतिणत 
3 2 3 
] कृषिंगत कार्यक्रम 23 73 
2. सहकारिता एवं स्रामुदायिक विकास 9 238 
3 पिचाई एवं शक्ति ]89 59*8 
4. उद्योग तथा खनन 9 29 
5. परिवहन एवं सचार 0 32 
6 सामाजिक सेवाएँ 73 234 
7 ग्रन्य 3 09 
कुल 36 00 0 


उक्त सारणी से स्पष्ट है कि चतुर्थ योजता मे सर्वोच्च प्राथमिकता सिंचाई 
एच शक्ति को दी गई तथा दुसरे श्थाव पर सामाजिक सेवाएँ रही । कृषिग् कार्यक्रम 
का इनके बाद स्थान रहा झौर इन पर कुल व्यय का 7 3ल्‍ व्यय करने की व्यवस्था 
की गई । चतुर्थ योजना समाप्त होने के पश्चात्‌ जब इसके व्यय और उपलब्धियों का 
अस्तिम मूल्यांकन किया गया तो योजना के उपरोक्त प्रस्तावित व्यय तथा वास्तविक 
घ्यय मे कोई विशेष ग्रन्तर नहीं था। शाजस्थान राभ्य वे ग्राय-व्यय के ग्रध्ययन 
(वर्ष 4976-77) के अनुसार वास्तविक व्यय की राशि 30879 करोड र रही। 
चतुर्थ योजना की विभिन्न विक्रास सदों पर कितना वाह्तवबिक व्यय हुप्रा, यह पाँचवी 
योजना से सम्बन्धित एक सारणी मे (जिसमे दोनो योजनाम्ो के तुलनात्मक आँकडे 
दिए गए हैं.) दर्शाया गया है |. 


ह ], चौथी योजना का यह विवरण मुख्य रूप से दीन खोतोँ पर आधारित है--(क) पाँचवों 
थोजता का ब्रारूप जो जुलाई, 973 में राज्य सरकार दारा तैयार किया गया, (ख) वित्त- 
सत्ली राजस्थान का दडद्र भाषण, 973-74, एवं (ग) वित्त-मन्द्री को बजट भाषण, 


' 974-75. 
2, छा म्गीा एाएल पलदए ए]॥५ 974-79, # 43 
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चतुर्थ पच्वर्षीय योजना मे आशिक प्रगति 

राज्य की झ्राय-वृद्धि--चतुर्ये योजता भें किए गए विभिन्न प्रयत्नों से राज्य 
की ग्राय मे वृद्धि हुई ॥ 97]-72 के मूल्यों के अनुप्तार योजना समाप्ति के समय 
प्रति व्यक्ति ग्राय 600 रुपये अनुमानित की गई। 97] एवं 974 के बीच 
राज्य की जनसस्या में 8 5 प्रत्रिशत तक की दर से वृद्धि होने का अनुमान लगाया 
गया है । 

कृषिगत कार्यक्म--चंतुर्थ योजना के दौरान कृपिगत कार्यक्रमों को ग्रागे 
बढाया गया । अधिक उन्नत किस्मो के बीजों, रासायनिक उर्वरक और लघु प॒िंचाइ 
के माध्यम से कृपि-कार्य ज्मो को सर्वोच्च प्राथमिक्रता दी गई । 97-72 के अन्त मे 
प्रधिकर उपज वाली फप्नलो की किस्म का क्षेत्रफल 8 लाख हैक्टेयर या जो 972-73 
के प्रन्‍्त तक लगभग 2 34 लाख हैवटेयर तक श्र 973-74 मे लगभग 3 20 
लाख हैवटेयर पहुँच गया ॥ उ्वेरकों का वितरश 97-72 में 2 89 लास टन था 
जो 972-73 मे लगभग 3 48 जाख टन तक पहुँच गया। हृपि-पिनियोजन से 
972-73 तक की समाप्ति तऊ 5 75 लाख ढन खाद्यान्तो, 0 36 लाख टन निलहुन 
एवं 90 लाख टन कपास की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता बढ़ने की आशा थी। 
973-74 में 7] लाख टन खाद्यास्त उत्पल्तर होने का अनुमान था जबकि चौथी 
योजना के प्रारम्भ में उत्पादन-क्षमता का झाधार-स्तर 63 लाख टन था। चतुर्थ 
योजनावधि मे दुग्ब उत्तादन भी 22 70 लाख टन से बढ़कर 23 70 लाख दन तक 
ही गया । पौध सरक्षण की व्यवस्थाग्रो एव गतिविधियों को विस्तृत किया गया । 
भूमि समतलन सम्बन्धी कार्य भी हाथ में लिए गए। 968-69 की तुलना में 
सहकारी साख म्रे दुगुने से भी ग्रधिक वृद्धि हो गई । 

पिचाई एवं बिजलो--चतुर्थ योजनावधि की समाप्ति तक 7 मध्यम सिंचाई 
योजनाएँ प्रथत्‌ पारबती, मेजा, मोरेल वेडच (बडगाँव), बेडच (बल्लभनगर), 
प्रोराई एवं खारी फीडर लगभग पूरी हो गई । इसके अतिरिक्त 30 ग्रन्य सधु सिचाई 
योजनाग्रो पर भी कार्य प्रारम्भ हो गया । पिचित क्षेत्र मे काफी बुद्धि हुई । 968- 
69 में जो पिचित क्षेत्र 2स्‍। )8 लाख हैक्टेयर था, वह 7973-74 में बढ़कर लगभग 
25 67 लाख हैक्टेयर हो गया । राजस्थान नहर क्षेत्र मे बडी त्तेजी से प्रगति हुई 
भौर योजना की समाप्ति तक इस नहर परियोजता पर कुल व्यय लगभग 04 
करोड़ रुपये का हुग्नमा ) 968-69 भे इसकी भिचाई-क्षमता क्रेवल 64 लाख 
हैकक्‍्टेयर थी जो योजना की समाप्ति तक बढकर लगभग 2 80 लाख हैकक्‍्टेयर 
हो गई । 

शवित अर्थात्‌ विद्युव-उत्पादन के क्षेत्र मे भी उल्लेखनीय बृद्धि हुई । जवाहर- 
सागर परियोजना एव राणुप्रत्ताप सागर अग्रु विद्यूतृ-शक्ति प्लान्ट की यूनिट एक 
का काम पूरा हो गया। ग्रत स्थायी विद्यूदृ-उत्पादन जो 2968 69 में 74 
मेग्रावाट था, बढ़कर 973-74 में 400 म्रेग्रावाट तक हो गया। योजनावधि मे 
प्रति व्यक्ति के पीछे खर्च होने वाली विजली के ग्राँकिड्रे 26 किलोवाट प्रति व्यक्ति 
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से बढ़कर 60 विलोपाट तक हो गया । 968-69 तक केवल 2,247 ग्रामीण 
बम्तियों मे विद्युतीकरण हुग्रा था, जो थोजना के भ्रग्त तक बढ़कर लगभग 5,850 
बस्तियो तक पहुँच गया । विद्यू तीकरश करिए गए दुग्नो की सश्या भी 38,795 से 
बढकर लगभग 73 000 हो गई । इस प्रकार चतुर्थ योजना-काल मे 54,000 से भी 
अधिक कुग्रो को विजली दी गई । 
उद्योग एव खनन--थोजना-काल में औद्योगिक क्षेत्र मे महत्त्वपूर्ण प्रगति 
हुई । वनस्पति, तेल, सीमेन्ट, पावर केविल्स, सूती धागे, मशीव टूल्स, चीनी एव 
नाइलोन के धाग्रे ग्रादि के उत्पादन हेतु अनेक महत्त्वपूर्ण उद्योग स्थापित किए गए । 
कुछ वस्तुओ्रो के उत्पादन में बहुत सम्तोपप्रद चुद्धि हुई | 973 क्ले प्रस्व तक वनस्पति 
तेलो तथा उर्वेरकों के उत्पादन में !969 की तुलना में क्रमण 480 प्रतिशत एवं 
96 प्रतिशत की वृद्धि हुई । नाइलोन के धागो, सीमैन्ट, माइका इन्स्यूलिशन ब्रिक्स 
एवं चालवियरिग के उत्पादन मे भी !968 छी तुलना में नमश* 28 प्रतिशत, 
5 प्रतिशत, 65 प्रतिशत एवं 8 प्रतिशत की वृद्धि हुईं । 
राज्य वित्त निगम ने उद्योगी को अपनी ऋण-सहायता में भी काफी वृद्धि 
की (| 7964-65 से ॥968-69 की प्रँच धपं की ग्रवधि मे 56 श्रौद्योगिक 
इकाइयो को 4 50 करोड रुपये की कुल ऋछा सहायता दी गई थी और चतुर्थ 
यपोजनावधि मे ,965 इकाइयो को लगभग 5 36 करोड़ झुपये को स्वीकृति दी 
जा सकने की सम्भावना थी । राज्य सरकार ने आधारभूत सुविधाएँ देने की प्रणाली 
जारी रखी । योजना समाप्ति तक 43 ओरौद्योगिक्क क्षेगरों मे | 84 एकड ऑऔँचद्योंगिक 
भूमि का विकास हो जाते तथा 252 ओद्योगिक क्षेत्रो का निर्माण-कार्य पूरा हो जने 
की श्राशा थी । राज्य ने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो [(सेन्ट्रल पब्लिक सेक्टर 
एम्टरप्राइजेज) में किया गया विनियोजन 966-67 में 6 86 करोड रुपये से 
बढकर 973-74 मे लगभग 00 करोड तक पहुँच गया । रजिस्टरड फैक्टरियों वो 
सख्या भी योजनावधि में !2,846 से बढ़कर लगभग 2,800 हो गई । 
पनिज क्षेत्र मे सबसे उल्लेखनीय घटना मामरकोटडा में रॉक फॉस्फेट वी 
उपलब्धि रही । चतुर्थ योजना थी सशाध्ति तक इन खानो दे 7 95 लाख टन बच्चा 
धातु निकाले जा चुके की आशा थी। योजना-काल में ताम्बा व कच्चे लोहें के 
उत्पादन में भी भहृत्त्वपूर्णो वृद्धि हुईैं। 973 के समाप्त होने तक कच्चा माइक, 
सिल्वर, लैंड कम्सन्द्रेट, कैल्साइट एवं फैल्स्पार के उत्पादत में 968 के स्थान पर 
क्र्मण 4 प्रतिशत, 48 प्रतिशत, 44 प्रतिशत, 97] प्रतिशत एवं 42 प्रतिशत 
को अधिक वृद्धि हुई । 
परिवहन व सचार--योजना-दाल में परिवहन और सचारजक्षेत्र मे काफी 
प्रगति हुई । लगभग 2,500 किलोमीटर लम्बी सडके और बनी। 23 प्रतिशत 
क्षार्गों का योजवध्वधि की समाध्ति तक राष्ट्रीयकरण दिया गया । पाँचवी यौजनावधि 
में शत-प्रतिशत बस-मार्गों का राष्ट्रीयकरण कर देने की आशा वित्त मत्री ने अपने 
इजट भाषण में व्यक्त की | सडकों के विकास के फलस्वरूप 973-74 के भरत 


राजस्थान में आथिक-नियोजन का सक्षिप्त सर्वेक्षण 49 


तक राज्य मे कुल सड़को की लम्बाई लगभग 33,880 किलोमीटर हो जाने की 
प्राश्ा थी । 

सामाजिक सेवा--चतुर्थ पोजना-काल में सामाजिक सेवाप्रो और सुविधाग्रो 
मे पर्याप्त वृद्धि हुई । राज्य में 200 से अधिक प्राथमिक शालाएं, 3,000 मिडिल 
स्कूल, 290 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा 7 नए कॉलेज खोले 
गए॥। 968 69 में ग्राम-जल-प्रदाय योजना 225 ग्रामों में चालू थी, विन्‍्तु 
973-74 में उनको सझ्या बढ़कर ,427 हो गई । राजस्थान आवासन बोडं के 
तत्त्वावधान में गृह-निर्माण काये में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई । 974 के अन्त चक 
2,655 भवनों का निर्माण-करायं पूरा हो जान की आझ्राशा वित्त-मत्री महोदय ने अपने 
बंजट भाषण में व्यक्त की । 


रोजगार--ब रोजगारो वो रोजगार देने की दिशा में भी काफी प्रयत्न किए 
गए | योजनावधि में लगभग 8 लाख लोगों को रोजगार की सुविधाएँ प्रदान की 
गईं | ग्रामीण क्षेत्र के लिए एवं शिक्षित युवकों के लिए रोजमगार प्रदान करने वाले 
अ्रनेक कारयेक्मों को हाथ में लिया गया, जि नमें से अधिकाँश कार्यक्रम भारत सरकार 
को सहायता से प्रारम्म हुए । 973-74 में भारत सरकार द्वारा आवटित 276 
करोड़ रुपये की राशि से एक 'हाफ-ए-मिलियन जाढछुस प्रोग्राम प्रारम्भ किया गया 
जिमके श्रन्तर्गत 20 हजार शिक्षित व्यक्तियों को गोजगार दिया जा सकेगा । 
प्रत स्पष्ट है कि चतुर्थ योजनावधि मे राज्य मे विभिन्न क्षेत्रों मे प्रगति हुई । 
तथापि योजना-काल के अन्तिम दो वर्षो से राज्य को एक नाजुक ग्याथिक स्थिति के 
दोर से गुजरना पडा, क्योकि देश की सप्रुत्ती अर्थव्यवस्था में मुद्रा-स्फीति का दबाव 
वढ़ गया । जबरदस्त सूखे के कारण प्न्न-उत्पादन को और विद्यु तु-उत्पादन में कमी 
के कारण ओद्योगिक उत्पादन को भारी आधघात्त पहुँचने, विश्व में तेल-मुल्यों मे 
असाधारण वृद्धि होने तथा अन्य सकटो के कारण देश की समूुची अर्धव्यवस्था पर 
भारी दवाव व असर पडता रहा । 
राजस्थान की पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप एवं 
974-75 की वाधिक योजना 
राजस्थान सरकार के नियोजन विभाग द्वारा जुलाई, 972 मे राज्य की 
पाँचवी पचवर्षीय योजना का दृष्टिकोगा-पत्र प्रकाशित कया गया। इस हृष्टिकरोण-पत्र 
पे पाँचदी योजना में अपनाई जाने वाली आधारभूत नीतियो, विनियोग की. मात्ना., 
विकास-दर ग्रादि के सबन्ध मे कतिपय प्रस्ताव रखे गए | विकास-दर 7'/, वापिक 
प्रस्तावित की गई। सावजनिक क्षेत्र में व्यय के लिए 775 करोड रुपये प्रस्तावित किए 
गए जिनसे से 600 करोड रुपये की राशि केल्रीय सहायता के रूप मे प्राप्त की जानी 
थी । हृष्टिकोण-पत्र मे सिचाई व शक्ति को सर्वाधिक महत्त्व देते हुए कुल प्रस्तावित 
राशि 775 करोड रुपय्रे का 60 /. निश्चित किया गया । कृषि-कार्यक्रमो के लिए 
3 |., उद्योग एवं खनब्‌ के लिए. 45५. त्तथा सामाजिक सेवाग्रो के लिए 5-/, 
व्यय नियत किया गया ॥ हृष्टिकोण-पत्र मे आथिक विधमतागो को दूर करने के 


ग 
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सम्बन्ध मे कोई ठोस सुभाव नही दिए गए और वित्तीय साधनों के श्रभाव को समस्या 
पर भी समुचित ध्यान नटी दिया गया। 
जुलाई, 973 में राज्य सरबार द्वारा पांचवी परचर्षर्षीय योजना का प्राहप 
(07थी) तैयार क्रिया जा कर योजना आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया। 
दृष्टिक्रोण-पत्र भे प्रार्यजनिक क्षेत्र में व्यथ के लिए 775 करोड रुपये वा प्रावधान 
था कि्तु प्रारूप मे योजना वा आकार 635 करोड रुपये ही रसा गया । राजस्थान 
राज्य के ग्राय व्यय का भ्रष्पपन 976-77 के अनुसार पाँचवी योजना का कुल 
परिव्यय (00॥899) 69] 47 करोड़ रपये रखा गया है । भारत सरकार वी 
पाँचवरी परदर्षीय योजना का अन्तिस रूप से पुनमूल्याकन भ्रक्तूबर, 976 में 
प्रकाशित होने की सम्माचना है और स्वाभाविक है कि राज्यो की पचवर्षीय योजनाग्रो 
में भी न्यूनाधिक हेरफेर सामने ग्राएंगे । 
पाँचवी योजना (!7974-79) पिछली योजनाओो की तुलता में अधिक 
व्यावहारिक प्रौर देश मे समाजवादी ढांचे के समाज की स्थापना के लक्ष्य के अधिक 
अनुकूल है । इसका सकेत +।ज्य के मुख्य मन्‍्त्री हरिदेव जोशी के इन शब्दों से भी 
मिलता है कि, * चार पचवर्षीय योजनाओं के स्यान्वयन के पश्चात्‌ ग्रब यह प्रतुभव 
क्या जाने लगा है कि आशिक विकास पर बल देते मात्र से स्वत ही न वो जनता 
के कमजोर वर्गों का जीवन स्तर ऊँचा होता है और न ही आमदनी भौर प्रन्य 
प्राथिक लाभो का ब्यापक वितरण ही होता है । साथ ही, हम यह भी पाते हैं कि 
पिछली पंचवर्षीय योजनाप्रो के क्रियान्दयन के उपरान्त भी हम ग्रन्य राज्यों की 
भ्रपेक्षा विकास के न्म्नितर स्तर पर है। इस्र स्थिति मे हमारे लिए यद्र आवश्यक 
है कि पाँचवी पचवर्षीय योजना में हम ऐसे प्रयास करें कि राज्य के विकास की 
गति मे अधिकाधिक विकाप्त हो ताकि राजस्थान और अन्य राज्यों के बीच विकास 
के स्तरों का ग्र्तर कम हो सक्के ।7 
पाँचवी योजना के उद्देश्य और मूल नीति 
प्रमुख रूप से पाँचवी योजना के उद्देश्य इस प्रकार है?--. 
(!) आाथिक विषमता कम से कम रहे 
(2) प्रत्येक को जीवत-यापन का साधन मिले 
(3) सामाजिक न्याय की प्रतिष्ठा हो 
(4) ज्लेत्रीय असमानता में कमी हो 
(5) मसानव-मूल्यों का विकास हो । 
इन उद्देश्यों का सकेत मुख्य मन्त्री श्री हरिदेव जोशी ने किया । स्पष्टत उनके 
ये कोई कूटनीति-प्रेरित वाक्य नहीं हैं भ्रपितु योजता-प्राहूप मे उल्लिखित उद्देश्यों का 
सक्षिप्तीकरण है| प्रारूप के प्रथम पृष्ठ के प्रथम परा में ही स्पष्ट रूप में उल्लख है 


]. राजस्थाद विकास, दिसम्दर, ]973 मे मुख्य मत्नी श्री हरिदेव जोशी का छेख “पांचवीं 


योजना का आधार, पृष्ठ 3 
2. एव, 9 43 
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कि, “राज्य की पाँचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य विकास की स्थितिपो को 
उत्पन्न करने में समर्थ विभिन्न क्षेत्रों के विकास को प्रोत्साहन देकर झ्राथिक ग्राधार 
को मजबूत बनाना है। प्रयत्त यह होगा कि आथिक विक्राप्त के लाभ जनता के 
प्रधिकाधिक बडे भाग को मिल सके झौर जनता के बहुमत के जीवन स्तर में, 
विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों मे, महत्त्वपूर्ण सुधार हो सक्के ।/! प्राख्प के प्रथम प्रध्याय मे 
योजवा के मूलभूत उद्देश्यों और योजना की व्यूह-रचना अथवा मूल नीति को विस्तार 
से स्पष्ट क्रिया गया है । रप्ष्टता के लिए मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है?-- 

), अ्थ-व्यवस्था के उन क्षेत्रों का विकास किया जाएगा जो विक्रास की 
गनि को तीव्र करने भौर अधिकतम उत्पादन दे सकने मे समर्थ हो । 

2 विभिन्न क्षेत्र में विक्षास कार्य क्रम इस प्रकार निर्धारित किए जाएँगे जिससे 
समाज के कमजोर वर्गों को योजना के अ्रधिक्राधिक लाभ उपलब्ध हो सके । उन 
कार्यफमों को वरियता दी जाएगी जो रोजगार के अवसरों को बढ्ा सके । यह प्रयास 
किया जाएगा कि शिक्षा सुविधाग्रो, स्वास्थ्य-कार्यत्रमो, झल-पूर्ति, विद्युतीकरण, 
सडको, गन्दी वस्तियों के सुधार आदि के सम्बन्ध में ग्रामीण जनता की अनिवायें 
प्रावश्यक्तायं की पूर्ति की जा बके । 

3 उन कार्यक्रमों को अपनाया जाएगा जिनके द्वारा प्राथमिक उत्पादको, 
कृपि-अ्रमिक्नो ग्रौर जतता के कमजोर वर्गों की झ्राय मे वृद्धि हो सके । 

4 क्ृपि-नीति को ग्रधिक प्रभावी बनाया जाएगा। यह प्रयास किया जाएगा 
कि प्रति एकड उत्पादन बड़े | साथ ही, अधिक गहन कृषि पर घ्यान केन्द्रित किया 
जाएगा, क्योकि राज्य में नई भूमि पर कृषि विस्तार की सम्भावनाएँ सीमित हैं । 
राज्य प्रे पशुपालन के विकास की भारी सम्भावनाग्रो को देखते हुए इसके लिए 
चरागाहो तथा चारे के विकास की दिशा मे सक्रिय प्रयास किए जाएंगे । 

5 भूमिगत-जल (00प्रात छशाटा) का विशेष रूप से प्रयोग किया 
जाएगा, क्योकि राज्य में सतही जल ($प79806 छएअध्य) की माना सीमित है । 

6. पधिचाई क्षमता का अधिकतम उपयोग करते हुए कृषकों के लिए कृषि 
भौर पशुपालन विकास के लिए साख-सुविधाग्रो का विस्तार किया जाएगा । भुमि 
को समतल बनाने तथा भू सरक्षण और शुष्क क्ृपि-कार्यत्रमो को प्रोत्साहन दिया 
जाएगा | इतके लिए चम्बल एवं राजस्थान नहर परियोजमाग्रों के पिचाई-क्षेत्रो 
का समन्वित ढंग से विक्रास किया जाएगा। इस्त विकाम-कार्यक्रमा में सडकों 
ओर मण्डियो का तिर्माण, विद्युतीकरण, वैज्ञानिक क्ृषि-पद्धतियाँ झ्रादि विभिन्न बातें 
सम्मिलित हैं । 

7. राज्य से बड़े मध्यम एवं लघु उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन दिया 
जाएगा | इस बात का पूरा प्रयास होगा कि श्रौद्योगिक विकास तिगमो के माध्यम से 
आधारित सरचना!” ([78-8ए0परटाफ&) के विकास को गति मिले । 


]. छा जाए #ए6 ईंट 7॥59 (६४]350080) 974-79, 9 4: 
2 404, ए7 $3-2 
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योजवा के प्रारूप में प्रस्वावित राशियों और झआय-व्यय के अ्ध्ययत )976-77 प्रे 
दिखाई गई राशियों मे हुप्ना विशेष अस्तर नहीं आता | योजना प्रारूप में सर्वोच्च 
प्राथमिकता (49 9 प्रतिशत) सिंचाई एवं शक्ति को दी गई है, दूसरा स्थान 
सामाजिक सेवाप्रो का है, जिनके 23 | प्रतिशत राशि निर्धारित की गई है ॥ कृषि- 
कार्यक्रम को तोसरा स्थान दिया गया है जिम पर 0 2 प्रतिशत राशि व्यय करने 
का प्रस्ताव है। यदि परिव्यय को भिन्न राशि मे लें तो प्रारूप के अनुसार कुल 
636 करोद रुपये के परिव्यय मे से सिंचाई एवं शक्ति पर 3]6 करोड रु, सामाजिक 
सेवा पर 47 करोड हू और कृपि-कार्यक्रमों पर 65 करोड रुपये के परिव्यय 
का प्रावधान है और ये राशियाँ झ्राय-व्ययक्र ग्रध्ययन |976-77 वी राशियों से कुछ 
ही अन्तर रखती हैं। श्राय-ब्यय के अध्ययन मे भी सर्वोच्च प्राथमिकता सिंचाई एव 
शक्ति को, दुमरा स्थान सामाजिक सेवाओ को और तीसरा स्थान क्रषि-कार्य क्रमो को 
दिया गया है । 
राज्य की वाधिक योजना (4974-75) 

राजस्यान सरकार के ग्रायोजना विभाग द्वारा 974 75 को वाषिक 
योजना (पाँचवी योजना के ग्रय के रूप में) के प्रारूप मे 98 करोड रुपये के व्यय 
का प्रावधान रखा गया लेकिन योजना ग्रायोग द्वारा 79 80 करोड रुपये का परिव्यय 
ही स्वीकार क्या गया । 974-75 को इस वाधिक योजना के सम्बन्ध में श्रावश्यक 
जानकारी हमे राजस्थान के वित्त मनती के 974-75 के बजट भाषण में मिलती 
है। अ्रग्रिम विवरण इसी बजट भाषण के आधार पर दिया गया है ।! 

वर्ष 974-75 की वाधिक योजना के परिव्यय (79 80 करोड रुपया) की 
वित्तीय व्यवस्था निम्न उपलब्ध स््रोतो से की जाने की व्यवस्था की गई । 

(करोड़ रुपयो मे 


3, केन्द्रीय सरकार से सहायता 45 06 
2 राज्य द्वारा जुटाए गए ग्रतिरिक्त साधन 500 
3. ग्राबासन हेतु जीवन-बीमा निगम से ऋण ]00 
4 रिजवव बैंक ऑफ इण्डिया से ऋण 080 
5 राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का डिप्रिसिएशन रिजवे 2598 
6 राज्य विद्यूत मण्डल द्वारा ऋण 3 95 

(क) सार्वजनिक 495 

(ख) जीवन-बीमा निगम से 4 00 

(ग) ग्राम-विद्युत नियम से 500 
7 सावेजनिक ऋण 220 

(क) राज्य आवासन-मण्डल १-0 

(ख) राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं 


खनिज विकास निगम ]0 


4. वित्त मन्ती, राजस्थान का बजद भावण 7974-75, पृष्ठ 4-27 


496 भारत में ऋथिक नियोयन 


£, राजस्थान राज्य पथ परिवहुत नियम वा 


डिप्रिसिएशन रिजर्व १ 49 

9 नंगरपालिकाग्रो की जल प्रदाय स्कीमो के 
लिए जी वन-दीमा निगम से ऋण ]50 
गेग 77” 9९ 
वापिक योजना में घाटा 5 82 





चूकि 79-80 करोड स्पये की योजना परिव्यय की वित्तीय व्यवस्था बरने 
में 5 82 करोड़ रपये की कमी पूरी नहीं हों पाती, अत इसके लिए अतिरिक्त साधन 
जुटाए जान का निरचय किया गया ॥ 

इस वाधपिक योजना में 79 80 करोड रुपये के परिव्यय दा विभिन्‍त मदो क 
अनुसार आावटन इस प्रकार रखा गया-- 


(करोड झपयो मे) 

। दृषि एवं सम्बद्ध सेवाएँ 6 49 
2 सहकारिता ! 09 
3 उद्यागर एव खान 326 
4 प्ररिव्बत एवं सचार 6]0 
5 प्षामाजिक एव ग्रन्य सामुदायिक सेवाएं 20 88 
6 जल एवं विद त विकान्म 40 5 
7 ग्रन्य सेवाएँ ] 43 

योग 79 80 





उपरोक्त 79 80 करोड स्पये के परिव्यय के झतिरिक्त सास्यानिक वित्तीय 
एजेक्सियों के माध्यम से विभिन्‍न राज्य निगमो, मण्श्लो राज्य एजेन्सियो, सहवारोी 
सस्याझ्ो एवं विश्वविद्यालयों द्वारा विक्रास की गत्तिविन्रियों म लगभग 72 करोड 5 
के व्यय का और विनियोजन करन दा ग्रनुभान था । इसके प्त्तिरिक्त, वेद सचालित 
स्कीमो पर कम से क्म 2008 करोड छपये के व्यय का झनुमाव था। इस प्रकार, 
974 75 म सावंजनिक क्षत्र में विक्षास पर होत वाला कुल परिव्यय 74 88 
करोड रुपये होन॑ का अनुमान था । 

राज्य को दापिक योजना (4975-76] 

राज्य की वापिक्र योजना 975-76 के लिए योचना आयोग द्वॉरा 
05 50 करोड स्पये का पा व्यय ग्रनुमीदित क्या गया, क्न्ति कुछ अनुभाग जे 
शिक्षा, चितरित्सा एवं स्वास्थ्य ग्रामीण विद्युतीक्रण तथा #रमाण्ड विक्रास-सेत्र की 
नितान्त॑ ग्रावश्यक्रतागों की पूर्ति हतु परियय की राशि ग्रधिक रही थोर 976 77 
के आय व्यय प्रध्ययन्न म दी मई एक सारणी के अनुसार सम्भावित ब्यय 35 38 
करोड एपये हैं 3 


राजस्थान मे झाथिक नियोजन का सक्षिप्त सर्वेक्षण 497 


योजना का परिव्यय और सम्भावित व्यय 

निम्नाँंकित सारणी मे राज्य की बापिक योजना 975-76 के परिव्यय 
और सम्भावित घ्यय की राशियों के साथ ही सम्पूण पाँचवी योजना के परिन्यय को 
दर्शाया गया है। साथ ही, राज्य वी चतुथ पचवर्षीय योजना के परिण्यय ग्लौर व्यय 
सम्बन्धी आँकड़े भी दिए गए है। इस प्रकार हमारे समक्ष चतुथ श्लौर पचम योजना 
का एक तुलनात्मक चित्र उपस्थित हो जाता है-- 


(करोड रुपये ) 








चतुथ पचवर्षीय योजना एच म पचवर्षीय योजना 

विभाग पारन्यय ब्यय परिवष्यय प्रिब्य सम्भाषित ब्यय 

(]969 74) (974-79) (975 76)* 
॥ 2 उे 4 5 6 
3 क्ृप एवं सम्बन्धित 

सेवाएं 25]0 2255 7393 0 79 ]] 56 
2 सहकारिता 820 842 830 7709 ]34 
3 सिचाइ एवं शक्ति 7883 ]86 9०5 32747 63 29 69 25 
4 उद्योग तथा खनन 795 855 27 99 4 353 540 
४ यातायात एव सचार 978 000 57 77 735 24 9| 
0 सामाजिक सेवाएँ. 7338 765 89 27 23 3] 22 95 
7 भ्रन्‍्य 297 097 675 047 047 
योग. 306 27 30879 697 47 0 84 35 38 

| अ्य्रावध्ानिक्ू ०४6 


योजना के लक्ष्य और उपलब्धियाँ 


राजस्थान राज्य के झ्राय-व्ययक्र श्र्ययन 976 77 में राज्य की वापिक 
योजना (975-76) के लक्ष्य और उपलब्धियों का जो विवरण दिया गया है, वह 
निम्नानुसार है--- 

“राज्य अर्थव्यवस्था में कृपि अनुभाग की महत्ता को देखते हुए सिंचित 
झेत्रफल में बृद्धि तथा अन्य साधन जैसे खाद्य एव उत्त बीजो की उपलब्धि कराने के 
प्रयत्व किए गए । अधिक उपज देने वाले उन्नत बीज कार्यक्रम को 3 92 लाख 
हेवटर भूमि तक विद्तारित करने, रासायनिक खाद का उपयोग ] 59 लाख मै ठत 
त्के बढाने तथा 55 लाख हैक्टर भूमि में पौध सरक्षण उपायो के विस्तार किए जाने 
का प्रावधान रखा गया । खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 4975 76 में 974-75 के 
निर्धारित लक्ष्य की तुलना मे ] 5 लाख में टन भ्रधिक रखा गया । 


वर्ष 975-76 भे लघु तिचाइ योजना के लिए भूमि-विकास बैको के द्वारा 
वितरित ऋण की राफ्ति बढा कर 2 40 करोड रुपये कर दी गई थी जिसमे 7 5 


498 भारतत में ग्राथिक्त नियो जन 


करोड़ रुपये बी कृषि पुनवित्त निगम द्वारादी गई राशि भी शामिल है। वर्ष 
975-76 के प्रारम्भ मे 30 ए आर- सी योजनाएँ चालू रही एवं 20 नवीन 
योजसाप्रों को प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित था। गिचाई विभाग द्वारा भभिकाशन 
चाय योजनाग्रों को ही पूर्०णा करते का कायक्रम था। विश्व देह सहायता तथा 
डी पी ए पी के कार्यक्रम के पन्तर्गंत भूमि विकास के महत्वाकाक्षी कार्यक्रम को 
राजह्यान नहुर एवं चम्बल के कमाएड एरिया में प्रारम्भ क्रिया गया । 
कृपि-विस्तार को पुद्र सक्रिय करने, खेतो में तकतीकी प्रयोग अपनाने, 
भू मरक्षण कार्यक्रमों का अ्धिकाश्रिक सामह्जस्य, शुष्क कृषि-प्रसार तथा लघु सीमानन्‍्त 
कृषक एवं कृषि श्रमिकरो मे सम्दत्वित उल्लेखनीय कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए, जैसा 
कि झालोच्य वर्ष की समीक्ा से हष्टियोवर होता है । राज्य में इन कार्यक्रमों के 
क्रियान्वित होन से कृपि-क्षेत्र मं उल्लेखनीय सुधार हुम्ना । 
बंध 975-76 मे पशु-पालन के अन्तर्गत एक ग्राधार ग्रामजेन्द्र ।[ धातु 
एकत्रण उप इकाइयाँ, 6 पशु चित्रित्मालय तथा दो नवीन भ्रमणशील इकाइयाँ 
पर्याप्त पशु सित्रित्सा एवं स्वास्थ्य घुविधाग्रों को सुलभ कराने हेतु ग्रालोच्य वर्ष मे 
खोली गईं । 
राज्प के सूखाग्रत्त क्षेत्रों के व्यक्तियों की ग्राथिक स्थिति में सुधार एवं श्राथ 
मे वृद्धि करने हेतु दुग्बनविकास याजना पर निरन्तर मतत्त्व दिया गया । वीकानेर, 
भ्रजमेर तर जोधपुर की दुग्ध शालाग्रो का एवं जयपुर मे नया सयस्त्र लगाने का कार्य 
लाभप सम्राध्ति पर है। डेरी-विकास कार्य मुख्यत सहकारी क्षेत्र मे होके से दुग्ध 
उत्पादक सहकारी इकाइयो को ग्रनुदात देन तथा उतकी हिस्सा पूँजी को बढाते का 
भी प्रावधान रखा गया । 
राज्य की ग्रन्य योजनाओं मे से नहर एवं सड़क के किनारे वक्षारोपण व 
चारागाह विकास के कार्यक्रम लिए गए। 6500 हैक्दर भूमि में गिरे हुए कूपो की 
केसिय तथा भवन व प्रहरी स्तम्भ इत्यादि का निर्माण परिभ्रांशित बनो के पुदवर्सि 
कार्यक्रम के अन्तग्रंत किया गया | 
सहकारिता क्षेत्र के प्रन्तगंत कमजोर सहकारी बैंकों के पुतरोद्धार व हिस्सा 
पूंजो, जो कि सहकारी साख सस्थाग्रो का ग्राधार है, मे वृद्धि करने का कार्य किया 
गया । अल्प एवं मध्यकालीन साख को प्रभावी कृषि हेतु नो 4974-75 में 44 93 
करोड़ रुपये वी थी, बढकर वर्ष 7975-76 से 62 32 करोड़ रुपये की हो गई, 
विशेष प्रभियान के प्रस्वर्गंत दर्ष 4975-76 में कृषि परिवारों के विस्तार मे लगभग 
50 / की वृद्धि हुई, जबकि वर्ष 974-75 मे यह दद्धि 42-/ थी। सामुदायिक 
विकास क्षेत्र मे, कृषि-उत्पदन को प्रोत्साहन देने हेतु प्रतियोगिताएँ आयोजित की गई 
और पुरस्कार दिए गए ॥ उपग्रह शैक्षणिक दूरदर्शन कार्यक्रम को राजस्यान के 38 
गाँवों मे कार्यान्वित करना एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है । 
घिचाई क्षेत्र के अच्तगत राजस्थान नहर, व्यास इकाई प्रथम एवं द्वितीय, 
चम्बल प्रथम चरण, माही बजाज व जाखम तथा चार मध्यम घिंचाई योजनाएं 
जैसे सेई डाईवर्शन, मेजा फीडर, जैंतपुरा व गोपालपुरा चालू सिंचाई योजनाएँ थीं। 


राजस्थान में ग्राथिक-नियोजन का सक्षिप्त सर्वक्षणा 499 


बर्ष 975-76 में सभी वुहद्‌ व मध्यम सिंचाई परियोजनाम्ो से 0 40 
हमार हैक्टर ग्रतिरिक्त क्षेत्र मो सिंचाई होने की ग्राशा है । इस प्रकार कुल मिचाई 
क्षेत्र गत वर्ष के 940 लाख ट्रैक्टर से बढ़कर 0*34 लास हैक्टर हो जाएगा । 
वर्ष 975-76 मे राज स्थान नहर और चम्यल के सिरचित क्षेत्र मं से क्रमण 294 
लाख हैक्टर भझौर ] 80 लाज़ हैक्टर की वृद्धि की ग्राशा है। समस्त साधनों के 
माध्यम से मिचित क्षेत्र वर्ष 974-75 के 27 57 लाख हैक्दर से वढफर वय 
975-76 मे 28 59 लाख हैव्टर होने की सम्भावना है । 

उद्योग एवं सनिज क्षेत्र मे राजस्थान राज्य उद्योग एवं खनिज विकास 
निम्म के स्कटर एव दूरदर्शन यन्त्र सम्बन्धित प्लान्ट इस वर्ष उत्पादन-स्तर पर झा 
जाने की सम्भावना है । बीस सूत्री ग्रापिक कार्यक्रम के प्रस्तर्गत हाथ करघा उद्योग 
के विक्रास हेतु राजस्थान हाथ-करघा बोर्ड की स्थापना की गई है । खानो के अनन्‍्तगंत 
राज्य की सोडियम सल्केट प्लान्ट डीडवाना की उत्पादन क्षमता को बढाया ग्या है । 
डेसी वेम मैंटल, जिसमे जस्ता एवं ताँवे वी 2/ मिश्रित मात्रा है, का अनुमानत 
]0 लाख मैं टम का भण्डार समग्वेपण स्तर पर था । प्रम्य बेस मेटल भण्डार पद 
प्रनुसघान कार्य जारी रहा भामरकोटरा के प्रमाणित फास्फेट भण्डार की क्षमता 
वर्ष 974-75 के 375 लाख में टन से बढ़ कर वर्ष 975 76 में 395 लाख 
में टन हो जाने की सम्भावना है। सडक क्षेत्र मो राज्य एवं केन्द्रीय योजनाग्रो तथा 
ग्रकाल ग्रस्त कार्यों हे अस्तर्गत विशेष मत्त्त्व चालू योजनाग्रो को पूर्णा करने पर रहा । 
मिनियप नीड कार्यत्रम के अस्‍्तर्गंत 2500 एवं उससे भ्रधिकर जनसख्या वाले ग्रामो को 
नई सडको से जोडने का कार्य प्रारम्भ किया गया । 

राजस्थान एवं चम्बल नहर के कमाण्ड क्षेत्र के अन्तर्गत बस्तियो मण्डियों व 
उपज कैम्द्रों को जोडने हेतु सडक निर्माण के लिए प्रात्रघान किया गया। वर्ष 
975-76 में 395 किलोमीटर नवीन सडको का निर्माण करने का निश्चय किया 
गया । राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा बसों में वृद्धि की गई तथा यात्रियों 
को सुविध ऐं प्रदान की गई हैं व लगभग 40 प्रतिशत सडक मार्गों को निगम ने 
अपने ग्रवीन ले लिया । पर्यटन क्षेत्र के अ्स्वर्गेत दो नए डाक बगलों के निर्भाणण 
बर्नमाद पर्यटन वाचो में अधिक सुविवाएँ उपलब्ध कराते तथा पर्यटक स्पलों के 
विक्रास जिमम जयपुर को सुन्दर बनाने व माउण्ट आबू के विकास के लिए राशि का 
प्रावधान किया गया । 

चिक््त्मा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र मे न्यूनतम झावश्यक्रता कार्यक्रम के अस्तर्गेत नए 
प्राथमिकता स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण, अपूर्ण भवनों को पूर्ण करने एवं आषधि 
वितरण के कार्यक्रम किए गए। चिकित्सा शिक्षा-क्रार्यक्रम के अन्तर्गत 5 चिक्त्सा 
महाविद्यालप एवं इतमे सम्बस्थित चिक्रित्सालयों में अतिरिक्त स्टाफ नियुक्त कर 
इन्हे सशक्त किया गया। वर्ष 975 76 मे ग्रायुर्वेदिक पद्धति के ग्न्तगेत्त 40] 
झऔयधालप खोलकर ग्रामीण क्षेत्र मे चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार क्रिया गया। 

जल वितरण योजनाओं के पन्तर्गत वर्ष 7975-76 तक, शहरी क्षेत्रों में 


राजस्थान मे भ्राथित नियोजन का सक्षिप्त सर्वेक्षण 50 


बढ़ा कर क्रमश 50 करोड़ हू एवं !0 करोड रुपये कर दी गई है ताकि साहुकारों 
पर लगाए गए प्रतिबन्ध के फलस्वरूप ऋणा सुविधा में ग्रायी कमी की पूर्ति हो सके । 

लेतिहर मजदूरो की न्यूनतम मजदूरी बढा कर प्रसिचित क्षेत्रों मे 425 रुपये, 
भिचित क्षेत्रो मे 5 00 रुपये एवं दृहत्‌ नहरी परियोजना क्षेत्र में 6 00 रुपये प्रतिदिन 
कर दी गई है तथा पुरुषो एवं स्नियों के लिए समान मजदूरी निर्धारित की गई है । 

नहरी एवं भूमिगत जल सिंचाई तथा पेय-जल हेतु सर्वेक्षण कार्य उत्साहपृर्व॑क 
किए गए । लघु सिंचाई योजना्रों के अस्तर्गेत दिसम्बर, 975 के ब्न्‍्त तक कुओो 
को खोदने तथा उन्हे गहरा करने के बाय का गति प्रदात की मई व ग्रामीण विद्युती- 
करण कार्यक्रम चालू रहा । 

शिक्षण सस्यांग्रो मे गठित की गई 5] सहकारी समितियों के माध्यम से 
,204 द्ात्रावाप्तो तथा छ्िराए के मकानो मे रह रहे 5,000 छात्रों को प्रति माह 
प्रति छात्र 8 किलोग्राम गेहूँ तथा एक किलोग्राम चीनी उचित मूल्यों पर उपलब्ध 
कराने की व्यवस्था की गई है | अव्ट्बर, 975 से ग्रभ्यास पुस्तिकाओं के मूल्य मे 
$ से 2 प्रतिशत की और कमी की गई है तथा 3 26 बुक बैको की स्थापना की 
गई, जिनमे 5 लाख 49 हजार पुस्तकें उपलब्ध हैं। राज्य सरकार द्वारा स्थापित 
छात्रावाप्ो के लगभग 5 700 अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के विद्याथियों को 
नि शुल्क भोजन, वस्त्र एवं झ्रावास की सुविधाएँ प्रदान की गई हैं । 

,300 ट्रेड, 250 तकनीकी एवं 50 स्नातक प्रशिक्षणा्थियों को विभिन्न 
स्थानों पर लगाया गया तथा शेप डिग्री/डिप्लोमा प्राप्त व्यक्तियों के सीधी भर्ती या 
उच्च अध्ययन द्वेतु चले जाने के कारण रिक्त रहे । 

अक्यूबर, 9735 मे गठित हाथ-करघा परियोजना मण्डल ने भारत सरकार 
को | 32 करोड रुपये की एक योजना प्रस्तुत की है । जनता कपडे का वितरण 
3 209 खुदरा दुकानो एवं 299 अधिकृत मिल दुकानों के माध्यम से सुलभ कराया 
गया । 

कर-चोरी उन्मूलन ग्रभियान के गब्रन्तगंत 44,000 प्रकरण्यो की जाँच की 
गई तथा 2! लाख रुपये दण्ड के रूप मे वसूल किए गए। 8,000 रुपये की सीमा 
तक आय कर में छूट दी गई। विभिन्न आशिक अपराधों की शीघह्ष घुनवाई तथा 
विशेष न्यायालय स्थापित करने हेतु राजस्व से सम्बन्धित विभिन्न अ्रधिनियमों मे 
सशोघन क्रिया गया। मार्च, 976 के ग्रन्त तक सडक परिवहन के लिए 250 
राष्ट्रीय परमिट प्रदत्त कर दिए जाएँगे । 

राज्य प्रशासन में सुधार लाने की दृष्टि से भ्रष्ट एवं अकमंण्य कर्मचारियों को 
सेवा मुक्त करने की कार्यवाही की गई, जिससे ,906 कर्मचारियो को सेवा मुक्त 
किया गया । 

निधेन व्यक्तियों को नि.शुल्कर कानुती सहायता एवं सलाह देने के लिए उच्च 
न्थायालय के दो न्यायाधीश व ॒ग्रन्य सद्बस्यों सहित कानुनी सहायता एवं सलाहका 

बोर्ड की स्थापना माननीय सुख्यमन्त्री की अध्यक्षता में वी गई है । मम 
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राज्य की वाधिक योजना (976-77)7 

योजना आयोग ने वष 976 77 की वाधषिक योजना का झाकार 35 00 

करोड हफ्ये निश्चित किया है करिनत आयोग हारा राज्य परिवहन निगम के 
न्तरिक स्रोतों से उपलब्ध साबनो की तलना में झ्रथिक परिध्यय ही सम्मिल्ति 

बरने के कारण योजना का पग्राक्ार 38 9 करोड रुपय होगा । उक्त विस्रगति की 
झोर योजना झ्ायोग का ध्यान भी प्राकधित किया गया है । 

जहाँ वर्ष 97-72 मे प्रति व्यक्ति योजना ब्यय केवल्न 23 रपये था, 7-3 72 
की ग्रनुमानित जनसख्या के भाघार पर वर्ष 976 77 में यह व्यय द्ुगने से भी झ धिक 
बढकर 47 रुपये प्रति व्यक्ति होगा । इससे सकेत मिलता है कि विकास कार्यक्षमो पर 
राजस्थान किस गति से विनियोजन कर रहा है | 

वापिक योजता के 38 9 करोड रुपये के परिव्यय का आवटन इस 
प्रवार है--- 


(करोड़ रुपयो मे) 
परिव्यय प्रतिशत 
] सामाजिक तथा सापुदायिक सेवाएँ 24 74 7 9 
2 कृषि एवं सम्बद्ध सेवाएँ 3 09 95 
3 सहकारिता ]26 09 
4 उद्योग एव खनिज 4 44 32 
5 परिवहन एवं सचार ]0 92 79 
6 सिंचाई एवं विद्युत विकास 83 45 60 2 
7 अन्य 059 04 
योग 38 9 ]000 
उक्त योजना व्यय को वित्तीय व्यवस्था निम्न स्रोतों से होगी-- 
(करोड रुपयो मे ) 
] केन्द्रीय सरकार से सहायता 49 57 
2 भ्रतिरिक्त साधनों से ग्राय 33 52 
3 सावंजनिक एव वित्तीय प्रतिष्ठानों से ऋण 20 55 
4 परिवहन नियम के उपलब्ध झान्तरिक स्रोत ! 73 
7१05 37 
वाधिक योजना मे घाटा - 32 82 
योग 38 29 


] वित्त मच्धी (राजस्थान) वा बजट भाषण ]976 77 
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इस प्रकार 38 !9 करोड़ रुपये की योजना व्यय की वित्तीष व्यवस्था भे 
32 28 करोड़ रपये की कमी रह जाती है । 


वाधषिक योजना के अन्तगंत !38 ]9 करोड झपये के ग्रतिरिक्त, सास्थानिक 
वित्तीप एजेन्सियो के माध्यम से विभिन्न राज्य निगमो, मण्डलो, राज्य एजेन्सियो, 
सहकारी सस्थाग्रों एवं विश्वविद्यालयों द्वारा विकास की गतिविधियों में लगभग 
6 00 करोड़ रुपये के व्यय का और विनियोजन करने का अनुमान है। इसके 
भ्रतिरिक्त आगामी वर्ष मे केन्द्र सचालित स्क्रीमो पर 20 33 करोड रुपये खर्च किए 
जाने का प्रनुमान है । इस प्रकार वर्ष 976-77 मे, सार्वेजनिक-क्षेतर में विकास पर 
होने वाला कुल परिव्यय 274 52 करोड रुपये होने की सम्भावना है 


४[2[7९700॥%--[ 
भारी उद्योगों का विकास 
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श्रौद्योगीकरण का पहला दौर आजादी के बाद तुरस्त ही शुरू हुआ | उसमे 
बिजली, इस्पात, रासायनिक खाद, झल्युमिनियम, सीमेट तथा अर्थव्यवस्था के लिए 
अत्यन्त ही ग्रावश्यक अन्य चींगों को उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया गया । 
यहू सर्ववा स्वाभाविक है कि इन चीजो के उत्पादन बढाने के लिए हमे दुलंभ विदेशी 
मुद्रा की बडी राशि खच करके विदेशों से पूंजीगत सामान मग्राना पड़ा । 

दूसरा दौर दूसरी पच्रवर्षीय योजना के साथ शुरू हुआ्ना, जब हसन प्रात्मनिर्भर 
झौद्योगिक विकास के लिए पूंजीगत सामान का उत्पादन करने की कई योजनाएँ 
झपते हाथ में लीं। ऐसी योजनाओं क॑ लिए बहुत भ्रधिक पूंजी की झ्रावश्यकता हुई, 
इवमे उतपादत शुरू होने में भी काफी समय लगा और तुलतात्मक हृष्टि से, जहाँ तक 
मुनाऊे का प्रश्न है, मुंताफा भी कम होने वाला था । इन सभी कारणों के ग्रतिरिक्त, 
सरकार की नीति सार्वजनिक क्षेत्र को विकसित करने की थी, जिससे देश की 
श्र्थ-ण्यवस्था मे सावेजनिक क्षेत्र अधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका झ्दा हर सके | इसलिए, 
सरकारी ज्ेत्र में कई बडे-बड़े कारखाने लगाये की योजना तैयार की गई। आज 
भारत में भारी उद्योग के बडे सरकारी ऋआरखाने निम्नलिखित है-- 
सरकारी क्षेत्र के कारखाने 

१. भारत हैवी इलेक्ट्किल्स लिमिटेड--थर्मल वायलर, थर्मल व हाइड्रोडदों 
सेटी, भारी रोटेटिंग मशीनों, बड़े श्राकार के ट्रान्सफार्मरों तथा पिविचग्रियर के तिर्माण 
के लिए इसके कारखाने तिरद्ी, भोपाल हरिद्वार तथा रामचबन्द्रपुरम्‌ मे हैं । 

2 भारी इजीनिसरी निगम (हैवी इजोनिप्नरिग कारपोरेशन )-- भारी ढलाई 
तथा गढ़ाई, इस्पात सथत्रों के लिए सयत्र तथा मशीनें, ऋशर तथा ग्राइन्डर, बडी 
क्षमता वाले एक्शक्रेदेटर, ड्रिलिंग रिय तथा भारी सशीनो के क्लपुर्जे बनाने के लिए 
मिगम ने राँची में तीन कारखाने स्थापित किए हैं। 

3 माईविय तथा ससवर्गी सशीवरी निमस [साईनिंग एण्ड एलाइड सशीतरी 
फारपोरेशन) --इस परियोजना के कारखाने दुर्गापुर मे हैं प्रौर इन कारखानो मे 
भूमिगत कोयला-खनन्‌ के काम में झाते वाली मशीनें तथा बडा सामान उठाने घरने 
वाले उपकरणों का उत्पादत किया जा रहा है । 

4. हि-दुस्तान सशोस दूल्स--किस्म विस्म के शम्रान्य तथा विशेष उपयोगी 
मे माने वाले मशीनी औजारों, छापेजानो, द्रेक्टरो तथा घड़ियी ग्रादि के निर्माण के 
लिए हिन्दुस्तान मशीन टूल्स ते बगलौर, हैदराबाद, क्लामासरी, पिजौर तथा श्ौवगर 
मे कारखाने स्थापित किए हैं । 
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5. भारत हैयो प्लेट्स तथा वेघल्स--विशाखापटनम्‌ स्थित यह कारखाना 
हैवी प्रेसरवेसलें, हीट एक्सचेंजर, एअ्र सेपरेशन यूनिट तथा पाइग्रिग बनाता है । ये 
उपकरण रसायन तथा परिष्करण उद्योगो जैसे उ्वंरको, तेल शोघक व।रखानों तथा 
पेट्रोकेम्रिकल सयत्नो के लिए बनाए जाते है । 

6. बत्रिवेशी स्टृक्चरस--इलाहाबाद के नजदीक नेगी मे स्थित इस वारखाने 
मे जटिल ढाँचो, पेनस्टाक (भ्रवधारक नलो), दरवाजों तथा सामान्य श्रकार के 
भांडो का निर्माण होता है । 

इसके साथ साथ सरकार के प्रन्य प्रयोक्ता मनालयो के ग्रन्तगंत भारी 
उपक्रणु व सथत्न बनाने के लिए कारखाने स्थापित करने की भी कारंबाई की गई 
जैसे रेल मन्त्र लय के अन्तर्गत इजिन व रेल के डिब्वे, जहाजरानी व॑ परिवहन 
भन्‍्त्रालय के भ्रन्तमंत जहाज निर्माण के कारखाने तथा प्रतिरक्षा की विभिन्न 
आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिरक्षा मनन्‍्त्रालय के प्रन्त्गंत अर्थ मूविग 
तथा अन्य उपकरण । 
निजी क्षैत्र 

सथत्र तथा मशीनों के विभिन्न उपकरण तथा पुर्जों का उत्पादन करने एव 
बढाने के लिए निजी क्षेत्र को भी बढावा दिया गया । सीमेंट चीनी, वागज, रसायन, 
ग्रौपधियों के निर्माण, कलपुर्णे, डीजल इजन, पम्प, बिजली के मोटर. ट्राल्सफार्मर 
तथा स्विचगियर, माल गाडी के डिब्बे तथा रेल के अन्य उपकरण, ट्रेलर बस व 
ट्रक भ्रादि यात्री कारें, स्कूटर, मोटर साइक्लि, मोपेड तथा मोटर गाडियो के 
किस्म-किस्म के पाटपुर्शे, सूती तथा जूट मिलो मे काम आने वाली मशीनें तथा 
बाह्टिग, फोजियग, वाल बेयरिग, पाइप तथा द्यूबो जैसी सैक्डो किस्म की चीजो के 
उत्पादन के लिए औद्योगिक मशीनो की क्षमता की तेजी से बढाया गया है । 
क्षमता का उपयोग और तेजी से विकास तथा उपलब्धियाँ 

क्षमता का उपयोग--भारी उद्योग विभाग का शुरू से ही यह प्रमुख उद्देश्य 
रहा है कि कारसानों की वरंमान उत्पादन क्षमता से ही ग्रथवा उसमे न्यूनतम 
बढ़ोतरी करके ग्रधिक उत्पादन प्राप्त किया जाए । 

इसलिए, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कई कदम उठाए गए ! मुख्य छंप से 
इसका झर्थ था कि सरकार इनके विनियन्‍तण की अपेक्षा इन कारखानो के विकास 
की और अधिक ध्यान दे तथा तिर्णोय की प्रक्रिया में तेजी लाकर नीति सम्बन्धी 
निर्णयो की कार्यान्विति के लिए ययेष्ट सूचता पद्धति की व्यवस्था करें। उत्पादन 
एकॉशो को, अपने कारखानो के उत्पादन में विविधता लाने तथा ग्रपनी अधिकतम 
उत्पादन क्षमता प्राप्त करने के लिए ग्रधिक पे अधिक अधिकार देना भी जरूरो था । 

सरकार ने एक ओर उत्पादनकर्त्ताओ्रो पर अपने-अपने कारखानो की व्यवस्था 
कुशलतापूर्वक करने तथा उत्पादन खर्च को घटाने के लिए दबाव डाला, दूसरी ग्रोर 
मूल्य नियन्त्रण तथा वोनस के भुगतान तथा ऋण लेने सम्बन्धी नीतियो को 
व्यावहारिक तरीके से लागू किया गया । इससे उत्पादन मे वृद्धि होने के साथ-साथ 
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लागत में कमी होगी पौर हम अन्वर्राद्वीय बाजार में भ्रपना सामान सफलतापूर्वक 
बैच सकेंगे । इसके साथ-साथ सरकार का यह उद्ंश्य रहा है कि उत्पादन के खर्च मे 
कप्ती होने का फायदा समाज को मिले और मुनाफे की रकम व्यर्थ के कासो में नही 
लगाई जाकर उत्पादन को बढाने व कारखाने को विघ्तार देने के काम में लगाई 
जाए। सरकारी क्षेत्र के कारखानो की व्यवत्था विशेषज्ञों के हाथ भे देने की शोर 
भी यथोचित घ्यान दिया गया। इसो के साथ अधिकारों के इस तरह॑ प्रतितिधायन 
एबं विकेन्द्रीकरणा की ओर भी ध्यान दिया गया जिससे सभी स्तरों पर लोगों को 
प्रोत्ताहन मिलने के साथ उन्हें यह भी महसूस हो कि उत्पादन भें हम सभी सहभागी 

है । सबसे सद्दत्त्वपूर्णा यह है कि विभाग ने प्रधान श्म योजक का कार्य स्वयं सभाला 
दवा कारखानो के लिए कच्चे माल, पाटपुज७ं उपकरणों तथा क्च्ीय सहायता की ही 
व्यवस्था नही की बल्कि कारख्ानों को दी जाने वाली सहायत्ता और सरकार के श्रन्य 
भनत्रालयों के निर्णय जल्द से जल्द कराकर कारखानों की मदद करने का भी काम 
शुरू किया । 

सरकारी क्षेत्र की उपलब्धि--इस सबका परिणाम श्रत्यन्त ही सम्तोपप्रद 
रहा । सरकारी कारखानो मे सत्‌ 397]-72 में जहाँ 2 अरब 8 करोड रुपये मूल्य 
का उत्पादत हुआ थआ, वह सन्‌ 7973-74 मे प्राय दुणुना 4 मर 9 करोड झुपयें 
मूल्य का हुआ तथा सद्‌ 974575 में उत्रादत और बंढकर 5 अरब 57 करोड 
रूपये का हुँग्ा | इसी अवधि में सन्‌ 7972-73 मे सरकारी कारखानों की जहाँ 
]3 करोड़ रुपये का घाटा हुआ्ना था, सत्‌ 974-75 में इत कारखातों ते 3 करोड़ 
रुपये का लाभ हुंग्ना और इस प्रकार इन कारखानों ने 44 करोड़ रुपये कमाएं।॥ ग्रव 
इस प्रवृत्ति को क्ताएं रखने की पुरी श्राशा है । 

इन कारखानो की उपलब्धियों से प्रौत्ताहिंत होकर, विभाग ने अपने लक्ष्य 
बढ़ा दिए और 975-76 मे 7 ग्ररव 25 करोड़ मूल्य का उत्पादन करने का लक्ष्य 
हैँ | ग्रापात्‌ स्थिति के कारण झ्रनुशासन तथा कत्तंव्यनिष्ठा का अनुकुल वातावरण 
तैयार हो जाने के फलस्वरूप ग्रब सरकारी क्षेत्र के कारखानों ने अ्रप्रेल, !975 के 
स्तर पर मूल्यों को स्थिर करने, झनुत्पादक खर्चों स्रे दश प्रतिशत की कटौती करने 
त्तथा साथ में ली हुईं योजनाओं को तत्परता तथा तेजी के साथ पूरा करने के साथ 
उत्पादन का लक्ष्य 7 अरब 25 करोड रुपये से बढाकर 8 अरब रुपये कर देने का 
तिश्चय किया है । 

उत्पादन में यह वृद्धि, मद्यपि कुछ कम मात्रा में, निजी क्षेत्र के कारखानों गे 
भी हुई है। मशीन ट्ल्स, सूती मिलो की मशीनों, दुँकद्रो, स्कूटरों, मोटर साइकिलों 
तथा मोपेड, डीजल इजनों तथा श्रोद्योगिक मशीनों का उत्पादन काफी बढ़ा हैं। 
आत्मनिर्भरता की ओर 

देश के ग्राथित्र विकास में मारी उद्योगों दे महत्त्वपुर्ण योगदान श्रौर सहायता 
का ग्रनुमान इस बात से लगाया जा सकता है क्रि चौथी पचवर्पीय पोजना के अस्त 
तक बिजली उत्पादन के 85 प्रतिशत उपकरणो का विदेशों में आयात किया जाता 
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था जबकि पाँचवी योजना मे बिजली परियोजनाम्रो के 85 प्रतिशत उपकरण देशो में 
बनने लगेंगे । 5 प्रतिशत उपकरण भी, जो विदेशों से मेंगाए जाएंगे, वे हैं, जिनके 
भ्राइंर पहले ही दिए जा चुके हैं | हमारी व्रिजली उत्पादन की कुल क्षमता 974 में 
3 लाख कित्ोबाट थी, जबकि सन्‌ !975 में हम एक वर्ष मे ही लगभग 26 लाख 
किलोवाट अ्रधिक बिजली उत्पादन करने मे सफल हुए | साथ ही सब्‌ 973 74 के 
प्रन्त मे बिजली उत्पादन की हमारी कुल क्षप्रता प्राय । करोड 9 लाख किलाबाट 
थी, जो ब्राशा है 978-79 के झ्नन्‍्त तक 3 करोड 40 लाख किलाबाट हो 
जाएगी भश्रौर यह सब प्राय देश मे बने उपकरणो से सम्भव होगा । 947 में हमारे 
देश के गाँवो में बिजली नही थी । सन्‌ 973-74 में ,48,000 गाँवा तक विजली 
पहुँच गई तथा बिजली से चलने वाले पम्पो की सख्या 24,35,000 हो गई । प्राय 
प्रतिरिक्त पूंजी निवेश के बिना तथा वर्तेमान उत्पादन क्षमता का हो उपयोग करके 
हमारे सरकारी क्षेत्र के कारखाने, भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने इन यन्त्रो 
(ड्रिलिंग रिंगो) के उत्पादन का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया है । इसी प्रकार थोडी 
सी भ्रतिरिक्त पूंजी लगाकर ड्रिलिग प्लेटफार्मों का उत्पादन भी शुरू क्रिया जाने वाला है । 

इसी प्रकार हम भन्‍्य उद्योगों म भी ग्रात्म-निर्मरता की दिशा मे बढ रहे हैं। 
भ्रव हम झपनी सीमेट तथा चीनी मिलो के कुछ प्राय नगण्य पाटपुर्जों का छोडकर 
प्भी तयत्रो तथा उपकरणों का निर्माण देश म कर रहे हैं। हमारे इन उद्योगो के 
कारखानो की उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि की गई है ।सीमेट के कारख नों की 
उत्ादन क्षमता 600 मी टन प्रतिदिन से बढ़कर ,200 मी टन प्रतिदिन तथा 
चोनी उत्पादन के लिए गन्‍नो की पेराई की 600 मी टन प्रतिदिन की क्षमता को 
बढ़ाकर ,250 मौ. टन प्रतिदित कर दी गई है । हमारी रेलगाडियों मालगाडियो 
नथा सडक यातायात के सभी प्रकार के वाहनों का सामान अरब देश में ही तैयार 
किया जा रहा है। इनमे सभी प्रकार के मालडिब्वे, यात्री डिब्बे, इजन रेलें, स्‍लीपर, 
पाइस्ट, क्रास्तिग, फास्तर तथा सिर्नलिंग उपकरण्स सम्मिलित हैं। अब हमारी सडको 
के निर्माण मे स्वदेशी रोड रौलरो तथा अन्य उपकरणों वा भ्रयोग हो रहा है तथा 
इन पर चलने वाले वाहन सभी इसी देश में निर्मित हैं । 

कोयला, धातुकर्मो समत्र तथा मशीनरी--श्रौद्योगिकी की चुनौतियों के 
बावजूद, इस्पात कारखानो के लिए सयन और मशीनरी के उत्पादन तथा कोयले 
प्रौर अन्य खानो का तेजी से विकास हुआ है और हम प्राय अपने ही प्रयासी से 
बोकारो इस्पात कारखाने की क्षमता 37 लाख से बढाकर 47 5 लाख मी. टन तथा 
भिलाई कारखाने की क्षमता 25 लाख मो. टन से 40 लाख मी टन करने जा रहे 
हैं। सन्‌ 973-74 मे 7 करोड 80 लाख मी टन कोयले के उत्पादन की तुलना मे 
पसत्‌ 978-79 भें 3 करोड 50 लाख मी टन उत्पादन का लक्ष्य स्वदेशी उपकरणों 
पर ही निर्मेर रहकर पूरा किया जाएगा, जिनका उत्पादन माइनिग एण्ड अलायड 
मशीनरी कारपोरेशन तथा निजी क्षेत्र के कुछ कारखाने मिलजुल कर करेंगे । 

पाट पुर्जे तथा सूती वस्त्र सशीनरी--हमारे विकासमान इंजीनियरिंग तथा 
सूती चस्त्र उद्योगों की अधिकाँश झ्ावश्यकताएँ श्रथवा उनके ग्राधुनिकीकरण तथा 
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पुनर्स्थापना के लिए पाटपुर्जे तथा उपकरण तथा सूती बच्च कारखःनो के अधिकाँग 
सयच अब देश में ही उपलब्न हैं। पिछले दो तीन वर्षों मे इन दोनो उद्योगों मे तेजी 
के साथ उत्पादन बढा है। सत्‌ 972-73 में जहाँ 53 करोड़ रुपये मूल्य के पाट पुजों 
का निर्माद्य देश मे हुप्ना था, सद्‌ 7974-75 में यह उत्पादन बढ़कर 77 करोड़ रुपये 
का हुआ। जहाँ तक सूती वस्त के कारखानों के लिए मशोनों का प्रश्त है, 
सन्‌ 972 73 में 3] करोड़ रुपये की मसशीर्तें तमार हुई जबकि 4974-75 मे 
8] करोड़ शपये मूल्य की मशीनें तेयार हुई । 
रासायनिक तथा प्रक्रिया सपत्र तथा मशीनरी--जहाँ तक राष्तायनिक उर्वेरको 
के लिए सयत्र तथा मशीनों, रासायनिक्र सयत्रो तथा शोघ ईतैेल) कारखानो का 
सम्बन्ध है, हमारा प्रयास इनके लिए ऐसे उपकरणो का तेजी के साथ निर्माण करने 
का रहा है जो इन कारखानो के काम झा सके और इस क्षैत्र मे वास्तव मे बड़ी देजी 
के साथ प्रगति हुई है। पहली बार, सितम्बर, 975 में बोकारो इस्पात का रखाते 
को 550 मी टन प्रतिदिन उत्पादन क्षमता का एक टनेज प्रॉक्तीजन सयत्र तेयार 
करके दिया गया है। एक प्रन्य सरकारी कारखाना, भारत हैवी प्लेट्स एण्ड वंसेल्ध 
सन्‌ 977 के ग्रस्त तक पाँच ऐसे सयत्र तैयार करके उनकी डिलौवरी दे देगा। 
रासायनिक उर्वरक सयत्रो के लिए नाइट्रोजद वाश युनिटों का उत्पादन शुरू किया 
जा चुका है और इतकी डिलीवरी जल्दी ही की जाने लगेगी । 
भारी छद्योग तथा निर्यात--भारी इजीनिर्यारिग उपकरणों का उत्पादन तेजी 
के साथ बढाने अत्याधुनिक उपकरणो का उत्पादन शुरू करने में तथा आात्ष्मनिमंरता 
प्राप्त करने की दिशा भे देश तेजी के साथ बढ रहा है। श्रव हम ग्रपने उत्पादनो का 
विदेशों को निर्यात कर सक्ते हैं तथा दूसरे देशो के विकास में हाथ बेंदा सकते हैं | ताप 
बिजली घर सयश्रों के हिस्से के रूप मे हमारे उच्च दाब वाले बायलर मलेशिया तथा 
अन्य देशो मे लगाए जा चुके हैं। कई एशियाई व अफ्रीकी देशों मे हमारे देश में बनती 
हुई बसें सड़कों पर चल रही हैं तथा सारे प्सार के कई रेल-व्यवस्था में हमारी 
मालगाडियों तथः यात्री गाड़ियों का उपयोग किया जा रहा है। सोमैंट, चीनी, छोटे 
इस्पात कारखानों सूती वस्‍्नों के कारखानो तथा अब्य प्रकार की चीजो की उत्गौदव 
करने वले विभिन्‍्द कारखानों के लिए हमने अपने सय्रत्र तथो मणशीनों का विर्याते 
विदेशों में किया है जिससे उनकी ग्रर्थ व्यवस्था के विक्रास में सहायता मिली है| 
हमारे इजानिय र-परामर्शदाता ससार के विभिन्‍न भागो में फंले हुए देशो, जैसे लीविया, 
तजानिया ईराक, ईरान, इण्डोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया तथा एशिया एवं ग्रफ्रीका 
के कई ग्रन्प देगो में कारखाने लगाने की योजनाएँ तैयार करने तथा कारखाने 
स्थापित करने में लगे हुए हैं । 
निजी क्षेत्र 
जहाँ तक निजी क्षेत्र के कारखानों का प्रश्न है, इस बात में सुनिश्चित होना 
अनिवार्य था कि प्रमुष रूप से जनता के पैसों (वित्तीय सल्थानों तथा जतता से 
शेयर के रूप मे प्राप्त) से जिस सम्पत्ति का निर्माण हुप्रा है, उतका उपयोग इवे 
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छोटे पंमाने के उद्योगी का विकास 966-75 के दशक मे वस्तुत उल्लेखनीय 
है। यह विशेष रूप से रोजयार के ग्रवप्रों और छोटे कारखानों के उत्तादत के 
वित्तीय मृन्य से प्रकट होता है | तिम्त आँकडो से पाठक को इस महात्र उपलब्धि के 
बारे में पता चल जाएगा--- 





राज्यों के उद्योग तिदेशालयों के साथ फ्जीयित... 966.....974 
कारखानो को सरूषा (लाखो मे ) 20 4 09 
शोजगाएर (लाखो मे) 29 30 50 40 
स्थिर विनियोग (करोड रुपयो में) 548 00 84 00 
उत्पादन का मूल्य (करोड़ रुपयो मे ) 2,954 00 6 249 00 





छोटे उद्योगी की इस प्रगति का कारण सरकार द्वारां अपनाई गई नीतियां 
>भोर विशेष कार्यक्रम हैं। छोटे प॑माने के उद्योगों में वस्तुझ्नो की क्वालिटी में सुधार 
ध्रौर उत्कृष्टता के परिणामस्वरूप इस क्षेत्र के निर्यात भे उल्लेखनोय दृद्धि हुई है, 
विशेष रूप से इस दशक्क के श्रन्तिम भाग मे, जबकि निर्यात की जाने बाली वस्तुप्रों 
को मूल्य सन्‌ 970-7] में व9 करोड़ रुपये से बंढडकर सद 973-74 में 
400 करोड रुपये हो गया ॥ निर्यात कौ वस्तुग्रो में श्राधुनिक एव जटिल किस्म की 
बस्तुएँ काफी थी, ज॑ते हल्का इन्जीनियरिंग का सामान, इलेक्ट्रोंनिक बस्तुएँ, दवाश्याँ, 
तैयार चमभडा गौर चसडे का सामान, हौडरी, सिलाई की सशोने, साइकिल इत्यादि १ 
इसके झलावा ग्रनुमात है कि छोटे पेमान के कारखानो द्वारा ऐसी बहुत सी वरतुएँ 
देश में तैयार की जा रही हैं जो पहले बाहर से मंगाई जाती थी । इस प्रकार बहुमूल्य 
रेप, मुद्रा की बचत द्वोती है ॥ 
यहू बडी उल्लेखनीय बात हैं कि छोटे पैमाने के उद्योगों के क्षेत्र मे विक्ञास, 
बड़े पमाने के उद्योगों के क्षेत्र मे विकास का पूरक है। यह सम्बन्ध उप-ठेक्रेदारों के 
हूप मे प्रकट होता है, जो दोनो क्षेत्रों के लिए लाभदायक है। सहायक कारखानो की' 
पल्या सब 97] में 7,000 से बढकर सत्र 974 मे 22,760 हो गई । 
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छोटे पैमाने के क्ष त्र द्वारा जन-उपभोग की विभिन्न वस्तुओं की बडी मात्रा 
में पूर्ति की जाती है, जेसे चमड़ा और चमड़े का सामान, प्लास्टिक और रबड का 
सामान, रेडीमेडइ कपडे, घांतु की चादरों से बनने वाला सामान, स्टेशनरी की वस्तुएँ, 
सावुद श्ौर साफ़ करने के पाउडर, इत्यादि । इस दशक भे छोटे पंमाने के क्षेत्र ने 
उत्पादन के नवीन और अधिक उत्कृट्ठ क्षेत्रों मे प्रवेश किया है जिनमे ग्रन्य वस्तुग्रो के 
साथ-साथ टेलिविजन सेट, हृदय मति-नियामक (काडियक पेस मेकर ), ई सी.जी 
मशीनें, श्रवण यन्त्र, टेप ग्रौर केसैदी रिकार्डर, इन्टर काम सेट, माइक्रोवेव यम्त्र, 
मशीनी यन्त्र, औपधियाँ इत्यादि हैं। पाँचवी पचवर्षीय योजना में उन वस्तुप्रो के 
विकास पर विशेष रूप से बल दिया जा रहा है, जो कृषि के साथ प्राघुनिकीकररण 
तथा कृषि उपज के विधायन के लिए ग्रावश्यक हैं। इसके साथ-प्ताथ जन-उपभोग की 
वस्तुप्रो, सहायक एकको में निर्मित बस्तुग्रो तथा निर्यात की दृष्टि से उपयोग की 
वस्तुग्री पर भी विशेष बल दिया जा रहा है । 
पिछड़े प्रौर ग्रामीण क्षेत्रो का विकास 

उद्योगों के छितराव सम्बन्धी सरकारी नीति के वारण गाँवों ग्रौर पिछड़े 
हुए क्षेत्रों में छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इन 
कार्यक्रमों का लक्ष्य न केवल वर्तमान वारीगरो की प्राय में वृद्धि भर अतिरिक्त 
उत्पादक रोजगार के उद्देश्य से उनकी दक्षताग्रो मे सुधार करना है बल्कि इन क्षेत्रों 
में प्राघुनिक उत्कृष्ट कोटि के उद्योगो का विकाप्त भी है । वेख-प्रायोजित योजना के 
रूप में, प्रामोद्ोग परियोजना कार्यक्रमों के श्रीगणेश द्वारा, नीति को एक निश्चित 
हूप प्रदात किया गया और इसके लिए राज्य सरकारो को शत-प्रतिशत सहायता प्रदान 
को जाती है । नव स्थापित कारखातो की सझ्या और रोजगार के अवसरो के सन्दर्भ 
में उत्साहबर्द क परिणामों को दृष्टि में रखते हुए यह कार्यक्रम 974 में 49 से 
4|] जिलो में फंला दिया गया । निम्न आऑकडे स्वय अपनी प्रगति की कहानी कह 


रहे हैं - 





मद 9 65-66 973--74 
ग्रामाद्याग पारयाजनाग्रो की सख्या 49 4]] 
सहायता प्राप्त एककी की सदुृप्रा (सचगी ) 7,886 48,206 
रोजगार (सचयो) 48,775 2,07,36 
उत्पादन का मूल्य (करोड़ रुपयो में) 32 70 27 


सन्‌ 974 में 87 परियोजनाओं में से 40 परियोजना में, जहाँ दोनो 
कार्येकम चल रहे थे ग्रामीण कारीगर कार्यक्रम का क्रियान्वयन ग्रामोद्योग परियोजना 
कार्यक्रम के साथ मिला दिया गया । इस कार्यक्रम के प्रस्तगंत परम्परागत शिल्पो 
प्रौर ग्राघुनिक व्यवयायों में प्रशिक्षय दिया जाता है, जैसे पम्प सेंटो, बिजली की 
मोटरो की मरम्मन और ढलाई तथा खरीद झ्रादि का काम इत्यादि | इसके बाद 
सहायता कार्य क्रम शुरू होता है, ताकि कारीगर अपने-प्रपति व्यवक्षायों में लाभदायक 
ढंग से रोजी कमा सके 


542 भारत मे आथिक नियोजन 


विकास के प्रधित्र न्‍्यायतगत ढाँचे की स्थापता की हृष्टि से सत्‌ [977 में 
पिछदे क्षेत्रों के विकास के लिए एंक सगक्त नोति अपनाई गई ताकि ये क्षेत्र भी 
विकसित क्षेत्रो की बराबरी कर सकें । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उद्योगों को विशेष 
प्रोत्वाहन दिए जाते हैं जिनमें ग्रौद्योगिक हृष्ि से पिछड़े हुए 244 जिलो में वित्तीय 
सस्था प्रो द्वारा रियायतवी दर पर वित्त उयलब्त कराना भी शामिल है। लाभगय 
0+ चुने हुए जिलो में, नए कारखानो के प्थिर पूंजी विनियोग पर और वत्तमान 
कारखानो के प्रिस्तार के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 5 प्रतिशत सहायता दी जातो 
है। दुर्वेश और आषानित कच्चे माल की पूति तथा किशतो पर मशोतें ज़रीदते में 
भी रियायतें दी जाती है । इसके अलावा कुछ चुत हुए पहाडी क्षेत्रों में जहाँ रेल को 
सुविधाएँ नही हैं, का रखानो को कच्चे माल और निर्मित वल्लुप्नों के परिवहन व्यय 
का 50 प्रतिशत सहायता के रूप में दिया जाता है। 974-75 में स्थिर विनियोग 
पर सहायता के रूत में 4 करोड़ झयये स्वीकृत किए गए, जत्राकि 4973-74 में यह 
राशि 55 90 लाख हे प्रौर व972-73 में । 76 लाख हाये थी । 974-75 
वर्ष के लिए प्नुमानित सहृयता 9 करोड़ रुपये थी । यह विछ)ो हुए क्षेत्रों मे 
झौद्योगिक विकास का सूचक है | चहरद्वाल, इसमे छोटे सीमान्त और प्रध्यप्त उच्चागो 
को दी जाने वाली सहायता शामिल है । 


विकास के लिए व्यापक कार्य क्रम 

छोटे उद्योगों के विकास के कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य कारखातों की इस ढग 
से सहायता करता है कि वे एक्तीकृच सहायता कार्यक्रम के माध्यम से क्षमता का 
प्रधिकतम स्वर प्राप्द कर सकें | इस एकीकृत सहायता कार्यक्रम में तकनीकी सेवाग्रो 
धोर सुविधाय्ो की अधिकराधिक उपलब्पि, प्रतृन्ध सम्बन्दी परामर्श और प्रशिक्षरा, 
स्वदेश में माल की बिक्री झोर निर्यात में सहायता इत्यादि सम्मिलित हैं | लघु उद्योग 
विकास सगठन लगभग 00 लघु उद्योग सेवा सस्थानों, शाखा सस्थानो, प्रद्धार वैन्द्रो 
और उत्पादन केन्द्रों के माध्यम से इस प्रकार की व्यापक्र सेवाओं की व्यवस्था करता 
है । तकतीकी सहायता के लिए छोटे उद्यमियों की बढतौ हुई आवश्यकठाओौ को 
देखते हुए लघु उद्योग विकास सगठन ने झ्रपनी तकनीकी सेवाम्ो को और अधिक 
बढाया है। पिछले दस्त वर्षों के दोरान उद्यमियों को लगभग 5,000 मॉडल स्क्नीमो, 
सयत्र, मार्गदर्थिकाओ, परियोजदा भार्गदरशिकाओं तथा भ्रन्य स्कीमो आदि के अलावा 
,25,000 डिजाइन, डाइग झौर खाके दिए गए। ग्रौद्योगिक विक्राप्त सगठव द्वारा 
प्रदत्त तकनीकी सेवा की लोकप्रियता का प्रमाझ यह है कि संगठन के त्कदीकी 
ग्रधिकारियो से मार्गदर्शन प्राप्त करने वाल्ले उद्यमियों की ससझ्या सब॒ 965-66 
में 57,000 से बढक्र सन्‌ 7974-75 में ,30,000 हो गई । इसके झलावा 
तकनीकी झधिकारियों ने एक वर्ष में औसतन लगभग 70,000 कारखानो का 
उनके स्थान पर जाकर मार्गदर्शन करते के लिए निरीक्षस््त क्रिया | उद्यमियों ने लघु 
उद्योग विकास सगठन द्वारा प्रदत्त वर्कशोंप सुविधाओं से भी व्यापक्र पैमाने पर 
लाभ उठाया । लघु उद्योग सेवा सस्‍््यानो की वर्कशारीं द्वारा किए गए कार्यों की 
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वापिक सस्या सन्‌ !965-66 में 2,000 से वडफर सद्‌ 974-75 में लगभग 
20,000 हो गई। 


तेजो से बडते ग्रौर विविया लिए हुए लघु उद्योग क्षेत्र की नई प्रावश्यकता ग्रो 
की पूनि के लिए लघु उद्योग विकास समठत ने ग्रगवी तकनीकी सेवाग्रो को सरल 
बताने एवं सुघारने के लिए प्रभावशाली कदम उठाए। नई मशीन और उत्कड्र 
सेवाप्रो के समावेश, चार क्षेत्रीय परीक्षा-त्रेन्द्रो दी स्थापना और चुने हुए उद्योगों के 
प्राधुनिकी करण के लिए एक विशेष कायक्रम के सचालन द्वारा लघु उद्याम सेवा 
सस्थानों के साथ सलग्त वर्कशॉगो का ग्राधुनिकीकरण, इनमें सम्मिलित था । छोटे 
पैगान के उद्योगों की प्रतियोगी शक्ति के विकास को दृष्टि में रखते हुए इस कायकत 
के प्रलगत, प्राथमिकता के प्राधार पर कुद्ध चुते हुए उद्योग को मगीत, वित्त, कच्चा 
मात, प्रशिक्षण तथा तकतीही प्रवस्य सह यता उपलब्ध बरने की व्यवस्था है । 
पाँचव्री योजनता-प्रवधि में 40 प्रकार के उद्यागों के लगभग 40,000 कारखानो को 
सेवाएँ उपतब्ध कराने का प्रस्ताव है । 


नई वल्तुप्रो के उत्तादन या वर्तमान श्रौद्योगिक कारखानो के विस्तार के 
लिए अनेक उद्यमियों, कारीगरो, तकनीकी विशेषज्ञों और दूमरे निवेशकर्त्ताश्रो को 
लघु उद्योग विक्रास सभठत द्वारा सम्पादित उद्योगवार और क्षेत्रवार सर्वेक्षणों के 
प्राधार पर दिलूत प्राथिक जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। ग्रौघ्तन, लगभयव 
80,000 छोटे उद्यमी प्रति वर्ष इन सेवाग्रो से लाभ उठात हैं । 


लघु उद्योग प्रसार प्रशिक्षण सस्थान ने प्रबन्व विकास, वित्तीय प्रवन्ध, बिक्री 
सहायक एकको के विक्राप्त और क्षेत्रीय विकास इत्यादि के विभिन्‍न पहलुगप्रो पर 
प्रशिक्षण पाठ्यकम सचालित करने की हृष्टि से श्रपनी गतिविधियों को कई गुना बढां 
दिया है । सस्थान ने कई विक्रासशील देशो के प्रशिक्षणायियों के लिए विशेष पाख्यक्रम 
भी आयोजित किए हैं । 

छोरे पंमाने के क्षेत्र के लिए आयातित झौर स्थानीय रच्चा माल ग्रधिकतम 
मात्रा में उपलब्ध कराने को दृष्टि से लघु उद्योग विकास संगठन ने सम्बद्ध मस्त्रालयो 
प्रौर दूमरे सगठवों से घनिष्ठ सम्पर्क स्थापित क्या है। दुलंभ कच्चा माल पर्याप्त 
मात्रा में उपलब्ध कराने तथा स्थातीय और दुले भ कच्चा माल प्रयोग करने वाले कुछ 
उद्योग समूठहो की श्रावश्यक्र्ताश्रों का ठीक ठाक आकलन करने की दृष्टि से लघु 
जदयोण हलिक्गण सणछ्य ने चेहात्िक ऋए्याए पर फ्रोत्योहिणकः बपरसारों की साणल+ का 
प्राकवलन शुरू किया है । 


जुनाई, 969 मे प्रमुख वारितण्यिक बैंकों के राष्ट्रीकरण के फनस्वरूप 
छोटे एकको को काफ़ी बडी मात्रा मे ऋण दिए गए । दूसरे जो कदम उठाए ग्रए, 
उनमे छोटे उद्योगों के लिए बेक्ो से ऋण लेने की प्रक्रिया को सरल बनाना, 
पिछड़े क्षेत्रो मे कारखानों तथा इंजीनियरिंग के सस्‍्तातकों के लिए उदार योजनाएँ 
इत्यादि हैं । 


5]4 भारत में आधथिक नियोजन 


बढता क्षितिज 

गत दशक में सरकार के लघु उद्योग कार्यक्रम का बहुत तेजी में विम्तार हश्ना 
है । हाल के वर्षों में छोटे पैमाने के क्षेत्र के विकात मे सहायता वी दृष्टि से बहुत सी 
नई योजनाएँ बनाई गई हैं । 


सहायक कार्यक्रम के रूप मे, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम में किस्तो में खगीद के 
प्राधार पर छोटे पैमाने के कारखानों की प्राधुतिकृतम सयव झौर सशीरने उरलब्ज 
कराने में सहायता दो । लगभग 5,000 कारखानों की 80 करोड रुपये वी 
30,000 प्र घुनिक मशीनें ग्रव तक उयलब्य कराई जा चुती हैं। इस यौजना का एके 
मुख्य पहलू यह है कि छोटे पैमान के कारखानो द्वारा अपेक्षित, स्थानीय श्रौर 
प्रायातित दोनों प्रकार की मशीनें, प्लामात किल्तो पर उपलब्ध कराई जाती हैं। 
यदि बहुत सख्ती से भी अन्दाजा लगाया क्ाए तो भी फिस्तों में खरीद पद्धति के 
झलगंत 600 करोड हायये से श्रधिक की मशीर्तें लगाई गई हैं और 4 लाख लोगो को 
रोजगार मिलः है । 

लघू उद्योग विक्रास कार्यकम का दूसरा महत्वपूर्ण पहल फैय्टरियों की लिए 
स्थान की व्यवस्था, सामान्य सेवा सुविषात्रों और अन्य विशिष्ट सेवाग्रो की व्यवस्था 
करके छोटे पैमाने के उद्योगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ग्रौद्योग्कि बल्तियो को 
स्थापना है। कुल मिलाकर 62 श्ौद्योगिक वस्तियाँ प्रयोजित की गई हूँ जितमे से 
455 ने भाच॑, 974 तंक काम करना शुद्ू कर दिया था और इनमे 0.] 29 
फंक्टरियाँ स्थापित हो चुकी थीं । 

तुलनात्मक चित्र नीचे प्रस्तुत है-- 


मार्च ]964 तक मार्च [974 तक 


उन औद्योगिक बस्तियो को 


सख्या जो पूरी बन चुकी हैं 48] 499 
निर्मित शेड 4,303 3,357 
जिन शेडो में काम चालू है 2635 9,465 
रोजगार में लगे व्यक्तियो की सद्या 29,227 ,75,700 
दाधिक उद्गादनत 28 करोड रू 452 दरोड रु. 


पिछनल दशक में छाटे पैमने क॑ उद्योगों के शानदार विकास का दृष्टि वर न मर सम लत वश काम का दष्टिग, 
रखते हुए कई विकासशील देश अपने-प्रपने देशो में छोटे पैमाने के उद्योयो के सगठिव 
झौर झ योजित विकास में सहायता के लिए हमसे प्रार्थना कर रहे हैं । 

छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के जरिए विभिन्‍न योजना प्रो के झवीत 
प्रनेक लक्ष्यों की प्राज्ति को दृष्टि मे रखे हुए, योजताओं के अन्तर्गत इस दौंत के 
लिए निर्वारित घनराशि में जो उल्लेखनीय दृद्धि हुई है वह भग्रार्कित तालिरा पैं 
स्पष्ट है--- 
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व्यय (करोड रुपयो में) 


पहली योजना 520 
दूसरी योजना 56 00 
तोीमरी योजया ।3 06 
चापिक्र योजनाएँ (966-69) 53 48 
चौथी योजना 96 76 
पाँचवी योजना (परिव्यय]) 287 23 


उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है कि पाँचवीं पचवर्षीय योजना मे छोटे पैम ने 
के उद्योगों के क्षेत्र के लिए बहुत बडी घतराणि निर्धारित की गई है। पाँचत्री याजना 
का एक उल्लेखनीय पहलू यह है कि इस योजना के लिए स्वीकृत कुल धनराशि 
का लगभग 60 प्रतिशत पिछोे हुए और ग्रामीण क्षेत्रों मे उद्योगों के विकास के 
लिए है । 

पिछने दशक मे लघु उद्योगो के विक्ञास वा सजसे महत्त्वपूर्ण पहचू यह रहा 
है कि इस क्षेत्र ने प्राविक गतिविधि को बहुत अधिक प्रोत्साहित किया है और देश 
भर में फंसे हुए बहसरुयक्र उद्यमियों में प्रात्म विश्वास की भावना पैदा की है । 
सस्वागत सहायता के साथ-साथ इस क्षेत्र की अ्रन्तनिहित गतिशीलता ने इसे राष्ट्र के 
भ्राथिक विकास मे प्रचुर मात्रा मे योगदान करने योग्य बताया है । 


ग्राम ग्रीर नघ॒ उद्योग उत्तादन से वृद्धि (975-77) 


म्रती हाथररघा और विद्युत करघा हस्त का उत्सादन 976-77 के दौरान 
420 बरोड मीटर और सूती हाथऋरघा वस्त्र और उत्पादन के लगनग !07 करोड 
रपये मूल्य के होने की आशा है । चालू वर्ष के दौरान 37 लाख 7 हजार विलोग्राम 
बच्चे रेशम के अतिरिक्त लगभग 53 लाख हपये मूल्य की 6 करोड 2 लाख मीटर 
खादी के उत्पादन की ग्राशा है। रेशमो वस्त्र और उच्दछिष्ठ के ।5 करोड 50 लाख 
रुपये मूल्य के और नारियल पट उत्तादन के लगभग ॥8 करोड 50 लाख झपये 
पूल्य के 40 हजार टन के निर्यात किए जाने की सम्भावना है । इसी ग्रवधि के 
दौरान प्राम उद्योगों के उत्पादन के !73 करोड रुपये मूल्य के ग्रौर हस्त-शिल्प के 
लगभग 20। करोड रुपये मूल्य के निर्यात विए जाने का भ्रनुमान है | 


976 77 के दौरान विभिन्न लघु उद्योगो के विकास के कार्यक्रम के भ्रन्तर्गृत 
चालू थोजनाग्रो विशेष रूप से हाथकरघा उद्योग श्रौर गलोचा बुनने मे प्रशिक्षण तथा 
किस्म सुधार, श्रावश्यक सामास्य सेवा सुविधाग्रो के अन्य कार्यक्रमों को उच्च 
प्राथमिकता दी जा रही है। केस्द्रीय लघु उद्योग विकास सग्ठन द्वारा अपनी सेवा 
सस्थाओरो और विस्तार केन्द्रों के माध्यम से चने हुए पिछडे क्षेत्रों मे लघु उद्योगों के 
विक्रास पर विशेष बल दिया जा रहा है। अधिकाँश राज्य सरकारों ने चुने हुए 
पिछे क्षेत्रो मे उद्यमियों को प्रोत्साहन देते की व्यवस्था की है । 


56 भारत मे आधिक नियोजन 


सार्वजनिक क्षेत्र में विभिव्त लघु उद्योगों के लिए 976-77 के लिए 
95 करोड़ 2 लाख झग्ये की राशि की व्यवस्था की गई है। इसमे से केन्द्र के लिए 
54 करोड 68 लाख रुपये और राज्पो तथा केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए 43 करोड़ 
34 लाख हझुपये का प्रावधान है। लगू उद्योगों के लिए 976-77 की ग्रवधि के 
लिए केर्द्रीय प्राववान 3) लाख 30 हुजार रुपये का और खादी तथा ग्राम उद्योगो 
के लिए 25 करोश 20 लाख झहयये का है। इसमे विद्वान प्रौर प्रौद्योगिकी योजनाग्रों 
के लिए व्यय भी शामिल है। इन प्रावधानों के अतिरिक्त पहाड़ी एवं जनजातीय 
क्षेत्रो के लिए कार्यक्रम के अन्नगंत कुछ साधन उपलब्ध किए जाएंगे । कुछ लोग अपने 
साघनो से भी घन जुटाएँगे । 


सूती, ऊनी और रेशमों खादी बच्त्र में उस्तत डिजाइन अपनाने के लिए 
विशेध प्रयास किए जा रहे हैं ! ग्रभीण उद्योगों के विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों के 
अन्तर्गत धान से चावल निकालने झौौर उन्हे पालिश करने के लिए विद्युत चालित 
उपकरणोी का ग्रपनाया जाना, विद्यूव्‌ चालित धानियों वी प्रधिक सख्या में सप्लाई, 
मधु सक्र्वी पालन का विद्धतार, ग्राम कुम्हारी का परम्परागत वस्तुग्रों में भवन- 
निर्माण सामप्री के उत्पादन भे बदला जाना आदि शामिल हैं । 


हाथकरघा उद्योग का नवीनी करण और विकास ग्रारम्भ किया जाएगा। यह 
हाथकरघा उद्योग सम्बन्धी उच्च प्रधिकार प्राप्त ग्रध्ययन दल की सिफारिशों पर 
ग्राधारित होगा। इसमे ।3 प्रोत्याहनत विकाम और 20 निर्यातीन्मुख उत्तादव 
परियोजनाग्रों की योजताएँ, हाथकऋरघा का आधघुनिकीकररा, सशोघन सुविधाएँ, राष्ट्रीय॑ 
सहकारी विकास निगम को ग्रायिक सहायता और शोर्ष स्तोसायटिय्रो एवं राज्य 
हाथकरघा विकास निगमो का सशस्त्रीकरण शामिल है ॥ 


केद् द्वारा ग्रॉभीण उद्योग परियोजनाग्रों की योजना को प्रगति पर विचार 
किया जा रहा है। 


रिबन के. . रकीशित- --+-आ सकी 
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भारत झयते लाखो गाँवों मे रहता है। देश को 70 प्रतिशत जनसल्या अ्रपती 
जोविका के लिए खेती पर निर्मर ऋरती है प्रौर देश की लगभग प्राघी राष्द्रीप झराय 
कपि से प्राप्त होती है | स्व॒तस्त्रता के बाद प्राप्तीण क्षेत्रों के विकास पर काफी जोर 
दिया जा रहा है। प्रशानमस्त्री द्वारा 20-सूती ग्राथिक कार्यक्रम में भी इसे महत्त्वपूर्स 
स्थान दिया गया है ॥ 

ग्रामीण विक्रातत के लिए ग्नेक् दिशाप्रों से प्रथत्त करने की जरूरत है । 
प्रामोण विकास के कियी कार्यक्रम में भूमि और पानी जै॑पे प्र कृतिक साधनों के 
विकास और सरक्षण एवं ग्रमीण जनता का जीवन स्तर सुधार पर विशेष जोर 
दिया जाता है | इस दुभर कार्य को पूरा करने के लिए छृषि और भिचाई मन्त्रालय 
मे अक्यूबर, 974 भे ग्रामीण विक्राप्त का एक नथा विभाग बनाया गया। इस 
विभाग को पुराने सामुद यिक्त विकास विभाग प्रौर कृषि ऋणा, ग्रामीण क्षेत्रो मे 
कर्जेदारी की समाद्ति प्रौर कृषि क्षेत्र मे सहुहारियों का कार्य तौंगा गया । इस विभाग 
फी मुख्य जिम्मेदारियों मे ये विषय शामिल है-- 

(क) सापुदायिक्त विकास और पंचायती राज सहित ग्रामीण विक्रास के 
सभी पहलू । 

(ख) समाज के दुब्वेल वर्गों ज॑से छोटे ग्रौर सीमान्‍्त (नाममात्र के) किसानों 
की भलाई सूखा पडने वाले, जन जातीय और पहाडी क्षेत्रो का विकास 
ग्रौर ग्रामीण जनशक्ति का ग्रयोजन और रोजगार । 

(ग) कृषि ऋण और ब्रिक्री, जिसमे किस्म नियन्त्रण (एगमार्) गौर 
विनियमित मण्डियो का विकास शामिल है । 

सामुदायिफ विकास और पचायतो राज 

सामुदायिक विक्कास कार्यक्रम, जिसे अब ग्रामीण विक्रास के समन्च्रित्त 
कार्यक्रम में बइला जा रहा है, 2 अक्तूबर, 2952 को शुरू क्रिया यया । इस कार्यक्रम 
का उद्देश्य ग्रामीण जनता के साधनों ह्लौर सॉस्क्ृतिक एवं श्राधथिक पहलुप्रो को देखते 
हुए गाँवो का समग्र विकास करना है। इस समय देश में 5,/23 सामुदायिक विकास 
खण्ड है । प्रत्येछ खण्ड मे दो सक्रिय स्टेयों मे काम होता है, अयादु स्टेज ॥ और 
स्टेज [[] एक विक्राय खण्ड 5 वर्ष तक स्टेज | मे रहता हैऔर इसके ब द 
दुमरे पौच वर्ष के लिए स्टेज ! खण्ड हो जाता है | पँचवी योजना में सभी राज्यों 
शोर केन्द्रगाधित क्षेत्री के लिए सामुदायिक विकास और पचायती राज के प्रन्तगत 
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29 80 करोड़ रुपये # राधि मन्जूर की गई है। 975-76 के त्रिए 3 65 
करोड रपये का सर्च मम्जूर विया गया है । 

तीन स्तरीय प्रचायती राज व्यवस्था भ्रव स्थानीय प्रशासन की विकास 
व्यवस्था के नमूने के झूप मे स्वीकार की जा युकी है। 5 राज्यों मे श्र्थात ग्रन्थ 
प्रदेश, प्रधत बिद्वार (क्रेटल 8 जिलो मे), गुड रात, हरियाग्गा, हिमाचल प्रदेग, 
कर्वाटक, मध्यप्रदेश महाराष्ट्र उडीक्ा, पा, राजस्थान, तमिलन डु, उत्तरप्रदेश 
प्रौर पश्चिम बयाल में इस तरह की व्यवस्था पहले ही लागू की जा चक्की हे तथापि 
जम्मू कश्मीर केरल, मशिपुर और ज़िवुरा मे केवल गाँव पचायतें कार्य कर रही 
हैं। नगालंण्ड घ्लौर मेघालय मे पच्रायती राज़ व्यवस्था नही है, लेकिन नागाल॑ण्ड में 
क्षत्र, रेंज भोर जन जातीय परिषदें हैं। केन्द्रशासित क्षेत्र अपण्डमान तथा निकोबार 
द्वीपसमूट, दिल्‍ली और गोवा, दमन और दीव मे केद्रल ग्राम पचायतें कार्य कर रही 
हैं । हिमाचल प्रदेश, चण्डीगढ़ तंथां नागर हवेली मे क्र त्तीन और दो स्तरीय 
पचायती राज व्यवस्था है। पाण्डिचेरी परे 'ग्राम और कम्यूत परचायती प्रधितियम' 
को कुछ ध्यवस्थाएँ लागू होने के बाद, वहाँ पहली बार पचायतरी राज सस्थाप्रो की 
स्थापना की गई है। वहाँ वर्तमान म्पूनिसिपल कम्यूनों को ग्रत्तरिम व्यवस्था के रूप 
में कम्यूत पचायतें परिषद्‌ बना दिया गया है । 

इस समय देश मे 2.9 892 गाँव पचायतनें हैं ! इनके ग्रन्त्गंत 5,44,355 
गांव और 40 68 करोड जनसरूया है। इसके अलावा देश थे 3,863 पचायतव 
समितियाँ और 20] जिला परिषदे भी कार्य कर रही है। 
प्रशिक्षण 

यह श्नुमान लगाया गया है कि ग्रामीण विकाप्त के कार्यक्रम में लगे हुए 25 
लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों को श्रशिक्षण देने की आवश्यकता है ॥ देश में ग्रग्मीण 
विकास के कार्यों मे लगे विभिन वर्ग के लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए 200 से 
भ्रधिक प्रशिक्षण केद्र हैं। इसवे झलादा हैदराबाद मे सामुदायिक विकास का राष्ट्रीय 
सत्थाव है जो 9 जुत, 958 को मसूरी में स्थापित क्रिया मया था। यह संस्थान 
सामुदःयिक विकास और पवायती राज विचारधारा और उद्देषपो को नई दिशा और 
प्रशिक्षण देते वाली शीर्ष सत्था के रूप में बताया गया है । यहां सरकारी और गेर- 
सरकारो दोवो क्षेत्रो के प्रमुख सदस्यो को प्रशिक्षण दिया जाता है, “यावहारिक समाज 
विज्ञान में अव्ययन एवं झनुसयान के कार्यकम हाथ प्रे लिए जाते हैं जितमे सामुदायिक 
विकाप्त द्वारा नियोजित राम!जिक परिवर्तत पर जोर दिया जाता है, प्रशिक्षण के खो 
के कमंचारियो का शैक्षिक मार्गदर्शत किया जाता है औौर यह सस्थान सामुदायिक 
विकास और पंचायती राज सम्बन्धी सूचना देने के केन्द्र के रूप मे भी कार्य करता 
है । यहाँ राज्य सरकारों को सलाह-सेवा देने का कार्य भी किया जाता है । 
स्वेच्छिक कार्यों को प्रोत्साहन 

पाँचवी योजना में एक नई स्क्रीम स्वेच्धिक कार्यों को प्रोत्साहत' कार्यान्वित 
करने के लिए शामिलत्र की गई है। इस थोबता के लिए 78 करोड़ रुपये खर्च की 
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श्यवस्था की गई है । इस वार्यफ्रम वे ग्रघीन विभिन्न प्रन्‍नार वे सहयोगी सगठतो को 
बढ़ वा दे) के लिए प्रेझ कश्म उडए जाएँगे जैसे प्राद्ग साझवो का विकास 
ग्रामीण स्लेण्थिक साठतों की रजिस्ट्रोन की सरल व्यवस्था, उतको निदिचत कार्य 
हाथ मे लेव के लिए सहृप्यवा देना, रख रखाव प्रनुदान का वितरण ग्रौर प्रयोगात्मक 
प्रावार पर महयोगी सगठतो का सघ बतान' एवं इसी तरह के अन्य कार्य । 
दुर्बल वर्गों के लिए कार्य कम 

छोरे किसानो के विकास की एजेंवी एवं सीमान्त जिधानों श्रोर कृषि मजदूरों 
पे विकास की एजेंवी--सरकार ने चौदी योजना के दौरान सम ज के दुब्नत वर्षों के 
जिनमें छोटे श्रौर सीमान्त किसान प्रमुत्र हैं फायदे के लिए दो नई स्क्रीम-छोटे 
जिसानो के विकास की एजेसी सौर सीमान्त किसानो और कृषि मजदूरों के विकास 
की एजेवी शुरू की इन एशेसियो के प्रमुख कार्य है--समाज के ऐसे दुबल वर्गों का 
पता लगाता, उनकी समह्याग्रो का प्रष्ययत करना, उतके विकास को उपयुक्त 
गोजनाएँ तंयार करना, उन्हे सस्थागत सहायता दिलान वा श्रत्न्ध करता, विस्तार 
सेवाग्रो को व्यवस्था करमा और इस क्ायक्रम को कार्यान्वित करने के लिए पयवेक्षण 
की व्यवस्था करना । विछले तीन चार वर्षों से 87 परियोजनाएं--40 छोरे किसानों 
के विक्ञास की एजेसियो श्र 4| सीमान्त किसातो झौर कृषि मजदूरों वी एजेनियाँ 
काम कर रही हैं। स्राशा है कि 975-76 तक पाँच वर्ष वी अवधि मे प्रत्येक छोटे 
किसानो की एजेसी 50 000 छोटे क्रिमानों झौए प्रत्येक सीम नव किसानो और कृषि 
मजदूरों के विकास की एजेप्ती 20 000 सीमास्त किसानों और क्ुपि मजदूरों की 
सेवा करने लगेगी । 

पाँचदी पचवर्षीत्त योचना के अधीन छोटे किसानो के विकास वी एजेसियाँ 
सौमाल किसानो और कृषि मजदूरों के विकास की एजेमियो की कुल सख्या बढाकर 
60 की जा रही है श्रौर इनके लिए भ्रस्थायी रूप से योजना खर्च के रूप में 200 
करोड रुपये की व्यवस्था की गई है । राष्ट्रीय कृषि झ्रायोग की सिफारिशों को ध्यान 
मे रखते हुए दोतो कार्यक्रतो--जोदे किसानो के विकास की एजेसी सीमान्त किसानों 
झ्ौर कृषि मजदूरों के विकाम की एजेप्ती-बा झ्त्तर समाप्य कर दिया गया है और 
छोटे एवं सीमास्त किसानों तथा कृषि मजदूरों की सहायता के लिए निश्चित क्षेत्रो मे 
कार्ये करने व दृष्टिकोण अपनाया गया है। अब किसी क्षेत्र के समग्वित विकास पर 
जोर दिया जाता है प्रौर कार्यक्रम मे भी खेती, पशु-्पालत झौर इनको बढावा देते 
वाले अन्य कार्येक्मों जोसे छोटी सिचाई, भूमि का विकास, पशु पालन, डेरी उद्योग, 
मुर्गी पालन, सूुप्रर पालन और भेड पालन _-के विक्रास को अधिक महुत्त्व दिया 
जाता है । 

जन-जातोय घिंक्लास के लिए श्राजमाइशी परियोजनाएं---970-7 मे 
जन जातीय विकास खण्डो के प्रतावा थ्रान्ध्रप्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश श्रौर उडीमा 
के 6 जिलो मे 5 वर्ष के लिए ग्राजमाइशी परियोजनाएं शुलू करने वा निश्चय किया 
गया । जुन, 975 के प्रन्त त्क इन जन जातीय विकास एजेंसियो को भनुदान के 
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रूप मे 690 करोड़ हपये दिए जा चुके थे पाँचठो योजना में उडीसा में दो और 
परियोजनाएं मन्यूर की गई हैं। स्तदी 8 परियोजनाओं में पाँचवी योजना में इस 
कार्यक्रम के लिए 0 करोड़ झुवए की व्यवस्था को गई है। जन-जातीय विकास की 
एजेंसी ने 4975 तक ],88,000 जन-जातीय लोगों का पता लगाया है, जिनमे से 
लगभग ,43 000 लोगो को झावथित्र बायेक्रमो के ग्रधीन लाभ पहुंचाया गया है । 
लगमग 2 009 लाख एकड़ भूमि को सुधरी हुई खेठी की विधियों के अधीन लाया 
गया है । इस झाविक कार्यक्रम को नई सम्पर्क श्रोर प्रमुख सडको के निर्माण कार्यक्रम 
द्वारा बढाया जा रहा है । 
व्यावहारिक पोषणा कार्यक्रम--व्यावहा रिक पोपणा वायंक्रम, जो सयुक्त राष्ट्र 
बाल कोप, खाद्य और क्रपि संगठन और विश्व सगठन ज॑ंसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के 
सहुपोग से कार्यान्द्रित किया जां रहा है। ग्रामीण जयता को सुघरे किस्म के पोपक 
भोजन से परिचित कराने का कार्यक्रम है । यह एक शिक्षा और उत्तादव बढाने वाला 
कार्यक्रम है । इस कार्यक्रम में पाँच वर्ष की उम्र से बम के बच्चो, गर्भवती महिलाग्रो 
और बच्चे वाली माताओं के लिए पौष्टिक आहार की -यवस्था करने पर विशेष जोर 
दिया गया है | युवक और महिला मण्डलों को परोष्टिक आहार तैयार करने के 
कार्यक्रम मे सक्तिय रूप से शामिल किया जाता है । 
इस कायेक्रम के ग्रधीन 973-74 के अन्त तक ,|8। विबास खण्ड लाए 
जा चुके थे । पाँचदी योजना में व्यावहारिक पोपाहार कार्यक्रम 700 नए विश्वास 
खण्डो में शुरू किया जाएगा । 
सूखा पीडित क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम--देश के 3 राज्यों मे 74 ऐसे जिलो 
का पता लगाया गया है, जो या तो पूरी त्तौर पर भ्रथवा ग्रांशिक रूप से सूखे से 
पीडित रहते हैं । इनमे 6 करोड जनसरपा रहती है। राजस्थान में लगभग 56% 
भौगोलिक क्षेत्र जिनमे 33% जनप्तह्पा रहुती है, और प्रान्घ्र प्रदेश थे 33%, 
भौगोलिक क्षेत्र, जिसमे 22% जनसल्या रहती है, यूख्रा पीडित है सुखा पीडित क्षेत्र 
कार्येत्रम 970-7] मे इन जिलो में ।00 करोड़ रु. की लागत से शुरू किया गया था ॥ 
उद्देश्य यह था कि इन जिलो में पिचाई, भूमि-सर क्षण, वन लगाने और सडक निर्मारा 
का कार्यक्रम शुरू किया जाए, जिससे प्रौर विकास कार्यक्रमों को बढावा पिले | 
पाँचवी योजना मे सूखा पीडित क्षेत्र कॉर्येक्रम के अधीन इंपि और सम्बन्धित क्षेत्रों 
के समन्वित ग्रामीय्य विक्रास पर जोर दिया गया है। आाशा है इन कायेक््मों से 
लगभग 70 लाख छोटे और सीमान्त क्सिन परिवारों को लाभ होगा । कृषि और 
पशुपालन के क्षेत्र मे भी किसानो के लाभ को अनेक योजनाझो को कार्यान्दित किया 
जाएगा 
ग्रामौण रोजगार को त्वरित पोजना--क्षेत्र विशेप क्रे समन्त्रित विकास के 
लिए वहाँ लाभप्रद रोजगार के ग्रवमर बढादे और श्राधिक विकास के लाभों का 
समाव बेंटवारा बरने के लगातार प्रयत्न आवश्यक हैं। 797-72 मे ग्रामीरा क्षेत्रो के 
बेरोजगार लोगो को तत्काल सहायता पहुँचाने के लिए ग्रामीण रोजगार वी खरित 


ग्रामीण विकास 52] 


योजता शुरू की गई । इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक जिले में प्रतिवर्ष ,000 
व्यक्तियों के लिए रोजगार पैदा करना है। देश के 350 ग्रामीण जिलो मे प्रतिवर्ष 
कुल मिलाकर 875 लाख जन-दिवसो के बराबर रोजगार पैदा किया जाएगा । 


आाजगाइशी सघन ग्रामीण रोजगार परियोजना--प्राजमाइशी सघन ग्रामीण 
रोजगार परियोजना 972-73 भे शुरू की गई और ग्रभी जारी है। इस परियोजना 
का उद्देश्य वेरोजगारी की समस्या की व्यापकता, विस्तार और स्थिति एव इसे हल 
करने की सम्भावित लागत का पत्ता लगाना है । बुनियादी रूप से यह एक अनुसन्धान 
भ्रौर क्रियान्वयन परियोजना है और देश के 5 चुने हुए विकास खण्डो मे, जिनकी 
आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति सम्बन्धी श्रवस्था अलग-प्रलग है, लागू की जा 
रही है। इस परियोजना का प्रस्तिम उद्देश्य ग्रामीण बेरोजगार और प्रद्धं-रोजगारी 
को समस्या को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका खोजना है १ 


कृषि ऋएा झोर बिरी--रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने 960 के झासपास 
ग्रामीण ऋण की समस्या का अध्ययन करने के लिए अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण 
सवक्षण सप्रिति की स्थापना की थी । इस समिति ने सिफारिश की कि सहकारी 
ग्रान्दोलन को मजबूत बनाया जाता चाहिए ताकि कृषि का समन्वित विकास हो 
सके | तब से यह ग्रान्दोलन विभिन्न क्षेत्रों मे फैल गया है जँसे कृषि उत्पादन, छोटी 
तिचाई, खाद, बोज, उर्वरक और प्रम्य पदार्थों का वितरण एवं सप्लाई तथा किसानो 
के लिए तकनीकी और अन्य सेवाप्रो की व्यवस्था । पिछले कुछ वर्षों मे कृषि ऋण 
नीति को उदार दना दिया गया है! हाल ही मे जो नवीमतम कदम उठाया गया है 
वह है ग्रनेक राज्यो द्वारा ग्रामीण ऋणो की समाप्ति के लिए की गई कार्यवाही, जो 
20 सूत्री आ्थिक कार्यक्रम मे एक प्रमुख सूत्र है। इस कार्यक्रम को लागू करने के 
लिए रिजव बैक प्रॉफ इण्डिया द्वारा ऋण देने की प्रन्य व्यवस्थाएँ की जा रही है । 
अ्रत्र तक सहकारियाँ कृषि ऋण के लिए प्रमुख सस्थागत स्रोत है। सरकार न 
किसानो की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए क्षेत्रोय ग्रामीण बेको की 
एके नई योजना भी शुरू की है । इन बैको का काये वाणिज्यिक बैकों से अलग है | 
ह बैंक विशेष रूप से छोटे और सीमान्त किसानो, कृषि मजदूरों, ग्रामीण दस्तका रो, 
छोटे उद्यमियो और व्यापार एवं भ्रन्य उत्पादक कार्यों मे लगे समान हैसियत के 
लोगो को ऋण झौर पेशगिर्यां देते हैं। शुरू मे 2 अक्तूबर, 975 को ऐसे 5 बैक 
उत्तरप्रदेश में मुरादाबाद श्लौर गोरखपुर, हरियाणा मे भिवानी, राजस्थान में जधपुर 
(लवाणा)ओर पश्चिम बगाल में मालदा मे स्थापित किए गए । 975 के भन्त तक 
न्यकेन्द्रो मे ।0 और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थपित किए जाने ये । 969 में 4 
प्रमुत वाणिज्यिक बैको के राष्ट्रीयरण के बाद इन बैंको द्वारा वृषि क्षेत्र को दिया जाने 
वाला ऋण जो 969 भे 40:2] करोड रु था, 974 के श्रन्त में बढ़कर लगभग 
5340 करोड़ रुपये हो गया । राष्ट्रीय कृषि ग्रायोग क्सिानों की सेवा समितियाँ भी 
झाजमाइशी आाघार पर सगठित की जा रही हैं। ये समितियाँ किसानो को समन्वित 
ऋण, बीज, खाद, उवरक औ्रौर प्रम्य सेवाएँ उपलब्ध कराएँगी । 
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कृषि पुनवित्त निगम--इस निगम की गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य कृषि के 
क्षेत्र मे पूँगी निविश की गति को बढाना और इसके उद्देश्यों मे विविधता लाना हैं, 
ताकि विभिन्न क्षेत्रों, विशेष रूप से पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों मे भ्रधिक न्यायपूर्स 
पूँजी-निवेश किया जा सके ! 

कृषि उपज की बिक्रो-पिछड़े क्षेत्रों को चुनी हुई वितियमित भण्डियों को 
ऋण देने की योजना चौथी पचवर्षीय योजना मे शुरू की गई | पाँचवी योजना के 
ग्रधीत “कमाण्ड' क्षेत्रो मे स्थित और विश्वेष क्स्मि की व्यापारिक फसलो, बैसे कपास, 
पटप्तन झ्लौर तम्बाकू की गण्डियों के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है । 
यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसानो को अपनी उपज की किस्म के प्रतुसार दाम 
मिलें, द्धि उपज [वर्मीकरणा भर बिक्री) अधिनियम के श्रघीन वर्गीकरण शुरू 
किया गया । एगमार्क के अधीन वर्गीकर रा के मानको का स्तर बनाए रखने के लिए 
वैज्ञानिक परीक्षझों की अ्रधिक प्रयोगशालाएं बताई जा रही हैं । 

श्राज ग्रामीण क्षेत्रों में बड्डी तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। ग्रामीण जनता 
की दशा सुधारने के लिए नई सडकें बताई जा रही हैं, व स्कूल खोले जा रहे हैं, 
नई सहकारी समितिियाँ स्थापित की जा रही हैं। लेकिन इन लाभजनक उपलब्धियों 
के अलावा एक बात और है, जो अधिक भहत्त्वपूर्ण हैं यद्यपि उच्चकी माप तौल नहीं 
की जा सकेती है और वह है लोगो की भावनाओ्रों मे महा परिवर्तत | लोगों के 
विचारों और कार्यों मे अकर्मण्यत्ता समाप्त हो गई है । लोग मिल-जुल कर राष्ट्रीय 
कार्य बर रहे है और राष्ट्र निर्माण के इस महान कार्य में सामोदारी की भ्ावता 
स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर है ४! 


. भारत सरकार--प्रामीण विकास, दितम्बद 975. 
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सिचाई का विकास 





हमारी पचवर्षीय योजनाग्रो मे सिंचाई को सदेव महत्त्व दिया गया है लेकिन 
दार-बार सूखा और भ्रकाल पडने से तिचाई के विकास की गति मे वृद्धि करते वी 
झोर विशेष ध्यान केन्द्रित हुम्ना | प्रतएंव त्तीसरी योजना के बाद से 966 परे, इन 
प्रयासों को बढाया गया । सिंचाई योजता-कार्य तीन वर्गों, बडे (5 करोड रुपये से 
प्रधिक तागत बाले), मध्यम (मैदानी इलाकों मे 22 लाख रु से लेकर 3 करोड़ रु 
तक की लागत वाले और पहाडी क्षेत्रों मे 30 लाख रु,से लेकर ४ करोड रु की 
लागत वाल) तथा छोटे (मेंदावी इलाकों में 27 लाख ₹ से कम लागत वाले तथा 
पहाड़ी क्षेत्रों में 30 लाख रू से कम लागत वाले) में विभाजित किए गए है । 
प्रनुमान है कि बडी तथा मध्यम दर्जे की धिचाई पोजनाओ की अन्तिम क्षमता 
5 करोड़ 70 लाख हैक्टर भूमि की सिंचाई करने की है, परन्तु ।974 75 तक हमने 
2 करोड़ 8 लाख हैक्टर भूमि की सिंचाई करने की क्षमता ही झब तक पैदा की है। 

पहली तीन योजनाओो में अर्थाद्र 95 से लेकर ]966 तक लगभग 
500 बड़े और मध्यम दर्जे के योजना कार्यों को नियान्वयन के लिए हाथ मे लिया 
गया । चौथी योजना मे, जो 969 को शुरू हुई, 60 बडे और 57 मध्यम दर्जे कं, 
योजना कार्यों पर काम जारी रहा और 28 बड़े तया 59 मब्यम दर्जे के याजना 
कार्यों को मन्जूरी दी गई। पहले के खर्चे के अ्ननुमानो में वृद्धि हाने के कारण 
3 भध्यम दर्ज के योजना कार्यो को बडे योजना-कार्यों के रूप मे वर्माकेत किया गया । 
इस प्रकार चौथी योजना के दौरान 8 बड़े और 23 मध्यम दर्जे के, सिंचाई योजना 
कार्यों पर काम चल रहा था । इनमे से 6 बडी और 58 मब्यम दर्जे की योजनाग्रों 
पर काम पूरा किया गया। इस प्रकार पाँचवी योजना मे 75 बडी तथा 33 मध्यम 
दर्जे की योजनाओो पर काम झभी चन्न रहा है । 

966 के बाद से प्रब तक की हुईं प्रगति विशेष रूप से उल्लेखनीय है 
क्योकि इस ग्रवधि मे पैदा वी गई 52 लाख हैक्टर भूमि की अतिरिक्त घिचाई 
क्षमता सुनियोजित विक्रास के पहले के » वर्षों मे पंदा की गई कुल क्षमता का 
लगभग 80% है । सभी फसलो के अन्तगेत सिचिंत भूमि लगभग दुगुनी हो गईं है-- 
यानी 4 करोड 50 लाख हैक्टर के स्तर पर । नलकूपो झर पम्पसेटो के माध्यम से 
भूमियत जल ससाघनों के अधिकाधिक उपयाग से पचाई के विकास मे महत्त्वपूर्ण 
प्रगति हुई है । किसानो ने अपनी कमाई से या ऋण देने वाली सस्थाग्रो से उधार 
लेकर बहुत अधिक सख्या मे नलकूृप अथवा कुएँ श्रादि लगवाए हैं । कम गहराई वाले 
वलकूपो की सख्या 973-74 मे 7 82 लाख हो गई जबकि ]968 69 में केवल 
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2*45 लाख ही थी । इसी प्रकार पम्पसेटो (बिजली और डीजल से चलने वाले-- 
दोनो) की सख्या 968-69 के 6"] नाख से बढ़कर 2973-74 मे 4] 93 लाख 
तक पहुँच गई | जुदाई, 975 मे प्रधान मन्‍्ती द्वारा घोषित 20 सूत्री द्याविक 
कार्यकम मे सिंचाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 
पांचवी योजना के ग्रस्त तक 50 लाख हैक्टर प्रौर कृषि योग्य भूमि में सिंचाई की 
व्यवस्था की जाएगी। 
परिव्यय और उपयोग 
पिछले 9 दर्पो में सिंचाई पर हुए परिव्यय और अजित क्षमता के उपयोग 
के ल्‍प मे जो पूंजी-निवेश हुआ है वह उससे पहले के 5 वर्षो के पूँजी-निवेश से कही 
भ्रधिक है । 95] और 966 के बीच बडी और मध्यम सिंचाई योजनाप्रों पर 
,336 करोड़ रू खर्च क्या गया, जबकि पिछले 9 वर्षो में प्र्थात्‌ 4966 झौर 
975 के बीच ,682 करोड रु खर्च हुए । इस खर्च का एक बडा हिस्सा चालूं 
परियोजनाओं पर ख्त किया गया जिससे पाँचवी योजताओो के दौरान महत्त्वपूर्णो 
लाभ होगे । इस योजना में 62 लाख हैक्टर श्रतिरिक्त क्षमता की परिकल्पना को 
गई है, इसमें से 55 लाख हैक्टर क्षमता चालू योजना कार्यों से ही प्राप्त होगी। 
हमारे देश की नदियों में कुल 8 खरब 8 अरब घन मीटर जल उपलब्ध है, इनमें 
से 5 खरब 67 क्‍झ्रब घन मीटर जल बडे और मध्यम दर्जे की सिंचाई परियोजना के 
जरिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। पहली योजना के शुरू में 93 खरब घन 
भीटर जल ही इस्तेमाल में लाया जाता था । तीसरी योजना के अन्त में यह बढ़कर 
। खरब 52 भ्ररव घन मीटर हो गया | अर्थात्‌ 45 वर्षो में 58 अरब घन भीठर 
को बढोवरी हो गई । पिछ्नले 9 बर्चों मे जल का इस्तेमाल 2 खरब 5 भरव घन 
मीटर तक पहुँच गया है । इसका मतलब यह हुआ कि 53 ग्ररब घन मोटर की श्ौर 
बढोतरी हुई है । पिछले 9 वर्षो में बहुत सी ऐसी परियोजनाएं पूरी की गई हैं जिनमें 
बहुत ऊँचे दर्जे की वकनीक ओर दक्षता से काम लिया गया । इन परियोजनाओं में 
श्रान्क्ष प्रदेश का नागाजुन सागर बाँघ, बिहार में सोन बराज का नया स्वरूप देता, 
आर गुजरात की बमास श्रौर हातमती परियोजमाएँ श्रौर उकई बाँध, मध्यप्रदेश का 
हसदेव बराज, राजस्थान में चम्बल नदी पर बाँध और उत्तर प्रदेश में रामगगा बाँध 
के नाम उल्लेखनीय है ।? 


१, भारत सरकार--'सिंचाई', दिसम्बर 975 
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सामाजिक न्याय लाने की हृष्टि से पर्थ-व्यवस्था को नया रूप देने के लिए 
एक कल्याणकारी राज्य वी योजना बनाती होती है श्लौर विकास के लिए झ्रायोजन 
को सामग्री एवं मनुष्य के रूप मे ससाधनों एवं प्रावश्यकताओं सम्बन्धी तथ्यों एव 
आँकरडो पर ग्राघारित होना चाहिए । तथ्य एवं आँकड़े एकत्र करने और इस आधार 
सामग्री का विश्लेषण करने की तकनीक वाले विज्ञान को सांख्यिकी कहते हैँ । इस 
प्रकार सॉल्यिकी-बेचा को देश के विकास मे महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है । 
ग्रगर हमे यह पता नही है कि देश मे खाद्य उत्पादन कितना हुआ्ना है और कितती 
आवश्यरता है तो लाखो लोगों को भारी कष्ट पहुँचने का खतरा हो सकता है । 
बाँध बनने से पहले इजीनियर को यह जानना होता है कि जलाशय में कितना पानी 
प्रवाहित होगा और भ्रस्तात्रित निर्माण किटने दबाव को सह सकेगा । 
कार्य पद्धति 

लेकिन सॉसख्यिकी के क्षैत्र मे वाम करने वाला व्यक्ति जतता के सामने कम 
ही दिखाई देता है । वह व्यावहारिक रूप से लोगो से प्रपरिचित रह कर अवाध छप 
से काम करता है। उसे पहले तथ्य एकत्र करने होते हैं। ऐसा करने से पहले उसे 
ह्‌ भी जानता चाहिए कि वह कौन सी जातकारी चाहता है वह कहाँ मिलेगी और 
कँसे मिलेगी ? काफी सोच विचार के बाद एक प्रश्नावली तैयार वी जाती है और 
सेत्रीय कार्यक्ररत्ता उन लोगो से सम्पर्क करता है जो उत्तर देंगे । किसी परियोजना 
मे, अगर हजारो नदी तो सैकडो ऐसे कार्यकर्ताओं की सेवाओं की प्रावश्यकता होती 
है। इस प्रकार एकन विपुल आधार सामग्री अथवा आँकडो का विधायन एवं 
विश्लेपएण प्राधुनिक्तम तकनीकों से किया जाता है और इसके मूल्याँकित परिणामों 
से देश की श्राथिक समस्याश्रो को हल करने मे मंदद मिलती है । 

मूल आधार सामग्री का विश्लेषण कई हृष्छिकोणों से करना होता है । यह 
काम हाथ से किया जा सकता है, लेकिन यह श्रम साध्य भ्रक्तिया है । साख्यिकी- 
विदो की मदद के लिए कम्प्यूटर आ गया है। इससे सिर्फ समय की बचत ही 
नहीं होती, बल्कि वह गछाना करना भी सम्भव है जो किसी दूसरे तरीके स नहीं 
हो सकती । 
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भारत में व्यवस्था 

स्वतन्त्रता के वाद सरकारी आँकडों को एकत्र करने और उनके प्रकाशन में 
विशिष्ट सुधार हुआ है। कई विश्वविद्यालयों मे सॉँस्यिकी में माउथकम हैं। भारत 
भे समस्त सरकारी सांस्यिक्रो सम्बन्धी गतिविधि के शिखर पर सांश्यिकी विभाग है । 
इसकी स्थापता मन्त्रिमण्डल सथिवालय में 96 में को गई थी, लेकिन अब यह 
योजना मदालय के अच्तगंत है। सॉसख्यिकी विभाग के श्न्तर्गंत कैन्द्री4 साँख्यिकी 
सगठन (सी. एस ओ.), राष्ट्रीय नमूता सर्वेक्षण (एन एस एस.) और कम्प्यूटर 
केन्द्र आते हैं. । हर राज्य का अपना साघध्यिकी ब्यूरों है जो केन्द्रीय एजेंसियों के साथ 
मिलकर काम करता है| सन्‌ 96] में एक पृथक्‌ सेवा भारतीय साँल्यिक्री सेवा 
का गठन किया गया था जिससे भारत सरकार में साँख्यिशी के विशेष ज्ञान वाले 
पदों की व्यवस्था की जा सके । इसमें ईंस समय लगभग 400 व्यक्ति है । 


केन्द्रीप सॉल्यिकी समठन्न--सी एस. श्रो. के वर्षों से चले श्रा रहे मुस्य 
कार्य क्षेत्र इत समय इस प्रवार है--() राष्ट्रीय लेखा त्तेयार करता, [2) झ्ोद्योगिक 
आँकडो का विधायन, सारझीकरण एव विश्लेषण, (3) साॉल्यिकीय प्रशिक्षण; 
ओर (4) मानकों को कष्यम रखना और समन्वय । 

केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन सभी साल्यिकीय मामलों पर भअन्तर्राष्रीय सगठनों 
के साथ और विशेष रूप से सयुक्त राष्ट्र साँख्यिक्री कार्यालय तथा एशिया एव प्रशाँत 
की आउजिक एवं सामाजिक परिषद्‌ के साँख्यिकी डिदीजन के साथ सम्पर्क स्थापित 
बरता है। कैन्द्रीय साँख्थिकी सगठन म विभिन्न विषयों की झलग पलग यूनिट हैं 
जहाँ इन विषयो के विशेषज्ञ काम करते हैं। यह यूतिटें वेस्द्रीथ विभागों और राज्य 
साह्यिकी ब्यूरो के साथ सम्पक रखती हैं । बहुत सी स्थायी समितियाँ कार्यकारी 
दलों का गठन करके सो एस ओभो में सॉँत्यिकी सामलो पर केन्द्रीय मत्रालयों के 
साथ समन्वय करने के लिए क्रिया है। स्रो एस ओ ने दूसरे विभागों को उनके 
द्वारा एक आँकड़ो की शुणवत्ता को सुधारने में मदद दी है। केरद्रीय साँल्यिकी 
संगठन और राज्य सांख्यिवी ब्पूरों के बीच निकट सम्पर्क स्थापित किया ग्रया है 
जिससे साँड्यिकी के विकास के लिए कार्यकमा की योजना बनाई जा सके । देश 
ओर राज्यों की पचवर्षीय पीजत्ताग्रो भें सॉल्यिकी कार्यक्म शामिल करते क्री दृष्दि 
में राज्य सांख्यिकी ब्यूरो के निदेशकों की बैठक समय समय पर होतो रहती हैं । 
योजना आयोग के साँख्यिकी एवं सर्वेक्षण डिबोजन के माध्यम से सी. एंस- भो 
धोजना वी स्कीमो का समस्दय करता है और उन्हे पत्रवर्षीय योजनागो एवं वारधिक 
योजनाञझो मे शामिल करने मे मदद देता है । इस प्रकार केन्द्रीय सरकार एवं राज्य 
सरकारों की साह्यिकी गतिविधियों का सचालन योजना की आावश्यऊताप्रों के 
प्रगुरूप हीता है । 

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण भोर कुछ ताजा सर्वेज्षता--इसका उद्देश्य भारतीय 
जनता के झ्ाथिक एवं सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुप्रो पर, जिसम औद्योगिक 
एवं हृधि क्षेत्र भी शामिल हैं, निरस्तर आधार पर बड़े स्तर के नमूना सर्वेक्षण करंदा 
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था। इसका मुख्य उद्देश्य योजना की आावश्यकताग्रो को पूरा करना था! यह देण 
में सबसे बडा सांख्यिकी सगठन है । प्रबन्ध परिषद्‌ ने सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षणों 
का दीर्घकालीन कार्यक्रम बनाया है जिसमे रोजगार, भूमि की जोत, ऋण एवं निवश, 
जनसख्या के प्रध्ययन ओर परिवार नियोजन जंसे विपयो को प्राथमिकता दी जाएगी । 
प्रापात्‌ स्थिति लागू होने पर प्रधान मन्त्री द्वारा घोपित आशिक कार्यक्रमों के सन्दर्भ 
में उनमे से बहुत से कार्यक्रमो को अ्रत्यधिक महत्त्व मिला है । 


कुछ ताजा सर्वेक्षण निम्न झ्राधार पर किए गए हैं-- 

भूमिहीत खेविहर मजदूरों एबं छोटे काश्तकारों की श्राथिक स्थिति 

(।9707), 

भूमि जोतो का ढाँचा और ऋरा एवं निवेश (97]-72) , 

देश मे रोजगार एवं बेरोजगारी की स्थिति (972-73), 

जनयख्या के पहलू और परिवार नियोजन की स्थिति (4973-74), 

गैर कृषि उद्यपो भे अपने रोजगार) 

ग्रामीण श्रमिक जाँच पडताल के परिशिष्ट सहित (974-75), और 

देश में पशुत्रन उत्पादों का उत्पादन एवं पशुधन उद्यमों का प्र्थशास्तत्र 

(2975-76), यह झव्ययन इस समय चल रहा है । 

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की श्रपूर्व विशेषता यह रहो है कि इसके कार्यक्रम मे 
राज्य सरकारो ने भाग लिया है । हर सर्वेक्षण के लिए नमूने के एक भाग से सम्पर्क 
करने श्लौर सारणी बनाने का काम राज्य साँख्यिकी ब्यूरो द्वारा किया जाता है। 
राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण झौर राज्य ब्यूरो समान प्रक्रियाएँ ही अपनाते है । जल्‍दी ही 
राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के काम को सिव्क्रिम तक फेला दिया जाएगा। राष्ट्रव्यापी 
सामाजिक आशिक सर्वेक्षण करने के अलावा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन को 
ओद्योगिक एवं कृषि प्रॉकड़े एकत्र करने का काम भी सौंपा गया है । 

कम्प्यूटर केन्द्र-इसकी स्थापना [967 में सॉख्यिकी विभाग के सम्बद्ध 
कार्यातय के रूप में की गई थी | तीन हतीबेल--400 कम्प्यूटरो को लगाया गया 
था और ये चोबीस धष्टे काम करते है। आधार सामग्री की छानबीन करने और 
कुशल विश्लेषण करने मे कम्प्यूटर बहुत मदद करते हैं। यह केन्द्र दिल्‍ली मे श्रौर 
दिल्‍ली के आस पास सभी सरकारी विभागों और सरकारी क्षेत्रों के सस्थानों की 
झवश्यकताग्रों की पूछि करता है । इसका उपयोग करने वाचो मे प्रमुख नाम इस 
प्रकार हैं-केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, केन्द्रीय आबकारी एवं सीमा शुल्क बोर्ड, आपूर्ति 
एवं निपटान महानिदेशालय, केन्द्रीय साँख्यिकरी सगठन, भारतीय वायुसेना, थलसेना, 
सीमा सुरक्षा दल, नियम्त्क एवं महालेखा परोक्षक, गृह मन्त्रालय, अधिक मामलों 
का विभांग और दिल्ली देलीफोत । सरकार के बडे आशिक क्षेत्रों के अलावा दूसरे 
क्षेत्रों मे भी इलैक्ट्रोतिक ग्राधार सामग्री के विधायन के लिए व्यापक क्षेत्र हैं--जेसे 
शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, सामुदायिक विकास, पर्यटन, पर्सोतल एवं कैरियर 
मेनेजमेट, वेतन एवं लेखा भ्रौर सूचियाँ झ्रादि । 
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भारतोय सॉह्विकी सस्‍्थान, कलदत्ता--भारतीय साँख्यिकी सस्थान कौ 
स्थापना कलकत्ता मे 932 परे स्वर्गीय प्रोफेयर पी सी महा लनोबिस की पहल पर 
वैज्ञानिक ज्ञान समिति के रूप में को गई थी ॥ जीवनपर्यसत इसके निर्देशक एवं 
सचिव प्रो महालनोबिस झ्रौर वर्तमान निदेशक एव सचिद डी सी एस राबने 
इसके लिए ग्रथक्‌ प्रयत्न किए हैं जिससे यह सस्थानत बड्य सगठन बन गया है और 
निसके कलकत्ता (मुख्यालय), बगलौर, बड़ौदा, बम्बई, दिल्ली, हैदराबाद, मद्रास 
श्रीर त्रिवेंद्रम मे प्रशिक्षण एव अनुसधान केन्द्र हैं | सस्यान ने सिद्धान्त और 
व्यावहारिक सांड्यिकी में श्ननुसधःत के लिए बहुत स्याति प्राप्त की है प्रौर भारत 
को विश्व के सांह्यिकी मातचित्र पर बिठा दिया है। 955 मे ससद में पास एक 
अधिनियम के अन्तर्गत इसे राष्ट्रीय महत्त्व का सस्थान घोषित किया गया है। 
सस्थान की मुख्य गतिविधियाँ इस प्रकार है-- 

(!) विभिन गणित एवं सॉस्यिकी सम्बन्धी शिक्षा रूपो मे अनुसधान, 

(2) ये पाव्यक्रम चलाना--बी स्टेट (श्रानसं ), एम स्टेट, पी एच डी 
की डिप्रियाँ : सॉटियकी सांख्यिकी भुणावता नियन्त्रण, आपरेशनल 
र्सि्चे भ्रादि में डिप्लोमा पाठ्यक्रम और बाहरी छात्रों के लिए 
व्यावसाधिक परीक्षाओं का झ्रायोजन और हि 

(3) सास्यिकी गुणवत्ता नियन्त्रण में परामर्श एवं प्रशिक्षसा सेवाएँ 
प्रदान करना ! 

पह सस्थान यूनेस्कों एव भारत सरकार के तत्त्वावधान ग्रे इटरमेशनल 

स्टेटिस्टी कल इस्टीस्यूट दि हेग के सहयोग से भ्रन्तर्राष्रीय सांख्यिकी शिक्षा केन्द्र का 
सवालन करता है। प्रतिवर्ष नियमित एवं विशेषीक्ृत्त प्राठ्यक्रम चलाए थाते हैं भौर 
दक्षिण एव दक्षिण पूर्व एशिया, सुदूर पूर्व के विभिन्न देशों तथा प्रफ्रीका के राष्ट्रम०्डल 
के देशो के प्रशिक्षणार्थी भी इनमे शिक्षा पाते हैं ।! 


!. भारत सरकार ऑँक्डों का महत्व, दिसम्बर 975. 
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प्राज देश के सामने मुरुष चुनौती गरीबी की समस्या है झौर प्रत्येक योजना 
या गतिविधि केदल तभी महत्त्वपूर्ण मभी जाती है जब वहू इस समस्या को हल 
करने में सहायक होती है । जनसझ्या और परिवार नियोजन के प्रश्न को इसी सन्दर्भ 
में देखा जाना चाहिए । 


परिवार नियोजन कार्यक्म को श्रव एक ग्रलग कार्यकम के रूप मे देखना 

सम्मव नही है । इस कार्यक्रम को देश के सम्पूर्ण स्वास्थ्य और प्रोपफ झाहार का य॑ कमो 
के साथ मिलकर चलाया जाना है ग्रौर इसकी पहुँच दूर-दूर के देहाती क्षेत्री और शहर 
की गरदी बस्तियों मे रहन वालो हमारे देश वी अधिकांश जतसख्या सके होनी चाहिए । 
इम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पाँचवी बोजना मे न्यूनतम ग्रावश्यक्ता काप्रक्रम के 
प्रल्तगंत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य, पोषण और परिवार नियोजन सेवाएँ एक कार्यक्रम 
के अन्तगंत प्रदान करते की व्यवस्था वी गई है | इसको पुरा करने के लिए निस्सन्देह 
प्रशासन, ग्रशिक्षय और सगठने कौ श्रक्रियात्रो से मुख्य परिवर्तव करने होये । इस 
मे कान्तिकारी कदम उठाएं तिना नए हृष्टिकोण को सफलता मिलने की ग्राशा नही है। 


स्वास्थ्य, पोषण झौर परिवार नियोजन सेवाशओे का एकीकरशा करने के साथ- 
साथ परिवार नियोजन कार्यक्रम को भारत सरकार के कार्यक्रम वी जगह वास्तविक 
जन आन्दोलन के रूप में बदलना प्रावश्यक है | इस दिशा में श्रीमती गाँधी और 
सेजय गाँयी न बिगुल फूंक दिया है और भारत सरकार तथा राज्य सरकारो ने इसे 
एक राष्ट्रीय कार्य क्रम मानते हुए ग्रावश्यक कदम उठाए है | देश भर मे 6 सितम्बर, 
976 ते 30 घसितस्वर, 976 तक मनाया गया परिवार नियाजन पखवाडा राष्ट्र 
के हृद-सकल्प का परिचायक है। जनता के सभी वर्गो से अपेक्षित है कि परिवार 
नियोजन कार्यक्रम को सफल बनाएं । न केवल भारत सरकार बल्कि मुप्लिम घामिक 
नेताओं ने भी स्पष्ट कर दिया है कि *मुमलमातों को परिवार नियोनन अपनाना 
चाहिए । पवित्र कुरान मे परिवार नियोजन की मनाही नहीं की गई है ।? ईरान मे 
उलेमाग्रो ने अपना एक फनवा जारी किया था जिपमे यह स्पष्ट कहा गया था कि 
इस्लाम में परिवार नियोजन था अधिक सन्‍्तानों के जन्म पर नियन्त्रण के बारे से 
कोई बन्धन नही हैं। 


], भारत प्रकार विज्ञप्ति, अगस्त 26, 976 
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976-77 में परिवार नियोजन का जोरदार प्रायोजन 
लगभग एक करोइ एक लाख तीन हजार व्यक्तियों को 976-77 में परिवार 
नियोजन के प्रस्तगेंत लाने का फैसला किया गया है जव॑ंकि ]975-76 में यह लक्ष्य॑ 
4१5,0,000 व्यक्तियों को परिदार नियोजन के अन्तर्गत लाने का था | 976 77 
के निर्धारित प्रदुमानो के अनुंपार 43 लाख नप्बन्दियां की जाएंगी, !,40,000 
लूप लगाए जाएँगे । परम्परागत गरमें तिरोधकोी तथा अन्‍य तरीको का नियमित रूप 
से प्रयोग करने वालो की सल्या 46 लाख 90 हजार होगी । 
परिवार नियोजन के लक्ष्यो के बारे मे हाल ही मे हुई केन्द्रीय स्वास्थ्य ग्रौर 
परिवार नियोजन परिपदो की बेंठक मे समीक्षा की गई थी और इसे अन्तिम रूप 
दिया गया था । महाराषु मे सबसे अधिक 5,62,000 नप्नर्बान्दयों का लक्ष्य रखा 
गया है जबकि 975-76 के दोरान इस राज्य में 3,8,300 नस्रबन्दियों का लक्ष्य 
रखा गया था ॥ इप्तके बाद तमिलनाडु की बारी ग्याती है जहाँ 5,00,000 नमबदियों 
का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश और आनन्‍्धन्न भ्रदेश दोनो राज्यो के लिए लगभग 
4,00,000 नसबदियों का लक्ष्य रखा गया है ॥ 
जहाँ तक परिवार नियोजन के शअ्रच्तगंत लाए जाने वाले व्यक्तियों वी कुल 
सरूया का सम्बन्ध है, उत्तर भ्रदेश मे सबसे अधिक 2,02,9000 व्यक्तियों को 
परिवार नियोजन के ग्रन्तर्गत लाया जाएगा । महाराष्ट्र में 8.55,800; तमिलनाडु मे 
,$3 000; परि्चिम बंगाल मे 646,000 , भ्रान्श्र प्रदेश मे 5,87 800 ,अध्य प्रदेश 
5,82,400 झीर बिहार मे 5,27, 000 व्यक्तियों को परिवार नियोजन के अन्तर्गत 
लाने का प्रस्ताव है । 
केद्धशासित प्रदेशी मे दिल्‍ली का सबसे पहला स्थान है जहाँ 976 77 के 
दौरान 29,000 नसबदियो का लक्ष्य रखा ग्रया हैं। गोवा, दमन और दीव के लिए 
8,000 और पाण्डिचेरी के लिए 5,309 नसबदियों का लक्ष्य रखा गया है । 
परिवार नियोजन के बारे मे ये लक्ष्य राज्यों मे पिछले वर्ष हुई प्रगति के 
आधार पर निर्धारित किए गए हैं। 976-77 में परिवार नियोजन सम्बन्धी नीति 
बी अपेक्षाकृत मुख्य विशेषता नसंव॒च्दी पर जोर देना है ॥ राज्यों से परिवार नियोजन 
कार्य की हर महीने समीक्षा करने को कहा गया है और साथ ही परिवार नियाजत 
कार्ये मे पाए जाने वाले दोषों को जांच करने तथा शो ध्रता से रुकाबटो की दूर बरने 
पर भी बल दिया गया है । 
976 77 के दौरान परिवार नियोजन के लिए 70 करोड !4 लाख रुपये 
का बजट परिव्यय रखा गया है । 
976-77 के दौरान जन्म दर कम करने के राष्ट्रीय उद्देश्य की प्राप्ति के लिए 
झ्रधिक कठोर भौर जोरशोर से कार्म किया जाशगा। राष्ट्रीय जनसस्या नीति के 
अनुसार पाँचवी योजना के झच्त तक जन्म दर, 30 प्रति हजार तक लाई जाएगी। 


]. कुरछ्षेक्र, जुलाई [976, पृष्ठ ॥9 
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भारत सरकार की राष्ट्रीय जनसख्या नीति की विशेषताएँ 

() विवाह की झाथु बढाकर लड़कों के लिए 2 प्रौर लडकियों के लिए 
8 वर्ष की जा रही है । 

(2) 30 साल तव लावसभा पग्रौर राज्य विधान सभाग्रो के प्रतिनिधित्व 
97] की जनगणना के स्तर पर ही रहेगा । 

(3) राज्यों की योजनाप्रो में वेन्द्रोय सहायता का 8 प्रतिशत भाग विशेष 
रूप से परिवार नियोजन कार्यों के लिए रखा आएगा । 

(4) परिवार नियोजन आपरेशन कराने के लिए पुरुष भर महिलाग्रो को 
दी जाने वाली रकम में बढोत्तरी की जाएगी । 

(5) फिलहाल प्रनिवायय नसबन्दी के प्रश्न पर कोई केन्द्रीय कानूत नही बन 
रहा है । 

(6) पचायतो, भ्रध्यापक्षो और श्रमिको के लिए सामूहिक प्रोत्साहन योजना 
शुरू की जाएगी । 

(7) परिवार तिर्योजन को जन आन्दोलन बनाने के उद्देश्य से इसमे स्वय- 
सेवी सगठनों को सम्मिलित किए जाने की योजना का विस्तार किया 
जाएगा । 

(8) महिला शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए विशेष उपाए किए जाएँगे। 

(9) बालपोपक आहार कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी । शिससे 
कि वाल मृत्यु के मामलों में काफी कमी हो सके । 

(0) शिक्षा प्रणाली मे जनसख्या समस्या को शामिल किया जाएगा। 

() केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों की सेवा और आचरण नियमों मे परिवर्तन 
किए जा रहे हैं जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे छोटे 
परिवार के सिद्धान्तो पर चलें । 

“हमारे देश के आम झ्रादमी को यह समभना होगा कि भ्रपने देश से गरीबी 
ग्रौर बेरोजगारी का नासो-निशान मिटाने के लिए हमने जो योजना बनाई है, 
परिवार नियोजन उसका एक प्रभिन्न प्रौर महत्त्वपूर्ण अग है । अगर वे परिवार 
नियोजन को अपने जीवन का झग बना लेते है तो यह निश्चित है कि उनकी और 
उनके बच्चो की जिन्दगी बेहतर बन सकती है । उन्हे यह समभना होगा कि कोई माँ 
स्वस्थ नही रह सकती, यदि वह बार-बार और जल्दी जल्दी ग्रभंवती होती है । उन्हे 
यह भी मानना होगा कि बहुत सारे बच्चे पैदा करके उनका उचित तरह लालन-पालन 
न करना उनके साथ बेइन्साफी करना है 

--राष्ट्रपति श्री फखरुद्दीन अली भ्रहमद (8 अगस्त, 976) 

“हम अपने अनुभव से अच्छी तरह जानते हैं कि गरीबी दर करने के प्रयत्नो 
मे तभी सफलता मिल सकती है जब हमारे परिवार सुगठित हो | एक ही पीढी मे 
हमारी जनसख्या मे 25 करोड की वृद्धि हो गई है। यह वृद्धि ब्रिटेत की आबादी का 

5 गुना है। हम प्पने विकास कार्यों के अच्छे परिणाम दिखा सकते थे बशतें कि 


532 भारत भें ग्राथिक निपोजन 
। 


हमारी जनतमंछूपा इतनी ते रफ़ार से न बडी होती। हमारी जतप्तर्या नीति 
राजनीतिक म न्यतापग्रो पर आधारित नही है । इसका उद्दृश्य बच्चे-बच्चे वी बेहतर 
तरदुरस्ती है तथा शिक्षा और रोजगार के अच्छे अ्रवसतर प्रदान करना है ।” 

--प्रधानमन्त्री श्रीमती इदिरा गाँधी 
केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए परिवार नियोजन 

केन्द्रीय प्रमेनिक सेवा आचरण तियमो में सयोवत करके एक नई घारा जोडी 
गई है जिमके ग्रवीन केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी भी परिवार नियोजत झपनाएँगे 

नई धारा इस प्रकार है-- 

“प्रत्येक बेजद्रीय कमंंचारी की विश्वास दिताना होगा कि उमके तीन से ग्रधिक 
बच्चे नही होगे, परन्तु 30 सितम्बर, !976 तक जिन कमेचारियो के तीन से झ्रधिक 
बच्चे होगे, उन पर यह घारा लागू नहीं होगी । यदि वे इस बात का विश्वास दिलाएँ 
कि उसके बच्चो की सख्या उस दिन तक्र के मौज्जुदा बच्चो से अधिक नहीं होगी । 
यह नई धारा राष्ट्रीय जतसउप्रा नीति को कार्य रूप देते की हृष्टि से जोडी गई है । 
यह सभी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर जिनकी सख्या लगभग 30 लाख है, उन 
पर लागू होगी ।” “--भारत सरकार : 5 सित्तम्बर, 34976 
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जनगणना 97 तथ्य एक हृष्टि में! 





भारत की जनसख्या व्यक्ति 54 80 करोड़ 
पुरुष 28 40 करोड 
स्त्रियाँ 26 40 करोड 

दशवापिक वृद्धि (96]-77) 24 80 प्रतिशत 

जन-घनत्व? १६78 प्रति वर्ग कि सी. 

स्‍त्री पुएप अनुपात 930 स्त्रियाँ प्रति 7000 पुरुष 

साक्षरता दर (0-4 प्रायु वर्गे 

मिलाकर) व्यक्ति 29"45 प्रतिशत 
पुरुष 39 45 प्रतिशत 
ध्तियाँ 8 70 प्रतिशत 


कुल जनसख्या में शहरी जनसझपरा का भनुवात 9 9] प्रतिशत 
कुल जनमख्या मे कामगारो का प्रतिशत (केवल मुख्य घन्धा ) 


ब्यक्ति 32*92 
पुरुष 5250 
घ्त्र्याँ ]। 85 

फामगारो के वर्ग कुल कामगारो का प्रतिशत 
() काएतकार कुल 43 34 
पुरुष 38 20 
स्नियाँ 5*4 
(2) कृषि मजदुर कुल 26 33 
पुरुष प757 
घ्त्रियाँ 876 
(3) पशुध्न, वन, मत्स्य पालत, डैल 2 38 
शिक्रार और बागान, फल पुरुष ल्‍95 
उद्यान तथा सम्बद्ध धन्वे स्त्रियाँ 0 43 


१. वाता39 97९8 979 6-7 
2, घनत्व जम्मू और काश्मीर के आकडों छोडकर निकाला गया है क्योंकि युद्ध विराम रेखा के 


उस पार के आँकडे उपलब्ध नहीं हैं । 


534 भारत में भाविक नियोजन 


(4) खनन औऔर खदान कुल 0354 
पुरुष 0 44 
स्म्रियाँ 007 

(5) उत्पादन उपशोगीकरणा सेवाएँ (सर्वितिग) और मरम्मत 
(क) घरेलू उद्योग कुन 352 
पुरुप 2 78 
घ्त्रिया 974 
(छ) गैर घरेलू उद्योग. कुल 5 94 
पुरुष 5 46 
स्त्रियाँ 048 
(6) निर्माण कुल 25 
पुरुष 42 
स्त्रियां 5]] 
(7) व्यापार और वाणिज्य कुल 5357 
पुरुष 3526 
स्त्रिया 95 
(8) परिवहन भ्रण्डारण कुल्‌ 2 44 
झ्यौर सचार पुरुष 236 
स्त्रियां 508 
(9) अन्य कामगार कुल 8 74 
पुरुष 450 
स्त्रियां $ 24 
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राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति झ्राया 
(कारक मूल्यों पर) 





विवरण ]960--6] 
शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन (करोड रु ) 
चालू मूल्यो पर 3,267 
8960-6। के मूल्यों पर 3,267 
प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन (रु) 
चालू मूल्यों पर 305 7 
960-6! के मूल्यों पर 3057 


शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन का सूचक 
(ग्राधार वर्ष . )960-6) 
चाल मूल्यों पर 00 0 
]960-6। के मूल्यों पर 00 0 
प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय उत्पादन का सूचकाँक 
(प्राधार वर्ष . 7760-6) 


चालू मूल्यों पर 00 0 

960-6[ के मूल्यों पर 00 0 
कुल राष्ट्रीय आय (करोड रु 

चालू मूल्यों पर 4,003 

960-6| के मूल्यों पर 4,003 
कुल राष्ट्रीय आय का सूचकांक 

चालू मूल्यों पर 800 0 

960-6] के मूल्यों पर 00 0 


].. ा08 4976, 9 442 


97|-72 


36,599 
9,299 


660*:6 
348*4 


275 9 
]45 $ 


2]6] 
7]4 0 


38,899 
20,672 


2778 
]47 6 


973-74 


49,290 
9,724 


849 8 
340 | 


37%5 
448 7 


278 0 
448*3 


52,93 
2,24 


३372'7 
354 5 


#]02/0220॥0॥8४--9 


मूल उद्योग के झनुणर निक्‍ल "एध्ट्रीय उत्पाद 
के श्रतुमान-प्रतिशत विभाजन! 
(4960-68 की कौसतों के आधार पर) 


4#-%--$०-क१-ै »+-१+-+-4 “ %+-क-+-+++क $३-“* +-७-%-४*+ “+ +-+--+-७-+ +$ 4-:+-+%-+ “# +-+७-७--%- ४-+-४-+-0-:४--#--#-% “24% फ४-थी 


उद्योग बर्गें 960-6] 4970-74 व974-75 


] कृषि, बन और लटढठा उद्योग, 
मीन उद्योग, खतब्‌ और पत्थर 


की खुदाई उद्योग 52 5 45 8 4] 2 
2 मैन्यूफक्चरिंग, निर्माण, 

बिजली, गस तथा जल पूर्ति 9 2 22 6 23 58 
3. परिवहन सचार और व्यापार 4 5 9 36 4 


4 दैक और बीमा, भू-ग्रृहादि सम्पदा 
तथा ग्ादासों का स्वामित्व और 


व्यापारिक से वाएँ 42 44 4 वे 
$ प्तरकारों प्रशासन और रक्षा 

तथा अन्य सेवाएं ]05 72 6 ]48 
6 उत्पादन लागत पर नास्तथिक 

घरेलू उत्पादन ]005 4020 7006 


7 विदेशों से वास्तविक प्रभिकर्ता आय (+--)]05 (--)80 (--)0० 6 
8 उत्पादन लागत पर 
वास्तविक राष्ट्रीय उत्पाद ]000 4000 400 0 


६ थाथिक समोक्षा 975-76, पृष्ठ 60५ 


#[07९॥40)%--0 
सकल राष्ट्रीय उत्पाद तथा निवल राष्ट्रीय उत्पाद 
(भ्रर्यात्‌ राष्ट्रीय भ्राय )! 





सबल राष्ट्रीय उत्पाद निवल राष्ट्रीय उत्ताद प्रति व्यक्ति तिवल 
(बरोड रुरये) (करोड़ रुण्य) राष्ट्रीय उत्पाद (रुपये) 
मौजटा वीमतो._ 960-6[_ मौजहा ]960 6॥ मौजरा 960-6 


के क्षाघार पर... के मूल्यों पप दीमतोंके केमूयो कीमनोक के मूल्यों पर 
आधार पर पर माधघार पर 


॥| डे 3 4 5 6 प्र 


960 6]8 43999 43999 3263 3263 305 6 305 6 
96] 62 ]4799 ॥45।3 3987 ]3729 3५०0 309 2 
962 63 5727 4880 4795 3993 325 9 308 2 
]963 64 7978 5686 6977 477] 3658 348 3 
964 65 2])3 6870 2000॥ 5885 4220 3395 
965 66 2]866 683 20636 5082 425 5 3]40 
]966 67 25279 6324 23883 5240 48235 307 9 
967 68 29652 7640 28]02 6494 5335 4 3260 
968 69 304]7  8884 28729 699] 5546 328 0 
969 70 33669 9350 3॥770 8092 600 6 342 0 
]970 7॥ 36558 20334 34476 9033 6373 35 8 
397] 72 388]4 20708 36535 9367 6607 3502 
972 73 42077 20460 39573 9077 7004 3376 
]973 74 5902 2]403 4948 20034 85]8 3472 
974-75 63375 2]478 60420 20075 ]0224 344 4 


तीसरी आयोजना में वापिक वृद्धि 





दर 93 29 92 26 69 03 
]966 67 5 6 ]3 857 ]0 ?234 (--)!0 
]967 68 73 8 ]7 7 82. 5 59 
]968 69 26 3] 2 30(--)0 7 06 
]969 70 ॥07 64 0 6 65 83 43 
970 7] 86 5] 85 52 6 29 
]97]72 62 8 60 ]8 37 (--)०4 
]972 73 84 (--) 2 83 (--)5 60 (--)36 
]973 74 23 4 46 242 50 26 28 
चौथी आयोजना में वापिक वृद्धि 

दर )] 3 33 ]3 33 90 ]2 
_97475 22। _ ०04 223 “#“ >-+- 223 02 200 (--) 7 


कि 000 हक 7/०८ बनती किक ०८ 2५33 हज ऋचा 
]. ज्ञाथिक समीक्षा 975 76 पृष्ठ 59 


#[2[2९700॥%--१| 


चुने हुए उद्योगों में उत्पादना 
अक....--क--६--क--२३--३०-३७--३०-०ह>--७-०॥०--कै“कै२३७--.३--.९३०-०३--ह०-कै---३-.क---क--क--क-#०-+औ---क--क-.६०-०--$--क--बक-ी>-फ--फ- की जी०-+ह- नकी-जी०--क--क- नी --बैत- हसीन, 





विवरण इकाई 960 6] 97-7? 974 75 
4 2 3 4 5 
| छमन 
]. कोयला (लिगनाइट सहित) दस लाख मीद्िक टठ 557 763 907 
2 कच्चा लोहा दस लाख मीट्रिक टन ]40 347 355 


दा धातु उद्योग ६ 


3. ढला लोहा दस लाख मोद्रिक टन 4-3] 680 7564 
4 इस्पात के ढले दस लाख मीटिक टन 342 644 643 
5 तेयार इस्पात दस लाख मीट्रिक टव 239 479 497 
6 इस्पात्त की ढली हुई 

चस्तुएँ हजार भीट्िक टन 34 54 64 
7 झअल्यूमिनियम (प्राकृतिक 

घानु) हजार मीट्रिि टन 483 8! 5 26 6 


8 ताँबा (प्राकृतिक धातु) हजार मीट्रिक टन 85 83 756 


पा यान्तिक इजीनियरी उद्योग 


9 मशीनों श्रोझ्ञार दस शांख रुपये 70 550 9252 
0 सूती कपडा बनाने की मशीनें दस लाख रुपये ]04. 338. 773 
]| चीनी मिलो को मशीनें दस लाख रुपये 44. 77 270 
]2 सीमस्ट बनाने की मशीनें दस लाख रुपये 6 22 93 
3 रेल के डिब्बे हंजार की सरपा मे 4] 9 85 7 
]4 मोटर गाडियाँ (कुल). हजार की सस्या मे 550 93 8|7 

(7) वाश्िन्यिक गाडियाँ हजार को सख्या में 284 395 407 
(७) कारें, जोप ग्रोर 
लैंड रीवर हजार की सख्या मे 2066 58 40 


]. बाथिक समीक्षा 975-76, पृष्ठ 73 75 


चुने हुए उद्योमी मे उत्पादन 539 


____ _€__॒_॒ 4 ३ृउऊइ$उ_॒_उ_॒___क्‍िटटपिययिाणाणयथ़थयखएख।ायूज- हा 


_[__॒__॒_]_“_£4ई “दर 2 3 4 5 
]5. मोटर साइक्लि झौर स्कूटर हजार वी सख्या मे. 94 8]27 449 0 
6 विद्युत चालित पम्प हजार की सख्या मे... 309. 208 282 


]7, डीजल इजन (स्थिर). हजार की सखझ्या मे 4 47. 699 443 
8., डीजल इजन (मोटर 


गाडियो के ) हजार वी सख्या मे 30 8 ]:5 29 
9, बाइसिक्लि हजार की मखस्या मे 307] 766 234] 
20 सिलाई की मशीनें हजार की सख्या मे 303 3]2 335 


]५9 द्िचली इज़ीनियरी उद्योग : 


2, विद्युत ट्रान्मफार्मर हजार किलोवाट 
एम्पियर ]4]3 887] 2439 
22. बिजली की मोटरें हजार ग्रश्व शक्ति 728 2348 3684 
23 बिजली के पखे हजार की सख्या मे. 059 2067 2247 
24. बिजली के लेम्प दस लाख की 
सख्या में 435 206 34 0 
25 रेडियो रिसीवर हजार की सख्या मे 282 2004 966 
20. बिजली केबल 
(7) प्रल्यूमिनियम के तार हजार मीट्रिक दन 236 797 286 
(॥) ताँबे वे खुले तार हजार मीद्विक टन ]0 4 07 33 


(५ रासायनिक भौर सम्बद्ध उद्योग 


27. नाइट्रोजनी उर्वरक (एन ) हजार मीट्रिक टन 98 952 82 
28 फास्फेटी उ्बरक (पी/प्रो5)6हजार भीढ़रिक टन 52. 278 323 
29. गधक का तेजाब हजार मीट्रिक टन 368 975 4434 
30 सोडा ऐश हजार मीट्रिक टन 752 489 56 
3॥. कास्टिक सोडा हजार मीट्रिक ठत )0।4 385 426 
32 कागज और गत्ता हजार मीद्रिक टन 350 803 825 


33. रबड के टायर ट्यूब 
(3) मोटर गराडियो 


के टायर दस लाख की सत्या मे. ]44 433 4:83 
(7) मोटर गाडियो 

के दूयूब दस लाख की सख्या मे _ ]35 424 48 
(पा) बाइसिकिलो 

के टायर दस लाख की सख्या में 8]5 2236 2500 


(7९) बाइसिकिलो 
के ट्यूब दस लाख की सख्या मे 3 27 435 8 53 


$40 भारत में आथिक नियोजन 





॥ 2 3 4 5 

34 सीमेंट दस लाख मीटिक टवब॒ 80 450 १47 
35 उच्चतापसह वबचस्तुएँ हजार मीट्रिक टन 567 808. 753 
36 परिष्कृत पेट्रीलियम उत्पाद दस लाख मीट्रिक टन 58 ॥86 १95 
शा बस्ज उद्योग $ 
37 जूट कपड़ा हजार मीट्रिक टन. 707॥ 4274 049 
38 सूती धा्ा दस लाख क्लिोग्राम 80] 902. 4025 
39 सूती कपड़ा (कुल] दस लाख मीटर 6740 7549 ६8268 

(7) मिल क्षेत्र दस लाख मीटर 4649. 4039 4450 

(७) विकेन्द्रीकत छ्लेत्र दस लाख मीटर 209] 35]0 38507 
40. रेयन का घागा हजार मीट्रिक टन 438 02-3 459 
4] नकली रेशम का कपडा दस लाख मीटर 544 968. 862 
शा खाद्य उद्योग 
42 चीनी हजार मीट्रिक्षोा टन 3029 3]3 4793 
43 चाय दस लाख किलोग्राम 332 43।. 493 
44, काफी हजार मीट्रिक टन 548] 956 86[ 
45 बनस्पति हजार मीट्रिक दन 340... 594. 352 
जाती बिजली (उत्पादित) प्ररब कि वा घ. ]69 607 694 


#2/2९7७9--2 


गेर-सरका क्षेत्र मे रोजगार! 
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उद्योग मार्च मार्च मार्च मा 
प्रभाग/सक्षिप्त ब्यौरा 967[ ]974 9 73 3975 
] 2 3 4 5 
0 बायान, बन आदि 57 80 84 82 
] खानो और पत्थर की 
खानो की खुदाई 55 4 25 ]2 
2 और 3. वस्तु निर्माग 30 2 397 40 4]3 
4 इमारतों का निर्माण 24 4 ]8 3 
5 बिजली, ग्रेंस श्र जल आदि 04 905 935 94 
6 व्यापार और वाशिज्य ]6 30 3] 35 
2 परिवहत और सचार 08 ]0 08 08 
8 सेवाएँ 28 0 0 ]0 8 3 
जोड 504 676 685 680 


]. दायथिक समीक्षा, 975 76, पृष्ठ 85 86 


+[277९70%-- 3 
सरकारी क्षेत मे रोजगार! 
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मार्च मार्च सार्च भाच 
96॥] 977 ]973 ]975 
(अन्तिम) 


सरकारो क्षेत्र के वर्गों वे श्रनुसार 
पा न री 8 5 








2 3 4 5 

न नम पर मय 2 

॥ केद्द्रीय सरकार 2090 277 29 [8 29 86 

2 राज्य सरकार 30]4 44 52 45 79 47 44 

3 प्रद्ध सरकारी 773 ॥929 2578 3 68 

4. स्थानीय निकाय ]73 4878  9 00 9 39 
गा 

जोड 7050 ॥073 ]975 व28 38 
नफम्-+++_कमहम#तन्‍भभझह.ह 6 8 ऋखऋख खआ आछ & ७ ७  _क्‍ऑतीत"भयथ”खफ+ी जा? 

नाली 


]. ब्राथिक समीक्षा, |975-76, पृष्ठ 85 
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20-सूत्री श्राथिक कार्यक्रम 
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आ्रावश्यक उपभोक्ता बस्तुग्रो के दामों मे गिरावट के रूकान को बनाए रखना, 
उत्पादन वी गति तेज करना, ग्रावश्यक उपभोक्ता पदार्थों की वसूली व 
वितरण व्यवस्था को प्रभावशाली बनाना, सरकारी खर्च मे कमी करना । 
कृषि भूमि को ह॒दतन्दी को तेजी से लागू करना, अतिरिक्त भूमि को ज्यादा 
तेनी से बाँटना तथा भूमि सम्बन्धी प्रलेख तैयार करना। इस बात का विशेष 
ध्यान रखा जाएगा कि जनजातीय लोगों को उनकी भूमि से वचित न 
किया जाए । 

देहाती क्षेत्रों मे भूमिहीनों व समाज के कमजोर वर्मो के लिए ग्रावात मूि 
के आवंटन को तेजी से लागू करना। 

मजदूरों से जबरन काम कराने को, जहाँ कद्दी ऐसा होता हो, गेर-कानूनी 
करार दिया जाएगा । 

ग्रामीणों के कर्ज की सप्राप्ति की योजना | भूमिहीन मजदूरों, दो हैक्टेवर 
से कम भूमि वाले छोटे और सीमास्त किसानों के देहाती दस्तका रो से केजे 
वी वसूली पर रोक लगाने के लिए कानुत बताया जाएगा । 

खेतिहर मजदूरों के निम्नतम मजदूरी सम्बन्धी कानुनो मे सशोधन होगा 
और जहाँ ग्रावश्यक्र होगा, न्यूनतम वेतन को उचित छूप से बढाने के लिए 
कार्यवाही की जाएगी ॥ 

50 लाख हैक्टेपर भूमि मे श्र सिंचाई की व्यवस्था की जाएंगी। भूमियत 
जल के उपयोग के लिए राष्ट्रीय कार्यझम बनाएं जाएँगे और पीने के पानी 
की व्यवस्था के लिए, विशेष रूप से सूखा पडने वाले क्षेत्रो मे और अधिक 
सर्वेक्षण किए जाएँगे । 

बिजली उत्पादन कार्येक्रमों में तेजी लाई जाएगी। केन्द्र के नियन्त्रण में 
सुपर लाए बिज्ञत्तीधरो की; स्थापना की, जाएगी ६ 

हाथकरवा क्षेत्र के विक्रास के लिए नए कार्यक्रम लागू किए जाएँगे 4 बुनकरो 
को और अधिक सुरक्षा प्रदाव करने की नीति को अ्रधिक युक्तिस्रगत 
बनाया जाएंगा। 

नियन्त्रित मूल्य पर बिकने वाले कपडे की कक्‍्वालिटो सुधारी जाएगी और 
उसके वितरण की उचित व्यवस्था की जाएगी । 


544 भारत मै आथिक नियौजन 
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शहरी शूमि द शहर दसाने थोग्य भूपति का ससाजीकरण, खालो छोडो गई 

अदिरिक्त भूमि पर कब्जा करने तथा नए गावात्तो में चौकी छ्ेत्र को कम 

करने के लिए कदम उठाए जाएँगे । 

द्विखावे की शानदार सम्पत्ति के सुल्याॉकल के लिए और कर चोरी पकडने 

के विशेष दस्ते कायम किए जाएँगे। ग्राथिक अपराधियों के खिलाफ तुरम्त 

नियामक सुकदमा चलाया जाएगा तथा कड़ा दण्ड दिया जाएगा । 

तप्करों की सम्पत्ति जब्य करने के लिए विशेष कामुन बताया जाएगा । 

पूंजी तिवेश प्रक्रिया को उदार बनाया जाएगा । आयात लाइसेंस का दुएपयोग 

करने बाली के विहद्ध वशपवाही वी जाएगा + 

उद्योगो म, विशेद रूर से कारखाने के काम में कर्मचारियों की शिग्कत से 

सम्बन्धित नई योजनाएँ श्ीर उत्पादन कायकूपो की शुरुप्रत 

डक परिवहन के लिए राष्ट्रीय परमिट याॉजना शुरू की जाएगी । 

मध्यम वर्ग के आयकर में छूट को सोमा बढाकर 8 हजार रुपये कर 

दी जाएगी । 

छात्रावासों म छात्रों के लिए तियन्त्रित मुल्य पर झावश्यक बस्वुग्रों की 

व्यवस्था वी जाएगी । 

छात्रों को निपन्नित घुल्य पर पुस्तक व॑ स्टेशनरी के सामान उपलब्ध कशए 

जाएँगे ठथा पुस्तक वैको की स्थापना की जाएगी । 

नई एव्रेन्टिपशिप योजना शुरू की जाएगी जिससे रोजगार व भ्रशिक्षण के 

अ्रवसर बढ़ेंगे। अअ्ेन्दिसी की भर्ती करते समय अनुसूचित जाति और 

जनजाति, ग्रल्पस्स्यकी और विकलाँगो का विश्वेप ध्यान रखा जाएगा। 
(राष्ट्र के बाम अधानमत्नी द्वारा | जुबाई 975 के प्रसारण से) 


#[272९00%--5 
पाँचवीं पचवर्षोय योजना का प्राएप 
(25 सितम्बर 2976 को राष्ट्रीय विकास परिषद को स्वीक्ृषृति)? 
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राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ मे पॉाँचवो पचवर्षीम योजना के प्राहूप को 
25 सितम्बर, 976 को अन्तिम रूप से स्वीवार कर लिया है । इस योजनाकाल 
के भ्रव दो ही वर्ष शेष रह गए हैं, इसलिए यह कहा जा सकता है कि योजना वी यह 
श्रम्तिम स्वीकृति बहुत विलम्बित हो गई है। परन्तु योजना के श्रब तक गुजरे काल 
में कुछ ऐसी अस्थिरता वी परिस्थिल्याँ और मजबून्यिाँ रही कि योजना वा अन्तिम 
छाँघा स्वीकार करने मे विलम्ब होना स्वाभाविक ही था । वाहतव मे, जैसा कि प्रधान- 
मनन्‍्त्री ने कहा है, यह समभा जाना चाहिए कि पंचवर्षीय योजभा वो यह मध्यावधि 
समीक्षा हुई हैई्यौर प्रारश्भ के तीन वर्षो मे प्राप्त अनुभवों और देश में लाई गई 
स्थिरता के फ्लस्वरूप इसके शेप वर्षों के लिए सुविचारित भ्रायोजन बिया गया है । 


परिपद्‌ के योजना को स्वोकार करने वाले प्रस्ताव में कहा गया है कि 
पाँचवी योजना के प्रारूप पर विचार करते हुए झात्मनिर्भेर्ता व॑ गरीबी दूर करने के 
उद्देश्यो पर जोर देते ६ए, भुद्रास्फीत्ति की प्रवृत्ति पर झ्रकुश के लिए उठाए जाने वाले 
कदमो का समर्थन करते हुए कृषि, सिंचाई ऊर्जा व सम्बन्धित ग्राधारभूत क्षेत्र की 
योजनाग्रो पर जोर देते हुए, नए श्राथिक कार्यत्र्म को लागू करने वी इच्छा भे राष्ट्र 
की क्षमता में विश्वास व्यक्त करते हुए, पूँजी निवेशो से अधिक श्राय भध्राप्त करते की 
ग्ावश्यक्षता को महसूस करते हुए राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ सित्तम्बर, 976 की 
अपनी बेठक' भे पाँचवदी पत्रवर्षीय योजना के प्रारूप को स्दीकार करती है तथा जनता 
के सभी वर्गों से श्रपील करती है कि योजना मे निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने मे 
पूर्णो सहयोग दें । 

राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ द्वारा स्वीकृत पाँचवी पचरवर्षीय योजना मे सावंजनिक 
क्षेतय मे 39393 24 करोड रु. खर्चे करने का प्रावधाव है। थरह प्रारूप योजना से 
सगामगा 2000 करोड” र ऋषिक है ₹ अगले दो क्‍यों के इस कोड वर 25५१५ करोड रू 
खच्चे होने वाला है । जहाँ त्तक अलग-ग्रलग मदों की बात है व्यय का आवटन इस 
प्रकार रखा गया है--- 


. हिन्दस्‍्टान दि, 76 एवं 27 स्टम्वर, ]976 के आधार पर 


546 भारत में प्राधिक निधोभन 


मद व्यय राशि 
कृषि तथा इससे सम्बन्धित विषय 4643 50 करोड रु- 
मचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण 3440 8 करोड रु. 
बिजली 7293 90 करोड रू 
उद्योग तथा खनत्‌ ]0200*:60 करोड़ रु. 
परिवहत वथा सचार 688] 43 करोड रू. 
शिक्षा ]284 29 करोड़ रु. 
समाज तथा सामुदायिक्त सेवाशो पर 4759 77 करोड रु 
पहाडी तथा ग्रांदिवासी क्षेत्रों पर 450 00 करोड हू. 
अन्य विविध क्षेत्रों पर 3335-73 करोड रू 


पाँचवी पचवर्षीय योजना के प्राप मे जिन विपयो को प्राथमिकता मिली 
थी, उन्हे अपरिव्ठित रखा गया है ॥ 

पाँचवी योजना की 39303 24 करोड रु की राशि मे केन्द्र का योगदान 
।9954-]0 करोड रु, राज्यों का 8265:08 करोड रु, संघीय क्षेत्र का 
634 06 करोड रु तथा पहाड़ी श्रौर भ्रादिवासी क्षेत्रो को 450 करोड़ रु. रहेगा । 

योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री हक्‍्सर मे कहा कि सही मायनों में पाँचवी 
पचवर्षीय योजना का पहला वर्ष त्ो तैयारी मे ही चला गया। झ्रत हमे झपना 
वाल्तविक्र कार्य शेष चार वर्षों मे ही विभाजित करना पड़ा । यही कारण है कि 
योजना के अगले दो वर्षों मे ।9902 करोड़ रू खर्च करने कौ व्यवस्था की गई है 
जबकि पहले तीत वर्षों के लिए पहले 940! करोड रु खर्चे करने का ग्रनुमान था | 

श्री हक्तर ने कहा कि योजना झायोग का अनुमान है कि हमारा क््षि 
उत्पादन कम से कम 2<5% करोड टन तथा ग्रधिक से ग्रधिक 43 करोड 20 लाख 
टन होगा ।$ उसके आधार पर कृषि क्षेत्र मे 4 प्रतिशत तथा उद्योग के शैतर मे 
7।0 प्रतिशत विकास्त की आशा रखी जा सकती है। हमारे निर्यात में भी 
8 5 प्रतिशत को वृद्धि हो सकती है ॥ 

योजना झ्रायाग का अनुमान है कि इस पंचवर्षीय योजना मे निजी क्षेत्र भी 
24000 करोड़ रू खर्च कर सकेगा ॥ 

हक्सर ने कहा कि यहू योजना यथार्यवादी है और इसमे गूल्यों में स्थिरता 
प्र विशेष जोर दिया गया है । 

योजना में कोयले का उत्पादन ज्क्ष्य 72 करोड 40 छात्र हत, तेंपार इस्पात 
का 88 लाख टत, रासायनिक्र खाद (नाइट्रोनन) का 29 लाख टन झौर फास्फेट 
खाद का 7 लाख 70 हजार टत रखा गया है। श्री हकप्तर ने बतावा कि योजना मे 
नए इस्पात कारखाने के लिए 30 करोड़ झुपये का प्रावधान रखा गया है॥ लेकिन 
यह कारखाता कहां लगाया जा सकता है, इसको जाँच-पडताल झ्भी चकछ रही है 

श्र निर्णेप बाद में ही हो सकेगा । 
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आयोग के सदस्य प्रो एप चक्रवर्ती ने बताया कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण 
समठनत द्वारा दे रो गगारी सम्बन्धी सर्वेक्षण की रिपोर्ट पर अभी विचार हो रहा है । 
यह हमारी सबसे विक्रट समस्या बन सकती है । 

उन्होने बताया कि योजना में मध्यम भौर वडी सिंचाई योजनाग्रो से 58 लाख 
हैश्टेपर भ्रोर लघु विचाई से 60 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में प्रतिरिक्त सिंचाई का 
प्रावपान झिया गया है। योजता के अस्त तक 3000 मेगादाठ बिजली का उत्पादन 
बढान का लक्ष्य रखा गया है। इसमे छूटी योजना के लिए ग्रप्रिम कारेवाई शुरू 
करत का प्रावधान भी रखा गया है । 

उन्होंने बताया कि योनना में अगले दो वर्षों मे लगभग 600 करोड़ रुपये 
के प्रतिरिक्त साधन जुटाने का प्रावधान है, जिसमे से 900 करोड रुपये केन्द्रीय क्षेत्र 
से और 700 करोड रुपये राज्य क्षैत्र मे मुहैया किए जाएँगे। 4700 करोड के 
ग्रतिरिक्त साघनो भे से लगभग 3,000 करोड़ रुपये के साधन पहले तीन वर्षो मे 
जुटाए जा जुके है । 

परिषद्‌ ने योजना को स्वीक्षार करते हुए जतता के सभी बर्मों से निर्धारित 
लक्ष्यों को पूरा करने मे पूर्ण सहयोग देने की ग्रपील की है । योजना का मुख्य उद्देश्य 
आ्ात्मनिर्मेरता तथा गरीबी को दूर करता है, इसलिए जनता का सहयोग तो इसमे 
आवश्यक है ही और वह मिलना चाहिए। आधातु स्थिति की घोषणा के बाद देश 
मे जो प्रनुशासन और कत्तंव्य के प्रति निष्ठा की भावत्रा ग्लाई है भ्ौर अ्रप्तामाजिक 
प्रवृत्तियाँ रुकने से जो उत्साह पैदा हुआ है, वह बना रहना चाहिए ताकि उत्पादन 
चढ़े, ठीक ढग से वितरण हो और योजना के नक्ष्य पुरे हो सकें। इसके झलावा 
प्रधानमन्त्री ने भ्रामीणों से उनकी बचत को सग्रह करने के लिए ग्रामीण ऋण पत्र 
जारी करने, राज्यो स शोवर ड्राफ्ट लेने की प्रवृत्ति त्यागने, समुचित वितरण द्वारा 
किसी वस्तु का ग्रभाव न होने देने, मूल्यों को व बढने देने तथा एक राष्ट्रीय वेतन 
नीति निर्धारित करने ग्रादि के जो सुफाव दिए है, उत पर भी अमल किया जाना 
चाहिए । इनसे देश में झ्ावश्यक झआाथिक व्यचस्था बनाए रखने तथा योजना के लक्ष्यों 
को मूर्त रूप देने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ पैदा हो सकेगी । 


#9|2/7€70%-[6 





प्रछूस्त-व्छोछा 
(९७६570)4 8«॥४८) 


खष्ड-]. आ्रथिक् विकाह के सिद्धान्त 


अध्याय | 


] 


आथिक विकास की परिभाषा दीजिए | आथिक विकास की प्रकृति एवं उसके मापदण्ड के बारे 
मे बताइए ॥ 
70606 €एणाणाए० ह्ृ.ज़ाप्त करचैशापएणा पी गवाएाद 00 काढएड३फ््थ्याटता ए 
€००5एा८ छाछसाीती- 
“आशिक विकास के तीन पहलू हैं--समग्रीक़ृत राष्ट्र के दुल दौर प्रति व्यक्ति उत्रादव में 
निरत्तर वृद्धि, सरवनात्मक विकास प्रक्रिया के दौरान अर्थव्यवस्था में जो विंचरण (अथवा 
परिवतंन) गाते हैं, अन्तर राष्ट्रीय देश मे बदलती हुई संरचना के साथ हो साथ, इस के, 
और शेंष विश्व के वीच आधिक प्रवाहों का अनुक़मिक प्रतिरुष वनाना ।” ड्दाहरुणो सहित 
व्याब्या वीजिए | (।972) 
+ 2८0॥5८ टवा0जाव 535 (९8 बडए९४०३४--६॥६ 388/2283ए९८. 5चड/क्काएत ॥2"९258 
ह 8& 7[00'5 एज 3॥7 एडए एक्क्राप्ब 7990०, ऐी85 5पटाया3| 6 हगा५ि5 9 
0९ए७६ ॥7 479 €९0707॥ए7 0907३ धार प्रा०एएं ए700०९५5९५, [2 ॥3१८773(004| * ॥]8 
एाआड्टाएड़ बैजएटडाएद डाएफटपा८ 5६ 5प990०0/९0॥00 99 8 इ्व्वृएटशा) फथाप्शफर्ण 
€८णाणा।एवगिए७5 एटाफ्2ढ॥ 4 37५9 (१९ 7४५5६ ० पार छछा]0" 5॥90079.८ एया0 406 
॥630 ० ॥॥95॥79॥0॥5 
आशिक विकास के तत्त्वों बी और उनके तुलनात्मक महृत्त्व की विवेचता करों; आप आधिक 
विकास को दर किल्ष प्रकार माषोगें ? (973) 
गप्रा5८055 [06 िटाण$ ६0 8 इ९59णाड्शञञाट जि €एजाणााए हाएणपी बाएं पद 
एट)85८ गराएएण&70८. 0ज़ 50068 ४0७ छ९उच्जा78 [78 7306 0 शाण्णाा 
आशिक वद्धि आर्थिक विकास और आयविक प्रयत्ति में भेद कीजिए | द्राथिक दिकास की माय 
हतु आय-समको का प्रयोग क्सि सौसा तक किया ज्य सकता है ? 
ब)5ाएहएुए॥३॥ एट७९९०४ €०0707080 70794, €८०7०प्राए 88५20ए़ालए 900 €2000- 
प्राए एाएहा855... 09 6ि7 [000गा6 िल्का३ ॥359 06 97560 0 245छ/6 €८०घरएत7ए 
४8४।०७॥। ? 
« हुम आईथिक विक्रास की परिभाषा एक प्रत्रिया के रूफ में करेंगे जिससे कि विसी देश के 
प्रत्येक व्यक्ति की वास्तविक आय दीधेक्रालोन अवधि में बढती है ।” (मेयर) स्पष्ट कीजए। 
(975) 
१७०६ हह2 त९गहढ ९९०80ताल त€एढ०5क९८त 35 पट ए२0025५४  ॥९7₹७४ 6 
एए७ा, एए7३ 2»%ए& ॥]२९०00!थए ज३ €ण्प या ॥एटार्वच८४ 0एश' 4 ॥08 0९70१ 
० 6 (जिलाटा) सपिदातयाढ 


अध्याय 2 


व 


अद्धं-विकसित वर्थे-व्यवस्था के भुख्य लक्षण लिखिए । एक अर्द्धानविक्सित और एक विक्द्धित 
राष्ट्र के आयोजन मे क्‍या भिन्नताएँ होती हैं ? 

(लाए एड आाभ्राढ ए& द॥ा8९(टह5[0 ि्वाप्रा5५ छा ॥॥ प्रात८एशर0ए8त €एणा०ए9 
प्ु०छ €९०णाणा॥ए एीउग्रणपड़ 7 ब0 प्रात ३८४९०ए९त ८छ07779 तार्रिद$ गिए- पा 
ए (5 (६ए९०,४१ एएएा9 ? 
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बाप की राय में भारत जैसे अत्य-विक्सित देश के काथिक विकास में कौनसी मुख्य बाघा है 
पूँजी को कमी, तकनीकी परिवतंन और अभिनवीकरण प्रक्रिया की धीमी दर अथवा उपयुक्त 
सस्यागत बोर सामाजिक ढाँचे का अभाव ? उदाहरण दीजिए । (।972) 
जिगाव( ऋएण6 एठप ९णाआतहए पाए गराभप फैकाय९ए 40 ६०णा०य्ा5 06९४6]0एा०९॥( 0 8 
655 02४९]0७9०9. 0909॥79 आद्क 3$ 9973... [800४४  ए ४७/73), 5009 49/8 0 
ध्टोह00टाएग टीक्षा8८ 204 0005व4 00 070 ३052008 छा 2 39707097886 ॥05000- 
दधणा3] 300 50004] ६१7७९07९ ? (3५४ ॥]7$074॥07$५ 
अद्धं -विकप्तित अर्थव्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं ? ऐसी अर॑ब्यवस्था मे आधारभूत समस्याएँ 
क्या होती हैं ? इनकी विवेचना भारत हे सन्दर्भ मे करो । (4973) 
व ड8 [द९ 0व॥॥ टोी4800607505 ठ 9. एञात॑श-(६ए६6/0ए८त ९९०॥079 ? १//वा 
था8 (6 9७3580 7709[675 0 एव ड़ 8 5७८ 25 €९00०797 708६05$ ऐटाश ध्ा( 
€४९0९2 १०0 [70॥48 
“असविक प्रित देशो से सम्बन्धित ऑक्डो एवं वर्णवात्मक जानकारी वा अध्ययन करने से 
प्रकर होता है कि राष्ट्रीय निर्धनता एवं देश की अ्रथ॑ध्यवस्था के भन्‍य लक्षणों मे अवश्य हो 
हग्रम्बन्ध है ।” (हिगिस) ये अन्य लक्षण क्‍या हैं ? (।974) 
“छबगगरवाठत ता 5505 20 0९5०८८०५४४ ॥7[0793॥07 96/(3॥7058 40 छातहा- 
06५६॥079९७ ९0७॥765 ॥80४८4|$ (8 6078 ॥5 4906680 8 एणा8]३700०  एशफऋवट्प 
॥36004] 070५6/॥98 ज्याप 5एपीक्ष 29 0७65 0 06 एएवक795 €९०च50०ग्जाए वच्चत्त 50९093 
078937779॥07 " [4268॥5) 0४0४॥ 276 (865९ 608९7 दिवंधार5 ? 
विकसित, अविकसित तथा अर्द्धा-विक॒सित देशो मे उसके आथिक विकास की दशाओं में बया 
अन्तर पाया जाता है ? प्रत्येक का उपयुक्त उदाहरण देते हुए समझाइए । 
72क्षल्ा68 [0७ $508(८5 छा €९छठ70पराट तृटरट्र0त९00 ॥9 092एट0960, जञातर्एटाणारप 
थाएं ७9४९858९९९]00९५ ८00॥0॥65 09॥न्‍९ट 07 09068 8&70॥67, प्राशगए $घ७0]6 
€५97)|65 ए €०५एता 
अद्ध' विकसित देशों बी समस्याओ की परीक्षा कीजिए | 
&+937776 (#96 छ7060शा३$ छा ७0९7-0९४८]070९8 ९007/६९६ 
*आधिक प्रगति की वास्तविक आधारभूत समस्याएँ यैर-आथिक हैं ।” विवेचना कीजिए । 
“बह 7९8॥भ४ परि03806९703] #>7ण-एशश5$ एण €ए00णाारए ए2ए९७छ7690६ 6 ॥60- 
€९000०70॥2८7", (एग्शाप्रढ्षपा 


प्रध्याय 3 


विक्षास के अन्तगंत सरचनात्मक परिवरतन से आप बया समभते हैं? उत्पादन के सयझन मे 
परिवत्तनों की व्याख्या कीजिए। 
॥३ 4० एएए ७४०087४300 99 *ए/पलंफपाओईं (॥॥72०5 एहएे5तटा 0९४2।००॥78घ0 7 ? 
हडऊएावाए ए्वाशट५ वि धर टजाएएगड्ञाॉ007 छा 970प00407- 

विक्रास के अन्तगत सरचनात्मक परिवर्तन को प्तमभझाते हुए उपभोग में परिव्तदों की व्याख्या 
अंपेआर ५ 

छड़फ़ाआओ * डएएएपाबा टराभाहदड प087 0९४६॥००४४०” बाएं डा0ठए 209 00 ए0ए 
प्रा)0९7597098 09 ॥/2₹2 एी)3॥865 ॥9  ८णा$इप्रतशाएाणा 

रौजगार निवेश और व्यापार के सगठन में विकास के दौरान सरचनात्मक प्ररिवर्तन की 
विवेचनाः कीजिए | 

छ5८५५६ हा इत्पटाफाही लाधाए2४ ॥0 6 एछ/छए0्ञाणा छी शाए]0शए06ा ॥0५४25६- 
हाष्टणाँ ॥0 (06 

+ आधुनिक युग से, मृड्य सरचनात्मक परिवर्देनो का लक्ष्य कृषि मदो के स्थान पर औद्योगिक 
भद्दो क( उत्पादन (औद्योगीकरण की प्रक्रिया) , ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में जदसख्या विदरण 
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3 रोस्टव के आवधिक विज्रास वी अवस्थाओं के सिद्धान्त का विश्लेषण कीजिए तथा इसकी सोमाएँ 
बताइए । 
8॥ए०३३॥४ 09095 प॥6०79 छा €९०१0त्राट 80 856 9णगर 09६ ॥5 [77 
[0४85 

6 स्वचालित विकास क्या है ? इसकी क्या सीमाएं हैं ? 
ए03॥ ॥$ 5६ 505970९0 हौःएछध॥ ? ९४श॥३॥ 2४ ॥5 97002॥5 7 

7 जाथिक वद्धि को परिभाषा दीजिए । रोस्टव के अनुसार आधिक वृद्धि के विभिन्न काल क्या हैं? 
एशीार 28९0700क्ताट ह्ञाणश्शी " एतदा 36 इएट0वावराड़ (0. रिठरा0ए (6 परीदिदा। 
$78225 ठा €८04070 हाएणए।। २ 

है आधिक विकास की पूर्व आवश्यकताएँ क्या हैं? आधथिक विकास के अध्ययत ने आधुनिक समय 
मे विशप महत्व क्यो प्राप्त किए हैं ? 
भागा बा० 406 9६ ट्यूए565 एणी €ए००१6ग्रार इा०थ ? छाए ॥435 गाह डपत9 0 
€७0णा0ज़ाएं हा0ए४॥॥ 355७९ 5९८४3 ॥7907/3706 ॥ पा00677 घधा१8५ ? 

9 “आधिक विकास कोई जादू नही है वह एक निश्चित गणित पर आधारित होता चाहिए ।” 
भारतोय अनुभव के आधार पर टिप्पणी वीजिए। 

+ छल्तारवाएल 62: ९797गस्‍204 78 ह074 व्या३26ट.. 7/ 5 9456व 09 4. 28922/8 बहाए- 
शो्वाए * (0एगञएटा। 5 पी पाएगा एफ 4988॥॥ ड़ ए६॥2706 

]0 बिकास दर के विभिन्न तत्त्वो के योगदान पर ढेनिसन के विश्लेषण का विवरण दीजिए | 
छिड&१08 70 5क50॥ 5 ९$000425 ७ 08 एए्पपएपता09 ण॑दा8०0 8९05 (0 
फि2 270940 79८ 

्रध्पाय 5 

] ओआधिक विकास का विश्लेषण कीजिए और महत्त्वपूर्ण मॉडलो को बताइए । 
+५73956९ €९060छणा॥€ 87०४० 360 एणच्ना _०६779076६300 87०४0 गा006टा5 

2. आधिक विकास के लेविस माडल की परीक्षा कौजिए । 
एड्श्णावाढ ॥.6एार जिठ96| ता €ए०शणाल शाएजए।] 

3 लेविस के असीमित श्रम पूर्ति के बढ्धि-सिद्धात की विवेचना कौजिए | बताइए कि अन्य 
विऋसित देशो में असीमित श्रम पूर्ति के द्वारा पूजो निर्माण सम्भव भी है और लाभदायक भी । 
00।६९७५५ [..९७॥५ धाटठा'? ० ए/एएत जात प्रशाशा(ह़त ]39005 ४9४... 909 एणा 
सष्टात्ट धाठ (११० व छागाएवता शरतर छत्तधाव69 5छ9]/9725$ एा [39007 5५ [00550]6 
शाप [70]27(896 ॥0 पत067 त8४८थृ"८४ ए07007725 ? 

4 


हैराड डोमर माइडल स्वय में विश्लेषण का एक अघरा और काम चलाऊ साधन है और इससे 
बहुत अपेक्षा नहीं रखतो चाहिए। (सु चक्रवर्ती) अल्पविकसित देशों के लिए नीति संम्बधी 
तत्त्वों की दष्टि से हैराइ-डामर माडल की सखगमतता एवं सीमाओ को समभाइए । 
या 

असोमित श्रम पूर्ति की परिस्थिति में आथिक विव्रास की प्रक्रिया को निरूपित कीजिए । 

(!974, 75) 
ल्ंबा0उवं-+02म्ावर ें०एेंट[॥$ *3 श्टाए इ00श 07 व7 वांषदा ब्रात॑ 000 700 शाप 8 
90770 55 €5०९ए०॥४७ ॥0909व6 *($ (ए३धश्य्श्थाणे छजए॑ादप्र तरलाटाटरवा०ड घतत॑ 


ज़राएक्‍(30:07$ 0 सिथा0क्‍-]09शद्षा पर068] ॥7 70307 4075 900९9 400090055 
॥07 प0९४-0९४८००९४५ ९0छ7॥65 


ण०छ 


(3)ए(॥72 6 ए00९९५5 एा €९८00०गर९ पंहएटा0फएशाए घत0/2ए० ए050460055$ ० एश्ञाता 
46096 ]30007 5७७9५ 


552 ग्राथिक विकास के सिद्धान्त 


$ हैराइ-डोमर के भआाथिक वृद्धि के विश्तेषण के प्रमुख अश स्पष्ट कौजिए ॥ इसके व्यावह्ादिक 
प्रयोग की विवेचना कीछिए। 
एरिया) 88 प37] #०ण॥ 07 परद्वा04--207987 शा 0 €८०70काए हाएजि 
एइ८ए६३ वां फशाबटधटां 39ए९9॥07 

6 अल्तविक्सित देशो वी आयिक विकास की समस्या के लिए हैराड ड्ोमर विश्लेषण के महृत्त्व 
का विवेचन कीजिए । 
[05९८ए०५5 बार डाइगरीट 066 णीँ नि्ाएएप--0 जा 30955 0 5 छाकीटला) 
€0पच्र0ाच्माएं 0९५२९!०5ए४0९7( ता ७॥५87/ 0९६<२।०2८ए 2670 765 

7 महालनोबिस के आधिक वृद्धि के मॉडल पर एक सक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 
5वाए दे जाए ]05 णा ॥€ १939700॥5 ०४2) 06 ८०0077" छाए. 

8 महाॉलनोवित के नियोजित विक्रास के मॉइल को व्याख्या कीजिए। महालनोवित के आदिक 
वद्धि के सकाय मॉडल के मुख्य दोष क्या हैं ? 
एछेऊऋएआ7 पीट कैगा33700$ '/००६॥ छा फाॉं307९98 627९]0970९00. एश/30 36 वह 
गण 4995 पा ६8 07ए804300793॥ 7046| (| €०ए॥0 पाए हाएशय 99 #ैशीओ 

9 उम उैद्धान्तिक ढाँच को पूरी तरह समफाइए और उप्तका ऑलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए जो 
कि भारत की दसरी पचवर्षीय योजना का आधार था। (!975) 
एटर४छा०5 ७ ४ छ00 €६४३॥७७९७ ८॥७८७ ४५ (७ ६७९७७७८४४ एडए८फ07 ऋँएदा 
लछिाशा29 0७355 ए [70॥35 ६९९००॥० काएढनन्‍्ज्ण्या 90 

भग्रदपाय 6-9 

॥ *“आथिक विकास के लिए नियोजन पर आलोचनात्मक नित्रन्ध लिखिए ॥ 
पएद्राह 8 ८॥098 85539 09 *्राएञाह शशि ट20ण0णागए 7टड्/एएगा68॥ 

2 एक नियोजन अय य्यवस्यः के पक्ष और विपक्ष मे [दए गए लकों की आऑलोचनात्मक परीक्षा 
फीजिए ॥ 
("३३9 ९५४३ 708४ [6 . इट्टाटटगाटवा$ ब्॒0४भ0०रत एा 009. 3875 3 0]|307९ 7 
एएणशाणाफ 

$ वियाजित बर्थ व्यवस्था मुक्त अथ व्यवस्था से श्रेष्ठतर क्यों मानी जांतो है? विचेचना वीजिए। 
छा 45 विगत €एणाणाए"! ७07९४४१ $9ए6४007 0 7८6९ €ए/ध[॥/8-- 
€८०0700799 ? )257७$५ ॥]ए 

4 बचत दर को प्रभावित करने बाले तत््यो की विवेचना कीशिए | 
फए50ए05$ (096 शि९075 2४०८८(08 ॥8 53४78 [4८ 

5 सम्पूण विकास दर को प्रभावित करने दाले तत्त्वो की विवेचना कीजिए । 
0)950०फ95६४ 96 480045 37९ए॥005९8 [९ 0रटा'-9]॥ 809 | 80८ 

6 «& विकास योजना केवल एक हृुद तत्र॒ अर्थंशात््वीय कला है, एक महत्त्वपूर्ण हृद तक यह 
राजन तिक समभौते का प्रयोग है । (लुइस) ज्याख्या कौजिए | ॥974) 
>गु)२४८]० 270 फ्राशााप 8 ॥$ 00]9 ॥7 एच्च६ छश €एएा0प्राट 0, ॥0 व हाए]टॉग्रा। 
६-८० ॥ 45 3]>0 990 <5९7९०४5८ ॥॥ ७एछाए3 ९०977ए०ग्राइ& ? ([.९ए४/५) 8&0९7394९ 

4 किसी विकास योजना मे वद्धि दर किस भ्रकार निर्धारित की जाती है? वृद्धि दर को परिसीमित 
करने वाले तत्त्व कौन-कौन से हैं ? पूरी तरह समभझाइए।॥ (4974) 
चुठए ॥$ पाल ॥22ट रण हात्एशता तेलाध्शक्राशलटत 493 02०४९]०७ग67॥-5]4॥ 7? ५श4 8 
(06 एएाइ97/5 00 76 2 छ ए/ठशांप ? 5४937 5 न 

8 साधनों की गतिशीलता से आप क्या सममते हैं ? गतिशीलता को निर्धारित करने वाले कारण 


की विवेचना कोजिए । 
२७७५॥ 00 १0४ ॥008६॥50970 0४ 706६50०७४ शा 0जा54एा* 


40 


] 


]2 


]3 


प्रश्न-कोश 553 


बान्तरिक साधनों और बाह्य साधतो के विभिन्न रूपो की आलाचनात्मक समीक्षा कीजिए । 


(0॥९3]]7 €डकञ996 ॥06 #3770935 ईणएओड एा 39993] ॥#85075 4॥0 €5६703] 
7९50 ९65 


योजना के लिए वित्तीय साधनों की गतिशीज़ता' पर विवन्ध जलिखिए। 

पा थव ९५5३५ 00 "०७॥॥६$द्ञ07 एा गिग्रवाए0॥ फिट४0क्‍॥025.,7 

उपभोक्ता वस्तुओ और मध्यवर्ती वस्तुओं के लिए माँग के अनुमान से आप क्या सममते हैं? 
स्पष्ट रूप से व्याख्या कीजिए । 

ज़्ाब 30 ४00 ए०४९५57300 +छए 06 तेश्याब्राद छा0उए॥0705 07 00059790075 
80095 बाप ॥986777९0306 80005 ? ए5ए]89 पए9 

माँग के अनुमानों में आदा-प्रदा गूर्णांको के उपयोग को समकाइए। 

छ&छ५ए377 धाढ़ ५९ एा पढ़ 4079॥-0प.9पा ९0-६४ ए25$ 

बताइए कि आंदा-प्रदा विश्लेषण की तकनीक कुशल आधिक नियोजन के लिए कहाँ दकक 
ग्रहणीय है ? क्या भारत में इस तकवीक के श्योग में कोई व्य/वद्धारिक कंठिनाइया हैं ? 
79050७५$ 80 47 (8 €एं00]0९6 ए ॥09प्रा-0प्राए70 8&034955 ॥$ 3000497978 [07 


शा 02१६ ९९0007)0 0)9॥778-778 ॥9सझ70 309 [फ़ांब०॥03॥ 07000॥85 30 90[/9॥56 
प$ ए€णाच्ादप6 49 ॥0075 २ 


ग्रध्पाय 40-36 


] 


विभिन क्षेत्रों के सन्तुलित उत्यादन लक्ष्य निर्धारित करने की विधि समभाइए । असन्तुलित 
विकास के पक्ष मे क्‍या तक हैं ? (973) 


छफ़ाआए ॥॥8 07ह0000 06 तशदाणागाप8ह फैवआआएशत 87009 श्ा825$ 07 पम्टिध्या 
5९ए075 ४४3६ 88 6 372ध॥7760(5 [07 ७४४७9॥३०ए८6 ह7/00५] ? 


आथिक विकास को प्रोत्साहन दने के लिए विनियोग के अन्तर-भत्तीय आवटन के महत्त्व का 
विश्लेषण कीजिए । इस सम्बन्ध से बचत की सर्वोत्तम दर को धारणा की घिवेचना वोजिए । 
/भा956 (06 5279॥#0800०९ 0 छाक्ष-5९९००४ 30038(00 0 ॥92८57767॥ 07 97070 


प्रतए ९ए000णाए ह[/0ए७॥७ .. ए5९८ए५४5 ॥ पाई ७0०976९07 धाढ ९८000800 ० पा6 
50|))0तछत्मआा 78.8 एण 5$8५02$ 


वे कौत से सिद्धान्त हूँ जिनके अनुरूप विनियोग करने योग्य कोपो को एक नियोजित अर्थ- 

व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों मं वितरण करना चाहिए? 

जाता 86 06 ए7॥07९ए९5 ॥0 80200793002 ए॥ध शरा।एा ॥॥४८१३०७ प्रात5 590090 

छ6 0॥509फप60 &900798 (॥6 ५३7॥008 55060075 0 & एॉधाध्पे ८००707)$ १? 

एक यौजना बनात्ते समय कुल विनियोग दा क्षेत्नीय आवटन आप कैसे निश्चित करं। । 
(।973, 75) 

हम ५्0०॥४ ठप पाए 6 5दटाणर३ंं 2॥00९3400 0क्‍7ए6४0867ऋ ॥ा छाद॑पवष 

8 एॉथछ 

किसी योजना से विनियोग की प्राथमिकृताओं और दरीके का निश्चय करने से किन बालों का 

ध्यान रखा जाता चाहिए ? क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि भारतीय योजना निमात्राओं 

ने भारी और पूजीपत उद्योगों, शक्ति तथा यातायात को बहुत अधिक ऊँची प्रायमिकतां दी 

है तथा सामाजिक सेवाओं को बहुत कम्त प्राथमिकता दी है । 

०॥३४॥ 00%50ट्वा30005$ 500प[१ 88 (८7६ ॥0 ५७ए ॥ए प्रष40॥78 6 का0तारट5 दा0 

(9069 0 ॥7४29एह श ॥ 8 0090 ? 720 ॥0ए छाए 30 व]090 एछोवापडर5 09४8 


8४एड्मा 700 ॥उफ0 सैडी (रणएरा(ए७ ९0 सैड४७३ छाते 28१ 80५ शापंतबध्तर$, छ0फटा 
शत पाश्षाइए0णा शाएै (00 ॥0ए ए॥॥049 ॥0 $0८९09] $९।४।०८८5 ? 

भरद्धं-विकसित देशों क आशिक विकास की योजनाओ मे प्राथम्रिकता के विर्धारण' के सोवदड 
की विवेचता कीजिए | 

)इ९055 6 एऑड॥3 60 ऐशंटायाधडा0॥ छा ऐएगरठताहड ॥9"780$ 0 ॥86 
९००0णाणाए 8९8४९]0ए767ए4 ए 08५०८[०7शपचं ८0०४५ 
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॥2 


43 


॥4 


85 


॥6 


॥7 


एक अद्धं-विक सित देश के आधिऊक विकास में “विनियोग चुनावों और प्यूह रचनाओ' पर एफ 
चिवन्ध लिखिए । 

एशा।€ 2० ८४5३४ णा. *[7ए2८57060६ (॥0०८5 बात $(76(६ह50९६९ जा ६8 €८०00/॥0 
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(इत्पादव लक्ष्यों के निर्धारणो पर मालोचनात्मक निवन्ध लिखिए ॥ 

फ्रातार 9 ए.ा।एही] ९5६३५ णा. उलहाहाशाफशिवाठप एण॑ ०प्रो एएए 73586व5 " 

“विनियोग विकल्‍प की आवश्यकता' वी व्याख्या वीजिए | अंद्ध-विकसित देशो की विनियोजन 
सम्बन्धी विशिष्ट समस्याएं क्‍या हैं ? 

8#एॉगाए #िट९त एि ॥7ए९5(गञाह5 ए.]006 " तर ॥2०050९एव4 ॥ए४5॥7प्रां 709- 
6ज्ञा5॥ प्राप॑ता 08ए८०१८० (एप्ता(6$ ? 

“विनियोग मानदण्ड' और उसको व्यावहारिक उपयोगिता की विवेचना क्ौजिए॥ 

[ए)5एप्रःड 5650 (शाषधाणा' 000 ॥5$ छा2एाट्शों 079 

ब'जार सबद् के अभाव मे एक समाजवादी अथ व्यवस्था में विभिन उद्योगों के बीच साधनों 
के आवटन का निर्धारण किस्त प्रकार होता है ? वया इस मामले मे सम्तुलनक्ारी दशाएँ उन 
दशाओो से जाघारप्तुत रूप मे भिन्न होती हैं जो एक प्रहियोरी प्रौजीदादी जर्थ-व्यवस्था में 
पायी जाती हैं? 

छठ6र ॥5 6 3॥02807 077650प६0९९५ एटएलटा एारिंदाशा परए८ड पैरैशात९ए0 ॥0 3 
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छ॥॥णए7 ८07त0॥000$ ॥0 ॥775 085९ 78508[0903#07९0६0 ४070 (058 ॥0 8 ८०77[760४6 
एकएा3॥50 ९0709 ? 

अद्धं-विकृसित देशो मे आर्थिक विकास को वित्तीय प्रबंध देते वाले विभिन्न तरीको का वर्णत 
कोजिए | क्या आप एक नियोजित अथ व्यवस्था मे हीनाथी प्रब धन को अनिवार्य मानते हैं ? 
एछछ९8ए।०6 (8 ४४7905 प्राढ्]005 ए गिवशाध्याए 0६एशटाजूग्रादय।8 परातेशन्९एश०१४४ 
९०एश:776$ ॥20 ४०५ ८००॥५5॥8 ४ ह९१०९ ॥9700०7ए| ४70 8 |[48॥॥60 ९८०॥एणाए 

ऐसा क्योकर है कि क्षनेक अद्ध विकप्तित देशों के मूल्य-स्तर मरे अत्यधिक बद्धि भी छिपे स्रोतो 
को समृचित रूप से गतिशील बताने मे असफ्ल रही है ? पूर्ि-लोच में सुघार के लिए राज्य 
द्वारा बयां कदम उठाएं जा सकते हैं? 

म्0%5 38 ॥ (श्ञा ७एटाी 3 वद्राहाएऐंगा5ज ॥56 वा ॥6 एए९९ €शट] 6# 'एद्वाए एर्एटा« 
8९ए८०ए०९८० 2८0प/॥765 १४४ 9]20 ६0 छा०/[7€ ३0 ८चजथ/८ट)ए (९ जाव7ंशा #९४क्‍00/« 
८€५?१ ए/॥द्वा ९95 ८8 0८ 960॥ 8५ (७ ६(38 ६० गा0५९ प6 5७७०]५ ९३५:८097 
किप्ती देश को कित आधारों पर अपने दुर्लभ साधनो का विभिन्न उद्योगों मे वितरण करना 
चाहिए ? 

छत जरा एचडाडइ $000एवथ 8 एप त्ाशापएयांट हैंड 507०2 7९5007085 87072 
वरार्रिदिशा। ॥0ए5055 ? 

भारत मे लोक क्षत्न को क्या मूल समस्या है ? इसे अधिक लाभपूर्ण बनाने के उपाय धुक्काईए। 
एूए॥3६ 36 फट 45० |शा0णंजढफ़ा$३ छा ॥8 एए७70 इधटए०० ॥0 ॥704 ? 888050 
पात्य्षतार5$ छः 070५/02 79 छाए4ज]॥9 

एक द्टिकोण यह है कि तिर्या्नत मृत्य व्यवस्था कौमतों को नौचा रखने तथा अधिक लामों 
को रोबने के अपने दौनो मुख्य उद्देश्यों मे अधिकाँशत स्वयं असफल रहती है। कया हाल ही 
का आपरतीय अदुआद इसे शिद्ध करता है १ 

ब्राटाद 38 8 0णा॥ छी शहण तब ६ ०णाव9])66 एश०९ 5१567 45 वा889 इच्या पट 
4गराडु9 490० 0 (075 शिव धाएक. 906८ए६5 (६६एत08 ए055५ ॥09 & एएइशटएधएट 
€5०९5६ 07075 70083 ६४७४७ 779447 65067॥६706 ०६०7 05 0५9६ ? 

टिप्पणी लिखिए-- 

(अ) बढते हुए मूल्यों के दुष्प्रभाव । 

(व) दुतीय योजना की मूल्य नीति । 


प्रशश वाश 555 


'जताह 3 70(06 00 "*-- 
(६) ॥7।08५४073$ ए० एाा्षाचष्ट 9006५ 
(9) ए706 900०9 07 06 7॥#॥70 ए2 


8 “मूल्य केवल साधनो का आवटन ही नहीं करते आय क॑ विवरण का निर्धारण भी करते हैं ।” 
क्‍या आप इस कथन से सहमत हैं ? इस कथत के प्रत्नश मे उत्त कृपि मूल्य नीति का पुत- 
मूल्यांकन कीजिए जो देश में हाल ही के वर्षों में मपनाई गई है। 

* ए.९8 000 णा।५ 300९36 72$0 ९८५ ॥॥69 50 4&/६706 8 (450॥00६0॥ 0 
ग06फ65" (00 ४00 4९7९७ ? ]॥ धाह ॥श्ञा। 066 5 शब्वाशाशा। इच्श#्ज़ (8 4 हा।- 
एपाप्रादें छताए6 ए0॥7४ एएा5प60 ॥ (ढ़ एजाए।॥वआ॥ प ९एश॥ ए247$ 

[9 एक विकासशील कर्य॑-व्यवस्था मे मूल्य-तीति के विशिष्ट लक्षेणी को दताइए । 
शा।ता 68 59]2९7 (83(प07९5 0< छाए४ 9000५ ॥0 3 6९४८।0७98 €९0७॥07097 

20 एक नियोजित विकासशील अथ-व्यवस्था में मूल्य नीति के विभिन्न मुख्य सिद्धान्तों को लिखिए 
जएञ6 एप रधा005 ए7097965 0 फ़ाएड एणाटफए का एॉब्रए760 ठ€र९]0ञाएणड 
९607979 

2] व्यब्टिवादी और सम्रष्टिवादी अध्ययन से वया अभिप्राय है ? एक विकासशील बर्थ-ब्यवस्था मे 
मृव्य-तीदि मे व्यव्टिवादी और समध्टिवादी एहलुओ को स्पष्ट कीजिए + 
ए/४३७३ 45 4963900 एफ ॥भ्नरता0० 800 73९70 $00465 ? शहतञाणा 8४४79 8 पाएए0 
97009 73270 35920(5 ॥0 [9706 00[९४ ॥0 ३ (९४४८९(०७॥02 €९००0४079 

22. मिश्चित वर्य-व्यवस्था मे मूव्य-नीति के सिद्धान्तो को विषेचता कीजिए । 
5075095$ 498 [77720/065 0 9776 [0009 39 8 77520 €९050709 

23 'मूल्य-नीति ओर पदाय-नियन्त्रण पर एक निवन्ध लिखिए | 
प्रा जा ९४५४४ ता ''एजल्ट ए0॥09 ॥णठ (0०709 एणा0] ! 

24. विदेशी-वितिमय की महत्ता और आवश्यकता की विवेचना कीजिए । 

[950555 ॥)7073॥06 800 ॥6ए९$ञए एछाशहा॥। टएटाइगशह2 

25 भारतीय नियोजन भें विदेशी विनिमय के आवटन की परीक्षा कोजिए । 
एऋशााःह 90090007 छा एछाटाशा €शणाआए6 ॥ 70049 ए!37त08 

26 उपयुक्त सख्यात्मकग उदाहरण की सहायता से समझाइए कि आप किसी योजना का वित्तोय 
सगति की दृष्टि से परीक्षण कंसे करेंगे । (974) 
छडफागात छात्र गढ़ 69 छा 50906 7]0$878॥075, 409 ४00७ शा] ।६$ 4 छा 07 
गिधाएव] ए0तछडाइट्रा)29 

27 सकल लाभदायक विश्लेषण को सामाजिक लागत-लास विश्लेषण मे धदलने के लिए कौत से 
सुधार बावश्यक हैं ? (974) 
जशह्5 ॥)70प7न्‍ए४(0698$ 7775६ 58 पा4206 40 (0 हा0$5 [/07#49॥(7₹ डग9888 ॥00 
3 $00व्वों 20$4-7087687६ 274995 ? 

४2ट९शाॉवत१९0७५5 

ह ्*आथिक विकास बहुत हद तक मानवीय ग््णों, सामाजिक प्रकृलियो, राजनैतिक परिस्थितियों 
और ऐतिहासिक सयोगों से सम्ब घ रखता है | ' विवेचना कीजिए | 
* 8९०॥6ग्राए त2५४2]0फएग्मा४०॥ 085 ॥7009 00 00 जछ्त्वत प्रणावा €00096069, $0८व्चां 
थ7 625, 00[॥03॥ ९00वी] 008 900 50070 8८ए०६९ए०/५ "" [0$0 045 

2 


“यदि बचाना चाहे, तो कोई राष्ट्र इतना द्ररिद्र नही होता कि अपनी राष्ट्रीय श्राय का ]2 
प्रतिशत न बचा सके, दरिद्रता ने राप्ट्रो को युद्धो का सूत्रणात करते से अथवा दूमरी वरह्‌ 
अपनी सम्पत्ति लुटाने से कभी नही रोका है ।” व्याख्या कीजिए | 

+.२० ग्रशा00 75 820 एए007 श43॥ 70 €0छ5 9 07० 5३४७ 2% ०0३ ऐ2धणावरी व्ाएठ्ताह ईए 


पं ए्ग्राट्व॑ ६0 9०एएा( ]95 ग€एटा' एारएट्रा।60 ॥3008 पि0ात्त, ]8ण7९0॥॥068 पएए०/ 
एक35 08 070 ए8॥098 #६7 500580 765 ॥9 0॥)90 ४४3५5,” ॥9/3202५. 


556 ग्राथिक विकास के सिद्धान्त 
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॥0 
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प्रदर्शनकारी प्रभाव से आप क्या समभते हैं ? यह अल्पविकप्ित देशों मे पूजी-निर्माण पर कँसे 
बुरा प्रदाव डालता है ? 

एयर 20 $०ा गाहव 09 पार तंशा0ण्रेडाबाणा रथींटड2६ ? घ0०ज 8६ ब्ररींट्लाउ व!१४८३४५ 
एश्चम्रात 0्रगावाजणा ॥र एपए०067-०९७९2।०7०६९ं ९0ए॥77९$ 7 

इस बात की झाँच कैसे की जा सकती है कि प्रस्तावित बद्धि-दर के लिए आवश्यक घन उपलब्ध 
है या वही ? (॥975) 


प्तठ्फ दा 566 €#6टांट ए॥6०९९ 6 7१९१एा7९० 0605 937९ ३५३७905१8 [60 070480068 [॥6 
705॥0।460 730८ ए| ए[एए[7 ? 


$ राजनी तिक दृष्टि से कर लगाने के स्वात पर मुद्रा-स्फीति ऑर्में करता आसास हो खकता 
है लेकिन सुद्रा स्फोति का नियल्लतेण करने. उसकी उपादेयता अधिक स अधिक करते और 
उसकी हानियां कम से कम करने के लिए आवश्यक उपाय निर्धारित जोर लागू करना करो मे 
वृद्धि से अधिक आसान नही है । (लुदस) समभाइए | (4975) 
"| 0939 9& 2८9$767 एजा॥८&[9/ (0 8504870 छा ब्ररीडउ00 परद्वछ 40 885 छा (९ 
7 6350725 ४५00० एछ0श[0] ॥)3॥0, गा 5577।|26 हा$ पए5८थि 3925५ थ्ात ग्रावाबआए268 ॥5 
बच्तेएव््मा386 पा 70 उयड्ादा [0 30095 77 बएंपापाडइांश' 57० ऋछ०पी( 98 7 ॥00' 52358 
30 35300॥ " (६ ०७५) 

“अनेक कारणों स्रे लाभ कई बार किसी श्रयोजदा के सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्ति मे योगदान 
को तापने का ठीक पैमाला नहीं हो सकता | लेकिन लाभ को इस स्थिति से विश्यापित करना 
हो तो निर्णय के लिए कोई अन्य आधार उसके स्थान पर स्थापित क्षरना होगा।” (सिटल 
ओऔर मिरलीज) । यह अन्य झाधार क्या है ? उसकी मुख्य विशेषवाएँ समभाइए|॥. (!975) 
*पृश्रशा८ 37६ ग्राव99 72८850)्भ5 ए॥%५ |॥0705 शए छ04 98 3 १९१५ 8007 ॥उ€व$णा४ एस 8 
छ970]20 5 ९0700 ५800 १० 50९049] &703.,..---७ डउिप7 ए/गी5 द्वक्ड 6 5टागरा0म्म६0 
इणागेह छंपशा 89:96 00 व€एरा३ा008 गाव पट 050 एट जाई 7 दा 00808 ” (776 
औैजाा९29) ४४७३६ ॥5 ०फ़शा छप्ा08 ? £डएफ़ीवा। 465 534609॥. कटश्लापाट5 

लोवन्स्टीन के काष्ठानत्यूवनतम प्रयत्न! सिद्धान्त को विवेचता कीजिए । 'प्रवल प्रयास सिद्धान्त 
ओर घस सिद्धान्त भे बया अन्तर है ? 

॥0[ड८७555 4.८9८7527075 “ई४7003| 'ैशीए70937 ४65७5 ' ए48६ 7६ 6 छार्वैशदलाए2 
098॥ए९९८० (॥7५ 2079 370 (086 *ऐ78 एिपड॥' 6079? 

आर्थिक विकास के सिद्धान्त पर दृष॑मेत के दृष्टिकोण की विवेचना कीजिए । 

9090755 हा एगा97*$ 9927090ए7 0 8छ6 49607५ छ 0६९९०फ़ाव्या 

“सन्तुलित विकास” पर नस ओर ल्ेविस के विचारों के विशेष सन्दर्भ में प्रकाश डालिए॥ 
एापटा4३(४ 6 ७०50०श५ 5 '88॥375८6व छा0एजाए' एप उफ़लटराव। उरलशारशाए2ट 00 
७।८६९ शाप [.९एश३ 

आर्थिक विकास के सिद्धान्त पर मिद्द के दष्टिकोण को समीक्षा कौजिए | 

एड़क्षाणए6 ैएाय8 3007030)॥ (0 एढ परल्णाए ए 06ए६ाल्शग्राटया 

निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए-- 

(अ) निध्वनता का दुश्चक | 

(4) सनन्‍्तुलित विकास । 

(सो) श्रम गहन बनाम पूंजै।-गहुन 'तकनी/ें पे 

(द) भारत में मानवीय शक्ति का नियोजन । 

पएएचद९ 08६ था शाह 0"[ए०ज़ाएं २ 

(3). शालणा$ टाट8 रण 7०५श।५- 

(जे डग्गेशाल्श्पे जाएजाह8 

(०) 4.39०पानशॉटाशएह ए( एश्पांशि-7(शा5१ए५४ प९८॥कांध्०९४ 

(3) $ै४० ए९०फढ ए]8500९ ॥9 7श3]23 
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खण्ड-2. भारत में श्राथिक नियोजन 


भ्रष्पाप ( से 7 


7 


]0 


स्वतन्द्वता से पूर्वे भारत में आविक नियोजन के विचार की मुद्य प्रवृत्तियों का सक्षेप्र मे पुन- 
निरीक्षण कोजिए ; 

क्ललीज उटशहर पल एव ९275 जी ॥90०08 03 €०0005॥60 लीग ॥ 604 
छर्धणा6 [78८एशथ्यापैशाए८ 

भारत में आर्थिक नियोजन के विकास को बतलाइए | 

47308 498 €शएापफ्रशा0प एण €९०7070 9)477)998 30 ॥79743« 


भारत की द्वितीय और तृतीय पचवर्षीय योजनाओ के उदृश्यो तथां उपसब्धियों की तुलना 
कीजिए और उनमे अन्तर कीजिए । (१969) 


(60छाएउ778 ब्वात॑ "0585 (6 5७ए०८शएटड बाएं (6. 80४7९ए2ए९2४६४ 0/ 70074 
86007989 370 7979 ॥४9९ ४८०७7 7?]395 


ततीय पोजनावधि में भारतीय अर्य ध्यवस्थां की घीसी प्रगति के कारणों पर अकाश का 
( ) 


#औएएणापं (07 06 3097 छाणएजएी। ता व्ता॥'$ ९००फ0फजएछ बणएणाा४ एड पशाशव एंड्ा 
एट्राए0 


प्रथम तीव यौजताओ के उद्देश्यों, लक्ष्यों, वित्तोव स्रोतों और दोषों तथा उपलब्धियों को 
बताइए ॥ 


छ00६0 065६ ॥0९ 00]९८।४८$, (72665, ॥९5०घ/ए९5 ब00 (४८५४ 70 4९6१६77€05(5 
0६ ॥96 ॥75५६ [6७ ?[905 


भारत की तृतीय पंचवर्षीय योजना की उपलब्धियों और कठिनाइयों का आलोचनात्मक परीक्षण 
कीजिए । (967, 69) 


एह़बणा5 एएशिए 06 ब०/परर९ा१९७ाड 900 0॥90॥॥65 ०8078"8 4#70 7५6 
शष्छ7 287. 


चतुर्थ योजता पिछली यौजनाओ से किन बर्यों मे भिन्न घो ? इस योजना की आलोचनात्मक 
समीक्षा कोजिए | 


व) जवाब एटा 6 सतठपाएी शैआ ए३5५ चैिटिए2०6 003 फाइए0फ5 ए|ग्याड ? ८४८79 
£5930)78 (6 ए00द7779 ?]30, 


भारत में चतुर्ये पचवर्दोय योजना काल मे दित्त साधनों की व्यवस्था का मूल्याकत कीजिए । 
ऐसे कौत से वित्त सायन स्रोत हैं जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया है ? (।973) 


१29॥6 27 970/743959) ए| 768097025 7909)5307 09977098 १02 ॥*०7707 7796 ४६३१ 


ए]980 ॥7 470|4 '४॥58॥ 8768 4॥6 शाकव0 50प7०९५४ 06 3004000%8] 6९४८(०[७७७७६ प्रि0$ 
जग्ाट0 ॥8४९ 00. 08८9७ ७७६८७ $0 शत १ 


चतुर्थ योजना के उद्देश्य, सक्ष्य एवं वित्तीय साधनों की सक्षेपर में आलोचनात्मकू विवेचना 
वीजिए 


("रधंस्वाए 85०४ एफ ठजण्लाएटड ददाएडाॉड ते 7250070९५ छा (8 छ0एए॥ एापछ 
फुट 208० 


तृतीय ब चतुर्थ पचवर्षीय योजवाओ में विदियोग के आवटन पर सकेप में मत व्यक्त कोजिए । 


(4975) 
(079एा60६ फ़ा्टिए 099 56 शी0९3॥09 णा १शभ्दशणाध्णा छित057॥7 (6 रफ्नात्त उत्तत 
एप सएड पट्डट 08705 
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॥ 


42. 


43 


]4 


55 


6 
॥7 


]8 


]9 
20 
24 


723 


ऋतु पच्रवर्षीय योजना के लक्ष्य और पू जी लगाव के ढग का सझेय में वर्णन कीजिए ! 
फ्रालीए €डशोयाचर 6 कएटा5 बाएं एदएआव ता49 एी वि औिणाएं काश १६९३7 74% 
चार पचदर्षीय योजवाओं में क्षेत्रीय आवटन का मिहावलोक्न ढीजिश | इसप्ते आर्थिक विकास 
के गतिवद्ध न भे क्सि सीमा तक झरदद मिली है ? (974) 
प९चा6छ 6 ६६९(जुब। 3]0ट8007॥ ॥ 6 ए0फए7 फरट ऋरट्वा 0]3705 ॥00ए शिए ॥85 ॥# 
एल्टा गर९व(ए] ]॥ 3९टलैटाइ)8 ([९ ए४०2 का €एजाशआ॥2 तैल्शट्|एएछा]९०70? 

ब्रचेत बडाने के प्रयत्तों से एक बडा अ्रयत्त सावतद्िक बचत की दर बढ़ाते का होना चाहिए 
(चतुर्थ पत्रवर्पीय योजना का मध्यावधि मूल्यांकन) । इप मत को पुष्टिट करने वाले तक 
सममभाइए और यह दतादए क्रि यह कायनोति कहाँ तक सफ़च रहे है । (4975) 
५5 गरा9]07 (5 07 54 श786५ टी275 7005६ ४६ 0७4703$ व्याह्ाह ॥ह वर्ण 
एफ्छार इक्शाह5 ? (लाउनटाशा #9/34520 छा छाषट ए०एणाएा। एक) एंएीवाम पी6 
ड8077क(5 "ली $ए75(9॥॥438 ॥ १6० 370 546 0४ जि (॥5 54689 78% 
(६60॥ 506०६५५ | 

प्रथम तीन पचवर्षीय योजनाग्रों मे ' विकास बचत एवं विनियोग्र-दरें---नियोजित तथा वास्तव 
में प्राप्त” की गालोचनात्मक विवेचना कोजिए ॥ 

(ए.ला।८७॥9 €ऊथागएड (6 87000) 73085 300 5तशा)५ (929 शा६7) 796७ फॉबाण्ध्छ 
70 9एाटर्रए ॥0 [6 गिड ६6 एिएट एड्स ?]&75 

भ्रयम तीन योजनाओ में वित्तीय आवटन की परीक्षा कीजिए। 


(7099 झठाग्राह पीर वितक्ाटा3। शा0088ण॥7 [86 ॥50 फ7८ गिर6 "शा 
3]8705 


अ्रथम तीन पर्र्पीय योजनाओं मे क्षेत्रीय लक्षणी को विवेचता कीजिए । 

8९0५४ [#6€ 5$९९०७०॥ [य्वञा'एह8 ॥0 (8 #754 ॥72€ 5५६ ए८३7/ ?]355$ 

प्रथम तीन फ्चवर्षीय थोजनाओं की उपलब्धियों को विवेचना कीजिए । 

705ट955 76 30॥॥€५€॥679(5 छा (6 56 (62८ ए]9॥3 

$ निर्धधता पर विशप अभर ढाल सकने में योजना की क्षफफलता का एक कारण अपर्याप्त वृद्धि 
दर रही है ।' (श॒प्रोव टू फिफ्य प्लान)क्या आप सहरत हैं? याजना को पिछली दो दशाव्दियों 
के निर्वनतां पर पडे प्रभाव की विवेचता कोजिए और इस मामले में अपफलता के कारण 
बताइए । (3974) 
$ (996 72350-4 जा (6 िा|[7९४ ० 79]39708 (0 णात्री८९ ब्वतरात]ण ऐटा। 007 979श/०॥/४ 
जगर85 06८॥ 76 ॥खउतल्‍्तुण्जार कबाट जा 87008 " (890704८ 70 ही क्यित 280) एिए 
४6प बा९८ ? 79)5$0055 (९ ॥॥70 9920 बा9$ 6 350 [90 बं९९७0९5 0ा [५002 85 
छत ०ा [॥6 [१0४८6 ॥ वतन घ्0त 87४६€ 703505 0" 007 ि]प€ 00 [05 ॥07॥ 
भारत में तियोजन आवटनो फर आलोचनात्मक निवन्‍न्ध लिखिए । 

प्रा द टा।068] 65599 07 *'ए|9॥ 3॥॥00680॥ ॥ ॥006॥4 

आरतीय यीजनाओ में विनियोग वद्धि के उपाय बतलाहुणु । 

57 ए8८३॥ गराश्शशा€$ [0 ॥9॥072556 ॥07९54 002 मा शिठाल्षत (5 

भारतीय सियोजन के सादर्भ में उत्पादऊंतां सुघार के घप्राव बतलाइए ॥ 


छ802२९६६६ १86855छ56५ ६७ 478970५४8 ४७७5७ए(१४४७ ४४१४) रटा55ए०ड 0 [05॥937 
छएच7)9रार 


४“भारत में गत दो दशकों में आर्थक नियाजन की उपलान्धिय! विषय पर एक आलाधिसांन के 
निबन्ध लिखिए । 


जएए।।€ 8 ८00॥] ९६६४७ 00 *'[९९८ए॥णगाए ए]गाग्राह ॥0 ]94 तंप्मातवाड़ 6 [250 [४० 
]068८8965 /” 


पाँचवी प्रद्पींय थोजना' ई प्रमुख तत्त्वों की जिवेचता वीजिए | क्या आप इस योजना की 
पूववर्ती योजनाओं वी सुनना भे अधिक अच्छा और व्यावहारिक समभते हैं ? ५ 
पएञ5९७55 पी हा क्ाकत श्थ्ाप्प ६5 एण पी प्वाफि म४९  पेल्काे शिगिणत 00 ४00 पटह्धा ४१ 
एाणल रींटएणए४९ 390 छाय्रटाएब) ॥0 ९०79[037509 40 ६6 ए/एश0फ्पड 97375 ? 
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24 भारतीय तियोजन जिप्त रूपरेखा पर आधारित है उपकी व्याख्या कीजिए तथा नियोजनत्तन्त 


की टैकनिक में जो प्रिवतद हुए हैं उनकी व्या्या कीजिए ) 
छ४०4॥0 6 फौज वीध्ाग8 परपैटा]आआए ए3॥$ ॥ [443 द्गाप 30७ (06 08५४2॥07- 


पा20585 वा (6 (६ए७०।धृप९$ 0 जञा30  णिव्वापादाएता पीठ. 4396 08९॥ वप्राए0यपप्ट्त 
(३०००।॥९॥॥ 


भ्रष्याय $ 


| 


भारत मे योजना निर्माण और क्ियान्वयद के लिए जो प्रशासन-तत्र है, उसका वर्णन 
कीजिए । 

ए८5ट९ा।0४ [6 800775039॥ए76 गवल्लाह॥शए ति छॉब्य (णएएणाए]उतणा शा गरा?३- 
एाथावडतठा वा व0॥7 

मारतीय नियोजन आयोग को 'सुपर केविनेट' कहां गया है। क्‍या यह आलोचना सही है? 
नियोजन आयोग और कद्वितट क मध्य आदर्श सम्वघ क्या होना व हिंए ? 

]09॥875 70]8॥र॥98 (7णाज्रा॥580॥. 35 0869  625९८07020 3$ 3 507९7 (ब्नएणग्रटा 7$ 
(एड एशावहडआ ९07९0 ? १एश॥7 ए0५।0 04 पहल 0९3 इ६॥09509 92(एटटाए 6 
ए2॥7॥28 ("00॥॥7550्रा आत॑ (6 (शागशढा 

सक्षप मं उस तरीक का उल्‍्लख कीजिए जिसक अनुपार केन्द्र मे भारतीय योजना का निर्माण 
होता है । क्या आप राज्यो के लिए पृथकू नियो जव-आयोगों की स्थापना को समथत करेंगे ? 
बतएए४/६ 50ट॥9 ॥6 वार व छगा(ती कट दात॑ीक्षा फांडा 30 [॥2 (२॥(९॥5 0* 
फए्वारल्त ए0909१ ५०७ ३७४०९४९ ८४६४०॥9॥069॥ ए ३९8 शिक्षा)तवाड़ (0०गाधिन 
$500$ [0' (€ धाक्षाट5 

भारतोय योजना तन्‍्त्र मे कया दोप हैं? इन दोषो को दूर करने हेतु सुकाव दीजिए । 

जाता श्वार १06 866०७ ्ीवाउ ॥॥ एऐिक्षगणप78 ३०7675$ ? (४6 $७22८50॥5 छः 
(6 ॥€गा0५2 06 (25९ 0९०८६ 

कद्भीय तथा प्रादेशिक प्रशासदों क (अ) योजना बताने तथा (ब) उह्े कार्यावेत करने के 
सापक्ष काय बताइए । 

वतमान व्यवस्था मे जाप किन सुधारों का सुझाव देंगे ? (973) 
4075९0$5$ ॥6 7९2)90।६5 ७ 70]65$ रण ९ (ए॥ए॥ 890 809068 (90४८07760६ ॥0 ऐीठ [07- 


शाप्रो॥0च 3054 ॥79श॥680॥74्वा0 ण |#0577 79903 ४॥३६ १7970 एड्राथिक्रा5 ए०0प। ७ 
१०० $ध९8265९ 0 ६06 €५5$॥08 72907070$9॥79 


अध्याय 9 एवं 0 


2 


भारत मे गरीबी की समस्या का रूपाकत वीजिए। (975) 

06€॥॥6₹8॥6 6 ए/0ाला 0 0४६7 ॥ [0038 

भारत में गरीबी एवं असमावदा के लिए हरित ऋान्ति के निहिताथों पर विचार कीजिए । 
(4975) 


न वन जीा8 ॥09॥08095 एण 5ठ66॥ रि९९ए॥ए05एणा" [070 ए0ए८€7५ द्वा30 7ए2घ००9॥9 
का [0069 


चौथी योजना में अधिकराधिक रोजगार-अव॒सर पैदा करने की आवश्यक्रता पर जौर दिया गया 
था । इस दिशा मे कौन से कदप उठाए गए और उनमे कहाँ तक सफलता प्राप्त हुई । 
(972॥ 


प्रफ& ए४0प7फ। एंशा 35 ित शए0ए9॥355 छत [6 75०0 छा इशाशाबात हु प्राणाल द्वात 
गाएा€ €59]0प920९0 090[/0(प्रातरार5 राव इटफएड5 4४86 50 47 92680 (2हा 250 
%ए।। ७१3 5७0९९5६ १0 307९४6 ६॥॥5 0॥टाग230॥ 

रोजगार क क्षेत्र मे पचवर्षीय योडनाओं की उपलब्धियों का आकलन कीजिए। (974) 
बै-5585 6 इला2श९घाहए5 पा काशड टड2ए शिक्षय कप २257922९25$ छा टयए7- ग्रस्त 


560 भारत में आाधिक नियोजन 


5 


भारत में बेरोजगारी कौ समस्या की प्रकृति पर एक आलोचनात्मक लेख लिखिए। आप 
रोजगाद नोठियो के सन्दम्त में क्या सुराव देंगे। 
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अध्याय ॥4 


राजस्थान में औद्योगीकरण की प्रगति का वर्णन कीजिए | इसकी गति बढाने के सुकाव 

दीजिए । 
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राजस्थात की अधे-व्यवत्था के विभिन्न पहलुओं की विवेचता कोजिए॥ वेया आप राजरत्थान 
के सन्‍्तुलित विज्ञास के लिए उपाय सुझाएंग ? 

कफ्।5ए05$5 0गादह 35702205 एा ॥२3]35॥)37'5$ 820980709., शश|]93 72350725 छ/000 
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राजस्थान की पंचवर्षीय योजनाओं की उपलब्धियों को विवेचता करो साव॑जतिक क्षैत्त के 
उद्योगों के विकास में इन्होंने क्या योगदान दिया है ? (973) 
स्‍08८0५5 :४६ 8४८॥९४ ८३) €३5 ए॥ 7२8]2800270'5 ए7ए6 १८०7 ?]805 एफ 995 96९७ 
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*राजस्थाव की आधविक विकास योजनाओं मे औद्योगिक विकरास्त की सर्वथा उपेक्षा को गई 
है ।'” क्या आप इस आरोप को ठोक मानते हैं? अपने उत्तर के कारण बताइए । (972) 
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राजस्थान की पंचवर्षीय योजनाएँ अधिकतर भाधिक ऊपरी ढाँचा बनाने में लगी रही हैं। 
आप इस पर बल देने को कहाँ तक उपयुक्त मानते हैं? (972) 
5 ए9]95]93॥'8 छए८ 'एटछए.. 2]805$ ४35४. छलल्त 222५४ ९०07८९४छ७६० ७77 [8 
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राजस्थान मे योजना की दो दण्शाव्ध्षियों की उपलब्धियों को विदेचता कौजिए।. ([974) 
082055 (96 (कराहएश्ञा३८१६ 06॥॥6 ॥४०0 02०3025 एस 0]8079॥078 ॥] 79]3579घ5 
राजस्थान को दतोय एवं चतुर्थ परचवेर्षाय योजना को श्राथमिकताओं बा समालोचनात्मक 
मूल्यांकन कीजिए । (4974) 
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राजस्थान की तीसरी व चौथी प्रचवर्षीय योजनाओ के क्षेत्रीय आवटन का समालोवताएमक 
मल्याॉकन कौजिए । (!975) 
(आधव्यगा> ९४80० पट 8४22073] 2300एच्राणा शव शाह पाएं 599 एछ09577 ५6 
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9 पचवर्षीय योजनाओं के दौरान राजध्थान मे कृषि सुधार के प्रयत्तों का दर्शन कीजिए ' 


(975) 
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